अकाशक 
लिज चुक डिपो 
डिपोतिया, धयपुर 


2प्न सत्क' रण 968 
नेम 


मारी वक्ता 
पैन्य बीत रुपया 


वार 
कापेश त्रोल 
जज्युर 


उस स्नेहमयी 
5 
सा 
को 


जीवन मेरी प्रेरणाओं 
का भ्रदम्य स्रोत है 


भमिका 
(७ 

भारत में स्थानीय सरकार की परम्परायें उतनी ही पुरातन हैँ जितना 
कि उसका स्वयं का इतिहास । ग्राम पंचायतों का प्रचलन इस देश में बहुत 
पहले से ही रहा है । इतने पर भी स्थानीय तलिकायों के संगठन एवं कार्यो 
का वर्तमान रूप अपनी परम्पराओं के विकास का स्वाभाविक परिणाम न 
होकर अपने श्राप में एक अलग ही कृति है जिसे हमने ब्रिटिश राज के अनु मो 
से पाया है तथा स्वयं की कल्पनाओों के आधार पर बनाये रखा है। प्रजातंत्र 
के श्राधार के रूप में तथा प्रशासनिक कार्यकुशलता के लिए जिस स्थानीय 
सरकार को भारत में श्रपनाया गया वह स्थानीय लोगों की समस्‍यायें सुलझाने 
के लिए स्थावीय आधार पर स्थानीय जनता द्वारा ही किये गये प्रयासों का 
योगमात्र है। इन प्रयासों की सफलता एवं सार्थकता बहुत कुछ इस बात पर 
अवलम्बित है कि इससे प्रभावित एवं इसमें संलग्त लोगों के मस्तिप्क में 
इसके संगठन एवं कार्य प्रणाली को तस्वीर कितनी स्पष्ट उमर सकी है । 


पे ३ 

प्रस्तुत अध्ययन-"भारत सें स्थानीय प्रशासन” इस तस्वीर को 
उमारने एवं स्वयं की तूलिका से इसमें कुछ नये रंग भरने का ही एक प्रयास है 
जिसकी सफलता एवं सार्थकता इस वात पर निर्मेर करती है कि स्थानीय 


प्रशासन के निकायों, कार्यकर्ताओं, प्रभावितों, विद्याथियों एवं जिज्ञासुओं को 
इससे कितना लाभान्वित किया है । 


मैं अपने उत सभी ग्रुरुजनों, आत्मीयों, साथियों एवं सहायकों की प्रेरणा, 
प्रेम एवं सहयोग का हृदय से आभारी हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, कप 
था अचेतन रूप से मारत में स्थानीय भ्रशासन पर अपनी छाप छोड़ी है। 
प्रकाशक-बन्धुओं की लगन एवं उत्साह के कारण यह रचना इतनी शीघ्र सामने 
आर सकी इसके लिए वे भी कम धन्यवाद के पात्र नहीं हैं। जिन पत्र, पत्रिकाओं 


एवं मानक-मअन्‍्धों से सहयोग प्राप्त किया गया उनके लिए पुस्तक सदैव 
ऋणषणी रहेगी । 


श्र्त में, मैं सभी विद्वानों, विचारकों, आलोचकों एवं प्रशासकों के 
रुखनात्मक विचार एवं आलोचनाएं भेजने के लिए उन्हें श्रामंत्रित करता है 
जिन्हें प्राप्त करने पर मुझे हादिक प्रसच्चता होगी । हि 
राजनीतिशास्त्र विभाग, 


हरो शच्तर्द्र शर्मा 
राजस्थान विश्वविद्यालय» 
जयपुर 


0058 0][#%&३ ?०७8//(8४]70/४5 


राजनीतिक विचारों का इतिहास (966) 

(एणापट्ण एक्ण०्प्ट्रा। एिणएय एऐ।40 00 87:९0) 

294 छः. शीत पा छाग्ाया4, |, 8,, 77. ०. (0, $, &.) 
ए्राश्यभाए ्ी रिशु8४ाधा, उंधशंएप/', 


२६. 
46.00 


थ्राधुनिक राजनीतिक विचारों का इतिहास (7967) 20.00 
(शत0तरया एगांपिदों प्राणप्रट्रॉग॑ ) * 


(प्रण्पा फैकाओउए 0 हर ए065श॥ 979) 
97, एप 0 छात्षा॥4, १. ४,, ९), 0, (0. $, #,) 


तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं (4966) १6.60 
(एणगाएशाम20ए४९ ए०॥९॥ ध्राषा00075) 
989: 99. ?क्काप 006 धागा, #. 3., ?ए0. ०: (0, 5. ».) 


भ्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की चविचारभूसि (4967).. 20 .00 
(ए.७7ए रण प्राध्णाकाणारं 20805) 


49 : क्र, छाए एप छात्रा, ७. &.,' शी, 0. (0, 5, # ) 
&फप्र. ९. छाउ्रणाप, #. & 


' 'लोक प्रशासन के नये क्षितिज (7967).. 20.00 
(शञागलंफ6४ ० ?फ्रा2 8 0गांणंड।ए४000) 

89; 907. शब्का 90॥ छगक्रणा8, १, &,, ?॥, ०, (0. 5 *) 

+ ». & प्त. €. क्राक्ाफा4, है. & 

राजनोतिक निबन्ध (966) 40,00 

(९०४९4 855995) 

99 : शि. शक्का् ऐप छकब्रागा4, शा, 8,, ए॥0, ७, (0, 5, # ) 


भारत में लोक-प्रशासव (4966) 46-06 
(एफांए &ऐजांएडधांणा ॥ ते) 
89 ; मर, (८, 80899, ४, ७. 


तुलनात्मक लोक प्रशासन (4967) 20.00 
(एणाएश्नाशीर९ एफाए मैग्ाप्रिंडधन्नतगा ) ह 


गा कररांदों +र/९१९४८९ 70 779९ 4बं॥/॥72/640 08 


के ए. 6, ए. ७ 4., हदा2० कब ए, &, $, 2.) 
घछ. ९. इशक्रा्रा॥, छह, & ॥॒ 


40 


६ 4 


32 


व 


व 


क्र 


008 एणप्तर्र 7एफ्रा।0&77055 


भारत मे स्यानीय प्रशासन (968] 
(०टब्रो मा व ॥949) 
स9  र्ण मत्रतंक (0च०ऐ।न 5क्रागन 


है गलरड में स्थानीय प्रशासन (7968) 
(.ण्ध्बा 0०7 ॥9 8280880) 
29 कारगर प्र ९ 508दयात् 


फ्राप्त में हथानीय प्रशाप्तत (/968) 
(70०9 (०-7 गिव्यव्र) 
8) कार्ग क्र 2 88ब्ताव 
+ 

झमेरिका में स्थानीय प्रशासन (१968) 
([.०८० 6७एए ॥9 4णलाप्ज) 
9 शर्ण प्त ८ 804३ 

नर 
अस्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध (प्रथम नाग) 
(एशाएशणाओं सि९४॥०४5 409 499 घक्‌/० 7945) 


अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध (द्वितोय भाग) 


20 00 


20 00 


+ 20 00 
हि 


20 00 


600 


> 76 00 


५ तिए(दताइतकान 'र९[बधं०ड 400 945 0900. 07९६९०( 029) 
) 


हरि ५ 
विश्व के भ्रमुख संविधान [4968).... | « 


(4 ट7हफबाबाारल्डाधव)छ छाए 5 4 ए5७6+#, 


ए & इशएइलांग्वर्व उप््ूका बे टीव7टट) 
पु रे 


46 00 


४ छः 


( | ॥) 


राजस्थान में पंचायती राज क्षेत्र पर सादिकतली प्रति- 

लेदन फे विचार * का १३४ 
(ताप 4 ए०एछजणा जा धील श्ाहव ए शाएगिवज४0 व] 
9 रि8त8898) 


स्थानीप निकायों की वनावदट बन 


(३६ 
(॥॥6 57४7० एप 70०४ 800॥05) ह 
गहरी क्षेत्र के स्थानीय निकाय 23% शक १३६ 
(,0थ7॥ 8046९538 एाफएगा 685) ४ 
मगर निगम . ' (के 22, हा. रे 
(थपांएएथग॑ 009०४(०४) हे 
फकलकता नगर निगम 238! हर हर. ६४० 
(एग०णा४ *रैएएए॑09! (070807) से ५ दि 
वम्बई मगर निगम हर बम सह १४७ 
(8707989 (एण्ड (07007). ;. 
पटना नगर निगम १ १2588 $१$ १५० 
(?्)्8 चैएशेछशे (0700729॥07) 
नगरपालिका 22 5. ,१५७ 
(४४णरांस॑०भा(५) * 


नगरपालिकाओों की रचना या 5 हुक. इभ्ुछ 
(776 शाएण6 6 ण्ाांधएथाह०४) * 

परिषदों की शक्तियां एवं कार्य , 22% हो १६० 
(7४6४ ?९०एश४५ & फ्ाणां०78 0 76 (0एशणों) 

नगरपालिका की कार्यपालिका 


+ ५ १६१ 
(4४6 6०8 6 शशपण्पांलंएशा।ए) | | ] 
न्गरपालिकाशओों के कार्य बम ५४४ जा शहद 
(6 ए9ण्णांगाड ० /ण्मांट्रफ्बाधंद)).. है) 


नगरपालिका प्रशासन की कुछ कठिनाइयां ४ से 


१६७ 
(8076 ॥रन०ए४ं०४ ० ैणाईलंफडों हैठापंग्र४08007) 
, कुछ व्यावहा रिक सुकाव 5० 


पक 0 
(8076 एड्वणांएथवे 8022९5008) हे 
: देहाती क्षेत्रों के स्थानीय निकाय हब +». २७२ 
(0०४ 80768 ॥॥ एफ 876७8) 
राजस्थान में देहाती स्थानीय प्रशासन. बन... १७३ 


(िजभ 7.0०) 4 0गरांमंपांशाण व रक्लांघघधाएा) 
हक ) «& अ 
ग्राम पंचायत 0 ३ १७३ 
(ए॥98० ९8४४०७8४४8) हि 


(मम) 


स्थानीय प्रतिनिधि निकायो वो रचना पर मिल के विचार 
छा] ०2 छा ६०१ष्ाफलाणा ग॑ 7००३] उ्वछाव्डधाकापढ 
७०१८5) 

श्रेष्ठ वदावट की कसोटिया 

(76 ॥6588 ० ४८ हाण्सएा८) 


एहप--पए0 
» भारत में स्थानोय प्रशासन 
[700७ 60:फशककाएदा' ४000] 


भारत में स्पानोप सरकार की ऐतिहाप्तिक पृष्ठभूमि. २ 
(प्ा#इ7नंतव्बा ठिड्श:ए/णणा३ ण॑ 70८2 60थएपरलग! प्रा, 
वहतठांक) 

प्राचीनकाल से स्थानीय शासन * ् 

(००8 6 6कांफराशाज 065 79 67ल०0 प्रघट३) 
भौषेकाल में स्थानीय शासन 

(००४ 87क्राष्मा४पब00 ॥7 /ैणव३४"5 ?ल०१) 
आपषुनिकराल में स्थातोय शासत हक 

(>म्ब्ड #वाएजांडफ्ब्राा09 ॥8 ०१०४ एकात्व) 
पचायतों पर महात्मा ग्राधो के विचार ** 5 ञ् 
(बाप (4७वें 07 ए॥386 ए87003345) 
स्वतन्जता प्षै पूर्व स्थानीय निकायो के कार्य हल 
(7270९0075 07.0०2] 8097९3 एथठकड [902फ०06 ९706) 
स्वतस्त्रता के बाई पच्ययत्री राज में उल्लेखनीय विक्रास 
(#,एएा(85९ .3०0४0ड्25 48 ?0$-न70679९०90ल्‍०3८ 
9287003980 रित्ठ) 

स्थानीय स्वायत्त सरकार भम्त्री सम्मेलन, शिमला ४ 


४. स्थानीय सरकार का सत्र ्ल् 
(पर 60९2 ० ॥०टव (ण्शाफशधा। 
नगर का भर्ये 45 हम हा 
नगरों के विकास का परिणाम प्ञ 
नगर विकास के कारण ख््ड हज है 
देहाती स्थानीय सरकार के क्षेत्र श्र & 


(हषाध्डड 0 ऐेएज। 7,0०3] (507७7फटण) | 
गाव स्थानीय सरकार के क्षेत्र के रूप में 
बलवन्तराय मेहता समिति की सिफारिशें 

राजस्थान भें पचायत्रों राज का क्षेत्र, . ४ - 

(#१ए५ ० 25202) 350 २७] $0 [२8]850क्षा) 


६० 


हद 


६6 


छ्३े 


ए६ 


€३ 


६७ 


१०० 





जा 


( हम ) 


राजस्थान में पंचायती राज क्षेत्र पर सादिकअली प्रति- 
वेदत के विचार 


(इश्तंव्‌ 5॥ ऐरिक्णा णा गाल कष6व रण एश्याएं98फव97 रिव॥] 
39 रि8]85#9॥) 


स्थानीय निकायों की बनावट *बह 

(फ९ डएएटॉचाट ए 3.0०त्रों 80ग05) हे 

शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकाय हे हे 
(,0०2) ठ0068 व॥ एव 7885) ; 
नगर मिगम ३००० 2223 
(शण्रांणएग (079ण४व०7) हर रे 
कलकत्ता नगर निगम 8288 हे 8 न 


(४0७७ 'शएणणिएव (णए07807) हम ] 
बम्बई नगर निगम ४ श्र 
(8099929 ए्रंणए४0 (०079ण0807) 


पटला नगर निगम 3 5 हर 
(28४98 ७७०७४ (-07902४07) ह 
नगरपालिका गत 
(५४०एं०)०॥५) * 


सगरपालिकाश्रों की रचना 


(एफ शाएणए 6 ् ए्ग्रंणंएशी(स्‍65) , 
परिपदों की शक्तियां एवं कार्य 2 

(7086 ९०एश४६ & फप्तानाता$ ० ॥6 ९०एाणो) 
नगरपालिका की कार्यपालिका हे 


(7॥6 ७6०ए४४७ ० शप्पंणएश्रा।9) | 


तगरपालिकाओं के कार्य _ ४“ न्ब्र 
(एफ एज्ञाणा0ा$ 0 रशपाांटफएशा 68) 
नगरपालिका प्रशासन की कुछ कठिताइयां “४: 2४. 


(8ण78 [४॥6णं४०४ 60 १(एरए॑स्ंएश 407/7980400॥) 
कुछ व्यावहारिक सुझाव 


(8076 श्णाण्डां 90288४08) 
देहाती क्षेत्रों के स्थानीय निकाय 
(००3 800]68 4॥ एेणान्वा 87०४8) 
राजस्थान में देहाती स्थानीय प्रशासन क्ब्ड 
(सेपर४ १,00४ 4 07ंग्रंडाव(07 [ए एशंं8४धा) 
ग्राम पंचायत न 
(साउड़व एवाठंजबा5) हु 


०० 


0 


+ भव 


१३४ 


श्२६ 
१३६ 

३६ 

7 2४० 
१४७ 
१५० 

«५ १+७ 
१श८ 
१६० 


१६१ 


१६६ 
१६७ 
१७० 
१७२ 


१७३ 


१७३ 


पंचायत समित्ति रह १७६ 
(म्रण9३॥ 53770) 
जिला परिषद ह्ए८ 
(खत 72/5%780) 
अन्य राज्यों म देहाती स्थानीय प्रशासद श्ण्६ 
(70०्हो (0०शट्रग्रह्ाटए६ 59 ०00६४ 8/805) 
मेसूर राज्य में ग्राम पचायतें परे 
(पगरा886 ?80०003)48 77 2/४5०7८) 
पजाव राज्य से पद्ायत अ्श्ासत रैद३ 
(ए80थ29४/ #0507204002 79 ?9॥)80 5086) 
मध्य श्रदेश की जनपद योजना रद 
(386 737740 800८७९ 0 १४७0098 30650) 
स्थानोय सताप्रों के कार्य श्र 
(706 एशा४०७३ 0 4,००8 &णछणा/ंध०) 
मगर नियमों के काम र६४ 
(#90०॥०98 ० (086 १४०एाट9वो 0०70०ब॥०7०$) 
नगरपालिका के काम १६६ 
(6 एफाइाण्जड ० 24०॥०००४७) 
मगर नियोजन सान्दोलन.. ४ जे रेग्३ 
(९३४ 0]90ए8 30फवध्य्राथग0 छ 
के-द्रीय स्तर पर भ्राम्दोलन स्ण्४ 
(786 १०एए्रच्याट्य 2 एटा ॥.2४८) 
बम्बई राज्य मे शहर विकास कायक्रम ै _ |. २३२०६ 
पूना में नंगर विकास हर शटृण 
(ए(राए एक्रफ्ाणएट्राए6० 9 १००४७) 
प्रशिचिमी बगाल में शहर विकास 3... अर 
(एकछब्य एवसटाल्कुफलता 7 एध४ 9८726) 
देहलो में नगर विकास 20% ५५8६ ५ ५. 
(ए/४३० ॥एए707४67४९४४ 9 0७) # है 
देहाती स्थानीय निकायों के काय ७ | ५ 
(#प्रएणा003 ०६ धो रेप्रशद] स्‍,0"3] 900/25) | 
पचायत समितियों के काय फे #-. हर 
(कद एएण८ए०७5 रण ए३79८0३ज१ 58 ्याधट5) 
जिला परिषदों के काय क्‍्र गा श्२४ 
(#एचएा005 शा पिंड 2स्‍8 एल्याउए80). - ४! की 


परचायती राज में ब्राम समा श्र 


( # ) 


स्थानीय निकायों द्वारा न्याय व्यवस्था ड््ड 


२२६ 

(705॥06 ७५ ही० ,0९8 800॥69) 

७, स्थानीय सरकार के प्रधिकारी है २१५ 
(पार 8 रीाण्याए ण॑7.0एग-े 60शथााप्राधाा) 
नगर निमम में उच्च सत्ता--मेयर 4 १ १३७ 
(४४० ; पाल साहा 6७099 9 शए्रएए७। पु 
(07फणथा००) 
नगरपालिका की उच्च सत्ता--कार्यपालिका अधिकारी और 
अध्यक्ष हे ३० बेर २३८ 
(86 ए%९०एधए६४ 0806 हाते शिल्शत९॥ : प्‌ 
लाशाश 8०007 09 9 िएश/ंणं9४]65) से 
देहाती स्थानीय सरकार की सत्तायें 8३ र४५्‌ 


(॥॥6 ह6पता0णगरा68 ० शियाशे 7008 (१0४४) 
खण्ड स्तर की सत्तायें न ५ २४६ 
(7%6 #एछा]07९8 8 800४ 7,27८)) 5 
जिला स्तर की सत्तायें 


(78 &छ05007॥४65 ४ फ़ंशघणज ॥,6९०) 


८. स्थानीय सरकार के सेवी थर्ग का प्रवन्ध ... 


+ ५ 


४ 7 १६१ 
(6 एश४०एशशे चिशाबपफ्रल्घाशा ए 30एवं ७8०9ए७.). 4 * 
नगरपालिका स्तर पर सेवी वर्ग प्रबन्ध 


५ २५५ 


रे 


२६३ 
(१श5०णागच जक्यावश्टणथाप 8 /(एघ्जएं एवं .6एशी) 
सेवाओं का प्रान्तीयकरण ११४ 8 २७० 
(एश्साप्रणंक्रीथ्वा09 0 $चशं००) 
देहाती स्तर पर सेवी-वर्ग प्रवन्ध है ५ र७्ड 
(रेशा३0ग्रारं शिक्षावए॒वलाएं ४ सेपाध 7,6ए८) 
सेवी-चर्म का प्रशिक्षण. * ४४ छः न. श्र 
(क्र पृप्चंप्रतए 60 एश४इ05छछ) < 
६. , स्थानीय सरकार पर पर्यवेक्षण, एवं नियन्धरा पट २६० 
१ * |छफ््छाेड्णा बाएं एणाएए ०7९ ॥.0०९ग] छ०एशग्रार।7/) ४ 
स्थानीय निकायों पर प्रशासकीय नियन्त्रण . ७. - रह? 
(8१फ्रांफंइपशाए० एगापए 0एक ०6 फरठकं)... 


तगरपालिका परियदो पर पर्यवेक्षणा एंव नियस्त्रण. - ४ _ २६६ 
(छणफशसंत्रणप 800 एणाएण ०शथ फैणिणंफी | 
एण्णाणोशे !्‌ 
“ब्रेहती स्थानीय निकायों पर नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण रब 
(इफुथशंगझ्ंणा बाते (.एरापाग छा 7065 ऋणएछ) 5) 


नर के 97% है 


बन + 


शक 


ह्‌ 


( था ) 


स्थानीय सरकार को वितोप ध्यवस्था बार 
(व क्र अुदब्याग्टृध्याक्ता जे (0त्ती "जरलसएएणला) 

मारत में सगरप लिकाप्रों में राजस्व के श्लोत इ३१३ 
(छ०0एाए९३ ० (९४८१७९ ॥0 [#037 करणाएणएग।(।<१ 

प्रचाषी राज सस्वाग्रो की वित्तीय व्यवस्था इ्२७ 


पल हगबाछओं शैंडएग्एलाा८78 ्ीं 7ि80003990 रिश]ु 
व[व5ध0व005) 


बरी से प्राप्त आय ३३१ 
(706 ॥7९07रढ #0गा 783८$) 
आय के भन्‍य सोते + २ ३३५ 
(0फ | 8०एए८३४  वधणए००) 
अनुटान द्वारा श्राप्ण आमदनी ४ हैक 
(706 70006 रेल०टाएं एफ्प्रह्ो तथा) 
ऋण ३४६ 
([.0805) ह 
हू 
स्पानोय एय राज्य स्तर पर समिति व्यवस्था ३५१ 
(ए०फ्राशवलह 59झव्या 3९ 7.0ल्‍ड] & 5० [लाते 
नगरपालिका स्तर पर समितियाँ झ्श्र 
(0०४ ७९९३ 8९ (एकल ० [.पथ) 
बानूनी आधार पर निभित सर्षितिया. ५ श्र 
(ए#९ ए०फप्माालड गाव प्रण००९ कह 2(एक्रंटएवडे 
.89) के 
कानून के धतिरिक्त बनायी गयो समितियां रैश५ 
(पध6 0०चाफता।९४5 (जल्द 85 गर०8 5(8॥0709) 
परिषद एंग समितियों के बीच सम्बंध १५७ 
(१6 ए७४७०७३७७ ४९ज९9 (055९०] 804 (ए०ए 
उलट) कि ५५ ५ ६ 
देहाती स्थानीय प्रशासन में समितियाँ शरद 
(0०फएणपत्रीा०८३ 9 एड! ॥.0<ब &वणागरा।(7४09] | 
राज्य स्तर पर समिति व्यवस्था |; ३६७ 
((०फ्रा(6० 3ज्ञव्ण 8६ 556 [०2] पा 
सदन समिति हो 7 २०0 ३ इ्छ्‌ 
(76 झञ0ए३० (०णरणा॥#००) है डी 
० विशषाधिकार समिति कि है... ३७ 


(7४८ छशच्रा०2०5 (०एफा।॥ल०) के 


जू ह्डड़ हु 


ह 3634" अन्क 


दर्स्यों के बिशेधाधियार, घक्तियां एवं समगस्प्रताम 
हमर व्यीलहव), 6 ््टाड काते तातिया 6] 
राजरपान में विशेषाधिकार समिति का गठन ४ 
(0छ्मांध्ाठतत 0 एच्सीलएइ5 (0766 
रिु्रधष्ठा) ४५5८॥०७) 


फार्म पराग्गदाता सगिधति 2228 2 डर 
(छप्चश॥65६ # 0525७ ए6वतागभतव€्ट) ; 
मियम संमित्ति ब०« *++ *न 
(रणेट5 (00८८) | 
क्षमसिया समिति +* नह +०+ 
रिशरता6 (९९०७४ ए०चाओ।टिट) है 
प्रावहलन समित्ति नह ध न 
(258#99(65 (:०ए्राएहल) ;ल्‍ 
झ्रधीनस्य विधान पर समिति न ४४० 
(पाठ (एगागामा।ल्ट णा 5प9-0क्‍ाव्वांट स्‍टहाजप्ट).. 
सरफारी ध्राश्वासनी पर समिति +०* हा 
((क्शाफ्रस्‍ल्ट छा प0फचग्राट्गाव /55एपम्रध22५) 
साचिका समित्ति हर हे 

(िला।लशाड (एणा//ण77९९) 

सामयिक समितियां 5 +ह* *०* 


(#89॥00 (०70 ६(९८४) 


स्वानोय सरफार फी समस्‍यायें सौर भविष्य 
(कर 27छछ#शा॥३5 & श्फ्तपार 06 7.060। (०५१.) 


केत्रीय समस्याये »०« हा 
(४7८७ 7709९॥5) 
चुनाव सम्बन्धी समरयायें न ५ 


(0००75 700|0 05) 


नगरपालिका स्तर पर चुनाव की समस्‍यायें 
नगरपालिका चनावों में राजन तिक दल ही 
ीगाप्य एऐव्वापंत्ड 7 चिणांलए॥ं डिल्टपंता5) 
चुनाव याचिकायें ने 2० 

(6्ण05 एशल्ांध्र0ा5) 

देहाती स्तर पर चुनाव समस्‍यायें... «४: 

(षा८०धंण्प शत्तछोथा$ ० एा६) ,९९४) 


सेवी वर्ग से सम्बन्धित समस्‍यायें सा 
(कफ ?70एशाए5 एडेबटत एप ?7९६४०प्रष्) 


डे 


डि२६ 


४३१ 


है. ह प्र 
४ डरे 


“4६ 


हक 


( शय ) 


समस्वम्र की समस्या [वास ब् ह 
(86 ए7०४०८क ० 0०-07075॥/07) 
जनता के योगदान की समस्या रतन लक 
(7#6 छाण्णटवा ण॑ एकांत एग्रापं720००) 
नगरपासिडा प्रशासन ढी सम्रस्पार्ये ब्लू हैः 
(96 7709/६७७ थ॑ #एशंप़््ओं #क्‍प्ां्रा॥ाउ00१) 
कमजोर देये को समस्यायें. ह४ ठप क् 
(४5 ए०एाॉ८क७ड ० ए/८१६८० $-८४०७3) 
वित्तीप शमरयायें कई हल हक 


(796 ए६३०८४ 970"९%9) 

प्रपिकारी एवं गैर-प्रपिकारी सदस्यों के बीच सम्दन्धों को 
समस्या ह हि 4 किये 
(॥96 ए/०छा०्य ण॑ रलैंशा०09क्राए 7शन०८० (जीरा 299 
कर05 ग्रील॥ १३) 

स्थातीय सस्वायों को हुघ भर्प समस्‍यायें ४“ शत 
($०ज6 ०ऐ७ ए7०8/९७१ त॑ [००4 [950090073) 


ड५२ 
श्र 
ड्श6 
३४६१ 


६४34 
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है] 


2587 - 0२छ& 
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ब_्ज 
! हू 
५5८ 
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स्थानीय प्रशासन पर 


प्रारस्मिक विचार 


[ ।शां॥37५ ॥॥#0प९॥६ (9 
[.0८४। (वी।ए507300॥] 


१. श्राघुनिक राज्य में स्थानोय सरकार का महत्व 
२. स्थानीय निकायों का क्षेत्र 


4] एवं बनावट व विचा ता 
पालिका शाखायें रकर्त्ता एवं कार्य- 


पराधुनिक राग्प में स्थानीय 
सरकार का महत्त्व 
॥॥?तठारशीरएडफ ०एए 3,008, ए00एप', 
प्र 24077एए87प 5767%] 


व्यक्ति को एक राजनैतिक प्राणी मानने वालों का कहना है कि 

व्यक्ति राज्य में ही जन्म लेता है, राज्य में ही बड़ा होता है तथा इसी म्रें 
जीवन के सुख-दु :ख, आनन्द-क्लेप, उन्नतति-प्रवनति झादि का अनुभव एवं 
अवगमन करता है और राज्य में ही उम्तका प्राणान्त हो जाता है । इन 
विचारकों की भाषा में केवल देवता अथवा जानवर ही राज्य की परिधियों 
से वाहर रह सकते हैं, किसी साधारण भ्रथवा भ्रसाधारण व्यक्ति के लिए यह 
सर्वेथा श्रसम्भव है । राजनीति शास्त्र के विद्वान “राज्य” के मूलतः जिन चार 
आवश्यक तत्वों का उल्लेख करते हैं उनमें से ही एक 'सरकार” भी है १ 
राज्य एवं व्यक्ति का अ्रभिन्न सम्बन्ध तथा सरकार एवं राज्य का अ्रट्ट सम्पर्क 
ताकिक रूप से व्यक्ति एवं सरकार के बीच भी एक ऐसी कड़ी स्थापित कर 
देता है जिसके द्वारा एक के बिना दूसरे का श्रस्तित्व ही संदेहशील बन जायेई 
सरकार का कार्य, महत्व 240 20032 एवं उद्द श्य समय के अनुसार बदलता चला गया 
है। युग की आवश्यकताश्रों ने तथा व्यक्ति की श्राकांक्षाओं ने उसके जीवन में 
सरकार के स्थान का निश्चय किया है। फाईनर (प्रध्णाशा फ्या०) महोदय - 
के कथनानुसार 'सरकार' किसी भी समाज द्वारा स्थापित कार्यो' एवं यंत्रों की 

व्यवस्था है जो 'कि अपने भूमाग में समी व्यक्तियों एवं समुदायों पर सर्वोच्च 

एवं अ्रन्तिम नियंत्रण रखती है ।? यह नियंत्रण मानव समाज में शान्ति एवं 

व्यवस्था की स्थापना की दृष्टि से रखा जाता है। राज्य में रहने वाले सभी 

व्यक्ति श्रपनी योग्यताश्रों का ययासम्मव विकास कर सकें तथा कोई भी व्यक्ति 

अ्रनुचित रूप से श्रपणी शक्तियों का प्रयोग करके इस प्रकार के विकास मे 

बाधा न पहुंचाये--पह देख़ना राज्य का एक प्रमुख उत्तरदायित्व माना जाता है 

जिसे वह सरकार के माध्यम से सम्पन्न करता है। 


. *(ठ0ए. ३8 था९ 5ए४छशा एी चिलांणा$ बात ॥4७॥ 
प्रक्कौल्त 99 थ7ए 50069. ०. 8092॥768 व 
००) ठ दा व्वसंत्ञ४ बात हा0१७5 जांधांत 45 शाह 
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हा स्थानीय प्रशासन पर प्रारस्मिए विचार 


अठारहवी शत्राब्दी में राज्य के कार्यो एवं महत्व के सम्बन्ध मे 
व्यक्तिवारी विचारधारा बा प्रमावपूर्णो माना जाता था। इसके भनुमार 
तरकार को केवल सीमित कार्य ही सौपे गये थे । व्यक्तिवादी विचारधारा 
के समर्थ ₹ राज्य को एक भावश्यक बुराई मानते थे भौर इसलिए उनतवा 
कहना था कि सरवार को बाह्य घ्रात्मणों एवं झान्तरिवः उपद्रयो से व्यक्ति 
की>रक्षा करन वे भतिरिक्त भौर कुछ भी नहीं वरना चाहिए गयोकि वह 
इससे अधिक बुछ कर नहीं सकता, क्योति यह व्यक्ति की स्वतेत्रता नै लिए 
धातक दीगा तया क्योवि इसमे व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता एवं पहल 
वर घातक प्रभाव पड गा। सखार के कार्यो बे इस सीमित स्वरूप के साथ 
यह जरूरी मही था दि उसके सगठत को व्यापव बनाया जाये ) यदि प्पने 
वुलिस कार्यो वा तिर्वाह करने के लिए मी सरकार को केन्द्रीय सगठत एवं 
न्‍पानीय शाखाप्रों मे विभाजित दिया जाता था विन्तु यह विभाजन स्थानीय 
अयों को विसी प्रकार वी विशेष शक्ति नहीं देता था । लोक वल्याणवारी 
राज्य वी मान्यता मो महत्व प्राप्त होने वे बाद जब राज्य गा वार्यक्षेत् 
व्यापक हो गया तो सरकार के स्थानीय भगो का महत्व भी बढ़ने लगा। 
स्थानीय सरकादे तागरिको के प्रतिदिन के जीवन की छोटो से छोटी भाव- 
एयकता को पूरा बरने भे महत्वपूर्ण योगदान देने लगी । समय की सति बे 
प्ाध-साथ स्थानीय सरकार व्यक्ति के जीवन मरा एक भविभाज्य भंग घन 
गई जिसके सत्रिय सहयोग दे बिना ने केवल उसके अ्यक्तित्व वा 
समुचित विकास रुक सकता है वरन्‌ उसवे सामान्य जीवन के अधाधत मे 
भी झडवनें भा सरुती हैं । ऐसी स्थिति मे कई बार यह प्रश्त विचारणी 
बन जाता है कि किन परिस्थितियों ने स्थानीय सरकार को इतना भ्धिक 
प्रभाव एवं गौरवपूर्ण बना दिया जितता कि वे भव हैं तथा इनका सगठन ही 
कैयो किया गया ? दूसरे शब्दों मे हम कह सकते हैं कि स्थानीय रास्थाप्रो को 
वषों स्थापित किया गया तथा इनका भर घुनिक राज्य के सदमम में क्‍या महत्व 
है ?--पह प्रशत॒भाज भत्यम्त सामान्य बत चुका है। इस प्रश्न का महत्व दो 
तथ्यों को देखते हुए श्रौर भी भ्रधिक है। प्रथम तो इसलिए कि समय पी 
भाग वे भनुसार स्थानीय सरकारों को भषिक ढार्य एवं उत्तरदामित्व 
सौंपना झ्रावश्यद वन गया है और ऐसा तव तक नहीं किया जा सबता जब 
तक कि जनमत ऐसा करने की लुक नदे । दूसरे, स्थानीय सरकार के 
कार्यो की सफलता एवं सायक्तता के लिए जतता का प्रधिकाषितत सहयोग 
वालतीय है भर जब तब यह नही प्राप्त हो जाता उस समय तक इनका भच्छा 
से झच्छा सगठन भी निरयंक रहेगा । इस सहयोग की प्राप्ति के जिए भी 
स्थानीय सरवार के महत्व एव उपयोगिता का व्यापक रूप से प्रचार किया 
जाना अत्यन्त आवश्यक है ॥ 
स्थानीय सरकार का प्र 
प्र १॥९४राएड ण॑ प.एल्शों एण्त्त] 

स्पानीय सरकार को सगठित करने का कारण तथा उसता महत्व 

जानने से पू् यह भत्यन्त भ्ावश्यक प्रतीत होता है कि उसके स्वरूप एवं भर्य 
बे सम्बन्ध में बुछ विचार कर लिया जाये । स्थानीय सरकार का भर्य इसके 


आधुनिक राज्य में स्थानीय सरकार का महत्व भू 


शब्दों से ही प्रकट हो जाता है। इस दृष्टि यह बह सरकार होती है अ्रथवा 
सरकार कावह अंग होता है जिसमे ध्राय: स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय 
हितों, की सिद्धि के लिए प्रयास किये जाते है । किसी भी देश की ' सरकार' 
केवल केन्द्रीय संगठन द्वारा ही. समस्त देश में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने* 
तथा जन जीवन के चहुंमुखी विक,स की योजनाओं को क्रियान्वित करने का 
कार्य सम्पन्न नही कर सकती। ऐसा- करने के लिए उसे हजारों स्थानीय 
सत्ताओ्ं का सक्तिय सहयोग प्राप्त करना होता है । ये स्थानीय सत्तायें; जोगते 
हुए-सोते हुए तथा कार्य करते हुए-खेलते हुए लोगो के जीवन को निरीक्षित 
निर्देशित एवं नियंत्रित करती हैं। ये सभी नागरिकों को कम से कम-स्तर 
की शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याणकारी सेवायें, सड़कें, शान्ति एवं सुरक्षा, सुन्दर 
वातावरण आदि प्रदान करती है। इनके कार्यों के क्षेत्र एवं विस्तार का 
वर्णन इतनी आसानी के साथ नहीं किया जा सकता । 'स्थानीय सरकार” 
शब्द को दो भिन्न भर्थों में समझा जा सकता है। मोन्टेग्यू हैरिस (॥#०मराशट्ठप 
प्रधा75) के मतानुसार इन दो मे से प्रथम तो यह उस सरकार की ओर 
इंगित करती है जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त तथा केंवल उसी के 
प्रति उत्तरदायी स्थानीय एजेन्टों की एक देश के सभी भागों की सरकार 
होती है ।! यह स्थानीय सरकार का एक रूप है । किन्तु यथार्थ में इसको 
केन्द्रीय व्यवस्था का ही एक भाग मानना अधिक उपयुक्त रहेगा। स्थानीय 
सरकार के इस रूप के लिए प्राय: स्थानीय राज्य सरकार (!.0०४ 5६6 
(0५६) शब्द का प्रयोग किया जाता है । स्थानीय सरकार का एक दूसरा 
रूप वह है जहां कि स्थानीय निकाय स्वतन्त्र निर्वाचन द्वारा गठित होते हैं 
और राष्ट्रीय सरकार की सर्वोच्चता के आधीन रह कर ही कुछ मात्रा में 
शक्ति, स्वेच्छा एवं उत्तरदायित्व का उपभोग करते है। ऐसा करते समय 
जनकी निर्णय शक्ति पर उच्च सत्ता का नियंत्रण नहीं रहता है ।2 स्थानीय 
सरकार की शक्ति, स्वेच्छ, एवं उत्तरदायित्वों की मात्रा देश की स्थिति के 
अनुसार बदलती रहती है । कई बार इसे सामुदायिक स्वायत्तता का नाम भी 


दे दिया जाता है । किन्तु अधिकांश देशो में इसके लिए स्थानीय स्वोय् 
शासन शब्द का प्रचलन है । 
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ह स्थानीय प्रशासन पर प्रारस्मिक विचार 


स्थानीय राज्य सरकार एव स्थानीए स्वापत्त सरकार पदों के लिए 
कमी-कमी क्रमश: प्रतेकाग्रगा (0०८070८०४॥॥07) तया विकेन्द्रीसरण 
(4००८४एग2श07 ) शब्दों का प्रयोग किया जाता है । इन दोनों ही शब्दों 
का शान्दिक धर्य शक्ति को याटन से है । एनसाईइलोपीडिया ब्रिटेनिका के 
प्रनुमार भाधुनिक स्पानीय सरवारों के दो महत्वपूर्ण पहल, हैं भर्थात्‌ ये 
प्रनेतापता एड विकेन्द्रीवरण के पझ्दमूत समत्वेय का परिणाम है जो कि 
केन्द्रीय सत्ता की सुविधा की दृष्टिस किया जाता है किन्तु ऐसा करते समय 
स्थानीय निकायो को मह भ्राश्वासत प्रदान क्या जाता है वि कैस्ध द्वारा 
सारी सत्ता का प्रयोग नही किया जायगा । इसके प्रतिरिक्त स्थानीय सरकार 
राज्य के कार्यों का विभागोवरण है जी कि मेवापो के क्षेत्रीम वितरण पर 
निर्मर करता है। शक्तियों का प्रादेशिक वितरण स्थानीय सरकार का 
मूल तत्व है (१ कार्ल० ज॑० # डरिक (026 ३ क्यान्‍्यतणी) के मतातुसार 
यदि स्थानीय उह्ें श्य की दुष्टि मै देखा जाये तो 'स्वायत्त सरकार ' स्थानीय सेमाज 
की एक प्रशासनिक व्यवस्था है जां कि व्यवस्थापत के नियमों द्वारा इम प्रकार 
/विनियमित होती है कि सरकार की खत्ता का उस समय प्रतिनिषित्व करे 
जब कि वह स्यानोय रूप से संक्रिय है |? एनमाइक्लोपीडिया ब्रिरेनिका के 
अनुसार स्थानीय सरकार का ध्रर्य है ध्रूर्ण राज्य को भपेक्षा एक प्रस्दरूनो 
प्रतिवन्पित एवं छोटे क्षेत्र में निर्णय लेने एवं उनको क़ियान्वित करने की 
सता | स्थातीय सरकार को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योकि यह 
निएय लेने तथा बार्य करने की स्थानीयता को स्वतस्थता पर जोर 
देती है ।* 
स्परानीय सरकार की परिमाया करत हुए एक पन्य लेखक जॉन जे 
बलाक (0000 / (७74) न लिखा है कि स्टानोय सरकार एक राष्ट्र म्रथवा 
राज्य की सरकार का वह माग होती है जा कि भुख्य रूप से ऐसे विधयों पर 
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झ्राघुनिक राज्य में स्थानीय सरकार का महत्व ह 


विचार करती है जितका सम्बन्ध एक विशेष जिले या स्थान के लोगों से 
होता है । साथ ही यह उन विषयों पर भी विचार करती है जिन्हें संसद 
द्वारा इनके द्वारा प्रशासित होने के लिए निश्चित कर दिया जाये । ये स्थानीय 
सत्तायें केन्द्रीय सरकार के आधीन रह कर कार्य करती हैं। इन कार्यों का 
प्रशासन "करने के लिए उत्तरदायी ठहराई गई ये स्थानीय सत्तायें प्रायः 
निर्वाचित होती है ।! मि० एल० गोल्डिड्र के कथनानुसार स्थानीय सरकार 
को कई प्रकार से परिभाषित किया गया है किन्तु सम्मवत: इसकी सबसे 
सरल परिभाषा यही है कि यह एक बस्ती के लोगों द्वारा अपने मामलों का 
स्वयं ही प्रबन्ध है ।* * 
स्थानीय सरकार को राष्ट्रीय स्वायत्त सरकार का आधार माना « 
जाता है। इसके समर्थन में यह कहा जाता है कि राष्ट्रीय स्वायत सरकार 
के लिए मस्तिष्क की कुछ आदतों की जरूरत होती है तथा इत्तके लिए एक 
विशेष प्रकार का सार्वजनिक व्यवहार श्रावश्यक होता है। इन सब के लिए 
आवश्यक प्रशिक्षण स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्रदान किया जाता है। स्थानीय 
संस्थायें भावी नेताओ्रों की पाठशालायें होती है जो कि उन्हें सही रूप से 
शासन व्यवस्था के संचालन का कार्य सिखाती हैं। यह विचार यद्यपि कुछ 
सत्यता रखता है किन्तु यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है इस पर बहुत अधिक 
जोर दिया जाये । मि० ग्लेडस्टन (090५076) ने एक बार यह कहा था 
कि स्थानीय सरकार की प्रशिक्षण शाला से मारत के भावो नेता उत्पन्न हो 
सकते हैं । मारतीय नेता, जैसे गोखले एवं फिरोजशाह मेहता आदि इस मत 
के समर्थक थे । उन्ही के शब्दों में--“हम स्थानीय सरकार को इसलिए 
महत्व प्रदात करते हैं कि यह विभिन्न जातियों एवं धर्मो के लोगों को एक 
सामान्य लक्ष्य के लिए कार्य करने की शिक्षा देती है ।!” भारतीय स्वतन्त्रता 
संग्राम के अनेक सेनानियों ने स्थानीय सरकार संस्थाओ्रों में प्रशिक्षण प्राप्त 
किया था | मि० श्रार० एम० जेक्सन (8.)/.39०:४०॥) स्थानीय सरकार 
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की संस्थामो को इतना अधिक महत्व प्रदात करने के पक्ष मे नहीं हैं। वे यह 
मा ते हैं कि ब्रिटिय ससरीय जोवन में झतेज़ ऐसे व्यक्तित्व देखने को मिलते 
हैं जिनको कि स्थातीय सरकार की सस्याओ में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था 
किन्तु उनके कबनानुस्तार यह भो ए# तस्य है कि राष्ट्रीय स्तर के अनेव' 
उल्लेखनीय राजनैतिक व्यक्तित्व ऐसे भी रहे हैं जिनका" स्थानीय सरकार की 
सस्याग्रो के साथ कुछ भी लेता-देना नही या। वे लिखते हैं कि ऐतिहासिक 
त़थ्यो के अवतार गर ब्रिटिय स्थानीय सरकार ने अपना वर्तमान रूप ग्रदण किया 
तया यह प्रजातत्रात्मक बन गई । इसका काररा यह है कि स्थानीय 
सरकार ने राष्ट्रीय सरकार का भ्रनुगमन क्या है, उत्का नेतृत्व नहीं किया 
है ।? जैक्सत महाशय का वहना है कि स्थानीय सरकार मूल रूप से समांज 
के लामाभे विभिन्न सेवामो को सम्पन्न किया जाता है। यह !ृ्‌व' व्यवहारिक 
व्यवत्ताय है भौर इस रूप मे देखने पर हो हम इत्की भही श्रकृति को देख 
सकते हैं | यदि हम इसे नागरिकों को अ्रशिक्षण देने याले के रूप में देखेंगे 
तो इसका सदी स्वरूप इतना टिखाई नहीं देगा |? दूसरे शब्शे में यह 0 
जा सकता है कि स्थानीय सरकार को सस्यायें मूल रूप से उस स्थान विशेष 
के निवासियों की सु व मुविधा एवं विभिन्न समस्यापों के निवारण का प्रयास 
करतो हैं। इप५ बोच में यदि किसो कार्यकत्तों मे नेतृत्व के गुणों एव भ्गातकीय 
योग्यताञ्रा का भी विकास हो जाये वो यह एक प्रावयिक बात है ) 


स्थानीय सरकार के शर्य का ग्रध्ययत करते समय यह उचित रहेगा 
कि स्थानीय स्वायत्त सरकार (7.0८वाँ 50# 600 ) और स्थानीय स्वायत्ते 
प्रशासन ([.0८३ 5८॥/-/०7॥॥0/502000 ) के बीच स्थित अन्तर को समर्क 
लिया जाये । डा० गोयेज (50८2) के मतानुसार 'स्वायत्त सरकार” शब्द 
कैवल साम्प्रदायिक प्रशासव का ही द्योतव है! दूसरे शब्दों में स्वायत्त 
सरकाट! स्वायत्त शासन से कुछ कम है। इसके विपरीत मोन्‍्टेग्यू हैरिस' 
(१(०४७३४॥ घधा75) बे मतानुसार सत्यताः इसके विपरीत है| इनका 
कहना है कि स्थानीय स्वायत्त शासन केवल वही रहता है जहां पर कि 


स्थानीय स्वायत्त सरकार द्वोती है ॥ 
॥ 
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. - परिस्थितियों में स्थानीय सरकार की स्थापना हुई उन्हीं के' लि 


आधुनिक राज्य में स्थानीय लरकार का महत्व 


स्थानीय सरकार को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ' 
. 98 प्राज्०्तंथा: उलजात्त्तत गा व्द्वाठ60] 5 
स्थानीय सरकार का संगठन जैसा कि हमें आज - विश्व के प्रधिकांश 
विकसि देशों में प्रार्प्त होता है, एक लम्बे विकास का परिणाम है..। जिन 
कास. ने इसके 


संगठन को भी विभिन्न भोड़ प्रदान किये तथा समंय-संभव पर इनके रूप को हाल 


भौर संवारा । आजं प्राय: सभी समय देशों में स्थांनीय सरकार का. रूप एक 
अकाली की शत है । कई बा स्थानीय सरकार के संगत तु कार्य 
प्रणाली की तुलता एक ऐसे बड़े व्यापार से की. जांती है जो कि राइप्ट्रव्यापी 
अथवा अच्तरष्ट्रोय कार्य-क्षेत्र -रखता है और जिसने अपने कार्य लात 4, 
लिए अनेक स्थानों पर विभिन्न कार्यालर्य खोल रखें जी इन स्थानीय. शालाए 
को समय-समय परे मुख्यकृयलिय + 2 आदंश एवं मिः राप्त होते २३३ थे 
वे उससे प्रभांवित होकर कोर्य' संचालित करती हैं। जो. तत्व एवं अविश्यक- 
तायें एक बर्ड स्तर के व्यापार को स्थानीय शाखायें खोलने ' के _ लिए. 

को सनातन है सम्भव ने ही मिलकर एक देश के केन्द्रीय सरकार 
प्रकार शत का संगठन करने के लिए प्रभावित / हैं । केन्द्रीय 
प्रकार भपती शाखाओं को कितनी स्वतंत्रता अदान करेगी तथा - ३ 


नियंत्रण रहेंगा बचे कि अर हर तियों ." (है >' था उन पर हि 
न्द्र का कितना नियंत्रण रहेंगा यह वात पैरिस्थितियों के - अनुसार. सिहर 
कै 3 हल 2 मत 5 ०३० 5 निर्धारित 
की- जाती है । है ल्‍ का 


| राज्य के उद्मव काल में, :गव्रकि उसका, आ्राकार, 'कार्ये क्षेब- 0३ जले 
दायित्व कम होते थे उन्हें ये स्थानीय शाखायें नियुक्त - करने की आपके 
तहीं पड़ती थी। इन छोटे, राज्यों में इनके कार्यों का | 
एक ही केन्द्रविन्दु से “विस्तार के साथ - संच;लित. किया जाता 
स्थानीय सरकार का अस्त्वि नहीं था । प्र 


2 .थनानुसार पं; 


: काल के राज्यों की तुलना में बहुत छोटे- होते थे।। जन राज्य ' अवचिीन ह 
केन्द्रीय एवं स्थानीय-दोनों ही स्तर के कार्यो का.. सम्पादन अ आ बा० । 
कहना सच है कि सम्पता के प्रारम्भिक दिलों में. सनी सरकारें 
तो स्थानीय अधीनस्थ सहायता की आवश्यकता हल सा हज गस्‍ को | । 
बड़े हो गये तथा कार्य अधिक जटिल बन गये ।7 98 सा, 


कं शास प्भ्् न्थ्‌ः च्ा 
संचालन के लिए एक .छोटी सी परिषद तथा, एक राजा ही क न्यवत्थ। के 
से कर सकते थे। मि. जैफसन (ए. - 78०८०॥ ३) » के नाुतार थे. 
। परकारे. स्थानीय पक , 
थीं क्योंकि श्रशासित किये जाने वाले होत . छोटे थे ।. क->-. य होती . 
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सम्यता के विकास के साय-साय राज्य के रूप एवं उत्तरदायित्व में 
मी ऋन्विरारी रूप से परिवर्तेन हुए । प्रारम्म मे शक्ति एवं व्यवस्था कप 
सरकार की एक सुर्य विशेषता माना जाता था ॥ सरकार का नाम सुनते 
ही जिस सस्या का चित्र सामने खड्य हो जता था वर ग्लातक, सत्ता, 
विवाशारी शक्ति, दमन झाई से पूर्ण था | राजा का कार्य मुख्य रूप से 
कैवन यहो या कि वह चोरों, लुटेरो, घोनेदाजो, हत्यारों, एव प्रन्य प्रकार को 
बदमान प्रद्ूति के सोगों को पकड कर दष्ड दे ! साथ ही वह भन्‍्य राज्यों के 
झाकमण से मी नागटिकों की रक्षा करे । ज्यो-ज्यों एक राजा का राज्य 
दीज बढ़ता गया तथा उसका साम्राज्य व्यापक बनता गया स्थो-त्यों उसके 
साम्राज्य के विभिन्न भागा में आासन वा सचालत करने हे लिए स्थानीय 
सहायता की प्रावश्यक्ता भी बढ़ती गई । भावागमन वे साधनों के भ्रमाव 
एवं सचार व्यवस्था के समुचित रूप में न होते के कारण केख्रीकृत व्यवस्था 
दूरस्थ प्रदेशा के श सन का समुचित प्रबन्ध नहीं कर सकती थी ॥ इस समस्या 
के समाधान के रूप में स्थानीय स्तर पर वही के निवासियों की कुछ भस्थाये 
संगठित की गई जो केद्धीय निर्देशश एवं झादेश के झाधार पर स्थानीय 
समस्याझा का सुलमा सर्के ३ प्रारम्म में जिन स्थानीय सस्याभों का जिस 
रूप में सगठत क्या गया था वे भूल और खुधार की प्रक्रिया के भ्राधार धर 
विकसित हाती चली गई तथा उन्होंन वर्तमान ग्रहण कर लिया । स्थानीय 
समस्याप्रो में ज्यों ही परिवतन होते त्यों ही उनसे सम्बन्धित संस्था 
भी झ्रमामयिक बन जाती थी भौर उनहों सायकता प्रदान करने के लिए उतके 
संगठन ठया कार्यो में श्रावश्यक परिवरतेत किये जाते । इसी श्रक्रिया बइते- 
बढ़ते य सम्यायें वर्तमान के द्वार पर झाकर पहुच गई । जा स्थानीय सस्या मे 
प्रारम्म म बहुत कुछ देहाती इलाको के लिए बनाई जाती थी वे ही द्राद गे 
चल कर बहुते कुछ शहरी क्षोत्रो पर केन्द्रित होती चली गई। जैक्सन महाशय 
के शद्दा में असल मे यट कहना सच है कि झाघुनिक स्थानीय सरकार बहुत 
कुछ एक जहरी भामला है। ? स्थानोय सरकार के रूप मे इतना 
परिवर्तन के बाद भो यह एक तथ्य है कि उसका वर्तमात रूप भपने अतीत 
का बहुत कुछ ऋणो है । यदि हम किसी देश की स्थानोय सस्याभो के वर्तमति 
रूप का पभ्ध्ययन करना चाहें तो इसके लिए इन सस्थाओं को हमें ऐतिहासिक 
प्रसंग में देखता चाहिए ॥ क्योंकि ग्रद्यपि इन सस्थाम्रो का वर्तेमान रूप, 
सविधान शक्तियया एवं कर्तव्य झादि आधुनिक कानूत द्वारा निश्चित किये 
गये हैं किन्तु कोई मी कानून देश के इतिहास से झलग रहकर शपने भाषकी 
विराधार नही बनाता चाहता । इन देशों में स्वानीय_ सरकार को बतादेद 
बहुत बुदप्रवासत के उन दोडो पर आधारित है जो प्राचीन बाल में 
मो बुछ घन्तर के साथ सक्रिय ये । झाज स्थानीय सस्था/यें जिन उत्तरदायित्वों 
का लिवेदि करती हैं उतम से अधिकाश के साय पहले मो उनका सम्बंध था। 
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आधुनिक राज्य में स्थानीय सरकंगर का महत्त ११ 


स्थानीय सरकार का महत्व 
[वि गरफणाशा०8 एण ].0ल्‍0त) 50च्त.] 
आधुनिक काल में, जबकि समाजवादी विचारधारा एवं फल्याशाफारों 


फ 
राज्य की मान्यता के कारण राज्य के कार्यो में उल्लेशनीय रूप से विस्तार 
ही गया है, यह कल्पना करना मी अ्व्यायहारिक ही रहेगा कि केपल 
केन्द्रीय स्तर पर से ही प्रशासन के समस्त कार्यो' को सम्पन्त किया जा सके । 
यदि ऐसा करने का प्रयास भी किया गया तो यह ने केवल प्रमावहीन रहेगा 
वरन्‌ इसके कई एक गलत परिशाम भी उत्पन्न हो सकते है। जान स्टुश्नर्ट 
मिल [3०0 क0क्ा जि) का कहना था कि एक देश के सार्वजनिक 
कार्यो' का एक छोटा भाग ही ऐसा होता है जिसे केन्द्रीय सत्ताशरों द्वारा 
अच्छी प्रसार से एवं सुरक्षित रूप से किया जो सके । उन्होंने श्ेंट ब्रिटेन 
बी सरकार को उदाहरण के लिए प्रस्तुत करते हुए बताया है कि यह गीरोप 
की सर्वाधिक केन्द्रीयकृत सरकारों भें से एक है किन्तु यहाँ भी राज्य की 
सर्वोच्च शक्ति को अनेक छोटो-छोटो इकाइयों में विमाजित कर दिया गया 
है । केन्द्रीय सरकार स्थानीय विषयों के प्रशासन को संचालित करने में दो 
कारग्गों से भ्रसमर्थ रहती है । प्रथम तो उसके पास रहने व।ला समय का 
अमाव है । केद्वीय संसर में व्यक्तिगत या गैर सरकारी काम, काज में एक 
बहुत वड़ा समय ले लिया जाता है । उसके विभिन्‍न सदस्यों द्वारा एक 
विपय पर जब विचार प्रकट किये जाते हैं तो उसमें भारी समय व्यतीत हो 
जाता है। भ्मेक विचारक इसे एक युराई मानते हैं किन्तु जब तक यह एक 
तथ्य है तब तक केन्द्रीय सरकार स्थानीय समस्याओं में श्रपता ध्यान केन्द्रित 
नही कर सकती । एक ही केस्द्रीय सरकार द्वारा सारे देश की प्रशासनिक 
समस्याओं को नहीं सुलकाया जा सकता । इसका एक अन्य कारण यह है कि 
थे समस्‍यायें स्थान-स्थान पर बदलती रहती हैं। प्रत्येक स्थान के निए केवल 
एफ जैसी प्रशासनिक नीतियाँ अपनाना पूर्शत्तय: भ्रन्य॑ अव्यवहारिक समझा 
जायेगा क्योंकि ऐसा करने से शक्ति, साधन, श्रम एवं समय का दुरुपयोग 
होने की सम्नावना रहेगी । स्थानीय समस्यात्रों के बीच भारी विभिन्‍नतायें 
रहती हैँ इनके साथ जब तक भिन्न-भिन्न प्रकार से व्यवहार न किया जय 
तब त्तक आशा जाके फल प्राप्त होने की श्राणा नहीं की जा सकती । 
एक केन्द्रीय सरकार हारा जो कार्य किये जाते हैं यदि उन भमो को एक 
साथ मिलाकर देखा जाये तो भी इतने काये शेप रह जाते है कि शक्ति- 
विभाज के सिद्धांत को अपरत्ते हुए स्तरातोय एवं केन्द्रीय सरकार के बीच 
कार्यों -का वितरण करना अत्यन्त श्रावश्यक्त बन जायेगा। शुद्ध झूप से 
स्थानीय श्रेणी में आने वाले कार्यों को सम्पन्न करने के लिए पृथक कार्य- 


].. 5 ऐप 3 शार्धी एणा।णा ०, 6४ 0०णॉ०८ एप्शं]055 6 
पर शाएं। ए8॥ 06 एसी बतार 0 हर्वालेए गलत स्त हे 8 बस 
(व्माप्यों हपरी0ाा65.7 , ., गा १ ०५ ॥ाह 
जन 5. खैध।, (णाशतशय्याता 07 रिटआरइलत[ताईफल ५ 
“कर ए07ए॥ 30008, 77९ [२८०७ ४०॥2, 958. 9.8 
3 +* ४७) 


हर स्थानीय प्रशासन पर प्रारम्मिक विचार 


दालिका प्रधिकारियों की ग्रावश्यक्ता होती है। इन बे ऊपर रखा गया 
सार्वजनिक नियन्त्रण मी तमी सामप्रद माना जा सकता है जब कि वह एक 
पृषक इकाई द्वारा रखा जाये । जॉन स्टुपर्ट मिल दे शब्दों में इन स्पानीय 
संस्थाभो की भौसिक नियुक्ति, उनवी देखमाल एवं रोकथाम का वार्ये, उनके 
कार्ये सचालन के लिए प्रावश्यक सामग्री प्रदान करने भवयवा ने प्रदान करने 
का उत्तरदायित्व राष्ट्रोय ससद भधवा राष्ट्रीय बार्यपालिका का ने होकर 
बस्ती वो जनता का होता चाहिए।ग! 


स्पानोय सरवार के महत्व के सम्बन्ध में विभिन्न विचारत्रों ने 
अपना-पपना मत प्रकट क्या है ॥ इन विचारको के बीच वई बातों पर 
मर्तेक्य है जब कि कुछ एक बात किसी-विसी ने झपूर्व रूप से कही है। महत्व 
के विभिन्‍न पहलुभो का वर्णत करते समय प्रमावशोलता एव प्रायमिक्ता 
की दृष्टि से भी इनके मतो के बीच भारी भसमानता विद्यमान है। स्थानीय 
सरकार एवं उसकी विभिन्न सस्थाओो के महत्व का एक समग्र तथा संतुलित 
रूप भे भध्ययन करने के लिए यह भत्मन्त्र उपयोगी प्रतीत होता है वि इनमें 
से मुख्य विचारकों के मतो का सक्षेप में अध्ययन कर लिया जाये । 


१. जे० एस० मिल का मत (१००णणाष्ड ।० 3. 5. ७॥॥):-- 
जॉन स्टुमर्ट मिल ने स्थानीय प्रतिनिधि भस्थाभों पर_भपने विचार अम्लुत 
करते सप्रय इन सस्याप्ा के महत्व से सम्बन्धित कुछ बातें मी कही है। उनके 
मत का मन्‍्यन करने के वाद जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उतमे सर्वेप्रथम 
यह है कि स्थानीय सरकार द्वारा प्रशासनिक यत्र को यह सम्थेता प्रदान की 
जाती है जिसके द्वारा वह झपने लक्ष्य प्राप्ति की दिशों में सुविधाजनक 
रूप से प्रप्रसर हो सके । यदि स्थानीय सरफार की ये सस्यात्र नहोंतो 
एकमात्र केन्द्रीय दार्ययालिका झथदा व्यवस्थापिका सारे देश के प्रशासन 
को कार्यकुशलता, ईमानदारी, घोष्मता, उपयुक्त एवं जतहितपूर्ण रूप 
नहीं चला सकती। स्थानीय समस्यामों की सही प्रकृति को समभने मे ही 
उसे इतना समय लग सकता है कि जब तक चंह कोई कदम उठाये उत्त 
समय तक उध्च समस्या का सुलकना ही दुरूह बन जाये। इस व्यवस्था का 
दोष केवल समय की देरी तक हो सोमित नही है। इसके भतिरिक्त इनका 
स्थानीय समस्या को समझपाना भो सुदिग्ध रहता है। स्थानीय सं॑स्वामों 
का संगठन इन सारे दोषों को दूर करने का यद्यपि एकमात्र कदम प्रयवा 
रामबाण प्रौषधि नहीं कहा जा सकता तो भी यह एक तथ्य है कि यह कदम 
(एक प्रायमिक्र कदम है) झौर जब तक इसे नहों उठाया जाता 
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पी किक + कक क्र किट रे कर्ज. 
भापुनिक राज्य में स्पानोदय सरकार के महत्व १३ 
आय प्र्ंय- लंका इसे दिसो नें: किये गये प्रत्य सभी प्रयास प्राय: 
ह तिरथ्थक -ही रहेंगे ।: स्थानीय 


नोय संस्थाओं की स्थायना... कग- एक: दूसरा 
भहत्व यह है. कि. इनके मध्यम 


से जनता को - महल्वार्ण -राजनैतिश , 
एवं; प्रशाशनिक  शिक्षा-आप्त, होती है। जन कस न को शिखेत 
स्देव हो प्रत्यक्ष अवबवा प्प्रत्यक्ष रूप से जनता चगे भ्रनेक प्रकार रे श्र रे 
प्रदान करता है । प्रद्रिक.से अधिक स्थानीय सागरिक इन के ः 2 स्‍ 
में आते हैं. । , उनको-कार्य करने की प्रणालियों के भ्रतिरिक्त स्वयं दे 
अधिकारों एवं कंव्यों का ज्ञान होता है । इसके अतिरिक्त प्रजातस्थ का गे 
ईपद्धान्त किजजता पहनने: बाला ही इस. बात को भली  'प्रकारं जातेगा दि 
वह-फहाँ चुमता है. इन संस्थाओं के माध्यम से साकार पिया जा शकता है + 
सामान्यत: यह देखा जाता, है कि अधिकांश/जोग समाज के सामान्य मामलों 
के आचरण में व्यक्तितत रूप से भाग, नहीं ले पत्ते | साधारण नागरिक-फो 
प्राय; निर्वाचन के समग्र ही, राजनीति: में सक्रिव रूप से भाण लेने,का 
अवसर. प्राप्त होता है जब कि वह: समावोरपत्र पढ़ता है: तथा . उनके लिए 
अपने विचार लिखकर भेजता:है, साथ दी बड़े-बड़े नताओं हारा दिये जले | 
वाले भाषणों को सुनता है| “राष्ट्रीय स्तर पर जब ये सभी कार्य होते हैं तो - 
जनता, को , पूरी .तरह अधिक :समय तक शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती) 
स्थानीय संस्थाओं के कारण आम जनता-को चुनाव करने का एक अतिरिक्त 
अवसर हाथ भ्राता है । इसके अतिरिक्त अनेक नागरिकों, फो चुने जाने का 
अवसर भी प्राप्त होता है । .स्थावोय -का्मेपालिका में अनेर्क कार्यालय होते 
हूँ उन-पर चुनाव, दवासः:अथवा :आयमिकता द्वारा नियुक्त होकर श्रविकांश - 
सागरिक कार्य का : अनुभव. प्राप्तकरते हैं) ,इम पंदों पर॑ रहकर स्थानीय ' 
व्यक्तियों को जनहित एवं समाज कल्याण के लिए कार्य करने होते हैं । 
वास्तविक व्यवहार का निरीक्षण .करने-के वाद कई विचारकों ते यह भत 
ःप्स्तुत किया .है कि राज्य के सामान्य मामलों को-अपेक्षी.: स्थानीय 'विपयों 
.में अधिक मानसिक संतुलन रहता है ॥  / / - ४ 
...' स्थानीय संस्थायें जो काये करती हैं. उनके सम्बन्ध में अधिक खतरा - : . 
नहीं रहता १ यदि उनका संविधान उचित रूप से थरना दिया जाये नो वे ढीऊ- - . 
प्रकार से कार्य करती रह सकती हैं। इन संस्थाओं पर जो सिद्धान्त लाख होते हैं; .. 
से. भूल रूप से राष्ट्रीय स्तर की संस्थात्रों जैसे ही. होते हैं ।. यदि एक.देश .... 
की स्थानीय संस्थाय ठीक प्रकार से कार्य कर रही हैं ती वर्हा इंस बात की... - 
सम्मावनायें बढ़ जततो हैं कि वहाँ की राष्ट्रीय सरकार भी: सफलता,एवं. -: 
सार्थक्रता के साथ काये करे सकती है ।. / 88 ता 
. स्थानीय संस्थाओं का-यंथ्ेष्ठ लाभ -उस समय प्राप्त हो -सकेगा कद - 
“कि, उनको निर्वाचित रखा जाये । यदि इन संस्थाओं को देय प्रधिकाधिक 
, . अजाय॑त्रात्मक आधार देना चाहते हैं. तो-इसके लिए .इन ,संस्थाशों को-रूप 
... तिर्वाचित ही:रखंना सड़ेगा। स्थानोय . संस्थाओं को एक सुख्य -कोर्ये यह भी - - 
3 का हैं कि वे कर का संग्रह भी करें| “इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि... 
. “जो लोग कर देते हैं:उन सभी को भतांघिकार प्रदान किया जाये। स्थानीय -.. 
से स्थाय भायः अप्रेस्यक्षे कर नहीं. लंगाती भर लगाती . भी हैं तो. वह. अंग्रेक्षा: 
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हर स्थानीय प्रशागन पर प्रारम्मिर विधार 


कृत गौर होता है स्थातीय सस्यायें जतता के घन का दुशपयोग करने के 
भवगर 228 त्‌ बम रखती है | यदि वे कमी ऐसा व्यास मी करें तो शीश 
ही उनके अतिक्िया होने सगती है । राष्ट्रोप स्तर पर किये जाने वाले 
कई बडे-इडे घोटालों वा भी बहुत दिन दाद में पत, लग पाता हूँ। हिस्‍्तु 
स्थानीय स्वर पर यह बात महों होती ॥ यहाँ जनता हरा निकट गा सम्हन्ध 
रहता है तथा झतेत सोर्गा बे झायिय हित इतम उत्तमे रहते हैँ जिसके रारण 
ये लोग इन सस्थामों की क्रियाघा जा निमट से निरीक्षण गरते हैं । 
स्थानीय सम्पाप्रो के सयठत ने पक्ष में एक तक यह डिया गया हैं 
( इनसे समय, साधन एवं शक्ति के प्रपब्यपय पर रोक सग जातो है | यह तक 
दंसमे में तो ग्रजोव सा सगता है तथा एकाएक गले से नीचे नहीं उतर 
पाता किल्तु प्रसल में यह एक वास्तविकता है। यह सच हैं कि ग्नग-भरलग 
स्थान के लिए पुयक सस्याय बनाने, उनका तिर्वाचन कराने, उनके लिए घलग 
से बार्यतर्ता एवं परयंवेध्षशरर्त्ता नियुक्त करने में आरी स्यय बरता पढ़ता 
है। विन्‍्नु यह सब भ्पव्यय नहीं जहा जा सबता प्रोकि इस सदवा प्रतिशन 
आप्व हो जाता है। इससे विपरीत यदि हम इत सस्याघ्ा वो संगेठत नहीं 
करेंगे तो एक ही कैद््रीय यत्र से सारे देग का श्रगामन सचालित वरना पढ़ेगा। 
कमा करने मे स्थानीय समस्प्राधों एवं विमिश्नराशों को उनका उपयुक्त स्थान 
भ्रद्दान नहीं हिया जा सवेगा । एर जैसे ब्यवहार के चाहे भपन कुछ भो साम 
हो विल्तु हतदा एक स्पष्ट दुष्परिणाम तो यह है कि प्रगामन एक ऐसे स्थान 
को भी इस झाषार पर वही चोजें एव सुदिधोय प्रदात बरेगा जो कि उसते 
दूसरे रप्रान वो प्रदान हैं सभी के साथ समात व्यवद्वार दिया जाता 
चाहिए, इस प्रवार यह उस स्थात 8 0:/28 प्टि से भपव्यय ही माता जायेगा । 
स्थानीय सस्याझो के द्वारा स्थानीय को पर्याप्त स्थान प्रदात 
करने यह प्रपम्यप रोफ़ा जा सकता है । 
इन समी लर्को. के झाघार पर स्थानीय सस्थामी के महत्व एवं 
उपयोगिता का वर्णन बरते हुए 'मिल” महाशय ने बताया है कि इन सस्याघो 
को केन्द्रीय नियत्रण से सथा सम्मद स्वतत्रता प्रदान की जानो चाहिए | 
स्थानीय सस्थाग्रा का एक महत्वपूर्ण उद्दे श्य स्थानीय जनता को सामार्जिक 
एंव राजन तिक शिक्षा प्रदान वरना होता है । इस उद्द श्य को प्राप्त करने के 
लिए यह जररी है कि उनये कार्यो को सम्पन्न बरने के हेतु उ हें पूरी स्वृतत्रता 
दी जाये चाहे उनकी सम्पन्नता वा सर कितना ही अपूर्ण एवं हत्ता क्‍यों ते 
हो । एम० चाल्मे डी रमसट [ >। (॥005 6९ ॥९४७५३/ ]- को-उ लेख 
बरते हुए मिल! महग़य न बदाय, है कि जो सरवार सब कुछ स्वय ही 
करन का प्रयास करती है उसकी तुतना एक ऐसे स्कूल अध्यापक से को 
जानी चाहिए जो अपने विद्याथिया के सारे कार्यो को स्प॒य ही कद देता है । 
चंह भ्रध्यापक झपने विद्याधियों मे बहुत लोकप्रिय हो सकता हैं किन्तु मसल 
ये बह उनको बहुत कम सिखा पायेगा [२ ग 
7 +क ह०रक्षएएप्व्या| प्योधनणी  गादणएक 8०-0० <एवएफाणड गए 
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आधुनिक राज्य में स्थानीय मरकार न। महत्य श्ष्‌ 
२. जी० मोन्देग्पू हैरिश का मतत [+स्स्तातेतए 0 प. शित्ताशःव 
सिशाए5 ]--मि० हैरिस मत सना है कि अधि से अधिन प्रतिशियावादी 
देश में भी स्वार्नय सरकार आवश्यक रूप से रहतो है। शक बडे देगा मे 
प्रजामन का मारा कार्य केवल एक ही केसत्र से सम्पन्न नहीं या जा 
सकता ।* बही फारसण है विः एक बिजेव क्षेत्र मे प्रमामन हो मृष्ठ शवों 
का काये संचालित करने के लिए केस्हरीय सरगार द्ारा नियुक्त सया उसी के 
प्रति उत्तरदामी, उसी के एजेन्ट-रहले है । मरशपि स्वानीय मरकार का यह 
सही रूप नही है क्योफि इसमें उन प्रजातत्पात्मंक सिद्धास्तों के प्रनि धूर्गा 
आदर भाव नही रा गया है जो कि स्थानीय संस्यानों का आधार गाते 
जाते है। स्थानीय सरकार का यह रुप पूर्णातावादी राज्यों ([क्‍णर्ीद्षांता 
505) में पाया जाता है । अ्रप्रजातवात्मक प्रकृति होते हुए "ली यहाँ इन 
सस्थाझो का अस्तित्व यह सिंद्ध करता हैं कि ये प्रत्येक देंग के लिए 
अपरिहार्य हैं। न 

3. हमने फाइनर का. मत [3ए८णतीतरए 46 प्रात] :--प्रतिद 
सार्वधानिक लिखक हमने फाइनर के विचारानुप्रार जब हम प्रशासन में 
एकसापन लाना चाहते हैं तो केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति का प्रभाव बढ़ जाता है 
किन्‍्तु' स्थानीय समस्‍यायें अनेफरूपी, होतो हैं इसलिए कुछ सीमा तक 
एकसापन , को और इस प्रकार केन्द्रीफरण की प्रवृत्ति को रोकना जरूरी हो 
जाता हैं। जब एक व्यवध््या को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुर्प बनाने 
की म्रांग जोर पकड़ती है तो .स्वतस्त्र रचनात्मक प्रवृत्ति जन्म सेती है, जिसके 
परिणाम स्वरूप स्थानीय, व्यक्तिगत एवं सुवभावगत . श्रन्तरों को नमी महत्व 
दिया जाने लगता है| इसे सबके - फलस्वरूप सरकार का रूप लचीला हो 
जाता है। वह व्यक्तिगत एवं विशेषी कृत्त परिस्थितियों के संदर्भ में तथावत्‌ 
होते की आदत डाल लेती है । निष्करपेरूप में यह बहा जा सकता है कि 
स्थानीय 'सरकार केद्रोकरण के बढ़ते हुए पतरे के प्रति प्रतिक्रिया है ।+ 
मि० फाइनर के मतानुसार स्थानीय सरकार की स्थापना से व्यय में बचत हो 
जाती है। उनका कहना है कि प्रत्येक देश में, चाहे उसकी शासन व्यवस्था 
का रूप कुछ भी क्यों न हो, किसी न किसी प्रकार के जनसम्पर्क की आाव- 
श्यकता तो श्रवश्य ही रहती है । स्थानीय स्तर की जनता के साथ एक्‌ - 
सम्पर्क बनाये रखने के लिए यदि केन्द्रीय सरकार को माध्यम बताया जाये 
तो वह अत्यन्त खर्चीला पड़ता है। इसके श्रतिरिक्त केन्द्रीय सरकार इसमें 
वांछित रुचि भी नही ले पायेगी । स्थानीय सरकार के संगठन का एक श्रन्य 
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१६ स्थानीय प्रशासन पर प्रारम्मिक विचार 


लाम॑ यह बताया गया है कि इसके द्वारा उस कठोर स्तरीकरण, नियम- 
बद्धता एवं श्रौपचारिक्ता की समाप्ति हो जाती है जा कि इसके /भ्रमाव मे 
कन्द्रीय शासन के झधीन हो सकता था । स्थानीय सरकार की सस्थार्ये 
उत्त स्थान वे लोगो की अपनी सस्वायें होती हैं लितम कियो प्रकार के मय, 
घृणा एवं विध्वतक्ारक प्रवृत्तियों वे लिए कोई स्थान नही रह जाता । 


४. मि० जेक्सन का मत [/८००णेम्ट 9० १४. सार उबरलाऊणा ] :० 
जेक्पन महाशय की यह मान्यता है हि स्थानीय सरकार का सम्बन्ध अत्येक से 
होता है। एक देश का प्रत्येक स्त्री-युरुष, बच्चा तथा बुडढ/ किसी ने विसी 
समय किसी भी रूप मे स्थानीय सरकार के कार्यो से भवश्य ही अमावित 
द्वोता है । एक स्थान के नागरिको का कन्याण एव प्रगति बहुत कुछ इस पर 
अवलम्बित रहतो है कि वहाँ की स्थानीय सस्थायें क्तिनी सक्रिय एवं प्रमाव* 
शौल हैं। स्थानीय सरकार के कार्य हमको विभिन्न दिशाभो से प्रभावित 
करते हैं । जोतत की भ्रनेक ग्रावश्यक्तामों को पूरा करके यह प्रत्यन्त 
मूल्यवान लिद्ध होती है । शहर से महामारी को रोकना, भरिति 
दुर्घटना का बचाव करना, बच्चो के स्कूल का प्रवन्ध | करवा, 
नागरिक सुरक्षा का प्रवन्ध करता, सार्वजनिक सड़कों का तिर्माणं एव 
सफाई श्रादि कार्य स्थरानीय_सस्थाप्रो के ही जिम्मे होते हैं॥ ये सभी कार्य 
भच्छी प्रकार से किय गये हैं मयव, बुरे प्रकार से, इस बात से समी विवाप्षियों 
को प्रसन्‍्तता प्रमावित होती है। इस प्रकार स्थानीय सरकार के महत्व का 
सर्वाधिक महत्वपुर्णा कारण दे सेवायें बताई जा सकती हैं जो कि .इसके ढारा 
प्रदान की जाती हैं । स्थावीप सरकार का दूसरा महँत्व यह है. कि इसकी 
भ्रकृति प्रजातत्रात्कक होती है । स्थानीय परिषद जनता द्वारा चुनी 
जाती हैं । इनके माध्यम से लोगो को यह शक्ति प्राप्त हो जाती हैंकि वे 
हथातीय सेवओों के सच लन से झपने हिलो की रक्षा कर सके ।? प्रजा- 
'ित्रात्मक प्रकृति के द्वारा ये मस्थायें भ्रपने कार्यकर्ता एवं उपभोक्ता दोनों 
को ही पर्याप्त रूप से लामान्वित कराती हैं । स्वात्रोय सरकार के मदृत्व का 
एक तीवरा भझ्राधार वर्तमान काल दो जटिलताभो को मी बताया जाता है 

जिनके कारण इनका भगठन एवं महती भावष्यकता बनते गया है । जिस 
समय ये जटिलतायें अपने वर्तवान उग्र रूप में नहीं थीं उस समय दथानीय 
सरकार की आवश्यकता का ग्रनुभव ही नहीं किया जाता था ।' धीरे-धीरे 
जव यूनान के नगर राज्यो ने झाज के विशाल राष्ट्रीय राज्यो का रूप धारण 
कर लिया तो केत्दीय सरकार को भपने मातहत स्थानीय सस्याओ्रों की 
सहायता लेना जरूरी बन गया । स्थानीय सरकार वा एक भन्‍्य महत्व 
यह है दि इसके द्वारा जो कार्य क्ये जाते हैं वे कुल मिलाकर एक व्यक्ति 
को सम्य सागरिक वी श्रेणी मे लाते की कार्य करते हैं। जेक्सन लिखते हैं 
कक ध् ५८ 


4, | ०यों ह0शटयागरल्या 33 तहशण्ट्राआ८,.- 6 40९38... ठ0एगरोंड शा6 
शुल्दात्व २५ 6 एट०छा८.,.. प४6 ए2०फट शाह्रतार श4षएट आप 
फ़ैद्ा 8005 ६७ 8० किया 0 शाधा5४५ ॥) हि छण/8 जे 
वाल ]00व इटाशालद३ 


ज्यए हर /इट १7०, [.00०वा (3रथधाफका<0 75, एरशएबत( , 7. 


3 


आधुतिक राज्य में स्थानीय सरकार का महत्व १७ 


कि उनका मुख्य सम्बन्ध उससे रहता है जिसे कि एक सम्य समाज का घरेल, 
कार्य कहा जा सकता है ।! स्थानीय संस्यायें निवास स्थान को ऐसा बनाती है 
जहाँ कि रहा जा सके, गलियों को साफ कराती हैं, घरों का निर्माण ठीक 
प्रकार से कराती हैं, युवकों एवं वृद्धों के मनोरंजन के लिए बगीचे नगाती हैं, 
बालकों को शिक्षा प्रदान करती हैं, बीधारों को राहत प्रदान करती हैं, 
गरीबों तथा वृद्धों की देखभाल करती हैं । ये समी स्थानीय सरकार के 
कार्य हैं। ये कार्य इतने आवश्यक एवं महत्वपूर्ण हैं कि इनको भली प्रकार 


सम्पन्त किये बिना कोई भी देश अपने आपको समय कहने का साहस नहीं 
कर सकता । 


स्थानीय संस्थाओं द्वारा जो सेवायें प्रदान की गई हैं उनके माध्यम से 
स्थानीय उत्तरदायित्व एवं स्थानीय देशभक्ति की भावना का विकास हुमा 
है। स्थानीय संगठतों का प्रजातंत्रात्मक्‌ रूप नागरिकों को स्वायत्त शासन के 
क्षेत्र में शिक्षित करते का महत्वपूर्ण कार्य करता है । इसके श्रतिरिक्त 
वर्तमान समाज के लिए आवश्यक सेवाश्रों की बढ़ती हुई जटिलता ने भी यह 
उचित बना दिया है कि अर्थ-स्वतन्त्र स्थानीय संगठनों का उपयोग किया 
जाये जिनको कि थोड़ी बहुत स्वेच्छा एवं उत्तरदायित्व के अधिकार दिये जायें 
तथा इन पर केन्द्रीय सरकार का केवल सीमित पर्यवेक्षण रखा जाये । यह 


व्यवस्था उससे अच्छी है जिसमें कि सभी सेवाओं के प्रशासन का भार 
केन्द्रीय मेज पर डाल दिया जाता है ।० 


५. लास्की का मत्त [2०८०० गए ६० प्रत्नाण१ 3, ॥जत ]:- 
प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक लास्की महोदय का कहना है कि यदि सैद्धान्तिक 
रूप से देखा जाये तो इसका कोई कारण नजर नहीं श्राता कि सरकार के 
सभी आवश्यक कार्यो को क्‍यों नहीं एक ही निका: 


थ को सौंप दिया जाये 
इस निकाय हारा स्थानीय अधिकारी नियुक्त किये जा सकते हे के 
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६८ इ्बानीय प्रशासन पर प्रौरम्मिक वि 


प्रत्यक्ष रूर से इसको प्रतिवेदन प्रस्तुत वरें तवा इसी निर्देश वे अर 
प्रावश्यर सुभावों को व्यवद्दा करें। ऐसा जिया जा साता हैं और ' 
देशों म॑ं क्या भी जाता है किन्तु इउ व्यवत्या की अपनी दुछ समर 
है । यदि स्थानीय सल्यामो का शक्ति न सौंपी जायें तो इसव उतकी रच 
त्मक शक्ति एवं पहन करने की प्रवृत्ति पर विरोधों प्रभाव पड़ेगा। ई 
अतिरिक्त यह स्थानीय ज्ञान एवं स्थातीय रूचि के उ् स्रोत कामी ' 
देगा जियके बिता स्थानीय सध्यादें प्रपना कार्य बघूबी नहीं बंद से 
ह्योतीय सरकार का दूसरा महत्व यह है कि इसरे मध्यम गे ही प्रजति५ 
पूरायूरा लाम उठाया जा सकता है | लाहरी वा मेयनावुमार कि 

राज्य मे स्थानीय सरकार की शक्तिणाली व्यवस्था वी प्रावश्यक्ता श्र 
के परे वी बात है।वे लिखते हैं. कि हम प्रजातत्रात्मक सरकार की 
जाभ तब तक प्राप्त नही कर सफ्ते जब तर कि यह मातना प्राएम्म न 
ले कि समी समम्याय केद्धीय समस्‍यायें नहीं हाती तथा जो कें' 
घटनायें नहीं होती उनके परिश्यामों पर उपी स्थान पर निशेय लिया 
जखूरी हांता है। यह नि्षय उन लोग द्वारा ही, लिया जाता होता है: 
कि बह घटना घी है तथा जिस्होने उसे गहराई से भ्रतुमव तिया हैं।” 


प्राय प्रत्येक क्षेत्र क निवातिया मे सामाय लक्ष्यों एवं सी 
श्रारश्याताम्रों वे प्रति एक प्रकार की जागरुकता रहती है जिसके 
उनकी ज़ियाम प्रभावित हाती हैं। यह जागरूकता दुसरे क्षेत्र म 
लांगों की इसी प्रकार वी जागहकता स भिन्न हाती है। जयपुर श् 
रहने वावा एक व्यक्ति इस बात में विशेषत झरूति लेगा वि यहा तल, 
सफ़ाई एवं पुस्तकालय झादि वी पूरी व्यवस्था वी जायें। उसको पह 
इस शहर बे' ग्रय निवासियों के साथ सामान्य है। किन्तु ने तोउस 
झौर मे ही शहर क' अन्य निवासियों का ही भारी चिन्ता हाती है जब 
यह सूनते हैं कि दिल्‍ती मे पीने के पानी वा भारी सकट है। यहें सब 
ने व्यावहारिक एक सनोर्वैज्ञातिद जोवन के दुछ तथ्य हैं । बह स्वमात * 
अपने पड़ौसियो वी समस्याथो मे रूचि लेता है) किन्तु अपने पटीपी 
समस्‍यायें उसे श्रधिक प्रभावित कर पाती है जितका सम्बन्ध उसके रे 
जीवन मे भी है। कोई मी प्रभासन लोक मत एवं स्थानीय झुचि में 
अयवा उसकी श्रव॑हतना करके अधिक दिन तक जिला नही रह मे 
साथेक होना ता द्वर की बात है। ऐसे प्रगासन द्वारा स्थातीय समस्या 








[. “८ र्ृच०( इदबाछट 8० ए। फलावा। ०0 तृप्रण्टा/णाल (० 
क्ाटवर एक८5५ 0८८ ७८हए 9#- #6 #वंगा॥560 गोवा मर 9700 
बार धर ७ ए70फोलशा३ ब्यापे॑ वि पीढ 7०१ए७ॉी३ ७ (४09 
गण टला। ॥ लहर वहलावेदाटढ वल्दुणारद (हलरई्ईणा मां 496 ॥! 
जात 9५ धा३ एश3०0%, भ्लीद्वढ शाप ऐ)॥ भ्तीणग ऐ6॥000०॥ 
हा0घ इच्टफॉए टि! 

झा ज 7.75%|,-6 पधमााहाबर 0 एणजट 
॥79 , 963, #. 


आधुनिक राज्य में स्थानीन सरकार का महत्व १६ 


प्रति दिये गये सुझाव मान्यता की दृष्टि है पर्याप्त अर्थंपूर्णो तथा व्यवहार में 
पूरे कुशल हो सकते है किन्तु वे पड़ीसियों में इनके पूरे लाभ उठाने के लिए 


सक्रिय योगदान की इच्छा जागृत करने में असफल रहेगे ॥? 


प्रोफेसर लास्की ने शक्तिणाली स्थानीय स्तरकार के पक्ष में एक अन्य 
महत्वपूर्ण तक भी प्रस्तुत किया है उनका कहना है कि यदि एक सेवा पूरी 
तरह से एक विशेष जिले के लोगों की ही, की जानी हे तो यह पुरांत : 
स्यायपूर्ण समझा जथ्रेगा कि उस जिले के निवासी ही उस सेवा के लिए 
आवश्यक धन की व्यवस्था करें। जब उन लोगों से कर के रूप में धन वसूल 
किया जायेगा तो वे उस पर अपना नियंत्रण रखने की सांग भी करेंगे । यदि 
ऐसी सेवा के संचालक का कार्य भी उत्त लोगों के हाथी मे पौथ दिया गया 
तो वे उसे कुआलतापूर्वक संचालित करेंगे ताकि उप्तका व्यय कम आये 
ओर वे कम से कम कर देकर भ्रधिक से श्रधिक लाभान्वित हो सकें । इस 
प्रकार स्वानीय सरकार का संगठन प्रशासन में कार्ये-क्रुशलता के साथ-साथ 
मितव्यवता मी लाता है । इसका एक अन्य महत्व इस तथ्य में निहित है कि 
किसी भी भ्राम-तागरिक को चार या पांच वर्ष बाद केवल चुनावों में भाग 
लेने भर से ही नागरिकता के रचनात्मक पहल का अवगमन नही हो पाता । 
उसकी रुचियों को अश्ासनिक क्रियाओं में जागृत करने का अर्थ होता है 
उसकी अधिक से भ्रधिक प्रशासनिक उत्तरदायित्व सौंतना । ऐसा तभी किया 
जा सकता है जबकि स्थानीय सस्थाओं को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाया 
जाये । लास्की के मत,नुसार स्थानीय सरकार के महत्व का एक श्रन्य कारण 
यह है कि राजनैतिक निकाय जितना दूर का होता है उसमें भ्रष्टाचार की 
सम्भावनायें उतनी ही अ्रधिक' बढ़ जाती हैं । जब एक व्यक्ति को यह ज्ञात्त 
होता है कि उप्तकी गली इस कारण गन्दी है क्योंकि उसके आधीन जो निकाय 
हैं वह अकार्यकुशल है तो वहू आवश्यक कार्यवाही करता है। इसी वारण 
लास्की ने स्थानीय सरकार को सरकार के अन्य सभी प्रकारों की तुलना में 
अधिक शिक्षात्रद कहा है ॥ स्थानीय सरकार की रचना करके एक ऐसी 
व्यवस्था की जाती है जिसमें कि आम जनता उन लोगों के साथ मिकट का 
सम्बन्ध रख पके जो कि निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी है। केन्द्रीयकृत 
व्यवस्था का एक बडा दोप यह बताया जाता है कि उसमें नौकरशाही का 
जोर रहता है। इस नौकरशाही व्यवस्था का स्थानीय सरकार के संगठन में 
कोई स्थान नहों रहता । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय व्यवस्थ।पिका के कार्यो की 
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है स्थापीय प्रशासन पर ध्रौरम्मिक विचार 


पी झप भे इसकी पतिवेदन प्रस्थुत करे तव, देसों विगत के प्रदुनार 
देगी 3 करी सी का व्ययाहूत बरें। एव शिया जा सता है और 25 
देगा में त्िया मी जाता है किस्तु इत व्यवस्या की पपती ुख समसथारें 
है। यदि स्थानीय सत्वामों का शयित ने सौंरी जायें ता इससे उतकी हा 
त्मक शक्त्रि एड पहत करने की प्रवृत्ति पर जिशोथा प्रभाव पढ़ेगा। इस 
भतिरिक्त यह स्थानीय ज्ञान एव स्थानोय रूदि के उत स्रोत को भी 9 
देगा जियके बिना सेव वीय सल्यावें ग्यता कार्य दवूबी नहीं कर सा्ती का 
स्थानीय सररार का दूसरा महत्व यह है वि इसके माध्यम से ही प्रजाततर हु 
प्रातरा लाम उठाया जा सकता है । लासगी के क्यनावुत्वार किसी 2 
हो में स्थानीय सरकार की शक्तिगाली व्यवस्था की ग्रावश्यक्ञता विवाई 
के परे कौ बात है। वे निखते हैं कि हम प्रजातक्रत्यक सरकार का पूरा 
लाभ तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब त7 फि यह मानना प्रारम्म न कर 
है सकी समस्वायें केचद्रीय समस्‍्यावें नहीं हाली गा जो केट्रीय 
जरूरी तो होती उनके परिणामों पर उसी स्थान पर नि लिया जाता 
जरूरी हाता है। यह निर्णय उन लो॥ द्वारा ही लिया जाता होता है जिनमे 
कि वह घटना घटी है तथा जिर्होंते उसे गहराई से झवुभव विया है।' 


भय अल्येक् क्षेत्र के निवातिया भ सामाय लक्ष्यों एवं सामात्य 


हक गहर के ग्रय विवासियों के साय सामान्य है । किन्तु न तो उस व्यक्ति 
झौर न ही गहर क अन्य निवासियों को ही भारी चिन्ता हाती है जबकि वे 
थह सुनत हैं कि दिल्‍ली मे पीने के पानी का मारी सकट है। यह सब व्यक्ति 

व्यावहारिक एक मनोवैज्ञानिक जीवन के कैद तथ्य हैं। वह स्वमावसे ही 
गए डी सियो की समस्याओ में रूचि लेता है। किन्तु अपन पडीती की वे 
सपस्याय उसे झधिक प्रमादित कर पाती हैं जिनका सम्बन्ध उसके स्वय वें 
जीवन से भी है। राई भी प्रगासन लोक मत एवं स्थानीय रुचि के बिता 
तय ी भवहलका करके अधिक दिन तक जिन्दा नहीं रह सकता, 
सा्थके होता तो दूर की बात है। शेसे प्रशासन हारा स्थानीय समस्याभा के 
कल 


4, “7७८ टबागत00 वट्बा१९ फर गज कइललाध त॑ 4०००८०७ब७९ 00एचश- 
घाध्या घ्रतो। 
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इसके लिए स्थानीय योगदान भी परम अभ्रावश्यक है । दस आवश्यकता को 
पूरा करने के लिए यदि एक सरकार बह सोचले कि विकास के पअ्रधिकांण 
उत्तरदायित् व्यक्तिगत उद्यम पर छोड दिये जायें तो भी सरकार का भ्रणदान 
महत्वपूर्ण ही रणपना पढ़ेगा श्रौर ऐसी स्थिति में यह सतरा बढ़ जाता है कि 
सम्पूर्ण उद्यम में असंतुलित निर्देशन केन्द्रीय परकार का रहेगा। इन खतरों 
एवं सम्मावनाओं से बचने के लिए यह जरूरी है कि यह कार्य स्थानीय 
सरकार के हाथों में सौदा जाये । हिकत (|राढ॑5)के शब्दों में स्थानीय सरकार 
द्वारा की गई आधिक क्रियायें ही सबसे अच्छा रास्ता हो सकती हैं जिम्नमें 
कि जनता अपने विकास के संगठन में योगदान कर सकती है ।? स्थानीय 
संस्थाओं को विकास योजनाओं के छोटे-छोटे भाग सौपे जाने चाहिए जिनको 
कि ये सफलतापूर्वक सम्पन्न कर सकें। बड़ी योजनाओं की प्रकृति अप्रत्यक्ष 
रूप से स्थानीय सरकार के महत्व को वढ़ा देती है। बड़े प्रोजेक्टों की यह 
प्रकृति होती है कि वे पूरा होते में कई वर्ष ले लेते हैं। उनके पूरे होने तक 
प्रतीक्षा में जो समय व्यतीत होता है वह श्रत्यन्त कप्टकारी होता है| इसके 
विपरीत छोटे स्वाचीग्र प्रोजेक्ट की प्रतिक्रिया बड़ो शीघ्र हो जाती है | यदि 
अच्छी स्थानीय सड़कें श्रयवा अच्छे बाजार बना दिये जायें तो एक ही मौतप्तम 
में फपल के घन की मात्रा बढ़ सकती है। इस प्रकार स्थानीय संस्थायें 
आशिक विकास को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं । 
स्थानीय सरकार एक अन्य प्रकार से भी आथिक विकास में सहयोगी बन 
सकती हैं । बड़े प्रोजेक्टों की यह एक सामान्य समस्या होती है कि उनके 
पूर्ण हो जाने के बाद भी उनका पूरा-पुरा लाभ उठाने के लिए कुछ समय 
की श्रावश्यकता होती है । राष्ट्रीय प्रोजेक्टों के प्रसार (5506050०ा) के 
लिए जिन सेवाओं की श्रावश्यकता होती है वे स्थानीय स्तर पर भली प्रकार 
सम्पन्न की जा सकती हैं। स्थातीय सरकार इनको संगठित करने का सुगम 
सार्ग है ।? 

८. श्राथर सास का मत [#&०९णफ्ाए ॥0 #ाफ्ा 0/४६५ | :--.. 
इनका विचार है कि शक्ति का वितरण एवं विभाजन प्रारम्मिक काल से ही 
राजनीति विज्ञान की रुचि का विपय रहा है । श्राज भी सांविधानिक सरकार 
तथा प्रजातंत्रात्मक राज्यों से सम्बन्धित पुस्तकें लिखने वाले विचारक स्पष्ट 
रूप से यह मत प्रकट करते हैं कि शक्ति का विभाजन पस्भ्य सरकार का 
आधार है । यही एक प्रकार से संविधानवाद है । राजनैतिक शक्ति को 
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मी एड सीसा होती है। एव संगद घाद वह शक्ति दे लिए दिठतीमी 
'तालवी कया! ने हो, यह स्थानीय समरयाधा ते समी पहुपों वर स्ययद्वापन 
सही कह सकती । परि गामत्यरूप उसे जैव विस्यूड झूयरेशा बनाने के बाई 
स्थानीय ग्रपस्थाप्रा वा विस्वार विम्ार्यों मे! जिस्म छोड़ देता पढेंग।॥ इते 
विमाों में हाय करने वादे सधिरारीगण व रथातोय शमह्यात्रों पर 
आपिपय हो जयेया नो कि जनसत शो सममते मे प्राप: धसमर्य रहते हैं 
यदि इन भ्रविद्ारियों के स्यपद्दार वे विदद्ध सिरायव डी जाये तो परिणाम 
स्वहूत तिर्शय को बइता जा खत है विल्लु यह द्वारा तिर्गय भी प्राय: 
अपने पू्ववर्ती बी माति ही दोपयूर्स होगा । इत समो प्रकार की उत्तमतों से 
बबते हे लिए यह जरूरी सममा जाता है दि स्थानीय सस्पाधों शा संगठन 
किया जाये जो कि स्थानीय समस्याधों को खुतभाव वा दायिल समाव सडझे। 
इस प्रवार धनेक तक, सुभाव एवं उप्योगिताओ्ना का, प्रदी जरने के बाद 
सारकी महादय स्थानीय सरवार की स्थापना का समर्यन ररते हैं ! 

६. फ्रोडरिक बा मत [॥८९००ाएंएट्ट (० (आ 3. 76479] :-०* 
इनके विवार हैं कि स्थातीय समप्राज सावेधातिक सरगार ने सवालन के 
प्रत्यत महल्वपूर्ण योगशन बरता है। ये डोब (70:४५) मे इस रत का 
समर्थन वरते हैं कि प्रजातस्त्र को प्रपरो घर स प्रारस्म होता चाहिए । द्मके 
लिए यह जरूरी है फि स्थानीय सस्यामो को सक्रिद बनाया जयिे। राष्दीय 
स्तर पर सरकारी कार्यों व। विस्त/र होने ने कारण ही स्थानीय सरकार 
बी प्रावश्यवत,, महस्‍्य एवं बाय मो शरई गुत्े यड़ से हैं। प्राघुनिद सवतीकी 
ज्ञान वे विस्तार वे फतस्वरूप प्रतर हेमी जस्रतें एव पैदा 
हा गई हैं जितना हि स्थानीय मरवार के जिए महत्व होता है। उलप 
नवीन संमरस्थाम्रों पर किस प्रकार नियत्रण रखा जाय यह स्पावीय अस्वाधों 
वी एस मुझ्य समस्या होती है। जितनी भ्रधिक समस्‍यायें होती हैं उतना हो 
अधिक स्थानीय सस्वाप्रो वा महत्व भी बढ़ जाता है! फ्रेंडरिक ने लिखा हैं 
कि दुनिया विरव समाज वे लिए संघीय संगठन की भार ममूद्दीशत होती 
जा रही है | इसमे यह प्रमाणित हा चुका है वि ऊपर की झोर तथा बाहुर 
की भोर सरवार का झौर विस्तार अ्रवध्य ही नौचे वी ओर तथा भन्‍दर षी 
और सघीय सिद्धान्तो के प्रखार मे फरीभूत होगा ।8 

७ हिक्‍स दा मत [4०००ए७ाह 4० ए, ४ प्राल॥ “-हिका 
महाशय न स्यानीय सरकार पर प्राथिक विकास शी दृष्टि से विचार किया 
है। उनका कहना है कि एज प्रजाउत्रात्मवः व्यवस्था वाले देश मे विकास 
की सभी योजवाओ को केद्रीय स्तर पर ही सचालित नही विया जा सकता, 
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इसके लिए स्थानीय योगदान भी परम आवश्यक हैं। इस ग्रावश्यकता को 
पूरा करने के लिए यदि एक सरकार यहू सोचले कि विकास हे 3. 
उत्तरदायित्व व्यक्तिगत उद्यम पर छोड़ दिये जायें ती भी सरकार का भ्रश्ञ हे 
महत्वपूर्ण ही रखना पड़ेगा और ऐसी स्थिति में यह सतरा बढ़ जाता है क्र 
सम्पूरय उद्यम में अस्ततुलित निर्देशन केद्रीय परकार बग रहेगा। 5 क 
एवं सम्मावनाओं से बचने के लिए यह जरूरी है कि यह कार्य स्थानीय 
सरकार के हाथों में सौंपा जाये । हिक्‍त (साए:5)के भब्दों में स्वातीय सरकार 
द्वारा की गई आशिक क्रियायें हो सबसे श्रच्छा रास्ता हो अकती हैं जिसमें 
कि जनता अपने विकास के संगठन में योगदान कर सकती है ॥! स्थानीय 
संस्थाओं को विकास योजनाओं के छोटे-छोटे भाग संपि जाने चाहिए जिनको 
कि वे सफलतापूर्वक सम्पन्न कर सकें । बड़ी योजताशों की प्रकृति अ्रप्रत्यक्ष 
रूप से स्थानीय सरकार के महत्व को बढ़ा देती है। बड़े प्रोजेक्टों की यह 
अक्ृति होती है कि वे पूरा होते में कई वर्ष ले लेते हैं । उनऊे पूरे होने तक 
प्रतीक्षा में जो समय व्यतीत होता है वह अत्यन्त कष्टकारी होता है | इसके 
विपरीत छोटे स्थानीय प्रोजेक्ट की प्रतिक्रिया बड़ो शीघ्र हो जाती है | यदि 
अच्छी स्थानीय सड़कें अ्रयवा अ्रच्छे बाजार बना डिये जायें तो एक ही मौसम 
में फप्ल के घन की मात्रा बढ़ सकती है। इस प्रफार स्थानोय संस्थायें 
आशिक विकास को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण योगदाव कर मकती हैँ । 
स्थानीय सरकार एक अन्य प्रकार से भी आशथिक विकास में सहयोगी बन 
सकती हैं । बड़े प्रोजेक्टों की यह एक सामान्य समस्या होती है कि उनके 
पूर्ण हो जाने के बाद भी उनका पुरा-पूरा का उठाने के लिए कुछ समय 
को आवश्यकता होती है । राष्ट्रीय प्रोजेक्टों के प्रसार (॥%ऋपाक्रणा) के 
लिए जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है वे स्थानीय स्तर पर भली प्रकार 
सम्पन्त की जा सकती हैं। स्थानीय सरफार इनको संगठित करने का सुगम 
मार्ग है ।* 
८. श्ार्थेर मास का मत [&०८छकाए (७ #कक्माा ७५६ | -.... 
इनका विचार है कि शक्ति का वितरण एवं विभाजन प्रारम्मिक काल से ही 
राजनीति विज्ञान की रुचि का विपय रहा है । आज भी सांवैधामिक सरकार 
तथा प्रजातंत्रात्मक राज्यों से सम्बन्धित पुस्तकें लिखने वाले विचारक स्पष्ट 
रूप से यह मत्त प्रकट करते हैं कि 


शक्ति का विभाजन सन्य सरकार का, 
आधार है। यही एक प्रकार से सविधानवाद है । राजन 


मेतिक शक्ति को 
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आधुतिक राज्य में रथानाय सरकार का महत्व 
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सामने आते हैं । इनको हम भाघुनिक राज्य में स्वानीय सरकार को महत्व का 
धतीक मान सऊते है । बह महत्व निम्न प्रकार मे बण्ित किया जा सकता है 


१. प्रजातंत्र की पाठशाला-स्यानीय सरकार को प्रजाव॑ंत्र दी पाठशाला 
माना जाता है क्योंकि इसमें अधिक से भ्रधिक लोग को प्रशासनिक कर्सों' 
में भाग लेने का अब पर प्राप्त होता है । ये सभी लोग जब विभिन्‍न प्रगासनिवा 
उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हैं तो इन्हें स्वत: ही उन कार्पो' का प्रशिक्षर 
आप्त होता जाता है। रदाष्ट्रोय स्तर पर वे अपने इस अनुभव से देश को तथा 
समाज को लामाच्चवित कराते हैं । स्थानीय सरकार की संस्वाये प्रजातंत की 
जड़ों को गहरी कर देती है ॥ जिम देश में इनका व्यवहार सफल रूप से 
किया जाता है वहाँ इस बात की सम्मावना बहुव कम रह जाती है कि प्रजा- 
दंत्रात्मदा व्यवस्था समाप्त हो जायेगी । 


२. जनता फी सेबवा--स्यानोय संस्थाओं को प्राय: ऐसे कार्य स्रौंपे 
जाते हैं जितका सम्बरस्ध उस स्थान के निवाक्षियों की दैनिक सनस्थाओं से 
होता है। राण्ट्रोय स्तर पर इन सेवाओ्ों का एक जैसा रूप नहीं होता और 
इसलिए यह स्वाभाविक है कि विशेष रूप से ये स्थानीय लोगों की ही ह्वित- 
साधक होती हैं। गली की त्तफाई, सडक बनवाना, पानी की व्यवस्था करना, 
बच्चों के स्कूल सोलना, मनोरंजन के साधन जुटाना, पुस्तकालयों की व्यवस्था 
करना झादि । थे समी कार्य कुल मिलाकर इस प्रकार के होते हैं कि इनके 
जीवन एवं अच्छा जीवन दोनों ही सम्मव नहीं हो श्कते । स्थानीय संस्याप्रों 
के कार्यो, एवं जन-सेवाओं का महत्व उप्त समय मालुम पड़ता है जबकि 
किसी भी कारण से ये इनको कुछ समय के लिए रोक दी जायें । कभी-कभी 
जब अपनी मांगों को लेकर नगरपालिका के कर्मचारी हडताल कर देते हैं तो 
सारा शहर गन्दगी से सड॒ने लगता है । स्थानीय संस्थायें जितनी भ्रधिक 
सक्रिय होती हैं उस क्षेत्र का जीवन उतना ही अ्रधिक सुखद एवं आनन्द दायक 
बन जाता है! 


३. विभिन्नताओों का पोषक--प्रशासन एवं राजनीति में एकरूपता 
सदैव ही प्रजातंत्र का प्रतीक नहीं होती । जब यह एकरूपता श्रवौद्धिक रूप घारण 
कर. लेती है तो इसके परिणाम रे तानाशाही शासन व्यवस्था से भी अधिक 
घातक होते हैं। किसी भी देश में समी स्थानों की समस्‍यायें एक जैसी नहीं 
होतीं । प्रायः सभी देश देहाती एवं शहरी क्षेत्रों में विभाजित रहते हैं। 
देहाती क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा, * व्यवसाय, उद्योग आदि की सुविधायें 
तुलनात्मक रूप से बहुत कम आर हैं। यदि यह कहा जाये कि वे इन शहरी 
इलाकों से बहुत पिछटे हुए रहते हैं तो भ्रतिशयोक्ति नहीं मानी जा सकती | 
इन दोनों ही प्रकार के क्षेत्रों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी इलाकें होते हैं 
जिनमें इन दोनों की ही विशेषतायें पाई जाती हैं किन्तु वे इन दोनों को ही 
कमियों से भी प्रभावित रहते हैं । इनको श्रर्घ-शहरी एजं अधे-देहाती क्षेत्र 
कहा जा सकता है | इन तीनों ही प्रकार की श्रेणियों में आने बाल्े ध्यान 
भी मात्रा एवं गुण की दुष्टि से परस्पर पर्याप्त अन्तर रखते है । इन भ्रन्त्सों 
का ध्यात रखे बिना यदि पूरे देश के लिए एक जैसी प्रशासनिक सेवायें शत 


सर स्वातीय प्रमामन पर प्रारस्मिक विचार 


की गई तो परिणाम झ्ाशांजनक होने के स्थान पर गम्भीर रूप से नुकुसात- 
दायक हांगे। 

स्थानीय सरकार वी व्यवस्था बरदने श्रत्यक् विशेष स्थान की विशेय 
समस्याप्रों का उपयुक्त रूद से समाधान वरन को व्यवस्था कर दी जाती है । 
स्थानीय मस्याभ्ों वे व्यवहार वी एक उल्लेखनीय बात यह है जि एक 
स्थान पर इनरी प्रथफ्लताथों से दूसरे स्थान पर साम उठाया जा नडता है। 

3. प्रशासतिक कुशलता-स्यानीय सरवार की व्यवस्था द्वारा प्रशामन 

से लात फीताशाह़ी एस नौकरणशाद्ी को दूर करके उसके स्थान पर प्रगा* 
सनिक _ वार्यकुशलता लान का प्रयास हिया जाता है । जव स्थानोय सस्याप्रो 
के बार्पकर्तता व्यक्तिगत रूचि लेकर प्रपत दावित्वा का निर्वाह बरते हैंतों 
इस वात की कोई गु जायश ही नहीं रह जाती कि कार्यकुशलता के साथ 
नही किया जाये। द्वत सस्याप्नो द्वारा जिन समस्थाप्रों पर विचार किया 
जाता है वे प्रय इतके कायकर्ताप्रा वे साथ निकट का सम्बन्ध रखती 
हैं। यदि किपी कारणवरण स्थानीय _ सरवार प्रपन दायित्वों के प्रति उदा* 
सौतता का रुख झयताती है ता वहाँ के निवामिया द्वारा उन्हें ऐसा करने से 
रोका जा सकता है । 

४ कार्य-विमाजन--स्थानीय सरकार का संगठन कार्य-विभाजत 
के भिद्धान्त की ही व्यावहारिक क्‍मिव्यक्ति है॥ इस रूप मे इसके वे समी 
शाम गिनाये भा सकते हैं जो कि श्रम विभाजन की विशेषता समके जाते हैं । 
यदि स्थानोर सरकार की व्यवस्था न की जाये तो केन्द्रीय सरकार पर कार्ये- 
भार इतना अधिक बढ़ जायेगा कि वह उते कुशलता, श्रीप्ठवा, सफ्लता 
एवं पर्यापाा विवर पूराता बे प्रा सम्पस्त नहीं पार सकेगो । एक स्थातीय 
मेस्या को जब वुछ विशिवत कार्य वौंप दिय जाते हैं तो वह श्रपनी परी 
शक्ति इस बात से लगा देती है कि उतहो श्रयती पूरी छुशलता के साथ 
सम्पस्त करे । 

६ विकास-योजनाग्रो कौ सफलता--स्थानीय सस्थायें विकास 
कार्यक्रतों को सफत बनाते में जो महत्वयू्ण योगदान करती हैं वह भी कम 
उल्नेखीय नही होता । राष्ट्रोय स्तर का कोई मी विक्रास कार्यत्रम क्रिया- 
न्वित होने के लिए इस बात की माग करते हैं कि सभी देशवासी इतम अपना 
योगदान करें । यह यांगदान बाध्यकारी होने पर महत्वह्वीन एव फीवा बत 
जाता है। इसे प्रभावपूं तमी माना जा सकता है जबडि यह स्वेच्छापूर्वक 
दिया गया हो। दग्ग के स्रमी सागरिक अपनी-अपनी सामरथ्य के अनुमार 
विकाम कार्यो मे इच्छावृ्वक हाथ लमी बडा सकते हैं जवकि स्थानीय 
भस्याओं के मास्यम से उतने प्रयाप्त राजनंतिक चेतना एवं देशमक्ति के 
भाव भर शिय जायें। 

७ जनता का सक्रित योगदान-प्रह मतोर्वन्ननिक तथ्य बताया जाता 
है कि कोई भी व्यक्ति उप्त समय तक क़िसो नी दार्य करने मे झगा-पीछा 
देखता रहना है जब तक हि उसे इसके तिए उत्तरदायी न ठहरा दिया जाये ! 
उत्तरदायितर सौंपन के साथ ही उस कार्य को करने के लिए शक्ति सौंपा 
मी जछूरी हा जाता है । स्थानीय सरकार आम जतता को उतकी खुद की 


आधुनिक राज्य में स्थानीय सरकार का महत्व र्भ्र 


समस्‍यायें सुलझाने के लिए उत्तरदायित्व और शक्तियां दोनों ही देनेका 
प्रयास करती है । परिणामस्वरूप जनता हारा भी प्रमासन एवं विकास 
कार्य क्रमों में सक्रिय रूप से योगदान किया जाता है । 


८. कम से कम श्रयव्यय-अपनत्व की भावना से किया गया कार्य सर्देव 
ही. कम से कम साधनों में अधिक से भ्रधिक परिणाम प्राप्त करने का प्रयास 
करता है । स्थानीय संस्वाञ्रों के कार्यकर्ता यह-जानते हैं कि व्यय किया 
जाने वाला धन उनकी स्वयं की जेबों से ही इकट्ठा किया गया है। यदि थे 
इसका भ्रयब्यय करेंगे तो इसका अर्थ होगा उनके स्थनथ के ऊपर ही अधिक 
कर जिसे कि कोई भी व्यक्ति पसन्द नहीं करता | इसके विपरीत जो भी 
कर प्रदान किये गग्ने हैं वे उनका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहेंगे । 
फलत : कम से कम अ्रपव्यय होग।, मितव्ययता के साथ कार्य किया जायेगा 
तथा सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की सम्मावनायें नहीं रहेंगी । 


६. अणप्टाचार की कम सम्भावना:--अभ्रप्टाचार का प्रसार प्राय: 
उच्छ,खलता, वन्धन के भ्रमाव एवं स्वतन्त्रता के श्रतिशय के बीच हुभा 
करता है। जहां उत्तरदायित्व बहुत हो जाते हैं और उनका निर्वाह करने 
के लिए शक्ति नहीं दी जाती श्रथवा शक्ति चहुत हो जाती है भ्रौर उसका 
प्रयोग करने के लिए पर्याप्त उत्तरदायित्व नहीं सौंपे जाते हों परिणामस्वरूप 
भ्रष्ट भाचरण का जन्म होता है। प्रशासन में अ्रप्टाचार एक ऐसी समस्या 
है जो कि देश की श्राथिक, राजनैतिक, मनोवेज्ञानिक, शैक्षरितक, चारित्रिक 
आदि विभिन्न दशाओं से प्रमावित्त होती है। प्रतिकूल दशाओं में प्रशासन से 
भ्रष्टाचार को दूर करता तो एक दु:साध्य कार्य है किन्तु फिर भी स्थानीय 
सरकार की व्यवस्था द्वारा भ्रष्टाचार के प्रसार एवं प्रभाव को कम फ़िया 
जा सकता है। स्थानीय संस्थाओं में लोग भ्रष्ट आचररा से इसलिए कतराते 
हैं क्योंकि प्रथम तो ये कार्य छोटे स्तर के होते हैं । कई लोगों के ईमानदारी 
पूर्ण आचरण की एक सीमा होती है जिसके आगे वे बेईमानी के प्रलोगनों 
से अपने श्रापकों नहीं बचा सकते। स्थानीय सरकार के कार्य प्राय: इस 
सीमा को पार नहीं करते । दुसरे, स्थानीय संस्थाश्रों के श्रधिकारी कावे को 
अपनत्व की भावना से भ्रेरित होकर करते हैं। यह उनका स्वयं का कार्य 
होता है । ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार की सम्भावना बहुत कम रह 


तीसरे, यदि किसी कारणवश स्थानीय संस्था का कोई अविकारी अनुखित । 
कार्य करता भी चाहे तो वह अपने ऊपर स्थित निकट के जन नियन्वरा द्वारा त्त 
ऐसा न करने के लिए प्रेरित होगा । रा 
१०. सभ्यता का सृजनः--स्थानीय संस्थाओं के कार्यों 
अध्ययन यह स्पष्ट कर देता है कि यदि ये संस्थायें अपना कार्ये कम 
अथवा कुछ समय के लिए बन्द करदें तो परिणामस्वरूप मानवीय सभ्यता करें 
विकास की गति रुक जाती है और कभी-कभी तो वह उस्री दिशा की तो 
चल देती है जिधर से कि उसने प्रगति प्रारम्भ की थी। जब हम एक र र 
के लोगों की सम्यता का स्तर मापना चाहते हैं तो यह जानकारी यान 
करते हैं कि वहां के लोगों का रहन-सहन कैसा था, वे कैसे घरों में रहपेप 
उनके सार्वजनिक स्थान कंसे थे, गलियों एवं सड़कों की बनावट कैसी यू” 


- जज कक है 2 जल, कक अर ह कड़े मत बे आल न कक 


सफाई का प्रबन्ध कैसा था, मगोरजन के साघत क्या थे, प्राइमरी शिक्षा की 
व्यवस्था कैत्ती थी आादि-प्रादि | ये समी कार्ये प्राय, स्वानीय सल्याप्रों के 
अधिकार क्षेत्रम झते हैं। इनको सक्रिय एव कुगववापुर्व 6 तमी सम्पन्त 
किया जा सकता हैं जबकि ये ससस्‍्यायें निर्दाध रूप से कार्य करती रहें । 
स्थानीय सस्याझ्रो का रूप एव कार्य ही एक स्थान विशेष के लोगो की सम्यता 
के स्तर का द्योतक माना जाता है। 

इस प्रकार प्राघुनिक राज्य म॒ स्थानीय सरकार का महत्व जितवा 
अधिक है उतना सम्मवत: किसी भी काल में न रहा होगा।! विज्ञान के 
विकास ने शहरी जीवन तथा देहाती जीवन के बीच जो भारी प्न्तर 
ला दिया है उसे मिटाने के लिए तथा भौदयोगीवरण वे परिणामस्वरूप 
शहरी जीवन के झार्क्पण को भपेक्षाइत कम करने के. लिए यह जरूरी बन 
गया है कि स्थानीय सस्थाझ्रा को अ्रधिक से भ्रधिक दायित्व सौंपे जायें तथा 
उनके मार्ग की हर बाघा को दुर करने का प्रत्येक प्रयास किया जाये। 
वल्याणकारी राज्य की मान्यता एवं समाजवादी राज्य के सिद्धान्तों ने 
सरकार के कार्य भार को इतना अधिक वढा दिया कि केवल केन्द्रीय स्तर से 

« निर्वाह करना झसम्मव बन गया । स्थानीय सरकार मी स्थापता 

+ का ही एक अतिवय॑ परिणाम था । 


9॥॥ शत ति कै #।॥॥ कु 25 ४८ 5 _ 
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ः [4ए80& 0 | अफएएटलपफफ ठ्फ ॥0८५, छ80फाएड_ 
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स्थानीय सरकार का श्र होता है - कि राज्य 


उप का आदेशिक आधार 
पर उपविभाजन कर दिया जाये । इस उपविभाजत्त 


५५ का निर्णय.क्रित आधारो 
पर किया जाना चाहिए यह एक महत्ववूर्ण प्रशत होता है ।.. इसके 


है हे “ इसके अतिरिक्त 
उत क्षेत्रों का निर्धारण, जो कि एक स्थानीय सरकार की व्यवस्था में इक,इयां 
होनी चाहिए, भी अनेक कठिन पषस्यार्य पैदा करता है। स्थानीय सरकार 
के क्षेत्र को निश्चित करने का भ्रथ संस्थाओं के केवल आकार का निश्चय, 
करना ही नही है किन्तु साथ ही यह भी देखना है कि स्वीकृत 
वनावट किस प्रकार की होनी चाहिए । >> ५ 


4 

एक स्थानीय सरकार की इकाई का उपयुक्त आकार पूर्णत : 
महत्वपूर्ण प्रश्न है किन्तु फिर भी आ्राकार का अर्थ क्या है इस सम्बन्ध में 
कोई सार्वमौमिक मापदण्ड नहीं है। आकार का एक श्रर्थ भोगोलिक रूप में 
सत्ता के क्षेत्र से हो सकता हे अर्थात्‌ श्रदेश के श्राधार पर यह निर्धारण कर 
दिया जाये कि एक इकाई को किततने क्षेत्र के प्रशासन का उत्त रदायित्व सौंपा, 
जाये। एक दूसरे रूप मे जनसंख्या को आधार बना कर भी इकाइयों का 
निश्चय किया जा सकता है। यदि एक 4 संस्था को अधिकार क्षेत्र कै 
रूप में एक बहुत बड़ा: प्रदेश सौंप दिया जाये तो उस संस्था स्थानीय - 
प्रकृति समाप्त प्राय: सी हो जाती है क्योंकि एक बड़े क्षेत्र के प्रशासमे 
स्थानीय तत्व तो रह ही नही जाता । जब हम. किसी क्षेत्र को एक स्थानीय 
संस्था की इकाई का आधार बनाते है तो यह देख लिया जाता 

सामाजिक एवं राजनैतिक दृष्टि से भी वह एक इकाई है ।, अ्र्यात, क्या इट 
क्षेत्र के निवासी दूसरे भाग में रहने वाले लोगो के साथ 5 भावनात्मक सर बन्व 
रखते हैं श्रथवा नहीं। भावनात्मक कड़ियों के. अमाव मे- बनाई गई गत 
प्रादेशिक इकाई अधिक समय तक सफलतापूर्वक कार्य नही “कर सकती” 


ले स्थानीय प्रशासन पर प्रारम्मिक विचार 


इसरे अझतिरिक्त जब मौग्रेलिक भ्राघार पर इकाइयों का निश्वय किया जता 
एक बात यह नी देखी जाती है कि वह ख्षेत्र इतता बडा हो कि जा 
परिषद एवं समितियों की बैंठऊ झावश्यक्ता क समय भासानी से बुलाई 2५ 
सके | परिषद के सदस्था को अपने कार्य में झनुमव एवं प्रौडता केवल जन 
भा सकती है जबकि वे झपने झतिरिक्त समय मे परिषद के कार्यों में ०/५384 
रहेंभोर ऐसा दे प्राय, तमी कर सकते हैं जबकि परिषद का ४४8 री वे 
उनका घर अधिक दूर-दूर न हो तथा बिना अधिक समय खर्च वि बृच्तिपर को 
भा ज, सकें। इसके” विप: छत जब ससद को भति स्थानीय $ परिषद ली 
संगठन किया जाती: है तथा यह सोचा जाता है कि परिषद कै/सदस्प जाता है 
झूर स वहीं रहें जहा हि उसका कार्यालय है तो यह्‌ सी जरूरी बन जाता 
कि उसके सदस्यों को वेतन भत्ते के रूप में घन! प्रदान (किया जाये । ५ 
भौगोलिक दृष्टि से बडे प्रदेशों पर जो तर ,लागू ,होते हैं हे 
दिल को पंप से /जासस्या की दृष्टि मे! बड़े प्रदेशो धर लागू नहीं हो [नही होते! 
किसी भी एसे जिले के लिए निर्वाचित परिषद को रखना गधिक (8: 
नहीं है जो कि घने रूप मे दसा हुमा है। उस क्षेत्र मे सांमान्‍्य हित के भ वा 
मामने हो सकते हैं तथा वहा के समो निवासी एक दूसरे के «प्रति डे 
को भावना मी रख अजते हैं। इसके प्रतिरिक्त शहरो क्षेत्रो में सचार हे 
साधन इतने व्यापक एक पर्याप्त होते हैं कि परिषद के सदस्य, परिषद फ 
समितियों की बैठकों में भासानी से भाग ले सकते हैं। पती जनमस्यां व | 
प्रदेशों का स्थानीय शासन एक परिषद के माध्यन से नी जिया जा पते है $ 
भौर यदि प्रावश्यक हो तो इपमे एक या दो टायर (हस्‍०) भी हो ैअ है 
इस भयके कहने का झद यह है कि जनमख्या की दृष्टि मे बड़े प्रदेश सरकार 
जेटां के लोगों के दीच पारस्परिक सम्बन्ध है, भासानी से स्थानीय स्यातीव 
बंप इकाई बन।या जा सकता है। विन्‍्तु भौगोलिक रूप में बड़ा शत स्थानी तो 
परवार की इकाई बनने के लिए यदि पूरी तरह से पनुपयुक्त नहीं है त 
कस से कम भसुविधाजनक' प्रवश्य होगा । न ड् 
 सोयालिक एव जवयम्या की दृष्टि से जिस प्रकार बडे प्रापार का 
तर स्थानीय सस्या के रूप एव कार्य पर प्रमाढ डालते हैं उसी प्रकार छोटे 
मफार दाले झोत्र भी शाम शकते हैं। एक सेब की जनमस्या की मात्रा ही 


_क प्रष्छाई है, करो(क सायान्य भनुमद के घ््धार पर यह कट्ठा जा सशता 
कि एक ब्यक्ति प्ररने दृरस्थ देशदात्रियों की अपेशा चपने निकट के पशैमियों 
५ समस्यापरों में प्रपिड़ हन्‍ण सेवा है । 

हे पा जागा है कि एक छोत्र का पझ्राद्यर वया उसे मिए प्रदान 
0 जलने दासी सेदापों को मादा परप्र भानम्बित रहते हैं। जर तक हि 
पे एर ३बानोय मत्त। के धाह़ार का दाएन सपा सो ढ़ तह दंग बाद का हट 
एश्दप बह कर घडते हि वहाँ ढोक सी सेराये अरशद करना प्रावश्दक 


स्थानीय निकार्यों का धोत्र एवं बनावट रह 


एवं उपयोगी रहेया । इसी प्रकार से स्यथावोय सत्ता का सर्वेश्रें घ्ठ श्राकार भी 
उमर समय तक निश्चित नहीं किया जा सकता जब तक यह स्पष्ट न हो 
जाये कि आखिर करना क्या है । स्थानीय सरकार की इकाई का निश्मय 
करते समय अनेक बातों को ध्यान में रपा जाना चाहिए। ४न बातों का 
उल्लेस करना अत्यन्त सरल है किन्तु उनके अनुसार व्यवहार करना उतना 
ही कठिन है । इस वात को झौर अधिक स्पप्ट रुप से समभने के लिए उन 
सिद्धान्तों का उल्लेख करना उपयोगी रहेगा जो कि सीमा झ्रागोग (छ0ए॥- 
ठेहाए 00गाशांडशं०ा) के निर्देशन के लिए रखे गये थे । यह आयोग १९६४६ 
से १६४८ तक ब्रिटिश स्थानीय सरकार की सीमाओं पर विचार करने का 
कार्य करता रहा । सीमा आयोग की स्थापना 'करने वाले श्रधिनिय्म ने 
सेत्रों में फेर-बदल करने के सम्बन्ध में प्रिनियम बनाये जिनकों कि संसद के 
प्रत्येक सदन हारा पास किया गया । एक अनुसूची में मुझय-मुस्य सिद्धास्तों 
का उल्लेख किया गया । इनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं:--- 


हर 


(१) स्थानीय सरकार की सत्ता में फेर-वदल तथा स्थानीय सरकार 
के क्षेत्रों की सीमाओं में फेर-चदल इस उद्देश्य से विया जाये ताकि स्थानीय 
सरकार ग्रशाप्न की व्यक्तिगत एर्व सामूहिक रूप से प्रमावशील तथा सुविधा- 
जनक इकाइयां निश्चित कर सके । यह लक्ष्य एक मुख्य सिद्धान्त था जिसके 
आधार पर आयोग को कार्य करना था | 


(२) इस लक्ष्य को प्राप्त 'करने के 'लिए आयोग द्वारा क्षेत्र से 
20 पहलुओं पर विचार किया जायेगा । इन पहलुप्रों में 
() हितों का समाज; 
(9) विकास अथवा इच्छित विकास; 
(7) आाधिक एवं श्रौद्योगिक विशेषतायें; 
(४) विशेषत: झआथिक्‌ आवश्यकताओं के सम्बन्ध में भापित- 
वित्तीय स्रोत; ५ ; 
(४) भौतिक विशेषतायें जैसे कि उपयुक्त सीमायें, संचार के 
साधन, प्रशासनिक'केन्द्रों तक पहुंचने की सुविधा, व्यापार 
एवं स्लामाजिक जीवन के केन्द्र आदि; 
(शं7ं जनसंख्या-आकार, वितरण एवं विशेषतायें; 
(शो) सम्बन्धित स्थानीय सत्ताओों के प्रशासन का अभिलेख ; 
(शांत) क्षेत्रों का आकार एवं बनावट; अक 
(४) निवासियों की इच्छायें । ह 


'  सक्त तल्वों में से किस पर अधिक जोर दिया जायेगा और किस व 
कम-इस विषय का निर्धारण विचारणीय क्षेत्र के श्राधार पर ही का 
सकेगा किस्तु फिर भी इनमें से प्रत्येक को यथोचित महत्व प्रदान किया जाय 
प्राय: जरूरी होता है।.../ ;क्‍ 
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डे० स्थानीय प्रशासन पर प्रारम्मिक विद्यार 
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(३) एवं शहरी हेस्द्र ठया उसके चारों भोर फंसे सोगों के हितों 
को पभ्रावश्यक रूप से ने तो मिन्न रूप हो मानता चाहिएं घौर न ही परस्पर 
अनुपूरक ही । समी तत्वों पर विचार करने के बाद हो यह मात हरता 
चाहिए कि शहरी एवं देहाती प्रदेशों का यह सेल मतुत्तित 
पथता नहों । 

इस सबका मूल सदय वही है, जिसका पहले मो उल्लेख विया था 
चुका है कि व्यक्तिगत रूप से तथा सामूहिक रूप से स्थातीय सरकार डी 
प्रमावगीन एवं सुविधाजनक इकाइया उपलब्ध की जायें। इस तह्य 
ध्यान में रखने से वई बातें स्पष्ट हो जाती हैं। एक ता यह कि जिसी भी 
इकाई को केदल्‌ उसी की दृष्टि से नृद्दी सोचा जा सकता। उप पर विचार 
करते समय उसकी निक्‍टवर्नी एवं सम्यन्धित इकाइयों को भी ध्यान में रसता 
दोगा । इसलिए जब एक विशेष स्थान के लिए कोई प्रवन्ध किया जायेगा 
सो वह केवल भपत थाप से हो सर्वेश्रेप्ठ नहीं होगा बल्कि जससे सम्बन्धित 
क्षेत्रो की भ्रावग्पक्ताशों के सद्भ में वह सर्वश्नष्ठ होगा। इसके साथ ही 
इकार्ट का प्रमावगील एवं संविधाजनऋ होना "मी प्रत्यन्त ' भावश्यर है। 
इस प्रथम प्रिद्धा्त की भाति शेप दो सिद्धान्त मी दिखने में घत्यन्त श्रभावशील 
प्रतीत होते हैं किनयु असल मे दे ऐसे नहीं हैं। व्यावटारिक दृष्टिसे वे 
महत्वद्वीत से लगते हैं । है 

क्षेत्रोय शक्ति विभाजन का उचित मतापदण्ड " 
[+ एएल दाल वि आध्यां रीतजंठ्य ठी ए०त८७] 
स्थानीय सरकार की विभिन्न सस्थाप्रों को कितने अ्रधिर्तार भाँपि 
जायें तया उनको कितने क्षेत्र में सेवायें करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाये, महें 
एक ऐसी समस्या हे जिसके उम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कुछ मी कहता बाघा ६4॥ 
परे नही है । कुछ विचारको ने इसके समायानार्थ कुछ मापदण्ड प्रस्तुत किये हैं 
जिनके आधार पर शक्तित के क्षेत्रीय विमाजन के औदचित्य को तय किया जा 
सके । ये मापदण्ड बौद्धिक एग ताकिक झाघार पर उतने खरे महीं उतरते 
जितने हि ये विश्वास एस श्रद्धा के ग्राधार पर | पॉल ल्विसकर (गण 
आश5आंटा)। के मतनुसार शर्कति का क्षेत्रीय विमाजन जितना झधिक 
संतोषजनक होगा वह स्वरतस्व॒ता, सम्रानतर, शक्ति विमाजन का सापदण्ड एक 
प्रकार से कुद्ध कहायता का मद्रह है ॥ ये कहावतें मुख्य रूप से निम्न” 
लिवित हैं-- बलत के 
(१) शक्ति के क्षेत्रीय विभाजन 
५ ज्न्वन हि 
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पक त्द् ४ 
गे पि हब 


भव, 7 १६ हनी 


सम्दान्धत झासक शक हा उनका सोपो 


अपवादा को झप्ती! सीमा से दाहर रखता है | प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय 
2 पक अपवाद है अन्तर्राष्ट् 
सम्वन्धा का औपचारिक झ्राचरण जिससे कि यद्ध को कर करने की 
शक्ति भी समादित है झोर दूसरी है मुद्या सम्बन्धी मापदण्डो पर नियत्रण 
रखना । जद खेत्रीय शक्तिया का विभाजन इस रूप से किया जाता है 


जये ६ यह मापदम्ड केवल दो 


पट 
स्थानीय निकायों का धोत्र एवं बनावट ३६ 
प्र्थात्‌ समाज द्वारा श्रपने समय की सरकोरी. प्रक्रियाओं से तम्बन्धित हे सभी 
प्रक्रियायें कानूनी रूप से एक ही इकाई को प्तौप दी जायें तथा उसी के द्वारा 
निर्णय लिये जायें तो इससे कई अच्छे परिणामों की आशा की जा सकती 
है। उदाहरण के लिए प्रत्येक स्तर पर सरकारी कार्य को अच्छी प्रकार 
से विचारा जायेगा तथा वह प्रभावशाली रहेगा, इसके अतिरिक्त स्थानीय 
सरकार के कार्यो में योगदान करने वाले सभी लोगों को एक ही जैसा 
माना जा सकेगा; साथ ही शक्तित संतुलित करने वाले प्रयास भी अर्॑पूर्ण 
रहेंगे । हे ह 
े इस मापदण्ड के अनुसार आगे बढ़ने पर एक भन्देशा यह रहता है 
कि संतुलन करने एवं मूल्यों के मार को उचित रूप से संयोजित करने के काये 
में वस्तुगत तत्व के स्थान पर कही विषयगत॒ तत्व प्रभावशील नईहो जाये । 
इस श्रन्देशा से बचने का एक सुझाव यह दिया जाता है कि एजेन्डा को 
इस प्रकार निश्चित किया जाये कि अनेक विकत्प सामने रहें । इस कहावत 
का यह अर्थ कदावि नहीं समझा जाना चाहिए कि विशेष आवश्यकता वले 
विशेष क्षेत्रों में विशेष कार्य न किये जायें ॥ ये समी तो इस कहावत के क्षेत्र 
में ही अन्तरनिहित हैं। यह कहावत तो उनकी शक्ति के क्षेत्र को व्यापक 
बनाना चाहती है साथ ही उनको अधिक प्रमावशीलता देता चाहती 
“है। सामान्य शक्ति से युक्‍त क्षेत्रीय संस्थायें अभ्रपता अस्तित्व बनाये रखने में 
'समर्थे हो पाती है साथ ही सार्थक बनी रहती हैं । 7९० 
(२) एक दूसरी कहावत यह है कि स्तरों की आदश्श संख्या जिसमें 
कि शासन की शक्ति को विभाजित किया जाये, तीन होनी चाहिए । व्याव- 
हारिक दृष्टि से यह माना जाता है कि दो संख्या प्राय: झगड़े की जड़ होती 
है। वे बहुधा विवाद में ही फसे रहते हैं। दो इकाइयों के बीच मे संतचुलन- 
कर्त्ता एक तीसरी इकाई भी होनी चाहिए। अनेक विचारक इस मत का 
समर्थन करते है कि तीसरी शक्ति स्देव ही एक गत्यात्मक तत्व होती है जो 
कि सरकारी स्तरों के बीच सर्देव सक्तियता बनाये रखती है। सरकार के 
तीन स्तरों में मध्यवर्ती स्तर यद्यपि दोनों ही तत्वों की काफी सहायता करता 
है किन्तु वह स्वयं कई प्रकार से घाटे में रहता है। तीसरे श्रर्थात बीच 
वाले स्तर को न तो ऊपर वाले जैसी शक्तियां प्राप्त होती हैं और.न ही 
नीचे वाले जैसा जनसम्पर्क ही उसके पास रहता है। इसी कारण 
इस स्तर के कार्यकर्ताओं में रुचि का अपेक्षाकुत श्रभाव रहता है, साथ 
ही कार्यकुशलता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है 


इता है। मध्यस्थ स्तर के अचगुरों 
से सजग रहते हुए भी लोक प्रशासन के सैद्धान्तिक ज्ञाता कई कारणों से 


तीन स्तरों का समर्थेन करते हैं। प्रथम, दो-स्तरीय व्यवस्था स्वाभाविक रूप 


से मध्य स्तर की स्थापना का प्रयास करती है; दूसरे, मध्य स्तर की शक््तियाँ 
प्राय: प्रतिबन्धित एवं लोचशील रहतो है 


। इस प्रकार ये विचारक तीन 
स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश करते है । यद्यपि इस प्रकार की सिफारिश 
का वे कोई प्रमाण अ्रथवा स्पष्ट तक नहीं दे पाते। 

... (३) संयोजक क्षेत्रों को हितोंकी पर्याप्त भिन्‍नता के साथ 
संरखित करना चाहिए ताकि प्रत्येक संयोजक के अन्दर पर्याप्त 
वाद-विवाद होता रहे । शक्ति विभाजन का यह सिद्धान्त अपने झाप में अत्यन्त 
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महत्वपूर्ँ है क्याकि यह क्षेत्रीयकरएए के लिए एंव स्वामाविक अथवा एक 
रूपी समाज की खोज नहीं करता । इस कहावेत के झनुत्तार इस पूर्व 
मान्यता को दुकरा दिया गया है कि साधतात्मक मूल्यों को 0 
का मूल्य प्रदान किया जाये । इयमे यह दात अल्ालिदि। रहते है कि बाइ- 
विवाद को झन्य सभी बातों की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी जानी 
चाहिए । कार्य-कुग़लता, योगदान, स्व्रामिमक्तति तवा हित आदि की तुलना 
में वादविवाद का अपना महत्व है जिसकी साधना के लिए इन समी को 
बलिदान किया जा कहता हैं / यद्यप्रि इस कहावत द्वारा यह तिद्ध नही. कर 
दिया गया है कि वादविवाद तथा अन्य मूल्यो के बीच सदैव ही विरोध रहता 
है, किन्तु फिर भी इन दोतो के बीच परस्पर भनुपुरक का सम्दन्ध मी 
नही है । ऐसा बहुत कम दे वा गधा है जहाँ स्वाभाविक समाज होता है वहा 
आवश्यक रूप से योगदान, स्वामिमकति एवं हित आदि मूल्य अधिक बढ़ 
जायें । स्वामिमक्ति का जहाँ तक प्रश्न है वह तो बहुत कुछ सीमा कौ 
लाइनें निर्धारित कर देने पर तया प्रतीकों की स्थापना कर देने पर स्वय ही 
पनपने लगती है | 


विभिन्‍न प्रकार के स्वार्थ एव हित होन का भर्य॑ यह हो जाता है कि 
व्यवहार म इस प्रकार के क्षेत्र का भ्रधिकार-क्षेत्र भधिक रखता पडेंगा। 
इस प्रकार का परिवर्तन प्रपने झ्राप मे अपूर्व ही होगा साथ ही' इसके 
परिणाम मी प्रम्ततादायक ही होंगे किन्तु इसके लिए उन तकों को 
स्वीकार करता जरूरी होगा जो कि इसकी वार्यकुशलता, उत्तरदायित्व एवं 
नागरिकों की रुबि कूद के लिए प्रस्तुत फिये जाते हैं। क्‍प्रधितार 
क्षेत्र बडा हो जाने पर आर्थिक ख्रातो एव नेतृत्व के स्रोतों का भी विस्तार 
हो जाता है । 
(४) मांगों को उच्च स्तरों की व्यवस्थापिकाओं में अ्रतिनिधित्व 
प्रदात नही किया जाना चाहिए ) कई वार यह प्रश्न मो किया जाता है 
कि कया झज्जमू्तों (2णआएणाट्वा$) तया उससे उच्चस्तर की व्यवस्था- 
पिकाभों के चुनाव क्षेत्रों को एक सभात ही रखा जाये ? इस कहावत का 
झ्राघारमूत लक्ष्य भनेकता एवं विमिन्‍नता क्रो शोक़ना है तथा उच्च स्तर 
पर सरकार की प्रक्षिया मे सामान्यता छत्र प्रवाह लाना है। यह कहावत 
किस मात्रा तक लागू हो सरेगी यह बात इस पर तिर्मर करती हे कि 
भरज्जमूत क्षेत्र स्वाद्ों के विभिन्‍नता के मापदण्ड का कितना तिर्वाह कर पाते 
हैं । इसी सदमे मे एक सन्‍्य बात यह भी कही जाती है कि यदि कार्य 
पालिंकों को व्यवत्थ प्रिका से स्वतन्त्र रखकर चुना जाये तो वह बहुत 
कुछ निर्वाचित ही होती चाहिए । कायपालिका की निष्पक्षता को बनाये 
रखने बे लिए तथा अ्रपूजतात्मक प्रतियोगिता को रोज़ने के लिए यह भी 
3 यवस्था कर दी जाये ता उपयोगी रहेगी कि व्यवस्थापिका के किसी सदस्य 
को ही न चुना जाये । 
उपयुक्त बहावतें क्षेत्रीय शक्ति के विनाजन मे महवपूर्ण रूप 
से बनदायर: सिद्ध हो सकती हैं । ये कहावते वर्तमान काल के सदर्भ मे 
कुछ नदीन विकासों के परिणामस्वरूप थांही परिवर्तित हो गई हैं। राज- 


स्थानीय निकायों का शोत एवं बनावट ्‌ 


न्फजर्र 


घानी सरकार (शलाक्रणांता। 00एथग्रागणा0) का जन्म होते ही तथा 
राजनैतिक जगत में उसका प्रभाव बढ़ने पर रथानीय सश्कार की मान्यता 
में भी माई महत्वपूर्ण मोड झाये तथा क्षेत्रीय संस्थाओं के अधिकार देव 
में कई परिवर्तेत हुए | इसके प्रतिरिक्त सरकारी तथा सामाजिक शविति, 
का विस्तार भी इस दृष्टि से भ्रत्यन्त उल्लेखनीय रहा । 


प्रशासकीय क्षेत्र पर एच० जी० वेल्स फे विचार 
[छत 6. %ला5 ता 6फरा॥॥507४९ 7९05] | 
प्रसिद्ध इतिहासकार एच० जी० वैल्म ने प्रणासकीय क्षेत्र के श्राकार- 
प्रकार से सम्बन्धित एक पेपर फरेवियन सोसायटी के सामने पढ़ा था ।४ 
इस लेख में उन्होंने नगरपालिका उद्यमों से सम्ब्नन्धित व प्रशासकीय क्षेत्रों 
में सम्बन्धित गैन्नानिक प्रएन पर विचार किया है। उन्होंने तत्कालीन क्षेत्रों 
पर विचार करते हुए बताया कि इन में सार्वजनिक कार्यों की इस रूप 
में ढाला गया है जो कि पुराने समय की श्रावश्यकता एग॑ स्थिति में - 
ठीक थे । यद्यपि इनमें समय-समय पर सुधार क्रिये गये तथा सामयिक 
बनाने का प्रयास किया गया किन्तु वे तब भी समाप्त हुए संगठन की मूल 
मान्यताशों को निमा रहे थे। इनकी तुलना वेल्स महोदय ने पर्द्रहवीं' 
शताब्दी के ऐसे घरों से की है जिसके मालिक तो समय-समय पर बदलते 
रहे किन्तु उसमें वे नवीनतायें न भ्रा सकी जो कि श्राधुनिक काल के घरों 
में होती है। उन्हीं के शब्दों में-भाज के ये स्थानीय सरकार के क्षेत्र बहुत 
कुछ उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे कि कमी दूसरी प्रकार से संगठित, 
व्यकवितिवादी समाजों, पूरी तरह से गौण आशिक व्यवस्थाओं श्रादि का 
भाग माना जाता था। वे उन परम्पराओं को चलाते भारहे हैं जो कि एक 
समय प्रशासकीय सुविधा एवं श्राथिक बचत के प्रतीक थे | श्राज के बाता- 
वरण में वे समाज तक का भ्रतिनिधित्व नहीं करते तथा श्राथिक श्राव- 
श्यकता में प्रत्येक नये परिवर्तत के साथ अ्रधिक श्रपव्ययी एवं श्रसविधा- 
जनक बन गये हैं | ? तत्कालीन क्षेत्र समाजों का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं कर 
रहे थे इस सम्बन्ध में मी वेल्स महाशय ने श्रागे स्पष्टीकरर प्रस्तुत किया 
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रह स्थातीय प्रशासव पर प्रारम्मिक विचार 


है। उनके कथनानुसार रेसवे का अ्रचलत होने के पूर्ण भर्यात्‌ उत्त युग भे 
जब कि स्थानीय सरवार वी वर्तमान सान्यताप्रों ने जन्म लिया, गाव, 
बॉटीज तथा काउन्टीज प्रादि व्यावहारिक रूप से पुणंठ: सुच्छ घर्तवौ 
उपवस्थायें थी। उस बस्ती की सम्पत्ति, मोटे रूप स कहा जाये तो स्कातीय 
ही थी । मालदार सोग प्रपती सम्पत्ति के भ्राधर पर भौर दूसरे लोग 
अते काम के प्राघार पर सम्बन्ध बाते थे। उस समय यह मालता 
उचित एन न्यायपूर्ण ही था हि एक मोल का क्षेत्र भयवा दुछ मोलों का 
क्षेत्र ही उस बस्ती के लोगो के राजनैतिक एश व्यावहारिक हितों वी 
पर्रिमीमित कर लेता था। उस सप्रवय मालिक-मजदूर, प्रमी र-गरीब, 
जमीदार-सेतीहर भादि के पारस्परिक सम्बन्ध स्पष्ट एव दुष्टव्य थे, दिन्‍्तु 
प्राज बस्तुस्थिति कुछ भौर ही है। झाज प्रावागमन के साधतों में आत्ति 
भ्रौर मुख्य रूप से रैलो वे निर्माण के कारण यह सव सत्य नहीं रहा है 
प्राज भी खेतो के फासले पर यावो तथा शहरों को देखा जा सकता हैं 
विन्सु इसका प्र यह नहीं कि इन पुरानी सीमाभों में रहने वाले सभी 
लोग परस्पट एक दूसरे पर निर्मर हैं जिस प्रकार वि वे पुराने समय में 
रहे थे। भाज एक स्थात की जनसरूयां का एक बहुत बड़ा माग स्थातीय 
हिंत नही रश्ता । वह भपनी बस्ती को उस रूप में मही समभता जिसमें 
कि भठारहवीं शताब्दी के लोग समझा करते थे । 


आज शहरी इलाज़ो का भपिकांश धन भ्रस्थानीय हैं जिसका कि 
धत के स्थानीय उत्पादन से कोई सम्बन्ध ही नहीं है। इत स्थानों पर रहने 
वाले प्पिक शिक्षित, बुद्धिमान एण क्रियाशील लोग वस्ती के बाहर ही 
कमाते हैं, प्रपती शरियों का व्यय करते हैं तशा वंढी प्र उनकी रुविया 
केन्द्रित रहती हैं। वे किसी भी मकान को किराये पर लकर रह सकोे हैं 
किस्तु उनका स्थानीय जीवन के किसी मी पहल, से थोड़ा भी सम्बन्ध 
नही रहता । भ्रधिकाश क्‍्सस्‍्बों में भ्रनक होटल, भौंपडिया,_ भारामशगृह 
आराद्ि होते है जिनसे प्राप्त होने वाला लाम स्थानीय लोगों से प्राप्त ता 
होता, उनके द्वारा प्राप्त नहीं होता तथा उनमे उसे खर्च भी नही किया 
जाता । घनेक शहरों मे जा क्लकारखाने होते हैं उतके भधिकाश मर्जदुर 
लोग आभास पास के यावों से रोजाना झाते और जाते हैं। दिन प्रतिदिन 
इसी प्रकार के अस्थानीय निवासियों की सख्या बढती जारही है। प्रतल में 
स्थानीय लोग तो एक भारी जनसख्था में डोरे वे समान होते हैं। प्रस्यानीय 
निवासी (]्००-०८७ प्रााणधडण/$) लोगा वे बारे में यह भी नहीं 
कहा जा सकता कि वे उत स्थान के समाज के भांग नहीं है किन्तु वे एक 
प्रकार से एक नय प्रकार के बडे समाज के भाग हैं जिसे खोजने में 
भ्रशासक भ्रमफल रहे तथा जिसे स्थानीय सरकार की कामचलाऊ 
विचारघारा ने मुला टिया। सयाज के विस्तार या सिद्धान्त मं केवल 
कस्बों पर हो लागू हांता है धरन्‌ यह देश वे कृषि प्रघान भागों पर भी 
लायू होता है जो कि धीरे 4:र भ्रघशहरी होते जारहे हैं। 


झाज जत्रकि एक ओझोर समाजों में इस प्रकार से प्रगति हो रही 
है यो पुराती सोम रेखाम्रो को बनाये रखता प्रवामविक अतीत 
ञ्् 


स्थानीय निकायों का क्षेत्र एवं बनावट श्पू 


होता है क्योंकि नजदीक से देखते पर यह स्पप्ट हो जाता है कि उस 
क्षेत्र के अधिकांश लोग स्थानीयता की सावना से प्रभावित नहीं हैं ॥ जो लोग 
पहले एक ही स्थान पर रहते, सोते, खाते, पीते, बच्चों का पालन-पोपरण करते 
तथा कार्य करते थे वे श्राज ए प्रकार से विस्थापित हो चुके हैं । झाज थे रहते 
एक क्षेत्र में हैं, काम किसी दूसरे में करते हैँ तथा सामान खरीदने के लिए 
किसी अन्य क्षेत्र में जाते हैं । इस प्रकार के लोगों को दुबारा से 


स्थानीय 
बनाने का एक मात्र उपाय यह है कि अपने क्षेत्र को उनके नये प्रसार तक 
विस्तृत बना दिया जाये । 


यह मानवीय परिस्थितियों के कुछ परिवर्तन हैं जिनके कारण उसके 
जीवन में अनेक ऋच्तिकारी विकास हो गये हूँ । इस विकास की गति श्री 
भी गतिशील है । यातायात एवं संचार-साधनों के विकास ने इस गति को 
पर्याप्त प्रगति प्रदान की है । इन सबके फलस्वरूप इतना परिवतेन झा गया है कि 
पहले चार या पाँच मील के वर्मक्षेत्र को समाज के आकार की श्रघिक से 
श्रधिक सीमा माना जाता था वहाँ आज के समाज: की श्रधिक से अधिक सीमा 
सैकड़ों वर्गमील के क्षेत्र को माना जायेगा । श्राज प्रशासकीय क्षेत्र में संशोधन 
करना जरूरी हो गया है । यह आज के समय की एक सबसे बड़ो विशेषता है 
तथा यही सबसे विशेष समस्या है | वेबीलोनिया, मिश्र एगं रोमन साम्राज्य 
जैसी पुरानी सम्यताओं के समय जिन नगरपालिका क्षेत्रों को उचित समा 
जाता था वे उससे बड़े अथवा छोटे न थे जो कि सत्रहवी णत्ताब्दी के योरोप 
में भी बने रहे--नयह पूर्णत: सम्मव था। किन्तु आज इस क्षेत्र में महान 
और स्थायी क्रान्ति आगई है इस क्रान्ति का सामाजिक एवं राजनैतिक पहल, 
ऐसे लोगों की वढ़ती हुई संख्या है जो कि विस्थापित होते जा रहे हैं । ६ 
असल में एक नये प्रकार के समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं--एक महान 
नये श्राधुनिक समाज का जो कि छंठते हुऐ, छोटे तथा अत्तीत के बहुत हान्‌ 
स्थानीय समाजों के स्थान पर स्थापित होते जा रहे हैं । डुच 


पुराने स्थानीय सरकार के क्षेत्रों में इस बड़े तथा बढ़ते 

अनुपात के कुछ व्यावहारिक परिणाम भी हैं। सर्मप्रथम यह्‌ हैकि दे पे 
स्थानीय (7०॥-0००४)) लोग स्थानीय राजनीति में भाग नहों लेते । हक ५ 
मामलों में रुचि लेने के लिए उनके पास न समय होता है न स्वतंतता होतो 
है और न ही प्र रणा ही । वे एक प्रकार से विदेशी ही होते हैं । स्थानीय 

राजनीति बहुत कुछ ऐसे लोगों के हाथों में केन्द्रित हो जाती है जिनके हित 
श्रसल में वस्ती में ही घिरे हुए हैं किन्तु जिनकी संख्या घोरे-घीरे बत्फी 
जा रही है । ये मूल रूप से वे लोग हैं जो कि छोटे स्तर पर ब्बाव 
व्यापार करते हैं, स्थानीय भवन निर्माण का' कार्य करते हैं, कमी ये 
डाक्टर भी होते है । जब कभी भी स्थानीय सत्ता के हाथ में शिक्षा सदा 
प्रकाश या अन्य किसी प्रवार का भ्रवन्च सौपा जाता है तो वह बल 
ऐसे ही लोगों को सौंपा जाता है। स्थान के आधार पर थोड़ो-बह्त जम 
भी हो सकती हैं । सामान्य नियम प्राय: यही रहता है कि 'नाकुछ 5३०३० 
स्वार्थों द्वारा स्थानीय नियंत्रण । ऐसी स्थिति अधिक दिन तक नही चल बा 
शीघ्र ही गैर-स्थानीय निवासी यह अनुभव करने लगेंगे कि दे । 


स्थानाय अयचाधघव पर धआादएाब्मतर 553५ 


निधित्व के ही कर प्रदान वर रहे हैं जो कि एफ गलत बात है। वे 

पत्र को प्रमावहीन एवं महत्वहीन मान वर उसको अवहेलता करने लगेंगे । 

प्पालिता द्वारा सवालित उद्यमों एवं व्यापारों के साथ उनके हितों वा 

शव होगा । वेन्स महाशय द्वारा यह मविष्यवास्पी वी यई है कि मविध्य 

'थातीय एवं गैर स्थानीय वर्गों के लोग/ के बीच का यहू विरोध झयवा 

कहिये कि ऐसे लोगो वे बीच का विरोध जिनम से कुछ के विचार एवं 
बन तो एक छोटे से द्षोत्र तक सीमित है भौर दूसरों ने जीवन एवं विचार 

दोत्र तक व्यापक हैं, इन दोनों बे भेद राजनीति में भो एक विमाजके 
॥ बना देंगे ।! वस्तुस्थिति यह है कि छोदे समाज भपन भस्तित्व के 
ए तथा अपन प्रिय पुराने तरीको को बचाये रखने के तिए लड़ रहे हैं 
(कि सश्लिष्ट बडें समाज भस्तित्व म भाने वे लिए सड रहे हैं । वेल्स के 
।नुसार तत्कालीन स्थानीय सरकार ने दोच् वास्तविक समाज का 
तनिधित्व नदी कर रहे ये फिर मी ये प्रशात्वीय कार्य को बाटने की दृष्टि 

उपयोगी थे । उनकी ८ह उपयोगिता मी बेवल संद्धातिक ही थी, 
घहारिक क्षेत्र मे तो कार्य की दृष्टि से यह भौर भी प्रधित्न बदतर थे । 
ज॑स्थातीय समस्याभो का रूप एवं प्राकार-प्रकार बदल चुता है 4 
रैंक नवीत सेवाग्रों के सदर्म मे देखन पर यह ज्ञात हो जाता है कि इनका 
बह करने के लिए हमे विस्तृत दृष्टिकौण को भावश्यक्ता है। इसके लिए 
; विल्तृत मस्तिष्क और साथ ही विस्तृत क्षेत्रो की जरूरत पड़ेगी । इसके 
तिरिक्त शिक्षा एव व्यापार के लिए मी विस्तृत दृष्टिवोए की जरूरत पड़ेगी 
वि यह मी भव स्थानीय प्रशासन के द्षोत्र मे भागया है ॥ शिक्षा की 
ध्ट से वस्तुस्थिति की जटिलताभो पर यदि विचार क्या जाये त्तो 
([ल एक ही रास्ता तजर प्ायगा कि स्थातीय सरकार का क्षेत्र बढ़ाकर बढा कर 
या जाये ) उदाहरण के लिए यदि हम दिल्‍ली फे नागरिको को उच्च शिक्षा 
गत फटसा चाहते हैं भ्ौर स्थानीय शासन के क्षेत्र को भाधार बनाकर ही 
हहली शहर की बढ़ती हुई मीड के बीच एक शिक्षणानय खोल दिया ती 
प्रा परिणाम यह होगा कि शिक्षा तो उच्च प्राप्त हो जायेगी किल्तु हवा 
पर नहीं मिल पायेगी । इसके विपरित यदि दिल्‍ली के बाहर शिक्षणालय 
ना दिया (जहाँ कि स्थानीय सरकार का दोत्र ही समाप्त हो जाता है ।) तो 
गफ हवा ता जरूर मिल जायगी किन्तु वहाँ शिक्षा अच्छी प्रदात नहीं की 
॥ सकेगी । इस समस्या का एक सफल सुकाव यह है कि दिल्लो प्रगासव के 
त्र॑ को बडा कर दिया जाये ॥ स्थानीय यातायात मी तभी सक्रिय होते हैं 
(वकि एक क्षेत्र पर्याप्त बड़ा होता है । 





+ "[ | ९णालिफऊ 3 व उल्टा ०. छाल्याीश हं॥ई 07970भ्राणा 
एलच्रटलप पिल ॥0034520 बाप पीट एणा ०:ड5वव ९3552 ॥8 पी 
फ़िएल ण ६० 05 प्राण्ड ०ण/च्जं, धाद 0097०%600 एशछढला फट 
पाक जछत0$ट उठ८३३ खाते [6 ॥€483. 5चाओ दा, ब00 [९ 7049 
0560235 850 0 ॥€ #9 4 छाध्या डाए4 ॥$- #टज 00 26 एड 
[5६ ऐ।ेताउड 076 70 छए0०॥05 जाएं 50 एाए 9०००० &76 
002८98 ९० 829. 


>स 6 फऋतछ, कक. ल0 


'थानीय निकायों का क्षेत्र एवं बनावट ३७ 


यूदि स्वानीय सरकार के क्षेत्र को बढ़ा बना दिया जाये तो इसके 
रिणामस्वरूप भ्नेक लाभ प्राप्त होने की सम्भावना चढ़ जाती हैँ. । यह 
व्यवस्था छोटे श्राकार वाले क्षेत्रों की तुलना में भ्रधिक झुशल होगी । दूसरे, 
यह व्यवस्था आज के युग में बढ़ते हुए स्थानीय सरकार के कार्यों को भी 
भली प्रकार से सम्पन्त कर पयेगी। तीसरे, यह कहा जाता है कि मर्दि 
स्थानीय स्वामिमवित की भावनाओं को पुन: स्थापित कर दिया जाये तो 
उपयोगी रहेगा । यह तमी हो सऊता है जबकि लोग स्थानीय क्षेत्रों में अपनत्व 
को भ्ामास करें और इसके लिए क्षेत्र का वदा होना जरूरी है । चौथे; बड़ें 
आकार के आधार पर संगठित की गई परिपद्दे गे योग्य एवं कुशल व्यक्तियों 
की महत्वांक्षाओं को उमाड कर उन्हे श्रपनी ओर आाकापित कर -सकती हैं । 
बड़े श्राकार के स्थानीय क्षेत्रों के वैकल्पिक रूप ब्र्थात्‌ छोटे क्षेत्रों को 
अधिक से झ्रधिक शवितां सौपना निरी मुर्ता और श्रज्ञान है । वेल्स का 
कहना है कि यदि वर्तमान क्षेत्र ज्यों के त्यों बने रहते हैं तो कुल मिलाकर 
भैरा वोट नगरपालिका-व्यापार के विपरीत रहेगा भर यहां तक कि प्रकाश, 
ट्रामवे, सचार साधन, टेलीफोन तथा प्राय: सभी ऐसी सेवाओं के लिए भी मैं 
यह चाहूंगा कि इनको कम्पनियों के हाथों में दे दिया जाये ।, इनके लेखों का 
अधिक से अधिक प्रकाशन किया जाय भ्रौर व्यापार मण्डल के द्वारा उन पर 
विस्तृत नियंत्रण रखा जाये । 


५ 


क्षेत्र के निर्धारण के श्राधार  * 

[6 ग्रद्जं$ 0 शांत! ॥।९४5 पगंप्टी) 09९ एऐशशग्रांगल्तु 
.... स्थानीय सरकार का क्षेत्र कितना बड़ा होना चाहिए तथा उसके 
प्रशासन को सीमायें कहां से कहां तक जानी चाहिंए इस . बात के। निएचय 
करना एक महत्वपूर्ण किन्तु जटिल समस्या है । इस समस्या के निरफंकेरणार्थ 
समय-प्नय अनेक सुभाव भ्रस्तुत किये जाते रहे हैं। निचारकों ने ऐसे कुई 
आधार ग्रस्तुत किये हैं जिनके 'आधार पर कि यह तय किया जा सके कि 
स्थानीय सरकार का क्षेत्र कया हो? इस श्राघारों में से कुछ प्रमुख.का 
अध्ययन निम्न प्रकार किया जासतता है :-- * 


५ 


श्राकार एवं सामथ्य॑ हे 
जिंग्९ बात 50थाए्एक] ह 


व्यापार एवं उद्योग को प्रगति के कारण ' यह एक श्राम घारणा 
बन चुकी है कि कार्यकृशलता तमी प्राप्त हो सकती है जबकि बड् “स्तर के 
उद्यम अपनाये जायें। कुछ क्षेत्रों में, उदाहरण के लिए भोटरयानों के 
अतिशय उत्तादन में, यह लिस्पदेह् सत्य है कि केवल बड़े व्यापार हो 
नीची कौमत पर प्रपना माल तैयार करने के लिए पर्याप्त बचत के साथ 
कार्य करने की भ्राग्ा कर सकते है। अन्य दूसरी दिशाओं में भी प्रवत्ति यह्‌ 
पायी जाती है कि व्यापार का संचालन करने के लिए बड़ी से बडी इकाई 
की स्थापना की जाये। इसलिए यह कोई श्राश्चयय की बात नहीं है कि 
अधिकांश लोग अधिक से भश्रधिक कार्यकुशलता श्राप्त करने के त्िए 
स्थानीय सरकार को बड़ी से बड़ी बताना चाहते हैं। स्थानीय 


जए 
यः सरकार का 


ड्द स्थानीय प्रशासन पर ध्रारम्मिक विचार 


संगठन बुछ झपनो विशेषतायें रसता है णो कि उसे उद्योग की सुसरा से 
अधिक विशेषत्व प्रदान कर देती हैं। क्सो भी समाज को देखरर सर्व 
प्रथम इस बात का परीक्षण करना चाहिए एि कुछ सेवाशों को सम्पत् 
करते ने लिए क्या इसका भाकार उपयुक्त है ? जब हम यह देखते हैं कि 
एवं वस्त्र वा झाकार छोटा है तो हम उसमे मननाना परिवर्तन नहीं कर 
सदते जैसे कि एक कारखाने था फंकट्री के छोटा होत पर झासानी से 
उसमर परिवर्तन कर सवते हैं। जहां तक क्षेत्रो का सवाल है उतको हमें 
ज्यों वी त्पों सेता पड़ता है तथा उसके निवासी जैन हैं उनको उसी रूप में 
भानना पड़ता है। यदि हथ एक इकाई को बड़ी करना चाहते हैं तो उसका 
एक मात्र उपाय यह है वि दो छोटे-छोटे क्षेत्रों व। जोड़ करने एक बड़ा 
क्षेत्र बना दिया जाये । संयुक्त किये जाने काले स्थान परस्पर एज्रखूपी ही 
होन चाहिए । इसे साथ ही हमको यह मी देखता पड़ता है कि मौगोंतिक 
प्राकार भ्रधिक बड़ा ने वन जाये | भाकार भ्ादि का सब्य यह होता 
खाहिए दि सभी कार्य निम्नतर प्रशासरोपष स्तर पर बापयंदुगलता एवं 
बचत के साध ब्यवहत किये ज्ञा सक्ें। स्थानीय गत्ताभों के भाकार में 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व स्टाफ की समस्या होती है। यदि हम यह चर हते 
हैं कि प्रायमिक तेया उद्द श्यीय शिक्षा मे उचित समस्वय तथा काम चलाऊ 
व्यवस्था बनी रहे तो इसबे लिए एक शिक्षा सचालत तथा शिक्षा कार्यालय 
रखना जरूरी रहेगा। इसी प्रकार एक पुलिस शक्ति के पास भी मुख्य" 
कान्‍्सट्रेदुल तथा उच्च भ्रधिकारी होने चाहिए । इसी प्रकार से स्वास्थ्य 
के लिये मेंढीकल प्रधिकारी तथा इन्जीनियर एवं मवन निममता भादि ने 
लिये भी उचित संगठन होना चाहिये । 


स्थानीय सरकार पर होने वाले व्यय का भरी काश माय वेतन एव 

भत्तों से मिलकर बनता है। मोटे रूप से कहा जय त! यह खर्चा जनसस्था 
के भनूपात में होता है । यदि हम मिम्न स्थानों को लेकर स्थानीय सरकार 
के उद्द श्य से उनको एक साथ मिलादें तो जनसख्या दाहरी हो जायेगी भौर 
इसलिये उतने ही स्कूल, ग्रध्यापक, पुलिस के सिपाही भ्रादि की भावश्यकता 
होगी। यहा एक बात ध्यान में रखने योग्य है भोर वह यह है कि जिस 
प्रकार एक कारखाने के झ्ाकार में वद्धि कर देने पर उसके उत्पादन की 
मात्रा व जाती है उसी प्रकार एक स्वूल के भ्रावार में वृद्धि कर देने पर 
यह जरूरी नहीं है कि उसके परिणाम में भी उतनी ही व,द्धि हो जायेगी। 
दो क्षेत्रों के मिलाने पर जो बचत कीजा सकती है वह केवल मुख्य 
कार्यालय के स्टाफ में ही हो सकती है । भव दो स्कूल सचालको के स्थान 
पर एक ही सचालक से काम चलाया जा सकता है। इसी प्रकार दो 
उपसचालकों के स्थान पर एक तथा दो शिक्षा कार्यालयों के स्थान पर 
एक शिक्षाकार्यालिय स्थापित किया जा सकता है । व्यवहार में उतनी बचत 
नही हो पाती जितनी छि श्राश्वा की जाती हैं। यदि सचमुच ही दो 
चाल बज तो काम बहुत अधिक 
जा द / या सचालक ४एंवं गझन्‍्य 
5 कै हट उत्तरदायित्व बढ़ गये 


स्थानीय निकायों का क्षेत्र एवं बनावट झ्रह्‌ 


र् 


हैं इसलिये उसको अपेक्षाकृत अधिक वेतन प्राप्त होना चाहिये। उप- 
संचालक के पद की वेतन - श्र, खला भी उच्च हो जायेगी तथा सम्मवत: 
उसका ऐक सहायक नियुक्त करना होगा। स्थानीय सरकार के कार्यो पर 
जो कुछ भी खर्चे किया जाता है उसका बहुत छोटा सा भाग ही मुख्य 
कार्यालय पर खर्च किया जा सकता है। शिक्षा सम्बंधो व्यय में मुख्य रूप 
से अध्यापकों का वेतन, स्कूलों का पूजीगत खर्च, ताप, प्रकाश, सफाई, 
पुस्तकों की खरीद आदि पर भी व्यय किया -जाता है । जब हम दो क्षेत्रों 
को मिलाते समय नागरिकों को यह भ्राश्वासन देते हैं कि खर्चे में कमी की 
जायेगी तो बाद में प्राय: श्रसफलता ही हाथ लगती है । 


दो छोटी इकाइयों को मिलाकर श्रेक बनाने का मुख्य लक्ष्य यह 
होता है कि श्र क ऐसी संयुक्त इकाई बनादी जाये जो कि. आवश्यक प्रशाप्षकीय 
कार्यो' को आसानी से सम्पन्न कर सके । ज्यों ही हम उस आकार को प्प्त 
कर लेते हैं त्यों ही सेवाओं को कुशलतापुर्वेक सम्पन्त करने में भी समर्थ 
हो जाते हैं । यदि हम प्रशासन के क्षेत्र को बढ़ाते जायें अथवा वह पहले 
से ही बडा हो तो इसके परिणामस्वरूप सर्वप्रथम जो चिन्ह हमारे सामने 
आयेंगे वे कार्य कुशलता के अधिक उच्च स्तर का प्रतिनिधित्व करेंगे । उदा- 
हरण के लिये अंक बडी इकाई में हमें ऐसी स्कूल मेडीकल सेवा प्राप्त हो 
सकती है जिसके सभी कार्यकर्ता सुधोग्य विशेषज्ञ हों । दूसरी ओर नक छोटे 
स्कूल में इस प्रकार के कार्येकर्ताओों का होना आवश्यक अेंब॑ उचित नहीं 
माना जाता । किन्तु इसका अ्रर्थ यह भी नहीं है कि बच्चों की देखभात्र 
ठीक प्रकार नहीं होगी । क्योंकि छोटे स्कूल में जहाँ पर कि योग्य मैडीकूल 
विशेषज्ञ नहीं हैं, यदि किसी विद्यार्थी की हालत अधिक खराब हो जाये तथा 
उते विशेष देखभाल की आवश्यकता हो तो उसे स्थानीय सरकार स्टाफ से 
बाहर की सेवायें प्रदान की जा सकतीह तथा अन्य ख्रोतों से विशेषज्ञों की 
सहायता ली जा सकती है। श्र क छोटी सत्ता स्वाभाविक रूप से छोटा ही 
स्टाफ रखेगी और विशिष्ट सहायता की आवश्यकता के समय वह कहीं से 
भी इसका प्रवन्ध कर लेगी। इन छोटे संगठनों में ऐसा विशिष्दापुर्ण 
कार्य बहुत ही कम निकलता है जिसके लिए कि बाहर के विशेषज्ञों की 
सहायता मांगी जाये । दूसरी ओर वडे आकार की सत्ता में वस्वु-स्थिति 
पूर्यत: भिन्न है । वहां पर निकलने वाले विशेषज्ञतापूर्ण कार्य की मात्रा 
अपेक्षाकृत अधिक होती है श्रत: आवश्यक विशेषज्ञों का स्टाफ ही रख लिया 
जाता है ताकि श्रावश्यकता के समय इधर-उधर भागने की अपेक्षा प्राप्य 
स्टाफ की तुरन्त सेवायें प्राप्त की जाये । 
एक दृष्टि से देखा जाये तो आकार सम्बन्धी ये प्रश्न 
प्रश्न भी हैं। जब हम यह कहते हैं कि इकाई को इतना वड़ा होना हर 
कि पर्याप्त प्रशासन के कार्य सम्पन्न किये जा सकें तो हमारा एक मतलब 
उस कीमत से भी रहता है जोकि उचित योग्यता श्रेवम्‌ स्तर के लोगों कौ 
नियुक्त करने में लगानी होगी। किन्तु फिर भी घन ही केवल मात्र 
नहीं है; क्योंकि ब्रेक ऐसा भी क्षेत्र हो सकता है जो कि आकार हक 
जूनसंख्या में छोटा है किनत फिर भी किसी ध कार श्रर्ग 


कपास नल्‍स्‍यणओणल आर... 


० स्थानीय प्रशासन पर प्रारम्मिक विचार 


ऊचा है। स्थिति में यदि उस क्षेत्र को सत्ता चाहे तो अत्येक कार्ये /0 लिये 
विशेषज्ञों का स्टाफ नियुक्त कर संकती है । विन्तु फिर भी किसी कार्यकों कर 
सकते मात्र से ही उसका भौचित्य सिद्ध नहीं होजाता । अत: घत के अपव्यय से 
बचे हुये इस प्रकार को छोड़े भाकार वाली भत्ता को प्रत्येक कार्यके लिये भलग 
स्टाफ रखना कद्मापि उचित नही है । इस कथन के समर्थन में 
तर्क यह भी दिया जाता है कि पर्याप्त रूप से योग्य भोग प्रशिक्षित व्यक्तियों 
की सख्ये स्देव ही कम होती है इपलिये उनका प्रयोग भी जहा तक हो सके 
कम से कैम करना चाहिये भर्थात्‌ केवल वही करना चाहिये जहा दि ऐसा 
किया जाना निहायत जरूरी है। यदि भ्राथिक साधनों की सम्पन्नता 
सहारे भनावश्यक रूप से श्र क क्षेत्र मे इन विशेषज्ञों को सगठित कर लिया 
या त्तो यह स्वाभाविक है कि दूसरा छेत्र जहा पर कि ये और भी जरूरी, 
है इनकी सेवा से बचित रह जायंगा। भरत: इनकों मी उतना ही 
"बचत के साथ काम में लाना चाहिये जितना कि आधिक साधनों को लाया 
जाता है। समस्या यह है कि इस सभी समस्याओं पर भ्राथिक सामथ्य को 
भूमिका में विचार क्या गया है। यह तक दिया गया है कि झोक ऐसी 
सत्ता को प्राप्त करने के लिये बडी से बडी इकाइया गठित की जाती 
चाहिये जो कि झाधिक दृष्टि से इतनी सशक्त हो कि इस या उस सेवाकों 
सम्पन्न कर सके। यह विचार अत्यन्त जटिल है परत: इस पर अ्रषिक 
विचार किया जाना बाद्यतीय हैं | 


इकाइयों का सबोग सर्देव द्वी इसलिये क्रिया जावा चाहिये वयोकि 
इससे अधिक सम्पत्ति प्राप्त हो जायेगी जिस पर कि कर लगाया जा सके 
साथ ही. कर दाता अधिक होजायेंगे जोकि स्थानीय सरकार के राजस्व की 
मात्रा को श्रधिक कर्‌ देंगे शोर इस प्रकार भ्रामदनी झधिक हो जायेगी। 
दूसरे शब्दों मे जब पक भप्रशासकीय क्षेत्र को वडा क्या जाता है तो उसका 
मूल लक्ष्य झ्राथिक भाधनो की बूद्धि ही होता है। किन्तु यह वृद्धि कु 
दूसरे प्रकार की होती हैं । इसका भय यह नही + सममना चाहिये कि क्षेत्र 
बी झाय की हुल मात्रा बढ़ जाती है वरन्‌ भसल में इसका भर्य यह है कि 
किये जाने वाले खर्च की तुलना में सम्मावित भंर्थ वास्तविक भ्राय को 
अनुपात अधिक हो जाता है। शैसे जब हम दो छोटे क्षेत्रों को मिला कर 
भक करे देते हैं तो यह सच है कि उस बड़े क्षेत्र की कुल भाय भ्रधिक होगी 
किन्तु साथ ही उस क्षेत्र का खर्च भी बढ़ जायेगा भौर इसलिये यह मातता 
अनुचित नही होगा कि क्षेत्र की भायिक सामयूयें में कोई भन्तर नहीं 
प्राया । किन्तु इतना श्वश्य है कि जबे इकाई पास भाने वाले घन की हुल 
मात्रा भ्रधिक हो जायेगी तो यह भ्रधिक कुशल प्रशासन लाने में समर्थ हो 
जायेगी । इसका प्रथं केवल यही है कि वह भपने बढ़े हुये धर वो भपषिक 
अच्छी प्रकार से काम मे लाये ॥ 


दो क्षेत्रों को मिलाने पर वास्तविक परिवर्तन बेवल धर्मों दिखाई 
देता है जबकि भगमान साधनों वाले क्षेत्रों को एक साथ मिला दिया जाये | 
घदि छेजों से एक के पात शूल्यवान सम्पत्ति है, समय एवं सम्पन्न +निवा्ती 
हैं, सपा जनसल्ष्या पर्याप्त दूरनदूर बसी है ताकि सेवाभों की सम्प रन्द्धार्म 


स्थानीय निकायों का क्षेत्र एवं चनावट ह१्‌ 
बचत से काम लिया जा सके और इस क्षेत्र के साथ मिला दिया जाये जो कि 
गरीब है तो यह स्वाभाविक है कि संयोग के परिणामस्वरूप उस गरीब 
क्षेत्र की जनता अधिकाधिक लाभान्वित होगी क्ष्योंकि- मिले जुले क्षेत्र की 
सेवाओं के लिये कर लेते समय स्वत: ही यह व्यवस्था हो जाती है कि घन- 
बान भाग वाले लोग गरीब भाग वालों की सहायता करें। इस व्यवस्था को 
उन लोगों की दृष्टि से अन्यायपूर्णो कहा जा सकता है जो कि सम्पन्न क्षेत्र में 
रह रहे हैं क्योंकि उस क्षेत्र के लोगों के लिये अ्रपेक्षाकुतत कम सेवायें प्रदान 
की जाती हैं श्रौर कर संचय का अनुपात प्रदत्त सेवाञ्रों की श्रपेक्षा अधिक 
होता है किन्तु इस तथूय से बचने का कोई उपाय ही नहीं है कि स्थानीय 
सेवान्रों के सन्‍्तोपजनक संचालन के लिये संतोपजनक राजस्व के स्रोतों की 
प्रावश्यकता है । जब संयुक्त किये जाने वाले सभी क्षेत्र गरीब होते हैं तो 
उनकी आर्थिक क्षमता में किसी प्रकार का सुधार लाने की व्यवस्था सरकारी 
ग्रान्ट द्वारा की जाती है श्र्थात्‌ राज्य के करदाता उस घन को व्यवस्था 


करते हैं जोकि उस समय स्थानीय स्तर पर एकत्रित नहों किया जा 
सकता है। 


विभिन्न सेवाप्रों फे लिए प्रावश्यक जनसंख्या का ग्राकार 
[कर छ2९ ण॑ एकफप्रीब्रांणा ए्र९शपेल्वे [07 दिए र्मांणाड उलट 


कई वार इस प्रकार के तर्क दिये जाते हैं कि एक कम से कम आकार 
होना चाहिए जिसके लिए एक पृथक स्थानीय सत्ता सेवा की रचना की जाये-। 
कहने की श्रावश्यकता नहीं कि केवल श्राठ लोगों के लिए किसी माध्यमिक 
शाला की स्थापना नहीं की जा सकती और न ही मुट्ठी भर रोगियों के लिए 
सर्वेसाधन सम्पन्न श्रस्पताल की स्थापता की जा सकती है। किन्तु फिर भी 
आकार के सम्बन्ध में कोई कठोर नियम नहीं बनाया जा सकता । ययपि 


निर्देशक के रूप में कुछ मात्रा निश्चित की जा सकती है तो भी इसकी कुछ 
सीमायें हैं । 


अथम, आकार का प्रश्न मुख्य रूप से चहां महत्वपूर्ण रहता है जहां . 
कि भ्रौद्योगिक फैक्ट्री से तुलना किये जाने योग्य कुछ होता है। बा 
विभिन्न योग्यताओं एवं साधनों के स्टाफ के साथ-साथ भवन को खला रखना 
चाहते हैं तो हम स्तर को तब तक नहीं घटा सकते जब तक कि सेवाओं में 
कमी न करें। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सैकन्डरी स्कूल में कला पक्ष के 
श्रष्यापकों की वेतन श्रखला कम कर दी जाये और विज्ञान पक्ष के भ्रध्यापकों 
को छुंम्रा भी न जाये । इसके साथ ही यह भी है कि यदि हम एक अस्पताल 
बनाना चाहते हैं तो हमको विशेषज्ञ तथा एक्स-रे साधन भी रखने होंगे । 
किन्तु जिस सेवा में किसी यन्त्रकी आवश्यकता नहीं पड़ती वहां यह बात 
ज्यों की त्यों लागू नहीं हों, फ सकती। उदाहरण के लिए दूकानों हाटों, 
दुग्धशालाओं, मनोरंजन-गृहों, फैक्ट्रियों आदि के निरीक्षण के लिए के गे 
तथा सहायक स्टाफ की आवश्यकता होगी । यदि इसमें से कोई भी एक कार्य 
इस योग्य नहीं कि वह एक योग्य निरीक्षक के लिए पूरे समय का कारये 
तिकाल सके तो वह निरीक्षक दो या. उससे श्रधिक छोटी सत्ताओं बा 
आंशिक समय कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। थही- 433 


२ स्थानीय प्रशासत पर प्रारम्मिक विचार 


इ सेदाभ्री पर भी इसी प्रकार लागू होती है जो कि मूल रूप से 4्रचार! 
ञ हैं, उदाहरण के लिए सडक सुरक्षा समिति की क्रियायें बे 

दूसरे, इस सम्बन्ध मे यह भी ध्यान मे रखते योग्य है कि कुछ सेवार्ये 
तरी होती हैं जिनका सम्बन्ध पूरी जनसह्या के झाकार से होता है जबकि 
री सेवायें निवासियों के केवल एक समूह मात्र से ही सम्बन्ध रखती हैं। 
क्षात्मक सेवायें जैसे पुलिस एवं स्वास्थ्य के वातावरण सम्बन्धी पहल, 
द्ञाफ मोजन, पानी, सफाई श्रादि) प्राप: पूरी जनमख्या से ही सम्दस्ध 
वते हैं । प्रयृति गृह, बालकल्यारा सेवायें तथा शिक्षा भादि पूर्णतः 
मंवतियो, बच्चा, बालकों एवं स्कूल की उम्र के बच्चों वी सह्या पर 
मर करता है। इसी प्रकार पुस्तक्नालयों का सम्बन्ध केवल ऐसे लोगो से 
ता है जो कि क्‍्रध्ययन कक्षो का प्रयोग करते हैं तथा किताबें निवलवात 
। वृद्धों की सेवा के लिए खोले जाने वाले गृह भी एक विशेष समुहसे हो 
म्वन्ध रखते हैं। यदि विभिन्न समाजो का तुलवात्मक भध्ययन किया जाये 
| हम पायेंगे कि इन समूहों में भाने वाली जनशस्या का उतका भनुपात 
7भिनतापूर्णं है। यदि हम एक जैंसो जनसख्यावले दो प्रदेशा कोल तो 
येंगे,कि उनकी सुरक्षा सम्बन्धी आवश्मक्तायें लगभग एक जैसी ही होगी 
हन्तू अन्य भ्रावश्यकता प्रा, का एक जैसा होना जरूरी नहीं है। ये भ[वश्य 
'तायें भी लगातार एक जैसी नहीं होतीं। जब एक क्षेत्र विशेष में प्नेक नये 
र बन जाते हैं तो वहा भधिकतर युवा अपने परिवार प्रारम्म करते हैं । 
मे क्षेत्र में बच्चो एवं महिलाओं से सम जल आवश्यकताओं की मांग भधिक॑ 
हती है। इन सभी तेत्वों पर विचार करते समय धूरी जनसल्या की दृष्टि से 
गैचा जाता है तथा विभिन्न समुदाया के लिए. समय-समय पर समायोजन 
री कर दिये जाते हैं । 


एक सेवा की इकाई के बचतपूर्ण भ्राकार का निश्चय करने के लिए 
नेक पर्यवेक्षण किये गये हैं। उदाहरण के लिए सार्वजनिक पुस्त॒वालयों के 
उपबन्ध को लिया जा सकता है। पुस्तकालय भ्रध्यक्ष यह बता सकता है 
वमिभ्न रुचियो वाले पाठकों की भ्रावश्यकताओ बो पूरा करने के लिए कम 
कम कितनी पुस्तक होनी घाहिए । भाव लो यह सख्या दस हजार निर्धारित 
7 गई तो यह जरूरी है कि पुस्तकालय का प्रयोग करने थाले बीस हजार 
गोणें को इतते लोग अवश्य ही पैदा करने होगे जो कि पुस्तकालय को सौर्यक 
बनाने के लिए उसका प्रधिक से मधिक उपयोग कर सकें । कहने को भर्य 
पह है कि पुस्तकालय एक ऐसी चोज है जिलका सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप से जनता 
की सख्या से बहुत कम है । ऐसा नहीं हो सकवा जि यदि भावांदी भ्राधी है 
तो इसलिए केवल प्राच हजार प्रुस्तकों का ही पुस्तकालय होना चाहिए। 
इसी प्रकार दुगुनी जतसस्या वाले प्रदेश के लिए मी यह आ्रावश्यक नहीं है कि 
पुस्तकालय भी दुगना ही बताया जाये । इप प्रकार की सेदामों के लिए एक 
कम से कम जनप्तस्या त्तो तय की जा सकती है किन्तु इस सम्बन्ध में कोई 
कठोर नियम नहीं बताया जा सकता ॥ कि 


_... पुस्तकालयों की भांति ही स्कूल खौलनें का कार्य भी झत्यन्त जटिलता- 
पू्ों है । भनुमव एवं निरीक्षण के आधार पर हम एक ऐसी सस्या के ऊपर 


आधुनिक राज्य में स्थानीय सरकार का महत्व ४३ 


पहुंचने का प्रयास यहां मी कर सकते हैं। स्कूल का सर्वेन्ष॑ष्ठ श्राकार वह 
समझा जाता है जिसमें कि स्कूल की कक्षायें उचित आकार की वन सकें, 
विभिन्न उम्र वाले बच्चों के लिए विभिन्न योग्यताशों वाली कक्षायें बनायी 
जा सकें । इस मापदण्ड के आधार पर हम यह तय कर सकते हैँ कि स्कूल 
खोलने के लिए जनसंख्या का सबसे श्रच्छा श्राकार कया रहेगा । 


स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा क्षेत्रों की और भी अधिक कठिन समस्या खड़ी 
की जाती है । एक पूर्ण स्टाफ एवं साधनों से सम्पन्न अस्पताल अपने निकट 
की बस्ती की साधारण समस्याओ्रों को निपटा सकता है । इसके अतिरिक्त वह 
बड़े क्षेत्र के नागरिकों के विशेष मामलों एवं बीमारियों के लिए केन्द्र का 
कार्ये भी कर सकता है। केवल सबसे बड़ी जनसंख्या वाली वस्तियां ही इस 
प्रकार के श्रस्पताल को चला सकती हैं किन्तु इसे वस्ती की सीमा के बाहर 
के बड़े क्षेत्र के लिए भी सदेव उपलब्ध रहना होता है। जहां त्तक ग्रेट ब्रिटेन 
का सम्बन्ध है वहां अ्रस्पत्ताल सेवाओं को इसी विधि से राष्ट्रीयकृत कर 


दिया गया था । यह व्यवस्था वहां की वर्तमान स्थानीय सरकार व्यवस्था में 
उचित नहीं ठहरती ॥ 


ग्रेट ब्रिटेन में अनेक स्थानीय सत्तायें विद्युत उद्यम को संचालित 
करती थीं जब कि दूसरे क्षेत्रों में यह व्यक्तिगत उद्यम के क्षेत्र में आती थी... 
किन्तु १६४७ में विद्युत उच्चमों का राष्ट्रीयकररण कर दिया गया। इसका 
एक मुख्य कारण यह बताया गया था कि अधिक कार्यकुशलता प्राप्त करने 
के लिए यन्त्र को बड़ा होना चाहिए तथा सारे देश के विद्युत उत्पादन यन्त्रों 
को एक सम्बन्धित व्यवस्था में रखा जाना चाहिए । यह सब स्थानीय सरकार 
की इकाइयों द्वारा नहीं किया जा सकता था भश्रौर इसीलिए यह कार्य एक 
विशेष वैधानिक निगम को सौंपा गया। इस व्यवस्था में यह भी सम्भव था 
कि विद्यूत के उत्पादन एवं बड़े स्तर के वितरण को राष्टीयक्ृत कर दिया 
जाता तथा स्थानीय सत्ताश्रों से कहा जाता कि वे विद्युत खरीदें भर उसे 
उपमभोक्ताशरों को वितरित करें । किन्तु ऐसा करने की बजाय पूरे उद्योग को 
ही राष्ट्रीयकृत कर दिया गया तथा उद्योग को विभाजित नहीं किया गया । 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि सेवाओं के लिए क्षेत्रों का' 


विचार कोई एक उत्तर नहीं देता । यहां निम्न बातें 
82370 हद बातें मुख्य रूप से 


(१) यद्यपि हम यह निश्चित कर सकते हैं कि एक इकाई का भ्राकार 
क्या होना चाहिए किन्तु श्रनेक परिस्थितियों में हमें श्रादश से छोटी इकाइयों 
को भी स्वीकार करना पड़ता है । हम यह तक नहीं कर सकते क्योंकि एक 
स्कूल की स्थापना के लिए पांच हजार की जनसंख्या का होना अच्छा रहता 
है इसलिए इससे गा जनसंख्या वाले किसी भी स्थान पर स्कूल खोले ही 
नहीं जा सकते। गांवों में मी स्कूल स्थापित करने पड़ जाते हैं। यदि किसी 
गांव में पर्याप्त बच्चे पढ़ने के लिए एकचरित न हो सकें तो इसके लिए 

अन्य व्यवस्था करनी पड़ती है, उदाहरण के लिये वहां के बच्चों को ऐसे दा 

तक ले जाने की व्यवस्था . करती.पड़ती है जहां कि भ्रास-पास के गांवों से 


0२ स्थानोय प्रशासन पर प्रारम्मिक विवार 


पॉप्ति सख्या मे वालक एकत्रित हो स्के। दूसरे शब्शे में यढ कहां जा 
'कत्रा है कि हम सेवा के लिये उयबुक्त जनव्र्या का आकार चाहे कविता 
गे निश्चित करें, हमकी जननख्या के वर्वमान वितरण के आधार पर भो 
न सेदाआ की प्ररान करने की ब्यवध्या करती होती है । यहा इस प्रकार 
य तर्क काम नही दे सका क्योकि कुद प्रकार की सवाझो के लिये कम से 
मम दो हजार की सख्या का होना जछूरी है इसलिये इससे कम की 
निनझ्या वाले गायों को छोड दिया जाये। लोगा की इस भ्रकार 
गबहेलना करना ग्रमम्मव है । प्रजातस्त्र में जबता उन्डेंदिमाग से प्रशासकीों 
? इच्छा पर ही भअवलम्बित नही रह सकती। 


(२) इस सम्बन्ध मे कोई सार्वनौमिक (एगाध्टा४2) विय्म नही 
ये सकता । समी सेवाओ के विभिन्नवधूरं क्षेत्र होते हैं। उदाहरण के लिये 
रक भाग बुझाने वाला यम्त्र उस मारे क्षेत्र की सेवा कर सकता है जहा वि 
ते यर्त्र अपने स्थान से सुविधापूर्दक पहुच सझे तथा जहा काफी लोग सहायतार्थ 
प्राप्य हो सके । यहा ऐस्ती व्यवस्या नहीं होती कि छोटी झ्राग का सामता 
करने के लिये छोटे इजन रखे जायें । यह एक ऐसी सेवा है जिसकी इस 
प्राधार पर विमाजित नहीं किया जा सकता तथा इसकी सेवायें जनतस्या 
के झाकार के भ्राघार पर नही वरत्‌ रास्ते कौ सडकों तथा प्रन्‍्य तुविधाों 
पर तिर्मर करती है। अनेक सेवाप्रो का एक जततछूया के आधाए पर क्षेत्र 
बत जाता है किन्तु ये सेवायें प्राय: अ्रविमाज्य चीज नहीं हुआ करतीं। 
उदाहरण के लिए हम स्वास्थ्य संत्रा को लेकर यह नही कह सकते कि इस 
सवा वे लिये कम स कम इतने हजार लोगो का होना जछरी है। सेवा के 
अनक आग होते हैं और वे प्रनेक स्तरा पर व्यवह,त की जाती है । भस्पतालो 
के लिए बड़े क्षेत्र की भ्रावश्यकता होती है । एक नर्स भयवा दाई भनेक लोगो 
की देखभाल कर सकती है। प्राइमरी तथा माध्यमिक स्कूलों द्वारा जत* 
संख्या के विभिन्न स्‍प्राक्ारों की सेवा को जाती है । 


(३) एक ऐडा झाझार जिस पर कि सेवा के केवल एक मायमरी 
ही लागू किया जा सकै, प्रगापन के लिये स्‍क्‍्ावश्यत् रूप से एक उचित प्राकार 
मही हाता । एक प्राथमिक सरल केवल एक ही गांव की सेवा कर सता 
तथा उसी क्षेत्र बे लिय एक जिया नर्स को भावश्य्ता हो सकती हैं 4! यह 
भी हो सकता है वह प्रपनो सरक्षतरा में दो या इससे प्रधिक गावो को ते ले । 

(४) जद प्रगासनिक संगठन मं दा स्तर हूते हैं ती मुस्य सत्ता नै 
मुख्य रूप से दो भ्रवंग-पभ्रखंग कार्य बन जाते हैं--प्रषम तो यह उते हिसस्‍्मी 
का मो प्रगामत करती है जितको हि बड़े खेत्र की भ्रावश्यक्ता है, दूसरे, इसे 
दिएवों के लिए कुछ सयुक्त नियोजन करना चाहिये जिसे कि दूसरे स्तर पर 
प्रभासित किया जा सर । किन्तु सामास्य नियोजन के भम्तगत वस्तिविक 
शासन सबसे नीचे के प्रशासक्रीय स्वर पर होता चाहिये । 

सामाजिक ढांचा 
[76 छन्‍्नंडा एश/लए] 
ग्रदि यह सम्नद हा सके कि हम सोगो के स्पत्रद्धार एक जीवन के 


स्थानीय निकायों का क्षेत्र एवं बनावट धू 


तरीके का एक सामाजिक ढांचा बना सकें तो इससे हमें स्थानीय सरकार 
का ढांचा बताने में बड़ी मदद मिलेगी। कई बार यह सोच लिया जाता है 
कि जाति, भाषा, धर्म आदि के आधार पर यदि लोगों का विभाजन हो जाये 
तो स्थानीय सरकार की इकाई के लिये एक संतोषजनक आधार प्राप्त हो 
जायेगा क्योंकि जातीय एवं माषायी आधार पर जो समूह बनते है वे उस 
क्षेत्र से पर्याप्त बड़े बनते हैं जिसको कि हम स्थानीय सरकार के लिव उचित 


समभते है । यह विचार वास्तविक व्यवहार का परीक्षण करने के बाद 
अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं होता । 


स्थानीय जानपहचान स्पष्ट रूप से एफ महत्वपूर्ण तत्व होता है। 
इज जेण्ड में यह विशेष रूप से अविक है क्योंकि किडेट तथा फूटवाल के मैचों 
का आधुनिक रूप इसमें बहुत सहायक बतता है जिसे कि हजारो लोगो 
द्वारा देखा जाता है तथा उत्ते भी अधिक लोग अखबार, रेडियो, टेलीविजन 
आदि के माध्यम से उत्े देखते, सुनते था पढ़ते है। किन्तु यहाँ हमको स्थानीय 
पहचान के तत्व के सम्बन्ध में भ्रधिक भ्रतिशयोक्तियां नहीं करनी चाहिए 
क्योंकि इसके प्रभाव की भो अपनी सीमा होती है। 


भ्राज शिक्षा का अधिक प्रचार हो जाने के कारण पहले की अपेक्षा 
अ्रधिक लोग पढ़ने लगे हैं। इसी प्रकार आवशगमत के साधनों के विकास के 
फलस्त्ररूप उनमें यहां से वहां जाने की क्षमता का भी विकास हुआ है । जब 
एक कस्ता निरन्तर ग्रति के साथ विकास करता जा रहा है तथा उसके 
नगरपालिका क्षेत्र से बाहर भी जनता बस्ती जा रही है तो ऐसी स्थिति में 
यह निश्वित प्राय: सा ही होता है कि आने वाली अधिकांश नई जवसंख्या 
दूसरे और कम सम्पन्न क्षेत्रों से आई है । ये आने वाले लोग भी कुछ समय 
बाद उद्त स्थान के प्रति अ्यनत्व के भाव विकसित कर होंगे किन्तु उनके 
भावों का आकार एवं प्रकार उन लोगो की तुलना नहीं कर सकता जोकि 
बहुत समय से ही उस क्षेत्र की नगरपालिका सीमाओं में रह रहे हैं । 

यह निर्धारित करना बड़ा कठिन होता है कि लोगों के दिलों में 
कितनी स्थानीय पहचान है तथा वे कितनी अपनत्व की भावना रखते हैं। 
इसे नाप सकना तो और भी असम्भव है । जो लोग अधिक कट्टर बिचारों 
वाले हैं वे जोर से चिल्लाते हैं और जो लोग कुछ परवाह नहीं करते उन्तकी 
किसी वात को सुना ही नहीं जाता । यदि हम यह देखने का प्रयास करें कि 
लोग ऊफ़िस प्रकार अपना जोवन व्यतीत करते हैं तो हम व्यवहार का एक 
ऐस्ता तरीका निर्वारित कर सकते हैं जो कि तथ्यों के निरीक्षण पर आधारित 
है । हम यह आसानी से देख सकते है कि लोग काम करने के लिए, दूकानदारी 
करने के लिए, व्यापार करने के लिए, बैंकिंग तथा व्यावसाथिक सेवा 
करने के लिए, तया मनोरंजन आदि करने के लिए कहां जाते हैं। इस सबके 
परिणामस्वछर एक जटिल तरीका बन जायेगा। 

यदि हम ग्रेट ब्रिटेन के देहाती पेरिसों में रहने वाली जनता का 
अध्ययन करें तो पायेंगे कि वे लोग अपनी श्रावश्यक्ताओं की पूछति के लिए 
गांव जाते है, उदाहरण के लिए साधारण चीजों की खरीद जो कि प्राय: 
आवश्यक होता हैं । कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो कि गांवों में रे 


गान नहीं 
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हो पाती, उसे लिए इस्बों में जाना होता है । ये फस्दे जिस रूप 
विकसित हुए हैं उसमे सबसे भधिक महत्वपूर्ण प्रमाव वाजारों की व्यवर 
डरा हुमा हैं। भव उतम धौरे-धीरे कुछ व्यापार एवं उद्योग वा भी विंक 
होता जा रहा है टू भूत रूप से य भभी भो बाजारनुमा बितो भर 
खरीददारी के केन्द्र बने हुए हैं। इस भ्र्थ॑मे यदि हम वस्‍्दे वो हों तो उस 
प्राक्ार भत्यन्त छोटा होता है तथा उसकी जनसंख्या प्राच हजार से सम्मव 
कम ही होती है किन्तु घोरे-चीरे इसके भधिक होने वी हर सम्मावना रह 
हैं। सयठने एवं बनावट कौ दृष्टि से दोनो के बीच जो एवं प्रतार * 
पर्योन्याश्ितता का सम्बन्ध रहता है, वह सम्बंध देहाती क्षेत्रों को तः 
कस्वे को परस्पर समायोजित मरने में महत्वपूर्ण रूप से भाग लेता है। 


एड गस्‍्बे की सामाजिक बनावट का विश्लेषण करना बडा । 
प्रसम्मव है । किसी भी कस्बे मे समी लोग प्रत्येक चीज वे लिए नस्‍्वे 
केन्द्रीय स्थान पर नहीं जाते क्योंकि एक बकेर्द्रीय स्थान पर भानां 
उपयोगी ही लगता है प्रौर न प्रमावशीन ही । यहा माध्यमिक केस्द्र मी हो 
हैं जहां कि पु जा होगी हैं, डाकघर होता है, बेफ होता है तथा पिन 
आदि मी होते हैं वे एक प्रकार से पड़ौसीपन या कार्य करते हैं। यह परौर 
पतन पाच हजार लोगों के बोच मे भो हो सकता है। इस सख्या वो साभाम 
रूप से प्राथमिक शिक्षा के लिए स्वीश्त भावार समभा जाता है भौर इ' 
लिए वहा एक स्कूल भी खोला जा सकता है। कभी-कभी यह पडौसप 
बड़ा भी हो जाता है भौर देसी स्थिति मे यहा बैंक की भनेकः शाखायें सु 
जाती हैं तथा मुस्य मुस्य रटोर भी खुल जाते हैं। 


एक बड़े शहर मे मृख्य रूप से त्ोन स्तर पाये जाते हैं । प्डौसनपन 

बाले समूह सबसे प्रथम स्तर पर होते हैं, उनके वाद माध्यमिक, केन्द्र होंते है 
जिनके कसा कहा जा सकता है और ये कस्बे अपने ऊपर वाले तीसरे के” 
“शहर” की भोर देखते हैं । लोग आम तौर से अपने पडौसपन के केदो 

(रं४0007॥004 (टञफटड ) पर इसलिए जाते हैं ताकि भ्रपनी साधा 

दे एवं अधिक नियमित आवश्यकताओं की पूति कर सकें ) किन्तु ऊपर 
के केन्द्रों को झोर वे प्राय: उत भावश्यक्ता प्रो की सतुष्टी के लिए जाते हैं 
जो कि श्रधिक महत्वपूर्ण एव विशेषीक्त हाती हैं ॥ जब तक स्थानीय संगठन 
के इस रूप की उपयोगिता को न समझा जाये उस समय तक सही व्यवस्थी 
नहीं की जा सकती ३ इसके झतिरिक्त माध्यमिक कैस्द्रों का सगठत मी नहीं 
किया जा सकता। भाजवल यहू स्पष्ट हो चुका है कि यदि हम शहरी 
क्षेत्रों का विकास करना चाहते हैं तो इसके लिए हमको सगठत की प्रथम 
इकाई भर्थात पडौसीपन के समूहों पर भो पर्याप्त ध्यान देना होगा। 
साय ही वहाँ वर प्राथमिक स्कूल, मगरुवक मष्डल, सृमुदाय केन्द्र, दुकान भादि 
के लिए भी विशेष व्यवस्था का ध्यान रखता होगा । पुराने शहरो का पुनविकार्स 
करने से सम्बन्धित योजनाओं का भी इस विचार धर निर्मर रहना जछूरी 
है कि पड़ोसपन एवं नगर केन्द्र के बीच एक सध्यस्तरीय शहरी केम्द्र मी 
रहेता हैं। यहा यह खतरा रहता है कि सामाजिक बनावट का एक क्स्व्ति 


रपानीय निकायों वेग बोध एवं बनावद ड़ 


हांचा देशकर इसे एफ कछार रत ही माना जावेगा। करप्र के जीवन का 
एफ संदसे बड़ा लाभ यहू ढोता हें कि रोबगार, गुगानदारी, धानरद, 
पद्ठीसवन आदि बातों में बहुत कुछ रगमछा शत एक बन्द का प्रयोग दिया 
जा सजया है। यद्धि इसके दादा नगर हो फिसों समस्त का 
झूप से समायान नहीं विया जाता। 

सामाजिक घनायदट का सध्यसत करने के झाद दो बाये दपप्ट झुप 
में ज्ञात हो जातो है। प्रथम बट कि प्रेत दवाई भें एक मर्द होता है रचा 
इसको घारो भीर से घेरे हुए रद क्षेत्र मी होता हैं को कि भझपनी अनेक 
ग्ावध्यकताओों के लिए मारा कभी धो र देशता है सेवा मैिरद धारा उसकी 
ज्षवायें को जातो है । एक. करवे संथा काउस्टी के थीच शोई विभाजक देखा 
नहीं होती । दूसरे यद कि स्वानोय संगठन मे कई स्वर भववा दायर होते 
है। जहां कही भी हम रहते है उस छोड़े झेत ने हुछ बदे सोत्र की ओर 
देखते है श्रोर बाद में उससे मो धईड सेव को घोर निगाह पोलात हैं। 
हमारे ये प्रयास भ्रवश्यकता के स्वर एवं प्रमाय पर थ्राधारित हूँ । दूसों 
शब्दों में यह कहा जा सता है. कि हमारे बाल कोई एकमात्र केंद्र महीं 
रहुता जो कि समो श्रावश्यकताओं को पूरा कर सने | 


क्षेत्र से सम्बन्धित फुछ व्यावहारिक प्रश्म 
(5000 कुम्प्यों तुप्रए॒ञाणा3 ९तारएाएंतए उपएदा१) 

स्थानोय सरकार के क्षेत्र का निश्वय करते समय अनेक व्यावहारिक 
प्रश्य सामने प्रात हैं । इस प्रश्नों पर विधार किये बिना ही स्थानीय सरकार 
के क्षेत्र से सम्बन्धित हमारा श्रध्ययत श्रपूदा ही रहेगा । इस सम्बन्ध में 
प्रथम महत्ववृएं बात यह है कि स्वानोय सरकार के क्षेत्र पर सरकार 
भ्यवा राज्य के रूप का उल्वेसतीय प्रभाव होता है। ऐसे देशों में जहां पर 
कि संघीय सरकार होती है तथा जहां पर कि प्रत्येक निर्मायक भाग चाहे 
वह राज्य है अथवा प्रान्त है, अपनी स्थानीय सरकार की व्यवस्था के लिये 
उत्तरदायी होता है वहाँ पर राज्य श्रथवा प्रान्तों के क्षेत्र स्थानीय सरकार 
के क्षेत्र नही होते। यह कथन संयुक्त राज्य अमरीका के कुछ राज्यों 
स्विदूजरलेण्ड,_श्रास्ट्रेलिया, कवाडा, आदि देशों के सम्बन्ध में लागू होता 
है। इन देशों में से कित्ती में भी संबीय सरकार स्थानीय सत्ता से सीधा 
सम्बन्ध नहीं रखती । राज्य श्रयव। प्रान्‍्त उसके बीच मध्यस्य की स्थित्ति 
रखते हैं। स्विदूजरलैण्ड को छोड़कर योरोप के श्रन्य देशों में स्थानीय 
सरकार का क्षीत्र केद्वीय श्रववा राष्ट्राय सरकार द्वारा निश्चित कर 
दिया जाता हैं । इनमें कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां पर कि ये स्थानीय 
सम्मायों पर श्राधारित रहते हैं जिनको कि केद्धोय सरकार ने जन्म से 
पहले ही मान्यता प्रदान की थी। 
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क्षेत्र के सम्बन्ध में एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी इकाई 
(07) क्या रखी जाये ? फ्रस में 'कम्पूनः स्थानीय सरकार की मूल 
इकाई होती है । यह कम्यूल कमी-कभी तो लिले (7॥०) था नाइस (]२०९ ) 
जितना बड़ा होता है और कमी-कमी यह सो के करीब निवासियों जितना 


रद स्थानीय प्रशागन पर प्रारम्मिफ विधार 


छोटा होता है । शम्दूत घादे छोटा हो प्रवदा शा हो, स्पातीय सता को 
संविधान, छसती शक्तियां और 4क्तस्य, उसाा शावून स्वर घारि बाें एक 
जैसी ही होती हैं । दानो ही प्ररार मे कस्यून (विभाग के तिमणित मांग होते 
हैं। फ़रोग में सगमप ३७००० कस्यून हैं जिनरा होपफ्क दस एदइ से तेरर 
धार सौ एशड मौल तर है। इनरा भनूपात ३६४४ मील है। बस्यूतगश 
विभाग मे बोध भो संमाग होते हैं जिनकी जैस्टन [(900॥5) जहा जाता है। 
इनमें रो बुध को एरोन्डिगमेन्ट्स (#70795500९78) भी बहले हैं. दिखे 
हसवा अधिक प्रगासतोय महत्व नहीं होता । बे 

दिमागो बी स्थापता घास में क्रान्ति दे समय वी गई थी। 
बम्यूनों का सपोग मात्र हैं । इटका प्रागार उानाहोीं है जितना हि उस 
सप्रम उपयुक्त समझा गयां। भावार बा निश्चय बरते समय यह 
रखा गया है कि समी बम्यूनी मे प्रतिनिधि विभागीय राजधानी या काउन्दी 
डाउन में बैंढकों मे भाग ले से । विमागो के साम विगो भौतिक विशेषां 
था विसी स्थिति शी घटता जे आधार पर रखे जाते हैं । 

क्राग़ से कम्यून थी व्यवस्पा इ गलाड वी व्यवस्था से पूरी तरह 
भिन्न है। यथपि होन्र को दृष्टि से प्रिटिग पेरिस जो प्रांसीसी देहाती 
बम्धून ने समक्श साना जा सकता है डिन्‍्तू दोनोंने कार्यों में यह साम्य नह 
है। यह केवल देहाती जिलों में ही रहती है भौर देहाती जिले एहरी ४2७१ 
तथा बॉरो एक दूसरे मे पूरी तरह भिन्‍न हैं । इसी प्रवार विटिश वीउः 
को गौर स्थानीय रारकार के सेत्रो गा योग सात नही रह सकते यह 
भव मोगोलिक इकाई बे रूप में दूसरों वी कप्रपेक्षा भंक सम्बा इ/ कि 
रखती है। यह प्रभासवीय क्षेत्र बे रूप में १८८८ में धस्तित्व में भाई जद! 
इसमे भक निर्वाचित परिषद रखने का भी प्रावधान था। इसका धर्ष हि 
है कि इसका भागमत शहरी जितो, देहाती जिो तथा पेरिसतों में मी हैं 
हो चुका था । 

झधिकाश योरोधोम देशों में फ्रास बी भाति ही 'वम्यूना स्पातीय 
सरकार की मूल इकाई हैं । किन्तु सयुक्त राज्य भमरीदा तथा दिदिश सम 
पार के उपनिवेशों मे रधानीय सरकार की ऐसी कोई इबाई महीं 
जिसकी ठुलता कम्यून से को जा सके । इन देशों की प्रधिकाश भूमि 
मी प्रशासकोय दृष्टि से राज्य भयवा प्रान्त के भ्रधिकार क्षेत्र में है। ये 
श्रेक उचित श्षेत्र मे पर्याप्त जनसस्या भेकत्रित हो जाये तो वह क्षेत्र री 
आ्र्थेंना पत्र के आधार पर भंक गाव के रूप में या भोक देहाती नगरपालिका 
या जो बुध भी इसे नाम दिया जाये, के रूप मे बता दिया जायेगा। ज्यो० 
ज्यों इस क्षेत्र का महत्व बढता जायेगा त्यो-त्यों यह्‌ भे के कस्बा, भेक शहर 
नगरपालिका या भेक नगर का रूप घारण करता जायेगा। 

स्थानीय सरकार के क्षेत्र की दृष्टि से सयुकता राज्य अमरीका के 
क्षेत्र भत्यन्त उल्लेखनीय हैं।कुछ अमरीकी राज्यों मे भत्यस्त छोदा 
शहरी समाज भंक 'नगर” ( (0७ ) होता है। दूतरो में कम 
से कम जनसस्या की सोमा २५० से लेकर प्राचसौ तक रखदी जाती 
है। न्यूया्क, टेक्सास, पेन्सिलवानिया झादि राज्यों मे कम से कम जनसस्या 


स्थानीय निकायों का क्षेत्र एवं बनावट छह 


दस हजार है। संयुक्त राज्य अमरीका में वत्त मान प्रवृत्ति बड़े तथा श्रेष्ठ 
शहरों की ओर चलती दिखाई देती है । राष्ट्रीय स्रोत समित्ति (१६३७) 
की शहरीकरण समिति के प्रतिवेदन मे यह कहा गया कि राजधानी के कार्यो 
का उचित व्यवहार यह मांग करता है कि स्थानीय सरकार के क्षेत्रों का, शक्ति 
का अबगं॑ तकनीकों का विस्तार श्रेग॑ विकास किया जाये तथा उन राज- 


नैतिक सीमा रेखाओं की परवाह न की जाये जो कि इन जटिल शहरी 
जिलों को पार करती है । ? हैँ 


संयुक्त राज्य अमरीका में राजधानी जिलों का विचार भी विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है। सेन्सस के व्यूरो हारा इसे परिभाषित करते हुम्न 
कहा गया है कि पचास हजार या उससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर 
या नगरों के समृह के चारों ओर बिखरे हुये रूप में स्थापित सभी क्षेत्रों 
को राजधानी क्षेत्र कहा जा सकता है। इसके केन्द्रीय नगरों तथा उनके 
आस-पास लगे छोटे नगरों के सम्माग भी इसमें ञ्रा जाते हैं जिनका क्षेत्रफल 
१५० बगेमील या इससे अधिक होता है । इन राजघानी क्षेत्रों के लिये श्रभी 
तक कोई विशेष प्रशासकीय संगठन नहीं बनाया गया है। यह श्रेक ऐसी 
समस्या है जो कि संयुक्त राज्य श्रमरीका के श्रत्तिरिकत अन्य देशों को भी 
प्रभावित करती है । महान लन्‍्दन इसका एक स्पष्ठ उदाहरण है किन्तु इस 
समस्या को सुलभाने का अग्नेजी तरीका अमरीकी तरीके से भिन्न है। 
नगरों के भ्राकार को बढ़ने की सुविधा देने की अपेक्षा प्रवृत्ति यह रहती है 
कि उनके विकास को रोक दिया जाये तथा उनके चारो ओर या तो नये 
गांव बना दिये जायें अथवा बने हुये गांवों को विकसित कर दिया जाये । 


अ्रमरीकी काउन्टीज तथा टाउनशिप का संगठन इससे कुछ भिन्‍नता 

रखता है | शहरों के बाहर तो यहां प्रशासकीय संगठन प्राय: रहता ही 
नही । संघ का प्रत्येक राज्य काऊन्दीज में बंदा रहता है ।अक राज्य में 
१० से लेकर १५० तक काउन्‍्टीज होती है तथा पूरे संयुक्त राज्य अमरीका में 
इनकी संख्या लगभग ३००० से भी ऊपर है।अश्रेक काउन्टी का क्षेत्र 
आऔसतन १६० वर्गमील होता है किन्तु उनमें से लगमग दो तिहाई ३०० 
से ६०० वर्गमील के बीच में है। यह श्ोसत पश्चिमी क्षेत्रों के बड़े क्षेत्रों 
में बढ रहा है, जहां ११८ काउन्टीज ऐसी हैं जिनमें से प्रत्येक, चार हजार 
चर्ममील का क्षेत्र रखती है । अधिकांश क्षेत्र चार सौ तथा छ:सौ पचास 
वर्गमील के बीच में हैं। अंक काउन्दी की भऔौसतन जनसंख्या ३४७०० है। 
आधी से अधिक काउन्‍न्टीज १००० से ३०००० तक की जनसंख्या वाली 
किन्तु कुछ छोटी देहाती काउन्टीज में केवल कुछ सौ निवासी ही होते हैं । 
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५० स्थानीय प्रशासन पर प्रारम्मिव विवार 


अमरीका के कुछ राज्यो मे क्षेत्र की कम से कम सीमा रखदी गई है वषा 
कुछ मे कम से कम जनसल्या सीमा मी बता दी गई है 3 हि 


कुछ राज्यो म॒ एक काउन्टी से छोड़े भी देहाती क्षेत्र होते हैं जिनको 
डाउन या टाउनशिप कहा जाता है। यह्‌ व्यवस्था न्यू इण्डलण्ड राज्यों 
में बहुत क्‍ग्लाम है। टाउन का क्षेत्र बीस से चालीस वर्गमील धर्क को 


होता 


ग्रोट ब्रिटेन में भ्रशासकीय काउन्टीज का क्षेत्र बहुत विमिन्‍ततापूर्ण है। 
यह ८३ से २६०० वर्गमोल तक होता है। यहां की मध्यम झाकार की 
काउन्दी सयुक्त राज्य अमरीका बी भोसतन काउन्टी को तुलना में छो 
होती है। फ्रास़ मे पाये जाने वाले विमागो का प्राकार बहुत कुछ शक जता 
रहता है । इनका भौसत दो हजार वर्गमील से ऊपर होता हैं। सब्‌ १६३२ 
मे प्र,सियत घेरा ८० से ५०० वर्गमील के क्षेत्र मे था । 


स्थानीय सरकार के क्षेत्र के सम्बन्ध मे श्रेंक उल्लेखनीय बात यहेँ 
है कि इनकी सीमाझो भव स्तर मे लगातार परिवतंन होता रहता है। प्रक 
पेरिस भ्यवा पूरा देहाती जिला, यह झआकाक्षा रखेगा कि भंक शहरी जिला 
बन जाये, शहरी जिला चाहेया कि नंगर-पालिका बॉरों बत जाये, भौर 
नगर-पालिका बॉरो यह चाहेगा कि काउन्दी बॉरो वत जाये | इस प्रकार 
के परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए लगातार यह माग होती रहती 
है कि सीमाभो में परिवर्तन किये जायें । यह स्पष्ट है कि 
क्षेत्र के लाभ का अर्थ होता है दूसरे द्षोत्र की द्वानि। जहा कही भी 
इस प्रकार का _परिवर्तेव किया जाता है वहा हमेशा दाउत्दी 
अथवा देहाती जिले का नुकसान होता है। सयुक्त राज्य भ्रमरीका तथा 
ब्रिटिश उपनिवेशों मे समाज के विकास तथा जनसख्या की उललति के साथ 
ही भ्रशासकीय सीमाझो एव स्तर मे भावश्यक परिवर्तन कर दिया जाता हैं। 
अमरीका में यह विषय राज्य व्यवस्थापिकाओो के अभ्रधिकार क्षेत्र में झांदी 
है। के लिये सम्बन्धित जनता अर्थात्‌ वहाँ के निवासिधों का मत लिया 
जाता है। 

कुछ वर्षों से भनेक देशो म॑ प्रशासक्रीय ढोत् का विस्तार करने की 
प्रब,त्ति भी जोर पकड़ती जारही है। इ गलेण्ड तथा वेल्स में १६२६ में 
हाईवेज का प्रशासन शहरी तथा दैहाती जिला काप्र सो से काउन्टी काउन्तिली 
को ह्‌सस्‍्तातरित कर दिया गया । बोई झाफ गाजिवस्स को नष्द वर दियी 
गया तथा उसकी शक्तिया काउन्टीज की परिषददों तथा काउन्टी बॉरोज 
को सौंप दी गई । इसके झतिरिक्त काउन्टी परिषदों को उतके द्षोत्र हा 
पुनर्गठन करने के लिये कार्यक्रम बनाता था ताकि झवावश्यक रूप से 
शहरी एव ग्रामीण जिलों को समाप्त किया जा सके ३ १६२६ के ,स्थातीय 
सरकार प्प्रिनियम (१६२६) ने पेरिस परिषद तथा भनन्‍्म अनेक छोटी 
सर्ताओो को नष्द कर दिया । दरसे पद ग्रायरिश स्व॒तन्त्र राज्य ने १६२५ 
मे ही देहाती जिलों के श्रशासकीय इकाई के रूप को समाप्त कर दिया। इते 
प्रत्येक परिवर्तनों में बढ़े इकाई भर्थात्‌ काउन्टी का लाम हुप्ता । सदू १६४५ 


स्थातीय निकायों का क्षेत्र एं बनावट भ्र्र्‌ 


में ब्रिटिश सरकार ने एक सीमा आयोग बैठाया ताकि वह स्थानीय सत्ताओ्रों 
की तत्कालीन +सीमाओं में परिवत्तेव कर सके । इस आयोग ने सन्‌ १६४८ 


में ? पता प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जबकि १९६४६ में श्रस्पताल के क्षेत्रों का 
विस्तार कर दिया गया था ।॥ प 


दर हट 


विस्तारवादी प्रब त्ति के होते हुये भी अधिकांश योरोपीय राज्यों की 
स्थानीय सरकार के क्षेत्रों में भ्रधिक परिवर्तेन नहीं किये जा ,सके | फ्रांस में 
भी कुछ इस प्रकार का धान्दोलन चला था कि कम्यूनों का जो समूह इतना 
गरीब है कि स्वयं के पांवों पर खड़ा नहीं हो सकता, उसको परस्पर मिला 


दिया जाये । किन्तु यह कहना गलत होगा कि -इस क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय 
कार्य किया गया । * पल * कक 


4॒ 


स्थानीय सरकार के प्रशासन में क्षेत्रवाद की समस्या का प्रसार 
घीरे-घीरे बढ़ता जा रहा है। अनेक योरोपीय देशों ने इस प्रश्न पर गम्मी रता- 
पूर्वेक विचार किया कि वर्तमान काजन्टीज, विभाग या प्रान्तों की अ्रपेक्षा 
सब के लिये नहीं तो कम से कम कुछ स्थानीय सरकार के लक्ष्यों के लिये 
तो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में क्षेत्र” स्थापित कर दिये जायें। इस क्षेत्रवाद 
के विचार की वकालत विशेंध रूप से फ्रांस में की गई थी। स्थानीय सरकार 


का वर्तमान में सबसे बड़ा क्षेत्र “विभाग” उस समय अश्रधिक सुविधाजनक समझा 
जाता था जबकि तार, टेलीफोन, तथा यहां तक कि मोटर कार 
का भी भ्रस्तित्व नहीं था; साय ही विस्तृत क्षेत्रों में गैस, पानी, चिजली 
आदि भेजने की समस्या भी नहीं उठ पायी थी। अ्रव यह अनेक विचारकों 
का मत है कि विमाग से भी बड़े किसी संगठन'की आवश्यकता है तथा इसके 
लिये अनेक कार्यक्रम भ्रस्तुत किये गये। मि० आ्ार० के० गूच (7२. ए्‌, 
0०००४) का कहना है कि फ्रांस में क्षेत्रवाद के लिए व्यक्तिगत रूप से 
लगभग ३५ प्रस्ताव रखे गये तथा २५ प्रस्ताव संसद की और से गम्भीरता- 
पूर्वक रखे गये । किन्तु अनुकूल प्रतिवेदन आते के वावजूद भी कोई क्षेत्रजादी 
प्रस्ताव सदन में विचाराथ नहीं श्रा सका। पर हे 


ग्रेट ब्रिटेन में यह विचार जड़ पकड़ता जा रहा है। वहां परे ग्रोट 
ब्रिटेन को भी कुछ लक्ष्यों के लिये एक बड़ा क्षेत्र (सव्ट्टांणा ) नहीं माना 
ज॑ ता। संयुक्त राज्य अमरीका में भी स्थानीय सरकार की शक्तियों को राज्य 
सरकार के हाथ में देने को प्रवृति- जोर- पकड़ती जा रही- है। -यहां यह 
उल्लेखनीय है कि नो अमरीकी राज्य पूरे ग्रेट ब्रिदेत कर 
इक्कीस, इज्धल ण्ड तथा वेल्स से बड़े हैं। नोथ केरोलिना राज्य भ्रकेले 
इज्धुलंण्ड से बड़ा है। ८ - हु | जि 


५ 
१ 


क्षेत्रों! के सम्बन्ध में एक भ्रन्य दृष्टिकोण 'ी है जिसका 

संयुक्त राज्य श्रमरीका में हुआ है। यह पूरी तरह- हे 58 
सम्बन्ध नहीं रखता, इसका सम्बन्ध एक व्यापक श्रथे में -नियोजन (श४ 
78) से होता है। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय साधन समिति (९७६ एन 
छ680ए07०४५ ९०००) ने यह मत प्रकट किया कि एक क्षेत्रीय संगठन 


श्र स्थानीय प्रयातत पर प्रारम्सिद विधार 


की स्थापना यरना निहायत परूरी है श्रो कि सभी वतसान शीमार्भावी 
प्रयहेलना बरे यहां तक वि राज्य की रीमाप्रों को भी मे माने | झग प्रताद 
वे क्षत्रीय संगठन को चाहे इसवा कोई भी रूप क्यों न हो सम्प्रमुवाता 
नया रूप नहीं मानना चाहिय । यह अनजाने में भी ऐगा नहीं है। विगी भी 
स्थिति में इस प्रकार या संगठन ऐसा यहीं बन सबता हि इगये झलग से 
निर्वाचित कायकर्ता हैं व्यवस्थाविवा हो तथा वर छगाहा मी शत्ति हो। 
पदत यहें भावश्यत नहीं कि डा दोत्र की बुछ विश्थित सीमायें हों। 
इसी प्रकार इसके लिये यह भी जरूरी नहीं है कि कुछ निशिविय सागरित' हो। 
प्रनेर नागरिय' एक उद्दे श्य के लिये अपने भापका एक दोत वा शंदरय मारते 
सवते हैं तथा दूपरे उद्देश्य पे' लिये विसी प्र-य क्षेत्र वा । ग 

इजल॑ण्ड तथा यल्स मे जो भ्राधुतिक समय में रायुकत दीज्रीय तियोजन 
समितियां बनाई गई हैं उनने' पीछे बहुत कुछ यही विवार बार्य गर रहा 
है। मद्यपि उनती शुद्ध निश्चित गीमाय हैं तथा उनका एय लिश्यिल नियोजन 
है जो वि प्रमरीकी मायताप्रो से पर्याप्त दूर पढ़ता है। शासास्य हुप सो 
मह पका जा गयता है कि जिसी भी देश र् द्षोजवाल मे गमधत यह नहीं 
चाहते वि स्थानीय सरकार की छोटी बयाईयाँ यो दबा दिया जाये तथा 
शिपकाबगाए हार ये समथत' स्थानीय सरकार के उस रूप का प्रनुगमत वर्दी 
जा फि देश में प्रमावशीन है । इस प्रकार प्रांत के द्वोत्वाटी प्राय यह 
प्रतिषालित बरते हैं वि है ४ उद् शव ये. भतेत विभाग का गे में तिगी 
एए को प्रीकम” है आषोत संब़ि कर दिया जाये. ज॥ हि घ्रज 
दोववादी इग बात वा सप्र्वी कहेंगे कि दोजीय पतियों प्रत्यात्षा रू से 
विर्वासित वी आायें। यदू सब है क आई बार प्रप्रश्यक्ष निवापत को मी 
समर्थन तिया जाता है। एक एसी दोलीय परिषद मे बाबत यहा जाता है 
जिमर्म वी गस्वाचित स्थानीय गहाग्रा के प्रतिनिषि है यदू स्पवरली 
प्रट ब्रिरत में भारी भ्रवोक प्रिय है । 


प्रंढ ब्रिरत मे बख्ीव सरकार के विभिन्न उद्दे शत सिये देस के 
प्रेत भाग कर दिये गये है. उन्‍ाहरगा के जिये डॉक्पर प्रॉहि तैस्‍शस 
विधुत रोजगार के पतिवर्तन झादि। यह प्रखाव दु्माख्यपूणा बट है हि 
विभिन्न सरकारी विम्ाग भ्रपती मांयों जी देगधयापी बताने में धगगर्ष रहीं 
हैं । पिछने मंद्रायुद्ध + रामय जो सागरिक गुरक्षा शेत्र] (09] 9ल्‍लाएट 
7२८४/00$) #॥गी ब्यवस्था की गई उनमें इजतण्ट के दग दोत थ सवा 
ग्यारद्ां दे शी का चा। इक कटने क+ मुझ्य उरेश्य यह था हि देशते 
विभिप्न सर्गा के सेड्य हिवत गंधार इयवस्‍्था के शन्‍ट जो दूद हिया जाये 
सवा जो / दर बुध दवतिव युद्ध ब्रवाव के काट विर गो हैं ठतती 
उकिर ड्युस्वों जी जाये । पत्वक दोज में भ्रे! सदहाट्री डिमॉगो्ज 
अभिनिधि रगें गये दवा यड़ चाया गया हि स्दारध्य सत्रालव का प्रतेतीत रहे 
बहने के हवातीय शातावं को प्रतेक सम हुवे। अंदलप के इस हुप ढारा 
स्पातीय स्दावत सरवार के रूप हो भ्रावह्यत् रूए हे मरी अदला गया। 

रपानीय सरवार के क्षेत्र का निशा पूरी हर। से दुगरी वाद है। 
इगे कमी कमी केखीपररता का रूप भी हे दिया का ः छ्लि 


स्थानीय निकायों का दोत्र एगं बनावट ध्र्३्‌ 


कहना सच नहीं है । इस भकार के क्षेत्रों के प्रशाशलक्रीय निकाय चाहे प्रत्यक्ष रूप 
से चुने जायें अयवा स्थानीय परिषदों द्वारा नामजद किये जायें, वे दोनों ही 
स्थितियों में स्थानीय सत्ता ही रहेंगे । यह सच है कि कुछ स्थानीय परिपदों 
की शक्ति अवश्य कम हो जायेगो तथा इसका सेव ही विरोध किया जाता 
रहेगा | कुछ भी हो, इससे स्वानीय सरकार का सिद्धान्त प्रभावित नहीं 


होगा । क्षेत्रीकररण कुल मिलाकर समय की एक आवश्यकता समझा जाता 
है तथा इत्षके अपने कुछ उपयोग मी हैं जितको अस्वीकार नहीं ' किया जा 
सकता । मी ह 


स्थानीय सरकार के क्षेत्रों को सीमित करंना एक समस्या, होती है 
तथा स्थानीय सरकार की कोई भी समस्या इतनी कठिन नहीं होती । इस 
सम्बन्ध में जो मी सिद्धान्त बताया जाता है वह श्रपरिहायें रूप से किसी न 
किसी स्थान पर हमको धोखा दे जाता है। वैज्ञानिक प्रगति ने ऐतिहासिक 
एवं परम्परागत सीमाओं को अर्थहीन बना दिया है। पुराने क्षेत्रों का आज 
अपने आप में कोई महत्व नहीं रह गया है जैसा कि पहले कमी माना जाता 
था । नाली व्यवस्था, जल-प्रसारण, विद्य त्तीकरण श्रादि श्रावश्यकताओं 
बढ़ते हुये प्रभाव के कारण इस परम्परा का प्रभाव और भी कम हो गया है । 
भौगोलिक रूप से किया गया विचार प्राज-कल अन्तिम उपयोगिता का प्रतीक 
नहीं माना जाता क्योंकि पुल ब्रांध कर नदिय़ों के दोनों पाटों को एक किया 
जा सकता है, पहाड़ों को काटकर गिराया जा सकता है। यातायात जोन 
का विचार उन दिनों सुझाया जाता था जब कि संचार के साधन रोमन- 
कालीन सम्यता से भिन्न नहीं थे । किन्तु रेलवे तथा हवाई जहाज के 
आविष्कार के परिणामस्वरूप “न्यूहेवन' न्यूयार्क का एक निकटस्थ जिला सा 
बन गया है | 


वर्तमान शहरों के निवासी पानी, प्रकाश, नालियां आदि की दष्ठि 
से गांवों के निवासियों की अपेक्षा सेवाओं के विशेष उपबन्धों की आवश्यकता 
रखते हैं। इस कारण से सुविधा इस वात को मांग करती है कि नगर 
स्थावीय सरकार की एक स्वाभाविक इकाई है; किल्तु इसकी सीमाओं को 
निश्चित कर सकना बड़ा कठिन है क्योंकि ट्ामचे व्यवस्था श्रथवा यातायात 
का अन्य साधन उसे निकटस्थ क्षेत्रों के साथ “मिला देगा। इसके अतिरिक्त 
अनेक सेवाश्रों की प्रकृति मी यह होती है कि उनके लिये- बचत एवं कुशलता 
की दृष्टि से अधिक बड़े क्षेत्र की आवश्यकता है। कुल मिलाकर यही कहा 
जा सकता है कि प्रत्येक क्षेत्र चाहे वह शहरी हो श्रथवा देहाती, उसे अनेक 
जटिल कार्यो के साथ नियोजित होना जरूरी है । 


उनके प्रजासन का 
ऐसा होना चाहिये कि उनके सामान्य हितों के भ्रस्तावों में उनके बीच 02९३ 
स्थापित होने के लिये पर्याप्त अवकाश हो । है 


इस प्रकार क्षेत्र (5769) श्रावश्यक रूप से : कार्यों के आाधार-पर 
निश्चित किया जाना चाहिये । साथ ही भ्रत्येक इकाई को यह स्वतन्त्रता 
एवं भ्रवसर भी आप्त 3208: कि वह अपनी विशेष ह 
रूचियों के आधार पर विशेष प्रवन्ध कर सके । इससे दो बातें स्पृष्ट होती 
क$ + प्रथम, इसका अर्थ यह है कि जो लोग विभिन्न प्रक-ऊ _. + ऐग 


कु स्थानीय प्रशासन पर प्रारम्मिक विचार 


। 
समस्याप्रों को सुतकाने के सामान्य सिद्धान्तों को प्रशासित करते हैं वे मागरिको 
द्वारा चुने जाने चाहिये, वे वियुक्त नहीं होते चाहिये भौर दूसरे, जो लोग इस 
प्रकार चुने जाते हैं उततो प्रत्येक स्थानीय दोत्र से सम्बन्धित सेवाओं की 
सामान्य जदिलता को देखता चाहिये। इस व्यवस्था के द्वारा वही विवाय 
किसी मी कार्य पर विचार करने के लिये मिल सकता है जिससे कि उसके 
निर्वाचितों की सेवा होगी हो । विभिन्न कार्यों के भतुसार नगरों को छोड 
आकार के निर्वाचक जिलो मे विमाजित किया जा सकता है ताकि तिर्वाचक 
तथा उपके प्रतिनिधि के वीच पर्यप्त्र सम्व्ध बनाया जा सके। यह इततो 
छोटा भी नही होगा चाड़िये कि प्रयास तीय नगरपालिका निकाय को इतता 
बडा बना दे कि व्यवद्धार को कुशलतापूर्व्र संचालित त किया जा सके । 
इस दृष्टिफोरा के अनुपार यह जरूरी हो जाता है कि प्रकृति के भाघाद पर 
एक जैसे गावो को (देदाती जिलो में) मिला दिया जाये। यह सयुक्त इकाई 
भद्यपि शहरी विर्वाचक्र जिलो से जनसख्या की दृष्टि में छोटी रहेगी किन्चु 
फिर भी इसके द्वारा यह प्रयास किया जाययेग। कि देहावी जीवन में स्थातीय 
सरकार से सम्प्रीधषत जो समस्‍यायें उठती हैं उत समस्‍्याप्रों का समाधान 
किया जा सके । इस भ्राधार पर निर्धारित प्रत्येक निर्दाचक जिला उस जिले 
के सदस्य के रूप में बैठेया तथा जो प्रशासक्रीध्र निकाय स्थानीय आयात के 
मामलों पर विवार करेगा उपकी कार्यवाही मे सक्रिय रूप से भाग लेगा | 


स्थानोय सरकार को बनावट 
[फ 50फलणट ण॑ [० 60व्याक्लार] 


स्थानीय सरकार का सगठन किसके द्वारा, किस रूप में तथा किस 
प्राकार-अव्रार में किया जायेगा यह एक महत्वपूर्ण समस्या है जिसे तिर्धारित 
करते समय राष्ट्रीय प्रसासन के रूप देश की भौगालिक प्रवस्था, स्थातीय 
जनतसख्या का निवास, देश का दोजफच जवता का चरित्र आदि अ्रनेक बातो 
का प्रभाव पडता है । ये सभी प्रमाव डलने वे तत्व सभी देश 
में एक जैसे नहीं होते वरत्‌ इनके बीच परयष्ति मिन्‍तता होती है श्रत* 
समी देशो में स्थातोय सरकार की बनावट भी एक जैंगी नहीं हों 
सकती । स्थनीय सरकार के रूप अनेक प्रकार के हैं। एक वात इस 
सम्बन्ध में अत्यन्त रोचक है भौर वह यह कि स्थानीय सरकार के रूप 
अ्रावश्पक रूप से इस भ्रकार नहीं बनाया जाता कि वह देश की विस्तृत 
सार्वधानिक परम्पराओ एव व्यवहारों के अ्रनुकुल हो । इसके विपरीत श्नेक 
देश ऐसे भी हैं जहा कई वैकल्पिक रूप देखने को मित्र जाते हैं। यदि एक देश 
का सविधात सयुक्त राज्य अमरीका की भाति संघीय है तो 
सरकार के रूप का निर्धारण कुछ निर्माप्रक इकाइयों के हाथ में 
छोडा जा सकता है। यदि एक देश का सविधान एकात्मक है तो बस्तियोँ के 
बीच परम्परावादी मिल्ताओो को भी पर्याप्त स्वान दिया जाता है, जैसा 
कि ग्रेंड ब्रिटेन में होता है अयवा स्थानीय समाज को सगठित होने के लिये 
कुछ सम्मव 'विकल्प प्रस्तुत किये जा सकते हैं । स्थातीय सरकार के इन 


ल्िमित रूपो का विस्तार के साथ वशुंव करना यहां हमाया उद्दे शव नहीं 
चाप प है हा कह ड़ ते ु हूँ 


. ... ५५ 
है । यहाँ हम ऊछे राष्ट्रीय परम्पराओं के आधार पर यह प्रयास 
करेंगे कि कुछ देशों के रचनात्मक पहलुओं का उल्लेख किया जा सके। 


अ्रंट ब्रिटेन की स्थानीय सरकार का मुख्य पहल, सार्वजनिक रूप 
से निर्वाचित परिषद्‌ होती है जिसकी सहाग्ता के लिये 


स्थानीय निकायों का क्षेत्र एवं बनावट 


अशासकीय एवं व्यवस्थापिका 

सम्बन्धी दोनों ही प्रकार के कार्य प्रम्पन्न किये जाते हैं किन्तु इसके द्वारा 

कोई भी ऐसा कार्य नही किया जा सकता जिसके लिए कि उसे संसद के कानून 

निर्दे इस व्यवहार को राष्ट्राय 

एवं स्थानीय सत्ताओ्रं के बीच हिस्सेदारी के जैसे सम्बंधों के आधार पर संचा- 

लित करना चाहते है किन्तु वर्तमान प्रवत्तियों में कुछ परिवर्तन भी दिखाई 

देता है। ये निर्वाचित मन्डल अपने सुपरिभाषित भूतिगत कार्यक्षेत्र के साथ 
उन्‍्नीसवीं शताब्दी की उपज हैं। सर्वप्रथम १ ८३५ में थे 


पूर्ण कार्य किया है। अमरीकी दृ 0 अत्यन्त महत्वपूर्ण बात यह्‌ 
समझी जाती है कि शिक्षा का संचालन स्थानीय भ रकार का उत्तरदायित्व 
नहीं है वरन्‌ यह तो राष्ट्रीय सरकार का उत्तरदायित्व है। ., ; 


ग्रेट ब्रिटेन में निर्वाचित परिषदों के अस्तित्व फलस्वरूप 
स्थानीय सरकार के रूप में पर्याप्त एकरूपता पाई जाती है। पाषंद के रूप 
में इसके सदस्य अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, उदाहरण के लिए 
पाना, बजट को निर्धारित करना, उनके लिए सौंपी गई नीतियों गो 
करना तथा उनके व्यवहार का संचालन करना 


पाषंदों की प्राय; वही योग्यतायें हैं जो कि एक संसद सदस्य की हुआ 
हैं तथा इनकी योग्यता में सम्पत्ति ३५5 एवं इनकी वास्तविक ह सम्पदाओं करती 


म ज्य सहवृत 
ये > क्षेत्रों वे सदवृतियों 
के आधार पर बड़े क्षेत्रों की परिषदों में एक तारतम्य सा बनाये. रखा 
जाता है। 


ब्रिटिश नगरों के मेयर का बुनाव पाषंदों द्वारा अपने वीच में ते ही 
किया जाता है । यह मेयर 7 वर्ष तक अपने पद पर कार्य॑ रह कि 
स्थानीय सरकार की भश्रन्य इकाइयों में का निर्वाचन किया जाता 
कुछ समय से उत्पन्त प्रवृति के अनुसार ब्रिटिय स्थानीय सरकार राष्ट्रीय दलों 
के लिए एक वास्तविक युद्ध क्षेत्र वन गया है। कल्याणकारी राज्य के परिशा 
स्वरूप यह धराय: :जरूरी बन गया है कि राष्ट्रीय सरकार एवं ;$ 
सरकारें परस्पर सहयोगपूर्ण सम्वन्धों की भूमिका में कार्य करें गा 


५६ स्थानीय प्रशासन पर प्रारम्मिक विच 


मजदूर दल ने भपने कार्यक्रम को स्थानीय स्तर की सीमामो में भी समावि 
किया । इस संदके परिणामस्वरूप इन परिषदों के निवर्बिनों मे निर्वाय 
काफी रुचि लेन लगे हैं घबकि इससे पूर्व इनके प्रति उनका उपेक्षा शा 
रहता था। स्थानीय कार्यो मे जनता की रुचि के सम्बन्ध में लोगों के व 
अलग-अलग विचारधारायें हैं । परिषदें काफी वडी होती हैं इसलिए उन 
कार्यो को टुकड़ा मे बाट दिया जाता है। ये समितियां भपनी प्रवृत्ति 
प्रतुसार स्थायी नागरिक सेवा पर निर्मर करती हैं. जो कि अपने द्रा 
नियत्रित कार्य मे सलग्न रहती हैं । तकनीकी कार्य, की जटिलताभों 
देखते हुय पह स्वामाविक हो है कि इन नागरिक सेवकों की पूरा मदत्वे प्र 
किया जाये किन्तु इनको परिषद द्वारा नियुक्त क्या जाता है तथा उसीके द्वा 
इनको बेलन दिया जांदा है इसलिए अ्रन्तिम उत्तरदायित्व तो परिषद पर 
आकर ठिक्ता है। स्थानोम सरकार में विभिन्‍न पदों पर लाखी कर्मचारी व 
करते हैं। उनकी सामान्य योग्यतायें मी पर्याप्त ऊ ची होती हैं। भसल 
वे उमर थोग्यतापन से बचे रहते हैं जो कि राष्ट्रोय स्तर पर प्रशासकीय « 
की विशेषता होती है । भध्यापका की भाति झनेक भ्रधिकारियों के ति् 
मापदण्ड राष्ट्रोय सरकार द्वारा निश्चित किया जाता है । 


ब्रिटिश स्थातीय सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थायी भधिका 
टाउन क्लक्क होता है । इसे हम एक सामान्य प्रगासक मान सकते हैं जो कि प्र 
कार्यो के बीच एक समन्वयकरत्ता का महत्वपूर्ा कार्य सम्पसन करता है । व्वि 
के लोग इस भषिकारीके पदको भत्यन्त महत्वपूर्ण एवं प्रपत्ती स्थानीय सरव 
की एक भनोखी विशेरता मानते है । कछ लोग यह सदेह व्यवत करते हैं 
कया इस प्रकार का स्थायी भ्रधिकारो भी उपयुक्त है क्योकि यह भधिका 
स्थानीय सरकार को कानूनी भोर नोकरशाही रूप देने का कारण बने 
और इस प्रकार यह स्थानोय प्रजातस्त्र पर झ्ाघात करेया ।? 


देश के नियोजन एथ उसकी कार्यवाहियों में समस्वय की भा 
श्यक्ता के परिस्यामस्वरूप सन्‌ १६४३ में स्थानीय सरकार की विभि 
समस्याझो पर विचार करने के लिये भक अलग मे मत्र लय स्थापित कि 
गया । इसका भुरुय कार्य यह बताया गया है कि भूमि के प्रयोग भेथ विक 
के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति के निर्माण भंग क्रियान्ययन में भेकरूपता ते 
अर कलपतवा लाने का प्रयास करे । 

फ्ास में स्थावोय सरकार का रूप ग्रेट ब्रिरेत की भपैक्षा पूरीर्त 
से निन्‍न है। इसका कारण यह बताया जाता है कि भसल में फास नेस 
हूप में स्थानीय स्वायत्त सरकार को कमो भी स्व्रीक्षार नहीं किया था 
फ्रास के सविधान का मुख्य उद्दें शर एक ऐसे ग्रणतत्र की स्थापना करना 
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स्थानीय निकायों का क्षेत्र एवं बनावट प्र 


जो कि भेक है तथा अ्रविभाज्य है। इस रूप में ही यह स्थानीय प्रशासन 
की इकाइयों को मान्यता देता है । संविधान के श्रनुसार -ये इकाइयां दो 
प्रकार की हैं-नगरपालिका अबवा कम्यून श्रीर विमाग (70णपाणा।5) | 
संविधान के अनुसार ये इकाइयां सार्गभौमिक सताधिकार के आधार पर 
निर्वाचित परियदों द्वारा स्वतन्वतापूर्वेक नियंत्रित की जायेंगी। इससे ऐसा 
प्रतीत होता है कि यह व्यवस्था तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि ग्रेट ब्रिटेन 
में पायी जाती है किन्तु वास्तविकता यह नहीं। संविधान हारा अगले 
अनुच्छेद में फ्रांस के परम्परावादी केन्द्रीकरण के सिद्धान्त का वर्णन 
करके इस सारी व्यवस्था को निराघार बना दिया गया है। संविधान कहता 
है कि सरकारी अधिकारियों की क्रियान्नों के बीच समन्वय, राष्ट्रोय हितों 
का प्रतिनिधित्व एवं इन इकाइयों (कम्यून तथा विभाग) का प्रशासकीय 


नियत्रण, मनन्‍्त्री परिषद द्वारा नियुक्त सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा विभा- 
गीय संरचना के अन्तर्गत किया जायेगा ।, 


राष्ट्रीय सरकार के प्रतिनिधि (7०6४६) प्रोफ़ेक्ट होते हैं। 
प्रत्येक विभाग के लिये, ओक की नियुक्ति की जातो है और अन्‍न्तरग 
मंत्रालय द्वारा इनको निर्देशन प्रदान किया जाता है। प्रीफेक्ट की सहायता 
के लिये प्रत्येक जिले में उपप्रीफेक्ट होती हैँ । सन्‌ १६४८ के बाद से इनका 
पर्यवेक्षण श्राठ निरीक्षकों द्वारा किया जाता है। स्थानीय सरकार प्रीफेक्ट 
के चारों ओर ही घूमती है । जेसा कि मि० फ्रेंडरिक ने लिखा हैः, यह न 
केवल विभिन्‍न मन्‍्त्रालयों के श्रे जेन्टों के वीच समन्वय ही स्थापित करती है 
वरन्‌ यह अनेक स्थानीय अधिकारियों को नियुक्त श्र॑वं पद-विमुक्त भी 
कर सकती है । यह मेयरों, परिपद-अध्यक्षों तथा परिषदों को भी निलम्बित 
कर सकती है। प्रीफेक्ट के आधघीन निर्वाचित परियदें तथा उनके श्रध्यक्ष 
अघीनस्थ के रूप में कार्य करते हैं | कुछ बड़े नगरों के मेयर इसके अ्पचाद भी 
हो सऊते हैं जो कि अपने लिये अलग से ही एक स्वृतन्त्र व्यक्तिगत स्थान 
बना लें । उतकी यह अ्रधीनस्थता वित्तीय स्रोतों के अमाव के कारण रहती 
तथा बढ़ती है । मेयर तथा परिषद के शअ्रध्यक्ष करों का कोई ठोस आधार 
नहीं रखते । उनको अनेक क्रिपायें राष्ट्रोय व्यवस्थापत के अनुसार करनी 
पड़ती हैं, और जब वे ऐसा करने में अ्रतफत्न हो जाते हैं तो उनहों 
प्ौफेक्ट के प्रशासफीय अनुशासन का विपय बनना होता है किन्तु परिषद 
किसी प्रीफेक्ट के स्थानान्तरण के लिये प्रार्थना नहीं कर सकती। 


प्रीफेक्टों को एक प्रकार से प्रञ्मासकोय राजवीतिज्ञन अयवा राज- 
नैतिक प्रशासक समभा जाता है। यदि शीर्य पर एक राजनैतिक दल चले 
शक्ति दूसरा दल ग्रहण करले तो इनको हटाया नहीं जाता। फिर भी अनेक 
कार्य ऐसे हैं जो कि सरलता से एक राजपैतिक अं जेन्ट के कहे जा सकते हैं । 
पेरिस से उनके निर्देशन असंख्य एवं विस्तृत होते हैं। प्रीफेक्ट विभाग का 
पूरी तरह से अध्यक्ष नहीं होती किन्तु परिषद का.-अध्यक्ष एक प्रकार 
से स्थानीय कार्यपालिका के स्तर पर होता है अत: प्रीफेक्ट द्वारा पर्याप्त 
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श्द कदालोर प्रत्ततव दर प्ररशीभद शिष 


वरमादायेण दोषदात किया हा है । हुत वशिणकर छरय का धरीड़ा देगीर 
प्रा गंकीब वि्दरण ए्ं निशेगत हा हैं हो डि दग मचा सड हन्‍हा है हि 
इंटनएड की धाह पड़ा को स्पाजीद मारे दिया राष्ट्रीय री हि बी इठीए 
हिंच हिसी कार्य मे. पहुष करते का धरिकार बडी रसवी । दृगडा यूए 
हार मर है हि उसके पाण फशम का दमाब रहता है। (टैजी ४ गर्ग 
पे छान्ग मे कप मपर्पाविरा घेश कचातोप दियापों वर प्ररिषस्‍्प लगे 
शाहि स्यकिवारी शा रघदढगर इशशार ध्यवापा पर रोह़ सगाई जा सदे। 
ऐगे लिरसों के घरपगेठ कस्यूत €िगी भी हेगे होक में अबेज सदी कर सरते दे 
जहाँ हि स्ववियत एएएफ से उनको ध्रवियोदधिया झरनी पढ़े । धर दे प्रतिरप 
गमाण्ण हो गर है । घसर में शपाजरार रघानोर समुशायों में बात कता 
है सभा रु शगुशर्ों में तो ाप्यशादी' मोद रदातीव धासने के बाय 
भें घधिक भाग मेने हैं । 


गुर शाग्य घमरीहा म॑ हवातौर सरपार की सृक्य दिगेषशा गढ़ 
हैकि बहा पपरीदी संगरशलिवाईें प्रष्यपिह इंबसग्शत़ा गा उपल्रोग 
करती है। बह रदवाजता विल्ेद रूप गे को मरूष शाम्पों में धरिर रावी है। 
बंदर हिट मे कैस्लीप सरकार के धत्यधिह जियम्पात को देखते हुए रषातार 
हेवतरवचा यहाँ ब्ररयधित ही अठीद होती है. हिम्यु बहांप्रश्त शारेपानिक 
प्रजावरत दे विग्रेशश की पृष्ठप्रूमि में ड़ इशारा उधिद एुगे रह्स्थ 
है हा इहुए रुण हिबेटजरनीरट में वायो जाते बाली स्यर्रपा से मेष 
शाती है। 


होम रुल दे धरहर्यके मतशपा विभ्िन्त मात्रा में रेफरैरडस (स्थि 
हाव्प4पगा) भषश पहुच (0॥0905) द्वारा र्वातीय शरदार हा भरना 
कप धपदाते वी विश्िन्स साजाएों में बतस्थत। रखते हैं। दंग री घोर धत्प राख्प 
विमिसत बार्यकस रखते हैं। घाम प्रवृत्ति मह है रि बंप योजनाएं घपवा मूतत 
रूप बना दिये जाते है, इनमें से ही स्यातीय दवाइयों चुन केती हैं। ग 
रवगस्‍तता हाउम्टोज जी भ्रपेक्षा तगरों को भ्रषित प्राप है सन्त स्पू इ गदौई 
में र्यातीप सरकार की प्रमावजीस इकाई काउटी ने होकर बरवा ही होठा है ः 
वहाँ सदू रवतरत्रगा वस्या हों प्राप्त होगी है । भ्रषिर विस्तार में जाये 
डिना ही यह बता देता पर्याप्द होगा कि गा प्‌ रार्ए धमरीयरा के सगर 
सथा १स्वे, तीन मुख्य हूपों में प्रशाशित होते हैं । प्रथम रूप मेयर परिषद 
योजना (9५०7 0०0एथ॥ 30) है जिसमें #ि मेदर तथा परिषद दोतों 
ही जनता द्वारा तिर्वाबित्र होते हैं । यह योजना सर्वाधिर' पुरातन है। 
सह गोजना प्रमरीडी राश्पो के सविधानों के बयापत्र रूपए के समान मानी 
जाती है जद्दा कि गरंकर तथा करवस्थादिका परम्परावारी शक्ति विमाजत के 
सिद्धान्त के भाषार पर कार्य करती हैं । स्थानोय प्रशासन या दूसरा हरे 
ताकधित भायोग कि! योजना (्शापणाशरणा जवज) है । इस याजता के 
भन्तगेंत एक छोटा निर्दाबित निकाय द्ोठा है जिसके पास कार्यपालिशा एड 
व्यवस्थापिका के सयुक्त ढय्य होते हैं। प्र्येवः प्रायुक्त प्रशासक्रीय उद्देश्यों 
से एक विभाग की भष्यक्षता करता है। तीसरे, प्रबन्धक योजना (आह 
2090) होती है जिसके भनुलार, समस्त प्रशासकीय उत्तरदायित्व पृरू 


कं, ८४ कलर 4 


स्थानीय निकायों का क्षेत्र एवं चनावट ध्र्ह्‌ 


प्रबन्धक (शिआ०४९7) में केन्द्रित-हो जाते हैं ।.प्रवन्धक एक़, परिषद्‌ के प्रति 
उत्तरदायी होता है तथा उसी के द्वारा| नियंत्रित होता है | इस परिषद की 
अध्यक्षता मेयर अ्रयवा समापति द्वारा की जाती है| इन तीनों .ही रूपों की 
अपनी विशेषतायें हैं । इनमें गुण भी हूँ साथ ही दोष मी । इनमें से किस 
रूप को अपनाना अधिक उपयुक्त रहेगा इस सम्बन्ध में स्वयं अमरीकी 
बिचारक भी एकमत नहीं हैं। फिर मी अनेक विशेषज्ञों का कहता है कि 
प्रवन्धक योजना अधिक उपयुक्त रूप है जिसके आधार पर स्थानीय प्रशासन 
को संतोषजनक रूप में संचालित ३० जा सकता है। इस योजना के साथ 
ही यह भी व्यवस्था होनी चाहिए कि रेफरेन्डम तथा पहल हारा अ्धिकाधिक 


नागरिकों को यह अ्रवसर्रे प्रदान किया जाये ताकि श्रधिक महत्वपूर्ण मसलों को 
सुलभाने में योगदान कर सकें ॥ कर ५ 


न्यू इग्लैण्ड कस्वों के द्वारा कस्बे की बैठकों (प0एछा |/(८०॥॥४४) 
के रूप में एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया गया.है । इन बैठकों में क्षेत्र 
के सभी नागरिक वर्ष में एक वार अथवा आवश्यकता पड़ने पर कई 
बार एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। वे वजट तथा करों पर मतदान 
करते हैं, कस्बे के श्रधिकारियों को चुनते हैं, कस्त्रे की नीति के बड़े 
मसलों का निर्णय करते हैं । यह सब चे प्राय: एक विनियोग के 
द्वारा करते हैं। इन कस्वों में अनेक छोटे प्रशासकीय अ्रधिकारी निर्वाचित 
होते हैं किन्तु कस्बे का प्रशासकीय कार्यभार चुने व्यक्तियों के मण्डल 
(8०96 ० $०४० 77०) पर होता 


ता है । ये प्राय: संख्या में तोन 
होते हैं । ये व्यक्ति कस्बे के विभिन्‍न भागों के प्रशासन से सम्बन्धित 


तात्कालिक मसलों पर सप्ताह में एक वार शाम को मिल लेते हैं। 
ये कस्बे को बेठके भी प्राय: उसी दोष से दूपित हैं 'जो कि संयुक्त 
राज्य अमरीका की भन्य, स्थानीय संस्थाओं के स,थ है; अर्थात्‌ मतदाताश्रों 
का बहुमत इसके कार्यो में भाग नहीं लेता तथा योगदान का प्रतिशत केवल 
दस प्रतिशत ही रह जाता है । इस कारणवश स्थानीय सरकार के इस रूप की 
उपयोगिता अत्यन्त सीमित रह जाती है। इतने पर भी लाडे ब्राइस ने 
इसके बारे में लिखा है कि स्थानीय सरकार. के तीज़ या चार वर्णित रूपों 
में से कस्वा या कस्वापन ही सर्वेश्रष्ठ है .जिसमें कि जनता की प्राथमिकता 
समा होती है। यह सबसे कम खर्चाल्री तथा कार्यकुशल है। यह उन लोगों 
के लिये सर्वाधिक शिक्षात्रद हैं जो कि इसमें भाग लेते हैं । कस्बे को 
बैठकें न केवल कायें ही हैं वरन्‌ ये तो एक प्रकार से प्रजातंत्र के स्कूल हैं १ 
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जप स्पानीय प्रशासन पर प्रारम्भिक दिए 


स्थानोप प्रतिनिधि निायों को रखता पर मिल के विधार 
#िएा व (8९ (०कफ्णलॉग्क ही उम्र उच्छशतध्वाशीी6 हवा 


जॉन स्टूपर्ट मित्र सै श्वानीय प्रतिनिधि विरायों की रुचता पर 
विचार प्रकट दिये हैं । उतरा कहना है कि स्थातीय प्रतिनिधि नि 
संविधान कोई अधिक कडिताई उपस्थित नहीं जरठा। इसे पड 
मिदास्त काम करते हैं वे कियी शवार भी उन निदालों से मित्र नहीं है 
कि राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व में गाम गरते हैं। राष्ट्रीय नियायों की . 
इतलका भी निर्दाजित होना जरूरी माना जाता है । इसके श्राप ही एक स्प'/ 
प्रभातस्वात्मक झाघार भी इसकी एक सुरेव भावारवत्रा मानी जाती 
स्थानीय स्तर पर इस सभी सिद्धातों के खतरों की सम्मावता दस, रहे 
जबड़ि इनझे सामों की भ्षिक से भपिक धादाकों जा सब है। है 
द्वारा जो जन प्रशिक्षण किया जाठा है तथा जतवां को प्रज्ञाननिफ देते 
दाधित्व निभाने के योग्य बनाया जाता है वह इतकी भ्षती विगेर 
होती है । 
*ः स्वातोय सदर पर भी सच्यवस्पर्डी की उसी प्रझार प्री 
ट्रिया जाता अबूरी है जिन प्रकार कि राष्ट्रीय रद वर दिया 2 
मात्रा जाता है। मतों छी बहुलता के लिये मी यहां बजे द्वी शासण ध्ि 
सहते हैं । स्थानीय निकार्यों का सगठा करते समय यह भवरय ध्याल रह 
चादिए कि समी स्थानीय द्ितों को यवा सम्मव प्रीतिपिल् प्राण शी 
इसके प्रतिरिकोत ए+ दूसरा महत्वपूर्ण विद्धाल्ड यह माता जाठ/ है मि ४ 
स्थानीय कार्यो के लिए एक निवाचित निकाय होता चाहिए | र्विः 
भागों के लिंे ब्चग प्रतग विकाया का होता जरूरी नही हैं। श्र विमाः 
एव भच्छी चीज है जिसके प्पने कुछ लाम हैं किल्ु इसका घर गह 
नहीं होता कि प्रत्यकू कार्य को छा2-छोटे टुकड़ों से बॉट दिया जाये। ईप 
अर्थ यह है कि उन समी कार्यो को मिला दिया जाये जो डिसदुक्त हरे 
किये जाने पर हो भत्नी प्रत्रार से सम्यादित हो खाते हैं तथा ठत व 
कार्यों को अलग-्मनतग रखा जाये जो कि इस प्रकार सम्पादित दिये जाते 
माग करते हैं॥ कार्ययासिक्ा सम्यत्धी स्थातीय कार्यों को विमरा्ों में 
देना चाड़िये | इस विभाजन क वही आधार एवं कारण है जो हि रे 
कार्यों को बाटने का है। इसका कारण यह है कि डवम के प्ररेक क 
सम्पन्न होते के लिये एक विनेय सनोडे को माय करता है। काायें दिम। 
के लिये जो कारए कार्ये को सम्पन्नता की दृष्टि से उपयोगी हैं, वे ही कार 
लियतग्य के लि्े लागू नहीं होते । लिवोचित विदा का. कार्य यह 
होता कि बढ़ कार्य करे किन्तु उसका कार्य तो ४ 6] महू देते | 
कार्य उचित रूपए से दो स्हाई अबवा नहीं कप मयकपह हाय: 
छोडा लो नहीं गया है यह कार्य 02 20%//262/ 52% सर 
विन्ार्यों के लिये किया जा खड़दा पु एव ही विरीक्षक निदाय मम 
होगा । ब्यक्तिद जीवत की ऋति. 22436 48786: 567: 
है कि गले व्यकि के काई को देवन किये दी पट लग 
: , में ऋठव के मन्तियों के ने के लिये अवगर से णुक निरीक्षक 
चब्रात विमिन्न विदाग रहते हैं किन्‍्ठे 
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मन्‍्त्री संसद के किसी विरीक्षक के अधीन कार्य नहीं करते। राष्ट्रीय 
परिषद की भाँति स्थानीय परिषद भी समस्त स्थानीय जनता के हितों का 
ध्यान रखती है । वह क्षेत्र के समी भागों को उनकी उपयोगिता के आधार 
पर पर्याप्त महत्व प्रदान करती है । समस्त स्थानीय कार्यो को एक ही निकाय 
के नियन्त्रण में रखने के लिये एक दूसरा कारण और 'भी है और वह यह है 
कि स्थानीय जनसंख्यायें प्राय: श्रपुर्ण होतो हैं। इनके कार्यों को करने का 
उत्तरदायित्व जिन लोगों पर रहता है वे प्राय८ निम्व योग्यता जे होते हैं । 
एक संस्था की उपयोगिता इस वात पर निर्मर करती है कि उसमें विभिन्न 
विशेषताओं वाले लोग हों। स्थातीय संस्थाओ्रों को राजनैतिक क्षमता एवं 
सामान्य बुद्धिमता का प्रशिक्षण केन्द्र माना जाता है। किन्तु किसी भी 
प्रशिक्षण केन्द्र में अध्यापक एवं छात्र दोनों का ही होना निताँत आवश्यक 
समझा जाता है । यदि एक स्कूल में केवल छात्र ही हों और श्रध्यापक एक 
भी न हो तो वह निरथथक है; श्रौर यदि केवल अध्यापक ही हो और छात्र 
नहोंतो भी यह महंत्वहीन है। किसी भी विपये को हम तभी हृदयंगम' 
कर पाते हैं जव कि हमसे वरिष्ठ लोगों द्वारा उसे पूरी तरह से हमारे सम्पुख 
स्पष्ट किया जाये । इसलिये यह जरूरो है कि पर्याप्त योग्यता, ज्ञान एवं 
अनुभव वाले लोग ही इन संस्थाओं में लिये जायें। इस प्रप्नंग में यह नहीं 
भूल जाता चाहिये कि सामाजिक अयवा सांस्कृतिक रूप से उच्च बर्ग के 
लोगों को स्थानीय सरकार के कार्यो में उलभाये रखना भी खतरे से खाली 
नहीं है क्योंकि इससे राष्ट्‌ उनकी सेवाओं से वंचित रह जायेगा । 


श्रेष्ठ बनावट की कसोटियां- 
[70९ ॥९४(5 ०६ 9९५६ 5त्प्रषप्रा 6] 


स्थानीय सरकार की बनावट किस प्रकार की होनी भाहिये तथा 
उसके लिये फिन आधारभूत सिद्धान्तों को अपनाया जाना चाहिये, यह एक 
महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर विचार करते समय सदैव ही यह ध्यान रखता 
चाहिये कि भ्राखिर हम स्थानीय सरकार से क्‍या कार्ये लेना चाहते हैं ; 
अर्थात्‌ वे उद्द श्य कौन-कौन से हैं जिनकी पूर्ति स्थानीय शासन को करनी 
चाहिये । यह तय कर लेने के बाद ही उन नियम 


तें एवं शर्तों पर विचार 
कप जाता है जिनकी पूर्ति स्थानीय सरकार की वनावह को करनी 
होगी । 


स्थानीय शासन की-बनावट - को जिन उद्दे श्यों, नियमों एवं शर्तों का 
पालन करता चाहिये वे उसकी रचना के अल झाधार का * कार्य करते'हैं। 
यदि हम राष्ट्रीय दृष्टिसे विचार करें तो पायेंगे कि स्थानीय अधिकारी 
मुख्य रूप से प्रशासकीय एवं कार्यपालिका, सम्बन्धी. उत्तरदायित्वों. को 
सम्पन्न करता है। ये संस्थायें उन नीतियों का पालन करती हैं तथा - उनके 
अनुसार शासन संचालित करती हैं जो कि संसद द्वारा निर्धारित की री 
हैं। कई बार संसद उनको स्पष्ट रूप से परिभाषित भी कर देती है। जाती 
यह कहा जा सकता है .कि स्थानीय शासन की बनावट का मूल हि 
साघारणतं: प्रशासकीय होनां चाहिये । यदि हमे स्थानीय शासन की ढ लक्ष्य 
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वा अध्ययन 0298: तो भी उस पर अ्रगासकीय दृष्टि से ही विचार दिया 
जाता चाहिप । यदि हम उसकी सार्थकता जानता पाहें तो गह हक ध फ्त 
दह्ेगा कि उसको प्रशासकरोय कसौटी पर कस बर देखा जाये। स्थाती 
सस्यापों का मूल लक्ष्य नागरिकों की सेवा वरना है। प्रपने इस लक्ष्य को शल 
करने में वे कितनी कार्यत्रुशलता एवं मितव्ययना के साथ भागे बढती हैं 
इसी मे भ्राधार पर उनकी उपयोगिता एवं झौचित्य का भूल्याकत विया 
जायंगा । कुछ विचारकों ने लिला है कि मितव्ययतरा वा भय यह नहीं मात 
सेता व द्विय कि नागरिकों शी कमर से कम खर्च में ही सेवा की जाये। 
कम खर्चा प्रपने प्राप में कोई भच्धाई नहीं है झोर सदि इसके फलस्वत्य 
कार्य वा स्तर गिरता है भ्रथवा कार्यकुगलता को ठेस लगती है तो ऐसी 
मितव्ययता को शोध दी तिलाजलि दे देती चाहिये। मितब्ययता के साथ 
ही यदि बाय स्तर को तथा फार्यशुशलता को ऊचा बताये रखे तंव श्रृष्ठ 
समझा जायगा । कार्यकुशलता से हमारा पर्य यह है कि स्वानीय जन सेत्रा 
के होड़ में तागरिको की भरावश्यक्ता की पूर्ति का पूरा प्रबल्थ दिया जाये 
तथा लोग कम से कम भसुविधा का समता करते हुये झपने जीवन का सचालत 
कर सके । इमके प्रतिरिक्त किये गये कार्य एक स्तर तथा विधि के भगुमार 
सचालित हो | स्पानीय शासन को बनावट कुछ इस भ्रकार की होती चाहिय 
कि वह नयी समस्याप्रो को प्रासानी के साथ प्रपता सके। उसकी यही 
क्षमता उसकी कार्यकुशलता का स्पष्ट प्रमाण बत जायेगी । 


स्थानीय सरकार के सगठन ना रूप यह निश्चय करमे में महत्वएर्ण 
भाग लेता है हि वह भपने लक्ष्यों को प्राप्त वर पायेगा प्रघवां नहीं । यह 
सच है कि किसी भी सस्था की सफ़लता उसके कार्य कर्त्ताओों की योग्यता 
एवं क्षमता पर निर्भर रहती है किस्तु. फिर भी उसके रूप की बनावट का 
भहत्व भुलाया नहीं जा सकता ॥ स्थानीय सस्थाभो की बनावट पर सर्वश्प्म 
तो झ्राथिक दृष्टि से विचार किया जाना उचित रहेगा । नागरिक इव 
सस्थाप्रों के माध्यम से भ्धिक्राय भाविक लक्ष्यों को प्राप्य करना चाहँता है । 
ये भाथिक सक्ष्य प्राप्व करते समय वह॒ जिन सेवाप्ो की झ्राकाक्षा करवा है 
वे परस्पर धनिष्ट रूप से सम्बन्धित हैं। एक सेवा की सम्पन्नता पर दूरी 
का सविष्य भ्बलम्दित करता है। इस वस्तुस्थिति की भूठिका में उवित 
यही रहेगा कि एक प्रभिकरण ऐसा हो जो सभी सेवायें प्रदाद कर सके | 
मह तरीका भषिक उचित एक मितव्ययतापुर्ण लगता है। स्थानीय स्तर 
पर एक से भ्रधिक सेवायें करने वाली सत्तामो को विशेष रूप से महत्व दिया 


जाता है। उनका संगठन मी इस सिद्धान्त को ध्यानमे रखकर ही किया 
जाता है। यदि एक स्थातीय सरकार की दनावट इस सिद्धात को पर्याप्त 
महत्व देती है तो वह उसकी भपेल्ता म्रधिक वाछ्दनीय मानी जायेगी जो कि 


ऐसा नहीं करती $ 
६ स्थानीय सरकार की बनावट पर प्रमाव डालने वाला एक भनन्‍्य द््त्व 
प्र॑ करते हैं ॥ इसके द्वारा 


झट 
यह क्षेत्र है जहा पर कि स्थानीय प्राधिकारी कार्य 
स्थानीय सेवा का झाकार निश्चित किया जाता है। यद्द सोक प्रशासन 
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भाषा में एक प्रशोसकीय इकाई होती है । इसके द्वारा संगठन की कार्यकुशलता 
एवं मित्तव्ययता पर भारी प्रभाव डाला जा सकता है जिसके आझ्राघार पर कि 
सवा का संचोलन किया जाना है । जिस प्रकार एक व्यापारिक संस्था पर 
बढ़ते हुये उत्पादन को प्रभाव पडता है उसी प्रकार स्थानीय सरकार पर 
इसे वात का प्रमाव पड़ता है कि प्रदान की जाने वाली सेवाओं की मात्रा 
बढ़ती जा रही है श्रथवा नहीं । स्थानीय सत्ता के आकार की एक निश्चित 
सीमा होती है । यदि ऐसा न किया जाये तो श्रम, शक्ति एवं समय के 
अपव्यय की सम्मावनायें वढ़ जाती हैं। स्थानीय सत्ता को छोटे-छोटे क्षेत्रों 
में विभाजित कर देने पर मशीतों तथा कार्यकर्ताओं की आवश्यकता अ्रधिक - 
बढ़ जायेगी | दूसरी ओर यदि स्थानीय सत्ता का श्राकार वडा हो तो अनेक 
छोटे क्षेत्रों को उसी के अन्तर्गत समाहित किया जा सकेगा और इस प्रकार 
से मितव्ययता रहेगी और नियन्त्रण तथा देखभाल के कार्यों के बीच उचित 
संतुलन रहेगा | किन्तु इसका श्र्थ यह नहीं है कि श्राकार बहुत बड़ा बना 
दिया जाये | बड़ें आकार की भी एक सीमा होती है। इस सीमा से बाहर 
जाने पर मितव्ययता नही रह पाती, कार्यक्रुशलता समाप्त हो जाती है और 
एकदम कठोर तथा नियमानुसार रूप में कार्य करने की परम्परायें पड़ जाती 
है जो कि संगठन की लोचशीलता को समाप्त करके उसे स्थिर तथा असामं- 
जस्य पूर्ण बना देती हैं । असल में स्वानीय सत्ता का क्षेत्र सेवा की प्रकृति 
एवं आकांक्षा पर निर्भर करता है श्रीर इसलिये प्रत्येक सेवा' ही इस वात का 
निश्चय करेगी कि उसे कितना बड़ा संगठन चाहिये । इस दृष्टि से सेवाश्रों 
के समूह बनाने की परम्परा भी महत्वपूर्ण है। जिन सेवाओं में छोटे आकार 
को आवश्यकता है उनको एक जगह रख दिया जाये और जिनको बडे 
आकार की जरूरत है उतको एक स्थान पर सम्मिलित कर दिया जाये | 


. कई बार मितव्ययता अ्रेवं कार्यकुशलता के बीच भी संघर्ष छिड 
सकता है | मित्तव्ययता के आधार पर यदि हम अ्रेक क्षेत्र का आकार 
भ्रत्यन्त छोटा करदें तो यह सम्मव है कि उसके कार्यो' को संचालित करने 
के लिये आवश्यक श्राथिक साघन उपलब्ध न हो सके | इस प्रकार ब्रेक 
दिये हुये स्तर के अनुसार वे स्थानीय नागरिकों की सेवा नहीं कर पायेंगे, 
साथ ही यह भी सम्भव है कि कार्येकुशलता के लिये पर्याप्त संख्या में जिन 
योग्य कर्मचारियों की आवश्यकता है वे प्राप्त न हो सकें । इस प्रकार यह 
स्पष्ठ है कि किसी मी क्षेत्र में स्थानीय शासन की बनावट अनेक विचारों 
के श्राघार पर तय की जाती है । स्थानीय शासन की बनावट के पीछे झक 
यह भी विचार कायें करता है कि मतदाता एवं निर्वाचित के ,बीच पर्याप्त 
सम्बन्ध बना रहे और “मतदाता” अपने प्रतिनिर्धि पर ययासम्भव नियंत्रस्म 
रख सकें । इसके लिशे यह जरूरी है कि चुनाव क्षेत्र इस प्रकार के बनाये 
जायें कि जनता अपने प्रतिनिधियों से सीधा संम्वन्ध रख सके | साथ ही 
प्रतिनिधियों हारा स्थानीय सत्ता के अधिकारियों के सोथ भी उचित 
सम्बन्ध वनांये रखा जा- सके | इन समी तत्वों पर अर के संस्था की कार्य- 
कुशलता निर्मर करती है। साथ ही प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था - भी इस वात 
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की देखरेल में कार्य बरें। ऐसा होते पर हो नौररणशादी. सासफीगागाही, 
पश्षपात, स्वेच्छाचारिता घादि प्रशामतिक दोपों का निवारण वियाजा 
सकेगा । 
किसी भ्री देश की स्थानीय सरकार बहुत डुछ वहाँ को ऐलिहासिक 
परम्पराभो का परिणाम होती है / धत: यह सानता उचित नहीं रहेगा 
कि यहां की स्थानोय सरदार का संगठन पूर्ोठ: तडप्ूर्णो तथा 
पदलने मे द्वी निर्धारित भवधारणाधों के स्‍्नुरूप है। एक प्रद्धिद्ध जद्ावत के 
अनुसार झावश्यक्ता प्राविष्कार की जननी होती है। भवीत काल में 
ज्या ज्या नई ममस्कर्यी ग्राती गई ह्यों त्यों उतकाश निराकरसणां जरने के 
लि नये उपाय मी कास में लिये जाने लगे। परिस्थिति भव प्राव- 
श्यवताभा के साथ सामजस्य ने ही स्थानीय सस्पा्शों के विश्ास को गति 
प्रदात की । सामाजिक, र,जर्ततिक, घाथिक प्रैव स्‍भत्प होज़ो में सातवीय 
विकास ने भी स्थातीय सरवार हे रूप पर (र्पाप्त प्रमाव शझाला | इस सबका 
मह प्र नही लगाता चाहिये कि इन सस्यापध्ो का वर्तमान रुप पूरी तरह 
से परिस्थितियों का परिणाम है भ्रौर जैसा उन्होंने इसे बना दिया, यह बने 
गया । कद्ध वात दो छिसी मी मानवीय सल्या के सम्बन्ध में सरी नहीं 
उतरती । प्रत्येक मानवीय मसया के बारे में रुछ निश्चित घारणाएें बन 
जाती हैं भौर कुछ भादर्श बता सिप्र जाते हैं जिनके भाधार पर कि उसते 
रूप का समय-समय यया सम्मव सजाया भौर सवारा जाता है। स्पातोय 
सरकार को बनावट के सम्बन्ध में भी ऐसी हो बुछ पारणाएयं विशेषत: 
उल्लेखनीय हैं। इम सम्बन्ध में प्रथर घारणा यह है हि स्थातोय भधि- 
कारियों की सस्यां प्रधिर नहीं होती, भर्याव्‌ ऐसा होना उप्रयोगी नहीं हैं 
कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रलग से भक कार्य सौंप दिया जाये भौर यह केवल 
उस कार्म से ही भपने भापड़ो सम्बन्धित रखे । होता यद चाहिये क्रि प्रत्येत 
अधिकारी भनेक प्रकार के उपयुक्त कार्यो को सम्पस्न करे । दूसरे, यह 
कद्ा जाता है कि गदर तथा देद्वाती दलाको के लिये जो स्वानीय सरकार 
का सगठत किया जय॑ उतके बीच मौलिक रूप से स्‍तर क्या जाता 
चाहिय । दोनो ही दोतो की कुछ विशेष समस्‍यायें होती हैं जो कि भक दूवरे 
के लिये भवीन होती हैं । इन समस्याभों को सुलमान के लिये की जाते 
वाली व्यवस्था भो विशेष होता झावश्यक है । दोती क्षेत्रो के लिये भलग 
से अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। इस सबका उद्देश्य यह नहीं 
होता कि दोतो क्षेत्रों के नागरिकों के बीच भसमानतायें बताये रखी जायें। 
अ्रयमानता सो पहले से ही मौजूद है, जिपके रहते हुये यदि संमात व्यवहार 
की चेष्टा की गई तो दोनो हो स्थानों के नागरिकों का नुकसान होगा। 
शहरों का प्रौद्योगिक जीवत, रहत सहन का तरोका एक सम्यता के नवीन 
सहारे कूल मिला कर यावो के जीवन से उसे पर्याप्त ऊच्चा उठा देते हैं । 
गांवों का रहत-सहेन एवं पर्याप्त सुविधाओं का भ्रमाव वहा के सोगो को 
शहरों की धोर धाकपित करता है। परिणामस्वरूप शहरोंकी जतसख्या बढतों 
चलो ज,ती है और गावका जौवन शुष्क एव रुचिविहीन सा होने लगता है ! 
इससे झनेक ग्रम्मीर समस्‍यायें सामने भाती हैं ! इन शमस्याभों को सुलकाने 
» के लिग्रे गावो का शहरीकरण करना जरूरी बन जाता है। गांवों में 


स्थानीय निकायों का क्षेत्र एवं बनावट ध्ु््‌ 
झद्ोगीकरण के फतों तथा विज्ञान एवं सम्यता के सवीन विकाततों को 
पहुंचाने के लिए वहां की प्रशासनिक व्यवस्था का संगठन एक दूसरी प्रकार 
से करना जरूरी हो जाता है जिसकी शहरों में आ्ावश्यकता कम ऐछीती है । 
शहरी एवं देहाती छ्ेत्र के बीच प्रशासनिक प्रन्तर रखना सर्देव ही 
विवादास्पद रहा है। कई लोग इसकी भ्रालोचना करते हये इसके खतरों 
की शोर इशारा करते हैं। इस प्रकार उपयोगी होते हुये भी इस धारणा 
को सामान्य स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पायी है भर्यात्‌ यह शव भी विदाद 
का ही विपय है । 


तीसरे, दो निकटवर्ती समाजों को अपने विकास कार्यो को सम्पन्त 
कराने के लिए तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह फराने के लिये 
स्वयं ही अपने खर्चे का भार उठाना चाहिये । एक क्षेत्र के नागरिकों 
की चाहिए कि वे वांछित सेवाशों के लिए स्वयं ही कर प्रदान 
करें क्योंकि उनकी समस्‍यायें एवं सेवायें उनके निकटवर्ती समाज के 
लोगों से भिन्‍न हो सकती द्वै। जब वे निकटवर्ती लोग उन सेवाप्नीं 
को प्राप्त नहीं कर हों रहे त्तो उसके व्यय का भार उनके कन्धों पर क्‍यों 
रखा जाये] इस व्यय में वे उन सेवाओं की व्यवस्था कर सकते हैं जो कि 
उनकी विशेष है तथा जिनके लिए उनके पड़ोसी उत्सुक नहीं हैं । यह मूल 
रूप से वही सिद्धान्त है जिसको आधार बनाकर शहरी एवं देहाती क्षेत्रों 
के मध्य स्थित श्न्तर का समर्थन किया जाता है। चोथे, स्थानीय सेवाप्रों 
का संगठन करते समय सर्देव यह ध्यान रसना चाहिए कि बड़े शहरों फे 
बाहर जो स्थानीय स्वशासन क् यंत्र तैयार किया जाये। उसमें दोनों प्रकार की 
सेवाओं का समन्वय होना चाहिये, प्रर्थात्‌ वे सेवायें जो कि बड़े छ्षेत्र के. लिए 
आवश्यक हूँ तथा वे सेवायें जिनको छोटे क्षेत्र में रखा जाता है। क्षेत्र 
के आकार के आधार पर सेवाओं का यह वेंटवारा उन पर किये जाने वाले 


नियंत्रण को सुविधाजनक बना देता है तथा साथ ही खर्चे का प्रवस्ध करने 
में भी आसानी रहती है ॥ 
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मनुष्य स्वभाववश एक सामाजिक प्राणी है जो कि अकेले में रहना न 
पसन्द करता है और न ही ऐसा करना उसके लिए उपयोगी है । जब से व्यक्ति 
अपनी पाशविक श्ादतों को छोड़कर सभ्यता की दिशा में श्रग्मसर हुआ तभी से 
उसने ग्रामीण जीवन को स्थापना कर ली। साप्रृहिक एवं एकत्रित रूप में 
रहने की प्रवृत्ति ने ही व्यक्ति को सामाजिक संगठन के विकसित रूपों की 
और प्रश्ररर किया । ऐतिहासिक ग्रन्थों का अध्ययन करके देखा जाये तो 
पता चलता है कि प्रारम्भिक भारतीय इत्तिहास एक कऋ्रमबद्ध रूप में प्राप्त 
नहीं होता । प्राचीन भारत की सम्यता। 86288: साहित्य, विश्वास, 
रीति-रिवाज, घर्म आदि की जानकारी वेदों द्वारा होती है जिनके समय 
के सम्बन्ध में विचारक एकमत नहीं है। इन वेदों की ऐतिहासिक प्रामारि- 
क॒ता एवं इनके कथनों की वैज्ञानिकता संदिग्ध है । इनमें कही गई बातों 
को ऐतिहासिक तथ्य समभने की अ्रपेक्षा यदि काव्यात्मक कल्पनाओं का संग्रह 
माना जाये तो अधिक उपयुक्त रहेगा । वेदों के आधार पर यह स्पष्ट हो 
जाता है कि उस समय के लोग मूल रूप से कृुपषक एवं चरवाहे का जीवन 
व्यतीत करते थे । ये गांवों में ही रहते थे तथा पुरों (नगरों) से ये परिचित 
नही थे । रामायण और महामारत काल में अनेक सुन्दर नगर स्थापित 
हो चुके थे । रामायराकालीन अयोध्या बारह योजन लम्बी तथा तीन 
योजन चौड़ी थी । इसमें अनेक सड़कें, सड़कों के दोनों ओर पेड़, बाजार, 
दुकानें। झ्रादि की व्यवस्था थी । 


प्राचीन काल में स्थानीय शासन 
[6वव हैगरां्रांधाशांणा क॥ #॥एंशा। पप्रता९७ ] 


प्राचीन ग्रन्थों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि उस समय का 


भारत भपती विभिन्‍न समस्याओं को सुलकाने के लिये सामूहिक दृष्टिकोरा 
रखता था । लोगों में सामहिक, सामान्य एवं राष्टोय चेतना शी हू 


४० आरत में त््यानीय छोक प्रयायन 


कि प्राय: सभी वर्ग केसोरएं में छेतो हुई थी। ऋखेद के दसकें मण्डल 
के धरित्म सूता के सम्बन्ध में राधाहुनुर मुधर्जी ने लिखा है कि इस 
सूका में जिय प्राराश्य की भाराधना की गई है उते प्रजातत्रगहा जा 
सकता है। 'हिलूँ राजरीति! के प्रसिद सेखह शा० के० पी० जायतयाल 
कै कयतानुसार प्रारम्तिक गाल के जिस राष्ट्रीय जीवन एवं क्रियामों 
का भमितत मिलता है ये जा शाम्माओ्रों एवं शसह्याप्रों द्वारा सम्पस्त 
बी जाती थीं।? इस प्रकार वी सत्यावें यत्रेर स्तर वर मौजूद थीं । उतत 
समय की लोडब्रिय स्पानोय स्थाप्रों को घतेफ नामों से पुरा जाता पा 
उदाहरण के निएनुल, गए, जाति, पुग, ब्रते, थे णी, साथ, समुदाय, संमु् 
परिषद, चरण पादि | 


प्राधीन मारत के गार्वों का जया रूप था तथा इसके भषिकारी कौन ये 
मह जानना भत्यस्त रुचिकर विपय है । वाल्मिकी रामायण से दो प्रकार 
के गावों वा उल्लेख किया यया है--घोश धौर प्राम'। इनडे भधिकारियों 
को क्रमश: धोश महतर एवं ग्राम महतर कहा जाता था । घोष ना 
झाकार प्रपेक्ाशत छोटा होता था । रामायण में एक भन्‍्य भपि- 
कारी 'ग्रामशी' का मी उल्नेस झाता है । मंहामारत में भी धोए एवं ग्राम॑ 
का बन है । प्ोश प्राय: उन क्षेत्रों को कहते थे जो कि जगर्लों के पास होते 
थे तथा वहां क लोग गोप भयदा गायो वे रखवाते होते ये । भव ते गाँवों की 
सीमाप्रों का वर्णन किया है । वे याव के भधिकारी कौ भ्रामिके कहकर 
पुशारते हैं। उनके कपतानुसार यदि गांव में विसी प्रकार वी गड़बड़ ही तो 
ग्रामिक को चाहिए हि दद भ्पत से उच्च प्रपिदारी को, जो कि देस गांवों 
का भ्रध्यक्ष होता। है, इसकी रिपोर्ट दे । इस प्रकार मनु का प्रामिक गाव 
के प्रशासन के निए उत्तरदायी था तथा उतेका मह उत्तरदायित्व भा 
गाँव के निवासियों से राजा के लिए कर का संग्रह करे । प्रामिक के ऊपर 
वाला शिकारी दस यावो का प्रधिपति होने के! फारण दशी क्द्वलाता था | 
उसके ऊपर बीस यात्री कॉ भधिपति “विशन्ति', सौ गावों का अधिकारी 
“शत प्रामाधिप्रति”! भौर हजार गावों का भ्रधिषरति, 'सहस्त ग्रामाधिपति 
जहलाता था। हु 
ये समस्त भ्रपिकारी राज्य द्वारा नियुक्त किये जाते थे । राजा का 
महू करत्त ब्य था वि गावों एवं उनके भ्रधिक रियों के साथ मैत्रीपुणं सम्बन्ध 
रखे तथा उनके कार्यों पर देख-रेख करने के लिए एक कढ़ित प्ररिश्रमी मत्री 
हो ! इन प्धिक्तारिया का बेतव राज्य को होदे वाली भाय के भनुसाड़ 
बदलता रहता था | वैदिक काल मे ग्रामणी का पशत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान 
था। इस कथन कु सत्यतां इस बात से प्रमाणित हो जाती है कि 
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परत में स्थानीय सरकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ७१ 
राज्याभिषेक समारोह के समय भ्रन्य उच्च भ्रधिकारियों के साथ ही उसको 
उपस्थिति भी परम आवश्यक भानी जाती थी । यद्यपि ग्रामणी की नियुक्ति 
राजा द्वारा की जाती थी किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नही था कि उसे यांव- 
वालों के. ऊपर थोपा जाताथा श्र वह जो जी में श्राये, कर सकता 
था। इसके विपरीत उसे गांव के बड़े-बूढ़ों की सलाह से कार्य करना होता था । 
डा० अल्टेकर के कथनानुतार मुसिया (ग्रामणी) कार्यपालिका सत्ता होता 
था किस्तु यदि वह कमी भी परम्परागत व्यवहारों के विपरीत कार्य करे तो 
उसे ग्राम विरघों द्वारा ठीक किया जा सकता था ।7 ये गांव के वृद्ध एवं 
बड़े लोग गांव पंचायत कार्यपालिका के सदस्य होते थे | डा० हेमचन्द्र जोशी 
का मत है कि ये लोग चुनाव द्वारा नियुक्त किये जाते थे | सभा के संदर्स्यों 


की सभेया कहा जाता था । 'सम्यता' शब्द की व्यृत्पत्ति इसी शब्द से मानती 
जाती है। ॥ 


ग्राम्य स्तर पर सभा, समिति एवं गण को भारी शक्ति श्रेग॑ प्रभाव 
प्राप्त था । सतपथ आह्यण के अनुसार ग्रामीण श्रन्य लोगों के साथ राजा-बनाने 
वाला था । राजाशाही का विकास ग्रामीणों की प्रेरणा से हुआ जैसा ,कि 
बेद, ब्राह्मणों के कई सूत्रों से स्पष्ट हो जाता है । “राजा” राज्य की सर्वोच्च 
सत्ता होता था। प्रो० वी० पी० शआराप्टे (80. ५, 9. 590५) के 
कथनानुसार उसका पद वंश परम्परागत था किन्तु फिर भी प्रत्येक समय 
लोगों की इच्छा जानना जरूरी होता था । भींष्म पितामह ने महाभारत में 
कहा है कि जो राजा प्रजा की रक्षा के लिये नियुक्त है और उसकी रक्षा 
नहीं करता है उसको उसी प्रकार निकाल देना चाहिए जैसे कि पागल कुत्ते 
को बाहर कर दिया जाता है। भ्ाप्टे लिखते हैं कि राजा के ऊपर- 
जन नियंत्रण रखने के साधन के रूप में राजा के चुनाव का हम कोई भी तरीका , 
सोच सकते हैं किन्तु यह एक तथ्य है कि लोग राजनीति में महत्वपूर्ण 
योगदान करते थे ।” चौघरी के मतानुसार जिम्मर ने यह स्वीकार क्रिया है 
कि वेदिक राजनीति प्रत्येक स्थान पर जनता की इच्छा द्वारा सीमित थी ।* 
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छ्रे भरत में स्थानीय सोक प्रशासन 


कानूत का प्राधार प्रशावस्थाहमक था।_ कोई मी ऐसा राजा झषिक दिते 
तक प्पने पद पर नहीं रह सकता था जों कि अजा की इच्छा्ों की धव- 
हेलना करे । यदि एड देश को प्रा प्रसन्‍नतापूर्णछ रहती दै तो वहां डिसी 
प्रकार की कास्ति का हर नहीं रहेगा तथा प्रयासन व्यवस्था भी मगर ह्प 
से घसत्री रहेगो । प्रादीत मारत के राज्यों तपा गरावों के बीच का 
एवं घतिष्ट प्रारस्परिर सम्दरध रहता था ! राधाहुमुद मुखर्जी के 
अयनानुसार ये दोनों ही स्वतस्त्र भ्रग थे दोनों जी बतावट एवं कार्य 
पृथक तथा सुप्रिमायिठ ये हथा उाजी उन्नति एव विकाश के तियम मो 
प्रशग-प्रतग ही थे । ? राज्य गाँव झे ओोवन में बहुत कम हस्तझेप करता 
था । राजनैतिक जीवन को सामाजिक जोवद पर हावी होते से बचाने क्के 
लिये प्रत्यक्ष सम्मव उपाय हिया यया था । उस समय भहस्तश्ेप की नीति 
को भम्दा समझा गया घौर इसीलिए राम्य का कार्य बदल जीवन घोर 
सम्पत्ति की रक्षा करने तथा राजस्व एकत्रित करने तक ही रख दिया 
गया । 'उस समय सामाजिक एवं राजनैतिक संबठतों की सुविश सीमाये 
मीं। उनमें से दोतों ही सदयोगप्‌र्ण प्रश्विकरए के रूप में सामान्य उद् र्श्यों 
मी प्रापित का प्रयास्त करते ये ।ह प्रीझेपर प्रस्टेकर का कहता 

प्राचीन काल में ही भारतीय गात प्रगावन वी घुरी रहे हैं। उस समय 
कस्बे के जीवत की घोंर सोग बहू कम प्राकदित थे। प्राभीन भारत है 
गावों को जो यह महत्वपूर्णो स्वात प्राप्त हुमा इसका कारण सम्मवत: उस 
संगठित एकता को मानो जा सता है जोकि प्रवायत संस्याभों के माध्यम 
से स्थाएत की गई थीं। गाद के निदासी स्थाय, ईमानदारी एवं कार्यकुशलता 
के साथ इत पचायतों का सचालन करते ये भौर बदले में राज्य इाप 
ग्रामीण सत्ताधों को गांव से सम्दन्धित कार्य पर पूरी शक्तिति अ्रदाते को 
जाती थी । हर 

प्राचीन काल की स्थानीय सस्थामो में 'ग्रामणी' का मुख्य स्थान धा। 
बह तिर्वाचित होता पा अपदा उसे जियुक्त किया जाता था इस सम्बन्ध 
मे विचारक एकमत नहीं हैं। डटा/० धल्टेकर का विचार है कि यह पई यंग 
परम्परागत होता था भौर इस पर प्रायः बड़ी व्यक्ति रहता था जो कि 
ड्राह्मणा नहीं या। यदि बग परम्परागत भाधार पर गोग्य व्यवित मे मिले 
तो उसी परिवार के किसी मो ब्यक्ति को इस पद पर राज्य द्वारा नियुक्त 
किया जा पकठा था। 'ग्रामणी ग्राव की जनता का एक प्रकार से 
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भारत में स्थानीय सरकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ७३ 


माँ-वाप माना जाता था । यद्यपि वह राज्य का आदमी होता था किच्तु 
फिर भी वह जनता का अपना था और उसके हितों की रक्षा के लिये सदैव 
तत्पर रहता था। ग्रामणी के कार्यो' के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कहीं कोई 
उल्लेख नहीं मिलता । कुछ तथूयों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 
ग्रामणी का प्रथम कारय गांव की रक्षा करता था। वह इस उद्देश्य से 
संगठित स्वयंसेवकों एवं रक्षकों की अध्यक्षता करता था। इसका दूसरा 
कार्य था राज्य का कर इकट्ठा करना तथा उसका पूरा-पूरा अभिलेख रखना । 
इस दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण कागजात उसी की संरक्षता में रहते थे। गांव 
के वृद्ध जनों का निकाय उसके कार्यो में सक्रिय सहयोग प्रदान करता था । 


प्राचीन भारत के ग्रामीण समाज में राज्य के करों को एकत्रित 
करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य माचा जाता था। इस कार्य के लिये मुख्य 
उत्तरदायित्व यद्यपि ग्रामणी को सौंपा जाता था किन्तु इसे पूरा करने में 
सभी स्थानीय चविवासी पूरा-पुरा सहयोग करते थे। ग्राम पंचायतों को 
स्‍्थाय के क्षेत्र में भी कुछ अधिकार एवं उत्तरदायित्व सौपे गये थे । 


गांवों का प्रशासन संचालित करने के लिये नारद, बृहस्पति, 
काव्यायन, याज्ञवल्क आदि स्मृतिकारों एवं विचारकों ने अनेक सियम 
बनाये और परम्पराओं के आधार पर इनको स्थापित किथा गया। ये सभी 
महात्मा किस काल में रहे थे इसके सम्बन्ध में निश्चययूवंक कुछ भी नहीं कहा 
जा सकता किन्तु इतना तो सच है कि इनके नाम पर प्रचलित ये नियम 
बहुत काल तक गुरू-शिष्य की परम्परा में जीवित रहे । 


भोय काल में स्थानोय शासन 
[70००ता 3वयांगोजानवणा गा शिव 2?2९पं०त ] 


कौटिल्य ( चाणक्य ) लिखित अअथंशास्त्र भारत में राजनीति 
शाघन्र का प्रथम भामारिक अन्थ कहा जाता है जिसके द्वारा हमें तत्कालीन 
शासन का निश्चित एवं पूरा ज्ञान हो पाता है । इससे पूर्ण की प्रणासनिक 
व्यवस्था का हमारा अधिकांश ज्ञान जातकों एवं श्रन्य धार्मिक ग्रन्थों के 
आधार पर की गई कल्पना पर निर्मर था। कौटिल्य ने गांव के प्रशासन 
के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा है। उनके मतानुप्तार सम्पूर्ण व्यवस्था कृषि 
की आवश्यकताओं से प्रभावित थी। गांवों का आकार एक सी से लेकर 
पांच.सौ घरों तक होता था । गांवों की सीमाओ्रों के वारे में कोटिल्य द्वारा 
वश्ित विचार बहुत कुछ मनु से मिलते हैं| उनका कहना था कि गांवों की 
सीमा पहाड़ों, नदियों, घादियों, तालाबों, पेड़ों श्रादि द्वारा निर्धारित की 
जाती चाहिए। गांवों को एक या दो कोस के फासले पर वसाना चाहिये । 
सौगांवों के संघ को संग्रहरा, दी सो वले को कर्व॑तिका, चार सौ वाले 
को द्रोणमुखा और आठ सौ वाले को महाग्राम कहा जाता था । प्रशासकीय 
दृष्टि से महाग्राम को स्थानुजा कहते थे । यह उस समय व्यापार एवं 
मेलों का केन्द्र था। | दे 


गांवों के प्रशासकीय स्टाफ में एक अध्यक्ष, एक संखायक, 


हे गेते स्थानिका, 
जंघ करिका आदि होते थे । इनके अतिरिक्त एक ऐसा अधिकारी भी खेतन 


फ़ः भरत मे स्थानीय लोक प्रशासन 


था जो कि गावा की सफाई का ध्यान रख सक्रे । एक झश्व शिक्षक भी होता 
था। इनको कर-सुक्त भूमि दी जाती थी जिसका उपमोग करने का वे 
अधिकार रखते ये किन्तु उम्त बच नही सकते थे। सप्लाट चन्द्गुप्त वी शासत 
व्यवस्था वा पर्याप्त भ्रश्ययन करने के दाद यह स्पष्ट हो जाता है कि 
स्थानीय शासन की ग्रार उस समय पर्याव्त ध्यान दिया जाता था। डॉ 
सत्यक्रेतु विद्यालकार ने लिखा है कि सम्राट चद्धगुप्त ने यद्यपि एदा बहुत 
बड़ा साम्राज्य पाया तथा मारत म एक केद्रीय सरकार की स्थापना वी 
किन्तु उसने मी ग्राम्य समाज के प्रति अहस्तक्षेप की नीति का पालन 
किया । उस समय का प्रत्येक्ष गाव अपने विपयो मे पूर्णत” स्वतन्त्र था 
तथा स्वायत्तशासा था । प्रत्येक गाव मे उसकी अपनों समा होती थी जो 
कि याव से सम्बन्धित सभी विययो पर वादविवाद करती थी। समाज 
की सुत्यवस्था के लिय नियम बनाये गये और इनको तोइन वाली नो 
दण्ठ की व्यवस्था की गई। समा गाव के अनेक रूपी कार्यों का केद्र थी। 
यह साम्र जिक एवं घायिक विंपयो पर भी विचार करती थी। गाव के 
निवासियों के मतोरजनार्थ इसके दारा अनेक आयोजन किये जाते थे। इस 
सभा की बेंठऊ किसी भी घने छायादार वृक्ष के नीचे बने चबूतरे पर हा 
जाया करतो थी जहा कि गाव के वृद्ध लोग अनुभवी पथ चुनी लोग तथा 
सामान्य जनता एकत्रित हो सक । देश का शांसक चाहे भी हो जाये, 
इससे इन गावों के जतजोवन पर व वे कम असर पड़ता था। क्योकि उतका 
शासंत उतके ही लिक'य समा द्वारा जाता थां। मारतीय जनता इन 
अ्रात्म प्रगासित गणराज्यो मे स्वतन्त्रापूर्णक रहती थी। 


भ्रवगास्त्र म इन प्राम्य समाजा के सगठत तथा कार्य का और भी 
प्रधिक विस्तार के साथ वसत किया गया है। सारे गाव से सम्बंधित किसी 
कार्य बे” लिए जब ग्रापिक दाहर जाता था ता क्िसीन किसी का अपने 
साथ रखता था। यदि वोई ग्रामीण ग्रामिक का साथ देने से मना कर दे ता 
उस पर जुर्माना किया ज। सकता था । ग्रामिक को यह भधिकार था कि वह 
चार एवं भ्रष्ट लागा कोगाव से बाहर करदे। यदि गात्र ढारा किसी 
अनजान और निरफ्राथ व्यक्ति को बाहर किया जाये तो सारे गाव पर ही 
जु्मता फर दिया जाता था गाए के ताम का एक कोप होता था और 
काई भी जुर्माता यः कर झाने पर बह इसी मे जमा कर दिया जाता था। 
इस पूरे सपठत में ग्रामिक का पद कन्द्रीय महत्व का था । यद्यपि वह राज्य 
कमचारी का था किन्तु उसकी नियुक्तित गाव की इच्छा पर आधारित थी । 
झसे यह शकित थी कि परम्परायत न्यवहार को चागू करने के लिये गाव 
बाला को सजवूर कर सरे किन्‍्तु वह प्राय” उनकी इच्छा के झनुसार ही 
व्यवहार करता था । ग्रामीर्प तिकाय के यास बुद्ध न्यायिक वार्य भी ये! 
सत्यकेतु विधालकार का कहता है फि स्वतत्र ग्रास्य संगठन को प्रशासन के 
साथ-साथ वियम बवाने की शक्ति भी प्रडान की गई, इसको स्याविक 
कार्य भी दिये गये । ग्रामीण निकाय ढारा बताये गये तियसों को उच्च 
स्थावीय न्यायालय द्वारा झ्ादर की दृष्दि से देखा जाता था। स्वय वौटिल्य 
का मत था कि इन सेघो-देश सप, जाति संघ, झुत सघ-द्वारा बनाये गये 


जे 
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ह 24 
नेयमों का आर किया जाना घादिये। खजप इसकी उचित झाज्दना 
देवा था । 


उस सगय की ग्राम्य ब्यवत्या में प्रामिक के अ्धिरितत सोया हुक 
महत्वपूर्ण अधिकारी भा। मद पधिकारों प्रामोग सत्ता हले हे राणय के बोस 
एक प्रधार में खाड़ी का बाय करता था। मसस्यस्सरीय कार्यों को संम्पस्त 
सरतें समय गोप' से यह प्ाशा की जाती भी दियह पास से सेफर दस 
गांवों तक़ पद निरीक्षण रगेगा । बाद याँवों का धाकार शोटाएी सो मे 
मेरया बीस तथा चालीस तक भी छा सकती थोी। इसका भुस्य काये घ़ 
देसता था कि रानस्व नियमित रुप से एकत्रित किया जाना रहे । फोटिल्य 
द्वारा बताये गये गोप के प्रस्य कार्यों में सिम्वतिखित झ्ुझय हैं--- 


का 
है 


(१) गांवों के बीच स्थित सीमा-वियादों को सुलछाना । 

(२) यांव में प्रमुकत्त की जारही भूमि छा पमिलेश रसना | 

(३) भूमि की बिक्री एवं स्थानास्तरगों का प्रमिलेस रुसता । 

(४) राजध्व-मुक्त गांवों एवं भूमि का प्रशिलित रुसना | 

(५) व्यक्लियों एवं संस्थाग्रों को राज्य द्वारा प्राप्म होने बालो 
सहायता झा प्रकार एश्ंमाथा का ग्रभिचेस रखना । 

(६) प्रत्यक गांव को व्यवसाय के भ्राधार पर जनगराना करना | 

(७) प्रत्येक गांव के मवेशियों की गणना रखना | 

(८) सोने तथा श्रन्य सनिज पदार्थो' का प्भिलेस रखना । 


(६) प्रत्येक गांव के कयाकारी, काश्वकारों तथा रित्रयों को सूची 
रखना । 


(१०) प्रत्येक गांव के स्थ्री-पुरुष, वृद्धूनच्ने प्रादि का व्यवसाय, 
आमदनी एवं उम्र के आधार पर अमिलेय रुखमना। 


कौटिल्य के समय में स्थानीय संस्थायें स्वास्थ्य एशे सफाई पर पर्याप्त 
ध्यान देती थीं। भ्र्ंणास््र में इस बात का स्पष्ड उल्लेख है फि जो लोग 
स्वास्थ्य के नियर्मो का उल्लंघन करें उनको सजा दी जागे । गलियों में कहा 
फंने वाले पर जुर्माना करने की प्रथा थी। कोई भी व्यक्ति रास्ते में 
पानी या कीचड़ नहीं डाल सकता था । तीथ॑स्थानों, राज्यमार्गों, मन्दिरों, 
जल-मण्डारों, सरकारी कार्यालयों तंथा ऐसे ही अन्य स्थानों पर गलत कार्य 
करने वाले लोगों पर भी जुर्माना कर दिया जाता था । इस समय के ग्राम्य- 
जीवन को एक अन्य विशेषता यह थी कि किसी भी सार्वजनिक एज सर्गहित के 
कार्य के लिए गांव के निवासियों से श्रमदान लिया जा सकता था। इस 
प्रकार के प्रयास प्राय: सफल होते थे क्योंकि इनके सहारे भामीण समाज 
का आर्थिक, नागरिक एवं सांस्कृतिक जीवन समुन्तत बनता था। ग्रामीण 
में एक व्यक्ति हारा दूसरे के शोपण की प्रथा का पूर्णतः अभाव था। 


प्‌ मारत मे स्थानाय साई अंडा 


झ्राधुनिक काल में स्थानीय शासन 
[7८ग ॥0फ्रवाडागतंवा 4 फि०्वेंसा एलंम्व] 


श्राधुनिक मारत मे स्थातीय शासन वा युय उस समय से प्रारम्म 
होता है जबकि मद्रास में सर्वश्यर्म मगद परिषद वी स्थापना भी गई यथपि 
वहा संधर परिषद बात संगठन सितम्बर, १६८८ में ही कर दिया गया था 
किम्तु लागरिक सेवा से सम्बन्धित विभिन्‍न उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के 
लिए इसके यत्र को सन्‌ १८४० में श्रधित्त समर्य बनाया गया । इस सभ्य 
प्रत्यन्‍्त सौमित रूप में चुनाव जे सिद्धान्त का थ्री गयेश कर दिया गया। 
२८ पितस्वर १६८७ को सवालको ने श्राउन की स्वीडूति से मद्बास परिषद 
को एक्पत्र लिखा कि मद्रास मे एक नगर निगम की स्थापता की जये। 
स्‍्यापित होने के बाद इस विगम को भनेक लोक सेवाप्ो के लिए उत्तरदायी 
ठहराया गया । इ गलिश वॉरोज की भाति निगम एक स्यायित्र निकाय थी । 
मह दीवानी एवं फौजदाारी मामलों में भमिलेख का न्यायालय बनायी गई 
निगम कि की स्थापता होने के बाद भी सचालकों की यह इच्छा पूरी म हों 
सकी फ़ि इस प्रकार बर की मात्रा बड़जायेगी। निवासियों ने श्रधित करों का 
विरोध जिया और नगरपालिका सस्यायें पनप नहीं सवी। सत्‌ १७२६ 
मे एक पन्य नगरपालिका चार्टर प्रमारित किया गया जिसके शरगु- 
सार बम्खई तथा वलकत्ता में नगरपालिका निकार्यों की रचना की गई तथा 
मद्रास की नगर परिषद को पुनर्गेठित किया गया । नये निगमो में से प्रत्येक 
में एक मेयर तथा मौ कानून वे जानकार रखे गय जिनमे से कम से कम सात 
वी जन्म ग्रेट प्रिटेत में हम होता जरूरी था । प्रतिवर्ष कानून के जानकार 
(5 पटक) लोग मयर पद के लिए भपने में से दो को नाम परिषद 
सहित गवर्नर के पास भेजते थे जो कि प्रन्तिम तिर्णय लेता था। नवीन 
चार्टर ने मद्राप्त के मुक्त नियम को बन्द निगम! का रूप दे दिया। नवीन 
तिकायो को बहुत कुछ न्याविक कार्य सौगरे गये । सन्‌ १७६३ में जब चार्टर 
का पुन; समोपन किया गया तो प्रेसीडेन्सी *स्‍्वो वो मी नगरपालिका 
निकाय प्रदान किये गये ।_बम्ब्ई में वहा के योग्य निवाधियों के कारण 
ये सस्थायें सफलता से कार्य करती रही किन्यु कलकत्ता में मे तागरिक 
दापित्वों का निर्माह न कर प्रायी वयोकि बर्दाँ के लोगों ने श्रधिक कर देने का 
विरोध किया । मद्बास में नगर परिषद भपने निवाप्तियों की समस्‍यायें हुए 
करने मे काफी सुस्त रही। प्रत्येक शहर में क्रमश: इतनी समस्‍यायें बढती 
जा रही थी कि उतको सुनकाने मे प्रशासन पूरी तरह से ग्रक्षमर्य था। 
सीमित रूप में निर्वाचन भिद्धान्त का थ्री गणेश कर देने के बाद १८४४ में 
बस्बई की संगटपालिका सेवायें एक मण्डल को सौर दी गई जिसमें सात 
सदस्य होते थे । यही व्यवस्था कलकत्ता में १८४७ मे प्रारम्भ की गई।॥। 
वहाँ सात झ्ायुकतो को सगर विकास के लिए कार्यपालिका शर्क्तिया सौंप 
दी गई ) इनमें से चार का निर्वाचच एक निश्वित कर देते बालों द्वारा किया 
जाता था। इन सब कदमों को उठाने के बाद भी प्रवन्ध को व्यवस्था, मल 
की सफाई तथा बढ़ती मराबादी की समस्याओं को सुलकाने मे झतमर्थ रहो! 
१८५६ तथा १८५८ में फ़िये गये व्यवस्थापत द्वारा तीनो ही मगरों में प्राय: 


भारत में स्थानीय सरकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ७ 


एक जैसी ही व्यवस्था की गई । नगरपालिका का प्रशासन तीन स्वेतनिक 
आयुक्तों को सौप दिया गया जो कि प्र सीडेन्सी सरकार द्वारा नियुक्त किये 
जाते थे। सार्वजनिक नियंत्रण का पूरी तरह से श्रमाव रखा गया | टिन्कर 
(7४४7७) महाशय ने उन नगरपालिकाओं की सूची दी है कक प्रारम्भ 
में स्थापित किया गया ।' उन्होंने बताया है कि वम्वई प्रेसीडेन्सी में करांची, 
१८४६, वेलगांव-१८५१, यूरत ब्रूच, पुनर्गठन-१८५२, गोलापुर, सतारा, 
ग्रथनी---१5५३, अहमदनगर---१८५४, वालसर, कल्याण-१८५५, पूना 
जम्बूसर-१८५६, कै रा-१८५७, अहमदाबाद-१ ८ ५८७, थाना-१८६२, नासिक- 
१८६४ आदि नगरपालिका संस्थायें संगठित की गई । इन सबकी १८७० 
तक कुल संख्या दो सौ के लगभग थी । मद्रास में इनका विवरण इस 
प्रकार है-विजिगापट्टम--१८५८, विजियानाग्राम, मिसलीपाटम-१८६१, त्रिचना- 
पल्‍ली आदि-१८६६, आदि ) यहाँ १८७० तक कुल नगरपालिकाशों की 
संख्या ४४ थी । बंगाल का विवरण इस प्रकार है-नसी राबाद (पूर्वी बंगाल) 
१८५६, शेरपुर (पूर्वी बंगाल)-१८६१, हावड़ा-१८६२, ढाका, चितागोम, 
पटना, कोमिलाह-१८६४, वर्देवान, गया, सीरामपुर, आराह, मिदनापुर, 
हुगली-१८५६४५, ब्राह्मण वारिया-१८६८ आदि । यहां कुल संख्या ६५ थी | 
उत्तर पश्चिमी प्रान्त का विवरण यह है-मैनीताल--१ ८४५, देहरादून-१८५७, 
बरेली-१८५८, कानपुर-१८६१, लखनऊ, मुदावन, विशालपुर-१८६२, 
ग्रागरा, इलाहाबाद, मुरादाबाद, चंदोसी-१८६३, मेरठ, अलमोड़ा, इटावा-- 
१८६४, सहारनपुर-१८६७, वनारस--१८६८, श्रादि । कूल संख्या ६७ रही । 


पंजाब का विवरण इस प्रकार था-शिमला-१५५१, जालन्धर-१८४५२, 
अम्बाला-१८६२,, देहली-१८६३, लाहोर, रावलपिन्डी, फीरोजपुर--१८६७, 
अमृतसर-१८६८, श्रादि । यहाँ १८७० तक कुल संख्या १२७ रही। केन्द्रीय 


प्रान्तों में इनका विवरण इस प्रकार हैं-जवलपुर-१८६४ आदि । यहां कुल 
संख्या लगभग ४० थी । 


यातायात के साधनों में क्रान्तिकारी विकासों के परिणामस्वरूप 
नये प्रकार के शहरी समाजों का जन्म होने लगा । भारत में बड़े स्तर के 
उद्योग खुलने से तथा उसके विश्व बाजार में प्रवेश पाने से भी इस क्षेत्र में 
काफी प्रभाव पड़ा । रेलवे के कारण श्रनेक शान्‍्त कस्बों का जीवन कोलाहल- 
पूर्ण हो गया । सन्‌ १७७५ में कानपुर एक अज्ञात गांव था । एक सीमावर्ती 
प्रदेश के रूप में इसका महत्व था। बाद में १८६३ में यहां रेलवे लाइन श्रा 
गई और यह पांच मुख्य लाइनों का जंकशन बन गया। धीरे-धीरे सरकारी 
फैक्टरियां एवं रूई की मिले खुलने लगीं। आज यह भारत का. एक प्रमख 
औद्योगिक नगर वन चुका है। इसके बढ़ते हुए कारखाने तथा * गन्दी बस्तियां 
इस बात के प्रमाण है कि यहां श्रौद्योगिक विस्तार कितनी शीघ्रता के साथ 


हो रहा है । 


स्थानीय सरकार की संस्थाओं का विकास करने के एक तात्कालिक 
कारण यह माना जा सकता है कि प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के बाद की बिगड़ी 
हुई भ्र्थव्यचस्था के कारण १८६० में यह सोचा जाने लगा कि इन संस्थाओं 


छ्८ आरत मे स्थानीय लोक अशासने 


में विकास किया जाये । पूरी एक शताब्दी तक भारतीय अर्थव्यवस्था बडी 
सक्टप्रूणा स्थिति में रही। आय वा खोत मुख्य रूप से पर थाजो 
कि एक प्रकार से स्थिर था। एक के बाद एक युद्ध होने के कारण घादे 
की श्रय॑न्यवस्था का जन्म हुआ जिसे कि कजें द्वारा सम्माला यया ॥ १६४५ 
मे भारत के ऊपर &८ मिलियन पौण्ड वा कर्जा था। जेम्म विल्मन को 
वित्तमत्री बनाकर मारत भेजा गया ताबि अवंव्यवस्था को सुधारने का कार्य 
कर सके । उसने झाते ही एक महत्वपूर्ण कदम यह उठाया कि वित्तीय विकेस्री- 
करण कर दिया । उसने सड़कों एग प्रन्य सा्वेजनिक कार्यो का उत्तर- 
दायित्व स्थानीय तिकायो को स्थानाम्तरित करने को बात कही । १८६९ 
में बजट भाषरा देते हुए उन्होंने कहा-प्रथम महत्व की बात लोगो की इस 
आझादत को तोडता है कि प्रत्येक बात के लिए कलकत्ता पर ही निर्मर रहा 
जाये । साथ ही यह सिखाना है कि वे उन कार्यो के लिए सरकार की प्रोर न 
तारके जिनको कि वे स्वय ही कर सकते हैं !! मारत सरकार ने यह निर्णय 
लिया कि प्रस्तावित ग्रारूप को नवनिित प्रान्तीय व्यवस्यापिकाशं द्वारा 
सचालित कराया जाये। 


इन प्रस्तावों के लिए प्रयम प्रतिक्रिया पजाब द्वारा की गई। वहाँ 
बिना कातृती कार्यवाही के ही उपराज्यपाव सर राबर्ट मोन्टयोमरी (87 
ए्कथां ००४टणा८५) द्वारा १८६२ में. प्रसारित एक उपबन्ध के 
भाधार पर ही वहाँ नगरपालिकायें प्रार्म्म कर दी गई । नगरपातिका 
समितियों में व्यापारिक प्रचायतों द्वारा चुने गये लोग रहते थे। जिले 
अधिवारियों को पृष्ठभूमि में ही रखा गया। १८६२ से १८६४ तक इस 
अकार की ४६ समितिया दतायी गई 3 
_'.. कई वारणो से प्रभावित होकर लाई लारेन्स (4.00 .8976००८) 
ने स्थानीय सरकार के विक्रास का पुन: आ्रा्नान क्या । वह पजाव से प्राप्त 
23688 प्रतिवेदन से प्रमावित हुआ | भारत सचिद ने मी उसको लिख 
कर भेजा कि वह शिक्षा एवं नभरप्रालिका सस्थाम्रों के विकास का पर्याप्त 
ध्यान रखे । भ्रगस्त, १८६४ के लारिन्स के प्रावधान का मूल लक्ष्य मी वित्त ही 
था ॥ १८६५ मे अस्थायी प्रायकर को हटाना था तथा शीघ्र ही साज्ाज्यवारी 
खजाने को राहत वी जरूरत थी। इस प्रस्ताव के श्रन्त में कहा गया या 
कि इस देश के लोग झपने स्थानीय मामलों का प्रशासन करने मे 7 समर्थ 
हैं । नगरपालिका की भावनायें उनम गहरी जमी हैं। यहा हमारी जो स्थिति 
है उसवे' भ्रनुपार हमे इस देश का अधिकाश व्यापार यहा के लोगों पर ही 
छोड देना चाहिये तथा हमको सामाजिक यस्त्र के सभी धार्दोलतों को सामान्य 
झूप मे प्रमावित तथा तिदेशित करना चाहिये । इस श्रस्ताव का प्रभाव 
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आरत में स्थानीय सरकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ७६ 


अत्यन्त व्यापक रहा तथा प्राय: प्रत्येक मुस्य प्रान्त में हसके लिये ब्यवरथापन 
किया गया । १८६० के अन्तिम दिनों तक भारत का प्राय: प्रत्येक मुख्य 
कस्वा एक नगरपालिका से युक्त हो गया । 

इस क्षेत्र में कुछ सुधार उदारवादी वाबसराय लाई मिस्टों द्वारा किये 
गये । इसका सुरुय लक्ष्य भी पूर्दबती प्रयासों की भांति साम्राज्यवादी वित्त 
को बढ़ाना था । सावेजनिक कार्यो एवं सामाजिक सेवाओं का विकास करने 
के लिये घन की आवश्यकता थी । साथ ही तत्कालीन दुर्मिक्ष के अतिरिक्त 
व्यय का भार उठाने के लिये भी इसकी आवश्यकता थी। प्रस्तावित इलाज 
यह था कि प्रान्तों को राजस्त्र का कुछ भाग दिया जाये तथा उनको शिक्षा, 
सट्कों एवं मैडीकल सेवाओं के लिये उत्तरदार्यी ठहराया जाये। बदले में 


स्थानीय सत्ताओं को भी श्रधिक शक्तियाँ एवं बढ़े हुये उत्तरदायित्व सौपना 
जरूरी था ! 


केवल उत्तर-पश्चिमी आन्तों एवं केन्द्रोय आन्‍्तों में ही स्वतस्ततापूर्वक 
चुनाव का अधिकार दिया गया। केन्द्रीय प्रास्तों में नगरप्रालिका के ६२६ 
सदस्यों में से ३२९० निर्वाचित थे तथा उत्तर-पश्चिमी प्रान्तों के १३५४ 
सदस्यों में से ६६१ निर्वाचित थे । बाकी के प्रान्तों में श्रधिक से अ्रधिक श्राधे 
सदस्यों को निर्वाचित रखने का ही प्रावधान था । 


नवनिर्भित नगरपालिका समितियों ने ग्राम्य जीवन को बहुत कम 
छुपा । केवल वगाल तथा मद्रास में ही एक छोटे स्तर पर इसके लिये कुछ 
प्रयास किया गया था। १८७० के बंगाली गांव चौफीदारी अधिनियम ने 
देश को दस या बारह वर्गमील के क्षेत्र में बांट दिया। ये क्षेत्र पंचायतों के 
अथधीन रखे गये। पंचायतें गांव को पुलिस को चुकाने के लिये कर एकत्रित्त 
करती थी । ये तथाकथित पंचायतें कवल श्रौपचारिक श्रस्तित्व ही बनाये 
रख सकी | इनको गांव के लोगों की लोकप्रिय संस्था मानने की अपेक्षा 
सरकार का ही सेवक समझा गया । सरकार के श्रतेक प्रयासों के परिणशाम- 
स्वरूप कुल मिलाकर १८८० तक स्थानीय सरकार का सिद्धांत केवल 
कलकत्ता व वम्बई नगरों में तथा केन्द्रीय प्रान्‍्तों एवं उत्तरी-पश्चिमी प्रास्तों 
के ही कुछ कस्बों में रखा जा सका । कही-कहीं यद्यपि स्थानीय प्रशासन का 
प्राहृप एवं स्थानीय कर आदि थे किन्तु फिर भी नियंत्रस्त पूरी तरह से 
सरकार के सेवकों के हाथों में था। श्राधुनिक भारत में स्थानीय सरकार के 
इतिहास का यह्‌ प्रथम युग कई विशेषताओं से पूरों है । लोग स्थानीय 
संस्थाओं के संचालनार्थ कर प्रदान करने में रुचि नहीं लेते थे बरन वे इसका 
विरोध करते ये | सम्मवत: इसका कारण यह था कि वे उद्देश्य को नहीं 
समझ पाये थे । बाद में ज्यों-ज्यों जनता शिक्षित होती बल गई त्यों>त्यों 
यह कार्य भी सरल होता गया। जनता इन संस्थाओं के कार्यो में ऋमश: 
भाग लेने लगी। सामान्य जनता केवल उसी काम के लिये कर देना पसन्द 
करती है जो कि ऐसे कार्यो में लगाया जाये जिसका उन्हें प्रत्यक्ष लाभ मिल 
सके । बरेली की जनता तो करों के विरुद्ध इतनी अधिक ऋंतिः 


कारी 
गई थी कि वहां शान्तिव्यवस्था स्थापित करने के लिये सेना को अं 
पड़ा था । 


ड० भारत में स्थानीय लोग प्रशामन 


भाघुनिक मारत मे स्थानोय शासन मे इतिहास था दूसरा चरगः 
१८८२ व स्थानीय स्वायत्त सरकार पर सारत सरवार के प्रस्ताव दे प्रारम्भ 
हुपा माता जा सता है | इस गम्बन्ध म लाडे रिपन (!.00 ]शएु08) 
मा नाम विशेष रूप से उल्लेसतीय है जितने हि दा राष्ट्र की विचारधारा 
से प्रभावित होपर कार्य नही दिया) लाई रिपत ने स्थानीप सरवार व 
झ्षत्र मे किय गये सुधारों को प्रपने काल वा एक बहुत बड़ीप्राप्ति मावा 
था विन्‍्तु भमल मे उन्होंने जो भी सुधार जिये थे उतता भवित सलाम प्राण 
नहीं हो सका । उसके प्रयासो की भमफ्लता बहुत कुछ इस तक से वैदा हुई 
थी कि मद स्थातीय सरकार को बुछ्द प्रयंपूर्णा बनना है ता उगे स्पाताय 
परिस्थितियां बे झनुक्ल होता चाहिय । यदि उस शृजिम रूप से भी स्वायित 
करना पढ़ें तो कम मे कम यह स्थानीय प्रशासकों द्वारा विस्तृत रूप से 
निर्मोजित होरो चाहिय तया उस बेस्द्रीय सरकार द्वारा तैयार रूप मे लादा 
नही जाना खाहिय । शिन्‍्तु १८८२ के गारत में वायमराय ही एक मात्र ऐसा 
डयक्ति था जिसके विचार उदारवादी थे। बसे स्पानीय सधिकारियों वा 
बहुमत रूडिवादी था और पैत्रिक प्रशासन वा समर्थन बरता था ताकि 
रिपन द्वारा प्रस्तावित सुधार महत्वहीन बन जायें तथा यहा तक कि उतवी 
प्रात्तीय सरवारा एक जिला भ्रधिकारिय। द्वारा भ्रवहेलना का परात्न बताया 
जाय जो कि उनतो व्यवद्दत करने के लिये उत्तरदायी थे । 


स्थानाय प्रतिनिधि सस्य"भो के भावी विश्राम यों प्रशासित बरने 
वाले सामान्य मिद्वात १८ मई, १८८२ के रघानीय स्वायत्त सरकार के 
पणिद्ध प्रस्ताव द्वारा निर्धारित किय गय । इसत्रे पाचवे पैरा मं बहा युवा ता 
कि यह प्रस्ताव प्रशासन मे सुघार लाने ब' तिये नहीं रखा भ्रववा समथित 
किया गया है। यह तो सामा यत राजनैतिक एवं जनरिक्षा के संधन के रूप 
में रखा गया है । इसके छरे पैरा मे कहा गया--ज्यो-ज्यों यह शिक्षा बढती 
जायगी त्पो-त्यों जनप्र रणा से पूर्ण एक वौद्धिक' वर्ग सारे देश में तेजी वे” 
साथ पपता चंदा जायेया। इनेका प्रशासन मे प्रयोग न बरना न कैक्‍्ल 
एक गलत नीति है वरन्‌ यह शक्ति का श्रपण्यय भी है। प्रग्नेजों ने मारत भ 
जिस शिक्षा, सम्यता एवं मौतिक प्रगति का श्रीयणेश क्या था उसके परिशाम- 
स्वरुप मारतीथों की इच्छायें, भाजाक्षायें बडी, एक तया मध्यम वर्ग पतपने 
लगा । यह वर्ग राजनैतिक कार्यों की भोर से भाख मीचकर भपने क्‍झ्रापको 
असम्बद्ध भी बना सकता था और भ्रधिक दवने पर गस्मीर राजनैतिक खतरे 
का कारण मी बन सकता था। इत दोता ही रास्तो पर जाने से बचाने के 
लिये यह जरूरी था कि उसे प्रतितिधि भस्थाओं के कार्यों मे प्रशिक्षित क्या 
जाय । रिपन का यह निश्चय था कि नवोन स्थानीय सरकार का यम्त्र न 
केवल प्रशासकीय झावश्यकताओं की ही पूर्ति करे किन्तु इसस राजनेतिक 
शिक्षा एव प्रशाध्षनिक कार्यकुशलता भी प्राप्त करनी चाहिय । 

इस प्रस्ताव म कुछ ऐसे सिद्धान्तो का बणन था जिनको कि भ्रागामी 
तीस वर्षों तक किसी न किसी रूप से अधिकारियों के कथनों की भाषा 
बनाया गया शक बहुल समय तंक व भारतीय महत्वावाक्षा वे प्रतीक बने 
रहे । ये थे--रा|जनतिक प्रशिक्षण स्थानीय सरकार का मुख्य काय है। इसका 


भारत में स्थानीय सरकार की ऐतिहासिक पृष्ठनूमि दर 


गहृत्व प्रशासवीय कार्यकुशलता से मी श्रधिक है । दूसरे, सगरपालिकाप्रों की 
सरह से ही देहाती मण्डल (सिपाव! 302705 ) भी चनमाये जाने चाहिये । तीसरे, 
प्रशासन की इकाइयां छोटो होनी चाहियें जैसे उपन्मंगाग, तहसील या 
तालुका । चौथे, सभी बोडों में मैसश्नधिकारियों का दो तिद्ाई बहुमत होना 
चाहिये । जहां मी हो सके, ये निर्वाचित होने चाहिये। पांचवे, बड़े तथा 
प्रगतिशील कस्धों में शीघ्र ही चुनाव प्रारम्म कर दिये जायें। छोटे कर्चों में 
इनकी अनीपचारिक प्रयोगात्मक विधि द्वारा प्रारम्म किया जाये ॥ छठे, 
नियंत्रण आन्तरिक होने की श्रपेक्षा ऊपर का रसा जाये। सातवें, सभी 
स्थानीय बो्डों का सभापति जहां तक सम्भव हो सके गैर-प्रधिकारी ईं 
होना चाहिये । आठवें, प्रत्येक प्रान्त को चाहिये कि वह प्रस्ताव के सामान्य 
निर्देशों की व्याख्या स्थानीय परिस्थितियों के अ्रनुसार ही करे । 


इस प्रस्ताव की वास्तविकताओं के प्रकाश में व्याख्या की गई | 
चायसराय ने यह माना कि नवीन स्वृतन्त्ता का श्र्थ होगा कार्यकुशलता का 
वलिदान । किन्तु यह स्थायी नहीं रहेगा । उसका विश्वास था कि ऋधि- 
कारियों का सक्रिय सहयोग स्थानीय वोडों में उत्तरदायी भावना का विकास 
करने के लिये जरूरी था। रिपन चुनाव सिद्धांत का पक्‍का समर्थक हो ऐसी 
बात नहीं थी। वह तो भारतीय ग्राम्य-व्यवस्था का पूरा-पुरा लाम उठाना 
चाहता था। मर चाल्से वर्ना्ड का भी यही मत था कि देहाती समाज में 
जो अनेकीकरण बढ़ता जा रहा था उसे रोकने के लिये यह जरूरी है कि प्रशासन 
एवं गांवों के बीच पुन: सम्बन्ध स्थापित किया जाये । ला्ड रिपत ने समापति 
के पद पर भारी जोर दिया । अपने एक मित्र को लिखते हुये उसने घोषणा 
की कि प्रस्ताव की एक वात, जिसे मैं सबसे भ्रधिक महत्व प्रदान करता हूं, 
का सम्बन्ध जिला अ्रधिकारी और अध्यक्ष पद से है । यदि इन वोडों को यहां 
के निवामियों को उनके कार्यो का स्वयं प्रवन्ध करने की दृष्टि से उपयोगी 
बनाना चाहते है तो उन पर बड़े साहब की उपस्थिति की छाया नहीं 
होनी चाहिये ।! 


देहाती बोर्डो' की श्रपेक्षा कस्वे कुछ भ्रागे थे । केन्द्रीय प्रान्त को अधि- 

कांश नगरपालिकाओं में सभापतति के पद पर ग्रैर-अ्रधिकारी होते थे । कुछ 
अन्य प्रान्तों में (जंसे कि पंजाव और उत्तर-पश्चिमी प्रान्तों में ) नगरपालिकाये 
स्वयं ही अपना समापति चुन सकती थीं । देहाती निकायों के प्राय: सभी 
सभापति श्रधिकारी होते थे । विहार को छोड़कर केवल मध्य प्रदेश में ही 
जिला परिपदों के समापति गैर-अधिकारी होते थे | सिथालकोट तथा अमृत 
जिला वोडों के सभापति भी कुछ दिन तक ग्रेर-अधिकारी हो रहे । को 
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घर भारत में स्थादीय लोक प्रशासन 


प्रान्तो के शहरी एवं देहाती बोडों में गैर अधिकारी सदस्यों वादा तिहाई 
बहुमत जरूरी था वहा भी वे सदस्य जिला न्यायाथ्रीग द्वारा नियुक्त हाने 
का प्रतीक्षा किया करते थ। यह परिवर्तन मी वास्तविक होते की अपेक्षा 
भ्रौयचारिक भ्रपिक्त था । चुनाव सिात को किस सोमा तके लागू क्र्यि 
जाय यह बात जनता के दृष्टिकोण की अपक्षा उन प्राल्ता के अ्रध्यक्षो ते 
दृष्टिक्रोश पर निर्मर वरती थी। सन्‌ १८८५ में नगरपालिका बोड़ों को 
बनावट निम्त प्रतार थी |? 
श्श्स्शा ह 


व ७26 ० |ए्वा०॥५ | ज़ागाए (छबाधाक्षा 
"२० ० [शव्णवव |. त. | गरणाधाव  0िलिर्श विशा 





९५|७॥॥0। | १८००- | 73709 (८५ 90423] जी।लबा 

|790९5 | 9॥8. प्षल्टलत 
पल्नाहके 47 504% ॥8. 29. 30(?) 77(?) 
फ्त्घा0१9 762 ]08% 40 ॥22. ]52. 0 
8085 54 24*6% 33 ११ 29. 28 
५८? 409 798% 0॥ 8 03 २6 
एएण३० 797 426% 422 75. 20(?) 77(?) 
०९ 58 602% 58 - 8 (२) 40(?) 








आघुनिक काल क प्रथम चरश मे स्थानीय स्वशायने का म केवल 
श्रगाव ही पाया जाता है तरन इस काल में लोगो क दृष्टियोग का भी पता 
लग जाता है जा कि स्थानीय सरकार क बारे भ बना हुआ था | सन १८४१ मे 
यह दृष्टिकाण सक्रिय रूप से विरोघात्मक था| ज्या ज्यों समय ग्रुभरता गया 
त्यों ध्या इसमे वृद्धि हावी चली गयी ।_सोग प्रत्यक्ष बर दने के विए तैथार 
महीं थे इसलिए अप्रयद्ष कर लगान पड़े | सामान्य जनता नॉगरिक महल 
के कार्यो मं कोई रुचि नहीं लेती थी तथा स्थानीय निकायो के सचालनार्ष 
किसी प्रकार का कर देने म उत्साह नहीं दिखाती थी इसलिए ये सफ्लता से 
बहुते पीछे रहीं ॥ 

सन्‌ श्ववरे के उपचन्ध (8८४०७४७४) के पैरा १४ तथा १५ के 
प्रनुभार यह कहा गया कि चुदाव की वह व्यवस्था भपतायी जाती चाहिए जो 
जनता की भावनाओो के झनुकूत हो । अपने एक भ्रन्य व्यक्तिगत पत्र में लाई 
रिपन ने लिखा था कि जाति था व्यवसाय के आधार पर क्या गया चुनाव 
जुनता वी मातनाओं के साथ मेल खाय्रेगा अ्यवा सही । इसी वाल में सर सैमद 
अ्रहमद खा ने रिपन के प्रस्तावों पर व्यवस्थापिका परिपद म बहस के दौरान 
मुसलमानों के लिए पृषद्र प्रतिनिधित्व की मात की थी। 

इस काल में भगरपातिकाशं के भ्रति जोगा के दिलो में क्या सावे- 
सार्ये थीं यद विवय झलग अलग धरास्तों में किल्लत रुप मे था । उत्तर-पयश्विसी 
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का 


आरत में स्थानीय सरकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि | 


सीमा प्राल्त में जहां कि पश्चिमी विचार अज्ञात ही थे, नगरपालिका को 


अस्तित्व नहीं में डेरा स्माईल खान की किसी भी 

काभी त्व नहीं था। १८८६ में डरा 3058 358५ 

रपालिको ने कोई बैठक नहीं की क्योंकि उपायुक्त आदिवासियों के मामर 
में बहुत अधिक व्यस्त था। 


सन्‌ १८८२ से १६०८ के बीच तगरपालिकाओं की श्राय दुगुती हो 
गई किन्तु इस वृद्धि के परिणामस्वरूप भो लोक सेवाश्रों के क्षेत्र मे कोई 


अधिक विस्तार नहीं हुआ । वे श्रव मी केवल मौलिक श्रावश्यकत्ाओं से ही 


सम्बन्धित वनी रहीं । लार्ड रिपन के करान्तिकारी सुधारों के परिशामस्वरूप 
की प्रेसीडेन्सी के कस्वों में अधिक अन्तर नहीं आया किन्तु इसके परिणाम- 
स्वरूय कुछ व्यवस्थापन अवश्य किया गया। १८८४ में भद्रास के लिए तथा 
श्८य८८ में कलकत्ता और वम्बई के लिए अधिनियम बताये गये। इन सबमें 
सर्वाधिक प्रभावशील वम्बई का अधिनियम था जो कि' भारी विचार-विमर्श 
एवं बादविवाद के परिणामस्वरूप सामने आया । यह एक एकोकृत नगर: 
घालिका का ढांचा था जो कि सामान्य समभौते के आधार पर पूर्व में सर्वा- 
घिक सफल माना गया तथा अन्य बड़े नगरों द्वारा भी इसको नकल की 
गई । इस व्यवस्था की मूल बात यह थी कि इसने निगम को नगर के प्रशासन 
का सर्वोच्च निकाय माना तथा साथ ही भायुक्त को निगम की इच्छा 
अभिव्यक्त करने के लिए उत्तरदायी ठहराया । शभ्रायुक्त को स्टाफ, तथा 
नगरपालिका के अन्य सामान्य कार्यो” पर पूरा-पुरा अधिकार प्राप्त था। 
स्थायी समिति का कायें क्षेत्र भी 'मली प्रकार से परिभाषित कर दिया गया । 
सरकारी नियंत्रण को बहुत कुछ हटा दिया गया। यद्यपि श्ायुक्त की नियुक्ति 
सरकार द्वारा की जाती थ्री किन्तु उसे निगम हारा कभी भी हटाया जा 
सकता था। उसे आर्थिक दृष्टि से पूरो स्वायत्तता प्राप्त थी, यद्यपि सरकार 
की स्वीकृति के बिना वह किसी प्रकार का कर्जा नहीं ले सकता था। इस 
व्यवस्था से फीरोजशाह मेहता एवं वम्बई के दूसरे जन-नेता संतुष्ट हो गये 


सथा मताधिकार के विस्तार एवं कुछ थोड़े वहुत परिवतेनों के अ्रतिश्क्ति 
यह बहुत दिलों तक क्रियान्वित्त की गई । 


१८८२ में ला्ड रिपन द्वारा जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य 
किया गया वह देहाती स्थानीय निकायों की स्थापना का था । इ गलैण्ड प्ले नी 
देहाती परिपरदे इसके पूरे छः साल बाद आई ' हैं । १८०३ एवं २८८५ के 
प्रान्तीय व्यवस्थापनत की एक सामान्य विशेषता यह थी कि इसके कारण | 

द्विमुजाकार व्यवस्था (फ़त पथ भश्श्ुणा) की स्थापना की गई । 'जिला 
वोड' और “उप-जिला बोर्ड, उप-संभाग अथवा 'सहसीत पर आध रित्त थे 
रिपन के उपवन्ध के अनुसार उप-संभाग, तालका था तहसील वह बड़ा से हा 
क्षेत्र होगा जिसे कि स्थानीय बोर्ड के आधीत रखा जा सके । जिल हा 
को केवल एक पर्यवेक्षणकर्ता या समस्वयकर्ता सत्ता ही माना गय । बोर्ड 
मध्य प्रदेश, सद्रस आदि को छोड़कर सभी प्रान्तों की 0 शप 
सभी फन्‍्ड तथा स्थानीय सरकार के कल्ती- को जिला वोर्डों को 


्‌ 


कब्ज 


प्र भारत मे स्थानीय लोक प्रयासत 


उनकी कार्य करने की शक्ति भी सीमित ब्राप्त थी श्रत: उप-जिला बोर तो 
इन कानूनों को कमी फलदायक ही नहीं बता पाये ॥ वगाल तथा पजाव 
ने उप-जिला बोड़ों की स्थापवा केवल उत्तर जिलो में ही की । बस्वई तथा 
उत्तर-पश्चिप्री प्रास्तों में तालुक्रा या तहसील बोड प्रत्येफ़ जिले में स्थापित 
कर दिय गये । इन चारो ही प्रात्तो मे ये निकाय केवल छाया मात्र थे। 
इनका केवज अस्तित्व था उपयोगिता भ्रयवा शक्ति नहीं! भासाम में पहाडो 
तथा भिन्न २ घाटियों के कारण कमी मी जिता बोर्ड स्थापित नहीं जिये गये । 
यहाँ देहाती प्रयामन वी इकाइयो के रूप म॑ उपन्समाग बोडों की स्थापता 
की गई । मध्य प्रदेश मे रिपन के तिर्देगों को पूरी तरह श्रपनाया गया बहाँ 
स्थातीय सरकार के सम्पूर्ण क्षेत्र को इससे प्रमावित क्या गया। तहंप्ील 
थओोर्डों को कार्यग्ालिका सत्ता के रूप में तथा जिला परिपदो को पर्यवेक्षणकर्त्ता 
निकाय के रूप म स्थापित किया गया । कुछ जिला परिषदों ने क्‍वृश्य ह्ठी 
कानून के मूल लक्ष्यों को प्रमावित किया जब उन्होंने छोटे निकायों के कार्यो 
को अपने हाथ मे रख लिया। केवल मद्रास के ग्रधिनियम ने ही जिला 
बो्डो एग तालुका बोर्डो को शक्तियों एवं ल्ञातो का स्पष्ट विभाजन किया । 


जिला बोई एक प्रकार से जिला प्रशासन के विमागो की माति थे । यह 
कमी कमी मिलते थे । कमी तो बारह माह मे एक बार भी इतकी बेठक नहीं 
हो पाती थी। इनके जमीदार सदस्य तो वड़ी मुश्किल से ही इतकी कार्यवाही 
में मांग लेते थे क्योकि यह सब कुछ उतकी समभ के बाहर की चीज थी । 
जिले के वक्ील-सदस्य ही इत सस्याओरो को कुय भ्रावाज दे पाते थे किन्तु 
अनेक जिला अधिकारी उनके सुझावों धर फल से ही ध्यात दे पाते थे रा + 
देहाती बाई प्रनेक प्रकार की लोक के लिए उत्तरदायी थे, जैमे- 
शिक्षा, जतकार्य, मेडीकल सेवायें, जन स्वास्थ्य, भौर कमी-कर्मी सफाई सेवायें । 
फिल्तु इन थोड्डों को केवत यही करता होता था कि बिलो का सुगतात 
कर दें तथा यह भी न पूछें कि ये शिल किस प्रकार झौर क्यों खच किये 
गये । जिला बोर्डो को भी अपने फरड बढाने का कोई अधिकार नहीं था । 


राजनीति मे सक्रिय मारतीय समाज ने लाई्ड रिपन द्वारा किये गये 
सुधारो का दिल से स्वागत किया | एस० एन० बनर्जी, जी० के० गोखले, 
फीरोजशाह मेहता राजा प्यारीमोहन मुखर्जी भ्रादि उच्च कोटि के नेता 
इस बात से सहमत थे कि मारतीय निर्वाचक को प्रशिक्षित करते हुए तथा 
उनके प्रतिनिधियों को स्थानोय राजनीति एव प्रशासन की शिक्षा देते हुए 
राष्ट्राय स्वगासन की ओर ले जाया जाये । सन्‌ १८६२ के भारत परिषद 
अधिनियम ने भावी विकास की पक्ति को और भी स्पष्ट किया। इस प्रश्व 
घर कामन्प समा में बहस के दौरान मि० ग्लेडस्टन ने भाशा श्रकंट की 
थी कि स्थानीय सरकार की प्रशिक्षण शाला ढारा ही मारत के भावी नेता 
उत्पन्त्र हो सकते हैं । नवीत प्रान्तीय व्यवस्थायरिकाश्रों के संदस्य मुख्यतः: 
रंथातौय सरकार से ही लिये ग्रदे थे। स्थानीय सत्ता के प्रतिनिधि निवर्चिक- 
मण्डव के रूप मे मिले भौर उन्होंते श्रपना प्रतितिधि चुत दिया। स्थानीय 
सरकार म पश्चिमी शिक्षा प्राप्त वर्ग द्वारा जो योगदान किया जाता था 
उससे वह सतुष्ट नहीं था । १६६० में जब बगाल मे नयरपालिका शक्तियों 


मारत में स्वानीय सरकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्‌ 


को कम करने की बात कही गई तो इसका खुलकर विरोध फिया ग्रया। 
ब्रिटिश स्थानीय सरकार के विकासों ने मी यहां की गतिविधियों को 
प्रमावित किया । यथपि लाई रिपन ने नवोन पश्चिमी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग के 
लिये एक विशेष रूप से नियोजित मार्ग तैयार किया था किन्तु फिर भी 
स्थानीय निकायों में गैर अधिकारियों के प्रभाव को लगातार अधिकारियों 
के विरोध एवं अविश्वास का सामना करता पड़ा | अधिकारी वर्ग चाहता 
था कि स्थानीय मामलों का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथों में हो जो कि समाज 
के स्वाभाविक नेता हैं, श्रच्छे परिवार के हैं तथा मूमियुक्त हैं। १८६२ में 
धंगाल सरकार ने नगरपालिकाशों की शक्तियों को सीमित कर दिया 
ताकि सरकारी नियन्त्रण बढ़ाया जा सके शौर मताधिकार की योग्यताओं 
को भी बढ़ाया जा सके । एस० एन० बनर्जी के नेतृत्व में एक आनरोलन 
इसके विरुद्ध छेड़ा गया। प्रान्त के अखबारों एवं राजनैतिक संस्थाओं ने 
इसका साथ दिया यह कहा जाता है कि नये प्रस्तावों के श्नुसार मत- 
दाताओं को ०३ परसेन्ट घटा दिया गया तथा मुप्तलमानों के एक बड़े बहुमत 
को मताधिकार से अलग कर दिया गया । विरोध के परिणामस्वरूप 
इन प्रस्तावों को पूर्णतः दुवारा से तैयार करना पड़ा । सन्‌ श्६० के 
अन्तिम दिनों में कलकत्ता निगम का कार्य मी मारी शालोचना का विपय 
बना । समापति एवगं वरिष्ठ निगम #घिकारियों के प्रतिदिन के निर्णय 
इसके सदस्यों के विरोध का पात्र बने | नगरपालिका का कार्य कुछ समितियों के 
हाथों में आ गया । सारा काये कृछ व्यवसायिक राजनीतिज्नों के हाथों में 
केन्द्रित होगया । वस्तुस्थिति को देख कर जून १८६७ में बंगाल सरकार 
को यह कहना पड़ा कि प्रमुख योरोपियत, नागरिक मामलों से दूर होते 


जा रहे हैं। 


लाडे एलगिन ([.0व4 छॉाँट्ला7) की सरकार ने १८६६ तथा १८९७ 
में दो उपबन्ध प्रसारित किये जिनके हारा शहरी एजं देहाती बोर्डों' के * 
कार्यो की पुनरीक्षा की गई थी। प्रथम दस वर्षों में की गई उच्तति के 
प्रति गवर्नर जनरल ने संतोप प्रकट किया किन्तु भावी विकाप्त के लिये किसी 
प्रकार का कार्यक्रम प्रस्तुत न किया । इन दिनों स्थानीय सत्ता के प्रसार 
को रोकने की प्रवृत्ति ही प्रभावशील रही । ला्ड कर्जेन के वायसराय काल में 
स्थानीय सरकार के क्षेत्र में अनेक परिवर्तेन किये गये । उसने एक केन्द्रीकृत 
नियन्त्रण पर जोर दिया तथा साथ ही विकास के लिये अंक जैसी नीति 


का समर्थन किया । उदारतापूर्ण अनुदानों के कारण प्राथमिक शिक्षा को 
प्रोत्साहन दिया गया । 


गोखले आदि भारतीय राजनैतिक नेताओं ने स्थानीय सरकार के 
महत्व अं ग॑ प्रभाव का पूरा-पुरा समर्थन किया। वम्बई विधान परिषद में 
बोलते हुये उन्होंने कहा था कि हम स्थानीय सरकार को पूल्य इसलिये 
प्रदान करते हैं क्योंकि यह विभिन्‍न जातियों और धर्मों के लोगों को शिक्षा 
प्रदान करती है जोकि अंक लम्बे समय तक सामान्य उद्देश्य के लिये एक 


+ 


5६ भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


साथ मिलकर कार्य करने मे वचित रखे गये ॥ दस प्ररार के कयतों से 
मुनलमान लोग भ्रघिक प्रमावित नही होते थे क्योंति उनको यह डर था कि 
हिन्दुप्ना में व्यापार, कानून, प्रशासन तथा स्थानीय निकायो के झेत्र में भ्रक 
प्रकार स पुनर्जागृति हा रही है। उद्चहरण के लिये, मुस्लिम सिन्‍्ध म्में 
नगरपालिकाओो के भपिवारिया या सदस्यों मे उनका प्रेक भी प्रतिनिधि 
नहीं षा। १६९०६ मशागा खा वे नर व में भोक शप्रतितिपि-मण्डल 
वायसरटाय लाड पिन्‍्दो स मिला । इप प्रतिनिधि मण्डल की प्तेक माँगो से 
से एक यह मी थी कि सुसलसाठा को पृथत्त निवर्चिन क्षेत्र तथा स्थानीय 
निवाया म स्थान दिया जाये । लाई भिन्‍्टो न अपनी प्रतित्रिया व्यक्त करते 
हुये कहा था रि में तुप्मे पूरी तरह सहतत हू भौर इन दावा को क्रियान्वित 
भरने के लिय भव समिति नियुक्त वर दी गई। 

स्थान(य सरझार की दृष्टि से महत्वपूर्ण भरक दूसरा लेस विकेस्द्री- 
करर्ग भायोग का प्रतिवेश था जो सन्‌ १६०७ में मारत सरवार वे 
प्रान्तीय सरकार एथ उनकी झाधीउस्थ सस्याप्रों के मध्य स्थित वित्तीय 
आय प्रशासनिव मम्बन्धो की जाच के लिये तियुक्त किया गयाथा।इम 
श्रायोग को यह पता लगाना था कि विकच्द्वीकररण वरके झ्रषवा मे करके 
सरपारी व्यवस्था को सरलीकत किया जा सकता है भ्रषवा 
नहीं। इस पश्रायोग की प्रध्यक्षता हावहाउस (( 8 क्ष॒म्न०७॥०४४० ) 
द्वारा वी गई थी। प्रस्य पाच सदस्य मारतीय नागरिक सेवा के वरिष्ठ 
भ्रधिकारों थे जिनको बगाल, मद्रास तथा वम्बई से लिया गया थां। इसमे 
रमेशचन्द्र दत्त ही भ्रेक मात्र मारतीय सदस्य था ॥ 

स्थानीय सरकार के क्षेत्र म॑ देहाती झोथ शदरी परिस्थितियों के 
बीच पूर्ोत: विरोध था। यद्यपि उस्तोमवो शताब्दी में कस्वों का जीवन 
बहुत रे बदल गया था जिन्‍्दु फिर मी प्रक भोर तो बडे बड़े नगर ये भौर 
दूसरी और छोटे-छोटे व जारो वाले कस्बे थे। कलकत्ता श्रोर अम्बई के 
निवासी क्रोडो की सख्या में थे। ये दोनो ही राजधानी वस्तिमा प्रने 
तिकटवर्ती मद्रास ग्रादि से जनसख्या, धन, समस्याओं की जंटिवता, विचार- 
शक्ति का झे कीकरण भादि की दृष्टि से पूर्णत: भिन्‍म थे। पक लाख से 
भी ऊपर की झाबादी वाले लगभग बीस शहर थे । लखनऊ तथा 
हैदराबाद जैसे संगर अपने भ्तीत की महानताध्रों के सहारे चल 
रहे थे ! दूसरी शोर कानपुर भौर कराची जँसे मगर भीथ जो ब्यापार 
एब उद्योग के महारे प्रगति की ओर भ्ग्रसर हो रहे थे । इन नये तथा पुराने 
समभो नेगरो को झनेके जटिल समस्याझो का सामसा करना पड़ रहा था। 
इन समस्याझो में सबसे अध्रिक खतरनाक समस्या अत्यधिक भीड़ की 
थी | कामपुर के ६२ प्रतिशत परिवार केवत प्रोक ही बमरे में रहते 
थे व जनसख्या को अधिकता के कारण जो और झनैऊ समस्‍यायें पैदा हुई 





>जल् १06 ।००१ 5ल( ह0ल्‍शग्रापथ्या 07 धाढ डिएा क ॥ 76800८$ 
पा6्ग णी प्रीति! 2३5९5 झाते टाट05, ज्ी0 3४९ ]098 फट इच्फा 
बएगा। 40 छाए ॥02टॉफैय 467 3 एणराधाणा एएफ्रब्द 

जज $ मअब०्ठफ्काब, 6० 5 ॥€ 5णकार, एगेप्प्तछ, 4933 ? 38 


भारत में स्थानोय सरकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्र 
उनके कारण बम्बई तथा कलकत्ता आदि नमरों में नगरपालिकाओं का 
खर्चा काफी बढ़ा हुम्रा था । छोटे कस्तरं में यह बात न थो । वहां स्थित कुम्मों 
पर निर्मेर रहा जा सफता था तथा जहां त्तक स्वास्वूय श्रर्ग सफाई की 
सेवाओं का सम्बन्ध है वहां ग्रमी तक भी गांव की आदतें काये कर रही मीं । 
किन्तु नगर में तो नल के पानी का होना जरूरी था। वहां नाली व्यवस्था 
का होना आवश्यक था | भवनों के निर्माण पर भी कुछ नियन्त्रण का होना 
जरूरी था। हैजा, प्लेग आदि महामारियों को रोकने की आवश्यकता थी 


अधिकांश बड़े नगर जनसंख्या की दृष्टि से बढ़ते जा रहे थे। इनमें 
रो कुछ तो बड़ी तीत्र गति से बढ़ रहे थे किन्‍्तु छोटे कस्ये इस दृष्टि से 
स्थिर थे और कहीं-कहीं तो इनकी जनसंरुया गिर रही थी। नगरपालिका प्रों 
के कार्यो' की स्थिति अलग-अलग शहरों में अलगन्श्बलग थी । अधिकांश 
नगरपालिकाओं में अनेक प्रचलित , प्रशासकीय निर्णयों के लिये उच्च 
स्वीकृति आवश्यक होती थी । जब नागपुर नगरपालिका से अपने कार्य- 
पालिका अधिकारी का वेतन ३५० रुपये तक बढ़ाना चाहा त्तो इसके 
लिये भारत सरकार की पूर्ण स्वीकृति प्रावश्यक्र समझी गई । बम्बई 
प्रंसीडेंसी में करांची जसा नगर भी आयुक्त 


बम युक्त की स्वीकृति के बिना एक 
चयरासी तक का वेतन नहीं बढ़ा सकता था । 


सन्‌ १६०५ से भारत सरकार ने प्रान्तीय सरकार 
अनुदान देना प्रारम्भ किया । यह बोर्ड की भाय के एक चौथाई के बराबर 
होता था । इसके अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा के लिये भी भारी अनुदान दिये 
गये। प्रान्तीय सरकार इस वापिक अ्रनदान को वोर्डों की आवश्यकता एवं 
स्थिति के आधार पर भ्रदान करती थी। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में कुछ गरीब 
बोर्ड एक लाख से भी ज्यादा का अनुदान भ्राप्त करते थे जब कि शभ्पेक्षाकृत 
सम्पन्न बोड कम घन प्राप्त कर पाते थे। अरजोगढ़ को केवल २४०० रुपये 
मिले जब कि इटावा को ५१०० रुपये । एक समझौते के आधार पर तीन 
वर्ष तक इन अनुदानों की राशि को घटाया नहीं जा सकता था ताकि उन्नत 
नियोजन के लिये कुछ स्वत्तन्बता प्राप्त ही सके | सन्‌ १६०३ में प्लेग का 
भार बढ़ जाने के कारण राहत देने को दृष्टि से प्रान्तीय सरकार 'ोे 
देहाती निकायों की शिक्षा पर आधे व्यय को स्वयं सम्माल लिया हे भर 
केन्द्रीय योगदान भी चलता रहा । है 


7र के माध्यम से 


कार्य की दृष्टि से यदि वस्तुस्थिति का अ्रध्ययन्त किया ह 
लगता है कि उस समय स्थानीय स्वायत्त सरकार को एक आज गाया मो 
० ७४ हक के अ्रधिकारी सर्वाधिक रुचि लेते थे । 48 
पालिका के श्रनेक सदस्य स्थानीय कार्यों में किसी प्रक! हर स्वस्य नगर: 
कर पाये। बोर्डो द्वारा श्रनेक ऐसे कार्यों को चुमा-फिरा कर किये ते नहीं 
जो कि जिलाघीश प्रत्यक्ष रूप से . आसानी से कर जाता था 
(सण्डा प्रशाा८००) के शब्दों में भारतीय स्थानीय स्वायत्त ५ टिलकृर 
कई प्रकार से एक स्वेच्छाचारी बनावट के लिये प्रजातन्तात्मक अ े भी 


ह्र्द भारत में स्थानीय लोक प्रगामन 


थी ।! सारा कार्य प्सल में जिला प्रधिकारियों द्वारा ही किया जाता था 
और गैर-प्रधिकारी सदस्य या तो केवत्त दर्शक मात्र होते थे प्रयवा भ्धित्र से 
अधिक झालोचक म.त्र । स्थानीय मामलों पर स्थानीय पअवन्ध की कोई भी 
उचित व्यवस्या स्थापित न हो सत्री भौर प्रतिदिन के प्रशामन दी समिति 
व्यवस्था के सहारे निर्वाचित सदस्यों को सौंपने की ब्रिटिश परम्परा भमी 
दूर वी बात बनी हुई थी। समिति व्यवस्था ब्रिटिग स्थानीय सरकार की 
मूल चीज मानी जाती है। प्रोफेसर सास्वी ने इसको पूर्स व्यवस्था की 
महराव कहा है। इसके माध्यम से प्रतिनिधियों का स्थानीय ज्ञात एवं प्रमाव 
तथा पझ्धिवरारिया की तकनीकी योग्यता एड साधन परस्पर सयुक्त कर दिये 
जाते हैं । रिन्‍्तु सन्‌ १६०८ के भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई प्ादि के 
आ्राधार पर भी कार्य का विभाजन नहीं क्या हुआ था । 


प्रक्रिया की उचित व्यवस्था के भगाव में प्रशासन वी सफलता प्राय: 
योग्य सभापति प्रयवा उपसमापति पर ही निर्मर बरती थी क्‍योंकि 
जिलाधीश को समापति बताया गया या परत: भविकाश कार्य उपसमापति 
पर ही आकर पहता था जो _ भपने बाय के कुछ घन्टे इसम लगा सकता 
था। नगरपालिका, स्टाफ के शीर्ष पर एक सचिव होता था। गगरपालिका 
सेवा्ों न कुछ योग्य मारतीयों को ही भपनी झोर भ्राकवित क्या क्‍्योहि 
इसम सरकारी सेवा जैसा न सम्मान था भोर न ही सुरक्षा। साथ ही उतवा 
बैवन मी बड़त [त थोड। ही होता था । झनेक कस्बों में तो कोई नगरपालिका 
झैवा ही नहीं थी। ग्रेवा-निवृत्त सरकारी श्रधिकारी ही वरिष्ठ पदों पर 
नियुक्त कर लिये जाते थे तथा कुछ तकनीडियनों से भरषायी वीके हे वम्ध क्र 
लिया जाता था। नगरपालिका व अ्धिकाग बर्मचारी या तो होने थे 
झथव। कुली जिनको कि वहुत थोडा वेतन मिलता था । 


बोर्ड के सदस्यो एवं स्टाफ के बीच कोई सही सम्बन्ध स्थापित नहीं 
हो सका । स्टाफ के प्रश्नों मे सदस्यों का लगातार हस्तक्षेप रहेता था। 
दूसरी ओर स्टाफ के लोग भी सदस्य के प्रचार में सक्रिय रूप से माग लेते 
थे । छोटे-छोटे बो्डों म भी जब नियुक्तिया प्रथवा स्थानान्तरण होते ये वो 
उनमे बई स्वार्थ कार्य करते थे। सामान्य रूप से नग्गरपालिका स्टाफ पर 
बिसी प्रकार का नियन्त्रण नही था। कोई स्टाफ झनुशासत नही था, प्रक्रिया 
के नियम आदि नही थे, उचित तरीके से प्रार्थनापत्र भ्थवा प्रल्य कागजात 
भैजने की प्रया नहीं थी । सदस्यो का व्यवहार भाईबन्दी तथा जातिवाद से 
ब्रभावित था । उदारतापूर्वक क्षमा कर दिया जाता था भोर झनुचित रूप से 
दया दिखाई जाती थी । इन सबके परिणामस्वरूप कार्यकुशलता पर उल्टा 
प्रमाव पडता था। नगरपालिका का मुल कार्य बहुत दिनों तक सफाई, कीचड 
तथा अम्य भन्‍्दगी को हटवाना आदि ही बने रहे | सारा कार्य पुराने तरीकों 
से ही किया जाता था। केवल मद्रास श्रेसीडेन्सी मे ही उनके कार्य का 


. *चावा॥॥ [.00क-5शा 60षटाग्रगाटा। ७३5५ ज्ञात पा ध३)8 8 
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आरत में स्वानीय सरझार की ऐतिहासिक पृप्छभूमि झ्र््‌ 
चर्यवेक्षण, प्रशिक्षित सफाई निरीक्षकों द्वारा किया जाता था । नगरणालिकाओं 
को विभिन्न माताओं में स्वतस्त्रता प्रदान की गई । सामान्य रूप से जनता 
जनहित के कार्यों में प्रथिक रुचि नहीं जेती थी । पश्चिमी देशों के क्परिधित 
तरीके सभी घ मिक शिक्षारओ एवं परम्पराशधों से विपरीत लगते थे भौर 
उनको अपनाना अ्रधिक उपयुक्त नहीं समझा गया। केबल बंगाल में ही इस 
प्रकार की सेवाओं के लिये स्थात था और बहीं के लोग इसके लिये पु 
कर देने को वैयार थे । १६०८ तक नगरपालिका के प्रभागन की जो सामान्य 
तस्वीर बनी वह इस प्रकार की थी जिस पर कि अधिकारियों का नियन्त्रण 
रहता था । कुछ अपवादों को छोड़कर लोकमत नी इसमें निर्मेधात्मक रूप से 
काये करता था, विधेयात्मक रूप से नही । बड़े कस्त्रों ने ग्रथिक वायदा किया 
तथा वहां लोक सेवाप्रों के प्रति कुछ भ्राणा बंधने लगी किस्तु छोटे बस्वों ने 
किसी भी प्रकार की लोक सेवा की मांग को मूल दिया । 
देहाती स्थानीय सरकार तो और भी प्राथमिक सोपान पर ही बनी 
रही । यदि हम निर्वाचन के सिद्धान्त को ही राजनीतिक विकास का मापदण्ड 
मान ले तो देहाती इलाके श्लौर भी श्रधिक पिछड़े हुए रह जाते हैं। अनेक 
आरन्तों में जिला बोडों में कुछ तो मनोनीत सदस्य होते थ्रे श्रौर कुछ उप-जिला 
बोर्डो के प्रतिनिधि | केवल उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में ही जिला वो्डों के 
लिये प्रत्यक्ष चुताव किया जाता था। देहाती निकायों पर अश्रधिकारियों का 
नियन्त्रण शहरी बो्डो की अपेक्षा श्रधिक प्रत्यक्ष था। अधिकारी सदस्यों का 
अनुपात ज्यादा था तथा जिलाघधीश का स्थान मुझय था । वंगाल में तो 
अधिकारी एवं भू-स्त्रामी दोनों ही यह मानते थे कि जिला बोर्ड एक सरकारी 
कार्यालय है । इस पर श्रधिकारी वर्ग का नियन्त्रण इतना कठोर है कि 
स्थानीय उत्तरदायित्व का कोई मतलब नहीं होता । केवल कुछ बड़े जमींदार 
ही परिपद कक्ष के राजनैतिक जीवन के निकट आये किन्तु वहुत बड़ा बहुमत 
अलग ही बना रहा । 
देहाती बोर्डों पर रहने वाली वित्तीय सीमायें नगरपालिकाओं को 
प्रमावित करने वाली सीमाओं की अपेक्षा श्रधिक कठोर थीं। १६० ६ तक 
उत्तर प्रदेश की जिला बोर्डो को किसी प्रकार का स्वतन्त्र वित्तीय श्रस्तित्व 
प्राप्त नहीं था; उनकी भ्रग्य प्रान्तीय सहायता कोप से भ्राती थी । विशेष कार्यो 
के लिए जो अनुद्दन दिये जतते थे उतका लक्ष्य सरकार द्वारा स्पष्ट कर दिया 
जाता था तया उसे उसी प्रकार काम में लाया जा सकता जैसे कि सरकार, न 
कि बोर्ड, चाहे । लखनऊ के आयुक्त 2 उदारतापूर्ण व्यवस्था का संसंः 
थे करते हुए कहा था कि “मैं ऐसी बैठकों में उपस्थित रहा हूं जिनका कार्य 
वीस प्रस्तावों को केवल औपचारिक रूप से पढ़ना तथा पास करना मात्र था 
तथा सदस्यों द्वारा यह शिकायत की जाती थी कि उनको इस अरल कार्य के 
लिए चालीस या पचास मील से बुलाया जाता था ।* ये बैठकें प्राय: जिला- 
“फू माइएद एटा 20 9 ॥०शगा॥ड जोर वाल तता- एप्स ९३ 
ट0प्रश्ंडल्त गति णिगने ढ्वर्ताह पाणएश बात 985४ 85 
(छाए ए28एपेण5: थाएं घी प्रद्याणशरड व ॥॥8 6६ 
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६० भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


घोश के कार्यालय मे हुता करती थी तथा ये कमी-क्मी ही होती थी । इनम 
उपस्थिति बड़ो पत्री रहती थी, विशेयद्र: उन भास्त्री मे जहा पर जिदे बड़े 
ये और सवार के साधत प्रच्छे तटी थे। देहाती बोडों. द्वारा किये जाने वलि 
कार्यों का क्षेत्र भत्यन्त छोटा होता था ग्लौर सम्मदत: यही कारण है हि सत्‌ 
१६०८ तक वे स्थानीय भयवा लोहप्रिय चरित्र प्राप्त नर सरी। गावों 
की जनता प्राय विरोधी मापा में ही बोलती यो। उसी यह शिकायत रहती 
थी कि यद्यपि जिला बोर्ड द्वारा उनसे कर दिया जा रहा है हिन्‍तु वे विसी 
प्रकार का साम प्राप्त नही करा पा रही हैं । विकेस्द्री7रण भायोग की सिफा< 
रिशो के बाद यह ज्ञाव हो गया कि स्थानीय सस्थायें इतनी विकपित नहीं हो 
पायी हैं जितनी कि लाई रिपन के युग मे झाशा को गई थी। भारतीय राजे 
नोतिशो एवं ब्रिटिंग भ्रधिक्ारियों ने मावी विक्रास के वारे मे एक स्‍्त्रर से 
अपनी राय जाहिर की । बाल गधाधर तिल ने क्रमिर वितास का समर्थन 
करते हुए बताया कि भधिकारियों एवं जनता के वोच भच्छे सम्बन्ध बनायें 
रखने का एश मात्र मार्ग यह है कि कानूत द्वारा लोगो से पू्ताछ करना 
भावश्यक्र॒ बना दिया जाये । यह हम ग्रास्य-श्यवस्था से ही प्रारम्म करना 
आाहिए । ब्रिटिंग प्रशामन का यह लद्प होना चाहिए कि वह लोगों को प्परन 
मामलो का प्रत्न्ध स्वयं करने में शिक्षित करे।! स्थानीय निकायों 
की प्रमावहीनता के बारे में अधिकारियों का भी यही मत था। लखनऊ के 
भायुक्त सन्‍्दर्त (8 (2 5३७श०८६४) ने कहा था कि हम पिछले बीस वर्षों को 
भ्रपेक्षा स्थानीय स्वायत्त सरकार मे कम उन्नत हैं । स्थानीव निकायो को ध्रमल 
में वह सब करता चाहिए जिनके साथ कि उनका नाम जुडा हुमा है | भसल 
में स्थानीय सरवायें अधिर प्राशानुकूल नहीं थी। लाई रिपत के वियल्रश 
का लक्ष्य पूरी तरह से महत्व खो चुका था । 

विकेन्द्रीकरणा भायोग ते झपना प्रतिवेदन सने १६०६ मे ध प्रस्तुत 
किया। भायोग के निष्क॒पों को देखकर यह पता नहीं लगता था कि इसने 
चुतौतियो को पूरी तरह से स्वीवार क्या है। इसके प्रस्ताव होते 
हुए भी सजग थे तथा प्रशासनिक सुधार वी शोर भ्रधिक उत्मुख थे एवं 
राष्ट्रीय राजनैतिक महत्वाकाक्षाओों की भोर कम । झायोग ने ग्राम्य संगठन, 
स्थानीय निकाय एवं नगरपालिका बोर्डों पर भ्रलग-प्रलय विवार किया। एक 
बार फिर से इस बात पर जोर दिया गया कि यदि श्रशासन के साथ जनता 
का सहयोग प्राप्त करने के लिए स्थावी कदम उठाना है तो हमे भावों से ही 
प्रारम्म करता चाहिए। यद्यपि यह सम्मव नहीं था कि प्राचीद ग्रामीण व्यवन 
स्था को पुत प्रारम्म दिया जाये किन्तु पचायतों को नयें प्रकार की गाव 
सरकार के चालक के रुप मे प्रयुक्ष करना चाहिए। नयी व्यवस्था को क्रमश: 





4. *गफर णाए ऋ०ए (0 एटअतर हए०6 फडॉकाणड एलएल्टए एल णरीए्टा$ 


भारत में स्थानीय सरकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ह्श्‌ 


एवं सजगता के साथ लागू किया जाना चाहिए । गांव के मुखिया को सरपंच 
बना दिया जाये और अन्य सदस्यों को अनौपचारिक रूप से निर्वाचित कर 
लिया जाये। इनका पर्यवेक्षण जिला बोर्ड द्वारा नहीं वरन्‌ जिला अधिकारियों 
द्वारा किया जाना चाहिए। वे छोटे-छोटे श्रधिकारियों को तानाशाही कां 
शिकार नहीं होने चाहिए । इस प्रकार विकेन्द्रीकरण आयोग ने गाँव संगठन 
के महत्व पर जोर देते हुए यह कहा कि स्थानीय सरकार के मुख्य अभिकरणों 
के रूप में तालुका एवं तहसोल बोर्डो की सामान्य रूप से स्थापना की जानीं 
चाहिए । इस आयोग ने देहाती बोर्डो के वित्त में सुधार लाने के लिए कुछ 
उपाय सुझाये तथा इस वात का समर्थन किया कि जिलाधीश ही जिला बोडों 
का अ्रध्यक्ष बना रहे 
अप्रेल सन्‌ १६१४५ मे लाड हार्डिंग के प्रशासन ने स्थानीय सरकार से 
सम्बन्धित नीति के बारे में एक निर्सय प्रसारित किया । इस उपबन्ध ने 
प्रान्तीय सरकारों के प्रतिवेदनों पर भी पूरा-पूरा विचार किया जो कि विके- 
न्द्रोकरण आय।ग की सिफारिशों को मानने के बाद भेजे गये थे । ला रिपन 
के बाद स्थानीय संस्थाओं के सफल कार्य संचालन में जो प्रमुख बाघायें थीं ने 
मुख्य रूप से ये बताई गई :--स्थानीय राजस्व की नधुता एवं अलोचशीलता, 
कर के श्रन्य तरीकों को काम में लाने की कठिनाई, लोक जीवन में पाये जाने 
वाले भेदभाव, भारतीयों में श्रपत्ती परेशानी को कहने के प्रति अरुचि, चुनावः 
के व्यय एवं असुविधायें, नगरपालिका क्षेत्रों की भिनत-भिन्‍न प्रकृति । इस 
प्रस्ताव द्वारा भी एकरूपता लाने की दिशा में कोई कदम नही उठाया गया ६ 
प्रत्येक प्रान्तीय सरकार उतनी ही जल्‍दी शआ्ागे उन्नति करने के लिए स्वतंत्र 
थी जितनो कि वह उचित समझे तथा कर सके ॥ 
उपवन्ध द्वारा अनेक उपयोगी सुझाव हिये गये । कहा गया कि सलगर- 
पालिकाओं में निर्वाचित बहुमत होना चाहिए तया एक शक्तिशाली कूर्य- 
पालिका के साथ गैर-अधिकारी समापति होना _ चाहिए । वोर्डो के लिए कर 
लेने की अ्रधिक शक्तियां होनी चाहिए तथा यह नीति अ्रपनानी च।हिंए कि जो 
भी कर प्रदान करे वही कार्यो पर नियंत्रण भी रखे । देहाती वोर्डों के लिये 
कुछ इस प्रकार के निर्देश नहीं थे । विभिन्‍न प्रान्तों में व्यवहार इतना अनेक- 
रूपी था कि किसी अकार की एकरूपता या सं.जन कठिन था। प्रशासन 
की इकाई जिला होना चाहिए अयवा एक छोटा क्षेत्र, क्या सदस्यों का बहुमत 
निर्वाचित होना चाहिए, आदि प्रश्तों को अनिर्णीत ही छोड़ दिया गया । 
अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों के वावजूद भी पंचायतों की स्थापना का सम- 
थैन किया गया। सर्वेप्रथम प्रयोग के लिए गाँवों को वड़ो सावधानी के साथ 


चुना जाना था। पंचायतों को न्यायिक एवं प्रशासकीय दोनों ही प्रकारकी शक्तियां 
प्रदान करनी थीं तथा उनके कारये संचालन-के लिए अधिक कर नहीं उगाहना 
था | वायसराय को श्राशा थी कि उसका यह उपबन्ध प्रास्तीय परकारों हार 
पूरी सामथ्ये के साथ क्रियान्वित किया जायेगा.। अलन में इसके द्वारा भावी 
प्रगति के बारे में बहुत कम कहा गया -था और इसने प्राय: इसी बात को 
दुहराया कि लार्ड रिपन की सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाना चाहिए 
किन्तु जो सिद्धान्त १८८३ में महत्वपूर्ण था १६१५ में आकर बह प्रसामगिक 
बन गया हर कृ 


श्र भारत में स्थानीय सोक प्रशामत 


१६१६ में लाई चेम्सफोई _ ( 7.णव (0लण७टिँ ) वायमराय बन 
कर भाये । इन्होने ग्रपती कार्यवारिगी परिषद वे साथ ही मादी सर्वेधानितव 
विज्ञात्रों दा भ्रध्ययन करना प्रारम्म किया ॥ स्थातीय सरकार वे सम्दध मे 
मई १६१६ म प्रस्ताव दिये गय किन्तु इनको मई, १६१८ तब प्राल्तीय सर" 
कारो तर प्रसारित नही विया गया । तितस्व॒र, १६१६ में शिक्षा से सम्बस्थित 
एक निर्देग प्रसारित जिया गया जो कि चैम्मफो्ड द्वारा अपनाये गये वठोर 
दृष्टिकोण का प्रतीक था ) विमागोय झधिरत्यों वी जात-बूक कर भवहेलना 
व गई थी। स्थानीय सत्ता को नियत्रण्ण बी अत्यन्त विस्तृत शक्तियाँ सौंपी 
गई थी । स्कूल मवन के निर्माण, उपस्थिति के घटे छुट्टी के दिन सथा झनु- 
दान प्रादि में वार मे इनवो ब्यापक शक्तिया दी गई । बजट नोति एवं वित्तीय 
मामलों म॑ स्थनीय सत्ताप्रो को स्वायत्त होगा था। सरकार द्वारा जा एक मात्र 
शर्ते रखी गई थी वह यह घी वि सरवारी शिक्षा भनुदात को केवल शिक्षा पर 
ही खर्च क्रिया जाता चाहिए. भर दूसरे व्यय का पूर्व स्तर बनायें रखता 
चाहिए । इन समी नवीनताओं का व्यावहारिक प्रमाव सामान्य योग्यताभों मे 
प्रमावित था । सन्‌ १६१७ को स्थिति के पनुपार स्थातीय सस्थाप्रों को प्रपता 
अस्तित्व बनाये रखना भी बठित प्रतीत हो रद्दा घा । इस स्थिति में नवीन 
विकासो की कोई सम्मावना ही नही थी तथा तत्कालीन सेवाभों को_ बताये 
रखना ही एक कठिन काम हो गया था। इस राजनैतिक वातावरण के बीच 
तथा भाविक सक्ट की स्थिति के भध्य भगस्त, १६१७ में ब्रिटिण सरका: 
द्वारा घोषणा की गई जितने भनुमार मारत में स्वायत्तणाती सस्याप्रो के 
ऋषिक विकास द्वारा उत्तरदायी सरकार स्थापित करते का वायदा हिया गत 
था। पगसस्‍्त की घोषणा पर राजनीतिज्ञो एवं सरयारी निवायों द्वारा प्र 
क्रिया प्रकट कौ गई। इस लक्ष्य के साधनों को प्राप्त करने के प्रयासों पर 
प्रथम सपालाचना सित्खर, १६१७ में वायसराय द्वारा कौ गई। इसमे कट 
गया कि शहरी एव देहाती स्वायत्त सरकार एक बडी प्रशिक्षण पि जद्ठा 
से राजवैतिक उन्नति एवं उत्तरदायित्व की मावतां का प्रारम्म होता है। 
यह समय है जबकि उतति की दर को वडाकर तथा उत्तरदायित्व की भावता 
को प्रोत्माहित कर भौवतन नागरिक के अनुभव को बढाया जा सकता है। 


१६१८ से १६२० तक का समय अतीक्षा का समय माना जाता है 
जवकि स्वधानिक सुघारो की घोषणा की जानी थी ! सवीन सुघारों को 
क्रियान्वित करने के लिए तैयारिया प्रारम्म हो गई । द्ेत शासन के भधीन 
स्थानीय स्वायत्त सरकार को एक विषय बनाया गया झौर इसे 
एक मत्री के हाथो में सौर दिया सया । स्थानीय सस्वाभों के सविधान को भौर 
मी भ्रजातत्रात्मक बना दिया गया । स्थानीय सस्थाझो के इतिहास के इस युग 
भे इन सस्थाओं की प्रकृति एय मूल लट्ष्य के बारे मे मारो मतभेद बना रहा । 
यह सघरे व्यवसाय एवं व्यवहार के बीच विभिन्नता के लिए भी उत्तरदायी 

रहा । कुय विचारकों ने तो इत सस्थामो के शिक्षादायक्र पहल, पर हे 
जोर शिया जबकि प्न्य लोग प्रशासक्रीय कुशलता के प्रश्त की महत्वपूर्ण 
मानते थे | परिणामस्वरूप एक मिलाजुला फल प्राप्त हुआ जो कि प्रशासकीय 
कार्यकुणलता की भोर प्रधिक मुका हुआ था। 


है के कक 2 कक, हक हि की 807 कक, हे कर एक ७ पक कि ० न ० आप 


पंचायतों पर महात्मा गांधी के चिचार 
( शक्षाशगाप शाप णा फागमिण एशाएाओ) 5 ] 


१४ फरवरी, १६१६ को मद्रास की मिशनरी कान्‍्फेन्‍्स में बोलते हुए 
महात्मा गांधी ने स्व॒राज्य एवं ग्राम पचायतों के बारे में अपने विचारों की 
ऋलक प्रदान की । उनका कहना था कि यदि इत संस्थाओं की ओर पहले से 
ही पर्याप्त ध्यान दिया गया होता तो झ्राज गांव में सफाई की समस्या इतनी 
उग्र न होती । अ्रव गांव पंचायतें विशेष रूप से जीवित शक्ति बन जायेंगी तथा 
आरत में उसकी रुचि के अनुकूल ही स्वायत्त सरकार बन जायेगी। इप़के बाद 
जव गांधीजी ने जनता में असहयोग आन्दोलन के विचार भरने का प्रयास 
किया तो गांव पंचायतों के नाम पर उन्होंने विदेशी सरकार का विरोध किया । 
ग्रसहयोग शआ्रान्दोलन के आधीन जब वकीलों ने न्यायालयों का बहिष्कार किया 
तो महात्मा गांधी ने ग्राम पंचायतों को यह कार्य सॉपा कि वे स्थानीय भगड़ों 
को दूर करें। कांग्रेस ने कलकत्ता के प्रस्ताव में यह तश्र किया कि देश को 
स्वतंत्रता की लड़।ई के लिए तैयार करने के हेतु प्रत्येक गांव अथवा गांवों के 
समुदाय में एक कांग्रेस समिति नियुक्त की जानी चाहिए तथा उसका प्रान्तों में 

केन्द्रीय संगठन होना चाहिए । गांवों के कगड़ों को तय करने के लिए कांग्रेस 
पंचायतें स्थापित की गई । इनके कार्य के बारे में विचार प्रकट करते हुए 
महात्मा गांधी ने कहा था कि पंचायतें पुराना इतिहास रखती हैं। शाब्दिक 
रूप से इनका अर्थ है गांव द्वारा निर्वाचित पांच व्यक्तियों की सभा। यह 
एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके द्वारा भारत के असंख्य ग्राम्य गणतंत्र प्रशासित 
होते थे । श्रव कांग्रेस द्वारा गांव के वृद्ध व्यक्तियों को नागरिक एवं फौजदारी 
अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया । इसके लिए प्रथम प्रयास १६२१ में किया 
गया था किन्तु वह असफल रहा । बाद में यह दुवारा भी किया गया किन्तु 
महात्मा गांधी का विचार था कि जब तक इसे व्यवस्थित रूप से नहीं किया 
जायेगा तब तक इसकी सफलता की आशारयें घूमिल ही थीं। 


सन्‌ १६३१ में नैनीताल के दौरे के समय महात्मा गांधी को उस क्षेत्र 
को पंचायतों के बारे में कुछ बताया किन्तु गांघी ने इनसे भारी असंतोष प्रकट 
किया | २८ मई, १९६३१ को यंग इण्डिया में लिखते हुए. उन्होंने बताया कि 
यदि पंचायतें श्रनियमित रहीं तो वे अपने ही भार से गिर कर टूट जायेंगी। 


गांवों के कार्यकर्ताओं के लिए पथ-निर्देशन के रूप में उन्होंने कुछ नियम बनाये 
जो निम्न प्रकार हैं--- 


१. कोई भी पंचायत उस समय तक स्थापित नहीं की जानी 
जब तक कि प्रान्तीय कांग्रेस समिति की लिखित स्वीक्षति प्राप्त न हो चाहिए 


जाये । 
२. डोंडी पीट कर गांव में एक झाम सभा बुलाई जाये 
2 प्‌ परी और 
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३. तहसील समिति द्वारा इसकी सिफारिश -की जानी चाहिए । 


४. इस प्रकार की पंचायतों को किसी प्रकार का फौजदारोे अधिकार 
प्षेत्र प्राप्त नहीं होना चाहिए । र्‌ 


६४ भारत में स्थानीय लोक प्रशास 


४५ यह दीवानी मामलों पर विचार कर सकती है यदि दोनों ही १! 
इस बात्त पर सहमत हो जायें । 


६ किसो को मी इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहि! 
कि वह अपने मामले पचायत के सामने ही लाये । 


७ किसी भी पचायत को जुर्माना करने का भ्रघिकार नहीं होत 
चआाहिए। इसके पीछे एक मात्र सत्ता इसका नेतिक स्तर है । 

६. कुछ समय के लिए कोई भी साप्राजिक या भन्य कसी प्रकार क 
बहिष्कार नही होना चाहिए । 

£ प्रत्येक पंचायत को जिन विपयो से सम्बन्ध रखना चाहिए वे हैं-- 
उस गाव के लडके-लडकियो की शिक्षा, सफ़ाई, मैडीकल झावश्यकत[में, गा 
के कुझो तथा तालावो की सफाई, भरछूतो का उद्धार भ्रादि । 


१० यदि कोई पंचायत इन कार्थो को मम्मालने मे भ्रशफ़्ल रहंत॑ 
है या गाव वालो की उसे शुम कामता नहीं मिल पाती भ्रथवा स्वय्य हूँ 
आलोचना का पात्र बनती है तो उस पचा।यत को खत्म करके उसके स्थान 
पर दूसरी का चुनाव कराता चाहिये । 


शाधीजी ने भागे बताया कि जुर्माना करने झथवा सामाजिक 
बहिष्कार करने की ग्रयोग्यता, प्रारम्मिक समय की झ्रावश्यकता है ! सामा 
ज़िक बहिष्कार एक ऐसा खतरनाक हथियार है जो कि अयोग्य एवं बुद्धि 
हीत लोगी के हाथ में पड जाने से अनेक हानिकारक परिणामों को जनक 
बनता है । जुर्माता करने की व्यवस्था भी एक प्रकार से उस लक्ष्य 
समाप्त कर देगी जिसके लिए पचायतो की स्थापना की गई है ! जहा वही 
भी पचायत वास्तव में लोकप्रिय होगई है तथा उसने रचनात्मक कार्य किये 
हैं वहा उसके निरायों के पीछे एक नैतिक शक्ति कार्य करेगी भौर दे 
प्राय मान लिये जायेंगे । यह एक ऐसी मान्यता है जिसे कौई भी प्राप्त 
कर सफता है भौर विभी को इससे वचित नहीं रखा जा सकता । 

महात्मा गराधी यह मानते थे कि प्रजातत्र की जड़ें, पचामत व्यवस्था 
में हैं। एक बार उन्होने कहा था कि इसम पर्याप्त सत्यता है कि का्रस मे 
प्रजातत्र की परम्पराये ब्रिटेन से ली हैं ॥ इसके लिए कोई भी कााग्नसी 
अस्वीकार नहीं करता विस्तु प्रजातत्र की जड़ें पचायन व्यवस्था में निहित हैं 
यह भी नहीं भूल जाना घाहिए । पचायतो के कार्यो के बारे में गाधीनी के 
विचारों की श्री मन्‍्नारायरा ने झपत्ती सविधान की पुस्तक में स्पष्ट क्या है । 
उसका कहना है कि भात्मनिर्मर एवं स्वशासित गाव ही भारत में सोक” 
प्रगासन की सूद इकाई होनी चाहिये । यदि गाव का भ्राकार छोटा हो तो 
कई गाव मित वर के प्रशासन की धोंक इकाई बना सकते हैं। ग्राव- 
स्तर पर पचायतों का सगठन एथ कार्य क्‍या होना चाहिये। इस सम्बन्ध में 
श्री मन्‍्नारायण्य ने निम्न विचार भ्रस्तुत किये हैं-- 

पंश्रायत का सगठन--प्रत्यक गाद के वयस्क मतदाता साधारणत: 
पांच सदस्यों की एक पंचायत मा चुनाद करेंगे । जहां लेक बड़े गांवों वा 


भारत में स्वानोय सरकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 8५ 


सम्बन्ध है वहां इनकी संख्या सात से ग्यारह तक हो सकती है। पंचायत 
धद्वारा सर्जसम्मति से एक अध्यक्ष अवबा सरपंच का चुवाबव किया 
जायेगा । यदि यह सर्वसम्पति से सम्मव न हो सके तो गांव के सभी वयस्क 
मतदाता पंचायत के सदस्यों में से ही प्रत्यक्ष रूप से सरपंच का चुनाव 
करेंगे । पंचायत का कार्यकाल साधारण रूप से तीन वर्ष का होगा । कोई भी 
पंचायत-सदस्य दूसरे या तीसरे कार्यकाल के लिये भी पुनरनिर्वाचिंत हो 
सकता - है. किन्तु इससे अ्रधिक बार के लिए उसका' चुताव सम्मच नहीं 
है। यदि पंचायत का कोई भी सदस्य श्रेपना कार्यकाल पूरा होते से पूर्व हे 

मतदाताओं का विश्वास खो दे तो उसे ७५ प्रतिशत बहुमत की मांग पर वापिस 
बुलाया जा सकता है। गांव पंचाघत को इस वात का पूरा श्रधिकार होगा 
कि वह चौकीदार, पटवारी, पुलिस अधिकारी झादि ग्राम सेवकों को नियुक्त 
तथा पद विभुक्त क़र सके । पंचायत के निर्णत, विशेष रूप से उत' बिपयों 
में जो कि अल्पसंख्यकों को प्रमावित कर रहे है, सर्गसम्मति से लिये जायेंगे । 


पंचायत के फार्य--जब हम गांवीं को अधिक से अधिक सम्मव 
स्वायत्तता देता चाहँंगे तो हमारा यह प्रयास होगा कि पंचायत के कार्यों) 
को श्रधिक से अधिक विस्तृत किया जाये । पंचायतों को सामाजिक, आशिक, 
राजनैतिक एवं जीवन के अन्य पहलुओं में पर्याप्त शक्ति प्रदान की जानी 
चाहिये । पंचायतों के कारये होंगे--- 
(१) प्राथमिक अथवा बेसिक स्कूल का संचालन, जहां पर कि 
थोड़ी-बहुत उत्पादक उद्योग की शिक्षा भी दी जा सके। इस प्रकार 
सांस्कृतिक एवं तकनीकी शिक्षा का योग कर दिया जाये । 


पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की स्थापना-पुस्तकालय फी किताबें 
शिक्षाप्रद होती चाहियें जो कि गांव के श्राथिक, साम्राजिक एवं राजनैतिक 
जीवन से सीधा सम्बन्ध रखती हों । 


वयस्कों के लिये एक रात्रिकालीन स्कूल का संचालन किया जाये | 
(२) मनोरंजन की दृष्टि से श्रेक अखाड़ा, व्यायाम-गाला आो 
खेल का मेदान बनवाये तथा स्वदेशी खेलकूद को प्रोत्साहन दे | समय-समय 
पर कला श्रेव॑ उद्योग की प्रदर्शनियों को प्रोत्लाहन दे । सभी समाजों श्र 
वर्गों के मेले व त्थौहारों को मनाने के -लिये सुविधा प्रदान करे। सामयिक 


मेल्रों का संगठन करे, मजन तथा गोतों के कार्यक्रम रखे । संयुक्त नाच 
गाने तथा रंगमंच को प्रोत्साहन दे । हैं 


(३) सुरक्षा की दृष्टि से यह कुछ गाँव-रक्षक नियुक्त 
चोरों, डाकुओं और जंगली जानवरों से गांव की रक्षा कर सके। 3 


यों सभी ग्राम- 

वासियों को आत्म-रक्षा, सत्याग्रह, अहिसात्मक विरोध आदि का प्रशिक्षण अदा 
किया जाये! ४ ५ 

(४) ऋपि के क्षेत्र में पंचायतों को अनेक महत्वपूर्ण कार्य करर 

ज़ाहिये । इसे गांव में प्रत्येक कृपि-मूमि के किराये का मल्यांकन ३ का 

चाहिये । भूमि का उपयोग करने वालों से वसूली करनी चाहिये | संयुक्त 8 

एवं सहकारी खेती को प्रोत्साहत दिया जाना चाहिए। सिंचाई करा कल 


६ भारत मे स्थानीय लोक प्रशासत 


प्रवन्ध किया जाना चाहिए । सहत्तारी दुकानों के माध्यम से भच्चे बीऊ 
मुहैया कराय जायें । जहा तक सम्मव हो सके सारा खाद्यान्न गाव में ही पैदा 
कराने की व्यवस्था करे | ब्यापारिक फसलो के उत्पादन को निरुत्साहित 
किया जाय । कर्जों की आवश्यक छानबीन की जाय, ब्याज को दर तिश्वित वी 
जाये तया उसका विनियमित किया जावे ! जहाँ सम्मव हो सके वहा सहकारी 
क्रेडिट बैंको की स्थापना की जाय । सम्मिलित प्रयास द्वारा भपव्यय 
रोबा जाये तया घूमि को बजर होने से बचाया जाय । 

(५) प्रौद्यागिक दृष्टि से ग्राम प्रचायतों को खादों के उत्पादन एवं 
खपत के लिए सगठत बनाने चाहिब । सहकारी झ्ाधार पर भन्‍्य ग्रामीण 
उद्योगी को संगठित करना चाहिये।॥ एक सहकारी दुग्पशाला खोलनी 
चाहिये । मैंसों के स्थात वर सायो का अधिक प्रोत्माहत दिया जाना चाहिये 
मरे हुए पशुभा को खाल का उपयोग करने के लिये उचित प्रवन्प होता 
चहिय । 

(६) व्यापार एवं वारिस्य को दृष्टि से कृषि-्सम्बन्धो एवं भौयोगिक 
उन्पाइन के लिये सहत्तारी मण्डार खोले जाने चाहिये। सटकारी उपभोक्ता 
मष्डार खोलने चाहिय । केवल उन्ही चीजों का ग्रायात किया जाये जोकि 
गाव मे पैदा नही की जा सरती हैं और उत चीजा का लिर्यात दिया जाये 
जा कि भावश्ययता से भधिक उत्पन्न होती हैं। प्रावश्यत वार्ों के लिये 
इलाफारा को मुविधायें प्रशन की जाती चाहिय। 


(७) सफाई एवं मैंडीकल सुविधा--यार मे सफाई का प्रवन्य बरते 
के लिय नातिया बी समुचित व्यवस्था होनी चाहिय  जनताबी ज्यादतियों 
वो रोकतर महामारी को पतते से बचाना चाहिये पीने के पाती भा पर्याप्त 
अ्रदन्ध किया जाता चाहिय। गाँव का एक झ्म्पताल की तथा शिगु 
विक्त्सिालय एवं प्रसूतिगृह हों भौर उतके द्वारा छोत्र के निवासियों को 
पर्याप्त घुविधायें प्रदात को जायें । 

(5) यात्र मं रहते वासे लागा को सस्ता स्याय प्रदात दिया जाता 
चाहिये | इसने जिये पचायत भो विस्तृत कादूनी शततियाँ प्रशनवी जाती 
आांहियें । उनको दीडानी एवं फौजदारों दोनोहो क्षेत्रो में प्रधिषार 988 
चाहिये मुफ्त कानूनों सहायता हृव ्रावार”्र सूचना का प्रदत्ध विया 
जाता चाहिये । ि 

(६) पामिर एद सामाजिक वार्यकर्मों के प्रदबसर पर गांव है सोगा 
से उबित दान दसूस करना सथा यह देखता हि धाय तथा ब्यय दे सही मैसे 
श्| जा रहे हैं घघवा महों + 

दचायतों दे स्पाय सम्बधी कारों के यारे मे डिस्तार के साथ गगते 
हुये थी मन्नारादश्ष ने दिया है हि दान पंरायत +। स्थाय की फडापना वा 
कार्य सॉपा जादसा । घसद से स्शय वचायह) की कोई प्रावश्पइता मरों है । 
धाद में रहने बाड़े साग गरीद होते है धौर इसविये उतकों खाँव ले बाहर 
जाते भी जजरद मरी होती बाहिय। यदि स्शयायद के थयोई एक प्रामोण 
भरी शक कर्यों मे रहे खबा घाता बप्ुन्य धत एशएफ समय नष्ट इछा रहें 


तो इसके परिणामस्वरूप कंवल यहा हो सकता हूँ कि बहू कजदार हा पद 
हो, कर्ज के नीचे ही जिन्दा रहें ओर कजंदार के रूप में ही अपने भार 
स्थाग दे | ग्रामीण को सभी आवश्यक गवाह गाँव मेंही प्राप्त हो जायेगे 
और वह वकौलों के शोपणजनक व्यवहार की चपेट में न_ आयेगा ( जब कभी 
कठिन मामले उपस्थित हो जायें तो उनकी जटिलता से उलभने के लिये 
जिला या तलुके का उपन्यायाधीश भी एक निर्देशक एवं सहायक का काम 
कर सकता है। गाँव पंचायत का श्रध्यक्ष तालुका पंचायत का सदस्य हाता 
चाहिए तथा इसके अध्यक्ष को जिला परिषद का सदस्य होना 
चाहिये । उसे नागरिकों के साथ निकट का एवं भाईचारे का व्यवहार करना 
चाहिये तथा जब कभी भी आवश्यकता हो उन्हें कानून से सम्बन्धित जानकारी 
अदान करनी चाहिये । इस व्यवस्था द्वारा प्रदान किये गये न्याय में कई 
विशेषतायें होती हैं । यह तुरन्त हो सकता है, यह सस्ता होता है, यह श्रधिक 
न्यायपूरं होता है क्योंकि सारी बातें श्रधिक विस्तार के साथ गांव के 


सिवासियों को ज्ञात रहती हैं तथा यहां घोखे की सम्मावनायें कम 
रहती हैं। 


इस प्रकार पंचायत व्यवस्था में गांव को मूल इकाई माना जाता है । 
श्रीमन्नारायण की पंचायत व्यवस्था में गांव पंचायतों के ऊपर तालुका 
पंचायतें होती हैं ।॥ तालुका में कम से कम बीस गांवों की एक इकाई होनी 
चाहिये जिसमें कि २०००० के करीब जनसंख्या हो। गांव पंचायतों के 
अध्यक्ष तालुका पंचायतों के 'भी सदस्य होने चाहिये । उनके अध्यक्ष मिलकर 
जिला पंचायत तथा फिर प्रान्तीय पंचायत और इसी प्रकार राष्ट्रीय पंचायत्त 
की स्थापना करते हैं । प्रत्येक स्तर पर इसके कार्यो' को विस्तार के साथ 
गिना दिया गया है । यह व्यवस्था की गई कि उच्च पंचायतें अपने कनिष्ठों 
को परामर्श दें, विशेषज्ञतापूर्ण निर्देशन करें, तथा आम पंचायतों के कार्यों 
का पर्यवेक्षण एवं समन्वय करें । लोक सेवा में वृद्धि एगं प्रशासकीय कार्ये- 
कुशलता की दृष्टि से यह सब करना उपयोगी रहेगा। महात्मा गांधी ने 
जिस अहिसावादी राज्य का वर्णव किया: है वहां इकाइयों द्वारा केन्द्र प्र 
नियंत्रण रखा जायेगा-इसका उल्टा नहीं होगा। महात्मा गांधी का यह पक्‍का 
मत था कि “्रजातन्त्र! केन्द्र के बीस व्यक्तियों: द्वारा क्रियान्वित नहीं फिया 
जा सकता प्रजातन्त्र के फल और फूलों को प्रस्फटित करने के लिए यह 
जरूरी है कि उसे नीचे से उठाया जाये, श्रर्थात्‌ गाँवों में इसके बीजों को 
बोया भ्ोर अ कुरित कराया जाये। भारत के सच्चे प्रजातन्त्र की इकाई गांव ही 
हो सकते हैं। भ्रगर भरे क॑ गांव पंचायती राज चाहता है तो कोई भी झ्से 
ऐसा करने से रोक नहीं सकता । प्रजातन्त्र तो उसके. सभी सदस्यों का 
सक्रिय सहयोग चाहता है और इसी में उसके फल प्राप्त हो सकते हैं। 
स्वतन्त्रता से पूर्ण स्थानोय निकायों के कार्य 

(कप्रालांणाड$ एण॑व6स्‍्या क0965 ॥छ००८ प्रतेकशातशा००) 


ब्रिटिश शासन-काल में देश के एजं विदेश के परिवर्तनों है 
वित होकर स्थानीय सरकार के क्षेत्र में थ के अनेक परिवर्तनों से प्रभा- 


समय-समय पर महत्वपुर्ण परिवर्तन 


हद भारत मे स्थानीय लोक प्रशासन 


किये गये। इन समी परिवततनों के परिणामस्वरूप समय-समय पर इसके 
रूप म अब कार्यों मे भी बदलाव आया। सन्‌ १६०० म जब मवीन 
व्यवस्थापन द्वारा जिला एग नगरपालिका बोर्डों से जिला श्रधिकारों 
के हट जाने स॑ परिवतेन भ्राया, उसके बारे में लिखते हुये साइमन ने 
बतामा है कि यह झेंक नवीन व्यवस्था के प्रारम्म से श्रधिक कुछ नहीं था। 
यह स्वेच्छाचारों शासन के स्थान पर प्रजातन्वात्मक व्यवस्या का विकल्प था । 


अश्रधिकारी व्यवस्था में जिलाधीश महोदय स्वय ही निर्णय लेते थे । 
बाद से इन निर्णेयों को दे पपने जिला अधिकारियो के अभिकरण द्वारा ही 
क्रियान्वित कराते थे । किन्तु नवीव व्यवस्था म॑ तो नीति निर्धारण श्रेव 
दिन प्रतिदिन के कार्यो का सम्पादन करने के लिये नये तरीके भ्पनाना 
जरूरी था । भ्ग्रन जी थानीय ससस्‍्यायें मारत के सामने आदर्श थी । ब्रिटेन मे 
इन भ्रावश्यकताओो की पूर्ति, पर्यवेक्षण के उत्तरदायित्व को श्रनेक समितियों में 
विमाजित करके की गई | 


जत्र मारत मे द्व॑त शातत की स्थापना की गई और स्थानोय सरकार 
के सम्बन्ध मे नवीन व्यवस्थापन किय्य गया ता इस आवश्यकता पर पम्रधिक 
ध्यान नही दिया जा सका कि नयी परिस्थितियों की नई प्रावश्यक्तायें क्या 
हैं। सम्पूणा योई का ही झक प्रशासकीय सस्था माना जाता था जवकि 
विभिन्‍न सवाझओो के लिये प्रजन्धात्मक स्टाफ की नियुक्ति बहुत कम की गई। 
भ्रेसीडन्सी कस्बो तया कुछ नगरो वा छोडकर कही भी परिपद के क्लके 
का पद मान्यता प्राप्त नही था तथा केवल बम्बई भौर मद्रास के ही कार्य- 
पालिका प्रधिकारियों को कार्यकान की गारल्टी दी गई थी। नवीत प्रशास- 
फीय यंत्र के भ्ताव मे सारी व्यवस्था पुराने भम्यास पर ही प्राघारित 
रही । पहले की भाति प्रब_ भी समाप्ति लोऊ सेवाओं के सचालन एग 
पर्यवेक्षण मे, तथा सदस्यों के विचार-विमर्श एवं समन्वय मे केद्वबिन्दू बता 
रहा । जब जिलाधीश को समापति बनाया जाता था तो वह भ्रपने प्रमतव 
एवं शक्ति से मनोनीत सदस्यों को श्रपना बना लेता था ताकि स्व॑य की 
नीतियों को क्रियानवित कर सके । किन्तु जब इसका स्थान गेर-प्रधिवारी 
समाप्ति ने ले लिया तो उसे निर्वाचित सदस्यों का समेत प्राप्त मम 
कोशिश बरनी पडी $ यह समर्थन वे वेवल तमी दे सकते थे ऊबकि उतके हितों 
की साधना की जाये । जब समापति अपने व्यक्तित्व की शक्ष्तियों द्वारा 
भारी बहुमत का समन प्राप्त कर लेता या क्ाग्रेस बोर में वह दल का 
समर्थन पा लेता, केवल तमी स्थानीय बोई के मामलों में कार्यक्रुशलता 
एव निरन्तरता रह सकक्‍तो थी। 


समापति भब भी वायंप्रालिका वा सक्रिय भस्यक्ष था। इसवा 
अर्थ यद है कि इस पदाधिकारी वो कार्यालय के कार्य के लिए प्रतिदिन कुछ 
चटे व्यय करने पड़ते थे ताकि यह बायें का निरीक्षण कर सके, शिकायतों एव 
प्रपीसों को यु सके भौर वर्ष मे कई साह तक धपने द्ोत्र का दौरा कर सके । 
चजील भव भी स्थानीय निकायो के मदस्वपूर्णा सदस्य थे। समापति के बार्यों वा 
अध्ययन गरने पर ज्ञात हो जाता है कि उनम से घधिकांश सोगो ने ईमान 
दारी के साथ कार्य क्या ठया तागरिक सेवाघों के सेत्र मे उत्पाहपूर्ण योगदान 


भारत में स्थानीय सरकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ६६ 


किया | सरदार वललभभाई पटेल ने अहमदाबाद नगरपालिका (१६२४-२८) 
का तथा झरुवाजा नाजिमुद्दीन ने ढाका नगरपालिका छेंग प्रवस्ध अत्यन्त 
कुशलतापूर्वक किया ! 

स्थानीय मामलों का प्रवन्ध बोर्ड की लम्बी मीठिगों द्वारा किया 
जाता था जहां कि औपचारिक रूप से प्रस्ताव रखे जाते थे तथा उन 
पर वाद-विवाद किया जाता था। यह बहुत कुछ उसी प्रकार व्यवहार 
करती थीं जिस प्रकार कि विधान परिपदें करती थीं । श्रपेक्षाकृत अब वेठके 
अधिक होते लगी, साथ ही इनमें उपस्थिति भी चढ़ गई । ये सभी बातें 
एक स्वस्थ परम्परा की सूचक थीं जो कि स्थानीय सरकार को वास्तविक 
रूप प्रदान करती थीं । इससे पूर्वे श्रधिकांश कार्य जिलाधीश के कमरे में 
बैठकर किये जाते थे। समिति व्यवस्था, जो कि ब्रिटिश लोक प्रणासन की 
मूल विशेषता मानी जाती है, श्रभी तक यहां की विशेषता नहीं वन पाई थी। 
एक अ्रधिकारिक प्रतिवेदन (०0४) 7०007) के अनुसार समिति एवं 
उप-समितियों, में जहां पर कि वास्तविक कार्ये सम्पन्त किया जाता हैं, 
मूलत: वहुसत दल रहता है तथा अन्य दल को निर्वाचन में कोई अ्रवसर 
प्राप्त नही होता । नीति को श्रमावित करते में अल्पसंस्यक पापंदों का 


कोई महत्व नही होता, वे सामान्य बैठकों में केवल बोल सकते थे, मतदान 
कर सकते थे ।* 


स्थानीय सरकार की सेवाओं की असंतोपजनक सम्पन्नता का कारण 
बोर्ड के सदस्यों का उतके अधिकारियों एवं सेवकों के प्रति दृष्टिकोण ही समभा 
जाता था। किसी भी महत्वपूर्ण कार्यपालिका लियुक्ति को.मतभेद का विपय 
बना दिया जाता था तथा प्रत्येक स्थानीय चुनाव के बाद राजनैतिक महत्व के 
पदों को सुविवायें प्रदान की जाती थीं । उत्तर प्रदेश के राजनीतिज्ञों की एक 
समिति इस वात पर सहमत थी कि---वर्तमान व्यवस्था में ,भाई-भतीजावाद 
एवं पक्षपातपूर्णो व्यवहार को श्राधार बनाकर ही नियुक्तियां एवं पदोस्ततियां 
को जाती हैं और उम्मीदेवार की योग्यता अथवा उपयुक्तता पर, बहुत कम 
ध्यान दिया जाता है ॥१ अनेक नियुक्तियां व्यक्तिगत, साम्प्रदायिक श्रथवा 
राजनंतिक आधारों पर की जाती थी। यहाँ तक कि जिन वरिष्ठ तकनीकी 
अधिक रियों की नियुक्ति के लिए सरकार कुछ योग्यतायें निर्धारित कर देती 
थी वे भी प्रायः उन योग्यताओं के बिना ही नियुक्त कर दिये जाते थे । इसके 
अतिरिक्त स्थानीय सरकार की सेवाओं में ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि योग्य 
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१०० भारत मे स्थानीय लोक प्रशासन 


व्यक्तियों को भ्रपनी शोर झाकपित कर सके | विशेष रूप से कम शक्तियों के 
बरिप्ठ पदो की स्थिति भौर मी खराब थी । इन पदो पर परशेन्नति की गति 
अत्यन्त धीमी एव पक्षपातपूर्ण होती थी | 


सामान्य रूप से “शहरी प्रशासन” देहाती प्रशासन की श्रपेक्षा अधिक 
ऊंचा था। इसके अनेक स्पष्ट कारण थे। नगरपालिका की प्रविव्यक्ति भ्राय 
अधिक थी, प्रशासन की इकाइयाँ भ्रधिक फैली हुई नहीं थीं, सदस्य-गण सम- 
स्याझ्नो का ऐसे ही समाधान कर सकते थे मानो वे उनके दरवाजों पर ही 
प्रारम्म हुई हो । इसके भ्रतिरिक्त कस्बे के मामलों पर लोकमत का प्रमाव 
श्रधिक स्पष्ट रूप से पड सकता था । द्वत शासन के वर्षों मे एक वात यह तो 
स्पष्ठ हो गई कि स्थानीय सरकार की वर्तमान व्यवस्था सतोपजनक नहीं 
हैं। इस विचार से सरकारी प्रधिकारी एवं दष्ट्रीय नेता दोतो ही सहमत थे । 


इवतनता के बाद पचायती राज में उल्लेखनोय विकास 
[[णएणा४ए( [300772॥5 थे ९०५ 0फुशावैशाट९ ?आलघ३आ 72०] | 


सस्‍्वतत्र मारत के प्रयम राष्ट्रपति डॉ० राजेद् प्रभार ने थावरों को 
प्रशासन की सूत इकाई माता है जा कि प्राचीत काल से ही झत्यस्त मह वर 
योगदान करती रही है । सविधान समा ने स्वतत्र भारत क सविधान का प्रथम 
प्रारूप फरवरी, १६४८ मे प्रसारित किया | इसम गाव पचायतों का उल्लेख 
नही था इसलिए अनेक लोगों ने इसकी झालोचता करते हुए सुझाया कि भार- 
तीप सविधान को मूलत: भारतीय होता चाहिए। हिन्दू राजनीति में गाव» 
पचायतें प्रशासन का आधार थी झत . भाज भी उनकी भ्रवेहेलता नही की जाती 
चाहिएं। इसके जवात में डॉ० ग्रम्बडकर ने प्राचीन मारतीय गावो के योगदाव 
की सारहीनतता पर णोर डालते हुए कहा कि यदि इनको पुन: स्थापित कर 
दिया गया तो हममे से किसी को मो इन पर कया गे हो सकता है ? यद्यपि 
गाव प्रारम्म से भ्रव तक चले आ रहे हैं. किन्तु किसी मी चीज का भस्तित्व 
मात्र ही उसके मूल्य एव महत्व का भाधार नहीं माना जा सकता। डॉ० 
प्रस्वेडकर ने इस खात पर झाएचये प्रकट किया कि जो लोग प्रौलीवता एन 
माम्प्रदायिक्ता कर विरोध करते हैं दे हो क्यो और किस प्राघार पर ग्राम 
पचायतों का समर्थन करते हैं। उन्ही के शब्दों मे--गाव स्थानीयता का प्रतीक 
है भौर प्रशान, सकुचित दिमाग एवं साम्प्रदायिकता की निशानी है। मुझे 
प्रसन्‍तता है. कि सविधान के प्रारूप में ग्राव का बहिष्कार करके व्यक्ति को 
इसवी इकाई बनाया गया है ॥४ $ 
लिये जज अर 
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डॉ० अ्रम्बेडकर के इस मत का भारी विरोध किया गया। इसको 

मा गांधी के स्वप्वों का विरोधी माना गया। श्री ढी० प्रकाशम्‌ ने कहा 
पंविधान में इस प्रकार का संशोधन किया जाना चाहिए कि वह उन लाखों 
बालों के लिए उपयोगी बत सके जिनके लिए स्वतंत्रता प्राप्त की गई 
गोकुलमाई भट्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो संविधान ग्राम पंचायतों 
कोई स्थान नहीं देता वह मारत के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता । इसी 
पर की अनेक आलोचनाओों के परिणामस्वरूप जब १६ नवम्बर, १६४८ को 
यु की नीति के निर्देशक तत्वों पर बहस प्रारम्म हुईं तो २२ नवम्बर को 
, सत्यानम्‌ ने एक नया श्रनुच्छेद जोड़ने का प्रस्ताव किया श्रौर कहा कि 
ज्य को ग्राम पंचायतों का संगठन करना चाहिए तथा उनको वे शक्तियां 
गन करनी चाहिए जो कि उनको स्वायत्त सरकार की इकाई के रूप में कार्य 
न्‍ने को प्रोत्स।हित कर सकें । एच० बी० कानयव ने भी कुछ इसी प्रकार का 
गोघन रखा था। श्री सुरेद्रमोहन घोत ने कहा कि अतीत काल में गांवों 
मारत की एकता को बनाये रखने के लिए वहुत कुछ किया है । डॉ० श्रस्वे- 
कर ने इस संगोधन को स्वीकार कर लिया। नये भारतीय संविधान के भाग 
7र के चालीसवें अनुच्छेद में यह कहा गया है कि “राज्य, ग्राम पंचायतों को 
गठित करने के लिए कदम उठायेगा तथा उनको इतनी शक्तियां एवं सत्ता 
पेगा जो कि उनको स्वायत्त सरकार की इकाइयों के रूप में कार्य करने के 
गेग्य बना सकें । 5 भारतीय संविधान में पंचायती राज-यवस्था के महत्व 
ग़ उल्लेख अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व रखता है । एच० डी० माल- 
गीय के कथनानुसार “मारतीय संविधान में पंचायत-विचार को संलग्न करना 
रत्यन्त महत्व की घटना थी जिसका राज्य की वनावट पर बडा एवं सुद्रगामी 
प्रभाव होने वाला था |” इस निर्णयका पूरे देशभर में स्वागत किया गया । इसके 
रा उस सिद्धान्त को मान्यता दे दी गई जो पहले केवल शब्दों तक ही 
सीमित था । अब यह सम्मव हो गया कि ग्राम पंचायतें आर्थिक संगठन का एक 
मुख्य आधार बन जायें तथा सामाजिक बुराइयों को दूर करने में भी महत्वपूर्रा 
योगदान करें । राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धान्तों में स्थान मिलने के बाद 
से ही भारत में ग्राम पंचायतों का संगठव किया जाने लगा । बहुत शीघ्र ही ये 
पंचायतें लोकप्रिय होने लगीं। कांग्रेस दल ने पंचायती राज की स्थापना से 
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ग्रे भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


शीघ्र ही अपनी नौतियो एवं व्यवहार को प्रमावित करना प्रारम्म किया। मई, 
१६५४ के प्रन्तिम सप्ताह म जब नयी इिल्ती में काप्रे मु दल वी बैठक हुई 
कार्यकारी समिति ने यह प्रस्ताव पास किया कि---/बार्यकारी समिति विभिल्त 
राज्यो मे पचायती राज की स्थापना वे महत्व को जानती है। गहने केवल 
प्राचीन मारत की परम्पराभो को बनाये रखने वा हो एक तरीका है वर 
यह भाज की परिस्थितियों में भी उपयुत्त है। प्ाधुनिक्र राज्य 
केन्द्रीयकरण की ओर बढ़ते जा रह हैं । इस प्रवृत्ति वो स्थानीय स्वायत: 
सरवार की सध्याझों का विकास करके सुलित करना चाहिए ताकि छल 
जनता ही अपने प्रशासन में भाग ले सवे' तथा सामाजिक णोदत के पन्य पहनुपों 
जैसे प्राधिक, न्यायिक घाहि में मी सक्तिखा के साथ योगदान कर सके। हें 
सबसे प्रच्छी प्रशार तमी क्या जा सत्ता है जबकि मारत के गांवों मे पचा- 
मतों का विकास विया जा सके । इत पचायत्रों के पाल स्यायिक्र कार्यों 

भआति प्रशासनिक कार्य भी सौरे जे येगे /”” समिति ने म्याय पचायतों की रचना 
पर जार दिया ताहि नियमित न्थायालयों का भार कस क्यिजासके। ई 
व्यवस्था के भन्तगंत न्याय जल्दी तथा कम खर्च में प्राप्त किया जा सकता था। 
समिति का मत था कि इस अकुर वी पचायतें स्थानोय परिम्पितियों एप 
परम्पसाप्रों के अनुसार स्थापित की जाती चाहिए । इनको भपने क्षेत्र 
समाज का प्रतिनिधित्द करना चाहिए । इस दृष्टि से धर्म भा जाति के 

पर भेदमाव नही कया जाता चाहिए । 


विषय कय महत्व देखते हृए कार्यक्रारी समिति ने एक समिति निरषुक 
की जिसमे डॉ० कैलाशनाथ क/टजू , श्री जगजीवतराम, गुलजारीलाल ना, 
स्यानी गुदमुखर्सिह सुसमाफिर, केशवदव मालवीय तथा श्रीमनन्‍्तारधरश 
उच्च कौटि के नेताभा को सदस्य बनाया गया! इस समिति का सर्द एव 
लिए क्या गया था कि यह प्रश्न के समी पहचुपो प्रो पर विचार करे, 
राज्या से पचायत के कार्यों के बारे मे जो प्रतिबेदत भायें उत पर 5204 
के कार्यकारी समिति की होते वाली भ्रयत्ती बेठक मे झपना न प्रस्तुत 
करे 

इस उच्च स्वरीय समिति ने झपनी नियुक्ति के बाद एक विस्टू! 
अ्रश्नावली ठैयार की जिसे लगमय एक हजार पतो पर भेजा गया। प्राय: 
सभी राज्य सरकारों न इस प्रश्तावली के उत्तर भेजे। इनकों प्राप्त 2 
ही समित्ति तुरन्त ही महत्वपूर्ण मसलो पर विचार करने के लिए बैठाई गई। 
विचार-विभश के समय समिति मे केन्द्रीय वित्त मंत्री सी» डी० देश 
राष्ट्रीय नियोजन झायोग के उपसमण्पति बी० टी० इृथ्णमाचारी, मोहतलले 
गौवम झादि को भामत्रित किया ४ समिति के प्रतिवेदन पर १६ जुलाई, १६४ 
को हस्ताक्षर कर दिये गये । इस समिति की मुख्य सिफारिशों का सार 
प्रकार दिया जा सकता है-- 

कांग्रेस प्राम पंचायत समिति की सिफारिश 


१ पचायत व्यवस्था भारत में स्वस्थ प्रजातवात्मक परम्पराभो के 
लिए एक सारशुक्त आधार प्रदान करती है। राज्य को चाहिए कि बह इसके 
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विकास को प्रोत्साहित करे ताकि वह प्रशास्त एवं समाज के अन्य कार्यों जैसे 
सामाजिक, श्रारथिक एवं न्यायिक श्रादि में सक्तिय योगदीन करे | 


२. संविधान में दिये गये लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पंचायतों को 
न केवल स्थानीय स्वायत्त सरकार की इकाई के रूप में ही कार्य करना चाहिए 
वरन्‌ उन्हें सामाजिक न्याय एवं सहकारी जीवन के साथ ही पूरा-पूरा रोजगार 
प्रदान कराने के लिए भी ब्रयास करता चाहिए । 


३. यदि ग्राम पंचायतों की संस्था के माध्यम से झरधथिक एवं राजनैतिक 
शक्ति का विकेन्द्रीकरण कर दिया जाये तो संविधाव के आधारभूत सिद्धान्तों 
को आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा ॥ 


४. भूमि सुधार के व्यवस्थापन द्वारा मध्यस्थों की व्यवस्था को समाप्त 


कर दिया जाना चाहिए । राज्य को यह कार्य गांव पंचायतों को प्रोत्साहन के 
माध्यम से ही पूरा करना चाहिए । 


५. ग्राम-पंचायतों को इस प्रकार के प्रजातंत्र का विकास करना 
चाहिए जिसके माध्यम से इस प्रकार का नेतृत्व पतप सके जो पग्राम्य-जोवन 
के सभी तत्वों का प्रतिनिधित्व करे तथ। सभाज के कार्यों का संचालन करे | 


६. श्राम पंचायतों की सफलता इस बात पर निर्मर करती है कि वे 
आम्य समाज में कितना उत्साह एवं एकता की भावना पतपा सकती हैं । यदि 
गाव की जनता के सभी भागों का विश्वास इन्हें प्राप्त है तो सफलता की आशायें 


बढ़ जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि पंचायतों को दलीय राजनीति से 
अलग रखा जाना चाहिए । 


७. ग्राम पंचायतों के चुनाव में सर्वेसम्मत्ति को बहुत ,महत्व दिया 
जाना चाहिए। एकत्ता लाने की दृष्टि से उन पंचायतों को श्रधिक शक्ति प्रदान 
की जाये जो कि अपना सरपंच स्वेश्नस्मत्ति से चुन सकें । 


८. जहां तक सम्मव हो सके, उक्त मूल मान्यताओं से दूर हटने की 
सम्भावनाभ्रों की रोका ही जाना चाहिए किन्तु यह भी ध्यान रखना चाहिए 
कि सारे देश में पंचायतों के प्रतिदिन के कार्यो में कठोरता नहीं बरती जा 
सकती । यह राज्यों के ऊपर ही छोड़ दिया जाना चाहिए कि वे स्थानीय 
परम्पराओं, आवश्यकताओं तया परिस्थितियों को ध्याव में रख कर ही 
पंचायतों का सगठन करें । हे 


६. पंचायतों का चुनाव वयस्क सताधिकार के आधार पर 
चाहिए | गांव के समी वयस्कों को यांव समा का सदस्य बनाना 
वयस्कों की संख्या वहुत अधिक हो, वहां परिवारों के प्रतिनिधियों के मिल 
कर ही ग्राम सभा बना देनी चाहिए । गांव सभा द्वारा निर्वोचित ग्राम पंचायत ; 
को एक प्रकार से इसकी कार्यकारिणी माना जाना चाहिए | गांव पं हक 
के सदस्यों की संख्या गांव की जनसंख्या के आकार पर निर्भर करती है। 
पंचायत में अनुसूचित एवं जन-जातियों को उनकी जनसंख्या के श्र रे 
सुरक्षित स्थान प्राप्त होने चाहिए । "कक मर 


होना 
चाहिए। जहां 


रुन्ड भारत मे स्थानीय लोक प्रशासन 


१० ग्राम पचायतों के चुनाव की व्यवस्या उतनी सरल होनी चाहिए 
जितनी कि वह हो सकती है । जित पचायतो में चुताव सर्वस्म्मत्ति से 
सकता हो वहा किसी प्रकार की कठिताई नहीं होती चाहिए। जहाँ सभी 
सदस्यों का चुनाव एक मत से न हो सके चहां गुप्त मतदान द्वारा चुताव क्या 
जाता चाहिए। गाव के ही बरतनों या पीपो का उपयोग करके व्यवस्था 
और भी सरल किया जा सकता है। समिति का विचार था कि जहाँ गाद 
जनता इस बात से सहमत हो वहाँ पर हाथ उठा कर चुनाव करने मे भी ज्व्मी 
प्रकार की बुराई नही है। 


११ गाव पचायत के सगठन की इकाई एक ऐसा गाव होना चाहिए 
जिसकी जनसल्या १५०० से २००० तक की हो, केवल ऐसी पचायतें हो 
समाज की झावश्यक्ताझो के अनुसार कार्य कर सकती हैं। फिर मी प्रत्येक 
राज्य की परिस्थितिया अलग अलग हो सकती हैं इसलिए इस 2३% 
भे कठोरता वा रुख नहीं भपनाना चाहिए। जहां कही भी स्‍्रावश्यक हो वह! 
कुछ छोटे गावो को मिलाकर एक इकाई बना दी जाये । 


१२ पंचायत के कार्यों का पर्येवेक्षण करने के लिए तथा उतरे 
विनियमित एव समन्वित करने के लिए एक निकाय होना चाहिए। इस, श 
के कुछ कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य मी होने चाहिए । इन निकायों 40% ४ 
सीत नहीं किया जाना चाहिए वरन्‌ सरपचो द्वारा मप्रत्यक्ष रूप से 
किया जाना चाहिए । है 

१३ पचायतो के भनेक प्रकार के कार्य होगे चाहिये वाह रण के 
नगरपालिका सम्बन्धी, सामाजिक, स्‍्राथिक न्यायिक झादि । ल्‌' 
सम्बन्धी कार्यो मं सफाई, गाव की सडकें, सामाजिक भवनों की रचना द्वारा 
रक्षा, पेय जल के लिये व्यवस्था हो। यदि शिक्षा की देख-रेख जिता बोर हि 
नहीं की जा रही है तो ग्राम पचायतो को यह कार्य सॉंपा जा आहत, के 
स्थिति में पचायतों के शिक्षा सम्बन्धी कार्य राज्य के शिक्षा विभाग के पा 
होंगे । इन नगरपालिका कार्यों के धतिरिक्त गाँव पचायतों को कुद्ध ऐि सपे 
कार्य भी करने चाहिए जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर उस 
जायें । 

१४ न्याय पंचायतों का सगठत एवं बाय ग्राम पचायतों से ि 
प्रकार का होना चाहिए। प्रत्येक न्‍्याय पंचायत को पांच या छ हजार 
ज7सस्या वाले तथा सीत मील वे पेरे से रहने वाले सोगो बी सेवा शसती 
चाहिए । प्रत्येवः ग्राम समा को पचायत मे प्रतिनिधि चुनने के भतिरिक्त ! 
पंचायत मे कार्य करने के लिए मो पांच सदस्यो की पैनल चुत देनी शा + 

इस भाधार पर स्याय पचाउत मे सममग तीर निर्वाचित सदस्य हो जा 
मामतो पर विचार केदल प्राच सदस्यों द्वाराही किया जाना चाहिए | 
मामला जिस गाद का हो उसे वढ़ी पर सुना जाता चाहिए। जदाँ तक का वार 
हो सके एक मामले को एवं ही बैठक में सुलका देता चाहिये तावि भवाः दशा 
हूुप से देरी न हो । इन स्थाय पचायतों में दिसी वकील को ने प्राते ड्रि 


मारत में स्थातीय सरकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि १०५ 


जाये | गांव द्वारा न्याय पंचायत के लिए जो पांच सदस्थों की पैनल चुनी जाये 
उसमें एक हरिजन तथ। एक सुत्री का होना जरूरी हैं । 


१५. भारत में नियोजन केवल तमी सफल हो सकता है जबकि यह 
गांवों पर अधारित हो । इसमें गांव पंचायतें अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान कर 
सकती हैं। इसके लिए विकास परिषद को नियोजन करते समय ग्राम पंचायतों 
का सहारा लेना चाहिए । इससे गांवों में एक स्थायी प्रकार का नेतृत्व निखरेगा 


साथ ही इससे गाँवों के देहाती विकास के सभी पहलुओं को देखने में भी मदद 
मिलेगी । 


१६. कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त उपबन्ध होने चाहियें 
ताकि वे विकास कार्य को अ्रपती समस्त तकतीकों के साथ चला सकें । यह 
एक प्रकार से वेरोजगार थ्रुवकों को एक अवसर प्रदान करेगी । गैर अधिकारी 
अभिकरणों का सहयोग प्राप्त करने का भी प्रयास करना चाहिये उदाहरण के 


लिये सर्व सेवा सघ, गांधी राष्ट्रीय स्मृति निधि, कस्तूरवा गांधी राष्ट्रीय स्मा- 
रक निधि आदि । 


१७. पंचायतों को राजस्व इकट्ठा करने का कार्य अधिक से भ्रधिक 
सौंवा जाना चाहिये तथा उनके प्रतिदिन के कामों को सम्पन्न करने के लिये 
१५ अयवा २४ प्रतिशत भाग उन्हें दे - देना चाहिये । पंचायतों को श्रम कर 
लगाने का अधिकार मी होना चाहिये । श्रर्थात्‌ उन्हें यह शक्ति होनी चाहिये 
कि वह आवश्यकता पड़ने पर गांव वालों की सेवा प्राप्त कर सके। तो भी 
यह प्रयास क्रिया जाना चाहिये कि गांव वाले स्वेच्छा से ही श्रमदान के रूप में 
सार्वजनिक कामों में भाग ले सकें । यदि कोई व्यक्ति श्रम न करना चाहे था 
न कर सके तो उसको उस कार्य में लगने वाले घन का दुगना भरना चाहिये । 
गांव की सामान्य भूमि भी पंचायत की आ्रामदनी का एक अ्रन्य स्रोत हो सकती 
है । राज्य को भी पंचायतों के कार्य संचालन को सरल बनाने के लिये समय: 

समय पर योगदान करते रहना चाहिये । 5 


१८. सहकारी संस्थाओं एवं ग्राम पंचायतों के कामों को अलग्र-पलग 
बनाये रखना चाहिये क्योकि सहकारी भण्डारों का क्षेत्र ग्राम पंच/यततों से भ्रधिक ः 
व्यापक है, यह ऐच्छिक है तथा पंचायतों की भांति श्रावश्यक नहीं है । पचायतों 
को चाहिये कि वे सहकारिता के विकास के लिये प्रयास करें तथा. समय रे 
प्र विकास से सम्बन्धित प्रतिवेदन प्राप्त करती रहें । नसमय 


कांग्रेस ग्राम पंचायत समिति के प्रतिवेदत पर सम्पूर्ण भारत में बिचा 
फिया गया। वह श्राज त्तक भी ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित व्यवस्थापन ३ 
प्रभावित करता रहता है । 3 


स्थानीय स्वायत्त-सरकार मन्‍्त्रों सम्मेलन, शिमला (१६५४७) 
जुन, १६५४ में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर के 

राज्यों के स्थातीय स्वायत्त सरकार मंत्रियों का एक सम्मेलन बुन्नाया सर्भ 
सम्मेलन शिमला में २५५ रे६ तथा २७ जून को हुआ । इसमें योजना ॥॥। यह 
के प्रतिनिधि, स्थानीय स्वायत्त सरकारों के प्रतिनिधि तया अन्य आस आयोग 
उपस्थित थे । साथ ही स्व० श्री जी० ची० मावलंकर ने इसका बा लोग 


हण्र भारत में स्तानीय लोक प्रशासन 


तया केन्द्रीय यूद्मत्री डॉ० के० एन० काटूजू ने मापण टदिब्रा। प्राहम्मिक 
भायण के समप्र बोलते हुय राजकुमारी अमृत्र कौर ने प्रयातमत्री के इप कषा 
का हव।वा दिया कि हमारी राजनैतिक एवं न्यायिक व्यवस्था का झ्रापार ग्राम 
पचायतें होरी च/हिये । वत के अनुसार हमारी यह एक गतत झ्रादत है कि 
हम शीय से प्रजातन वो बनाना चाहते हैं मीवे से तहीं। यद्यवि संविधान ने 
पवापतों वी व्यवस्था का उल्लेख किया है किन्तु झ्राज तक इस दृष्टि से 
सतोपजनत्र कार्य नहीं किया गया । उस समर लक लगभग एव लाख पचाय्त 
काम कर रही धी श्रत यह प्रावश्यक् था कि विभिन्‍न राज्यों वे अनुमतों को 
एक साथ मिलाया जाये ताकि वे प्रगासन एवं न्याय की प्रमावशील इकाइया 
बन सके और राष्ट्रीय नियोजन मे महत्वपूर्ण योगदान वर सके । 
अपने उद्घाटन भाषण में मि० मावलन्कर ने प्रशासन के विकेद्रीकरण 
पर जोर डाता । उ हो। बताया कि स्थानीय तिकायो को से केवत कम झक्तिया 
एवं उतरशपित्व सौते गय हैं वरन्‌ जो कुछ मी सौंपे गये हैं उन पर झेक 
प्रतिबन्ध एवं विरोधी प्रतिवत्ध लगा दिये गये हैं। उन्होंते बताया कि उच्च 
विकायों को अधीतस्थ निकायों पर विश्वाय करना चाहिये तथा यहाँ तक कि 
उतको गलती करने की स्उतत्ता भी सौंरी जानी चाहिये । मावलस्कर परत 
यह कथा भर पल महेल्वपूर्ण प्रतीव होत। है कि “एक झात्म प्रशाध्ितं ० 
प्रपनी मान्यता के अ्रनुसार पूरी तरह से स्पानोय या नगरपालिका *ि 
सही है यद्यपि इसके कार्य अधिकृतर नगरपालिका के या स्थानीय हो सकते 
इसे झफते स्वराज्य का इस भराघार पर मुख्य तथा मूल इंकाई बताना चार्ट ति। 
कि स्वराज्य केवल हम कुछो के द्वारा सचालित नहीं क्रिया जायेगा बरन्‌ (एपार्तिक 
प्रत्येक मारतीय द्वःरा विसवो इपके कार्यो में योगदान करने का श्रवेश्तर/रचता ए 
किया गया है।”” इस प्रकार एफ स्थानीय निकाय स्वराज्य की है बोड द्वार 
तथा हमारे प्रजातत्र को वास्तविक एवं विस्तृत बनाने वाली प्रशिक्षपत्रकता है । ऐप 
भी है।' (विमाग के भाषी 
श्रपों प्रारम्मित्र साथणों के बाद सम्मेलन दो उपसमा रण रे 
विमाजित हो गया । एक समित्रि ग्राम पच/यरों की समस्यापों पर भध्यया 
के लिये थी और दुसरी समिति नगरपालिका एवं स्वातीय दोर्टों की समस्यात्रो 
का प्रध्ययत करने के लिये । उत्तर प्रदेश के स्थार्रीय स्वायत्त सरकार मस्त्री 
श्री मोहनलाल गौतम को पचायतर समिति की अ्रध्यक्षता करने के लिये चुता 
गया। इस समिति से अपनी एक विस्तृत कारये सूची तैदार की। स्यातीय 
स्वायत्त सरकार मन्वियो के सम्मेलन ने इस समिति की जिन सिफारिशों 
को मान्यता प्रदान की उनमे से सुरूुय-मुख्य निम्व प्रकार हैं:- 
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१. पंचायतों स्वायत्त सरकार तथा नियोजन की पल इकाइयां हैं:-- 
समिति का मत था कि यदि हम यह्‌ चाहते हैं कि पंचायतें स्वायत्त 
सरकार की मूल इकाई के रूप में कार्य करें तथा नियोजन का मूल अभिकरण 
बन जायें और साथ ही उचित प्रशासन तथा ग्राम्य समाज के विकास के 
लिये उत्तरदायी बन जायें और ग्राम्य स्तर पर ग्राम्य जीवन के न्यायिक, 
कार्यपालिकों एवं श्राथिक क्षेत्रों में बह सब॒ किया जाये तो यह जरूरी हैं कि 
गांव की पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व किया जाये तथा उनमें रचनात्मक 
योग्यता को लाया जाये । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये यहं जरूरी है 
कि सारे गांव की जनसंख्या की बैठकें समय-समय पर बुलाई जायें। इनकी 
ब्रैठकों में आगामी वर्ष के कार्य-क्रम को स्वीकार किया जाये तथा बजठ को 
सहमति प्रदान की जाये । ग्राम सभा में या तो पंवायत क्षेत्र के सभी वयस्क 
हो सकते हैं भ्रथवा प्रत्येक परिवार से केवल एक ही वयस्क गा लिया जा सकता 
है । पंचायतों का चुनाव दलीय भेदभाव के आधार पर नहीं होना चाहिये, 
मुख्य रूप से उन पचायतों में जो क्रि अपने प्रारम्मिक स्तर पर हैं। यह बहुत 
अच्छा रहेगा कि पंचायत के चुनाव सर्वसम्मत्ति से हो जायें और मतदान की 
आवश्यकता न पड़े । चाहे ऐसा हाथ उठाकर क्रिया जाये अयवा अन्य किसी 
भी सरल तरीके द्वारा । चुनाव न होने पर खर्चा एवं परेशानी दोनों से ही 

बहुत कुछ छुटकारा प्राप्त हो जायेगा । जत्र सर्वेसम्त्ति से चुनाव होने तगेंगे 
लगे पंचायत का गठन अराजनै तिक वन जायेगा साय ही यह स्थानीय दलों को 
वअ्रमाजित होने से रोक देगा। यह भी सुकाया गया कि, सर्वेसम्भत्ति 
यह गठिन की गई पंचायत को अधिक शक्तियां एवं राज्य की सहायता प्रदान 
भाद जाये । 
गा हे « पंचायतों का अधिकार क्षेत्र:--प्तमिति का यह विचार था कि 
है ।पायतों की स्थापना करते समय हमारा लक्ष्य यह रहता है कि ग्रामीण 
। ँमाज की आवश्यकताओं को घूरा करने में प्रत्येक वयस्क से प्रत्यक्ष रूप में 
उसका योगदान कराया जाये, उन आवश्यकताओं के सम्बन्ध में प्राथमिकतायें 
निश्चित की जायें, उत्त कार्ये-क्रमों को बनाया तथा क्रियान्वित किया जाये 
जो कि ग्राम्य स्तर पर सस्ता एवं शीघक्ष न्याय एवं प्रशासन प्राप्त करा 
सकें आदि-प्रादि । इन लक्ष्यों को ध्यान में रखने के बाद-ऐसा प्रद्ीत होता है 
कि केवल गांव ही पंचायतों की स्थापना के लिये उपयुक्त इकाई हो सकता है 
जिसको आधार बनाकर नई सामाजिक व्यवस्था की रचना की जा सकती. है है 
इन सब वातों को ध्यान में रखने के बाद उपयुक्त यह रहेगा कि १०००-१४०० 
थी पनसंख्या वाले गांवों के लिये ही एक पंचायत स्थापित करदी जाय) 
जहाँ कहीं भी ऐसा करना सम्मव नहीं हो सक्के वहां पर उक्त सिद्धान्त के 
ध्यान में रखकर श्रावश्यंक परिवर्तत कर देते चाहिये । 
३. पंचायतों द्वारा राजस्व का रंकलनः--उमिति यह 
कि राजस्व एकत्रित करने का कार्य पंचायत्रों द्वरा का 
राजस्व का कुछ भाग उनको सौंव देना एक प्रगतिशील कदम है- जो 50 
पंचायतों की श्राय को बढ़ा देगा। किन्तु उचित यह रहेगा कि इर कि 
को कुछ चुनी हुई पंचायतों में करके देखा जाये। 0 आधीग 


१०५ भारत में स्थानीय छोद प्रशासन 


४ गांव के भूनि झमिलेशों (!.&70 7१८०७७४५) शो बताये रखना“ 
समिति का यह विचार था कि परदायतों को भी गाव बी भूमि का भ्मिनेस 
रखने के कार्य में हाथ बटाना चाहिये। ऐसा करने के! लिये पटवारी को 
पट्टे दारी से सम्दन्धित सभी परिवततेतों की सूचना पचायत को देनी चाहिये । 


५ बेकार भूमि का प्रबन्ध --समितरि का मत था कि सामास्य भूमि 
बा प्रवन्ध पचायनों के हाय मे होता चाहिये। पचायतें ही इस प्रकार को 
भूमि का प्रवन्ध करने तया रक्षा करने के निये उत्तरदायी होगी, वे ही उसरो 
खेती प्रयवा भत्य कार्य वे लिय पट“ दारी पर देंगी। विरायेशरों को भ्रधिक 
भार से बचाने के लिये इस प्रकार की भूमि को प्रत्यक्ष रूप से नही वरन्‌ 
पचायतो के माध्यम से दिया जाना चाहिये । 


६. परचायत एवं गाव का भ्रावििद्न जीवत >-समिति का विचार था 
कि विभिन्न उद्देश्यों के लिये सटकारी समाज की रचना वी जानी चाहिये 
ताकि वह लोगा की विभिन्न भावश्यकताभो को पूरी कर सक्ते) इसके 
अतिरिक्त पचायतों को उन सहकारी समाजों के कार्य सचालन में मी 

सहयोग प्रदान करना चाहिये किन्तु हर स्थिति में दोतो सस्याभो को भलग- 
परवग रसना चाहिये । पद्ायतो को सम्पूर्ण गाव के प्रत्येक क्षेत्र मे विकास के 
लिये प्रयास करना चाहिये जब कि सटकारी समाजो का सम्बन्ध केदल 
भाषिक जीवन से ही रहता है। यह कहा गया कि पवायतें च! तो सहकारी 
सस्या के कुछ कार्यों को स्वय सम्माल सकती हैं उदाहरण के लिये उच्तत 
बीजों की बिक्री भ्रादि। समिति के कुछ सदस्यों का मत था कि ग्रामीण 
जावत मे दोहरा सगठत एक प्रकार से प्रनावश्यक है भौर इसलिये पंचायतों 
मो ही बहुउद शीय सहकारी समाजो के कार्य सम्भाल लेने चाहिये। राज्य 
द्वारा दी जाने वाली सहायता के माध्यम के रूप में पचायतों का प्रधिर्क ते 
अधिक प्रयोग किया जाना चाहिये । 


७ साजिश उद्देश्य के लिये प्र(वश्यक सेवा"--प्मिति का गहना 
था कि स्थानीय सार्वजनिक कार्यत्रमों को क्रियान्वित करने के लिये प्राम्य 
समाज द्वारा श्रप्दान पर अधिक जोर दिया जाना चाहिये। पंचायतों व 
यह भधिकार होता चाहिये कि वे झपते क्षेत्र मे बाध्यकारी सेवा लागू कर 
सके तथा यह राज्य की स्वेच्छा पर छोड़ देता चाहिये कि इस प्रकार की 
शक्तियों के लिये उबित पंचायती व्यवस्थापन किया जाये । 


ह. पचायत के कार्य--पचायत को विमिस्व प्रकार के कार्य साँपे 
जाने चाहिए । प्रगासक्रीम एव न्यायिक दोनों ही भ्रकार के कार्प इसे सम्पन्न 
करने चाहिए। प्रशासकीय दृष्टि से समिति ने २७ कार्यों की एक सूची 
अदात की जो कि ग्राम्य निकायो द्वारा सम्पन्त किये जाने चाहिए । इनमे 
से भ्रधिकाश कार्य संग रपालिका एन विकास से सम्बन्धित हैं| पचायतो 
कार्य सौंपते समय एक दीवेंगामी कार्यक्रम ध्यान मे ता चाहिए तथा 
कार्यों के निर्धारण का श्राघार 'जो सम्मव है' वह न होवर "जो होता 
चाहिये! रखना होगा | पचायती द्वारा जिन झतिरिक्त कार्यो एवं उत्तर 
दाग्रित्वों को सम्मालने की समर्थ य प्रदर्शित की जाये उसके लिए हें 
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प्रोत्ताहन या जाना चाहिए चाहे पंचायत व्यवस्थापन में इस प्रकार के 
कार्यों अथवा उत्तरदायित्वों के लिये विशेष व्यवस्था हो अथवा नहो। 


समिति का कहता था कि न्यायिक कार्य पंचायत कार्यपालिका से 
जिन्‍त किसी अन्य निकाय द्वारा किये जाने चाहिए। इसके लिग्रे चार या 
पांच गांवों को मिलाकर श्रेक न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की गई । 
समिति का यह निश्चयपूर्ण मत था कि जहां तक सम्भव हो सके इत 
पंचायती न्यायालयों को दीवानी, फौजदारी एवं राजस्व के मामलों में 
अधिक से अधिक शक्तियां हस्तांतरित की जायें । पंचायतों को दीवानी तथा 
फौजदारी दोनों ही मामलों में राजीनामा कराने की शक्ति होनी चाहिये, 
यदि दोनों ही पक्ष इस वात के लिये सहमत हों । 


९. पंचायतों को वित्तीय. व्यवस्था--मसमिति ने पंचायतों के लिये 
कर के विभिन्‍न स्रोतों का वर्णत किया किन्तु फिर भी उसका मत था कि ये 
पंचायतों की आय के पर्याप्त स्रोत नहीं हैं अत: राज्य को चाहिये कि वह 
पंचायतों को अधिक अनुदान प्रदान करे । राज्य सरकारों को भू-राजस्व 
का भी एक निश्चित भाग पंचायतों को सौंप देना चाहिये । पंचायतों को 
सरकार से श्रथवा व्यक्तितयों से दान के रूप में पर्याप्त भूमि प्राप्त कर 
लेनी चाहिये । इस प्रकार की भूमि से प्राप्त आमदनी द्वारा वे अपनी वित्तीय 
व्यवस्था सुधार सकती हैं। रुपयों श्र व॑ वस्तुओं के रूप में स्वेच्छापूर्ण दान 
लेकर भी पंचायतें अपनी वित्तीय व्यवस्था को सुधार सकती हैं। निपेधात्मक 


रूप से अ्रपनी श्राथिक स्थिति को सुदृढ़ रखने के लिये पंचायतों को श्रपने 
स्थापन पर कम से कम खचे करना चाहिये । 


१०. भध्यस्थ इकाइबां--समिति के अ्रधिकांश सदस्यों की यह आम 
धारणा थी कि पंचायतों श्र वं राज्य के वीच स्वायत्त शरकार की अ्रक 

मध्यस्थ इकाई भी होती चाहिये । इस इकाई का यह कार्य होगा कि पंचायतों 
के कार्य को पथवेक्षित श्रेव॑ समन्वित करे तथा 2नके विकास को 


| प्रोत्स 
दे और दूसरे कुछ ऐसे मौलिक कार्य करे जिनको पंचायत स्तर ४४ 
सम्पन्त नहीं किया जा सकता । | 


_ मभध्यस्थ इकाई को पंचायत के मूल कार्यों में क्रिसो प्रकार का 
हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये | इकाई को राजस्व 


५ ् स्व प्राप्त करने की शक्ति * 
होनी चाहिये तथा पंचायत के सदस्पों द्वारा श्रप्रत्यक्ष चुताव करके इसको * 
संगठित किया जाना चाहिये। यदि राज्य सरकार चाहे तो कुछ सदस्यों 
को प्रत्यक्ष रूप से चुनकर भी इसमें मिला सकर्त 


ते है। समिति के कुछ लोगों 
का यह भी विचार था कि इस इकाई के अधिकतर सदस्यों सु अल 
प्रत्यक्ष रूप से ही होना चाहिये । यह सिफारिश की गई रा 


हे रे थी कि राज्य 
कार एवं स्थानीय निकायों को यह तय करना चा्‌ दे 
ह इकाइयों दे को कितने कार्य सौँपे जायें बा समिति हा 
38 सुझावों में एक यह भी था कि केन्द्र को देहाती क्षेत्रों मे 
सुरक्षित जल वितरण के लिये पंचायत की सहायता करनी चाहिये बयां 
ए्‌ 


११० भारत में स्थादीय लोक प्रयानन 


पचायतों को यह शक्ति होनी घाहिये कि वे भपने क्षेत्रो मे सार्वजनिक 
न्यासा का प्रयन्ध वर से । 


पचायतों के लिए विनोबा का पच-सूत्री कार्यक्रम.--सितम्वर, १६४४ 
में ध्राचाय विनाबा मावे ने प्राम पैचायतो ये लिय एक पच-्यूत्री योजना 
तंयार की । उनके मतानुसार हस बार्मक्रस को भपनाने पर ही हमारे गावों 
भे रामराज्य स्थापित किया जा सकता है। विनोदा भावे के वार्यक्रम में 
निम्नलिखित बातें थी-- 

१ प्रत्यक पंचायत वो भ्रेक प्रध्ययनत सघ वा सगठत करना चाहिये 
ताबि गाव बे लोग राष्ट्रीय भेज॑ अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रो में होने वाले महत्वपूर्ण 
विकासो पंथ नये विचारो से परिचित हो सकें। इस सघ में विशेष रूप 
रे गाघीवादी श्र थ सर्वोद्यवादी साहित्य पढ़ा जाना चाहिये! इस प्रवार 
के साहित्य का चुनी हुई कृविया लोगो के सामने पड़ी जानी चाहियें ! 

२ परक्रायत को चाहिये कि बह उत्पादन में वृद्धि को झपने मुख्य 
उत्तरदामित्वों में से भ्रेक बना ले | जब तक उत्सादन वी मात्रा में चूद्धि 

नहीं होती भौर गावो में पली हुई वेकारी द्वूर नही हो जाती उत्त समय तक 
गाव वासी विक्रास की किसी मी योजना में भपना सत्रिय योगदान 
प्रदान करने को प्रोत्माहित नहीं होंगे। यदि गाव वालो को यह पता है कि 
सडको का प्रयोग उन लोगो द्वारा रिया जायेगा जो उनके शोपराकर्ता 
हैं ता वे उतको बनान में झपना सहयोग क्यों प्रदान करन लगे ? 

३. पचायतों को यह देखता अपना कत्तंथ्य बना लेता चाहियेकि 
उनके क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे भ्यवा बेरोजगार न रहे। 
जिस प्रकार से विदेशी चीजो के बहिष्कार ने स्वराज्य लाने मे सहायता की 
उसी प्रकार से मिलो की बनी चीजों के बहिष्कार द्वारा श्रामन्‍राज्य 
झा सकता है। 

४. गावों में जमीन ही सभी प्रकार के उत्पादन का आधार होती है 
अ्रत: गाव की भूमि सभी मे विभाजित की जानी चाहिये । भूमि का स्वामित्व 
राज्य के हाथ मे होना चाहिये भौर यराव मे कोई मी बिता भूमि का नहीं 
होना चाहिये । 

४ पचायती राज्य की वास्तविक शक्ति जतता के समर्थन में निहित 
है । भ्रत : पचायतो को उसकी इच्छा मातनी चाहिए तथा उसी के नियत्रण 
में काय करना चाहिये । उतको इस बात से कम सारोकार रखना चाहिये 
कि सरकार उतको पहचानती है या नहीं । लोगो को अपनी शक्ति पर 
विश्वास करके भ्रागे बढना चाहिये । 


ह हु. 
रणानीय सरकार का ज़ेत्र 
परस्त& 88४88 05% 3,0058., 560५ एछाराप/धाएएप] 


भारत में स्थानीय सरकार के उत्तरदायित्वों -का निर्वाह करने के 
लिये विभिन्‍न सत्ताओं का संगठन किया जाता है जो कि अपने क्षेत्र के अन्तर्गत 
कार्य करते हुये जनता की अधिक से अर चेक सेवा का प्रयास करती हैं । 
विभिन्न स्थानीय निकायो के क्षेत्र का विर्धारण करते समय मूलत: इस वात 
को ध्यात मे रखा ज ता है कि अओ के विशेष निकाय का सम्बन्ध शहरी इलाके 
से है अयवा देहाती इलाके से है। देहाती तथा शहरी के भेद के आधार पर 
जत्र विभिन्न स्थानीय निकायों को श्रेणीवद्ध किग्रा जाता है तो वे मुख्यत: 
छ; प्रकार के हो जाते है | यदि हम स्वतन्त्रता के बाद की प्रारम्भिक स्थिति 
का शअ्रध्ययन करें तो पायेंगे कि उस समय तीन निकाय शहरी क्षेत्र में तथा तीन 
निकाय श्रामीण क्षेत्र में हुआ करते थे । इसे स्पष्ट रूप से इस तरह कहा जा सकता 
है कि क्षेत्र के श्राधार पर शहरी इलाकों का प्रशासन तीन प्रकार के निकायों 
द्वारा किया जा सकता था । बड़े नगरों में नगर निगम ('शाणंशए्धो 
(०%ण०7०४७) होते थे । मध्यम आ्राकार के तथा छोटे आकार के कस्वबों 
में नगरपालिकाये होती थी । तीसरे, कुछ इंगित क्षेत्र समितियां (णाँव्व 
868 ("णआ/९८४) होती थीं जो कि ऐसे क्षेत्र का प्रशासन करती थी 
जिसमें श्रेक कस्बे की समस्त विशेषतायें नहीं होती थी किन्तु वह गाँव की 
मुख्य विशेषताओशों से ऊपर उठ चुका होता था । देहाती क्षोत्रों मे भी इसी 
तरह तीन प्रकार की प्रशासतिक व्यवस्था थी । वहां सबसे नीचे गाव पंचायत 
थी तथा सर्वोच्च स्तर पर जिला बोर्ड । इन दोनों के बीच स्थानीय बौोड्ड 
होते थे । शहरी क्षेत्र की प्रत्येक सत्ता श्रपने श्राप में सवतंत्र थी। एक जैसी 
सत्ताओ्ों के बीच श्रथवा विभिन्‍न प्रकार की सत्ताओं के वीच किसी प्रकार'का 
सम्बन्ध ही नहीं था । देहाती क्षेत्रों में स्थिति यह नहीं थी। वहां स्थानीय 
बो्डे को जिला बोर्ड का अभिकरण माना जाता था। तब्राम पंचायतों का 
बहुत कुछ स्वतन्त्र अस्तित्व था किन्तु एक वात की स्प्रीकृति उन्हें भी जिला 
बोर्ड से लेनी पड़ती थी। स्थानीय विकास की उस श्रत्मेक योजना के बारे मन 
जिला वोड्ड की यूवे स्वीकृति श्रावश्यक थी जिसमें पांच हजार अथवा उससे 
अधिक रुपये से खचे करना जरूरी था । 


स्थानीय प्रशासन की दृष्ठि से क्सि क्षेत्र को शहरी कहा जायेगा त« 
किसको देहाती कहा जायेगा, बह एक ऐसा प्रश्न है जिम पर विभिन्‍न दष्टिय 
से विचार करने के बाद ही कोई उपयुक्त निष्कर्प निकाला जा सकता, | 
विभिन्‍द राज्यों में प्राय: उस कस्ते के लिए नगरपालिका संगठित कर करदी जाता 

जाती 


१48। भारत मे स्थानीय लोक प्रशासन 


थी जो कि मुख्य रूप से इन शर्यों को पूरा करे। प्रथम इसकी जनसख्या कम से 
कम पाच हजार होनी चाहिए । दूसरे कम से कम तोौन चौथाई वयस्क पुरुप- 
जनमल्या कृषि के अलावा प्रन्य जोविका के स।घन भ्रपनाये । तीसरे, अत्येक 
बर्गंमील मे कम स॑ कम एक हजार व्यक्ति रहते हों ॥ इत सब बातो को 
ध्यान मे रखकर कस्बे का गठत कर दिया जाता था। सरबार पपने प्धि- 
कार क्षेत्र को स्वय ही परिभाषित कर लेती थी। 


सामान्य रूप से शहरी इलाका में जो बडे-बडे नगर होते हैं वहा नगर 
नियम (|#एण०७३ 007ए9ण970४) की स्थापना कर दी जाती है। इसे 
एक नीति सम्बन्धी प्रश्त माना जाता है कि किस शहर में नगर निगम बनाया 
जाये । जनसख्या का भाकार, क्षेत्र एव साधन-ख्रोतों की उपलब्धता भादि निलकर 
इस नीति सम्बन्धी निर्णय को लेने मे सहयोग प्रदान करते हैं। बस्बई, कल” 
बत्त।, मद्रास, दिललो ग्रादि राजधानी तगरो म नगर निगम व्यवस्था को लग 
किया गया। मारत्र के कुछ राज्यों म शहरी इलाको को दो क्षेत्रों मे विभाजित 
किया गया है ! पर्याप्त झाकार वाले क्षेत्रों को नगरपालिका क्षेत्र (१४ए॥०एवां 
87८७) तथा छाटे कस्वों को इगित या कस्‍या क्षेत्र (4०९७ 07 (090 
०७) कहा गया है। नगरपालिका क्षेत्रों की प्रशासकीय सत्ता को मगर" 
पालिका बोर्ड था समिति कहा जाता है जबकि इ गित या कस्बा क्षेत्रों मे इ गित 
था कसवा क्षेत्र समितिया कार्य करती हैं! 


नगरपालिकाओं को स्थानीय क्षेत्र मे पूरी शकित प्राप्त होती है।ये 
मुश्य रूप से निर्वाचित निकाय होती हैं । नगरपालिकाप्ों के स्वरूप एवं 
महत्व के बारे में किसी प्रकार का मतभेद नही है।। प्राय: सभी विचारक इस 
बात को स्वीकार करते हैं कि पर्याप्त आकार वाल नगर या कस्बे मे 
शक्तिसम्पन्न स्वतन्त्र मथरपालिका क्षेत्र हामा चाहिएं। पर्याप्त जनतहया 
किसे माना जाय तथा किन साधन-स्रोतो को नगरपालिका क्षेत्र की रचता के 
लिए उपयुक्‍ा समझा जाये, झादि नीति सम्बन्धी प्रश्नों का निर्षारण 
राज्य सरकार द्वारा फिया जायेगा । इस प्रावधान के फलस्वरूप मगरपॉलिका 
के क्षोत्र निर्धाणा म एक प्रकार की लोचशीलता भा जाती है 
जो कि भत्यन्त उपयोगी रहती है। यह कहा जाता है कि नगर- 
पालिका के स्तर का _र्धारण करने में कठोर नियमों से काम सही लेना 
चाहिए तथा जनमरूया था ग्न्य कसी भाधार पर सापदण्ड निश्चित नहीं 
कर दना चाहिए । ऐसा करने पर बहुत कम भन्तर वाले दोनों में कढोरता 
का व्यवहार भावश्यक बन जाता है। 


इू गित क्षेत्रों (४०४॥7८० आ६४$) को केवल कुछ ही नगरपालिका कार्य 
सौपे जाते हैं ॥ इनकी रचना से निर्वाचित सदस्यो की भ्रपेक्षा मनोनीत सदस्य 
भ्रधिक होते हैं। दस्दा दोत ()४000८0 37८3$) सुम्य रूप से स्वच्छता एवं 
सफाई रखने का कार्य करते हैं तथा इतकी झन्य सेवायें जिला बोड्डों द्वारा 
सम्पन्न को जाती हैं ! बाद में यह सुझाया यया कि इगित कोत्रों (रणारीट्त 
27८95) को समाप्त कर दिया जाता चाहिए इनके भाधार सगठित किये गये 
निकायों की कोई भावश्यकता ही नददीं है। इस निकायों के कार्यों को बस्तर क्षेत्रों 
छूव नगरवानिहाभा मे ही मिला दना चाहिए तथा एक स्वतन्त्र थोणीं के 


स्थानीय सरकार का क्षेत्र २१३ 


रूप में इनका अस्तित्व समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इंगित क्षोत्र 
समितियों (१०४०0 #&६४ (०ाणाए्ं॥९९७) की समाप्त करने के लिए 
अन्य विचारको ने एक दूसरा ही तरीका बताया है। उनके कथनानुसार पांच 
हजार तक की जनसंख्या वाले छोटे कस्बे तथा वे छ्ेत्र जहां पर कि श्राज 
इंगित क्षेत्र समितियां हैं, अपने प्रशासन के लिए ग्राम पंचायतों का संगठन करें। 
इस प्रकार के क्षेत्रों की ,समस्याश्रों क। समाधान करने के लिए ग्राम पंचायतों 
को झ्रावश्यक संगठन एवं शक्ति प्रदान किये जाने चाहिए। अत: यह कतई 
आवश्यक नहीं है कि इन क्षेत्रों के लिए अलग प्रकार की सरकार बनाई जाये। 


शहरी इलाकों के किन क्षेत्रों को राजवानी नगर॒( 'थलशा०एगांपशा 
(४0 | माना जाये भर किन को नहीं, यह भी एक विचारणीय प्रश्न रहा 
है । एक राजघानो क्षेत्र केवल बड़ें श्राकार के नगर का ही द्योतक नहीं है वरन्‌ 
इससे कुछ अधिक है। राजवानी क्षेत्र की श्रपनी कुछ विशेषतायें होती हैं 
जैते--अत्याधिफ भीड़भाड़, श्रस्थिर निवासी, व्यापक दृष्टिफोण आदि । यहाँ 
के निवासी घम्म, जाति, विश्वास, रंग, रुचि, व्यवसाय आदि के श्राधार पर 
अनक विभिन्‍नताओं से पूर्ण होते हैं॥ यही कारण है कि इस प्रकार के क्षेत्रों 
की प्रशासनिक समस्‍यायें अत्यन्त जदिल होती हैं । उलभी हुईं समस्‍यायें होने 
के कारण सरकार के सचालन का प्रति व्यक्ति व्यय भी अधिक होता है । इस 
क्षेत्र में प्रशासकीय निकायों के बीच समन्वय की समस्या भी अत्यन्त गम्भीर 
होती है । राजधापी क्षेत्रों की ओर झअ।स-पास की जनता का श्राकपेण रहता 
है श्र इसी श्राकषंण के फलस्वरूप कर निज क्षेत्र व्यापक होता जाता 
है । राज्य सरकारे भी इन क्षेत्रों के प्रति विशेष रुचि रखती हैं क्योंकि ये देश 
की सभ्यता एवं संस्कृति की प्रगति के प्रतिनिधि बन जाते है साथ ही प्रमुख 
औद्योगिक केद्ध भी होते हैं। राजधानी क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं को 
पूरा करने की दृष्टि से अनेक योजनायें सुभाई गई हैं तथा उत पर अमल 
करने का भी प्रयास किया गया है। इसके लिए एक सरलतम सुझाव यह है 
कि नगर की सरकार का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया जाये और आस-पास के 
व्यापक क्षेत्र को भी उसमें समाहित कर दिया जाये । इस सुझाव का उन लोगों 
द्वारा विरोध किया जाता है जो कि नगर सरकार के अधिकार क्षेत्र में लाये 
जाते हैं क्योंकि उनका विकास का स्तर मुल क्षेत्र के निवासियों की तुलना में 
बहुत पीछे रहता है। उनकी अपनी कुछ विशेष आवश्यकतायें होती है जिनका 
निर्वाह संतोषजनक रूप से नगर सरकार के आधीन नहीं हो पाता। इस 
दावस्था का एक अन्य दोष यह है कि स्थानीय सरकार का क्षेत्र श्रधिक बड़ा 
हो जाता है; इतना बड़ा कि नागरिकों की समस्याश्रों में सरकार व्यक्तिगत 
रुचि नहीं ले पाती और स्थानीय सरकार का भूल लक्ष्य ही पिछड़ 


जाता है। 
इसका अप्रत्यक्ष 40200 यह होता है कि अधिक से अधिक जनता जाग 
के प्रशिक्षण में भाग नहीं ले पाती । 


राजवानी क्षेत्रों की प्रशासकीय समस्याओं को सुलभाने के लिए एक 
उपाय यह बताया जाता है कि द्वि-स्तरीय व्यवस्था ( एछ० पपछ 3५ ) 
कायम कर दी जाये और इस प्रकार राजनैतिक एवं प्रशासनिक 


का उचित रूप में निर्वाह कर दिया जाये। इस क्षेत्रों में ऐसी लत रो 


कक 


हुरर भारत में हदातीय सो प्रतान 


समस्थायें होती है. मित्रो खुत़माते ने लिए प्रयाषत की छोड़ी इकाई जो 
ब्रायमिषतां दी जाती है । एड छोड़ी रदावीए इगई राजयतिंर सावरयाताप् 
मे लिडाड़ करने में श्रेष्ठ संयभो जायी है ॥ ताकत निंगथ जाँप प्रो 
सम्मुर भी यह धौग रखी गई थी हि बढ़ िन्‍्लवरीय ड्यवह्पा करा का प्रदा 
जैक $ प्ादोग में इत मांग बा स्गीगार मी हिया रिस्तु बाद समितियों 
प्रार गये भी सिफ दिये ह। दस अययरया जी झुवता सपोर धाइस्या मे के 
जा यारा हैं। सधीय ब्योररथा में दैश है प्रहामन में एाहपता 
साप-्गाव स्थानीय घ्रादरशशतायों को पूति दे विए भी विगेव प्राश्य/ल होल 
है प्रौर बहू श्पातीय मात ाघी को खबुस्द बरत में सप्नच मिद्र होीह़े। 
प्रध्यायित बाई से वडियां को राजपानों वे सा एगीएल होते रे लिए हर्म 
सवार किया जा सहता है वि उततो स्यक्तियव महर्व प्रशव दिया जायि 
इस योजना हे पणगें। धतव सामतों को इत बाहय छोतों वी प्रवाह स्थातीः 
सताभी जो सौर हिया जाया है घत; यह इर नहीं रह जाता हि जाए 
इफटरापों को प्रयदद नना पी जापेगी । इग याजना वा एप मदर यढ़ भी है 
हैसगीे धपनाने के बाद बेब्ट्रीय नपरच्यरकार का प्रतिरिक्त बाय-भार कम 
जाता है । 

इस डि््तिरीप स्यवस्था के जहाँ घने साम हैं पहाँ यह पतव समस्या 
उत्पन्त बरते वा कारण मी बनेती है। इसहे द्वारा उत्तरदायित्वों के बी 
भ्रम पंशावर दिया जाता है शोर एस प्रहार नगर शररार एव स्थानीय सत्त 
क बीन गतिरोप पैदा हो सरत है। इस गविरोध को टू करते बे श्यप 
जरूरी है हि उनके उसरद्मायिस्तों को परिमाधित्र बेर दिया जाये। दोतों 
शव समस्यय फी समस्या भी गम्मीर बन खवती है जिसे सुलभाने के लिए 
एप उपपुक्त सनस्वयर्रर्शा यत्र का गठन बरना होगा। झांदन जैसे बडे राजे 
घाती नगरों का स्थातीय शासन ढि>स्तरीय ब्यवस्या के भाधीत है । भारत 
भी वह़े-बड़े नगरा में इसी को प्रपनाया जागो चाहिए। मारत में चार व: 
नंगर हैं जहा कि नवर-विंगस व्यवस्था द्वारा स्थातीय सरकार का प्रशात' 
सावालित किया जाता है। इन चारो को हो राजपानी क्षेत्र वहा जा सर्वे 
हैं । ये हैं--देदनी, बतहत्ता, मद्रास भौर बम्दई। इन चारों दा प्रशावकीः 
ढ। वा उतते भरने धधितियनों पर भाधाव्ति है । देहची नगर निगम ध्धितिषर 
१६५७ म बना था। वषत्ता सग्ररपालिका भषिनियय १६५२ में। मंद, 
मगरपातिदा भ्रचिनियम १६१६ से ( यह १६५१ में परिवर्तित जिया गया ) 
तथा. बस्पई नगरगात्रिता भवितियम हैषठ८ में [ यह ह५५ * 
परिवेतित हिया गया), पास जिये गये १ इन अधितियमों मे मद्रास तथा बस्वः 
के भ्रपेक्षाइत भधिक पुराने हैं भौर इनमें समय-समय पर सशोघन किये जाते 
रहे हैं। देहती नगर विगम का शधिनियत्त भारतीय ससई द्वारा प्रशा्िन 
होता है जबकि भन्‍्द सीता ही भ्रधिनिश्म अपती-प्रपती ख्यवस्धापिका सभ 
द्वारा प्रशासित होते हैं । 

लगर! का सहशवपूर्ण स्थान--शहरी स्थानीय प्रशासत वे क्षेत्र व 
गध्ययत करने ममप ददि उप नगर या शहर के प्रापतिक जोवन म॑ महत्व 


स्थानीय सरकार का क्षेत्र ११५ 


सहारे ही सम्यता पतरपती है। आधुनिक विएत्र में ऐसी कोई सम्पता नहीं है 
जितका आधार नगर न हो। कला एवं विज्ञान की प्रगति, सम्पर जीवव के: 
मूल तत्वों का विकास और यहाँ तक कि विश्व भर में सम्प्रता का प्रसार आदि 
बातें नगरों द्वारा प्रदत्त सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर ही सम्भव बन 
पाती हैं। स्पेंग्लर ($9०78०7) महाशय के इस कथन में कुछ सत्यता अवश्य 
है कि विश्व का इतिहास नागरिक पुरुष का इतिहास है। जनता, राज्य, 
राजनीति, सभी विज्ञान एवं सभी कलायें मानव जीवन के एक मुख्य वाता- 
बरण पर आधारित हैं, वह है 'कस्वा' ।! नगरों में रहने वाले समाज के बीच 
श्रम विभाजन हुआ रहता है, बुद्धि का विशेषीकरण होता है, पर्याप्त घन एवं 
अवकाश रहता है । इस सब के साथ ही व्यक्ति एवं मस्तिष्क का मिलन रहता 
है जिसके फलस्वरूप दौद्धिक विकास होता है। मि० रोवे ( १.. 8. (१०७८ ) 
के कथनानुसार नगर का जीवन नयी आर्थिक क़ियायें उत्पन्त करता है, नवीन 
राजनैतिक विचारों एवं आदर्शो को, सामाजिक सम्बन्धों के नये रूप को तथा 
विचारों के आदान-प्रदान की नई सम्मावनाओं को जन्म देता है ॥२ 


नगर द्वारा व्यक्ति को वौद्धिक क्रियाओ्रों के लिए पूर्व शर्ते प्रदान की 
जाती है । प्रजातत्र एवं स्वतत्रता जो कि आज विश्व के राजन तिक जीवन के 
दो आधार-स्तम्त बने हुए है, प्राचीन यूताती तगर राज्यों में ही पनपे थे ।. 
मध्य युग में लगरपालिकाशो ने स्थानीय स्वायत्त-सरकार के लिए लड़ाई लड़ी 
और उसमें सफलता प्राप्त की। मनुष्य के जीवन का प्रवाह कृषि कार्य से 
ओौद्योगीफरण की शोर ज्योंही आया उसके परिणामस्वरूप शहरी विकास 
आवश्यक बन गया । अ्रधिकांश उन्नत देशों में शहर मानवीय जोवन के केन्द्र- 
बन चुके हैं। वहाँ की दो तिहाई से भी अधिक जनता शहरों में रहती है ।. 
गांवों का शहरीकरण तथा शहरों का श्रागे का विकास इस प्रकार होता जा रहा 
है कि धीरे-धीरे पुराने युण का वह देहाती इलाका सपाप्तप्राय: होता जा 
रहा है जहाँ सम्यता एवं विज्ञान की उपलब्धियां अत्यन्त पिछड़ी हुई रहती. 
थीं। थ्राज शहर श्रोौद्योगीकरण के केन्द्र बन चुके हैं। उत्पादन के श्रधिकांश 
साधव एवं श्रम मूलत: नगरों में ही इक होते चले जा रहे हैं। सरकार 
की दृष्टि से भी नगर एक ऐसी इकाई होती है जो कि प्राय: नागरिक जीवन 
को छूंती रहती है । एक संयुक्त रूप में यह उन कार्यो को करने में समर्थ होती 
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(404 मारत में स्थातीय सोक प्रगाय्नत 


है जिनकी हि हम व्यक्तिगत रुप से नहों कर पाते। इस प्रसार स्शाह्प्य, 
शिक्षा, सुरक्षा, गृह, तथा भन्‍्प बहुत से कार्य इसे द्वार्यों में ग्रा जातेहैं। 
शहरी परिस्थितियां मे रहन वाले जीवन बा प्रस्तित्व बिना शहरी सरकार के 
प्रमम्मद बत जाता है। कुद मिलावर नगर वो सानवीय जोवन वी बुजी 
माया जा सत्ता है । 


नगर का प्रपे--तगर द्वारा हमारे प्रतिदित ने जीतने में 
महत्वपुण योगदान किया जाता है पता: यह जातता उपयोगी एवं भावश्यव 
हा जाता है वि नगर था ये कया है ? नगर को बई रूपो मे परिमापित किया 
जा सत्ता है जैसे वि जतसख्या का सयोग, एव समुदाय, एगं राजतैतिव 
इकाई कझादि। नगर का एक सम्राजंगास्त्रीय स्वरूप मी होता है जो कि 
अत्यन्त व्यापक है। यहां हमारा सम्दन्ध मुख्यतः प्रगासक्रीय साधन से है परत: 
पका बर्णोन करना उपयोगी नहीं रहेगा । एक परिमापा पे भनुसार शहरी 
इलाका वह होता है जहाँ वी जवसख्या २५०० या इसमे प्रधिक होती है । 


५, स॒युक्त राज्य भमरीजञा मे शहरी क्षेत्रों ( एक्उपा5८प॑ गाप्३ दी 
सर्वश्रवम१६५० मे॑ पशिमापित किया गया था ताबि शहरी एवं 

इलाको को झलग-भलग फ़िया जा सके । सगे १६४० मे प्रत्येक शहरी क्षेत्र 
में कम से कम एक नगर होता था जिसही जनसख्या ५०००० या इससे भी 
अभेक होगी थी। स/मान्‍्य रूप से शहरी क्षेत्र भ्रवामी राजधानी क्षेत्रों की 
बिलरे रूप मे बसी जनमस््रा का प्रतिनिधित्व वरते हैं । बाकी वी जनमस्पा तो 
देहाती बढ़ा जाता है। सेवा पर रहते वाले लोग, चाहे उतज्ा व्यवसाय कुछ 
भी क्धों न हो, सेतीहर जतता का ही एक भाग माने जाते हैं। मोटरकार 
का जनन्‍्न एवं प्रसार होने के बाद स॑ यह माना जाता है कि मगर को एक 
इकाई बे रूप मे उम समथ तक पूरा नही कह सकते जब तक वि उससे 
घतिप्ठ रूप भ सम्बन्धित लोगा को भी शहरी इकाई का भमित्त भाग न मात 
लिया जाये । प्रधं-गहरी एवं शहरीक्रण को प्रत्रिया मे सलग्न देहाती क्षेत्र 
भी सूल शहर से भ्रपता भिस्तर स्थान घोषित करते हैं विस्थु फिर भी 
प्राथिक एवं सामाजिक दृष्टि से वे भव भी एक शहरी समाज के भाग हैं। 


जनसस्या के घनपन के आधार पर शहरी इलाकों का वर्गीकरण 
करने से शहरी एवं देहाती श्ेत्रों का अन्तर स्पष्ट हो जाता है। जहा जनसंख्या 
का केख्वीफरण होता है वहा भधिकर सरकारी नियत्रण रखा जाता 
है। यह मी शहरी एवं देहाठी क्षोत्रो के भ्रन्तर का एक झाधार है। संख्या 
पर ग्राधारित वर्गीकरण से भाये बढने पर हम तगर को एक सामाजिक 
तथ्य के रूप मे भी देख सकते हैं। 'नगर” जनता का एक समूह हैजोकि 
प्रतेक प्रकार के सम्बन्धों से युदत हाकर रहता है । यदि जतता सामाजिक 
प्राणी है तो वह निश्वय हो एक सामान्य लक्ष्य बले समाज मे बन्ध कर 
रहेगी जद्टा कि एक जैपे रौति-रिवाज होंगे तथा एक जैसे ही झाइश सी । 
एक समाजशास्त्री के अनुसार नगर एंक कार्यक्रारी इकाई (प्याताणार्वा 
धरा) है जो कि लोगों के जोरत के साथ घनिष्ठ रूप मे एकाकार होती हैं! 


स्थानीय सरकार का क्षेत्र ११७ 


नगर एक मन: स्थिति है । यह प्रकृति की और विशेष रूप से मानवीय प्रकृति 
की उपज है ।* 


सद्यपि नगर का संगठन व्यवितियों द्वारा होता है तथा यह एक सताज के 
रूप में रहता है किन्तु यह इससे भी अधिक है । वेकर (छक्षाभागी। 82 पथ) 
के शब्दों में यह एक सरकार का अस्तित्व है तथा समाज की राजनैतिक संगठित 
अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है; एक संयुक्त जीवन है जो कि संगठित 
रूप में उन कार्यो को सम्पन्त करता है जितको व्यक्ति स्वयं नहीं कर 
सकता । नगर जनता के लिए कार्य करता है। मठोप में एक नगर के 
पास सरकारी शक्ति होती है ताकि वह एक क्षेत्र में लोगों के केन्द्रीफरण 
के परिणामस्वरूप उत्वन्त सामाजिक आवश्यकताम्रों को निपटा सके।“ 
इस प्रकार यह कहा जा सह॒ता है कि नगर एक शहरी स्थात होता 
है जिसकी भूमिगत सीमाये होती हैं। इतके कुछ कानूनी साधन भी होते 
है जो कि वहां की जनता के व्यवहार एवं आ्राचरण को निर्देशित करते है। 
नगर सरकार! शहरी सरकार होती है। यह एक ऐसा साधन है जिप्के 


माध्यम से समाज संगठित राजनैतिक रूप में पारस्परिक हितों के आधार पर 
अपनी समस्याझ्रों को सुलमाने का प्रयास करता है । 


जकन्ज्लगक ०० 


वर्तमान युग में अनेक कारणों से उत्पन्न यह प्रवृत्ति देखने को मिलती 
है कि शहरों का लगातार विस्तार होता जा रहा है। जो शह 


र 

वे बनते जा रहे हैं और जो पहले से हो शहर थे उनका आकार बढ़ रा 

नगरों के विकास का परिसामः--नगरों की प्रगति मानव सम्यता 
की प्रगत्ति है। जीवन का एक केन्द्रीय स्थल होने के कारण जब नमरों का विकास 
होता है तो मानव जीवन के विभिन्न पहल, भी प्रगति की दिशा में अगपर 
होने लगते हैं । मि० रोवे (०७४८) का कथन बहुत कुछ सही ही है। उनके 
मतानुसार नगर आशिक, राजनैतिक, सामाजिक एवं वैचारिक दष्ठि मे 
श्रत्यन्त प्रभावशाली होते है । नगरों में श्रमशक्ति का केन्द्रीयकरण हो जामे 
के कारण यह सम्मव हो जाता है कि श्रम विभाजन कर दिया जाये | 
श्रम की उत्पादनशीलता को बढ़ा दिया जाये । जिस प्रकार प्राचीत तथा 
में दासों के कारण जनता को अवकाश प्राप्त प्तान 


होता था, आज मशौीनों के 
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१६८ आरत मे स्वानोय लोक प्रशावन 


परिणामस्वरूप यह ग्रान जनता को भश्राप्त हो जाता है। इस विकास से जहा 
एक झोर नग्ररपालक। मसस्वाओं के विकास का प्रा चलता है वहा इसमे 
बौद्धिक विक्रास के लिय भी आवश्यक शर्तों प्रदान की जाती हैं। नगरो में 
दूसरे लोगो से सम्त्क स्थापित करते की सुविधा होती है, प्रयासों में प्रति* 
योगिता रहती है तथा सम्मान एव प्रमाव के स्तर प्र पहुंचे हुय लोगों की 
नकल की जाती है। य समी स्थित्रिया बौड़िक विकास की प्रेरक हैं। 
एक नगर निवेसी इनका लाम उठाता है अयवा नहीं यह दूसरी बात है 
किन्‍नु तथ्य यह है कि विश्व की महान्‌ सम्यतायें मूत्र रूपसे शहरी ही 
रही हैं । 

दूसरे, शहरो के विश्स के साय-साथ नागरिक जीवन मे जो परिवेतेत 
आते हैं उनक फ्लस्वरूप व्यक्तियत स्वतन्त्रता की मान्यता बदलती रहती है। 
शहरी जीवन के पारर्पा के सम्बन्धो की भूल-मुलया में ख्यक्ति एव समाम के 
आपसी सम्बन्ध भ्रतक़ रूपों हाते हैं ॥ किसी को अपनी सम्पत्ति जाने को 
खतरा रहता है तो किलो का स्वास्थ्य ही सकृट मे पड जाता हैं! पी 
स्थितिया मे भगर को कानूनन इस बात में रूचि रहती है कि वह व्यक्ति के 
स्वेच्छापूर्ण निर्णरों म उम्र जगह पर हस्तक्षेप करे जहा वे. समाज विरोधी 
बनने जा रहे हो। सक्षेप में नगर स्वायंयूर्ण होगा है झयवा उम्र 
होता चाहिय । नागर मे भ्रस्तित्व का मूल्य यह चुताता पड़ता है कि व्यक्ति की 
अपन स्वार्थेपूर्णा हिता। को समाज के हितो से गौर बना देता चाहिये । 


नगरो बी भ्ोर लोगो के भ्रुकाद के परिणामस्वरूप व्यक्तियत 
स्व॒तन्त्रता की मास्यता बदल जाती है । यह सच है कि सरकार व्यक्ति के 
अधिवारो की सरक्षक होती है किम्तु फिर भी कई बार नगर को व्यक्ति के 
उन मामलों में भी हस्तक्षेर करना पढ़ता है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्ति 
के लिये ही छोड़ दिय जात हैं। नयर मे कसी मी व्यापार पर रोक लगाई 
जा सकती है भ्रथवा केवल कुछ लोगो को तियन्त्रित रूप मे करने की भनुमति 
दी जा सकती है । नगर सरकार द्वारा खाने के वितरण तथा भवनों के 
निर्माण! की सुरविधायें दी जाती हैं गौर इस दृष्टि से वह समाज के हित मं 
ब्यक्ति की स्वतन्त्रता पर भ्रनक प्रतिवन्‍्ध भी लगा सकती है । 

तीमरे, तगरा वे! विकास से वहा की सरकार के कार्य बढ़ जाते हैं! 
जब हँम नगरों द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले कार्यों को देखते हैं तो यह बात 
स्व, ही प्रमाणित हा जातो है । मगर सरकार का बढ़ना हुआ सर्चा इस 
बाल का धरतीक होता है कि कानूत द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य किया जा 
रहा है । 

चौथे, सरकार की बतावट के सम्बन्ध से दृष्टिकोश बइल रहा है। 
जनगर-विकास ने एक विराघामास को जन्म दिवा है वह यह है कि शहरी 
परिस्वितियों में देहाती परस्पराप्रों को किस श्रक्तार बसाये रखा जाये। 
गांवों वी जदता जद शहर से जाकर बसने लगती है तो वह अपने साथ 
शहर को झाधिक एव सामाजिक भमस्याभा के लिये देहाती दृष्टिकोण सेरर 
चलती है ॥ यहा इन देद्ाती लागों के मत कमी भी विझ॒यिक नहीं रहते 


स्थानीय सरकार का दोतन “११६ 


किन्तु इनके दृष्टिकोण द्वारा नगर के मूल निवासियों में कुछ वडुप्पन के 
भाव जागृत हो जते हैं। ओद्योगीकरण के परिरसयामस्वरुप तगरों का विकास 
हुआ है। इसने नगर सरकार की बनावट को बदलने ने जिये भी श्राधार 
प्रदान किया है । कृषि-प्रधान अमरीका में कार्यप्रालिका की ,शक्ति का खतरा 
वहाँ की सरकार की मुख्य विशेषता मानी जाती, थी। उस समय भेयर- 
समिति एवं ब्रोर्डों, के बीच शक्ति का वित्तरण रहता था। किल्तु ॥; हयुद्ध के 
बाद ज्योंही जीयोगिक विकास हुआ, जनता नगरों की ओर भाकापित होते 
लगी, नगर के जीवन की वुराह्या सामने आने लगीं तो इस सबके परिगाम- 
स्वरूप अधिक मौलिक फज़िद्धाल्तों की खोज की जाने लगी । बीरे-बीरे तकनीकी 
एवं निर्वात प्रमासत की श्रावश्यक्ता बढ़ते लगी। शक्तिके केन्द्रीकरण का 
कम समर्थत किया गया तथा लोगों के प्रति उत्तरदायित्व पर जोर दिया 
जाने लगा । व्यायार के क्षेत्र में प्रगासन-विज्ञान का सफलतापूर्वक प्रयोग 


किया जाने लगा भर इतके परिशामस्वरूप नगर निगर्मों में मी हगके प्रयोग 
का प्रभाव डाला गया ।. 


इन सब विकापों के परिणास्स्वरूप नगरपालिका सरकार में शक्ति 
'का स्वरूप बहुत कुछ परिवर्तित हो गबा । सरकार की शक्ति घीरे-जीरे एक 
शक्तिशाली कार्ययालिका हारा ले ली गई चाहे वह -भेयर हो श्रथवा मगर 
प्रबन्धक । बोर्डो तथ। स्वृतन्च् विगमों का समर्थव समाप्त हो गया। 
सामान्यरूप से पहले सरकार की शक्ति के प्रति जो अविश्वास फिया जा 


रहा था उसमें परिवर्तत आगया । श्रविश्वास के सिद्धान्त के स्थान पर 
सप्रन्वय एवं सहयोग के सिद्धान्त पनपने लगे । 


नगर विकास के कारणः--वर्तमान समय में क्रप्रित्प्रधान देशों को 
पिछड़ा श्रथवा विकाप्तशील देश कहा जाता है । एक देश की प्रगति में इस 
तथ्य को बाधक समझा जाता है कि वहां पर बहुत सारे गांव हों तथा 
अपेक्षक्षत देहाती इलाका अधिक हो । इसके विपरीत जो देश औद्योगिक क्षेत्र 
में उन्नत होते हैं तथा जहां की अधिकांश जनता शहरी होती है वे सभ्यता में 
अग्रगण्य समझे जाते हैं। शहरों का विकास एक प्रक्रिया है जो की 
नहीं जा सकती किन्तु ऋतिक रूप से होती है । उत्तको उपयुक्त परिस्थितियां प्रदान 
की जा सकती है | शहरों के विकास का एक कारण तो यह है कि जनता ने 
जीविका के लिये भूमि पर निर्मेर रहने की आदतें छोड़ दीं। व्यापार पव॑ 
उद्योगों से नगरों के विकास एवं उन्नति में महत्वपूर्ण ग्रोगदान किया है । 
भूमि को तलाक देने के बाद व्यक्ति कल कारखानों की श्रोर बढ़ा भ्रौर 
इसलिये गांवों का स्थान शहर लेने लगे। प्रारम्भ में श्रावश्यकतायें सौमित 
थीं और जिम चीज की भी जरूरत होती थी व्यक्ति उसका उत्पादन है 
पर अथवा खाली समय में कर लिया करता था किन्तु, श्राज आवश्यक खेत 
बहुत बढ़ चुकी है और कोई भी एक व्यक्ति था परिवार इनको पूरी नहीं 
कर सकता; साथ ही सम्य बन रहने के लिये वह इनकी अब्रहेलना पे नहीं 
क्र के । उत्पादन के क्षेत्र मे विशेषीकरण होने लगा और जो नहीं-- 
कतायें छेतों से पूरी नहीं की जा सकती थीं उनको अंलग किया आवश्य- 
में ही जनाहे तथा बतकरों को श्लग-ग्रलय कण सिनन - गया। गांवों 


१२० भारत में स्थानीय लोद प्रभासत 


व्यवसाय बन गय । नगर का विज्ञास ड्दि उत्पोहन की प्रवद्देलना करवे 
हुमा हा यह बात नटीं थी। इसके विपरीत वास्तविकता तो यह हैंकि 
नंगरों का वित्रास जंवल तम्ी हो सता है जद ब्रि ढृधि बे उताटन मे 
बूद्धि वी जाये वर्षोति नगर मे एम सोत रहते हैं जो हृषि उत्पाटन नहीं 
करते विलतु उस्तका उपयोग पूरी तरह से करत हैं। मारत मे श्रौद्ोगीव॒रण 
ब साथ साथ ज्योही शहरी इंताकां की बढ़ोतरी हुई त्याद्री यहां की डृषि 
व्यवस्था प्रस्तव्यस्‍्त हो गई भौर प्राज खाद्य समस्या देग की सभी समस्याप्रो 
में ध्रधान सथा वई भय समस्थाप्रा वी जननी है | भ्रमल में शहर का 
अग्तित्व ही पद मानकर चतता है. वि गाव वी जनता प्रतिरिक्त खाद्यान्न 
मे उसका भरण पोषण करगी । भूमि को उपजाऊ बताया जाता है उत्माटत 
की मात्रा वो बढ़ाया जाता है. यातायात के उप्तत साधनों का प्रयोग विया 
जाता है । जब नगर प्रगति करन लगता है तो ये सारी परिस्थितियां मौटूट 
हाती हैं। सलप में यह कश जा सबता है कि शहर के वोग उसे समय 
नहीं रह सरत जब वि उनके भ्रथित्रांश समय को खद्याप्त के उसादत मं 
जगाते को कहा जाय । नगर वी उन्नति तभी होती है जब कि गावों द्वारा 
उनको पर्याप्त ढपि उत्योटन एवं झतिरिक्त श्रम प्रटान किया जता है! 
ममफोड ()४ए०ए॥॥०४४) के क्थनानुसार बस्वों वा विकाम तेहाती इलावों के 
शषि विकास पर निमर करता है।॥? ग्रतिरिक्त कृषि उत्पाटन के वारण ही 
रोम तथायूतात मे सगरोका विकास हो सका; 


यद्यपि यह सच है कि नगरों मे! विकास के सिय प्रतिरिक्त हि 
उत्पाटन बहुत जरूरी होता है किठु यह सही नहीं है कि कवल वे ही देश 
शहरी कंद्धीकरण के विकास मे प्राग बढ़ सक्‍त हैं मितक प्रात भतिरिक्त 
कृषि उत्पाटन ही ह।। प्राजवल के युग मे उत्दृष्ट यातायात के साधने मी 
उतन ही जरूरी हैं । यदि एक दश के वास पर्याप्त कृषि उत्पाटन के साधन 
नही हैं तो वह विदेशा से प्रायात करने इस कमी को पूरा कर सकता है। 
इस प्रकार एक देश मे नगरों का विकास इस बात पर भी निमर बरता है 
कि उसम श्रन्न क भ्रायात की सम्मावनाय कितनी हैं । 


दूसरे नगरा के विकास के तिय वाणिज्य एवं व्यापार की प्रगति 
भी परम झ्रावश्यक हैं। जब कृपकों के पास अविशय प्रन्न का उतताहन 
लगा ता उद्दात कृषि करना छोड़कर उस खाद्यान्न को बेचना प्रारम्म वर 
लिया और इस प्रकार व्यापार का जम हुशआा। सामान एवं संवाप्री का 
विनिमय क्या जाते सलगा। व्याफ़रिक के बने गये भौर कृषि क्षत्र 
धीरे धीरे शहरी क्षत्रों म बटत गये | बिना व्यापार एवं वारिज्य के शहरों 
के झस्तित्व का कल्पना नहीं की जा सकती कक्‍्याकि इसी ने द्वारा शहरों के 
अ हृधक निवासियों के जिये प्रावश्यक कृषि उत्पादन प्रदान जिया जाता है । 





। वह फ्राशतह री 0च्याड गवड गड छाहण गा ग6 3800//थो 
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स्थानीय सरकार का क्षोत्र १२१ 

नयरों में वहां के निवाक्षियों की भावश्यकताओं के परिणामस्वरूप 
इस्तकला उद्योगों का विकास हुआ | धोरे-बीरे नगरों में सुन्दर बाजारों 
की स्थापना की जाने लगी जहां कि सामान तथा सेवाग्ी' का हेर-फेर करने 
वाले लोग पाये जाने लगे। व्यापार किसी मो कस्ते का शुकाधिकार हो 
गया और बाहर से झाने वालो के साथ भेदभाव का बर्ताव किया जाने लगा । 
मध्य युग में नगर के जीवन का झ्राथिक पहल, इतना महत्वपूर्ण वन गया कि 
व्यापारी एवं घनवान लोग, जिनके हायो में श्राथिक शक्ति थी, नगर के 
वास्तविक शासक बन गये । बाद में यातायात के साववों का विकास होने 
प्र एकाधिकार टूटा और वे आशिक क्षेत्र के व्यापारिक केन्द्र ब्रन गये। 


धीरे-धीरे राजनैतिक दशायें सुधरीं भोर कस्बे को श्र्थ-व्यवस्था राष्ट्रोय अर्थ- 
व्यवस्था बन गई। 


नयरों के विकास का तीसरा कारण यह है कि फंक्‍्द्री व्यवस्था 
एवं तकनीकी के कारण जो परिवर्तत आये उनका यह एक स्वाभाविक 
परिणाम था । बहुत बड़े २ वाजार बन जाने पर यह जरूरी होगया था कि 
उत्पादन की मात्रा भी बढ़ाई जाये । इसके लिए बड़ी जड़ी फैक्टियां लगाई 
जाने लगीं । फलस्वरूप शहरों में जनता का केन्द्रोकरण होने लगा शौर. जो 
श्रम विभाजन शहरों में पहले से ही मौजूद था श्रव अधिक बढ़ गया। इस 
औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप ही वह नगर सामने आया जिसे 
कि हम आज देखते है। नगर, फैक्ट्री व्यवस्था की उपज है और अनेक 
वैज्ञानिक आविष्कारों के परिणामस्वरूप इसका अस्तित्व बना हुआ है। 
यातायात एवं शक्ति के साधन के रूप में माप का अ्रधिकाधिक प्रयोग भी 
इस दृष्टि से उपयोगी रहा है। भाष के युग में फैक्टियां वड़ी होती चली गई” 
और उनके साथ ही शहर भी बड़े होते गये | जब रेलों का आविष्कार 
हुआ तो जनता और भी अ्रधिक केन्द्रीकृत होने लगी। रेलों के कारण 
वाजारो' का विस्तार होगया तथा कच्चे माल के ख्ोतों का पता 


गें ही शहरों में ता लगाया 
जाने लगा। सामान और व्यक्ति दोनों ही शहरों में केन्द्रीक्त होने लगे । 
शहरों की श्रोर श्रधिक फंकिदूयां श्राकपित हुई । विद्यत आदि 


के आविष्कार 
ने इन सभी परिवततेनों को सहारा दिया | शहर का आकार बढ़ाने में हू 
योगदान महत्वपूर्ण है । विद्यूत एक ऐसी शक्ति है जिसे बिना भ्रधिक खर्चे के ही 
लम्बी दूरियों तक ले जाया जा स्रकता है । इसके फलस्वरूप . शहरों से ८३ 
फँक्ट्रियाँ बनायी जाने लगीं | दर 


चौथे, यातायात के साधनों के विकास ने नगरों के विकास 
उल्लेखनीय प्रभाव डाला । प्रसिद्ध समाजशास्त्री कली (८ 
(0००ण८५ ) के मतानुसार केवल णवित साथनों' में * रच, 
परिणामस्वरूप ही शहरो का विकास नहीं हो सकता था जब तक सी 
यातायात के साधनों के विकास द्वारा उसे समयित न किया जात कक 
औद्योगिफ प्रक्रिपा का एक भाग मात्र होती है। इसके साथ ही श्रभ । शक्ति 
कच्चा माल एवं यंत्र ग्रादि भी होने चाहिए 


7. अक्‍चन्‍च+ऋ 2 हे 


ह्र२ भरत मे स्थानीय सोक प्रशासन 


ग्रातायात के द्वारा एक साथ लाया जा सकता है।? इस प्रकार नगरों 
की बदोतरी में यातायात का महत्वपूर्ण स्थान है?! 


पाचरवे जनस्वास्थय को बड़े शहरों को महत्वपूर्ण भावश्यकता समझा 
जाता है। प्राघुनिक जत स्वास्थय तरीकों के भाविष्कार के पूर्व बडे शहरों 
में उन्‍्म की भ्रपक्षा मरते बालो की सख्या भ्रधिक होती थी। धरती वस्तियो 
मे महाप्रारिया इस प्रकार फैचती हैं, जंगे वि जगल मे लगी हू भाग फेगती है। 
यद्यपि बड़े शहरा में झाज भो बीमारियों बा भय रहता है किन्तु यहां भनेक 
कदम ऐसे उठाय गय हैं जिनके परिशामस्परुप इनकी सम्भावना कों कम 
कर दिया गया है। सफाई की व्यवस्था, वेग्रार चीजें रखन की व्यवस्था, 
सुरक्षित जल वितरण छूत की बीमारियों पर सरकारी तियत्रण तथा इमी 
प्रकार के जन-स्वास्थ्य के भाय उपाय झपताय गये हैं। वितित्सा ने क्षेत्र मे 
बढ़े हुए ज्ञान स भी शहरो का पर्याप्त लाम हुआ है। हेजाई (म7९४०/४) 
मे' मतानुसार भाधुतिक शहरी सम्यतायें प्रतिरोध को दवान्ो पर पाधारित 
हैं। यदि प्रतिरोधात्मर पपायो को ढीला कर दिया जाय तो भहामारियाँ 
बडी जल्री ही लौट भायेंगी भौर सम्यतम देश भी बैसा ही बन जायेगा जैसे 
कि मध्य युग के देश थे ३ 


इस प्रकार भनक कारणों से शहरो वा विवास हुआ । शहरी जीवन 
सम्यता एवं सस्क्ृति के केन्द्र बन गये | किन्तु ज्यो-ज्यों शहरों का री का 
हुमा त्यों त्यो शहरी क्षोत्रों के निवाध्तियों के जीवन की ज॑। बढती 
चली गई । धीरे-धीरे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि व्यक्ति मे भ्पन चारो 
्रोर की समस्याप्रो का स्वय सम्राघान करने में भ्रपने भापज्ों भसमर्थ पाया। 
फान उसके स्थान पर मगरपालिका हारा इन समस्याभा का सामना क्या 
जाने लगा। तीदर गति से बढते हुए शहरी क्षोत्रा के सम्मावित परिणामों 
बचो ये लिए नगरपालिकामों की सेवामो का विस्तार किया गया। स्वाहस्य 
को रक्षा, शिक्षा की सुविधायें तथा नागरिकों के कल्याण के प्रावधान झार्ज- 
कल इतने ग्राम बन गये हैं कि इतको सामान्य समझा जाता है। 


देहातो स्थानीय सरकार के कोन 
[40७७३ ण॑ एणण 7०९स ठगवन्‍वाणल्ा] 


भारतीय देहातो के स्थातीय प्रशासन के लिए पहले तौन प्रकार की 
व्यवस्थायें थीं। नीचे के स्तर पर ग्राम पचायतें भौर सर्वोच्च स्तर पर जिला 
बोई तया इत दो गे के बीच स्थानीय बोर थीं। सन्‌ १६५६ तक यह समझा 
जाता था कि जिला एवं जिला बोर्ड देहाती स्थानीय सरकार की सत्ता को 
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मुख्य क्षेत्र है। उस्त मध्य मब्य प्रदेश के कुछ भागों फो छोड़कर देण में इक्का 
सगठन किया गषा था। मध्य प्रदेश में तहरीलों एवं जनपद समाश्रों 
से जिला एवं उसकी परिषदो का स्थान ले रखा था। ग्राम 
पचायतें भारत के समी राज्यों में स्थित है यद्यपि संगठत एवं कार्यो 
की दृष्टि से उनके बीच पर्याप्त अन्तर पाया जाता हैं। जिला चोर्डों एव 
पंचायतों के बीच अनेक राज्यो में एक मध्यस्तरीय सत्ता भी थी । इनको 
स्थानीय, तहसील या तालुका बो्े कहा जाता था किन्तु कुछ समय पश्चात 
उनका अस्तित्व समाप्त हो गया । उत्तर प्रदेश में तहसील वोडों को सन्‌ 

१६०६ में ही समाप्त कर दिया गया था, मद्रास में सन्‌ १६३४ में इनको 

खत्म कर दिया गया । इस प्रकार मध्यस्थ सत्ता के बिना अर्थात द्वि-स्तरीय 

व्यवस्था के विकास का समर्थन किया गया । राजनैतिक विचारक इस वात 

पर सहमत नही थे कि जिला वोर्डो के आधीन कौन-कौन से क्षेत्र होने 


चाहिए और इनकी संख्या क्या होनी चाहिए । इस सम्बन्ध में पयप्ति मतभेद 
बना ही रहा 


ग्राम पंचायतों के महत्व एवं अरितत्व के बारे में दो राय नहीं हैं । 
महात्मा गांधी गांवों को अपने रामराज्य की योजना में एक केन्द्रीय स्थान प्रदान 
करते है । हम जोवन को चाहे कुछ मी रूप देना चाहें, गांव उसका 
आधार होना चाहिए । भारत गांवों का देश है जहां की 
अधिकांश जनता देहाती क्षेत्रों में निवास करती है। इन इलाकों 
की अवहेलना करके किसी भी योजना या कार्यक्रम को सार्थेक 
नही बनाया जा सकता। ओ्द्योगीकरुण के प्रसार की गति ने अभी तक गांवों 
के महत्व को कम नही किया है किन्तु बढ़ती हुई खाद्यास्त की आवश्यकता के 
कारण यह बढता ही जा रहा है। यदि भारतीय समाज को प्रगति फरनी 
है और उस प्रगति को स्थायी बनाना है ती गांवों पर पर्याप्त ध्यान देता 


होगा । 


जिला स्तर से नीचे स्थानीय सरकार की इकाई कित्तनी होनी चाहिए 
इस सम्बन्ध में विचारक एक मत नहीं थे। कुछ का कहना था कि जिला 
स्तर से नीचे स्थानीय सरकार की दो इकाइयां होनी चाहिए । दूसरे लोग 
केवल एक ही इकाई का समथेत करते श्रे। अन्य लोगों का कहना था कि 
इकाई की संख्या तो एक ही हो किन्तु उसका झाकार अपेक्षक्षत बड़ा होना 
चाहिए । देहप्ती स्थानीय सरकार के तीत स्तरों का वरणेत सर्वप्रथम बिकेन्द्री 
करर पर शाही आयोग के द्वारा फिया गया था--प्रवसे नीचे गांव बस 
बीच में तहसील या तललुऊ बोडे तथा शीर्ष पर जिला बोर्ड । लू कम रे 
(07 छाएए07 ) की योजना में गाँवों का नाम नहीं था । उसमें 20. न 
कार के केवल दो ही क्षेत्रों का कक किया गया था अर्थात जिला चोई 
तह-रील या उनके छोटे सम्मागों के लिए स्थातीय बोडे । एवं 


के न्‍ आयोग द्वरा 
पंचायतों की स्थापना को अत्यस्त महत्वपूर्ण मात्रा गया भाम 


सिर था जिन पर 
स्थानीय सरकार की सफलता तिर्मेर करती थी। आयोग ने तहसील कि 
लक दोहों के महत्व पर भी पर्याप्त प्रभाव डाला और कहा कि 3. 


कुंड आ 


र्र्४ आरत मे स्थानीय सोक प्रगासंत 


यतो एवं जिला वोर्डों के बीच स्थित प्रस्तर को दूर करत के विए इतका 
प्राता महत्व है। ठतर प्रदेश की स्थानीय स्वरायत्त सरकार सविति का भी 
विचार था कि देहाती स्थानीय सरकार के तीन स्तर हो होते चाहिए । इसेने 
मिफारिश की कि जिला वोर्डों एव ग्राम प्रदायत्रों के बीच परगना समितियाँ 
भो होती चाहिए । इत समितियां की न तो स्वमत्र सइस्यता होती थी भौर 
न की इनके झलग से वित्तीय खोत ये । केवल प्रचायतों तथा जिला बोँ्शों द्वारा 
इनकी प्रनुदन दिया जाना था । 


स्थानीय सरकार के मध्यवर्ती निक्ायो ने मारत में सतोपजनक रूप 
से काय नहीं किया । परिशामस्वरूप तहमील या तालुहा वार्डों वो एए जे 
बाद एक राज्य मे समाप्त किया जाने लगा। व्यवहार मे यह पाया गया कि 
शतक तथा जिला वोड़ों के बीच यार्यों एवं राजस्व व साधनों का वितरण 
बड़ा कठिन है क्प्रोकि दोनो ही निकायो के बीच इतनी मारी समादता एवं 
एकरूपता रहती है कि भेद करना कठिन वन जाता है। तालुका बोड़ों द्वारा 
ब्रदान की जाने वाली सेवायें जिला दोडों की तुलना मे कम बचत पूण होती 
थी। ग्रेट ब्रिटेन एव फ्रास भादि देशा के उदाहरणो को देखने के बाद यह 
कहना गलत नहीं माना जायगा कि देहाती स्थानीय सरकार के केवल दो ही 
झेत्र हाने चाहिए तीन नहीं । 


देहाती स्थानीय सरकार की मुख्य इकाई किसे माना जाये ? यह भी 
एक महयपूरा प्रश्त है जिस पर अलग प्रलग विचारकों न प्रलग अलग मत 
प्रकट किये हैं। कुछ का कहना है कि जिले को देहाती स्थातीय सरकार का 
क्षेत्र नहीं बनाया जाता चाहिए॥ इस मत का समर्थन सध्य प्रदेश के उन 
इलाकों से किया गया जहाँ जिले के स्थान पर जनपद योजना को लागू किया 
गया था। यहाँ १६४८ के एक झधिनियम के भनुसार जिले को स्थानीय सरकार 
का मुख्य क्षत्र न मान कर तहसील को माना गया था। उडीसा मे भी भ चल 
शासन विघधयक १६५३ (#श८०॥ 53597 केश! ॥953) द्वारा राज्य 
को ११८ श्र चलो मे विभाजित करने की योजना बनाई गई। जनप्रदों को 
भाति ये भ्रचल भी सयुक्त प्रकृति के थे भर्यात भ्ाषे शहरी भौर झाभे 
ग्रामीण । विहार राज्य म जिला बोडों के झनेक महत्वपूर्ण कार्य राज्य सर» 
कार हारा ले लिए गये । बयाल भ्रादि राज्यों में सुकाया गया कि या तो 
इत बो्डों को समाप्त कर दिया जाये भथवां इनकी शक्तिया इतनी कम तक 
दी जायें कि इनका कोई महत्व ही न रह जाये। साथ ही ग्राम पचायतों के 
द्वारा ग्रप्रत्यक्ष रूप से इनके चुनाव को बात भी कही गई । 


इस प्रकार जिला एवं स्थानीय बोड्डों की उपयुक्तता के सम्बंध भे 
बहुत समय पूर्व से ही सदेह प्रकट हिये ज्ञा रहे हैं । स्थानीय सरकार का क्षतर 
ऐसा होता चाहिए क्रि प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति क्षेत्र के मुख्य लोगों 
से व्यक्तिगत रूप म सम्बघ वताय रख सके । ऐसा होते पर ही व स्थानीय 
समस्याओं को सुलकान म रुचि के साथ काय करेंगे। जिले का क्षेत्र एव 
आकार इतना बड़ा होता है कि स्थानीय स्वायत्त सरकार की एक इकाई के 
रूप में कार्य करते समय यह वाछतीय एकरूपता की भावना को प्रोत्सादित 


स्थानीय सरकार का क्षेत्र श्श्श 
नही कर पाता। परिणामस्वरूप स्थानोय सरकार की पूरी व्यवस्था ही 
अध्वास्थक्ारक बन जाती है । इस स्थिति के श्रतिरिक्त रो महत्वपूर्ण विकासों 
ने भी पिछले कुछ वर्षों से जिला बोर्डो की उपब्रोगिता को गिरा दिया। 
इनमें से पहला था स्थानीय सरकार के कार्यो का प्रान्तीपकरण झौर दूसरा 
था ग्राम पंचायत का विकास | पहले के अनुसार क्रमण: प्राय: सभी कार्य 
,जिला बोर्डो के हाथोंसे निकल कर राज्य सरकार के हाथों में सोपे जाने 
लगे । सड़क, अस्पताल, शिक्षा पश्रादि विषय जिला बोरडों के हाथ से घीरे-धीरे 
निकलने लगे । दूसरी ओर ग्राम पंचायतों के संगठन को बल दिया जाने लगा । 
यहि हम पंचायतों के श्रावश्यक एवं ऐच्छिक कार्यो पर गौरपूर्वक नजर डाल 


कर देखें तो पायेंगे कि इन सबके मिल जाने के बाद जिला बो्डों का उत्तर- 
दायित्व कुछ भी नहीं रह जाता है। 


राजस्थान में पंचायत सभमत्ति तथा जिला परिषद अधिनियम 
१६५६ (७०) के द्वारा राज्य को यह अधिकार दिया गया कि वह राजपत्र 
में सूचना प्रकाशित करने के बाद राज्य में सभी जिला बोर्डों को अयवा 
किन्‍्हीं विशेष को उसी दिन से समाप्त कर सकता है जिनका कि सूचना में 
उल्लेख किया गया हैं। इस प्रकार समाप्त किये गये जिला बोर्ड की सारी 
सम्पत्ति एवं उत्तरदायित्व राज्य सरकार के हाथ में चले जाते हैं । राज्य 
सरकार यदि चाहे तो अपने इस उत्तरदायित्व को पूर्ण अथवा आंशिक रूप में 
किसी भी अ्रधिकारी को सौप सऊती है । जिला बोर्ड समाप्त होने से पढ़ले 
जिन करों को एकत्रित करती थी वे उसके समास्त होने के बाद भी एकत्रित 
किये जाते रहेंगे यदि प्रावधान द्वारा इसके विरुद्ध व्यवस्था न की गई तो । 
राजस्थान सरकार का यह कानून सम्मवत: वलवन्तराय मेहता समिति को 
सिफारिशों के अनुरूप ही था । इस समिति ने जोरदार शब्दों में इस बात 
का समर्थन किया था कि जिला बोर्डों को समाप्त कर इनके स्थान पर किसी 
भ्रन्य सत्ता को रखा जाये । समित्ति ने विकास प्रशासन (]9०९००फापला 
&9रणंडाका०)) को विकेन्द्रित करने के उपाय सुझाये थे । समिति के 
मतानुसार जिला बोर्डो के स्थान पर खण्ड स्तर की पंचायत समितियां ग्रछित्त 
कर दी जायें जिनमें कि पंचायत के अध्यक्ष एवं कुछ भ्रन्य लोग हों । इसके 

मतानुसार जिला स्तर पर एक समन्वयकरत्तां परिषद होनी चाहिये जिसका 

कोई कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य न हो। समिति की सिफारिश थी कि 

खण्ड स्तर पर एक निर्वाचित स्वशासी संस्था स्थापित, की जानी चाहिये, 
जिसका क्षेत्राधिकार उस विकास खण्ड के साथ सह-विस्तारी होना चाहिये ।१' 
पंचायत समितियों का निर्माण ग्राम पंचायतों से परोक्ष-तिर्वाचनों द्वारा 

किया जाना चाहिये ।? यद्यपि मेहता समिति की योजना के अन्तर्गत भी 
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१२६ भारत में स्थानीय लोक अशासव 


जिला स्तर पर जिला परिषदें होंगी किन्तु ये जिला बोर्डों की केवल छायामात 
ही मानी जा सकती हैं क्योकि इनके पास प्रशासकीय शक्तिया नहीं होती। 
रचना की दुष्टि से इनम पदेत या अधिकारी सदस्य होते हैं। दार्यों के नाम 
पर यह केवल समन्वय एवं पर्यवक्षण की दृष्टि से ही बुछ करती हैं। मेहता 
समिति की स्िफारिशो को मानने के बाद देहाती क्षेत्र मे तीन प्रकार की 
स्थानीय मत्ता कायम की गई--प्राम्य स्तर पर ग्राम पचायत, खण्ड स्वर पर 
पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद । हनम से ग्राम पचायत 
एवं पचाधत समिति के पास ही कार्यपालिका सम्बन्धी वर्य हैं । रु 


ग्ेहता समिति ने बताया कि स्थानीय रुचि को जाग्रत वरने के लिये 
तथा स्थानीय पहल को प्रोत्साहन देन के लिये ध्यानीय निकाय छोटे तथा 
निर्वाचित होने चाहियें। जिला वोर्डों का तत्लालीन रूप इस कार्य के 
लिये न तो उपयुक्त था औौर न ही ऐसी परम्परायें ही रखता था। समिति 
न सुमाया कि जहा क्रो भी जिला वाड्ों को बनाये रस्यं जायें वहा उनके 
बन्‍्धों पर विकास कार्यों का उत्तरदायित्व भी डालना चांहिय॑। 


इसमे जरा भी सन्देह नटो है कि समिति ने जिला बोर्डों के प्रावार 
एवं बहुत बड़ी जमसख्या के बारे मे जो शिकायत की थी वह सही घी 
इसक हाते हुए यह स्थावीय स्वायत्त सरकार की एक उपयुक्त एव प्रमावशी्त 
इक्माई नहीं वनाई जा सकती थी। कई एक जिलो का भाक़ार तो, इतता 
बडा था (6 उनके प्रबन्ध को असल मे स्थानीय सरकार का प्रबन्ध ही नहीं 
कहा जा सकता । सापनो वी कमी के फलस्वरण वे ऐसे वार्यों को सम्प्त 
मही कर पायी जिनसे कि जतता को धत्के प्रस्तित्व का भ्रनुमव हो पाता। 
फ्लत* जनता के दिल में जिला बोडों के प्रति हिसी प्रकार का श्रम नह 
पनप सका, उनम जनता के हित संयुक्त नहीं हो सके। यही कारण है कि 
धीरे-धीरे महत्वपूर्ां कार्यों को। उनके हाथ से सरकार द्वारा से लिया गया। 
जनता मे जिला बोर्डों के प्रति किसी प्रकार का प्र म-्माव न होना मी उतवी 
भहत्वद्वीनता का एक प्रमाण वत गया। यहें कहां गया दि जिता बोर्ड 
स्थानीय सरवार की इकाई के रूप मे चाहे क्तिती भी पर्याप्त क्योस हा 
डिन्‍्तु वे जनता का प्यार और स्वामिमक्ति लो चुकी हैं तो उनरों बने रहने 
था कोर्ट शक नहीं है। 
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झवानीय सरकार वा क्षेत्र न मानो के लिए से प्रमवील तह यह दिया 
जाता है हि इसरा पाकार वड होता है। यह बात यद्यपि गांवों के बारे 
में नहीं कटी जा सरतो किन्तु फिर भी गाँशों को इसकी विरोधी भलोचता 
का विषय बनाया जा सहता है॥ पर्याद्‌ आालोचक यह बह सरते हैं हि 
आय का भातार झत्यन्त छोटा होता है प्रोर इसतिये यह स्थानीय सरकार 


थानीय सरकार का क्षेत्र श्र 


गांवों का स्थानीय सरकार की इकाई के रूप में अपना महत्व है किन्तु 
इनकी कुछ अपनी कमजोरियां होती हैं । उदाहरण के लिए इनके वित्तीय 
एवं मानवीय ख्ोत बहुत कम होते हैं। इसके परिरणाामस्वरूप ऐसा नहीं किया 
जा सकता कि इनको स्वतंत्र इकाई बना दिया जाये तथा नगरपालिकाश्रों की 
भांति पूरी शक्तियां प्रदान कर दी जायें । यदि ऐसा सम्मव होता तो पंचायतों 
के ऊपर स्थानीय सरकार की किसी श्रन्य सत्ता को नियुक्त करता आवश्यक 
न समझा जाता । किन्तु क्योंकि वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है श्रत: पंचायतों के 
के बाद अन्य उच्च सत्ता नियुक्त करनी होती है जो कि शक्ति की दृष्टि से 
उच्च है तथा क्षेत्र की दृष्टि से बड़ी है। इन सत्ताग्रों हरा उन सेवाओं को 
प्रदान किया जाता है जो कि भहंगी होती हैं तथा जिनमें श्रधिक विशेषज्ञता 
एवं तकनीकी योग्यता की जरूरत होती है । उदाहररा के लिए स्कूल, सड़कें, 
अस्पताल, आदि । भत्येक गांव में एक स्कूल या डिस्पेन्तरी खोलनान तो 
सम्मव है और न आवश्यक ही । झ्राथिक दृष्टि से भी बचतपर््ण रास्ता यह 
रहेगा कि कुछ गांवों की आवश्यकताश्रों को सामान्य साधन से ही पूरा किया 
जाये । प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रत्येक सेवा का अलग से प्रबन्ध करने पर प्रशासन 
के छोटे-छोटे गढ़ बन जायेंगे, अनावश्यक रूप से कार्यो का दृहराव होगा तथा 
मतिभ्रम होगा एवं समन्वय का शझ्रमाव रहेगा । इस समस्या का समाधान इस 
रूप में किया जाता है कि क्षेत्र का श्राकार सेवा की प्रकृति के आधार पर 
निश्चित किया जाये तथा उसे इतना बड़ा रखा जाये जितना कि सम्भव हो 
सके । बड़े क्षेत्र में अनेक छोटे क्षेत्र श्रा जाते हैं अतः उनकी श्रावश्यकतायें 
भी स्वत: ही पूरी हो जायेंगी । 


ग्राम पंचायतों से ऊपर की स्थानीय सत्ता का महत्व जान लेने के बाद 

प्रश्न यह उठता है कि इस सत्ता का क्षेत्र क्या होना चाहिए तथा इसको कितनी 
सेवाओं का उत्तरदायित्व सौपा जाना चाहिए ? सैंद्धान्तिक रूप में इस प्रश्न 
पर विचार करना शअ्रत्यन्त कठिन कार्य है। स्थानीय सरकार हारा सम्पन्न 
किये जाने वाले केवल कुछ ही कार्यो के बारे में यह निश्चित रूप से कहा जा 
सकता है कि कितना बड़ा खेत्र रखने पर अधिक से श्रधिक लाम प्राप्त हो 
'ज्रकेंगे । नालियां, जल-वितरण, विद्य त्‌ व्यवस्था आदि बिययों को इस सीमा 
जा सकता है। इन विपयों के अतिरिक्त तकनीकी महत्व के अन्य 

* बांटना श्रत्यस्त कठिन है। उनके बारे में हम निश्चित रूप से यह 

*, हीं लगा सकते कि कितना बड़ा क्षेत्र रखने पर श्रथवा कितनी जन- 
“> पर स्थानीय निकाय अच्छी प्रकार सेवा कर पायेगा । इसका 
_+ विपय पूर्णों रूप से केवल क्षेत्र पर ही निर्भर नहीं करते । 

' का भी अमाव तो होता है किन्तु यह प्रभाव कार्यकर्त्ताओ्ं 


: स्तर तथा सेवित व्यत्तियों की सामथ्ये एवं कुशलता 
अटद्ता है । 


प्कपें हढूप में यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक 
, तले निकाय का क्षेत्र छोटा न होफर बड़ा होना 
४, बड़ा नहीं हो कि सामान्य जनता इसके कार्यो में रुचि 


है 


 अछ 


रैरेद भारत में स्थानीय लोक प्रशास* 


सफ़लतापूर्वक कर सकें । इसलिये एक ग्राव मात्र को स्थानीय शासन र्क 
इकाई बनाने की अपेक्षा कुछ गावो को मिलाकर ही एक इकाई बनाया जाये 
तो श्रधिक साथंक एवं प्रमावशील रहेगा। 


उपयुक्त ताकिक युक्तियो के झाधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास 
क्या जाता है कि गाव वो स्थानीय सरकार की इकाई न बनाया जाये। 
दिखाये गये दोपो मे बहुत कुछ सत्यता भी है किन्तु यदि विषयवस्तु पर भन्य 
कुछ दृष्टियो से विचार कर तो प्रतीत होगा कि दोषपूर्ण एवं भाषत्तिजदक 
हाते हुए मी गाव को ही स्थानीय सरकार की इकाई बनाता जझरी होता है। 
इस सम्बन्ध मे पहली वात तो उन सेवा के बारे मे कही जाती है जो कि 
मूलभूत एवं महत्वपूर्ण होगी हैं। सफाई, गाव के रास्तो का निर्माएं, गाव के 
कुझो की सफाई एवं निर्माण, प्रकाश वी व्यवस्था, भ्ररिति से सुरक्षा प्रादि 
अनेक ऐसी सेव यें हैं जितको वे लोग ही भली प्रकार सम्पन्त कर सकते 
जितको ये प्रमावि। करती हैं। प्रन्य लोग इत सेवाओं को भम्पन करते 
समय कोई भी व्यक्तिगत रुचि नही ले सकते । इन सेवाझ्ों की साधता के लिए 
बाहरी श्यक्तियो को जो श्र रणा प्राप्त होगी वह भाललरिक नहीं हो सरती। 
बह सदेव ही घन पर या भन्य किसी ऐसे ही प्रेरक पर प्राघारित होगी किले 
स्थानीय निवासी झपनी स्न्तरात्मा की प्रेरणा से यह सब कर सकते हैँ । 
दुसरे, यदि स्थानीय सरकार के माध्यम से जनता को स्वायत् धरकार के कषतर 
में कुछ प्रशिक्षण प्रदान करना है प्रथवा सामान्य हिल के मामलों के प्रबन्ध 
मे सहयोग तथा पारस्परिकता के माव जागृत करने हैं तो प्रत्येक गाव में एए 
सस्थागत यत्र का होना परम झावश्यक है। गाव का झावार चाहे कता भी 
हो किन्तु वह स्थानीय सरकार के तिकायो का होता जरूरी है क्योकि सहया 
के झ्ाधार पर किसी मी क्षेत्र की भ्रवहेलता नही को जा सकती। 


भारतीय गांवों मे लोगो की प्रवृत्ति प्रात्म-केन्द्रित इतनी भधिक है कि 
3' थे अपने पडौसी गाव वाले लोगो की समस्या को तो देखने का प्रश्त ही नहीं 
उठता, भपने ही गांव वी समस्याप्रो को नहीं सुलका प/त्ते । जहाँ लोगो 
उनके स्वय के विकास एव लाम के कार्यों में प्रग्रसर करने की समस्या हो वह 
उनसे यह कल्पना करना भ्रामक है कि वे भपने पड़ौसी राव वाले लोगो 
प्रगति में हाथ बटायेंगे । जब स्वय का घर जल रहा हो तो इूसरों वे' जलने 
घरों पर पानी फहना न तो सम्मद है भोर न भषिक व्यावहारिक ही। 
यह चाहिए कि स्थानीय सरकार की सस्पाप्रों को सोगों के जीवन हो 
ही एफ माग बता दिया जये । वे उसमे इतने उलक जायें कि निकस ः 
कठिन हो जाये । इस पक्रार गुल मिलाकर यह वहा जा सबता है कि यह 
राजनैतित शिक्षा स्थानीय सरकार क। एक सदय है तो इसे प्राप्त ब्रने 
लिए प्रत्येक गाइ को स्वानोय सरकार की इकाई बताना होगा | ये सोव झपने 
उत्तरदापित्वों का लिर्वाह संदोवेडनक झूए से करते रहें इसके लिए हुछ्ध ऊपर 
दे दबाव डालता भी जरूरी है। यह कार्य पचायतों से ऊपद वाली 
जार भकरों है । 


स्थानीय सरकार का क्षेत्र श्२९ 


गाँवों का स्थानीय सरकार की इकाई के रूप में अपना महत्व है किन्तु 
इनकी कुछ अपती कमजोरियां होती है । उदाहरण के लिए इनके वित्तीय 
एवं मानवीय स्रोत बहुत कम होते हैं । इसके परिणामस्वरूप ऐसा नही किया 
जा सकता कि इनको स्व॒दंत्र इकाई बना दिया जाये तथा नगरपालिकाश्ों की 
भांति पूरी शक्तियां प्रदान कर दी जायें । यदि ऐसा सम्मव होता तो पंचायतों 
के ऊपर स्थानीय सरकार की किसी श्रन्य सत्ता को नियुक्त करता आवश्यक 
न समझा जाता । किन्तु क्योंकि वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है भ्रतः पंचायतों के 
के बाद अन्य उच्च सत्ता नियुक्त करनी होती है जो कि शक्ति की दृष्टि से 
उच्च है तथा क्षेत्र की दृष्टि से बड़ी है। इन सत्ताओो द्वारा उन सेवाओं को 
प्रदान किया जाता है जो कि महंगी होती है तथा जिनमें श्रधिक विशेषज्ञता 
एवं तकनीकी योग्यता की जरूरत होती है । उदाहरण के लिए स्कूल, सड़कें, 
अस्पताल, आदि । प्रत्येक गांव में एक स्कूल या डिस्पेन्सरी खोलनान तो 
सम्मव है और न आवश्यक ही । आशिक दृष्टि से भी बचतपूर्ण रास्ता यह्‌ 
रहेगा कि कुछ गांवों कौ आवश्यकताओं को सामान्य साधन से ही पूरा किया 
जाये । प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रत्येक सेवा का अलग से प्रबन्ध करने पर. प्रशासन 
के छोटे-छोटे गढ़ वन जायेंगे, अनावश्यक रूप से कार्यो का दुहराव होगा तथा 
मतिभ्रम होगा एवं समन्वय का अ्रभाव रहेगा । इस समस्या का समाघान इस 
रूप में किया जाता है कि क्षेत्र का आकार सेवा की प्रकृति के आधार पर 
निश्चित किया जाये तथा उसे इतना बड़ा रखा जाये जितना कि सम्भव हो 
सके । बड़े क्षेत्र में अनेक छोटे क्षेत्र श्रा जाते है श्रत: उनकी आवश्यकतायें 
भी स्वत: ही पूरी हो जायेंगी । 


॥। 


ग्राम पंचायतों से ऊपर की स्थानीय सत्ता का महत्व जान लेने के चाद 
प्रश्न यह्‌ उठता है कि इस सत्ता का क्षेत्र क्या होता चाहिए तथा इसको कितनी 
सेवाओं का उत्तरदायित्व सोंपा जाना चाहिए ? सैद्धान्तिक रूप में इस प्रश्न 
पर विचार करना अत्यन्त कठिन कार्य है। स्थानीय सरकार द्वारा सम्पन्न 
किये जाने वाले केवल कुछ ही कार्यों के बारे में यह निश्चित रूप से कहा जा 
सकता है कि कितना बड़ा क्षेत्र रखने पर अधिक से भ्रधिक लाभ प्राप्त हो 
सकेंगे । नालियां, जल-वितरण्, विद्यू त्‌ व्यवस्था आदि विययों को इस सीमा 
में लिया जा सकता है। इन विपयों के भ्रतिरिक्त तकनीकी महत्व के अन्य 


क्षेत्रों को बांदना अत्यन्त कठिन है। उनके बारे में हम निश्चित रूप से यह 
अनुमान नहीं लगा सकते कि कितना बड़ा क्षेत्र रखते 


ने पर भ्रथवा कितनी जन- 
संख्या होने पर स्थानीय निकाय अच्छी प्रकार सेवा कर बा 
कारण यह है कि ये विपय पूर्ण रूप से केवल क्षेत्र पर हो निर्भर नहीं करते । 
यह पि क्षेत्र के श्राकार का भी प्रमाव तो होता है किन्तु यह प्रभाव कार्य कामुक 
की योग्यता एवं बौद्धिक स्तर तथा सेवित व्यत्तियों की सामथ्ये एवं बगल 
के साथ-साथ बदलता रहता है ॥ कृशलता 


कुल मिलाकर निष्कर्पे रूप में यह कहा जा सकता है कि 


हक 5 श्जा ; कि प्राथमिक 
स्थानीय इकाइयों के ऊपर वाले निकाय का क्षेत्र छोटा न होकर बढ़ा रा 
चाहिए । किन्तु यह इतना बड़ा नहीं हो कि सामान्य जनता इसके कारक ७ 


कार्यों रकि 


(२८ भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


सफलतापूर्वेक कर सकें । इसलिये एक गांव मात्र को स्थानीय शासन वी 
इकाई बनाने की भ्रपेक्षा कुछ गावो को मिलाकर ही एक इकाई बनाया जाये 
तो भ्रधिक सार्थक एवं प्रमावशील रहेगा। 


उपयुक्त ताकिक युक्तियों के श्राधघार पर ग्रह सिद्ध करने का प्रयास 
क्या जाता है कि गाव को स्थानीय सरकार की इकाई न बनाया जाये। 
दिखाये गय दोषा में बहुत कुछ सत्यता भी है किन्तु यदि विषयवस्तु पर भन्य 
कुछ दृष्टियों से विचार कर तो प्रतीत होगा कि दोपपूर्णो एवं 
हाते हुए भी गाव को ही स्थानीय सरकार की इकाई बनाना जरूरी होता है) 
इस सम्बन्ध में पहली बात तो उन सेवाह्रो के बारे मे कही जाती है जो कि 
मूलभूत एव महस्वपूर्ा होगी हैं ॥ सफाई, गाव के रास्तों का निर्माण, गाव के 
बुआ की सफाई एवं तिर्माण, प्रकाश की व्यवस्था, भ्रग्निसे सुरक्षा भादि 
अनेक ऐसी सेव ये हैं जिएको वे लोग ही भली प्रकार सम्पन्त कर सकते 
जितको ये प्रमाविं। करती हैं। प्रन्य लोग इत सेवाग्ों को सम्पत्त करे 
समय कीई भी व्यक्तिगत रुचि नही ले सकते । इन मेवाओों की साधता के तिए 
बाहरी व्यक्तियों को जो प्र रणा प्राप्त होगी बह प्र/ललरिक नहीं हो सकती । 
बह सर्देव ही घने पर या भन्य पिसी ऐस ही प्र रक पर झाधारित होगी हिल 
स्थानीय निवासी पश्रपनी भ्रन्तरात्मा की प्रेरणा से यह सब कर सबते हैं। 
दूसरे, यदि स्थानीय सरकार के माध्यम से जनता को स्वायत्त सरकार के क्षेत्र 
में कुछ अशिक्षण प्रदान करना है प्रथवा सामान्य हित के मामलों के प्रद्ष 
में महयोग तथा पारस्परिकता के भाव जागृत करने हैं तो प्रत्येक गाव में एश 
सस्थागत यत्र का होना परम झावश्यक है। गाव का प्राकार चाहे कंता 
हो विन्तु बह! स्थानीय सरकार के तिकायों का होता जरूरी है क्योकि संल्यों 
के भ्राधार पर किसी मी क्षेत्र की क्‍्क्‍वहेलना नहीं की जा सकती | 


भारतीय गावो मे लोगो की प्रवृत्ति भात्म-केस्द्रित इतमी भयिक है हि 
+ थे ने पडौसी गाव वाले सोगो की समस्या को तो देखने का प्रश्त ही गहीं 
उठता, भपने ही गांव वी समस्याप्रो को नहीं सुलभा पाते । जहाँ लोगों 
उनके स्थय के विकास एवं साम के वार्यों मे भग्रसर करने की समस्या हो यहाँ 
उनसे यह कल्पना करना अ्लामक है कि वे झपने पड़ौसी ग्राव वाले लोगो 
प्रगति में हाथ बटायेंगे । जद स्वय का घर जल रहा हो तो इसरों के जतते 
घरो पर पाती फेरना से तो सम्मव है भोर न भ्रषिव ब्यावहारिक ही। 
यह चाहिए वि स्थानीय सरकार की स्स्याओों को लोगों बे जीवत वा 
ही एक भाग बना दिया ज ये। वे उसमे इतने उत्क जायें कि तिएल सती 
कडित हो जाये । इस प्रचार गुल मिलावर यह वहा जा सकता है कि यदि 
राजनैनिक शिक्षा स्थानीय सरकार झा एक सदप है सो इसे प्राप्त बरने डे 
लिए प्रस्‍्पेक याद को स्थानीय राश्पर की इकाई बताना होगा | ये गाव भपते 
उत्तरदापित्दों का लिर्दाह सरोरजवद हप से करते रहे इग तिए इुछ ऊपर 
मे ददाव हालता भी जरूरी है। यद कार्य पच्मयतों से ऊपर वाली सपा 
कर सत्रतो हैं । 


स्थानीय सरकार का दीन ६३१ 


यह दोप खण्ड को स्थानीय सरकार की प्रधान हकाई बनाने पर नहीं जाता 
क्योंकि यह झाकार की दृष्टि से पर्याप्त बड़ा होता है। किन्तु यह इतना बड़ा 
भी नहीं होता कि इसमें थे ही दोप झा जायें जो कि जिला, तहसील, तालुका 
आदि को स्थानीय सरकार की प्रधान इकाई बनाने पर आ जाते थे । समिति 
के प्रतिवेदन के प्रतुमार विकास खण्ड द्वारा उन कार्यों को करने के लिए 
पर्याप्त बड़ा क्षेत्र प्रदान किया जाता है जो कि ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किये 


ज। सकते । साथ ही ये इतने छोटे भी होते हैं कि तिवाखियों की सेवा एवं 
रुचियों को आकपित कर सकें ॥२ 


मेहता समिति की सिफारिणों के प्रति श्रनेक विचारकों एवं लेखकों 
ने श्रसंतोप प्रकट किया है। इनकी कई आधारों पर श्रालोचना की जाती है।' 
प्रथम, यह कहा जाता है कि समिति ने सभी जिलों, तहसीलो एवं तालुकों 
के बारे में जो यह सामान्‍य निर्णय दिया कि वे बड़े अधिक होते हैं, ठीक नही 
था। जिलों का आकार पूरे मारत में एक जैसा नहीं हैं। कहीं-हही तो कार्फी 
छोटे जिले भी पायें जाते है उनको केवल इसीलिये स्थानीय सरकार की 
इकाई ने बनाना क्योंकि उनका नाम जिला है, गलत माना जायेगा | यदि 
केवल क्षेत्र को ही विचार का विषव बनाया जा रहा है तो फिर छोटे जिलों 
की क्यों अ्रवहेलना की गई । जहाँ कही बड़े जिले भी थे उनको समाप्त करने 
की अपेक्षा दो में बांदा जा सकता था और ऐसा करके भी वांछित परिणार्म 
प्राप्त किये जा सकते थे । दूपरे, कार्यो की तकनीकी एवं प्रकृति पर विचार 
किये बिना तथा उन पर ययोचित ध्याव दिये विवा ही सामान्य रूप से. 
स्थानीय निकायों का आदर्श आ्राकार निश्चित कर देना पूरी तरह से 
अवैज्ञानिक है । कई कार्य ऐसे भी हो सकते है जिनके लिए खण्ड स्तर भी 
छोटा एवं अपर्याप्त सिद्ध हो । कहा जाता है कि स्थानीय सड़कों एवं शिक्षा 
का प्रबन्ध करने में खण्ड छोटा सिद्ध होगा। तीसरे, स्थानीय सरकार के 
क्षेत्र में वर्तमान प्रवृत्ति यह हो गई है कि देहाती स्थानीय सरकार के क्षेत्रों 
को व्यापक बनाया जा रहा है तथा छोटे क्षेत्रों से कार्य लेकर बड़े क्षेत्रो को 
सौपे जा रहे है। भारतवर्ष में इस प्रवृत्ति के विपरीत व्यवहार करने का 
परामर्श देने वाली समिति को किस आधार पर उचित माना जा सकता है! 
चौथे, यह तक प्रस्तुत किया जाता है कि जिला बोर्डो को उनके असंतोपजनक 
कार्यो के लिये बुरा-मला कहना तथा ठुकराना उचित नहीं है क्योंकि इसमें 
इनका अ्रपना कोई दोष नहीं है । इस सबका मूल कारण अपर्याप्त सगठन, 
सेवी वर्ग, तथा वित्त आदि पर डाला जाना चाहिये। थदि ये सभी चीजें 
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हट आरत में स्थानीय लोक प्रमागनत 


ने ले ग्रथता स्थातीय सरकार हे' कार्यों में सक्रिय योगदानन करे। 3 
दोनो ही प्रावश्यवत यें इस दात की माय करनी हैं कि क्षेत्र को इतवा छोटा 
रखा ज ये जितना कि रखा जा सकता है। इस प्रकार हमको दो विरोरी 
किन्तु परस्पर सम्बन्धित विशेषताओं के वौच सामजस्थ स्वापित करना होगा । 
एफ ओर कार्यकुणलता है और दृसरी झोर स्वायत्त-सरकार का प्राकेपण। 
दोनों के वीच सममौतापूर्ण रवेया भ्पना कर ही किसी उपयोगी ठिप्सर्ष 
पर थहुचा जा सकता है । यदि हम केवल गाव को ही स्थानीय सरतारबी 
एकमात्र इकाई मान ले तो इसमे प्रशासरिक कार्यकुशलता को ठेस समैगी । 
इसी प्रकार यदि हम स्वायत्त-सरकार के सिद्धान्त की प्रपहेलता करें तो 
स्थानोय सरापर द्वारा किये जाने वाले सभी वायें राज्य सरकार को सात 
देगे । 


बलवन्त राय मेहता समिति की सिफारिश :--वलवन्त_ राय महा 
समिति न सत्ता के विकेन्द्रीर रण की सम्मावनाओ एवं रूपो पर विचार जिया। 
इस सम्रिति ने पायी राज वे माध्यम से सरकारी यत्र को विभाजित करके 
तथा सत्ता को थाट करके देहाती मारत का पुनतिर्मारां करने का प्रयात 
किया। समिति न स्थानीय विषयों में निरोय लेने की विशेष शक्तियों के साथ 
ति-मूत्री सस्थागत व्यवस्था का समर्यत किया । समिति ने पंचायती राज ही 
सस्थ गत बनावट के दो पहलुग्रो पर विशेष जोर दिया । प्रयम, इसकी स्वायर्त 
शासी प्रह्नति भ्रौर दूसरे इसकी विवाचित प्रकृति (, समिति ने जो सल्थागत 
ढांचा प्रस्तुत किया वह इन दोनों विशेषताओं से पूर्ण था। मेहता समिति की 
ब्रि-सूत्री योजना में सबसे नौचे ग्राम पचायतें थीं मध्य में विकास कार्यो 
युक्त पचायत समितिया थीं तथा शीर्ष पर जिला परिपदें। झसल में यह 
योजना इि-्सूती ही थी क्योक्ति ग्राम पचायत एवं पचायत समिति वो हीं 
स्थानीय प्रशासन के क्षेत्र मे कुछ वरने का काम दिया गया था। जिला परि- 
पद के पान करने के लिए कोई मौलिक कार्य सही था। उसे तो प्रपते भी” 
भेस्य दोवा द्वी इकाइयो के कार्यों में समन्वय स्यापित करना था तथा 
पर्यवेक्षण करना था! इस प्रकार पचायत समिति को ही स्थानीय सरवाई 
की सुरुय इशाई बना दिया गया तथा जिले के स्थान पर खण्ड को इसी 
प्रधान क्षेत्र बवाया गया । 


जिले के स्थान पर खण्ड को स्थानीय सरकार वा मुख्य क्षेत्र बनाते 
के पीछे कई बातो का ध्यान रखा गया या । इस सम्बन्ध में समिति का तक 
भी उल्लेखनीय है । उत्तड़ा कहना था कि प्रस्तावित स्थानीय निकाय बा 
अधिकार ख्षेज न ता इतना बढा होगा कि वह उस उहेश्य की ही समाप्त 
करदे जिसके लिए यह स्थापित किया गया है और न ही इतना छोटा होगा 
ये भी +“7-+१- विरोध करे। यह स्पष्ट है वि 
पक ध्मादि वी दृष्टि से इत सभी 

लिए बहुत छोटी रहती है। 
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स्थानीय सरकार का हे श्द्रे 
स्थापित की गई तथा जिला स्तरों पर जिला परिषर्दों का सगठत किया 
गया | तीसरे एवं सबसे नीचे स्तर पर भर्घात ग्राम्य स्तर पर पंचायनों का 


संगठन वैसा ही रखा गया जैसा कि सन्‌ १६५३ के पझ्रत्चिन्ियम में बताया 
यया था । 


राजस्थान में पंचायती राज को जब वर्तमान रूप प्रदान किया गया 
तो पूरे राज्य में लगभग ११० खण्ड थे, १७६६० गांद ये तथा लगभग ५६% 
देहाती जनता थी । सरकार ने यह निर्णय लिया कि पंचायती राज को 
स्थापना खन्‍्ड स्तर के क्षेत्रों तथा उन क्षेत्रों में मी की जाये जो कि खण्ड 
स्तर के नहीं हैं । पंचायती राज की इस नवीन योजना के श्रनुसार राज्य में 
सितम्बर-प्रक्टूवर, १६५६ में चुनाव कराये गये । ये चुनाव केवल पंचायत 
समितियों एवं जिला परिषदों तक ही सीमित थे वयोंकि पंचाय्तें तो पहले से 
ही स्थापित्त थीं । 


सन्‌ १६५६ में जब पंचायती राज की स्थापना की गई तो पंचायतों 
की जनसंख्या तीन हजार से लेकर आझ्राठ हजार तक थी। प्रत्मेक 
पंचायत के क्षेत्र में एक गाँव अथवा कुछ गांवों का एक समुदाय होता था। 
इन पंचायतों के श्राधार पर पंचायत समितियों एवं जिला परिपदों की 
स्थापता की गई । सन्‌ १६६० में सरकार ने यह निर्णय किया कि पंचायतों 
का क्षेत्र छोटा कर दिया जाये ताकि इसे राजत्व प्रशासन की सबसे छोटी इकाई 
अर्थात्‌ पटवार क्षेत्र के समकक्ष बनाया जा सके साथ ही इसके साथ जनता 
का निकट का एवं घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित क्रिया जा सक्के। इसके भ्रनुपार 
७३९४ पंचायत क्षेत्र स्थापित किये गये । श्रधिकांश पंचायत एक या अधिक 
पटवार क्षोत्रों के साथ-साथ रहती है । कुछ पंचायतों में पटचार द्षोत्र का 


केवल 2५ मात्र होता है । ऐसी स्थिति में एक पटवार दोन को दो या अधिक 
पंचायतों में विभाजित कर दिया जाता है । 


पंचायत समितियों के क्षेत्र ग्राम पंचायतों की तुलना में पर्याप्त 
व्यापक होते हैं । इस दुष्टि से पूरे राज्य को २३२ खण्डीं में विभाजित कर 
दिया गया तथा प्रत्येक खण्ड तर पर एक पंचायत समिति की स्थापना को 
गई । इस प्रकार 'खण्ड' को भ्रजातन्त्रीय विकेन्द्रीकरण की एक महत्वपूर्णा 
इकाई बनाया गया । सामुदायिक विकास की दृष्टि से पंचायत समितियों 
की संख्या इस प्रकार थी--पूर्व प्रसार स्तर के खण्ड-२३, प्रथम स्तर के 
खण्ड-& ४५, द्वित्तीय स्तर के खण्ड-६१ द्वितीय स्तर के बाद के-२० । पंचायत 
समितियों की सीमाओं को तहसील की सीमाओं का ध्यान रखते हुए 
विभाजित फ्िया गया था तथा यह प्रयास किया गया था कि पंचायत्त समिति 
की यथासम्मव राजस्व तहसील के श्रमकक्ष बनाया जाये । २३२ पंचायत 
समितियों में से १०१ ऐसी थीं जिनमें एक ही तहसील आती थी। 
तीन पंचायत समितियां ऐसी थीं जिनके क्षेत्र में दोनदी तहसीलें 
आती थीं । लगभग २४ तहसीले ऐसी थी जिनमें से प्रत्येक में दो पंचायत 
समितियां थीं। शेष तहसील ..पंचायत समितियों के क्षेत्र से इतना सम्बन्ध 
नहीं रखती थीं। वे कई पंचायत समितियों भें आंशिक रूप से व्याप्त रहती हैं। 


श्र आरत में स्थानीय कोर धरग 


ऐसी ही रहेँ तो खण्डों द्वारा किया जाने वाला कार्य प्रपेक्षारर्त प्रौरी 
खराब रहेगा! 

पाचवे, जिला बोडों के प्रत्यक्ष निवर्चित का विरोध के गे 
बहुत खर्बीला तया सभस्यात्रद बताया गया है। पद बात से हि 
इते सबको हो प्रजातस्त्र भी कीमत समझा जाता हैं गिर्ई चुफरे 5 
प्रजातस्त्र की देहतीज में दाखिल नहीं हुआ जा सक्ता। यरिं हैत प्रजातवे 
को भपनाने का साहस करते हैं तो मह सब झुछ मो सम्मान ही 
बलवन्तराय मेहता समिति की सिफारिशों के धनुसार जब स्पातीय सस्ी 
के निकाय को भप्नत्यक्ष रूप से चुना जायेगा तया उसमे गनेझ है 
होंगे तो प्रज।तन्त्र की भात्मा सचमुच ही कराह उठेगी समिति 
मिफारिशो को प्रजातस्त्रात्मक विजेन्द्रीकरण को ग्रुरुमत्र माता एक हक 
खासा मजाक है जिसे कई विचारक तो शब्दों का बिरोब कह कर पुरा ँ 
असल मे मेहता समिति ने स्यानीय सरकार एवं विकास प्रशासत को फ्ता 
कर दिया था । जब उसने पाया कि “खण्ड” विकास कार्यक्रमोतरी वाई है 
उसी को स्थानीय सरकार की इकाई बनाने की सिफारिश भी करदी 

मेहता समिति द्वारा सुमाये गये तरीके से ग्रयाति मम (०४) 
द्वारा संगठित स्थानीय निकाय विवचिको से दूर रहेगे तया व जींस 
उनके प्रति उत्तरदायी नहीं रहेगे जिस रूप में प्रताक्ष रूप घे प्रा 
तिकाय रह सकते हैं । कई एक विचारको मे तो इस बात घर प्रा 
फिया है कि एक ऐसी समिति ने जिसकी भष्यक्षता अखिल भारतीय 
के भूतपूर्व महासचिव तथा एक बडे राजनंतिक नेता ने की थी, पा डी 
सरकार के निकायों की स्वायत्तता को छीन लेने की सिफार्टिएँ क्रो 
स्थानीय सरकार की सस्थायें प्रजातत्त बे पौधे कहलाएी हैं रा ्िं 
एवं श्रस्तित्व पर ही देश में प्रजातस्त्र का भविष्य निरमर की है ही 
इतके क्षेत्र के सम्बन्ध में मेहता समिति की प्लिफारिशों को माना गय 
जैसा कि कई लेखकों का मत या यह प्रजातन्‍्त्र के हित में नही होगा । 


३ राजस्थास में पचायती राज का क्षेत्र 
(47०8 ० एडलएका एज] ॥ रिशंबडएश्णु 

राजस्थान को बह सर्वप्रथम राज्य माना जा सकता है जहा ः के 
प्रजातस्वात्मक विक्रेन्द्रीररणा अथवा पंचायती राज की सर्वेप्रथम कब 
गई । स्वर्गीय प्रधानमन्त्री परण्डित जवाहरलाल नेहरू ने में २ सवार 
१६५६ को इसका उद्धाटन किया। यहां पंचायती राज की स्वा' 
व्यवस्थापिका के एक विशेष भ्रधिनियम के तहत की गई है! ईमें 7 दूत 
दे श्रनुमार योजना के मुह्य लक्ष्यों में अथम था जनता को सभी *ि छल 
कार्यक्रमों में पूरा-वुरा एवं सक्रिय सहयोग देने योग्य बनाता, चय या 
खोगो की पहल की शक्ति को विकसित कदता; तीसदे हुए सता 
तैथार करता जिपके बिना कोई भी प्रजातस्व्ात्मक व्यवस्था समिति 
कार्य नहीं कर सकती | झ्धिनियम के प्रनुतार खण्ड स्वर पर घतावत 


स्थानीय सरकार का दोन १३३ 
स्थापित की गई तथा जिला स्वरों पर जिला परियदों का संगठत क्या 
गया । तीसरे एवं सबसे नीचे स्तर पर प्रर्यात्‌ ग्राम्य स्तर पर परचागता का 


संगठन वैसा ही रसा गया जैसा कि सन्‌ १६५३ के अ्धितियम में बताया 
गया था। 


राजस्थान में पंचायती राज को जब वर्तमान रूप प्रदान किया गया 
तो पूरे राज्य में लगभग ११० खण्ड थे, १७६६० गांव ये तथा लगभग ५६% 
देहाती जनता थी। सरझार ने यह निर्णय लिया कि पंचायती राज को 
स्थापना खन्‍्ड स्तर के क्षेत्रों तथा उन क्षेत्रों में मो की जाये जो कि सण्ड 
स्तर के नहीं हैं । पंचायती राज की इस नवीत योजना के श्रनुसार राज्य में 
सितम्बर-अक्ट्यर, १६५६ में चुताव कराये गये। ये चुनाव केवल पंचायत 


समितियों एबं जिला परिपदों तक ही सीमित थे बषरोंकि पंचाय्तें तो पहले से 
ही स्थापित थीं । 


सन्‌ १६५६ में जब पंचायती राज की स्थापना की गई तो पंचायतों 
की जनसंख्या तीव हजार से लेकर श्राठ हजार तक थी। प्रत्येक 
पंचायत के क्षेत्र में एक गांव अथवा कुछ गांवों का एक समुदाय होता था । 
इन पंचायतों के आधार पर पंचायत समितियों एवं जिला परिपदों की 
स्थापना की गई । सन्‌ १६६० में सरकार ने यह निर्णाय किया कि पंचायतों 
का क्षेत्र छोटा कर दिया जाये ताकि इसे राजस्व प्रशासन की सबसे छोटी इकाई 
श्र्थात्‌ पटवार क्षेत्र के समकक्ष बनाया जा सके साथ ही इसके साथ जनता 
का निकट का एवं घनिष्ठ सम्बन्ध स्थवायित किया जा सके। इसके अनुपार 
छउ३्३े९४ पंचायत क्षेत्र स्थापित किये गये । श्रधिकांश पंचायत एव या अधिक 
पटवार द्षोत्रों के साथ-साथ रहती है। कुछ पंचायतों में पदवार दोग का 


केवल भाग मात्र होता है। ऐसी स्थिति में एक पटवार छ्ीत्र को दो या भ्रधिक 
पंचायतों में विभाजित कर दिया जाता है । 


पंचायत समितियों के क्षेत्र ग्राम पंचायतों की तुलना-में पर्याप्त 
व्यापक होते हैं । इस दृष्टि से पूरे राज्य को २३२ खण्डों में विभाजित कर 
दिया गया तथा प्रत्येक खण्ड तर पर एक पंचायत समित्ति की स्थापना की 
गई। इस प्रकार “खण्ड' को प्रजातस्त्रीय विकेद्रीकरण की एक महत्वपूर्ण 
इकाई बनाया गया सामुदायिक विकास की दृष्टि से पंचायत समितियों 
की संख्या इस प्रकार थी--नू्वे प्रसार स्तर के खण्ड-२३, प्रथम स्तर के 
खण्ड-६८, द्वितीय स्तर के खण्ड-६१ द्वितीय स्तर के बाद के-२० । पंचायत 
समितियों की सीमाओ्रों को तहसील की सीमाओं का ध्यान रखते हुए 


विभाजित फ़िया गया था तथा यह प्रयास किया गया था कि पंचायत समिति 
को यथासम्मव राजस्व तहसील के समकद्ष 


तियों में न्‍ ते बताया जाये। ; 

तीन . पंचायत समितियां ऐसी थीं जिनके क्षेत्र में दो-दो तहसीतों 
श्राती थीं। लगभग २४ तहसीलों ऐसी थी जिनमें से प्रत्येक में दो 63 
समितियां थीं। शेप तहसील". पंचायत समितियों के क्षेत्र ,से इतना सु 
नहीं रखती थीं। वे कई पंचायंत समितियों में भ्राशिक रूप से बन्ध 


द्गाप्क ७+-+ ४ थ 


58 मात में हयानीय घोए प्रधाधत 

राज्य बे २६ जिसलो मसे प्रत्यर मे एक्एप जिला परिषद की 
स्पापना की गई । जिला परिषद को प्राय योई मी कार्यपालिया सम्दधो 
पाप नहीं सौंपा गया । इसका युरुय कार्य यह था हि जिये पी विभिन्न 
परयायत समितिया के बारयों रा पय्वक्षणा एवं समन्वय करे तथा सरवार 
भौर दधायत एवं प्रचायत समितियों वें बोच एफ बड़ोगा फार्येजरे। 
जिसा परिषद द्वारा भपने जिठे की समस्त पधापत समितियों की योजना 
में समस्वयय एवं सामंजस्य रघापित जिया जाता है । 


देखती स्थानीय शासन को सर्वोच्च इकाई जिला परिषद, दो 
ड्यापर हाते बे कारण उत सभी भ्ालोचनाभो एक दोपों वा प्रतीत बत 
राजती है जा कि जिला बोले के प्रति की गई थी। रिन्तु फिर भीवजिता 
परिवद के गायों का प्रमाव देखकर यह नहीं कद्वा जा सकता कि यह जकगा 
से प्रधिक हर रहेगी भौर यदि पपने विल्तृत प्राकार के कारण यह दूर 
रल्ती भी है तो इसा। कोई विपरीत प्रमावर पड़ते याला नहीं | वर्योडि इसे 
जा दार्य सोपे गये हैं उमें जदता ने सहयोग एवं सक्रिय य्रोगदात की बोई 
प्रावश्यव॒ता नहीं है। स्थानीय प्रगासन मे दिमिश्न उत्तरदायित्वो म॑ बुध एक 
ऐसे भी होते हैं जा हि बड़े दोश् वी माग करते हैं भ्रौर छोटे कोर वादी 
इकाइयों द्वारा उतया प्रदन्प महीं जिया जा सदता। उदाहरण के तिये 
सदरो वा निर्माण दम से कस ए# ऐसए कार्य है जिसे सम्पन्न करने के हेत 
एक वहों प्रगागनित्र इराई भ्रावश्यक होतो है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में श्कि 
मी दृष्टि से विधरीकरण करन यो कार्य सरम्मीरतापूवेंतर प्रिया जायें 
हम पायेंगे दि जिया मी उथक अ्थासन के लिये एक भ्रपर्याप्त इवाई हैं! 
सही बात जल वित्तरण एवं भन्य शेत्र हो मार्यों पर लागू होती दे व 
सबका यह निष्कप निफाला जा सता है ति स्थानीय प्रशासन के ऐसे दीन 
या निश्चित करना पझ्त्यन्त बिन है जो कि प्रयव कार्य के जिये सर्वोत्तत 
मिद्ध हो सते । इस सम्बन्ध में तुलनात्मक भाधार पर उपयोगिता की 
निश्चय किया जाएगा। 


मे राजस्थान में पचायतो राज क्षेत्र पर सादिक झली प्रतिवेदन 
के विचार [59ग्रव्‌ 4 ए८एछां णा 6 ब्ाल्य ० [पाली आं रेशू 
]208०४0४8०] --पन्‌ १६६२ में राजस्थान सरतायर ने पचायती राज का 
अध्ययन करने वे जिए एक टीम नियुक्त की। इस टीम ने मई, १६६३ पे 
अपना कार्य प्रारम्भ क्रिया । मि० सादिक ली, ससद सदस्य इसके समाप्ति 
बनाय गये । समापति के भतिरिक्त इस टीम मे नौ भन्‍य सदस्य भी थे। इसे 
अध्ययन दल ने अपने प्रतिवेदन मे पचायतों के उपयुक्त क्षेत्र पर पर्याप्त विचार 
किया । दल का कहना था क्रि ग्राम पचायतें स्थानीय क्षेत्र की कापपातितां 
निकाय होती हैं तथा प्राम समा इनकी एक सामान्य सस्‍्या है। सब्‌ १६६० 
से पूर्व राजस्थान मे प्रत्येक पचायत क्षेत्र की जनसल्या तीन हजार तने बैकर 
आठ हजार तक होती थी ॥ १६६० मे पचायतों को सीमित करके पुतरगंठित 
किया गया तथा उाकी जतसब्या डेढ हजार से दो हजार तक कर दी गई । 
एक गाव वालो पचायतों की जनसख्या सात हजार तक हो सकती थी। ऐक 
चचायत क्षेत्र को एक या दो पवार क्षेत्रों में मिचाया गया । सर्द १६६४ तक 


स्द्ानीय प्रणासन का शत 


3 ई 


हटा है 
4 


पंचायतों की कुल संख्या ७३६१ हो ये जवहि राजरय बैदबार केत की सस्या 
७०६८ थी जहाँ कि ७८०० से भी प्धिक पटवारियों गत नियुक्त किया गया । 
२६६० में पंचायतों का जो पुनर्मठन किया गया उसदा शाथार सन १६४१ 
की जनगणना थी। राज्य में पंचायत का झोसतन सेध्र १३८5६ संवेमील था । 
अध्ययन दल फी रिपोर्ट में बताया गया हैं कि प्रवायत कषत हिंसा 
होना चाहिए कि जहाँ तक प्रासाती से पहुँच ही सझे का कोई भी वमासयप 
क्षेत्र का गाव पंचायत के मुस्प कार्यालय से पांच भील से श्र] दूर ने 27 । 
राजस्वान के पश्चिमी जिलों की छितरी बसावट में अदवा पढड़ाड़ी इसादोनं से 
यह दूरी प्रधिक भी, श्र्थातू दस सीख तह, हो सबती है। प्रमायतों हो 
पंचायती राज नी एक मूल इहाई बताना था इलिए बढ़े आवश्यक ससना 
गया कि अधिक दूर रस कर पंचायत के मुरय कायलिय को जनता से हुर से 
किया जाये । पंचायतों द्वारा जनता को जो राहुत एवं सविता परुचाई जा 
सकती है वह बिना श्रधिक परेशानी तथा किराया खर्च किये ही झस प्राप्त 
होनी चाहिए । एक प्रतिनिधि निकाय सभा गांव की जनता के ब्ोच का 
सम्बन्ध इतना घनिष्ठ तथा निकट का होना साहिए जितना किए को सके | 


पंचायत का क्षेत्र तय करते समय एफ प्रन्‍्य ध्यान में रसने योग्य बाल 
पंचायत क्षेत्र की झाथिक लामथ्ये है। यहाँ बढ़ बात ध्यान में रखने योग्य है 
कि ग्राम्य स्तर पर पूर्ो झ्राविक स्वतश्ता थी सस्मत् नहीं है। यह तो उसे 
समय भी प्राप्त नहीं हो सकती जबकि ग्राम पंधायत के क्षेत्र को बड़ा कर 
दिया जाये। किन्तु फिर भी श्राथिक पहल भी ध्यान में रखने योग्य है। 
ग्राम पंचायतों तक पहुंच भें आसानी तथा उनकी आाधिक सम्पन्नता दो परस्पर 
विरोधो बातें हैं; क्योंकि पंचायत का क्षेत्र जितना अधिक छोटा होगा उस 
तक लोगों की पहुंच उतनी ही श्रासानी से हो सकेगी किन्तु उसकी आाधिक 
स्थिति उतनी ही कमजोर हो जायेगी । श्रत: इन दोनों ही विचारों के बीच 
एक न्यायपूरणोंं संतुलन स्थापित करना जरूरी है। यह देखा गया है कि पहुंच 
की सुविधाशो को प्रभावित किये बिना ही एक संस्था में उपयुक्त ग्राथिक स्तर 
प्राप्त किया जा सकता है । है है 


पंचायतों के श्राकार का निमफबय करते समय उनके छोटे श्राकार से 
सम्बन्बित सुझावों को रह कर दिया गया क्योंकि प्रशासक्रीय एवं आशिक 
दृष्टि से ये उपयुक्त नहीं थे । पंचायतों के श्लाक़ार को छोटा करने के पक्ष भें 
प्राय: कम लोग है।_श्रधिकांश लोग वर्तमान श्राकार को ही बनाये रखना 
चाहते हैं । जिन लोगों का यह मत है कि पंचायतों के क्षेत्र को बड़ा कर देना 
चाहिए वे अपने पक्ष में मुख्य रूप से निम्न तक॑ प्रस्तुत करते है-- 





]. (88859 3०००5अंज॥9 धाणाठ 98 था प्रएणां्राई ००प्रशंवश४त७॥ | 
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ईर5१ मारत मे स्थानीय लोक प्रशासन 


(2 ) प्रचायत का बडा प्राकार आ्राधिक दृष्टि से सम्पन्न इकाई की 


स्थापना करेगा 

(४) बडी इकाइयों मे अ्रधिक भच्छा नेतृत्व आ्राप्त किया जा 
सकता है । 

(7४ ) जाति भेद के भाधार पर पड़े हुए मतमेदों को इससे प्रोत्माहत 
नही मित्तेया । 


(7५ ) स्थापना की लागत कम हो जायेगी। 


उक्त चारों ही तकों पर एक के बाद एक करके विचार कर लिया 
जाये तो उपयुक्त रहेगा । यह एक तथ्य है कि यदि वर्तमान भाकार को पूरी 
तरह से बढा दिया जाये तो मी पूरा रूप से झाधिक सम्पस्तता तो प्राप्त नहीं 
की जा सकती । यह सच है कि बड़ा भझाकार हो जाने पर साधनों की मात्रा 
बढ जायेगी किम्तु साथ ही यह भी सच है क्रि प्राप्त होने वाला लाभ जितने 
लोगों मे बटना है वह सह्या भी कई गुना हो जायगी । दूसरे, यह भी निश्चित 
रूप से नहीं कहा जा सकता कि वड़े झ्राकार वाली पचायती में भच्छा मेतृत्व 
विकसित हो सकेगा भच्छा नेतृत्व तो केवल तमी उत्पन्न हो सकेगा जबकि 
प्रजावत्राःमक्त ढग से योगदान किया जाय । इस दृष्टि से भ्राकार का कोई 
श्रधिक प्रमाव नही पड़ता । तौसरे, यह्‌ झाशा भी निराघार सी ही प्रतीव 
होती है कि इकाई का प्राकार बढा देने के बाद जाति व वर्ग पर भ्राधारित 
उसके मतभेद दूर या कम हो जायेंगे । जाति की समस्या हमारे सामाजिक 
जीवन का एक प्रमुख तत्व है भौर इसका मुकाबला करने के लिए भाधिक, 
सामाजिक तथा राजनैतिक भी प्रकार के उपाय बरतने होंगे। चौथे, बडे 
प्राकार के कारण स्थापन के खर्च मे कमी हो जायेगी यह कहना तो बहुत 
कुछ ठीक ही प्रतीत होता है किम्तु इस एक लाम के लिए परचायतो के क्षत्र 
को नही बढ़ाया जा संक्रता क्योंकि उनके वर्तमान क्षेत्र को बताये रखने के 
पक्ष में दिये जाने वाले तर्क भ्रधिक प्रमावशाली हैं। वर्तमान भाकार को 
बदलने से एक खतरे की सम्मावता यह भी होती है. कि भतिश्चय की भावना 
फेल जायेगी । भध्ययन दल का विचार था कि धर्व तो स्थायत्व प्राप्त करने 
के लिए प्रत्यक कदम उठाया जाना चाहिए तया झाकार एव क्षेत्रीय भ्धिकार 
नेत्र से सम्बघित परिवर्तनों को जहाँ तक सम्मव हो सके निम्न स्तर पर तो 
7रता ही नहीं चाहिए । 


पचायतों के वर्तमान धो के भपने कुछ लाम हैं जितके कारण इसको 
बदलना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता ! ये लाम निम्न प्रकार हैं--- 

१ यह भाकार न तो भधिक बडा है और न ही प्रथिक छोटा । 

२ पचायत का मुख्य कार्यालय “शोत्र' के टूरस्थगाव से भी इतता 
र नहीं है कि वहाँ तक पहुचने में भ्रधिक परेशानी हो। एक सस्या का 
एनता के नजदीक होना मी प्रपते आप में महत्वपूर्ण है । 


स्थानीय सरकार का क्षेत्र १३७ 


३. संस्था का आकार इतना बड़ा तो हैं ही कि कम से कम झ्ाथिक 
सम्पन्नता संस्था को प्रदाव कर सके । 


ष॒ ् 


४. पंचायत क्षेत्र एक था श्रधिक पटवार द्षोत्रों से सह-अआ्रास्तित्व रखते 
हैं। यह प्रशासकीय एवं सगन्वय की दृष्टि से अत्यन्त लाभप्रद है । 


हे 


५. जनता स्थानीय सरकार की वर्तमान प्रादेशिक इकाइयों से परिचितें 
हो चुकी है । 


ढै 

पंचायत के क्षेत्र का १५०० से लेकर २००० तक की जनसंख्या वाला 

आकार सन्‌ १६५१ की जनगणना के आधार पर तय किया गया था। जन- 

संख्या में वृद्धि के साथ यह्‌ आकार भी स्वत: ही बढ़ गया । इस समय पंचा- 

यतों का श्राकार दो हजार से लेकर ढ़ाई हजार तक की जनसंख्या के बीच 
में है । 

ग्राम पंचायतों के क्षेत्र एवं वनावट के सम्बन्ध में सादिक अली के 


समापतित्व में गठित इस अध्ययन दल ने कुछ सिफारिशों प्रस्तुत कीं। वे 
सिफारिशें निम्न हैं--- 


(१) दल ने वताया कि उसने अपने अध्ययन काल में कई एक ऐसे 
उदाहरणों को देखा जहाँ कि जनसंख्या के आधार पर गठित पंचायत का क्षेत्र 
अत्यन्त व्यापक हो गया था । दूसरी ओर ऐसे भी उदाहरण थे जहाँ कि दो 
निकट के गांवों को दो अलग-अलग पंचायतों में विमाजित कर दिया गया 
क्योंकि उनकी जनसंख्या दी गई अधिकतम जनसंख्या से ज्यादा थी। दल 
ने सुझाया कि ऐसे मामलों में जनसंख्या एवं प्रदेश दोनों को ही पंचायत सीमा 
निर्धारण का आधार बनाना चाहिए । पंचायत की जनसंख्या तो वर्तमान की 
मांति २००० से २५०० तक होनी चाहिए किन्तु यह एक कठोर नियम नहीं 
होना चाहिए तथा दूरी को कम करने एवं श्रधिकतम सहयोग प्राप्त करने के 
लिए उपयुक्त समायोजन करते रहना चाहिए । 


(२) पंचायत क्षेत्र एवं पटवार क्षेत्रों का सह-अस्तित्व बनाये रखना 
चाहिए | पंचायत एवं पटवार सकिल के मुख्य कार्यालय एक ही गांव में होने 
9400 कम (८5 50 ऐसा ही है किन्तु जहाँ पटवार सकिल तथा ग्राम 
उचायती कै सुद्य कायलिय भ्तग-अचलग गांवों में है वहां श्रावश्यक परिवर्तन 
के लिए कदम उठाने चाहिए । रिवतंन 


(३) राजस्थान पंचायत अधिनियम, १६५३ में पंचों की कम से 
५ कम 
तथा अधिक से अधिक संख्या क्रश: ५ और १५ बताई गई हैँ । किन्तु ओ 
में कम से कम पंचों की संख्या केवल आठ है। श्रत: दल का सुझाव था कि 
कानून को वास्तविक दशाओं के अनुकूल बदला हे 


जाना चाहिए तथा पंचों 
संख्या ८ से १५ तक की जानी चाहिए। हए तथा पंचों की 


(४) ग्राम पंचायत के पंचों का चुनाव वर्तमान _ 
घु तेमान ४ 
मतपत्र एवं वयस्क सताधिकार के आधार हल 


त्तडट्ट 
पर होना चाहिए । ही गुप्त 


हर्स भारत मे स्थानीय लोक प्रशासन 
५ 

(५) प्रचायत स्विल को उतने ही वा्शों में विभाजित कर देता 
चाहिए जितने कि पवो का चुनाव करना है) एक वार्ड से केवल एक ही पंच 
को चुना जाये । यह निश्चित बरने के लिए कि पचायत ह्षोत्र के वा्डों का 
बटवा रा दिना किसी भेदमाव के, वस्तुगत रूप से क्या गया है तथा जाति, 
वर्य भादि को ध्यान में नही रखा गया है. प्रध्ययत दल ने सुझाया कि विधान 
समा की मतदाता सूची मे से क्रमानुसार घरो को एक निश्चित सख्या लेकर 
डनदा एक याडे बता देना चाहिए । 


| 
रजानीश निकायों की बतावह 
पप्ताड छडापरएछटएरएड 07 7॥,008, 7900॥75] 


स्थानीय प्रशासन के विभिन्‍न उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने वाले 
निकायों की प्रकृति के श्राघार पर उन्हें दो भागों में विभाजित किया जा 
सकता है | प्रथम श्रेणी में वे निकाय श्राते हैं जिनमें कि विपय पर एवं 
स्थानीय संस्थाओं के विभिन्‍न पहलुओं पर विचार- विमर्श किया जाता है। 
दूसरी श्रेणी में उन निकायों को लिया जाता है जो कि विचार-विमर्श के 
पष्चात्‌ लिए गए निणयों को क्रियान्वित करने में योगदान करते है | ये 
दोनों ही प्रकार के निकाय देहाती एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में श्रतग-प्रलग 
होते हैं । प्रस्तुत अध्याय मे इन दोनों ही दोनों में स्थानीय सरकार के 
विभिन्‍न निकायों का संगठन देखने का प्रयास किया जाएगा। 


शहरी क्षेत्र के स्थानोय निकाथ 
[(7००॥ 80063 ॥ एफ्रैशा 625] 


शहरी क्षेत्र में मिन्न-भिन्‍्त्र प्रकार के स्थानीय निकायों का प्रचलन 
था और है। उनमें से उल्लेखनीय हैं नगर निगम (४एााणंएश (0077078४07 ४ 
नगर समिति ((ए7आऑ०ं०४| ९९०णाय्रा।/९०), नगर बोर्ड (थतांसए३] छ8०वत )+ 
आदि-आदि । भारत के भत्पेक राज्य में इन निकायों की संख्य/ एवं संगठन 
पूरी तरह से एक जेसा नही है। उनके बीच पर्याप्त मिन्‍नता वर्तमान है। 
श्रत: यह स्वाभाविक है कि यदि हम निश्चित रूप से इन निकायों की 
रचना का अध्ययन करना चाहें तो हमको श्रलग-अलग राज्यों में व्याप्त 
इनकी विभिन्‍तताओं पर विचार करना होगा । इसके साथ ही विभिन्‍न 
राज्यों में प्राप्त इन निकायों के रूप में कुछ सामान्य विशेषत 


ए भीहै। 
नगर निगम 
[शणांतफश 00क्णन्वांगा ] 


शहरी क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन की सर्वोच्च इकाई नगर मिगम 

है जिसकी स्थापना बडे-ब्रड़े शहरों तथा राजधानी क्षेत्रों ( शत 

8९७७) में की जाती है । भारत के विभिन्‍न शहरों में कुल मार है / 
कृ 


है४डन भारत में स्थानीय लोर प्रशासत 


दर्जन से भी श्रधिक नगर निगम हैं । पटना, भहमदाबाद, पता, नागपुर 
जबलपुर, हैदराबाद, सित्न्शरादाद, बैंगलोर, त्रिवेद्धम, मद्राय, कलकत्ता, 
बम्बई, दिल्ली झ्रादि बड़े नगरों से स्थानीय प्रशासन वा सचातन सगर 
नियमों द्वारा किया जाता हैं । नगर निगम बे” कार्य एवं शक्षितियों का क्षेत्र 
मग्रपालिकाओों थी तुलना मे भत्यन्त व्यापक होता है। इनको कर सग्रह की 
अ्रथ्रिक णक्ितिया तो भ्राप्त होती ही हैं साथ ही वजट को बनाने एवं कार्यो 
को हम्पत्त करते से भी नगरपलिवाग्रो वी प्रपेक्षा भ्रधिक स्वतन्त्रता प्राप्त होती 
है | तगरपालिकापो पर सरकार का जितना नियन्त्रण रहता है उतना 
नियन्त्रण नगर निगमों के कार्यों एवं प्रशासन पर नहीं रहता। यद्यपि 
वर्तमात काल में भ्रविकाधिक नियन्त्रण मी प्रवृत्तियाँ बढ़ती जा रही हैं 
जिनन्‍्तु फिर भी नगरपालिवाग्ो वी तुलता में वे भव भी कम हैं। 


५ विमिन्न नगर निगमो की शक्ति एवं स्रगठत को देखने के बाद यह 
मंद जा सकता है कि सामान्य रूप से इतके बीच एक्रूपता पाई जाती है । 
नगर विधम से एक परिषद, कुछ स्थायी समितिया एर' मुख्य कार्मपरासिका 
प्रपिकारी झादि सत्ताए होती हैं । ठगर विग्म की परिवद पूरी तरह 
थीं एक निर्वाचित निकाय है। नियम में एक अधद़ा भधिक स्थायी समितिया 
होती हैं । इनमे में बुछ को प्रन्तिम निशंम लेते की वैधानित्र शकित ग्राप्त होती 
है। राज्प सरहार द्वारा एक मुख्य कार्यपालिका अधिकारी की तियुक्िति की 
जाती है जिसको मेत्र श्रयवा प्रस्य कोई नाम दिया जाता है। दिपय के 
महूरड के प्राधार पर शक्तियों को विभिन्‍न सत्ताप्रो के बीच विमाजित किया 
जाता है। क्मी-वमी एक ही कार्य को विभिस्त प्रधिकारियों वी दोच चाट 
दिया जाता है। नगर नियम के सगठम वी प्रयप्ति जानवारी के लिए यह 
उपयुक्त रहेग। कि क्लकता भौर वस्त्रई जैसे मद्दातगरों से इसके समेठने 
पर विचार कर लिया जाए। १: 


कलकत्ता नगर नियम 


[एज्रल्एए भरर्यांलफुशं ८0फुण्ट्बांग्व] 

|| बलकत्ता नगरपालिशाों अधिनियम १६४१ को कलकत्ता निगम के 
इतिहास में एक प्रधान चरण माना जाता है। इसके द्वारा उत परम्परावादी 
बाती को छोड़ दिया गया जिनके भनुसार धीमी गति से सुधार विए 
जाते थे । १६५१ के भ्रधिनियम ने सम्पूर्ण व्यवस्था को प्रुनर्गठित कर 
दिया । कई एफ लेखको के अनुसार यह क्लक्ता नगरपालिका के जीवन में 
गया, मात्र नहीं था बरत यह एवं प्रकार वी त्रान्ति थी। सुविभल मुलर्जी 
$प्रणापातं र्व४॥॥८०॥८) के शब्दों में यह एक पुराने पेड की भव्यवस्यित 
रूप से विवर्सित शाखाशों को काटने का प्रयास उठी था घरत्‌ एक परिचित 
भूमि पर पुरातत को उखाड़ कर नवीन वो प्रारोपषित करता था। यदि 
पुराने तिगन के जीवित पार्षद भाज मई बनावद को निरीक्षण करें तो उहें 

खंगेठा कि यह उनकी जावी-पहिचानी नहीं है । 
इस प्रपितियम के अनुसार कलकछा से भयरीका में प्राई जाने वाली 
परिषद प्रवन्धक योजना (८०णाला ७४०8८ ॥9॥) को तागू किया 


प्रा ?। इस योजना में कार्यो के पृथक्करण एवं शक्तियों के एकीकरण को 
ला दिया जाता है । यह योजन! संयुक्त स्टाक के संगठन के सिद्धान्तों पर 
धारित रहती है तथा नगर प्रशाम्नन में व्यापारिक सिद्धान्तों को लागू 
रती है । निगम में नगर परिषद संचालक मण्डल (8006 ० [96००७ ) 
पे जगह होती हैं तथा करदाताओं को उम्तका अशमामी कहा प्जा सकता 
;। नगर प्रवन्धक, परिषद का सवेतनिक अधिकारी होता हैः. मौर उसके 
परा निर्धारित नीतियों को लागू करने तथा क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी 
गेता है। यह योजना विचारे करेने वाली तथा विच,र को क्रियान्वित करने 
वाली संस्थाओ के वीच अन्तर करती है । इंसके लिए कार्ययालिका अधिकारी 
को स्वतन्त्रता दी जाती है और समन्वयकर्त्ता सत्ताश्रों के सिद्धान्त को लागू 
किया जाता है। १६५१ के अधिनियम के आधीन विशभ्िन्‍्त कार्यो. को सम्पन्न 
करने के लिए तीन प्रकार की नगरपालिका सत्ताश्रों की व्यवस्था की गई। 
ये है :-निगम (776 (0ण079णथवांणा ), स्थायी समितियां (7॥2 5क्वाप्राह 
(णगाएं।००४) और आयुक्‍त (९०णांष्शंणाथ) । इन तीनों सत्ताओं में 
निगम को एक मात्र सर्वोच्च निकाय नहीं माना जा सकता जो कि शअ्रन्य 
निकायों को शक्ति का हस्तांतरण करता हो । अधिनियम के सम्भाग 
२४ (१) के अनुसार निभर्म को सामान्य श्रधिकार प्राप्त है किन्तु यह उन 
कार्यो, को करने का कोई अधिकार नही रखती जो कि अधिनियम द्वारा 
अथवा अन्य किसी दानून द्वारा स्थायी समित्ति या आयुक्त को सौपे गए हैं । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि शक्तियोी के वितरण पर कानूनी सीमाए है तथा 


प्रत्येक निकाय अपने क्षेत्र में अन्य निकाय के हस्तक्षेप के बिना ही कार्य कर 
सकता है । 


कलकत्ता नगर निगम में पारषद (८०णाएं॥।05), न्‍्याय/धीश 
(4]0 शायर), मेयर (७३५०) तथा उप-मेयर (7069प9 ४०४०] 
आदि होते है । पारपदों को संख्या वार्डो की संख्या प्र निर्भर करती है। 
सन्‌ १६५१ में ७५ वार्ड होने के कारण पारषदों की सृख्या भी ७५ थी। 
इनके अतिरिक्त नगर विकास न्यास का अध्यक्ष इसका पदेन सदस्य था। ये 
पारषद मिलकर पांच न्यायाधीशों (४॥0०7०॥) को-चुनते थे। न्यायाधीशों 
का सहयोग सहकृत के सिद्धान्त का प्रतीक है। १६९५४१-के अधिनियम द्वारा 
यह व्यवस्था की गई कि कोई भी ऐसा व्यक्ति न्यायाधीश के चुनाव के लिए 
खड़ा नहीं हो सकता जो कि एक बार पारपद के पद के लिए खड़ा हुआ हो और 
हार गया हो. हे यह व्यवस्था इसलिए की गई ताकि गन्दी राजनीति से प्रभा- 
वित उन लोगों के व्यवहार पर रीक लगाई जा सके जो कि अपना बहुमत 
बनाने के लिए हारे हुए मित्रों को साथ लेता चाहते है-। यह व्यवहार प्रजा- 
. 'वा 8व6ां शा 2९0 60 ना०्फृ ० 
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छह 60 /ए7० ठाएगे 


ली 


१४२ भरत में ह्पानीय सोक प्रयासन 


तल के विपरीत है भव: बानून द्वारा इस पर रोफ़ लगा दी गई। पूरा 
निगम लिलार पाने मेंबर तवा उप-मेतद का चुनाव गरता है। जैसा कि 
पहले भी बवायाजा भुहय है, सवह निगम को सासास्य शक्तियाँ सौंपी गई 
है । हिखु यह उन कार्यों को सस्सेस्त नहीं जर सड़ता जो हि समितियों एक 
आयुक्त का दिए गए है ! इस प्रवार कार्य-विमाजन के सौतिद सिद्धान्त को 
अपनाया गया है । 


नपरपाजिशा मत्ता का दूसरा प्रद्गार स्थायी समितियां हैं । ये 
रामितियाँ गायूनी होती हैं करोंकि प्रधिनियस वे सम्माग १४ मं यह कहा 
गया है कि निर्वाचन दे शा घपती प्रथम बैठक में ही निगम विभिन्‍न विषयों 
पर राधितियों की रघता करेगा जे शिक्षा, लेगे, कर एवं वित्त, स्वास्पृय, 
मरदा मिधोजत एवं विग्रास ये ला सबत इस प्रकार इन पात्र विषयों 
पर म्रात समितियाँ रव।ई जाए गी । इने रधितियों के प्रतिरिक्त निगम द्वारा 
प्ररयक् बारों ॥ लिए प्रसग-प्सस समितियों मी बनाई जाएगी। एफ बारो 
बन से कप चार धो” प्रधिक से प्रधिक पांव वाहोंकरों द्ताहर बताया 
जाता है । एस प्रहार उक्त सत स्वायी समिठियों के ध्रतिटिक उतती ही 
स्पायी बारों समितियाँ मी हांगी शितने कि बारी होंगे। प्रत्था' स्थायी 
संम्िति के जाये, शक्तियाँ एव 4 तंब्प इउ उ पे के लिए तिग द्वारा बनाए 
गए विधा के ब्राघार पर तिश्वित तिए जाएंगे । केवल स्वायी लेखा समिति 
एवं स्थायो वित्त सवितियां की ऐसी हैं जिनके कार्य कातून द्वारा निश्चित गर 
दिए गए है, नहीं तो पन्‍्य समितियों * काय निगम 4/रा ही विश्वित होते 
हैं। बार समितियां के भपने स्वत-त्र फष्ड नहीं होते किसतु तिगम द्वारा ही 
अपने बजट भवुतानों में उर्हें इतना घत दिया जाता है कि वे भपने जारयों, 
शक्तियों एवं वत्त ध्यो का पॉलत कर सकें। इन स्थायी समितियों कै भति- 
रिक्त दा मा प्रधिक स्थायी समितियों की सयुबत रामितियाँ मी हो सकती हैं । 
सह समिति की उप समितियाँ, विशेष समित्ियाँ तथा स्न्य प्रवार की 
अभिततियाँ मी हो सकती हैं । 


सम्‌ १६५१ के भ्धितियम के झाघीत तीसरी नेगरपालिका सत्ता 
भायुकत [ 0०0ग्गाग्रण्णटा ) थी। भायुकत को नगर प्रवस्धक ( ८॥७ 
कैधए356 ) माना ज एगा। इसकी स्थिति प्रत्यन्त महत्वपूर्ण है। मपि- 
नियम बे माग २८ के प्रनुसार सम्पूर्ण कार्यपालिका शरित्रयां भायुक्त रो 
साँरो गई हैं। इस प्रकार कार्यों के बीच एक स्पष्ट विमाजक रेखा खींक दी 
गई है। तिगम द्वारा स/मान्य विचार विमर्श की शक्तियों का प्रयोग किया 
जाएगा जबकि प्रायुक्त द्वारा समस्त कार्यप्रालिका शक्ति प्रयुकत भी जाएगी। 
आयुक्त को इस क्षेत्र मे तिविवाद_भपिकार प्राप्त नही हैं। उसे इस सम्बन्ध 
में निगम द्वारा बनाए गर नियमों के भनुसार कम करना होता है। भायुकता 
को नियुक्ति राज्य लोई सेवा प्तायोए की धिद्धारित पर पांच ब्ये के लिए 
राज्य सरकार द्वारा की जाती है। युक्त तिगर का सदस्य नहीं होता 
लेकिन फिर भी भोफ भवसरों पर उसे निगम की बैठकों में मांग लेते का 
भ्रभिकार होता है, किन्तु वह मत वहीं दे सकता ! झायुक्त की जियुकति की 
शर्ते एव दशाए राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जाती हैं। सामान्य रूर 
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से वह पांच वर्ष के लिए ही नियुकत होता है किन्तु फिर भी निगम द्वारा 
राज्य लोक सेवा.आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार की स्वीक्षति के, 
बाद उसके कार्यकाल को अगले पांच वर्ष के लिए और भी बढ़ाया जा 
सकता है । किन्तु ऐसा वह एक बार ही कर सकता है । आयुक्त को अपने 
समय से पूर्व भी राज्य सरकार द्वारा हटाया जा सकता हैं। ऐसा करने के 
लिए निगम की विशेष बैठक बुलाई जाएगी । उसमें आयुक्त को हटाने का 
प्रस्ताव रखा जाएगा और यदि आधे से अधिक सदस्य इसका समर्थन करते 
हैं तो इसे मान लिया जाएगा । 


इस अधिनियम के अनुसार आयुक्त का पद अमरीका के नगर- 
प्रबन्धक से मिलता जुलता है। नगर प्रवन्वक की भांति वह समस्त कायें- 
पालिका शक्तियों पर नियन्त्रण रखता है और विना शअ्रनावश्यक हस्तक्षेप के 
उनका प्रयोग करता है । यदि आयुक्त अपना कार्यकाल समाप्त होने से दो 
माह पूबे हटा दिया जाए या त्याग्पत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए तो 
उसके स्थान पर कार्यवाहक, आयुक्त भी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया 
जा सकता है। निगम एक अथवा एक से श्रधिक उप-प्रायुक्त नियुक्त कर सकता 
है। इसमें कुछ अन्य अधिकारी भी होते है | इनमें से किसी की नियुक्ति तो 
राज्य लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर और किसी की नगरपालिका 
सेवा आयोग की सिफारिश पर निगम द्वारा की जाती है। नगरपालिका 
सेवा आयोग, राज्य द्वारा बनाया जाता है। इसमें एक सभापति होता है जो 
कि राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य होता है और अन्य दो सदस्य होते 


हैं जिनमें से एक तो राज्य सरकार द्वारा और दूसरा निगम द्वारा नामजद 
किया जाता है । 


ढ़ 


संक्षेप में यह कलकत्ता के नगरपालिका अधिनियम के अनुसार वहाँ 
का नगरपालिका प्रशासन का संगठन है । यह संयुक्त राज्य अमरीका की 
परिपद प्रवन्धक योजना ( (प्रा शश्याव8थ ४) ) से बहुत कुछ मिलता. 
जुलता सा है। यदि तुलनात्मक आघ+र पर अध्ययन किया जाये तो इन दोनों 
के बीच हमें पर्याप्त समानतायें एवं असमानताये दृष्टिगोचर होंगी। दोनों 
के मध्य सर्वेप्रथम भेद तो यह है कि कलकत्ता की नि्गंम परिषद का आकार 
बहुत बड़ा है जबकि अमरीका में प्रवन्धक योजना के अधीन सगर परिषद 
पर्याप्त छोटे श्राकार की होती है । संयुक्त राज्य अमरीका में यह एक सामान्य 
मत है कि सात से लेकर नो सदस्यों तक की परियद अधिक प्रसावपूर्ण एवं 
उपयुक्त होती है तथा इसमें अधिक योग्यता वाले लोगों के आने की 
सम्मावना वन जाती है। निगम जांच शप्रायोग ((०फ्णग्मांता 
पारल्बरांइशांणा कह 7 ) का तो यहाँ तक कहना था कि परिषद- 
प्रबन्धक योजना में नगर परिषद जितनी छोटी होगी वह उत्तनी ही कार्यकुशल 
भी होगी। इतने पर भी कलकत्ता निगम के पाष॑ंदों की संख्या को ७ हे से 
कम नहीं किया जा सका । फिर पा 


] भी इतना अवश्य हैः कि एक विचार-विमर्श 
करने वाली संस्था अपन का ज्ञाकार इतना बड़ा तो बन 'ही चाहिए पा 
अथवा पांच सदस्यों की परिषद विषय पर अच्छी 


प्रकार से विचार नही कर 


हा भारत में स्थानीय लोव प्रशासन 


सरेगी। परिषद एक नीति-निर्माता निदाय होता है भौर यह कटा जाता है 
कि भधिक सोगा क॑ बीच हो बुद्धि का तिवास रहता है। यद्यपि परिषद का 
बहुत बड़ा भाकार प्रनेव समस्याप्रों से पूर्ण है किन्तु छोटा भावार भी सम- 
स्याभो से भछूता नहीं है। मैक्डानल्ड के क्यनानुसार क्योकि परिषद पूरी 
तरह से एक विधार-विमर्श करने वाली सस्या है प्रतः इसका वाई कारण 
दिलाई नही देता कि इसे प्रा व्यक्तियों तक दी सीमित रस दिया जाये ॥? 
यह सच है कि छोटे प्राक्गार वी परिषदें भ्रमरीका में कुशवतापृर्वक वार्ये 
कर रही हैं किन्तु इसका यह भर्य वदापि नहीं होता वि बड़े भाकार की 
परिषदा में वाछित कार्यवुशलता रह ही नहीं सकती | क्रिसी विचार-विमर्श 
करने वाल तथा नीति-निर्माता निकाय के भाकार में वृद्धि को उस ममय 
तक गलत नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि बह प्रव्यवस्था ग्री सामा 
तक ने पहुंच जाये । वार्यकुशनता को मापदण्ड बताकर परिषद का कोई 
निश्चित भ्राकार निर्धारित नहीं किया जा सकता । णहूँ नगर के जीवत वीं 
समस्‍यायें कम तथा साधारण है वां परिषद का छोट। प्राकार भ्रत्यस्त कार्य- 
शुगल सिद्ध हो सकता है। जहाँ पर समस्‍यायें भनेक हैं, विभिन्‍न प्रकार को 
है तथा जटिल हैं वीं भनेक दुष्टितोरा। का प्रतिनिधित्व होना चाहिए,भोर 
इसलिए आकार मी बड़ा होता चाहिए । उसमे विमिस्न मौगोंलिक, झ्रोधिक 
एवं सामाजिफ समूह का प्रतिनिधित्व होता चाहिए किन्तु यह तिकाय इतना 
बढ़ा ने हो जाये कि कोरा वाद-विवाद का स्थल ही बन कर रह जाये । यह 
प्रदिग्ध है कि मात्र पाच या छ. सदस्यों की परिषद बडे नगर वे! जीवन के 
विभिन्‍न पहलुओं का प्रतिनिधित्व कर पायेगी ) इस प्रकार प्लाकार के बारे 
में कोई मी कठोर रुख नही भपनाया जा सकता । यह तो एक देश की विशेष 
परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सदुक्त राज्य प्रमरीका में भी भ्राजकल 
यह विचार जार पकड़ता जा रहा है कि विचार-विमर्श करने बाली इस 
संस्था के भ्राकार वी वृद्धि उत्तकी के उशुशलता लता पर बुरा प्रमाव नही डालती । 
प्रत* कलकत्ता नगर तिगम की प्रिपद के भ्राकार का बडा होना श्पने झ्राप 
में कोई आलोचना का विषय नहीं माना जाना चाहिए । कै 
| 
एक दूसरा वाद-विवाद का श्रशत नंग्र अवन्धक की वियुक्ति एव 
प्रदच्युति से सम्बन्ध रखता है। कलकत्ता अधिनियम के श्रधीन उसे श्रायुक्त 
((0०ए्रएल्‍5&09०) कहां गया है। हम यहे देख चुके हैं कि उसकी नियुक्ति 
पांच वर्ष के लिए राज्य लोक सेवा झायोग की सिफ़ारिश पर राज्य सरकार 
द्वारा की जाती है । उसकी सेवा की शर्ते एवं दशायें भी राज्य सरकार द्वारा, 
दी निर्धारित की जाती हैं। उसे राज्य सरकार द्वारा कमी भी हटाया जा 
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सकता है । निगम भी बहुमत से यदि प्रस्ताव पास कर दे तो बहू हटा दिया 
जयेगा। आऋदाल में आयुक्त निगम का सेवक होता है। उसका मुख्य उत्तर- 
दागित्व उन नीतियों एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना है जो कि एक 
विचार-विमर्श के निकाय के रूप में निगम द्वारा निर्धारित की गई हैं। यद्यपि 
दिन प्रतिदिन के कार्य की दृष्टि से आयुक्त निगम का सेवक होता है तथा 
उसी के फन्‍ड से वह वेतन पाता है किन्तु नियुक्ति एवं पदच्युति के मामलों 
में उसको सरकार का सेवक बनाया गया है । इस प्रकार ,दो मालिकों की सेवा 
करते हुए श्रायुक्त के व्यवहार में श्रनेक प्रकार की समस्‍यायें पैदा हो सकती हैं । 
आदेश की एकता (एमए 67 एगाण#पत) के सिद्धान्त को न श्रपनाने 
के कारण उत्तरदायित्व के निर्धारण में भी भ्रम पैदा हो सकता है | श्रायुकत 
पर राज्य सरकार का नियन्त्रण भ्रधिक प्रभावपूर्ण है क्योंकि वह जब चाहे 
तमी उसे पद से हटा सकती है जब कि निगम को ऐसा करने के लिए बहुमत 
से प्रस्ताव पास करने की आवश्यकता है। मनुष्य स्वभाव से अपने आपको 
उसका सेवक मानता है जो कि उसकी नियुक्ति करे तथा जो उसे हटाने की 
शक्ति भी रखे। इस रूप में राज्य सरकार का निगम के कार्यपालिका 
अध्यक्ष पर वसस्तविक नियन्त्रण रहेगा। इस पहल की पर्याप्त आलोचना 
की गई है । विधेयक को जब व्यवस्थापिका में प्रस्तुत किया गया तो एक 
सदस्य मे कहा था कि इस प्रकार निगप श्रपने चरित्र की स्वतन्त्रता को खो देगा 
झौर सरकार के एक विभाग जैसा वन जायेगा । सभी श्रालोचनाओं का केन्द्रीय 
विचार यह था क्रि इसके द्वारा राज्य के अ्रप्तीमित नियन्त्रण 


के श का क्षेत्र खूल 
जायेगा । यह विधेयक एक प्रकार से प्रगतिशील कलकत्ता के उत्थान को 
दबाने का एक प्रयास था | आयुक्त श्रयनी नियुक्ति की दृष्टि से निर्देशन के 


लिये सचिवालय की श्रोर देखेगा । यह एक प्रकार से जनता की स्वतन्त्रता 
पर एक भ्राजमरा है और श्री सुरेन्द्रनाथ वनर्जी की स्पृति की तौहीन है। 


अमरीका में नगर प्रवन्धक (टाए शक्षाभ8०८) की नियुक्ति कुछ 
दूसरे ही प्रकार से होती है । नगर परिषद का सेवक होने के कारण बह 
उसी के द्वारा असीमित काल के लिए नियुक्त किया जाता है। यह कहा 
जाता है कि वह उस समय तक श्रपने पद पर रहेगा जब तक्र कि बह संत्तोप- 
जनक रूप से कार्य करता रहे | वह परिपद के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्त रदायी 
रहेगा भ्रोर प्रत्यक्ष रूप से नगर के लोगों के प्रति । मैक्सी ( ७०:८५) के 
मतानुसार' नगर प्रबच्चक योजतवा की एक विशेषता यह है कि नगर 
प्रवन्धक को पा्पेद आयोग द्वारा अनिश्चित समय के लिये चना ज येगा तथा 
उसे कमी 'भी हटाया जा सकता है । वह एक उच्च वेतन प्राप्त कार्यपालिका 
होती हैं ।! मकोर्कल (४३० (१०70० ) लिखते हैं. कि नगर प्रवन्धक एक 
नियुक्त कार्यपालिका है उसे केवल भाड़े पर लिया ही नहीं जा सकता किन्तु 
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१४६ भारत में रघागीय घोत प्रशारत 


मगर परिष३ दारा उसे कभी भी हृठावा भी जा गाता है।! गगर प्रयापप 
भपने तर पर सगर परिषद वी दृपरापद॑स्त रहता है। नियमायुसार श्द तेज 
शाह प्रग पद पर बना रहेगा जय्र तक त्रि नगर परिषद उमगे ह्यागात देने 
थी प्रार्थना मे बरे भधवा यह प्पनी इच्छा से ही श्याणपत्त ने दे दे ।? इस 
प्रकार गयुक्त राम्प प्रभरीका में गगर प्रयस्थया मो परिषद द्वारा तिथु। रवे 
परच्चुत किया जा खरा है जब कि बलकता में इन दोनों कययों रे हपय 
राज्य सरकार सामो रही है। यहां राज्य ता स्‍ियस्वेण पधित हष्द एवं 
ब्यापव है। प्ायुक्त की १८५ क्ति एवं पहनथेमुक्ति पर रार्वार भी रपरीहछरति 
प्रवश्या होते बे कारण उरी ब्रार्यातव गी सुरधा प्राप्त हो जगी है भौर 
बह प्रभायगीत पार्ष यो मे हाथों त्ी क्‍ठपुपत्री घनप्रर जैसा दे चाहे बैपषा 
करने गे जिये मजबूर नहीं हो भ्रधिनियम वे! तिम्रतिधों ने प्रायुफ्त बी 
नियुति एवं पर-विम॒क्ति बे मागले मे परिष8 को सुझुष धहय अवाने ने रथाव 
पर धरहार वो यर्योच्त सया रिए + प्रलोषों का तह शा हि इस श्रवार 
की ब्यवर्यां ने प्रायुक थो विगम से स्यतस्त्र बाहर हँत शान शी स्थापना 
को प्रयाग उिया। प्रसन में स्प्रोगीय र्रायश सरताद एवं प्रमातरद में 
सिंदधाररों के पाधार पर गरपार को तियम की स्वायह्तां एवं सागरितीं के 
मागरिए प्रधिहारों में हस्तक्षेप नहीं १रना भादिये । 


परिषद प्रवक्तयय योजना या एव प्न्य गहत्यपर्ण सियान्त गहहै हि 
पेज घक है हाषों से समर म्रदास हीय सता एकवित हो जाती है। अकत्पत 
परिपर के प्रति उत्तरदायी हीता है। यह परिषद ने निर्देशन मे रहार 
समस्त प्रशासवीय पार्यों के' थीप समन्वय वरता है राथा परिषद के प्रति 
प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी रहता है। उत्तरदाषितत वा यदं हह्य लाता 
सगरपालिता प्रधिनिवरत गे भी पाया जाता है बिरुु हिंसी भी समव जगे 
हटा सकते गा राज्य सरपर का पंधिरार इगे महल्वद्वीन बजा देवा हे 
एक प्रायुत्ता जो कि परिषद द्वारा बाई गई सीतियों एवं भोजनाप्रों को 
खचित झूप मे करियारिवित मर 'रहा है, यहि गिशी वारणवश गरत्ीषो 
माधुण पर दे तो उसे तुरल हुडा दिया जायेगा इसी प्रकार यदि एएववार 





यार (७0५ ॥रा$860 $ क्षा ॥99जए6 ८ए४९एप/४० , वि ॥0/ 
जा॥ गिल्व 000 ॥६6-७8४०.-. जञा३# 06 0॥2578९0. 0५ 6 ०) 

ए०0४९॥। *! 
->बिल द०कांह, लैपालांएगव फैण्यालएबी 00१थ/ग्राधा। हाँ 
रपजाततकांगा 948, ॥%, 27।-273 


] 


2 "बुया थाए जाशापहहत 00८३ 3 फअंधजा 40 - 06 लत ॥०छाती.. है॥ 
2 706 (६6 धाधवव?द 0065 कीड 90॥क0ा घहा। 5एटा 8. ॥0 08 
व6 ००एशण पाव५ इच्पृषटटड की 2्र8080॥.. 9003$ 06 ॥डांह्यार्ण 
जा क्या ध्याँ 4 $. 7 ++ | 

6, 00 एटतावालां ण' टा(८$ 40 तीर एंच््टर का 42/$ 


स्थानीय निकायों की वनावट १४७ 
यह समझती है कि एक प्रवन्धक कुशलतापूर्वक झपने पद पर कार्य कर रहा 
हैं तो भो यदि वह परिषर के बहुमत का समर्थन खो दे तो उसे हटाया जा 
सकता है । इस प्रकार शआायुवत के दो स्व्रामी हो जाते हैं और यद्दि उनकी 
दलीय स्थिति एक दूसरे से भिन्न है तो दोनों को खुश रखना कठिव-हो 
जायेगा । दोनों के बीच संचर्प होना अपरिहाय है और जब वे अपनी शवक्ित 
आजमाने में लगे होंगे तो आयुक्त वेचारा बीच में बसे ही पिसता रहेगा। 
इस प्रकार यह उपबन्ध गतिरोध भी पैदा कर सकता है। श्रायुक्त की 
नियुक्ति एवं पद-विमुक्ति के मामले में सरकार का निवन्चए श्रावश्यक है 
किन्तु यह एक अस्थायी रूप मे होना चाहिये। इस सम्बन्ध में मूल शक्ति 
निगम के पास रहनी चाहिये। सरकार का कार्य तो केवल स्वीकृति प्रदान 
करने के औपचारिक दायित्व को पूरा करना होना चाहिये । सरकार को तो 
केवल रोक एवं प्रतिबन्‍्ध लगाने चाहिये उसे स्वयं निर्देशन एवं श्राचरण नहीं 
करना चाहिये । सरकार का नियन्त्रण अस्थायी होना चाहिये । 


आयुक्त का पद महत्वपूर्ण होने के कारण कुछ विशेष गुणों की मांग करता 
है जिनके होने पर ही एक व्यक्ति इस पद के दायित्वों का भली प्रकार एवं 
सेंतोपजनक रूप में निर्वाह कर पायेगा । एक कार्यक्रुशल प्रवन्धक को सभी 
कलाओों एवं विज्ञानों का प्रकाण्ड ज्ञाता होना चाहिए। उसमें बुद्धि, राज- 
नीतिजता, वै्यें, साहस भ्रादि ग्रुणों का उचित समन्वय होना जरूरी है। 
व्यवहार की दृष्टि से कोई मी एक व्यक्ति दिल, दिमाग और चरित्र के 
इन अप्राप्य गुणों को परस्पर मिलाने में असमर्थ रहेगा। केवल अमानवीय गुरोों 
से युक्त उच्च व्यक्तित्व ही इस पद की आवश्यक विशेषताश्रों से युक्त हो 
सकते हैं । संयुक्त राज्य अमरीका में एक लम्बे व्यवहार के परिणामस्वरूप 
नगर प्रवन्थधक का एक व्यावसायिक वर्ग ही वन गया है । कलकत्ता में यह एक 
नया प्रयोग था तथा यहाँ की समस्‍यायें श्रधिक जटिल थी । अमरीका में 
नगर प्रवन्धक योजना के बड़े से बड़े शहर की जनसंख्या भी कलकत्ता की 
जनसंख्या से कम है । इसके अतिरिक्त वहां इस योजना को ऐसे समय में लागू 
किया गया जवकि पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्यी भारी संख्या में शररप लेने 
के लिए कलकत्ता के आस-पास जमा हो रहे थे । शहर नियोजन, गृहनिर्माण, 
सफाई जल वितरण, नालियां आदि की समस्‍यायें ऐसी स्थिति में कई 


हैं । 4 ई गुना हो 
जाती हैं । ऐसी स्थिति में कलकत्ता नगर निगम की स्थापना उसकी सफलता 
के लिए एक बड़ी चुनोती थी । 


बस्वई सगर निगम 
[8ण7र॥ए जिएणांसंए (०0फुणन्वांगा ] 
बम्बई नगर निगम का इतिहास भी अपने पीछे स्थानीय लोक पता 
की लम्बी परम्पराएं रखता है। वर्तेमान समय में वम्बई नगर निगम की 
अनेक समन्‍्वयकर्त्ता कानूनी सत्ताए हैं। इनमें परिषद सबसे भ्रधिक महत्वपूर्ण जप 
है। परिषद में कुल मिलाकर १२४ सदस्य होते है जिनका नियम 
की जनता हारा किया जाता है। निर्वाचन के * उहद श्य से महा वम्बई क्षेत्र 
बोर्डो में विभाजित किया गया है। परिषद की माह में एक 87 3. * ४ 


हश८ मारत में स्वानोप सोर प्रशासन 


भावररण है । हनन इयहार में यड़ सघ्ताह़ मे दा बार तया प्रावश्यकता 
प्रडत परआर्ई बार बंठझ शुला सेती है | परियर की बैंडर। को प्रध्यसता मेघर 
द्वारा ही जातों है जो कि प्रतिदय पपरेस सद्भात याली इसी प्रथम बंदर 
में निदनिक हिदरा जाया है । 


बम्यई नार नियम में परियद के धविरिक्त एव स्थायी समिति होती 

है. दिस कि धन्य कानूनों सता माना जा सता है। इसे मौतित रूप में 
सनू १८७२ के बादई घधिनियम व (छा हैल वा। ० ।872) के 
द्वारा बी गई थी जाहि नगर झ्ायुक्त के ऊपर विश्तीय विधवा रहा 
जा सरे। उस गमय इस नयर परिषद (उ०७ा॥ 0०एशशा) कहां जाता 
भा। इार्म बारह पापेई ह4 थे इनमे से घयरमेत सहित चार वा नियुत्ति 
रारबार द्वारा को जाती थी । सन्‌ १८८८ मे नगर परिषद की जगट स्थायी 
समिति स्थापित बी गई जिये प्रतिवय प्रयता समापति चुनने वा स्रधिकार 
दया गया । खत्‌ १६२२ मे समिति का ध्ात्ार बढ़ा दिया यंग । प्रद इसमे 

सोचह सदस्य रख गत जितम में आरद परिषद द्वारा निर्वाचित भौर चार 
सरवार द्वारा मनोरोद होाउ थे । सत्‌ १६३१ में इसझू सदिधात मे सगोपत 
विया यश भौर नानजइगी का प्रया को समाप्त बर दिया बया। इस 
समय समिति में मोचह सदस्य हैं। ये समी परिषद द्वारा तिवाचित होते 
हैं। ममिति वे' भ्राषे सदस्य प्रया वर्ष के भन्तिम दिनो में सेवा विवृत हो 
जाते हैं। शिक्षा समिति का समापति_ स्थायी समिति का ध्रतिरिक्तर सदस्य 
हाठा है। इगाझे समापति को प्रतिरर्ष प्रयम बैठक सम इसके महइस्य्रोंद्वारा 
चुना जाता है| स्थायी समिति ब सुरूष बाय हैं--ठेक़ों की स्वीजवति देगा, 
बजद वी छानबीन वरना, सेवा सम्बन्ध नियम बनाना, घन को खच 
रन यी पनुपतति देसा, सेसे रखने वा तरीका निश्चित करता तथा लेखों 
की छान वीन करना, प्रादि । यह समिति प्रठि सप्ताह एक बार मिलती है । 


स्थायी समिति के प्रतावा एक विकास समिति (776 व|/फाएए- 
च्ादगा 00ग्ाग/९८) द्वोती है जोबि समी विकास एक सुधार योजताप्रों 
को संचालित करने के लिए उत्तरदायी है। यह समिति गन्दी बस्तियों की 
सफाई, गरीतों वे रहने का प्रवध, भूमि को खरीद एव वित्री भ्ादि विषयों 
से सम्बन्ध रखती है । इकह्ा सविघान बहुत शुछ स्थायी समिति से मिलता 
है । यह प्राय: महीने में दो वार मिलती है । 

बम्बई विद्युून विवरण एव सच्चार सत्रिति तामक एक भत्य रूमिति 
होती है जो कि विद्यून वितरण एवं यातायात उद्यमों से सम्बन्ध रखती है। 
इस समति मे नौ सदस्य हांत हैं । इसका एक सदस्य स्थायी समिति का 
खमापति होता है । इस पदेन सदस्य के प्रतिरिकता भय सदस्यों की 
नियुक्ति परिषद द्वारा ऐसे लोगो म॑ से की जाती है जो कि उसके सदस्य 
हो भी सकते हैं भौर नही भी ॥ इन सदस्या को प्रशासन, यात्रयात था 
विद्यून वितरण भ्रथवा इंजीनियरिंग, झौद्योगिक, व्यापारिक, वित्तीय या 
श्रम मामलों में भनुमद होता है । इस समिति का समापति त्रति वर्ष समिठि 
के सदस्यों दारा चुना जाता है ॥ समापति एवं सदस्यों को समिति की बेंठकों 
में उपस्थित होन के लिए पारिश्रमिक ग्रदाव क्या जाता है । समिति को यह 
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अधिकार है कि अपनी उप-समितियां नियुक्त कर सके और उनको बह 
अपनी शक्तियां एवं करंव्यों में से हस्तांतरण कर सके | यह समित्ति निगम 
के विद्यूत प्रसारण एवं यातायात उद्यम पर स्रामान्य नियन्त्रण रखती हैं । 
ऐसा करते समय वह परिपद की शवित के झाधीन रहती है । 


बम्पई नगर निगम में एक श्रन्य महत्वपूर्णा समिति शिक्षा समिति है 
जिसमें कि सोलह सदस्य होते हैं । इनमें से बारह सदस्य तो पारपर होते हैं 
और अन्य चार सदस्य गैर पार्यद होते हैं । गैर-पापंद सदस्थों की नियुक्त के 
लिए योग्यतायें निर्धारित करदी गई है। जिस व्यक्ति में ये योग्यताए हों 
उसको समिति का सदस्य बनाया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष के भ्रन्त में 
इसके श्राधे सदस्य सेवा-निवृत हो जाते हैं । यह समिति महिने में एक धार 
मिलती है और प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित विषयों पर विचार करती है । 


जक्‍त समितियों के अतिरिक्त कुछ श्रन्य विशेष समितियां भी होती 
है जो कि परिपद हारा नियुकतत की जा सकती हैं श्रौर जिवको परिपद 
अपनी शक्तियां सौंप सकती है । ऐसा करते के लिए परिपद 
को अपने सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से एक प्रस्ताव पास करना होगा। 
परिपद द्वारा इन विशेष समितियों का कार्य-पकेत्र परिमापित कर दिया 
जाता है, श्रौर इस प्रकार एक विपय को तत्सम्बन्धी समिति के पास भेजा 
जा सकता है। ये समितियां प्पने लिए प्रस्तुत किए गए विपयों पर पर्याप्त 
विचार करने के बाद परिपद को अयती सिफारिशें प्रस्तुत करती है। सन 
१६५६-५७ में चार इस प्रकार की विशेष समितियां थीं । ये थीं-कार्य समिति 
(9०८४ (००९०), वाजार एवं उद्यान समिति ('शव्रा९$ क्ा0 
ठश्वतशा5$ (0णापां००), मेडीकल सुविधा और जन-स्वास्थ्य समिति 
(ध्वाप्ण रिशीर्श थात॑ एफाए प्रध्योता एणाणरा।६6०), . कानून, 
राजस्व एवं सामान्य उद्द श्य समिति (,8७९, रि्एशाएढ जाते 0थाणवां 
छएप्राए०8९5 (०्ग्राघ्रा/००) । इनमें से प्रत्यके विशेष समिति में चौबीस 
सदस्य होते थे जिनकी नियुक्ति चयन सर्विति की सिफारिशों के आधार 
पर परिपद हारा की जाती थी । चयन समिति की नियुक्त प्रत्येक सामान्य 
चुनाव के बाद होती थी। प्रत्येक विशेष समित्ति में एक सभापति होता था 
ओर एक उप-समापति जो कि एक वर्ष तक अ्रपने पद पर कार्य करते थे । 
उनको पुन: निर्वाचित भी किया जा सकता था। पर 


हर इन समितियों के श्रतिरिक्त कुछ भ्रन्य प्रकार की समितियां भी होती 
थीं जिनको सम्पके समिति ((०7४॥88ए6७ 000रण्र६७७) कहा जाता 
था | परिपद किसी भी विपय को इन समितियों में विचारार्थ भेज सकती 
थी जिस पर पर्याप्त विचार करने के वाद ये समितियां अ्रपना प्रतिवेदन 
परिषद को भेजती थीं । इस प्रकार -की समितियों के सदस्यों की संख्या पर 
किसी प्रकार की सीमा नहीं लगाई गई । 


विभिन्‍न प्रकार की इन समितियों के अलावा नगर निय 
े म॒ 
सत्ता नगर शभ्ायुकत (उागांण॑ मिस 


एव एणाए्रांड्ध्ंणाल । नगर श्रायुक 
की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। वह बा ४ बार प्रशासनिक 
सेवा का सदस्य होता है । वेसे वह तीन वर्ष के लिए नियुक्त होता है किन्तु 
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छसे धुन" नियुक्त भी किया जा सकता है । सभी पाप॑दो मे! ५/८ मत से उसे 
गमी भी हटाय। जा सकता है। यह प्रशासक्रीय स्टाफ वा भ्ध्यक्ष होता है । 
बह परिषद तथा उसकी समितियों की बैठकों भर उपस्थित रहता है, वाद- 
विवाद म॑ भाग लेता है किस्तु मत दने का भधिकार नहीं रखता। 
सामान्य प्रबन्धन (0लथ॥ फथव8267) की नियुक्तित राज्य 

सरवार की स्वीकृति से परिषद द्वारा की जाती है। यह भधितारी प्रपता 
पूरा समय तिगम की सेवाड्रों मे व्यतीत करता है। इसे पुनः कई बार 
चुता जा सकता है । इसरा एक बार का भ्रधित से भधिरु कार्यकाल पांच 
घर्ष होता है। इसे परिषद वे पूरा संदस्थों वे भाधे मत द्वारा ही 
हटाया जा सकता है। विद्यूत वितरण एवं यातायात उद्यमी के सम्बन्ध 
में उसर कर्सव्य मगर भायुकत्र से मिलते हैं । 

बम्बई मगर निगम की वित्तीय शक्तियां केवल बुछ करो तक ही सीमित 
हैं जितवा कि व्यहिगत रूप से उल्लेख यार दिया गया है। यह प्रवृत्ति 
भाजबल बदल चुकी है। बद मे बताए गए नियमों मे यह प्रयास किया गया 
है वि कानूनी उपबन्धों के क्षेत्र को बढाया जाए ताकि सरकार प्रावश्यक्ता 
के प्रनुभार कर लगा सके । 

पटना नगर निगम 
(९40०4 #०्कालकथ (ल्फ्ृणआणा) 


विहार में सन्‌ १६५६-५७ दे समय शहरी स्थानीय प्रशासन पे लिए 
तीन प्रकार की सस्थ।ए वारये कर रही थी। ये हैं-तगर निगम, नगर" 
पॉलिफाए, भौर सूचित क्षेत्र समितिया (३०७०० 47०७ 00॥॥॥९65) । 
इतमे से समर तिगम सस्या पटना में कार्य वरती है । पटना वा सगर निगम 
उी श्रेणी मे आता है जिसमै कि भ्रहमदाबाद बम्बई, पूना, नागपुर भादि 
नगरों के निगम भाते हैं। यह बाजकत्ता भौर मद्रास के निगमों से मिल है | 
इन दानों प्रकार वे! निगमों वी रचता यद्यपि कार्यो के वितरण के सिद्धात्त 
पर झाधारित हैं किन्तु फिर भी दोनों प्रवारों वे बीच पर्याप्त भ्स्तर है । 
मह भच्तर 30772 स्तर एवं शक्तिथों से सम्बन्ध रखता है। पटना 
मगर निगुम बे कार्यो की सम्पन्त परने के लिए मुर्य रूप से तीन प्रवार 
की सत्ताएं हैं--7रिषर स्थायी समित्ति, सुरुष ब्रायंपालिवा भधिकारी। 
परिषद की महंत्वपूरों शक्तियों शा सम्बन्ध बजट, सामान्य मीतियाँ, बड़ें 
शमभौते एवं नियुक्तियों से रहता है । परिषद को नियम एवं उप-नियम बनाने 
की शक्तित है। स्थायी समितियों की शत्तितियां एवं बार्य, कार्मप्रालिका एवं 
वित्तीय प्रशासन से सम्बन्ध रपते है| इसका एफ भत्यन्त महत्वपूर्णां कार्य 
मुख्य कार्यप्रात्रिका प्रधिकारी के कार्यो एवं निर्शोयों पर नियस्वस्ण स्थापित 
करना है इस व्यवस्था में प्रिदद को नगर का सर्वोच्च प्रशासद्ीय तिकाय 
माना गया है तथा मुख्य कार्यपालिका भ्रधिरारी भरी परिषद एवं इसी 
समितियों की इच्छा तथा विणंयों फो कित्रान्वित करा वाला वहां गया 
है । प्रशाभत्ीय उत्तरदायित्व को विषय के महत्व के भनुगार बांटा गया है । 
झदाहरण के लिए भुख्दय भमियन्ता, स्वास्थ्य का मेह्ीहल भरपिक्ठारी, 
छप मुख्य फार्यरालिया अषितारी तथा वर्याष्त बेवत थाने वाले ध्रश्य ऐसे ही? 
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अधिकारियों की नियुक्तित परिपद द्वारा की जाती है। छोटी-मोटी नियुक्तितयों 
को मुस्य कार्य पालिका अधिकारी कर लेता है। प्रगासकीय उत्तरदागित्यों का 
यह विभाजन प्रशासकीय नीतियों के निर्माण तथा नीतियों के क्रियान्धयन 
के भे३ पर आ्राधारित है । 


* परिषद की शक्तियों को उसकी स्थायी समितियों में भी बांट दिया 
घया है | विभाजन के सिद्धान्त सगान हैं। इस विभाजन के सिद्धान्त की दो 
विशेषताएं हैं । प्रथम, विस्तृत कार्यो के सम्बन्ध में कार्यपालिका सत्ता का 
वैधानिक सम्भाग है । दूपरे, स्वयं कानून द्वारा समिति को परिषद के नियन्त्रण 
से स्वतन्त्रता प्रदान की गई है । पठना में भी स्थायी समिति को वम्बई की 
भांति कुछ प्रशासकीय कार्य सौपे गए है; जैसे कम धन वाले ठेकों की स्वीकृति, 
छोटी-मोटी जियुक्तियां, श्रादि । इस सम्बन्ध में दो पहलुओं पर मुख्य रूप से 
विचार किया जा सकता हैं। प्रथम यह हैं कि क्‍या समित्ति को कुछ ऐसी 
शक्तियां देना उपयुक्त था जिनका प्रयोग वह अपनी नियुक्तिकर्ता परिषद के 
निग्रन्त्रण से बाहर रहकर कर सके और दूसरे, क्या यह सही था कि प्रशास- 
कीय कार्य को कठोर लाईनों पर वितरित कर दिया जाए। वास्तविक 
व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो समिति का स्वतन्त्र व्यवहार यथार्य से दूर 
है क्योंकि दूमरे चुनाव का मय समिति के सदस्यों पर सर्देव ही छाया रहता 
है। उन्हें श्रपनी शक्तियों का प्रयोग इस रूप में करना होता है जिसे कि 
परिपद के सदस्यों का बहुमत पम्तन्र करे। ऐसा होने पर ही वे पुन; 


निर्वाचित होन का स्वप्न देख सकते है । ऐसी स्थिति में उद्दे श्य श्रसफल हो 
जाता है । 


पटना नगर निगम में ५२ सदस्य होते हैं। सदस्यों की यह संख्या 
कानून द्वारा निर्धारित की गई है । पारपद कहलाने वाले कुल सदस्यों में से 
३७ सदस्य निर्वाचित होते है, पांच सदस्य निर्वाचित एवं नियुक्त पारपदों हरा 
सहँवत किए जाते हैं। इनमें से एक अनुसूचित जाति का होता हैं, चार 
अधिक्रारी इसके प्रदेन- सदस्य होते हैँ । निर्वाचन की दुष्टि से निगम के 
अधिकार द्षोत्र में श्राने वाले पूरे प्रदेश को ३७ वार्डो' में विभाजित कर दिया 
गया है। प्रत्येक वार्ड चार वर्ष के कार्यद्राल के लिए एक सदस्य चुनता है । 
इसके पदेन सदस्यों भें जनस्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य इंजीनिर्यारिग, जम कार्ये 
विभाग के प्रमुख तथा पटना विकास न्यास का समापति होता है। पटना 
नगर निगम हक एवं नियुक्त सदस्यों की परम्परा बम्बई से ग्रह की गई 
है, जहां इसे छोड़कर अब प्रेत: निर्वाचित परिषद को अपना लिया गया 
है । कलकत्ता नगर निगम में इस प्रकार का कोई उपबन्ध नहीं है । मनोनीत 
तथा पदेन सदस्यों की व्यवस्था अप्रजातन्त्रात्मक भानी जाती है । इस व्यवस्था 
को चाहे किसी भी आधार पर न्यायोचित ठहराया जाए किन्तु प्रजातन्त्र की 
दृष्टि से यह अनुपयुक्त ही कही जाएगो । इसी, प्रकार नियुक्त किए जाने वाले 
सदस्पों का उपवन्ध भी अ्रप्रज/तन्वाटनक है । कमी-क्रमी वे निर्वाचित समूह 
के बीच सत्तुलन स्थापित कर लेते है । परिणामस्वरूप कई बार ऐस। होता 
है कि एक नियुक्त सदस्य अपने आपको सभापति के रूप में निर्वाचित करने 
में सफल हो जाता है। पटता तगर निगम श्रप़नी स्थापना के बाद कई बर्षों 
तक नियुक्त सदस्य के समापतित्व में रही । कमी-क्ी निर्वाचित बहमत के 
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नेता को नागरिक प्रशासन का अध्यक्ष होने से राक दिया जाता है। नामजदगो 
की व्यवस्था की अवीतवाल में हमारे नताओ मे पर्याय भालोचनाए का हैं। 
स्वतन्त्रता के बाद भ्रनक राज्यों मे इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गयां 
किस्तु बिहार ने इसे अपना कर अपनी रूडिवादिता एवं नौकरशाही 
दृष्टिकोण का परिचय दिया। उपदन्ध मे सहवृत के सिद्धान्त को श्रपना लेने 
के बाद भी नामजदगो की व्यवस्था को बनाए रखना निगम पर्‌ श्रनुचित रूप 
से केन्द्रीय नियन्त्रण का स्थाप्रित रखा । फाँस, अमरीका तथा ग्रेट [ं्रटेन में 
इस रुप्रव॒स्था का कोई उद्यहरण प्राप्त नही होता ॥ नियम के लिए होन वाले 
निर्वाचनों मे प्रत्येक वह व्यक्ति बोल सकत। है जो कि २१ वर्ष का है तथा 
पटना में रहता है । प्रत्येक मतदाता को निर्वाचन वाले वर्ष में पटनां की 
सीमाओ मे कम से कम छ. माह तक रहना जरूरी है। कोई मी कम्पती 
प्रयवा ससस्‍्या, यदि वह मतदाता के रूप मे रजिस्टर में लिखी जा घुकी है, 
मत देने का झधिकार रखती है । 
जब परिषद की प्रयम बैठक होती है तो वह उसमे एक मेयर भौर 
एक उपमेयर का चुनाव करठो है। यह चुनाव एक यबप॑ के लिए क्या जाता 
है और एक व्यक्ति को एक से अधिक वर्षों तक पुत: अवसर विया जा सकता 
है । पटना नगर निगम में मेपर का कार्यालय बम्बई की अपेक्षा प्रधिक 
महत्वपूर्ण है । मेयर स्थायी समिति का पदेन सदस्य होता है। जब मुख्य 
जायंपालिका सधिकारी को नियुक्ति की जनपी है तो मेयर से विचार-विमर्श 
क्या जाता है। इस प्रकार मेयर केवल एक नागरिक अध्यक्ष ही नहीं है 
वरन्‌ इससे मी बुछ्ध भ्रथिक है। स्थायी समिति का 90५४५ के कारण यह 
राजनैतिक कार्यपालिका निकाय का स्ध्यक्ष बन जाता है इस प्रकार 
वित्तीय प्रगासन से सम्बन्धित मानलो में सुख्य कार्यपालिका अधिकारी के 
कार्यों का निरीक्षण करता है ! बम्बई या कलकत्ता का मेयर मंग्ररपालिका 
प्रणासन में इतना महत्वपूर्ण नही होता । इन महत्वपूर्ण कार्यों के अविरिक्त 
मेयर अन्य सामान्य करत ब्यों का निर्वाह भी करता है, उदाहरण के लिए तियम 
की बेठको वी भ्रध्यक्षता करता, उसको बँठकें बुलाना तथा कार्य-सूची तेयार 
करना पग्रादि । उपमेयर, मेयर का भनुपूरक हाता है। वह ऐसे सम्रयों में 
मेयर के कार्यों को सम्पन्न करता है जबकि मेयर अनुपस्यित हो। मेयर 
स्थायी समिति का पदेन सदस्य होता है । 
निगम को शक्तिया [/70-05 ण॑ कार (०फरूणडांका ]--प्टता नगर 
निगम को महत्वपूर्ण शक्तियों का सम्बन्ध नियम व उपनियम बनाने, महत्व- 
पूरा नियुक्तिया करने, बडे ठेके करने, वजट के अनुमान पास करने सथा नगर 
की सरकार की सामान्य समस्याओं से रहता है। इस॑ प्रकार तियम को 
अधिकार है कि वह अपरी वैठको का कार्य सचालन करने के लिए तियम 
तथा उपनियम बना सके, साय ही नियुक्त करिए जाने वाने अधिकारियों एवं 
सेवकों की नियुक्ति का तरीका, उनकी सेब; री शर_उ, जैसे कर्तव्य, नियुक्ति, 
छुट्टी, सजा, पदविमुक्ति आदि का भी निश्वय करते हैं । तिग्रम द्वारा बनाए 
गए ये नियम राज्य सरकार की स्वीकृति के विषय होते हैं। इस प्रकार यह 
कहा जा राकता है कि निगम इस क्षेत्र मे पहल करने की शक्ति रखा है, 
अन्विम निर्णय लेने की शक्ति नहीं ॥ वीत सो रुपये से कम वेतन पाने थाले 
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अधिकारियों की नियुक्ति निगम द्वारा की जा सकती है । निगम की यह शक्ति 
भी असीमित नहीं है । इसे लोक सेवा आयोग से विचार-विमर्श करना होता 
है श्र इसलिए इसकी शक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है । उप मुख्य कार्य- 
पालिका अधिकारी की नियुक्ति के समय मेयर को राज्य सरकार की स्वीकृति 
लेनी होती हैं। राज्य सरकार की स्वीकृति के वाद निगम कर लगा सकता 
है । इसफ्री कर लगाने की शक्ति पर भी कुछ प्रतिवर्ध लागू किए गए हैं। 
चजट बनाते समय भी निगम मनमानी नहीं कर सकता क्योंकि बजट की मर्दे 
उसी प्राथमिकता में रखनी होती हैं जो कि कानून हारा बनाई गई है। निगम की 
एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति यह है कि वह एक विशेष उपबन्ध द्वारा अपनी किसी 
मी शक्ति फो किसी भी विचार-विमर्ण की समिति के लिए हस्तांतरित कर 
सकती है, यद्यपि इस शक्ति का प्रयोग उसके हारा बहुत कम ही किया जाता है। 


सलिगरम की ये विभिन्‍न महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। इन सभी का प्रयोग 
वह विभिन्‍न समितियों एवं मुख्य कार्यपालिका श्रधिकारों की सहायता एवं 
सहयोग से करता है। भ्रसल में देखा जाए तो ये शक्तियां पहल करने की 
शक्तियां हैं। वास्तविकता यह हैं कि इन शक्तियों के प्रयोग पर 
इतने प्रतिबन्ध लगे हुए हैं कि निगम यह नहीं सोच पाता कि 
उसका भी स्वतन्त्र राजनैतिक श्रस्तित्व हैं और श्रपने श्रान्तरिक मामलों तक 
का प्रत्रन्ध करने की उसे स्वतन्त्रता है। निगम माह में कम से कम एक बार 
अवश्य मिलती है । इसकी साधारण बैठकों के लिए कुल संख्या का १/३ होगे 
पर गणपूर्ति मानी जाती है जबकि अ्रसाधारण बैठकों के लिए आधे सदस्यों 
का होनः जरूरी है। 


समितियां [7॥#2._ टणाप्रां।९९५ ]---पटना नगर निगम व्यवस्था में 
दो प्रकार की समितियां है। एक प्रकार की समितियां स्थायो समितियां हैं 
और दूसरे प्रकार की समितियां विचार-विमर्श करने वाली समितियां हैं 4 
इन दो समितियों के बीच मूल श्रन्तर उन शक्तियों के' आ्राधार पर है जिनका 
कि ये प्रयोग करती हैं । स्थायी समिति [796 $0890॥78 (णगापरां(6०) 
तीन समन्वयकर्त्ता नगरपालिका सत्ताओं में से एक है। श्रधिनियम हारा 
इसको कुछ शक्तियां सौंप दी गईं हैं। परामशंदात्री समित्तियां_ ((०ाएइ- 
(09८ (-०ग्ररा6८5) के पास ये शक्तियां नहीं होती । जैसा कि इनके से 

सन +28 होता है परामशेद्ात्नी समितियां मुख्य रूप से परामर्श देने ले 
निकाय हैं । इनको कार्यपलिका सम्बन्धों शक्तियां प्राप्त नहीं हैं । फि गी 
निगम द्वारा उनको कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य भी सौपे जा सकते ह 

प्रकार इन समितियों का अधिकार क्षेत्र स्थायी समिति के अभ्रधिकार * हा हे 
पूर्सत: भिन्न होता है। इसकी शक्तियां निगम द्वारा सौपी जाती है और 
उनको कभी भी वापस लिया जा सकता है । स्थायी समिति की पा 
निगम इस प्रकार वापस नहीं ले सकता | 200 


स्थायी समिति.के कार्य वे हैं जो कि वित्त एवं कार्य 
द्वारा सम्पन्न किए जाते हैं । 28480 का अम्बन्ध मिया समित्ति 
बजट निर्माण आईि से होता है । १५० अफ्ति, ठेके, तथा 


रे से 25. 
पाने वाले पदों पर नियुक्तियां करने की 5 २०० रुपये प्रति माह वेबन 
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ह +ः 
का प्रयोग समिति द्वारा तिगरम की स्वीकृति के आधार पर क्या जा सकता 
है । ५००० स अप्रिक और ५०००० रुपयो से कम खर्चे वाले प्रयेक ठेके पर 
स्थायी समिति की स्वादृति आवश्यक समझी जात॑; है | बजट अनुमावा को 
तैयार करते का उत्तरदायित्व मुस्य वार्यप्रालिका अधिकारी पर होता है किल्तु 
नियम के सम्मुख प्रस्तुत किए जान से पूई उनपर समिति द्वारा पूर्व: 
विचार किया जाता है। समिति को यह अधिकार है कि वह एक हो मुख्य 
शी क अधोन, एप वजट अनुदान की मात्रा अथवा उसके कुछ भाग की 
दूपरे मे भेज द अयवा उसे कम करदे। इस प्रकार की प्रल्वक कमी एवं 
प्ररिवर्तेत की सूचना आवश्यक रूपस निगम को देनी होती है । यदि रुपयी 
की मात्रा ५०० से ऊपर है ता तिगन जैसी चाहे वैसी आाज्ञा प्रसारित कर 
सकता है । 
स्थायी समिति को वित्तीय भ्रणासन के कुछ पहलुओं में मी कुछ 
अपिकार होते हैं । इसके श्रतिरिक्त विभिन्न प्रशासकीय मे मत्रो में मी मुख्य 
#४१/५4 अधिकारी को स्थायी समिति की स्वोद्टति प्राप्त करती 
नी है । 
स्थायी समितियों के अतिरिक्त दूसर प्रसार की समितिया परामर्श 
दात्री समितिया हांती हैं । ऐसो समितिया की सख्या चार हैं--(१) शिक्षा 
समिति, (७) मर्डिक्ल, ज स्वास्थ्य और पशु चिक्त्पा समिति, ( 703 जन 
कार्य सति्ति, (४) बाजार भौर बाग समिति इनमे से प्रत्यक सौ 
लिए यवावित विवय विचाराय अस्तुत किया जाता है। इसका भर्थ यह है 
कि शिक्षा से सम्बन्धित समी मामले पहले शिक्षा समिति द्वारा देखे जायेंगे 
और उसके बाद परिषद्‌ इस समिति के प्रतिवेदन के भाधार पर ही कार्य 
करेगी। यदि निगम चाहे ता अपनी बुछ शक्तिया विशेष प्रस्ताव द्वारा इन 
समितियों को हस्तारित कर सकता है । 
स्थायी समिति मं दो पदेन सदस्य तथा तेरह निर्वाचित सदस्य होते 
हैं | मेयर तथा उपमंयर इसके पदेन सदस्य हैं । इसक तेरह सदस्यों का चुताव 
हर तीसरे वर्ष ईनगम की प्रथम बेंठक से किया जाता है। मेयर इस समिति 
का समापति होता है । यदि_ कोई रदस्य जिना छुट्टी प्राप्त क्रिए लगातार दो 
महीने झनुपस्यित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। समिति 
के सदस्य पुन: निर्वाचित होने का अधिकार रखते हैं। दूसरी भोर प्रत्येक 
प्रामण्ंदात्री स्रमिठि मे कम से कस प्राच ओर अधिक से अधिक नौ सदस्य 
होते हैं । सदस्थों का तिर्वाचत एक वर्ष के लिए निग्रम द्वारा क्या जाता 
है । प्रत्येक सनिति झपने एड' सदस्य को समापत्रि चुन लेती है। मदि समिति 
चाहे तो एव विगेष प्रस्ताव द्वारा निश्चित समय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति 
को भपने कार्यों मे सहयोग देने के विए भामन्वित कर सकती हैणोंजि 
बरिषद का सदस्य नहीं है । इस भ्रकार से विए हुए सदस्यों को समिति की 
बैठकों में मत देने का भतार नदी होता 4 
इम ब्रक्रार स्थायी समिति एव परमशंदशात्री समितियों के घांडार एवं 
»# मे पर्याज्त अलवर होता है। स्थायी समिति तिसी बाहर के व्यक्ति 
बैदर्ों में सटयोर देते के लिए नहीं बुरा यत्रवी | स्वाएों यमिति 
+ भी परामणंदात्री समिति की धुसता मे दुयुता होता है । 


स्थानीय निकायों की बनावट 


... शक समिति द्वारा कितना का किया जाएगा, गह दान क्षप्रर काठ 
पर निर्मर करती है; उदाहरण के लिए स्थानीव परिषद में; सादन है द शो, 
परिषद में बहुमत दल फी नीतियां एवं कार्यक्रम सथा स्व परिध३ #] 72% 4 
का विस्तार भ्रादि। इसी प्रकार एक समिति वा आकार भी कई हद] धर 
मिर्मर करता है, उदाहरण के लिए परिषद के बुल संदस्थों की संस्प।, परिचद 
की समितियों की कुल संझ्या, आदि) ग्रशधि समितियों का ऋजपर हट 
सामान्य प्रष्त है जिस पर अलग में विचार किया जा सबाता है निस्त फिर 
भी साधारण रूप से यह ममका जा सकता है कि छोटो सबिनिया प्रभावशाली 
विचार-विमर्ण के शिए अधिक उपयुक्त रहती है सवा उनके चदस्यमों में 
उत्सरदायित्व की भावना श्रपेक्षाकृत अधिक होती है । दूपरी और नही श्ञापपर 
की समितियों के मी कुछ अपने लाभ हैं जिनके श्राधार पर ६ हो७ 4 
(8. 0. झगाणा) ने बड़ी समितियों का समर्थन बिया है। कहो मासिति 
एक महत्वपूर्ण लाम यह है कि वह परिषद के सनी भागों का प्रतिनिधित्व 
कर पाती हू। दूसरे, कुछ समितियों का काये इतना मारे तथा विभिश्नता- 
पूर्ण होता है कि उसे सम्पन्न करने के लिए उपसमितियां नियनन करना जरूरी 
हो जाता है। इस प्रकार सिद्धान्त रूप से परिवद फो गमितियों के आकार 
के सम्बन्ध में कोई एकरूपता नहीं हो सकती । , ... ' 


घुख्य कार्यपालिका श्रधिकारी (ए॥6 एकांत 05९९७॥१९ णजात्सक 
इस प्रधिकारी की नियुक्ति विहार लोक सेवा झायोग की समिफारिया पर हि 
सरकार द्वारा की जाती है । राज्य सरकार निगम के भेपर भे भी 0 
लेती है । यह नियुक्ति पाँच वर्ष के लिए की जातो,है। एक बार कायक का 
समाप्त होने के, वाद एक ही व्यक्ति क्ये पुन: भी नियुक्त किया जा ०8 हू ३ 
पटना नगर निगम में मुख्य .कार्यपालिका अ्रधिकारी की स्थिति बेर रा ) 
कलकत्ता से भिन्‍न है। वम्बई में नगरपालिका झ्रायुक्त को तीन दे मे पल 
नियुक्त किया जाता है तथा कुल पारपदों के ५/८ मतों से कभी भी 3. ग्‌ 
जा सकता है |, कलकत्ता में उसकी नियुक्ति पाँच -वर्ष के लिए होनी पे 
राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करने के बाद तथा राज्य परकार है 
स्वीकृति मिल ज़ाने के बाद भी वह केवल एक ही वर्ष के लिए उसका कार्य - 
काल बढ़ा सकती है । े से 

पटना नगर निगम का मुख्य कार्यप्रलिका अभ्रधिकारी ज्य मरकार 
द्वारा ही हटाया जा सकता है। यद्यपि ऐसा करने से पूर्व वह विहार लोक से. 
आयोग से विचार विनिमय करेगी.। ज़ब निगम के 'प्रस्ताव पर अथवा री 
राज्य सरकार को यह विश्वास हो जाए कि मुख्य कार्यपालिका 'प्रधिकार 
अपने पद के दायित्वों का निर्वाह करने में असमये है अयवा उसने कोई बे 
चतर्य किया है तो राज्य सरकार बिना किसी बात की प्रतीक्षा किए उसे से 
पद से हटा देगी इस प्रकार हम देखते हैं “कि पटना में मुख्य कार्यपालिक 
अधिकारी पर निगम का नियन्त्रण कलकत्ता की अपेक्षा कमजोर है। फू 
कार्यपालिका अधिकारी का वेतन तथा भत्ते राज्य सरकार द्वारा तय कि 
जते हैं.तथा इनको उसके कार्यक्राल, में कही बदला जा -सफता। यश 
सामान्य रूप से वह भारतीय प्रशासनिक सेवा से , लिया जाता है किन्त 


ह0। 


जता मे स्यानाय ताक ब्रश्यक्र 


पर बह प्रशासमकीय स्टाफ का अध्यक्ष होता है तथा नगरपातविका के 
अचलित प्रगासन के लिए उत्तरदायी है; वह समितिया एवं परिषद की इच्छा 
संथा विशयों का क्रियान्वित करन के लिए उतरदायी है। वह निगम तथा 
उसकी सम्रितियों की बैठक मे मांग लेउे का अधिकार रखता है व्न्तु मतदात 
नहीं कर सकता $ इसके साथ ही उसको कुछ स्वतन्त्र शक्तिया भी प्राप्त होती 
है। बढ़ कुछ छोटी-मोटी नियुक्तिया करने तथा ठेके करने के कार्य भी कर 
सक | है। १५० रू० प्रति माह वेतन से नीचे पाने वाले सभी परो पर 
तियुक्तियाँ उप्ती के द्वारा होती है । पाच सौ रुपयों से नोचे के खर्चे वाले ठेते 
भी उतक द्वारा किए जाते हैं । मुख्य कार्यंपालिका अधिकारी को कुछ अय 
प्रशायकीय शक्तिया भी प्रदात की गई हैं। बह बजट के अनुपात तैयार करता 
है तथा कर लगाने के लिए मूल्याकन सुदी बनाता है। राज्य सरकार द्वारा 
उसे मूल्याकन सूची के विरुद्ध ऐतराजो को सुनने की शक्ति मी प्रदात की गई 

। किसी दुर्घटना, अकल्पित घटना झयवा चुनौती देने वालो स्थिति की 
दशा में वह कोई भी ऐसा कदम उठा सकता है जेसा कि उस सकट काल में 
स्थायोबित समझा जाए किन्तु इस कदम की सूचना उसे स्थायी समिति 
अयवा विगम को देनी होगी । 


पटना नगर निगस पर सरकार का नियस्वरा [(कलण्तालाएश 
(एगएण 0९ एड १एशटए्ा (०फ्ण३४४० ] ---जब राज्य सरकार 
यह झनुभव करे कि नगरपालिका सत्तायें अपना कार्य ठौक प्रकार नहीं कर 
रही है तो वह उनसे ऐसा करने के लिए झाग्रह कर सकती है । इतने पर भी 
यदि वे आवश्यक कदम उठाते में प्रसफन रहती हैं तो राज्य सरकार द्वारा 
उन्हें सम्पन्न करते के लिए किसी प्रन्य व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता 
है। जब राज्य सरकार यह अनुमव करती है कि नियम के किसी अधिकारी 
अयया सैवक ने अपने कत्तव्यो का ठीक ढग़ से पालन ने बरके शक्तियों वा 
दुश्प॒थो। किया! है तो वह नगरपालिका सत्ताओं को उसे दण्डित करो के लिए 
भादेश एवं तिर्देश प्रसारित कर सकती है। इसके भतिरिक्त राज्य सरकार 
को यह प्रधिकार है कि कातृत, शान्ति एड सुरक्षा के माम पर नगरपालिका 
सत्ताप्रो के किशी मी प्रस्ताव या आज्ञा को जिय्रात्वित होने से रोक द। इस 
पकार राज्य सरकार निगम के ऊपर अभेक प्रकार की शक्तिया रखती है। 


नगर निगम के कार्यों पर राज्य सरकार के नियन्त्रण की सात्रा 
बहुत अधिक है। श्रसल में निगम द्वारा ऐसा कोई भी महत्वपूर्णों कार्य मही 
किया जाता जिसमे कि राज्य सरकार से सम्पर्क स्थापित न किया गया हो । 
तिगम द्वारा राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना कोई भो कर नहीं लगाया 
जा सकता । नियम जित तियमों एड उपनियमों को बनाती है उन पर राज्य 
सरकार की स्वीकृति श्रावश्यक है। राज्य द्वारा नगर निगम को दिए जाने 
वालो सद्दायवा एव अबुदान दावे मो एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से वह 
निगम के कार्यों पर पर्यौप्त नियस्त्रण रखने से सफल हो जाती है । 

कुल मिलाकर वस्तु स्थिति के निरीक्षण मे बाद मह बढ़ा जा सकता 
है कि पटना नगर निगम द्वारा लिए गये किसो भो निर्णय पर राज्य रसारकार 
नियेध भधिकार रखती है। एक सो पटना सगर निगम प्रधितियम का भावार 


सुयानाय बकाया कफ बचाप<८ 


ही पर्याप्त बड़ा है। व्यवस्थापिका ने ही उसके ऊपर बमेक प्रकार के गम्भीर 
अतिवन्ध लगा दिये हैं। साथ ही व्यवस्थापिका ने कार्यपाीलिका को नियंत्रण 
को विस्तृत शक्तियां दी हैं जिनको नौकरथणाही के हारा काम में लाया जाता 
है| व्यवस्थापिका के व्यवहार से स्पष्ट प्रतीत होता हूँ कि इसने स्थानीय स्तर 
के अपने साथियों में मारी अविश्वास दिखाया है तथा राज्य सरकार पर अधिक 
विश्वास किया है । राज्य सरकार एवं स्थानीय परियद को एक दूसरे को 
विश्वास में रखकर कार्य करना चाहिए । विश्वास से ही विश्वास पैदा होता 
है; । जब तक राज्य सरकार का इस परिषद पर अविश्वास वना रहेगा तव 
तक वह परियद के दिल में भी अपने प्रति विश्वास पैदा नहीं कर सकती ॥ 


स्थानीय परिषद पर राज्य सरकार के अतिशय नियंत्रण के पक्ष में 
अनेक तक प्रस्तुत किये जाते हैं। यह कहा जाता हैं कि राज्य सरकार के 
पात ज्ञनन एवं अनुमव अपेक्षाकृत अधिक होता है और इसलिए वह स्वानीय 
सत्ताओ को सही दिखा में निर्देश एवं प्रथ-अदर्शन करने में समय हूं। दूसरे, 
राज्य सरकार का यह मुख्य उत्तरदायित्व है कि वह यह देखे कि स्थानीय 
सत्तायें ठीक प्रकार से कार्य कर रही हैं अथवा नहीं । अपने उत्त रदायित्व का 
निर्वाह करने के लिए इसे शक्तियों की अःवज्यकता है तथा जरूरत पड़ने पर 
यह उन जशक्ततियों का प्रयोग भी कर सकती है। तीसरे, अतीत काल में 
स्थानीय निकायों ने वड़े ही अनुत्तर-दायित्वपूर्णा ढग से कार्ये किया है। इस 
अनुभव का लान उठाते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि भ्रव उनके कार्यो पर 
पर्याप्त नियंत्र० रखा जाये । इच सभी मान्यताओं में सत्यता का कुछ अण है । 
विचार यह किया जाना चाहिए कि नियंत्रण के ये त्तरीके प्रभावशाली हैँ अथवा 
नहीं तथा इन समी नियंत्रण के तरीकों को बनाये रखना कहां तक उचित है । 
नगरपालिका मु 
[थण्मंलंए शा | न्‍ 
, भारत के विभिन्न नयरों में नगरपालिका का प्रारम्भ किसीन किसी 
रूप में ब्रिटिश शासन काल में ही हो चुका था । यद्यपि उस समय उनेका रूप 
एवं काय क्षेत्र आज की चुलना में बहुत कुछ भिन्‍न था । उस समय इन संस्थाओं 
का लक्ष्य भी आज से. भिन्‍न था। ये केन्ररीय सरकार के कार्येमार को कम 
करने के लिए तथा उसके घाटे के वजट पर अतिरिक्त भार पड़ने से रोकने के 
लिए स्थापित की गईं थीं। जनता को ग्रजासनिक कार्यों में प्रशिक्षित करवा 
तवा जनसाधारण को अजातंत्र के विद्धान्तों का परिचय देना इसका उद्देश्य 
नहीं या। विभिन्‍न महावगरों की भांति बिद्दार में नगरपालिकाओं के विकास 
5५ व्यवस्थापन किये गये ५ चः कू दविक 
के लिए विभिन्‍न व्यवस्थापन किये गये । सन्‌ १८६४ में जिला नगरपालिका 
विकास अधिनियम ने एक नयरपरालिका निकाय को स्थापना का प्रावघान रखा 
जिसमें संनाग का आयुक्त, मजिस्ट्रेट, कार्यपालिका अभियन्ता तथा सा: 
कप निवाती स्तन ् व ता तथा सात 
स्थानीय निवासी रखे जाने 5 । इस निकाय के करों का मूल न्नोत जमाखोरी 
था किन्तु वह घोड़ों, गाड़ियों, हाथियों एवं वाहनों पर नी कर लगा सकृता 
यो) लाइसैंत के हारा व्यापार को नियंत्रित करने का प्रवास किया गया 
७्के ने उच्च मे संगोवन: ध  बया । 
१८६७ के अधिनियम ने उक्त अधिनियम में संजोधन किया तथा 
न यह टीकों पेज विन किया तथा नगरपालिका 
को यह भक्ति दी कि टीकों पर मी वह घन खर्च कर न्‍ 


र सके तथा नगरपालिका 


श्श८ भारत म स्थानीय लोक प्रधागत 


क्षत्र मे झाने वाले भस्पतालो पर २५० रु० प्रतिमास तवा खब कर सक । यह 
अधिनियम बेवल बढ एवं विवसित वस्‍्बो पर ही लायू होता था । जद १८७६ 
मे इसे समाप्त किया गया तो महू अधिनियम कवल २५ कस्वा मे ही प्रमाव- 
शोल था । 

सन्‌ १८६६ के जिला वस्वा अधिनियम न छांट कस्‍्बों में भी नगर 
पालिका सस्थाभो वे: लिए उपदध रखा। एसी समितियों की स्थापना के 
लिए भी प्रावधाल रख सये जिनम पा से बम सदस्य न हों) इतम प्रधिक 
से प्रधिव एवं तिहाई सरकारी भ्रषिज्ञारी हो सकते थ। इन समितियों द्वारा 
कस्बे के कार्यों का सचालन किया जाना था। यह निवासियों पर कर लगा 
सकती थी जो कि ७ रु० स भ्रधिक नही होता था। यहू कर मजिस्टू ट द्वारा 
नियुक्त ब्पेक्ति द्वारा इकटठा किया जाना था । यह व्यक्ति ही नगरपालिका वी 
कायपालिका का दाय करता था। सन्‌ १८७२ मे नगरपालिका से सम्बधित 
चार अधितियम वगाल म्‌ सक्रिय थे। उस समय बिहार बगाल वा ही एक 
माग था। इन अधितियमों को १८७६ के अधिनियम द्वारा बदला गया। अरब 
मगरपालिकाभो को जनसल्या तथा जनसव्या के फेलाव के प्राघार पर दो 
भागा में बाट टिया गया । इसके बाद सन्‌ १८८७ का अधिनियम भाया 
कि भ चानोम वर्षों तक प्रमावशाल रहा। सन १६२२ मे एक झधितियम 
प्रास किया गया प्रौर इसके द्वारा नगरपालिकाझों के संविधान का श्रजाती 
ब्रश करन का प्रयास क्या गया। इस धपिनियम मे कई बार सशोषन किये 
गये । विहार की नगरपालिरायें मुख्यतः इसी झधिनियम के धनुसार संगठित 
की गई हैं । बाद भ नगरपालिका अ्रधिनियम १६५७ बे द्वारा नगरपालिका 
के रूप एवं काय क्षत्र में ऋिन्‍्तिकारी रूप से परिवतत किय गये । 

नगरपालिकाओों को रचना [वाल 8ण्लणर | काणावएत 
॥९5]---भारत बे विभिन्‍न राज्यों मे सगरपरालिकाशों की रचना का तरीका 
एक जसा ही नही है । उतक बीच प्रनेक जेगहो पर थोडा बहुत प्रत्तर प्रवश्य 
है । वेध्त आम रूप से राज्य सरकार किसी भा ऐस कस्बे मे नगरपालिका का 
झगठन करा दती है जो कि इन शर्तों को पूरा करता हो -- 

(१) उस कस्बे की जनसख्या कम स कम पाँच हजार हो 

(४) तीन चौथाई प्रोड पुरुष जतसख्या हपि के अतिरिक्त अन्य ब्यत 
साय पर तिभर रहती हो 

(00) इसके प्रति वगमील क्षत्र पर एक हजार ब्यक्ति रहते हो । 

सरकार को यह श्रधिकार है कि धह तयरपालिका के अधिकार कोत्र 
के प्रदेश को परिमापित कर सके । कानूत ने राज्य सरकार को यह शर्बित 
अ्रदात की है कि वह नगरपालिकाओ को अधिनियम के उन उपबंधधी से मुक्ति 
प्रद्मन बर सके जो कि उसके लिए भनावश्पक हैं । 

प्रयक नगरपालिका मे एक परिषट ((०७४०)) होती है । एक नगर 
परिषद की सत्स्य सख्या का निराय वहा को जनतस्ष्या के भ्राधार पर राज्य 
सरकार दारा किया जातर है ॥ फिर भी किसी नगर परिषद में प्राय दस से 
कुम तथा चालीस से भ्रधिक सदस्थ नही होते । एक परिष” के ४/५ रादस्य 
वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा निर्वाचित क्िय जात हैं। 


स्थानीय निकायी की बनावट १५६ 
शेष सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा नामजद किया जाता है ताकि वे अल्प- 
संख्यकों एवं विशेष हितों का प्रतिनिधित्त कर सकें । है 

चुनाव की दृष्टि से सारे कस्बे को राज्य सरकार द्वारा वार्डों में विभा- 
जित कर दिया जाता है। साथ ही वह यह भी निश्चित कर देती है कि एक 
वार्ड से कितने सदस्य लिए जायेंगे। चुनाव से सम्बन्धित सभी पहलुओं एवं 
समस्याओ्रों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा नियम यना दिये जाते है जिनके 
आ्राधार पर चुनाव का तरीका, समय, मतदान, मतगझणाना, याचिका, निर्णव 
आदि अनेक बाते स्पष्ट हो जाती है.। नगर परिषद के सदस्थों का कार्यकाल 
पाँच वर्ष है। किसी-किसी राज्य'में इसका कार्यकाल कैवल तीन वर्ष ही 
रखा गया है । भारत में स्थानीय परिपदों की शक्ति को बढ़ाने की झोर प्रवति 
हो रही है। स्थानीय निकायो में वयस्क्र मताधिकार प्रारम्म होने के बाद से 
यह प्रवृति और भी अधिक उमरती चली आ रही है। नगर परिपद की 
सदस्य संख्या का निर्णय किस 'प्रकार किया जाये यह प्रश्न श्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
है | पंजाब तथा मध्यप्रदेश में नगर परिषद के सदस्प्रों की संख्या पांच है जबकि 
उत्तर प्रदेश में इसकी संख्या आट है । परिपद के आकार का निश्वय करने के 
लिए प० डी० पी० सिश्री हारा एक अत्यन्त रोचक तरीका सुकाया गया है । 
वह परिषद के श्राकार का परिषद के चुनाव मे डाले गये कुल मतों के साथ 
सम्बन्ध स्थापित करते हैं। उनका कहना है कि प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को 
जनसख्या के श्राधार पर प्रतिनिधित्व दिया जायेगा, जैसे पांच सौ या एक 
हजार मतों के पीछे एक सदस्य लिया ज।येगा। नगरपानिका समिति की कुल 
सख्या डाले गये मतों की संख्या पर निर्भर करेगी । बेड़े कस्बों में मतदाताओं 
की संख्या को पांच सौ से अधिक बढ़ा दिया जाये ताकि सदस्यों की कुल संख्या 
श्रावश्यक्ता से अधिक न हो सके। इस तरीके के अ्रन्तगत एक कस्बे में उतनी ही 
छोटी या बड़ी समितियां होंगी जितनी कि रुचि एवं उत्ताह दलों द्वारा मत- 
दाताओं के मन में पैदा किया जा सकेगा । अधिक्रम सीमा तो उसी 
परिस्थिति में प्राप्त हो सकेगी जबकि शत प्रतिशत मतदान हुश्रा हो । 


यद्यपि यह सुभाव श्र्त्यन्त रुचिकर है किन्तु इससे अनेक गम्भीर 
व्यावहारिक समस्‍यायें उठ खड़ी होती है। परिषद के आकार का निर्शेय उस 
समय किया जायेगा जबकि चुनाव पूरे हो जायें । राजनैतिक दल भी इसमें 
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कडिताई का प्रनुभद बरेंगे कि वे कितने उम्मोददार खड़े करें। बह योजना 
सरबार मे रूप पर ध्यान नहीं देता तथा परिद्द के काय का भी ध्यान नहीं 
रखती । घुताव थे समय सतदाठाशों को रुवि बया थी-इसके भाषार १२ 
परिषद द्वारा क्यि जान वाल बार्यों के प्रसार को निश्चित दरता पृ्छत 
झनुबित प्रवीव होता है । मवदाताओों रा स्यवद्यार भनक प्रकार 
परिध्यितियों से प्रभावित होता है। यदि सारी। बात सामाय रूप से घतता 
रहें धौर डिसी विशेष पहल, को उठागर जनमत व! भोजित ने डिया जाये 
तो प्रधिकाण मतहाता भरना मत भी डालता नहीं चाहेंगे। इस प्रकार 
द्वास्वाप्रसाद मिथ द्वारा सुकाई गई यद योजना देखन में जितनी आकृप $ 
ब्रतात हावी है व्यवहार म यह उतनी ही मनुप्योगी है। 

बिहार राज्य की नगरपरासिकाभों गी परिषद के संदस्या गा काीयवा ते 
पांच वर्ष होता है। राज्प सरकार इस माल से पूव मी किसी सदस्य की 
उसके भपराथ एव दुराचरण के लिए प”-विमृवत कर सकती है अ्रधवा वह 
सदस्य कोई झर्नतिक काय करता है सथा संगरपालिका को परिषद वी इुतत 
सख्या का दो तिहाई बहुमत उम्र सदस्य को हटाने का प्रस्ताव पास क्रदे 
यह हटा दिया जायगा । निर्वाचित सदस्य को वापिस बुलाने का मां उपवव 
है। यदि एक दाड क तीत चौथाई सदध्य मिलवर राग्य सरकार से आयता 
खरें तो पर्याप्त पूथ ताछु के बाद उस सदस्य मो हटाया जा सकेगा। टिल्तु 
सह कदम उस समय तक नहीं उठाया जा सरता जब तक कि उत्त स/स्य को 
काय करते हुए कम से कम एक वर्षा व्यतीत न हो गया हो | इस उपबर्ध वा 
मतदाताओं द्वारा कमी उपयोग नहीं क्या गया । 

नगरपालिका के सदस्यों का चुनाव करने वाले मतदाताओं बी 
मोग्यतायें स्वतत्ता से पूद तो भनेक प्रक्तर की रखी जाती थी तथा सम्पत्ति 
शिक्षा, जाथदाद भादि की योग्यताभो बे आधार पर ही मतदान करने का 
अधिकार प्रदान क्या जाता था। उस समय पृमक निर्वाचन व्यवस्था मी 
क्रपनाई जाती थी। अब इन सबको मिटाकर बंवल ययस्क मताधिकार को 
आ्रारम्म कर दिया गया है । भनेक राज्यों मे बहु-संदस्य निर्वाचन क्ष 
(शणए-शाधयाएट 0०07॥॥ए८7९०४) का भ्रचतत है । मद्भास से सामात्य 
व्यवहार के भतुसार प्रत्यक वार्ड से लगभग १२ सदस्यों को निर्वाचित किया 
जाता है। उत्तर प्रदेश मे कानूत के अनुसार एक वाई मे चुने जाने वलि सदस्यों 
की प्रधिक से भधिक सख्या ७ हो सकती है तथा कम से कम सख्या हे 
शहेगो इससे कम नहीं ! बम्बई तथा बयाल मे कोई एक सख्या तिश्वित नहीं 
की गई है । पजाब तथा मध्य प्रदेग में एकहरे संदस्य निर्वाचन क्षेत्र (8786 
माधाएद (०759पर८7०८५) हैं ॥ 

परिषद भपने से से ही एक सदस्य को ध्रध्यक्ष चुन लेती हैं। यदि 
राज्य सरकार ने कानून द्वारा नगरपालिका को ऐसा करने से वचित रख 
दिया हो तो बात दूसरों है; प्रध्यल का एक मात्र काप परिषद की बैठकों की 
अध्यक्षता करना होता है. यहा तक कि वहू समाज का नागरिक पध्यक्ष मो 
नही है वह तो मात्र ज्ययकत्ता होता है ॥ 

परिषद की शक्तियां एंड कार्य [706 ३?0कत७३ बहते फ्ण्ण:/ाएग5 भ 
$९ (०प०म [--परितद एक सर्वोच्च सत्ता होगी है झौर वह उन सभी कार्यों 


स्थानीय निकायों की वनावट र्च्र्‌ 


के लिए उत्तरदायी है जो कि नगरपालिका को सौंपे गये हैँ । उत्तर प्रदेश, 
मध्य प्रदेश, वम्बई और मद्रास राज्यों में कानून ने कार्यों को दो भागों में 
विभाजित कर दिया है-बाध्यकारी कार्य श्रोर ऐच्छिक कार्ये। वाध्यकारी 
कार्यों की श्रेणी में जिन कार्यों को समाहित किया जा सकता है उनमें मर्य 
हैं---जनस्वास्थ्य, जनसुरक्षा, जनकार्य एवं प्राथमिक शिक्षा, प्रकाश, सावेजनिक 
नालियों की सफाई, अग्तिरक्षा, आक्रमणकारी थथवा खतरनाक व्यापार को 
नियमित करता, शमशान भूमियों को नियमित करना, सार्वजनिक गलियों, 
वाजारों, शौच स्थानों, तालाबों, कुओं आदि की रचना एवं सुरक्षा, जलवितरण, 
जन्म को रजिस्टर में लिखना, शादियों तथा मृत्युओ्रों का लेखा रखनाए 
चिकित्सालय, मैडीकल राहत, प्राथमिक स्कूल आदि-श्रादि । है 
ऐच्छिक कार्यो का सम्बन्ध सामान्य रूप से नई सार्वजनिक गलियां 
बनाने तथा पाक, पुस्तकालय, अजायवधघर, दुग्धशाला आदि की स्थापना 
अथवा रचना से होता है + 


विहार में नगरपालिका की परिपद अपनी शक्तियों का प्रयोग समि- 
तियों, समापति, उपसभाषति, वैतनिक् अधिकारियों एवं सेवकों की सहायता 
से करती है । एक रूप में समितियों को प्रत्येक नगरपालिका के संविधान का' 
महत्वपूर्ण भाग माता जा सकता है। कुछ समितियों की नियुक्ति तो आवश्यक 
मानी जानी है; उदाहरण के लिए जल समिति । कानून के अ्रनुसार जिन 
विपयो पर परिषद द्वारा समित्ति नियुक्त की जा सकती हैं वे है--वित्त, जन- 
स्वास्थ्य, जनकार्य, शिक्षा, श्रस्पताल तथा कानून के लक्ष्यों से सम्बन्धित किसी 
भी विशेष विपय के सम्बन्ध में | किन्तु यदि नगरपालिका को नल के पानी 
के वितरण का कार्य सौंपा गया है तो यह उसका कत्तंब्य हो जाता है कि वह 
एक जल कार्य समिति आवश्यक रूप से नियुक्त करे । | 


परिपद की समिति में कम से कम तीन सदःय होना जरूरी है किन्तु 
सदस्यों की संख्या छः से अधिक भी नही हो सकती । ऐसे व्यक्तियों को भी. 
समिति का सहवृत सदस्य वनाया जा सकता है जो कि श्रसल में परिपद के 
सदस्य नहीं हैं किन्तु इस सदस्यों की संख्या समिति की कुल सदस्य संस्या के 
एक तिहाई से अधिक नही हो सकती । जल कार्य समिति के लिये बिहार 
नगरपालिका में विशेष उपबन्ध है । इसकी सदस्यता चार तक सीमित कर 
दी गई है। इनमें से एक तो राज्य सरकार द्वारा नामजद होता है और तीन 
को परिषद द्वारा निर्वाचित किया जाता है। जल कार्य समिति में रे के 
सदस्य लेने का प्रावधान नहीं है । ह सहदृत्त 


चगरपालिका की कार्यपालिका [पशर८.. लाई 
हि पर रण लं 
एशाए सामान्य रूप से नगरपालिका प्रशासन में छ: प्रकार कक 
पालिकायें होती हैं । कार्यपालिका के ये विभिन्न प्रकार अलग- अलग देशों मे 
धीरे-बीरेः विकसित हुये हैं। ये परस्पर रूप एव गुण में भिन्नतायें रा 
इन विभिन्न प्रकारों का उल्लेख निम्न प्रकार किया 94 रखते है |; 


पा ॥ जा सकता है-... 
कायपातिका के रूप में परिषद [पर ए०फाल॑ 
मे हा प्राए 

इस व्यवस्था में परिषद ही कार्यपालिका सम्ज्नन्धी एवं मीतिय 

कार्यों को सम्पन्न करयी है। ये शक्तियां परिषद की समित्तिय 


सश्ला(५8) _ 


निर्मारा सम्बध्धी 
व के पार 2 


श्र भारत में स्थातीय सोह प्रशामन 


या उतरे द्वारा ज्ञाम में लाई जातो हैं। बुद्ध जकिया समितियां रो इलात* 
रिव्र भी कर दी जाती हैं । दूनरे विषय में सनिति परिषद को बैंवत प्री 
बेदत वात रेती है । इत ठशवेह्या में मेयर को सर्याष्त सम्मात और सागरिक 
प्रतिष्ठा का 4६ मिला हुआ होता है यथपि उसके पास भ्रधित्र शर्तियाँ नहीं 
होती । यह व्यवस्था ब्ट विडेस तथा गुछ अन्‍य राष्ट्र म्डर के देगों में पाई 
जाती है । 

(२) वरिवद ढारा नियुक्त कार्यपातिका समिति (डहपआट 
€०करष्मा<९ ॥एजण९4 ७७ ए९ (0०णात)--पह ब्यवस्वां रीम, भाई 
बुद्ध देशा मे पाई जाती है । इसम परिषद आने द्वारा पद क्या. एप कॉय- 
पालिका समिति का समस्त कायपालिया शक्तियां सौंप देती है । 


(३) मगर प्रवन्धत मोजना (टाफ कोशाबइध शिगा)_ इस 
ड्यवस्या में अन्तयत परिषद एक नगर प्रवम्धक नियुक्त करती है जो कि पूण 
रूप से कायपालिका प्रशासन दे लिये उत्तरदायी हाता है । परिषद भाषाव 
म्ेवल बदबस्थापन भौर नगर प्रवस्धर को नियुक्त वरना होता है। मं 
व्यवस्था संयुक्त राज्य अमरीका मे व्यापर हफ भे॑ भ्रपवताई जाती है। इस 
व्यवस्था से प्राथ यह शिक्षायत की कराती है दि परिषद के सदस्य गगर 
प्रवन्धक के कार्यों मे भवाधित रूप से हस्तशषेप करते हैं । 


(४) कार्पपालिका के रुपए में निर्वाचित समिति (£000९ऐ (०७ 
70666 3४ 7४९८॥४०)--इस व्यवस्था में वार्यपालिया शक्ति भौर कमी: 
कमो व्यवस्थापिका शवित का प्रधोग भी एक ऐसी समिति द्वारा गिया जाता 
है जा दि नागरिकों के प्रत्यदा मत द्वारा चुती जाती है| इसवे' प्रत्येक सदस्य 
को एक विशेष कायपालिका विभाग का बाय सौंप दिया जाता है। टोरदा 
(7००४०) प्रौर ज्यूरिक (20४८0) में इस व्यवस्था को भपताया 
जाता है। 

(५) राम्य सरकार द्वारा नियुक्त कार्यपालिका (77000-0४ 
407०॥/०१ ७३१ [8९ 52/: 60४ )--इस व्यवस्था मे. मुख्य 
अधिकारी सरफार द्वारा नियुक्त किया जता है ! विर्वायित परिषद प्राय 
घन की स्वीकृति देती है, नियम तथा उपनियम बनाती है तथा सामाय 
नीतियाँ निर्धारित करती है। इन विनियमों, नियमों तथा उपनियर्मों के 
प्रकाश में हि कायपालिका अधिकारी दिन प्रतिदिन के प्रशासा का संचालित 
करता है। पेरिस मे इसी व्यवस्था को अपनाया यया है ! 

(६) कार्यपालिका के रुप सें निर्वाचित मेपर (पांध्टल्व खशण 
5 25०८श।१८) --इस व्यवस्था के अन्तर्गत फायप्रालिका शत्तिति वा प्रयोग 
सम्पूण मतदाताओ द्वारा निर्वाचित मेयर द्वारा क्या जाता है। इस व्यवस्था 
भें शक्ति-' पाइफरण के सिद्धान्त तथा बार्यवालिवा की जतग्रिय इच्छा 
सिद्धान्तो को मान्यता दी जाती है इस व्यवस्था में दो उप प्रकार हैं। अ्रयम, 
शक्तिशाली मेयर व्यवस्था जो कि न्यूयाक मे पाई जाती है झौर जिसमें मेंबर 
उल्लेखनीय शक्तियों का प्रयोग करता है। दूसरे, कमजोर मेयर व्यवस्था 
जिसमे कि उसकी शक्तिया भपेक्षाकत सीमित होती हैं। लॉस एन्जिल्स 
(॥35 6 600०९८१!९०५) दस व्यच्च्धा का जललसस्‍्फा है | 


इन उसत व्यवस्थाओं में (से देश की परिस्थिति देः अनुसार तथा 
स्थानीय उपयुकतता की दृष्टि से किसी भी व्यवस्था को गपना लिया जाता 
है। बिहार राज्य में प्रत्येक गगरपालिसा का एक समापनि (टाफांशाया) 
आर एक उपसमापति (श०८-एगायाण।) होता है। थे दोनों ही सगर- 
पालिका परिषद द्वारा पांच वर्ष के लिये चुने जाते हैं। किन्तु इस समय से 
पूवे भी इनको कुल सम्या के २/३ बहुमत से प्रस्ताव पास करके हटाया जा 
सकता है | समापति प्रमासन का अध्यक्ष होता है। बहू नगरपालिका के 
अधिकारियों और सेवकों के कार्यो को निरीक्षित करता है। उसका कार्य 
नगरपालिका परिपद के कार्यो एवं निर्णयों को हत्रियान्वित करना होता है। 
यद्यपि तकनीकी दृष्टि से देखने पर लगता है कि बहु एक कमजोर कार्य- 
पालिका है किन्तु व्यवहार में उसके पास उल्लेखनीय शक्तियां होती हैं । 
राजनैतिक दृष्टि से वह बहुमत वाले समूह वा नेता होता है, बह परिषद के 
सदस्यों के बहुमत हारा निर्वाचित राजन तिक कार्यपालिका है। इस प्रकार 
उसका पद अत्यन्त महत्वपूर्ण और प्रमावगाली है । एक नेता के रूप में वह 
परिषद के निर्णायों में पहल करता है तथा उनको प्रभावित करता है। साथ 
ही प्रशासन के अध्यक्ष के रूप मे वह उन्हें क्रियान्चित करता है। उसकी 
स्थिति को कुछ-कुछ मन्‍्त्री की स्थिति से तुलना करके देख सकते हैं यद्यपि 
नगरपालिका परिषद की तुलना मंसदात्मक सरकार की व्यवस्थापिका के 
साथ में नहीं की जा सकती । परिषद को हम भमन्बी-मण्ठल की भांति सान 
सकते हैं । यथार्थ व्यवहार में इस एक व्यवित के हाथों में सत्ता भ्ौर प्रभाव 
का केन्द्रीकरण हो जाता है । 


उपसमापति समापति का कार्यपालिका सहायक होता है। सभापति 
द्वारा इसे परिपद की स्त्रीकृति से कोई भी कार्य सौंपा जा 


सकता है और 
कोई भी शक्षित हस्तांतरित की जा सकती है। उपसभापति सभापति की 
अनुपस्थिति में उसके कत्त व्यों का पालन करता है। उमकी तुलना उपमन्त्री 
से की जा सकती है । राजनैतिक दृष्टि से आवश्यक रूप से वह भादेश की 
अंखला में दूसरे स्थान पर नही होता । इस प्रकार देखने में जो व्यवस्था 
एक कमजोर कार्यपालिका प्रतीत होती है वह वास्तविक व्यवहार भें एक 
शक्तिशाली कार्यपालिका बन जाती है क्योंकि परिषद में सभापति के दल के 
बहुमत रहता है । किसी भी निर्वाचित परिपद में एक नेता का होना परमा- 
वश्यक है । वह एक समूह की नीतियों को एकरूपता एवं निर्देशन प्रदान 
करने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है । ये ही नीतियां बाद में चल कर 
प्रिषद की नीतियां बन जाती हैं क्योंकि इन्हें बहुमत दल का समर्थन प्राप्त 
होता है। समापति को पूर्ण रूप से राजनैतिक कार्यपालिका होना चाहिए 
अथवा नहीं, इस प्रशन पर पर्याप्य मतभेद हैं । 

भारत के भ्रन्य राज्यो में नगरपालिका लेका थ 

अलग-अलग है। कुछ राज्यों में समस्त कार्यपालिका का पूण बा 
हाथ में रहते हैं और परिषद्‌ द्वारा लिये गये निर्णप्रों को क्रियान्वित 0558 
लिए किसी एक व्यक्ति को उत्तरदायी ठहर करने के 


लेका की कार्यपारति 


ि हरा दिया जाता है। यह उपर डि 
द्वारा इस कार्य के लिए चुना गया परिषद्‌ का ही 2३ ि 8 परिषद्‌ 
अथवा परिषद सैदेस्थ है 


या राऊ वैतनिक पा 
थे सरकार द्वारा नियुक्त कोई परवेतनिक अधिकारी 


ह(४ आर में पीर हु इमातव 


है। सरती है बुर धापर राज्यों में कार्यतातिश शक्तियां परिच/ शप 
तिरादित सामिरि की जय ही होती है सो हि बरिवद ने थी ही उत्ताररारी 
हो है। द्रगरे पर्य रार्रों मं जाता हारा द्रारश ईप्र में शिरादितर राम 
मैविर रापगाविता होती है जिवडा छुद रशपद कार्यपानिा शक्तिगे रशा 
बेर ही वाजव। हैं। 


झ्थापा रुप है भव है. विमिस राज्यों के स्यष्छार हो देगते के 
बा शीत प्रद्वार को बायवा िए“पघों का बर्र विदा जा सकता है। पंप: 
प्रयल हय से वि्दावि स्रीध शिये शाप निरा शहिओ प्राव है पर को 
बैशत पारित रूप से पहियर हे 6 उश्ादायी हैं। दूसरे, परिषर डर 
जिमुकत की हुई राह दिह # उप दिला जो हि पूर्ण रूप हे परिषद के 5 8 
इचहदारीं होता है शोर जिगरी मारता वे सिए जायप्रातिशो ! एव 
द्राद एवं समिति प्रजश जुद् समितिदों होगी हैं। तोसरे, एश महेतिक 
चदितारी जा हि परियर 4 समारर विवर्कण है हक रहता है / सास 
नपरपरातिरा प्रगागन में लीग थार ही शायरातिका पाई जाती हैं जर्राद 
बावई नगरदासिहा प्रगाया में द्ररे प्रहार की डायगातिश का उदाहुए्ए 
प्रहयुत बहता है मी कि प्रष्यण की सहाएतां के तिए पृष्ठ बायेगर्तिएा 
शक्तियां प्राप्त शा स्पायी समिति होती है। दिशार संगएपापि््ों हा 
पध्यवत उस दगयरथा बा उशहरण प्ररुत हरता है गिश्षम हि परिपर 
शक्तियां का प्रयोग तरो मे विमिस्‍स्स समितियों दादा हहायदा अशतक 
जाती है। मनापति जिन शरिदों हा प्रयोग रर्ता है ये परिष३ द्वारा विए 
शर निर्शंगा पर धापारित रह्ती हैं । 


अध्यक्ष रुप से निर्दादित आार्पपासिहा->पध्य अदेग भौर उत्तर प्रशा 
को नगरपालिया सें इस प्रशार जी कार्मप्रातिका होती है । इस कार्य 
बालिका को धध्यक्ष बहा जाता है । यट॒परि इस बायपरोविका को चुताय अं 
दाताप्रा द्वारा प्रट्यर्श रुप से होता है किन्तु मह परिषद से प्रूरत रबर 
नहीं है । मध्य प्रदेश मे परिष्र सापारणा बहुमत द्वारा उसके विष 
अ्रदिश्यास वा प्रस्वाव पान कर खाती है) इस प्रापर के प्रस्ताव प्राग है 
के तीन शिन थे भनदर यदि वह त्याग पत्र दे दे तो यहू राग्य सरवार से परि- 
चइ था अगर करन की प्रायंदा कर सकता है तथा नए चुनाव क्टाने के लिए 
कह सकता है। यदि वह रकाग-त्र ने दे तो राज्य सरपार द्वारा उसे हृदारा 
जा सत्तता है। यदि एर प्रध्यश विरोधियों मे कारण झपनता कार्य पूरा नही 
बर पाता तो उसे ह्याय पत्र देरर पुत्र निर्वाचन गराना चाहिए। भदिं बह 
दुबारा में निर्वाचित हो जाएं तो वरिपद को भंग करते के लिए राज्य सर 
कार से प्रार्थना करनी चाहिए तब परिषद बे पुन' निर्वाचन की धारा 
जाएगी। पष्यक्ष का यह भधिकार है क्ियह दो परधाध्यक्षों की निवुक्ति 
चरे | भनेव' विधयों पर वह स्वतस्त्र भूप से विचार कर सकता हैं, जेरी है 
का सल्यातन थे सग्रह, भवन निर्माण कै श्रार्यना पत्र, सफाई से जो 
मामने, झादि । संउट काल में वह उन शक्तितयों का प्रयोग कर शहता हैं 5 
कि सामात्य रूप से परिषद की शक्तियाँ हैं? यहिं परिषद छः महीने 
अन्दर-मन्दर शिसी विप्य को इथवे सम्मुख पस्तुत न करे तो यह 


| कह 


के अनुसार बताये गए नियमों के सहित उस पर कार्यवाही कर सकता हैं ! 
उसे कुछ छोटो-मोटी नियुक्तियां करने का अधिकार भी है । 
उत्तर प्रदेण में भी अध्यक्ष को मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना 
जाता है। यहाँ उत्ते परिषद द्वारा ऐसी स्थिति में हटाया जा सकता है जवकि 
वह कुल संरुप्रा के स्पष्ट वहुमत से उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रेस्ताव पक्ष 
कर दे । ऐसी स्थिति में अध्यक्ष को या तो दस दिन के अन्दर-अ्न्दर त्याग- 
पत्र दे देना चाहिए अथवा राज्य सरकार से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह 
परियद को मंग कर दे । यह राज्य मरकार की मर्जी हू कि उसकी प्रार्थना 
को माने भ्रथवा न माने । यदि उसकी प्रार्थना अस््वीकृत हो जाती है तो उसे 
तीन दिन के अन्दर-अन्दर त्याग-पत्र देशा होगा और यदि अ्रध्यक्ष के कहने पर 
परिपद भंग कर दी जाती है तो उसका पुर: निर्वाचन किया जाएगा । नव- 
निर्वाचित परिषद भी यदि उसके विरुद्ध अविश्ञात का प्रस्ताव पाप्त कर दे 
तो ऐसी स्थिति में तोन दिन के अन्दर-प्रन्दर अध्यक्ष पद से त्याय-पत्र देता 
होगा । यदि अविश्वास का प्रस्ताव असफल हो जाए तो दूसरा प्रस्ताव बारह 
महीने तक नहीं लाया जा-सकता । किसी नए भअध्यक्ष के प्रति भी एक वर्ष 
तक कोई अ्रविश्वास का प्रस्ताव नहीं उठाया जा सकता। अविश्वास प्रस्ताव 
के लिए बुलाई गई बैठक में यदि गणपति न बैठ सके तो भी इस प्रकार का 
प्रस्ताव नही उठाया जा सकेगा । परिपद्‌ की बेठफ़ों की अध्यक्षता करने के 
अतिरकत वह कार्यपालिका का अध्यक्ष भी होता है। सामान्य एवं वित्तीय 
प्रशासन की देखभाल करना उसका एक कर्तव्य हैं। नगरपालिका के कर्म- 
चारियों की नियुक्ति तथा उन पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में वह कुछ महत्व- 
पूर्ण शक्तियां रखता है । जिन अधिकारियों को स्वयं परिषद नियुक्त करती 
है उन्हें छोड़कर अध्यक्ष उन सभी कर्मचारियों की नियुक्ति, सजा एवं पद- 
विमुक्ति का अधिकार रखता है जो कि चालीस रुपये या पच्चतर रपये से 
अधिक मार्सिक वेतन पा रहे हैं। यदि वह नगर की नगरपालिकाओं में २५० 
रुपये पाने वाले पदों पर तथा अन्य नगरपालिकाओं में १०० रुपये पाते वाले 
पदों पर नियुक्तियाँ करे तो इसके लिए उसे परिषद की स्वीकृति लेती होगी । 
जहाँ कही कार्यपालिका अधिकारी होते है वहां छोटी-मोटी नियुक्तियों की 
शक्तियां उन्हीं के हाथों में रहती हैं । ॥ 
परिषद द्वारा निर्वाचित राजनेतिक कार्यपालिका---ग्रह व्यवस्था प्राय: 
उन राज्यों में पाई जाती है, जहां' की सारी शक्तियां परिषद में निहित रहती 
हैं या कुछ कार्यपालिका शक्तिया परिषद की एक समिति भ्रथवा स्वैतनिक 
अधिकारी में निहित रहती हैं। वम्बई की वारों नगरपालिक्ताओं 'में कार्य-+ 
पालिका शक्तियां स्थायी समिति के हाथों में होती हैं तथा दूसरी नगर-- 
पालिकाओं में ये प्रवन्धक समिति के हाथ में रहती है । ऐसी नगरपालिंकाओं 
में भी अध्यक्ष को कुछ पर्यवेक्षण के कार्य करने होते हैं और संकट काल में बह 
किसी भी कार्य को निर्देशित कर सकता है अथवा उसे रोक सकता है । 
किन्तु ऐसे सभी कार्यो को स्थायी समिति के लिए प्रतिवेदित किया जाना 
चाहिए। मद्रास में कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य, काबपालिका 2 
| काय, कायपरालिका अधिकारी में 
निहित रहते हैं। इसकी नियुक्ति राज्य 


प्रकार द्वारा की जाती है और यह 
परिषद से बहुत कुछ स्वतन्त्र रहता है और अ्रध्यक्ष एक न्राम मात्र का 


१६६ भारत में स्थानीय लोक प्रशामत 


प्रमुख बन जाता है जो कि सामान्य प्रशागन थी देसमाल करता है । दिहार 
मे प्रपनाई गई व्यवस्था के प्रनुगार अध्यक्ष अथदा समापति (90४00 ४ 
टस्‍शावग0) प्रशासन मा प्रमुख होता है और परिषद द्वारा लिए गए 
निरणंयों को क्रियान्वित करने कै लिए उत्तरदायी है । 


कार्यपालिका अ्रधिकारी--बम्बई, उत्तर प्रदेश, मद्रास और पजाबे में 
कार्यवालिका कार्यों को वायपालिका प्रधिकारी के हाथों में सौंपने वा प्रावधाव 
हैं । मद्रास को छोड कर भ्रन्य राज्यों में वह परिषद द्वारा नियुक्त किया जाता 
है। उत्तर प्रदेश तथा पजाब में उसकी नियुक्ति पर राज्य सरवार वी हीं 
कृति लेता भी जररी समभा जाता है। मद्रास में इस अधिकारी को रास 
सरकार द्वारा तियुक्त दिया जाता है। हैदराबाद झौर मैसूर मे भी ऐसा द्दी 

हांता है | न ४; 

नगरपासिकाप्ों के कार्य 

[706 #फ्ला०5 ७ ॥॥०्शाटफुशाा 6] 


भगरपालिऊा के वार्यों की दृष्टि से भारत ने उन्हीं परम्पराओों क्‍ो 
अपनाया है जो कि ग्रेट ब्रिटेन में अ्रचल्षित हैं। वहां की परम्पय के पतुगार 
नगरपालिका प्रत्येक उस कार्थ को कर सकती है जिसे करने के लिए ध्यव्धा 
पिका के कानून द्वारा उस कहां गया है। उनके कार्यों को विस्तार के साथ 
उल्लख किया गया है। इनमे से कुछ वार्य तो वाधघ्यकारी प्रड्ति के होते ई 
और बुद्ध ऐच्दिक प्रड्ति बे । बिहार तथा उड़ीसा मंगरपालिका 
७, १६१२ के अनुसार नगरवालिकाओं को सर्वप्रथम, न्यास, वर्जी, 
एवं स्थापन दे खाते से भुगतान करना हीगा। इन उत्तरदायित्वों की पं 
करने के बाद ही एक नगरपालिका भ्रपते स्रोतों या अन्य उर्ृश्यों के रिए 
प्रयोग कर सकती है । उसे वर्तमान सडक, पुन, तालाब, घाट, हुए, नहू५ 
नातिया, आदि की मरस्मत एवं स्थापना को महत्व देना होगा । 


उक्त सेवाओं को सम्पन्न करने के याद एक नगरपालिका जित विभिन्न 

कार्यों को कर सकती है उनमें से मुख्य हैं-- सडक, पुल, चौराहे, बंगप, 
तालाब, धाट, कुए , नहर, नालियो आदि की रचना, सुरक्षा भोर सुघार ) 
जल का वितरण तथा सडको पर पानी भौर प्रकाश की व्यवस्था, शारीरिक 
भम्यास एवं शिक्षण को प्रोन्साहन देने के लिए खुले मैदान प्राप्त करना भर 
उन्हें बनाए रखना, पेड उगाना तथा उनकी रक्षा करना,/नंगरपालिश के 
जद श्य वे लिए मवनों का निर्माण करना, स्कूजीं तथा छात्रावारों बी 
स्थापना, वजीफा भ्रदान करना, अस्पताल, चिकित्सालय, सराय, धर्मशाला, 
नम अर सिफतनित पीलगा आगणगन खनन नी बेज-0+ -“्य अधिकारियों। 
हु ल्‍ * * ॥ृ मरना, मंदी” 

५ धोड़ों की तंया 

ग * कर पशुओं एव 

आवारा तुत्तों को पक्डने व।लो का पुरस्वर देता ; तग्ररप/लिका की तरफ से 
बाजार खालना, दुः्धशालाए खोलना तथा चलाना, दुग्ध वितरण की व्यवस्ता 
को सुधादता, मुफ्त पुस्तकॉलयों वी व्यवस्था करना, प्रग्ति सुरक्षा का इस्तजाम 
बरना, भेयो तथा ग्रोद्योगिक प्रदर्श नियो का आयोजत करने, सामात्य सेंड 


स्थानीय मिकायों की चनावट १६७ 


अथवा अभाव की स्थिति भें सहायता एवं राहत पहुंचाना, सार्वजनिक वाहनों 
की व्यवस्था करना जआादि काये हैं। 


इस सब कार्यों के अतिरिक्त एक सामान्य उपबन्ध द्वारा नगरपालिका 

को यह शक्ति भी सौपी गई है कि वह नगरपालिका अनिनियम के उह्द श्यों 
को पूरा करने के लिए कोई भी कार्य कर सके तथा ऐसा कोई भी फदम उठा 
सके जो कि निवासियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण एवं सुविधा में वृद्धि 
करता हो । नगरपालिका ऐमा कोई भी कार्य कर सकती है जिस पर किए 
जाने वाले खर्चे की राज्य मरकार अनुमति दे दे। ये सव नगरपालिका के 
कार्यों वो एक मीटी रूपरेखा है । नगरपालिका अधिनियम ने इन सभी का 
विस्तार के साथ वर्णन किया है, उदाहरण के लिए जन-स्वास्थ्य की दृष्टि 
से नगरपालिका सैकड़ों काये कर सकती है | इन सभी कार्यों का विस्तृत रूप 
से उल्लेख करना न तो उपयोगी हैँ और न आवश्यक ही । किसी भी नगर- 
पालिका द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्यो को मूल रूप से पांच शीर्षको के 
अधीन रखा जा सकता है। ये हैं-- 

(१) जन सुरक्षा (?००॥७० 8४89), 

(२) जन स्वास्थ्य और सुविधा (7०७४८ छुडबप 856 (0कए९- 

7/९॥06 ), 

(३) मेडीकल राहत (४८००४ रिथा४/), 

(४) जन सुविधा (?००॥० (०॥श्थांधा००), और 

(५) जन शिक्षा (?िप्रजाठ 80८४०) । 


ऊपर गिनाये गये समस्त कार्यो को इन भीर्षकों में ही समाविष्ट 
किया जा सकता है । है 


नगरपालिका प्रशासन को कुछ कठिनाइयां 
[8006 ए9९ए॥९४ ७ शिच्यांसंए३॥ 3 ऐफआ5त १धणा] 


अलग-अलग राज्यों मे प्राप्त नगरपालिकाश्रों की कुछ अपनी विशेष 
समस्‍यायें है किन्तू इन विशेष समस्याश्रों के श्रतिरिक्त कुछ सामान्य समस्‍यायें 
मी होती हैं जो कि प्रत्येक राज्य में किसी न किसी रूप में प्राप्त होती हैं । 
यदि हम बम्बई राज्य में प्राप्त नगरपालिका प्रशासन का अ्रध्ययन करें तो 
पायेंगे कि इसमें बनावट की हृष्टि से फ्रास के आदशे को अपनाया गया 
है किल्तु 2228 यह ब्रिटिश तरीका है | वास्तविक व्यवहार में इस व्यव- 
स्था में कु के ही दोप समन्वित हो गये है तथा जुरा नहीं आ पये हैं । 
बम्वई में स्थानीय स्वायत्त सरकार के निकायों में शीर्ष पर स्थानीय स्वायत्त 
सरकार के मन्‍्त्री का पद है । उसके बाद एक संचालक होता है जो कि 
नगरपालिका अशासन से सम्बन्धित कलक्टर के कार्यो का पर्यवेक्षण करता 
है। कलक्टर के अधीन निरीक्षण के लिए तीन प्रकार के स्थानीय निकाय 
होते हैं; ये यह है: -बॉरो नगरपालिकायें, जिला नगरपालिकायें तथा जिल 
स्थानीय बोर्ड । जिला स्थानीय बोर्ड ग्राम पचायतों के कार्यों की दे 
करती है, साथ ही उन छोटे गाँवों के हितों की भी देखभाल करती है जिनमें 
किसी प्रकार की पंचायत ही नही है । ये सभी निकाय वयस्क रे 
के आधार पर चुने जात्ते हैं। 02220 


हि भारत में स्थानीय लोक प्रशाघव 


बॉरों नगरपालिका एवं जिठा सयरपरातिका व बीच गुण की घोधा 
प्रशासनोय प्रन्तर भधिक है । इन दोतो ही प्रकार की नगरपालितार्मों मे 
भनेव प्रद्गार की व्यावहारिक समस्‍यायें पैदा होठी हैं । बिना घन के 
काय नहीं किया जा सकता भौर काई भो धन तब सक प्राप्त नहीं किया 
जा सकता जब तक कि मतदाताभा पर झतिरिक्त भार म डाला जाये 
कार्यकुशलता की दूष्टि से कर लगाना अत्यन्त आवश्यक होने पर भी मत" 
दाताग्रा की प्रसन्नता का विचार, ऐसा करन के मांय में एक प्रमावशील 
पड़चन हावी हैं। मददाताझो की मर्जो की प्रवहेलना का प्र्थ होता हैँ 
चुनावी म॑ सफ्लता की भाशा को एक धोर रख देना क्योति मतदाताओा 
गा बेवल ऐसी नीति द्वारा ही खुश रखा जा सकता है जिसमे कि तम्रे कर 
न लगाय जायें तथा हो सब तो वर्तमाव करा मे भी कमी की जे । 

भारत मे नगरपालिदागा वे प्रगासन में एक धन्य कटियार इस 
तथ्य से भी वढ़ जाती है कि यहां नगरपालिकायें किसी भी सार्वजनिक सेशा 
वा स्वामित्व नहीं +रती, जहाँ से लाभ प्राप्त करके ये धन आाप्त कर सके 
अत उनका भधिक्तर करो प्र ही निर्मर रहना रहना होता है ॥ रेट (१भव्त्र 
को स्थानीय कर के रूप म पर्याप्त भालोचित जिया जाता है क्योहि इन 
व्यवस्था म लोबगीलता नहीं होती तथा विभिन्न योग्यता एवं सामू्ध्य वाले 
थ्यक्तियों के बीच रिसी प्रकार का भेद नहीं रखा जाता । समाज के गरीब 
लोगो के ऊपर इससे भनुचित मार डाल दिया जाता है। विशेष रूप 
बड़ परिवार वाले लोग जिहें क्रि प्रधिक स्थान वे लिए प्रॉघक मुगतात 
करता हाता है इस व्यवस्था से पिध्व जाते हैं | 

एक भय कठिताई यह है कि नगरपातिकाशों मं उठते वाले सभी 
प्रस्तावा को पतले सचालर (070८07) के सामत पर्वत किया जाता 
है भोर यदि उहें स्वीकार कर लिया गया ता बाद म वे लोगो के 
उनकी राय जानने के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं । उसके बाद पुत' मे प्रस्ताव 
संचालक के पास गाते हैं श्रौर बही प्रत्तिम रूप से उनको स्वीकृति अंदान 
करता है। इस ब्यवस्या मे लाल फीताशाही पतपती है, साथ ही पर 
को जनता के विरोध कय सामना करना पडता है। नगरपालिका का 
भी प्रस्ताव केवव तमी प्रभावशोल बनता है जब कि सरकार द्वारा ये 
स्वीकृति प्रदान कर दी जाय । इस प्रकार नयरपालिकायें दी स्वा/मियों वो 
सेवा बरतो हैं--एक भोर जनता है भौर दूसरीझोर सरकार | दोनों 
के बीच विराध भी हो सकता है। इस सबके परिणामस्वरूप देरी भौर सै” 
मुटाव की सम्म बनायें बढ़ जाती हैं ।, ' 

एक तोसरी कठिनाई यद है कि नगरपालिकाओ के पाव धत की सर्व 
कमी रहती है । उठ़ें मजबूर तोतर सरकार की सद्दायता एवं अतुशनों पर 
निर्मर रहता होता है। झ्वश्यक घत का केवल एवं भाग मात्र ही 
ड्वारा सहापता के रूप में प्रदाव किया जाता है शेष घत वा अवस्ध नंग्रपालिवा 
सस्‍्वय ही कर झादि साधनों ढारा करती है। सरकार दाद दी जाने बाली 
सद्गायवाए यो हो नहीं दे दी जाती । उतके साथ ही अनेक कठिदाइया पैदा 
जांता हूं । जब सरकार एक नगरपालिका को सहायता प्रदान कर रही है ती 
यह स्व/माविक है. कि वह उपके कार्यों में हस्तक्षेप करेगी। देसी स्किति मे 


स्थानीय सिकार्यों की वनावट १६६ 


नगरपालिका बड़े ही असमंजस में पड़ जाती है। एफ ओर तो सरकार को 
खुश रखना है और दूसरी ओर मतदाताओं के प्रति प्रपने उत्तरदायित्वों को 
पूरा करना है। वह किस की सेवा करे, यह एक समस्या वन जाती है । 
चौथे, सरकार किसी मी सगरपालिता को कानूनी रूप से कुछ भी 
करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती । कानून के भनुनार सरकार का कार्य 
केचल यह है कि वह नगरपालिका के गे र-कानूनी, श्रतियमित एवं अनैच्छिक 
कार्यो पर प्रतिवत्ध लगाये। कानून के अनुवार सरकार की विधेयात्मक 
सिर्देशन प्रदान करने की शक्तियां नही दी गई हैं। श्रतः नगरपालिकाग्रों को 
अपनी प्रयति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना जरूरी नहीं है, उसे तो केवल यही 
दिखाना होता है कि उसने कोई गलती नहीं की है । सरफार मी निर्पेधात्मक 
नियन्चरण मात्र से ही कोई उपयोगी कार्य नहीं कर सकती । परिणामस्वरूप 
नगरपालिका का प्रशासन मत प्राप्त करने की तकनीकों का चेन्द्र बन जाता 
है । कार्य अचूरे पड़े रहते हैं. भ्रम पैदा होते रहते हैं और एक प्रकार से श्रा- 
जकता की सी स्थिति बन जाती है । श्रखिल भारतीय राजनैतिक दलों की 
स्थानीय शाखायें भी अगले चुनाव में समर्थन प्राप्त करने की हृष्टि से इनसे 
निकायों के कार्यो में अवांछतीय रूप से हस्तलषेव करती रहती हैं । वे जनता 
की सेवा करने के स्थात पर मत की सेव! करती रहती है तथा उनका यह 
प्रयास रहता है कि ये स्वानीय निक्राय ठीक तरह कार्य न करें ताकि वे दोल 
पीट-पीटकर अपने विरोधियों पर जनता के बीच कीचड़ उछाल सकी । इस 
प्रकार प्रजातन्त्र के सभी मूल्यों को तिलांजलि दे दी जाती है तथा राज्य 
सरकार के अतिशय नियन्त्रण एवं अन्यावयूर्ण व्यवहार को जोरशोर के साथ 
एवं बढ़ा-चढ़ाकर गाया जाता हे । सरकार के सामने भी ऐसी स्थिति में 
इसके अ्रतिरिक्त कोई मार्ग नहीं रह जाता कि वह नियन्त्रण की मात्रा को 
ओऔर चढ़ा दे ॥ हि 


पाँचवें, कर की चोरी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के 
नगरपालिका के अधिकार अत्यन्त सीमित होते हैं । यह सजा के रूप में व्यक्ति 
की केवल चल सम्पत्ति से ही हाथ लगा सकती है | असल में उसे श्रपने श्रप- 
राधियों के विरुद्ध कार्यव।ही करने के लिए दीवानी न्याय्रालयों में ही जाना 
होता है। इसके अतिरिक्त नगरपालिका द्वारा दण्डित व्यक्ति दो धि भिन्न 
निकायों में अपने पक्ष के लिए अपील कर सकता है। यह स्थानीय जा 
सरकार के मस्‍्त्री के सम्मुख श्रील कर सकता है तथा उससे न्याय की मात 
कर सकता है। यदि ऐसा कर सकते में वह अ्रसफल हो जाये तो विधि के 
न्यायालय में भी जाने का उसे भ्रधिकार है। एक नगरपालिका भी निगः रा 
भांति एक कानूनी व्यक्तित्व होती है न कि एक स्वामाविक “निका: 3400 
शक्तियां स्पष्ट रूप से गिना दी गई हैं। यह एक साधारण व्यक्त , थे इसकी 
कानून के प्रति उत्तरदायी है' क्प्रोंकि इसका अस्तित्व ही के 402. 
यह कानून द्वारा बताई गई सीमात्रों में रहकर ही काननी 20 3 
इस प्रकार कक प्रभावशाली व्यक्तियों के. हितों की रे सकती है । 
है गरीब 5 को इन' निकायों की स्वेच्छाचारिता का औ जाती: 
38 हद 2220. न्यायालय तक नहीं जा सकते । नगरपानिकाए' घः 2 
अचल सम्पत्ति को छ भी नहीं सकती किस्तु गरीबों की चल पल 


रैस्‍० भारत में स्पानीय लोग प्रशापत 


भासानी से छीन सकती है | एसी स्थिति में गरोवो का सबसे क्रधित नुसल 
होगा है वपोकि उनके पीछे किसी मन्त्र! का सहारा नहीं होता, वे स्याया 
ज्षय मे कार्यवाही नहीं वर प्राते भौर उनके पास देने के लिए झुपवा ना 
नही होता । 
कुछ व्यावहारिक सुझाव 
(8०6 गब्र॒टाटओ। 5एट268075) 


नगरपालिका प्रशासन वे मार्ग में आने वाली उक्त कठिताइयी को 
दुर करन के लिए ।ई मुभाव प्रस्तुत डिय जाते हैं । इस दृष्टि गे यह बीत 
प्रवृत्ति उल्लेसनीय है जिसके भवुसार स्थानोय सैवाशों को स्थानीय विकायो 
से लिया जा रहा है तथा उनक प्रशामन को वेन्द्रीय सरवार अथवा सर्य 
सरकार के हाथो में सौंपा जा रहा है। विद्यूत, शिक्षा; सड़कें झारि विषय 
इसके “दाहरण हैं। इस प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप या तो स्थानीय निकायों का 
क्षेत्र बढ़ाता होगा वरना उनके व्यवहार में हम बढ़ वायइुशजता शलता प्राप्त नहीं कर 
पर्ंगे गिस्की भ्राशा की जाती है। भत ऐसे का पुनः स्मूहीकरण 
किया जाना चाहिये। इससे यह होगा कि जो सेवायें भ्राज नंगरपालिकामो 
हारा सम्पल्त की जाती हैं तथा मितका बोई लाम आप्त नहीं हो पाता रे 
प्राय के मुख्य स्रोत वन जायेंगे। दूसरे, मंगरपालिकामों हि, चुने हुए 
भनुमत्री एक वयोवृद्ध व्यक्ति भी लिये जाने चाहिए गितका काल साधा" 
रखा सइस्थ वी तुलना म॑ दो गुना हो । यह व्यवहार ग्रेट ब्रिडेन में बहुत पा 
जाता है। यहा परिषद्‌ के पच्चीत प्रतिशत लोगो को वयोवृद (68/000707, 
कह्दा जाता है। इसका चुनाव स्वय परिषद्‌ द्वारा ही किया जाता हैं। 
लोग छ वर्ष तक' भपने पद पर रहते है जयकि साधारण सदस्य कंबल तीत 
वर्ष तक ही थयते पद पर रहता है। इस व्यवस्था को भप्रजाताबिक कहा 
आलाचठ़ा की जाती है किन्तु इसे कापंदो द्वारा विये जानें वाले कार्यो 
अ्राधार पर न्यायोदित्र ठहराया जा सकता है। इसका सम्बन्ध बेहत एव 
#्यवध्याप्रन को अपेक्षा प्रशासत से मधिक रहता है। ऐसे स्थानों पर मु 
हुए तथा अनुमवी लोगों को लेता लाभप्रइ रहेगा वरोकि ऐसे लो। प्राय चुत 
के पचडा में नहीं पड़ना चाहते | तीध्षर, नगरपालिका तिकाय॑ कुल सिवा 
अयासकीय झग ही होते हैं। वे मूलत नीति को क्रियान्वित वरने बलि वा 
होते है उनको एक सीमित रूप में नीति निर्माण की शक्तियां मी प्राप्त हो 
हैं। राष्ट्रीय जोवन मे उतकी तुलना व्यवस्यायिका से नहीं बरस कैबिनेट से 
की जा संकृती है । नगरपालिकारयें भी व्यवस्थापन करती हैं किन्तु यह की 
इतना प्रधिक महत्वइ्॒ण नहीं होता । उतका मुख्य कार्य तो यह देखना है कि 
उनको सौंत्रे बेये काय ठीक प्रकार से क्रियान्वित किये जा रहे हैं अथवा नही) 
इसके लिये यदि किसी भी रूप में समिति व्यवस्था को भपताया जाये तो 
अत्यन्त उपयोगी रहेया। शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, भाप झौर वो 
समिति, आदि इसकी सहायता कर सकती हैं। इत समितियों वी संदस्थती 
समी व्यकियों के लिए खूबी रहेगी तथा ये नगरपालिका को अपने-अपने 
क्षेत्र मे सहायता एवं सहवोग प्रदात करेंगी। चौथे, एक अन्‍्तर्ेंगर-पातिका 
सचार व्यवस्था होनो चाहिए । सरकार एवं स्थानीय निकायो के बीच सबंध 
स्थापित करने वाली कड़ी के रूप मे सगठन बनाये जाने चाहिये। में सिवाय 


स्थानीय निकायों की बनावट १७१ 


ब्विटेन की भांति गठित किये जाने चाहिए जहाँ पर कि काउन्दी की परिषद्‌ 
संस्थायें हैं, नगर निममों की संस्थायें हैं, शहरी जिला परिषदों की संस्थायें 
हूँ । पांचवें, वर्तमान काल में यह कठिनाई अनेक कारणों से अनुभव कीजा 
रही है कि उच्च सामथ्ये वाले लोग स्थानीय कारें में पर्याप्त समय नहीं दे 
पाते | इस समस्या को सुलभाने के लिए यह किया जा सकता है कि नमर- 
पालिका पाषषदों को सर्वेतनिक रूप में रखा जाये जबकि संसद सदस्यों को हरदेश 
में बेतन प्राप्त होता है.तो नगरपालिका के पार्षदों को वेतन न दिये जाने का 
कोई कारण ही नहीं होता | छुठे, जब पापंदों को वेतन दिया जायेगा तो 
एक अन्य समस्या भी सुलभ जायेगी । आजकल तो नशरपालिका परिषद्‌ में 
केवल व्यापारिक एवं आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न समाज के लोग ही, आ सकते 
हैं जो कि विना अधिक खतरे के सार्वजनिक कार्यों में अपना समय दे सफते 
हैं। किन्तु जब पापषेदों को वेतन प्राप्त होने लगेगा तो मध्यम वर्ग के उतना 
हो युवक भी नगर परिपद्‌ के कार्यो में भाग ले पायेंगे | मजदूर वर्ग के लोग 
भी परिपदों में आ सकेंगे । जब तक सभी वर्गो के प्रतिनिधियों का निर्णय 
लेने की प्रक्रिया में योगदान न हो उस समय तक यह निश्चित नहीं रहता कि, 
लिए.गये निर्णय सम्पूर्ण समाज के लिए न्यायपूर्ण रहेंगे, क्योंकि यदि कर 
की दृष्टि से गरीब और अमीर दोनों को एक ही लाठी से हांका गया तो 
ऊपर से लगने वाली यह समानता गरीबों के प्रति घोर अन्याय.का प्रतीक 
होगी । इस मतभेद को मिटाने के लिए सदस्यों को वेतन देना उपयोगी 
रहेगा । स्थानीय कार्यो में लगाये गय्े समय के लिए सदस्यों को भुगतान करने 
से स्थानीय सरकार का आधार विस्तृत हो जायेगा तथा सभी वर्गों एवं. 
स्तरों के व्यक्ति पर्याप्त रूप से भाग ले पायेगे। कोई भी कार्य, जिसका: 


प्रभाव स्थानीय सरकार को केवल एक वर्ग विशेष की रुचि का विपय बना 
देता है, उचित नहीं माना जय्रेगा । 


सातवें, ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जो पार्पद श्रपने उत्तरदायित्वों 
की निर्वाह करने में असफल- हो जायें उनको दण्ड दिया जा सके । इस प्रकार: 
के प्रावधान ग्रेंट ब्रिटेन में मौजूद हैं । यदि स्थानीय, मिकायों के सदस्य मंत्री 
की आज्ञाओं को क्रियान्वित न कर सकें तो उनको गिरफ्तार तक किया जा 
सकता है | यद्यपि इस प्रकार का कदम कदाचित ही उठाया ,जाता हैँ किन्तु: 
फिर भी एक, प्रतिरोधक के रूप में तो इसका अपना महत्व है । ऐसा न 3 े 
पर कोई नी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लाम के लिए सामाजिक ह्ति की भव 
हेलना करके मनमानी कर सकता है । श्र/ठवे, -किसी न किसी रूप में केवि यक 
व्यवस्था को मी नगरपालिका स्तर -पर ; अपनाया जाना- चाहिए । रा 
सुधार करने की दृष्टि से वर्ते मान व्यवस्था में परिवर्तन किया जाना जरूर री है 
किन्तु फिर भी इस व्यवस्था में क्रिसी प्रकार का परिवर्तत करने पर या 
सकता' है कि जनता नागरिक कार्यो में रुचि लेना ही-छोड़ दे कि होः 
भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि नगरपालिका प्रशासन को कार्यकुशल आह 
बात पर निर्मेर करती है-कि जनता उसके कार्यों >में - सक्रिय वप इस- 
करे । एक यह विचार भी पर्याव्त महत्वपूर्ण है कि राम, पा योगदान 
88 हा बड़ा 3 जाए कि वे आशिक दृष्टि से झा का 
सा करने का अर्थ हूं य निकायों पर केन्द्र ४8 
7 अथ होगा स्थानीय निकायों पर के+ का अत्यधिक निनशा, न्‍ 


ह७२ भारत में सधाहीय माह द्रशला 


परणगा वा यह रोेंगा कि हदानीय रप्रायच सरदार की वात स्यधया ए 
कैंसर ब्यदा दा से योर का मार्य धाताया जाए जो हि दिता पिह 
मुर देता के दानो सपदस्दाप्रों के शुरया को ब्रह्‌टा पर परे । गे, हुए रपानोर 
बाज विक दफ होने चाहिए जा वि नगस्गानिक् रतर वर एेत सियाप्रारों 
रपण फर सत्र । इस सनेय जो बलिय भारगोय राजनविक दे नगणाविध्ल 
हार वर बाय कर रह है उाका भी ब्लेसान दूं सा परिस्थितियों के वि 
हुए हुए कत्र उत्तरशायी टदराएा जा सरता है। ये राजतेतिद दस म 
हरघतीय संनस्पा धर भ्पारी ध्तित भारतोय सोति के फ्रपार पर 

मरते है । इस प्रहार वे शाप्ट्रीय वार के झषों माभेरों एव मंगश हो 
हघातोप हर धर मो ते थाये है। गगरवातितायें जए सेवा गे सिए बाय 
गरत वी धयेक्षा विरोधी युटा जो ररताजगी का धताड़ा दत जाती हैं। एस 
प्रदार का शापसी गणव एक एसी गस्या में तो उप पक रदता है जिया 
कप पिवार विनश करना हु नीति निर्धारित करना है। हिल्दू नगेवातिएं 
हिकाप सो ब्ययरथायिका की धपेक्षा कार्वदालिका एवं प्रशामदीय प्रति कै 
प्रधिक होते # । इनमे एक वे यिट जगा. उत्बाह एवं एडला होती भर हिए। 
परापर प्रेग विशास एवं सहयाग की भावना रहनी चाहिए। ये सब बातें पर्ि 


दल होने मे बढ़े हुए मगभेरों मे, रहते हुए गंमव नहों हो पाती । इन ने रोज 


दलों को नगरपालिका फ्तागण हे दे १ बटन न आन कु, पके ही 
कायोबायहसोचइर ४० ०००४ ० * ९ 
रा सथा गुद़भा सारे «९ * +* 088 0४ ५5 (४ 


डयवहार बहुत शुद्ध तिधेधारमर एवं विश्यवप्रारी है। इसे समाप्त पा 
रबतारपक एवं एकारात्माः दृष्टिपोण वा वित्ारा तिया जाता चादिए रॉ प्र पा 
प्रकार से ध्राप भनतता पभ्रषवा जाता हे मुखिया लोग स्थातीय समस्या 4५ 
रामभने में रवि लिया करेंगे सथा उनको खुतसाते में प्रपती पहत वी शर्ते 
वा प्राय करेंगे । को 

दसवें, यह पत्परत प्रावश्यक् है ति स्थानीय मिकायों वी इबाईयों के 
उनके प्रगासन से धतग जिया जाये । सिद्धास्त रूप में 55/४४/म सत्ता का 
नदी होता बरन्‌ यह तो स्थानीय निकायों कौ उनके उत्तरदाशिस्तों मा वि 4 
करते की रामध्यं प्रदाव करती है । प्रशासन एवं संगठन को झलग प्रलगजर' 
पर दस स्तर की प्रयासकरीय समस्याप्रों को समभना स्रख हो जायेगा। हग 
भरतर वे बाद ऐसा लगता है हि भारतीय प्रशासनिव सेवा की भांति स्वादीय 
स्तर पर ही ऐसी ही पुछ्ध ब्यवस्था की जानी चादिये । यद्पि यह 002 कि 
मारतीय प्रशासति+ सेया का स्तर पर्याप्त ऊ चा होता है तथा स्थानीय निराय 
इस स्तर का निर्वाह नहीं वर सकते। किन्तु फिर मी कार्यदुशलता 
वांधित स्तर प्राप्त करने के लिये द्घ तो किया जाना जरूरी है ही। इस से 
यातो के भ्रतिरिक्त स्थ/नीय निकायो मे वास्तविकता टोनी भाहिये। उन्ती 
योजनायें जहा तक सम्भव हो सके, कायेक्रुशण, कम ल्चीली तथा व्यावहारिक 
होनी चाहिये | 

देहाती क्षेत्रों के स्थानोप निकाय 
[70० ह0465 व एचाश 4ैाल्डडु 
देदाती क्षेत्रों की धत्या शहरी क्षेत्रो वी भ्रपेदा प्रधिक है तथा भाज 


कम. जे. अनी 


स्थानीय निकायों की वनावट (७३ 
भी भारत में देहाती इलाकों का पर्याप्त महत्व है। स्थानीय सरकार की दृष्टि 
से भी इन क्षेत्रों को गहरी क्षेत्रों की श्रपेक्ष कुछ अधिक ध्यान से देखा जाता 
है; क्योंकि यह एक सर्वेमान्य सत्य है कि जनत्र तक देहाती क्षेत्रों की जनता में 
राजनैतिक जाग्रुति नहीं प्राती तथा वहां पर प्रजातंत्र की परम्परायें विकसित 
नही होनी तब तक इस देण में प्रजातंत्र के भविष्य के बारे में निश्वित रूप से 
कुछ भी नहीं कहा जा सकता । 


राजस्थान में देहातो स्थानीय प्रशासन 
[एणणश व.00व 8वांफएंडरावाणा की रिश्लुंग्रशीव 


राजस्थान राज्य में देहाती स्थानीय प्रभावन का रूप बलवस्तराथ 
मेहता समिति की सिफारियों पर श्राधारित है; जिसने कि प्रजातंत्रीय 
विकेन्द्री+रण की योजना का सनर्यन करते हुये स्थानीय प्रशासन के लिये एक 
त्रिसूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। ग्राम पंचायतें इस व्यवस्था की भश्राधारभूत 
इकाइया है । राजस्थान में पचायती राज संस्थाओं का गठन मुख्य रूप से दो 
अधिनियमो द्वारा किया गया है। इन दोनों श्रधिनियर्मों के बीच एक श्रपूर्व 
सामंजस्य है । सन्‌ १६५३ का राजस्थान पचायत अधिनियम जिस समय 
अस्तित्व में श्राया उस समथ २६४३ पंचायतें राज्य में कार्य कर रही थी। 
अधितियम के श्राधार पर उन क्षेत्रों में मी पंचायतें स्थावित की गयीं जहाँ कि 
ये पहले से नहीं थी। श्रव॒ पंचायतों की संख्या ३६२६९ हो गई। १६५३ के 
राजस्थान पंचायत भ्रधिनियम के श्रनुसार तहसील स्तर पर, तहसील पंचायतों 
की स्थापना का भी प्रावधान रखा गया । इप्त समय जिले स्तर पर कुछ जिलों 
में जिला बोर्ड थीं। राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिपद्‌, १६५६ ने 
राजस्थान पंचायत अधिनियम, १६४५३ में अतेक उल्लेखनीय संशोधन किये 
ताकि पंचायतों को वर्तेमाव आवश्यकताओं के अनुरूप बनात्रा जा सके । ग्राम 
स्तर पर पंचायतें, खण्ड स्तर पर पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला 
परिपद्‌ को एक ही एकीकृत व्यवस्था में जकड़ दिया गया । 


ग्राम पंचायत (५882० ?9शाल४३४५) :-- सनू १६५३ एवं १६५६ 
के अधिनियमों के अनुसार एक पंचायत में ५ से १५ तक सदस्य हो सकते 
हैं ।! सादिक अली प्रतिवेदन ने प्रत्येक पचायन मे पंचों की सख्या को आठ 
से लेकर पन्द्रह तक बताया है ।? पंचायत की रचना गुप्त मतदान द्वारा 
वयस्क मताधिकार के आधार पर की जाती है । चुनाव की दृष्टि से सम्पूरां 
पंचायत क्षेत्र को उतने ही भागों में बांट दिया जाता है जितने कि पंच लेसे 
होते हैं| प्रत्येक वार्ड से एक पंच चुना जाता है । पवायत का चनाव तीन 
वर्ष के लिए किया जाता है। इस काल तक यह अपने क्षोत्र में श्राने वाले एक 
था एक से अ्रधिक गांवों की सेवा करती रहती है । इस प्रकार राजस्थान के 
पंचायत अध्ययन प्रोजेक्ट की टीम का यह लिखता सहों है कि पंचायतें निर्वा- 
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ह्छ्र मर में छृायतीर सोक प्रधावन 


बिंत्र निक्य होती हैं जिनके वच् तथा सरप्च को प्रत्यक्ष रूप से चुता बाठा 
है तथा जिनका एक धीमित भूमाग में कुछ विशेष कार्य करते की उप 
दायित्व भौंप्ा जाता हैं 47 इत चुने हुए सादस्यों के प्रतिरिका प्रत्येक पदया 
का बुद्ध सटवृत सदस्य (2००८४ है/57८75) रखने की भी धार 
हाता है । इन सहवृत सदस्यों में दो मद्धिलाएं, दो झनुमूचित जाति के सई 
झौर दो जनजाति क सदम्थ होते हैं । ये सहवृत सदस्य उस स्थिति में तिए 
जा सहते हैं जबकि इत वर्गों का कोई प्रतिनिधि विद्विन द्वारा प्रदायत मे 
न ञ्राया हा ।  धओे 

पचायत का समापति सरप्रच बहलाता है । यह पचायत क्षेत्र के सेन 
मतंदातापो द्वारा प्रत्यक्ष रूप मे चुना जाता है । वह प्रचायत की मुख्य राव 
परालिरा सत्ता के रूप में कार्य करता है तथा पचायत के घन का ठीक पता 
से उपयोग करने के लिए तया उनके पर्याप्त लेखे रखने के लिए उत्तदापों 
है । वह पचाया की बैठकें बुलाता है और उतरी धय्यक्षता बरता है । कक 
यत के नाम पर घन पैदा करता है और उसकी भोर से रर्च करता ८ 
प्रचायत का वेजट तैयार करता है घौर पंचायत समिति द्वारा उठे स्थी बीवार 
कराता है। वह पचायत क्षोत्र में राजस्व इकट्ठा करने के कार्य की दमा 
करता है तथा प्रधायत के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है हि उपसनभाप्ति 
भरसवा उपसरपच का चुनाव पचायत्र के सदस्यों द्वारा भपने में 
जाता है। उपनरपच मरपच की भनुपस्थिति मे सरपच के उत्तदायिलों रा 
निर्वाह करता है। पचायत द्वारा प्रपना सचिव नियुक्त हिया जाता है जो कि 
कायलिय के लिविक कार्यों को करने के लिए तवा भन्य ऐसे कार्यों को करते 
के लिए उत्तरद/यी है जो कि पच या पैचायत द्वारा उसे सौंपे जाएं। 

इस प्रकार ग्राम पचायतें पचायनी राज के पिरामिड का भाषार है। 
यह कहना भ्रतिशयुक्तित नहीं मानी जाएगी कि पचायती राज का सफ्त एवं 
प्रमावशील सचालन बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि इन झाधाए: 
भूत प्रचायनों का संगठन कितता सधक्‍त है ॥ पदचायतें जनता के सर्वाधिक 
नजरदोक की प्रतितिधि सस्याए होती हैं । ये गावों में जैसा कार्य करेंगी, गार्वों 
के लोगू भी पचायती राज के प्रति वेसो ही प्रतित्रिया करेंगे। 
प्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रदि उत्तरदायी होती हैं । ये प्रत्यक्ष रूप से निमि 
प्रतिनिधि सस्थ, होने के करण उच्च निकरायो के प्रप्रत्यक्ष सगठा का झाधार 
भ्रदात करती हैं। दस प्रकार पैचायतों की कार्य सम्पननता पचायती राज के 
उच्च सूत्री वी सफ्लता पर प्रभाव डालती है । 

पवायत सगठत पर प्रध्ययन दल के विघार--राजस्थात मे पच्रायती” 
राज व्यवस्था पर नियुक्त भ्रध्ययन दल का विचार था कि एक सस्‍्या का 
महत्व उसकी उपयोगिता वर निर्मर करता है | इस सम्बन्ध मं जनता झत्यन्त 
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स्थानीय निकायी की वनावक 33.4 


जागरूक रहतो है और वह किसी भो संस्था का उसी हद तक समर्थन करती 
है जहां तक्‌ कि वह उनकी सेवा करे । यदि पंचायतें भ्रपने श्राप में लोगों की 
फुचि पैदा करना चाहती हैं तो उनको लोगों के प्रतिदिन के जीवन में सेवाए 
प्रदान करनी चाहिए तथा उनकी समस्याओं एवं आ्रावश्यकताझों के लिए 
सुझाव प्रस्तुत करने चाहिए । केवल सरपंच ही प्रभावशाली रूप में कार्ये करे 
तो इससे कोई भी संस्था सतन्रिय नहीं वनती । पंचायतों को भ्रधिक महत्वपूर्ण 
बनाने का एक भात्र तरीका यह है कि लोगो की सामान्य समस्याओ्रों को सुल- 
ऋने के लिए उन्हें अधिक से श्रधिक शक्तियां प्रदान की जाए | इस दृष्टि 
से यह भी प्रत्यन्त आवश्यक है कि पंचायतों के अधिकार क्षोत्रों में अधिक 
से अधिक स्थानीय समस्याएं लाई जाए' ताकि लोग अपने सामने श्राने वाली 
समस्याओं का उनमें सुझाव पा सकें । जनता को यह अनुभव होना चाहिए 
कि उन्हें अपने मामलों का प्रबंध करने में सिर्शायात्मक योगदान करता है । 
केवल तभी एक अच्छा नेतृत्व उत्पन्न हो सकेगा । अध्ययत दल का विश्वास 
था कि पंचायती राज का भविष्य बहुत कुछ पंच/यतों के सफल संचालन पर 
निर्भर है । यदि ये मूल संस्थाएं ही व्यापक बनाई गई तो सम्पूर्ण ऊपरी 
ढांचा कमजोर पड़ जाएगा। अनेक कारणों से यह संभव नहीं है कि गांव के 
स्तर की सभी समस्याओ्रों को तत्काल पंचायतों के श्रधिकार क्षेत्र में ला दिया 
जाए किन्तु उनको अन्तिम लक्ष्य के बारे में स्पष्ट रहना चाहिए। प्रकृति यह 
होनी चाहिए कि पंचायतों को पर्याप्त शक्तियां एवं काये सौपे जाए तथा 
उनको स्थायी सरकार की प्रभावशाली इकाई बनाई जाए । 


पंचायती राज-संस्थाओं को व्यापक रूप देने के लिए श्रध्ययन दल 
द्वारा अनेक सुझाव प्रस्तुत किए गए। सर्वेप्रथम यह बताया गया कि पंचायतों 
की वित्तीय स्थिति मजबूत की जानी चाहिए। दूसरे, पंचायतों की शक्तियां 
एवं कार्य अधिक स्पप्ट रूप से उल्लिखित होने चाहिए । तीसरे, कार्यकुशल 
एवं नियमित सचिवालय का सहयोग प्रदान किया -जाना चाहिए । चौथे, 
नियम तथा प्रक्रिया सरल होनी चाहिए । नियमों का मुख्य लक्ष्य मूल हित 
की सिद्धि होनी चाहिए । उन्हें इन संस्थानों के सफल कार्य-संचालन में बाघा 
बन कर कार्य नहीं करना चाहिए । नियम ऐसे होने चाहिए जितको सामात्य 
व्यक्ति समझ सकें । पांचवें, राजस्व एवं पुलिस अश्रमिकरणों से सहयोग स्थापित 
करना चाहिए | जब राजस्व एवं पुलिस अ्रभिकरणों के साथ स्थानीय स्तर 

पैर सहयोग का अमाव रहता है तो पचायत की अनेक कठिनाईयां एवं सम 
स्थाए' पैदा हो जाती है । छठे, विभागों को इन संस्थाओं के साथ सहयोग 
एवं अभिन्नता का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए तथा इन संस्थरओं के. विकास 
को अपना उत्तरदायित्व बना लेना चाहिए। सातवें, भ्रतियमितताओं एवं 
गलतियों को रोकने के लिए उनकी सुनवाई की जाए तथा स्वाभाविक गल- 
तियों के प्रत्ति मैत्रीपूर्ण रवेया अपनाया जाए। आतठये, मलतो करने बाला 
चाहे अधिकारी हो अथवा गे र-श्रधिकारी उसके विरुद्ध कढो र एवं प्रति रोधपुर्स 
कार्यवाही करनी चाहिए ( जब एक दोपी व्यक्ति सजा से बच जाता है तो 
पे लोगों पर गा प्रभाव पड़ता हे और उनका वैतिक पतन ही जाता 
। नवें, सरपंच को लेखा रखने तथा घन ' सम्वस्धी काये करने के उत्तर- 
जतर- 

दायित्व से छुटकारा मिलना चाहिए। अध्ययन दल ने अपने अ्रध्ययन के 


१२६ आरत में हृदातोर सलाह न्हवव 


दौरान यह पाया हि धतेश सरपक डैशस श्यतरिश समाप्ठ हो गए करेंकिद 
हिली बुर प्रसित्रष्प से लहीं दब्कि धनी घच्यतती के जायरण दिखीय मार्सतों 
का टोड़ ब्रकाश्स रहीं तिना सऊँ। दसकें, ब्राम समा्ों हो सम्सिहुता 
आटिए और वें शक प्रमावशीत बोगदान इाना भाहिए। स्थाएहदें, झहर 
को रिक्षितर करने के लिए कठार कदन उठाते चाहिएं।प्ावनिऊ टिप्पाडे 
प्रवार के ब्यापकता मिलती झाड़िए। सामाजिश रिया डायेकर्तों एव प्र 
शिक्षा पर भी जार थडिया जाता चाहिए। इस सदर गुक्ययों दे माध्यम है 
प्रध्यपत दस ने पचादत मस्याघा ह! प्रषिन्र सक्रिय एवं प्रमावराल बताते 
का सुस्यय रखा । 

परयायत समिति--यहायत समिति प्रिग्रुत्री पवरयतरी राड यशता 
की संध्यम श्रेणी है। राजस्थान में पघायव समितिया को सरस्तर (8० 
ए०) पर /द्वि डिया गया है। यहाँ २३२ सम्ठ हैं भौर पक सार 
में एव पच"यठ सौ पत है । इप अ्कार राजस्यात म॑पच्रायव सरिवियों डी 
रुख्या भी २३० है। प्रायद्र सत्रिति को सद्सौल की सीमाप्नो से 5 
देखा गया है हिल्लू फिर भी प्रदाव यह दिया गया है हि परवायत सतित 
का राजस्व तक्सीस डे साथ सम्बंधित डिपा आाय॥ २३२ में से ३९! 
दैच या सनिविय, एवी हैं जिद एड वदसीस के साफ सहाय है 
पचायत समिति भी दर निर्वादित निताय काती है हिस्ठु इसझ सइस 
प्रगरपत शुप मे चुन ज त हैं । एक ववाबत समिति मे ठने प्रबादत संविति 
हक क्षेत्र मे भ्रान बाली पयायतों के सनी सरपद होत हैं । इसम एव हरि 
विश्ग्श होता है जो हि फ्यव ब्रवियारिया के बाद जिला परियद दीया 
विवाचित घायित दिया शावा है। इस सइम्या के पटिशित्र प्रदापठ 
समिति ४ सदस्या द्वारा निर्वाचित सहकृत सदस्य मो होते हैं। सहझत सदर 
वी प्रावक्ट टीम (क0रुूताव्यण) न छ श्रेशियाँ बताई हैं। प्रवन, उन 
गावी की ग्राम समाशों के समापति जिनकी हि राजस्वान ग्रामइात बवि 
तिवम १६६६ के पनुसार ग्रामदात के बवेत रख दिया गया हैं। दूसरे 
दा सडिताए यदि कोई मी महिया बचायद समिति की सदस्य ने हों 
एक म्तित, बदि एक मरिचा पहले से ही खदस्य बने चुकी हो । तौमर, दो 
अनुभुचित जातिके से स्थ, यदि व॑ पकायत समिति के सदस्य न हा | बो५/ 
प्र यत्र डेस श्रनजाति 4 २१० जिसकी जतसह्या, खण्ड की जततस्या की 
दाच ग्रदिस्त है। पाखवें खब्ड मे यजोड़त एवं कार्वे कर रह स्छारी 
समाजा की प्रवघक समितियों के खदस्यों मं में एक व्यक्ति | छठ, दो ऐश 
स्यक्ति डिनेका श्रनुमत प्रमासत जतहीवन शव देदाती विकास में सामदायई 
सिद्ध ह सक् । 

इसे पंदन सदह्यों का पविक यदस्य (एडाल्ए: कैलला/ऐटा5) कहीं 
जता हैं। इन परदेत सथा सदृझत सदस्यों के अतिरिक्त राजस्थान पचायत 
समिति कद जिला परिषद अविनियम, १६५६ के पव्रायत खमिति क्षेत्र में 
प्रयेक वियान सभा सदस्य (38 4. & ) का इसका सदस्य बताने का 
प्रावधान रखा हैं एये सदस्यों को सहयागी सदस्य (8580८98. *वव्य/टओ) 
कटा जाता है ॥ ये दच्रायत सतत की बैठकों में उपस्यित होते तथा मार्य 
जेन का अधिकार ता रखते है. किन मत देने का भ्रथवा पचायत समिति 


स्थानीय निकायों की बनावट १७७ 
में कोई निर्वाचित पद प्रहणा करने दग अधिवंगर नहों रतते । पंचायत समिति 
का कार्यकाल भो तोन वर्ष दा होता है | पंचायत समित्ति के सदस्य झपने 
में से एक समापति चुनते हैं जो कि प्रधान वहुलाता है । प्रधान भुस्य झार्मे- 
पालिका अधिकारी (जिसे विकास अधिकारी कहते है) पर प्रशासकोय 
नियन्वण रखता है; साथ ही बह पंचायत सनिति एवं उम्तकी स्थायो समितियां 
के निर्शयों तथा प्रस्तावों को क्रियान्वित कराने के लिए पंचायत समित्ति के 
स्टाफ पर सी नियन्त्रण रखता है। संकटठफाल के ममय बह विकास अधि- 
कारी के साय मिलकर किसी मी कार्य अथवा अधिसियबम को निर्देशित कर 
सकता है जिसमें कि साधारण रूप से पंचायत समिति भ्रववा स्थायी समिति 
की झाज्ञा आवश्यक होती है । 
पंचायत समिति का बजठ जिला विकास भ्रधिकारी को भेजा जाता 
है जो कि अपने नोट के साथ इसे जिला परिषद को भेज देता हैं। जिला 
परिपद अधिनियम के उपबन्धों को प्रमावशील बनाने के लिए कोई भी 
सुभाव प्रस्तुत कर सकता है। पंचायत समिति की इन सुझावों पर विचार करना 
होता है और यदि वह भ्रावश्यक समझे तो उनके साथ इसे पास कर सकती 
है । पंचायत समिति स्थायी समितियों के माध्यम से कार्य करती है। एक 
पंचायत समिति के लिए यह बाध्यकारी समझा जाता है कि वह कम से कम 
तीन स्वायी समितियाँ नियुक्त करे। प्रथम, उत्पादन कार्यक्रमों के लिए, 
दूसरे, सामाजिक सेवात्रों और सामाजिक सुविधाम्रों के लिए और तीसरे, 
वित्त कर एवं प्रशासत के लिए । पंचायत समिति यदि चाहे तो इन संम्रि- 
तियों के श्रतिरिक्त भी एक या दो समितियां नियुक्त कर सकती है। स्थायी 
समिति के सदस्प्रों की संख्या सात तक सीमित है। इनमें ऐसे दो व्यक्ति 
हवृत रूप में लिए जा सकते हैं जो कि विषय वंग अनुभव रखते हैं भौर 
पंचायत समिति के क्षेत्र में निवास करते हैं। विकास श्रप्रिकारी पंचायत 
समिति के मुख्य कार्यपालिका श्रथिकारी के रूप में कार्य करता है। इसे राज्य 
द्वारा नियुक्त किया जाता है । राज्य सरकार पंचायत समितियों में प्रसार 
अधिकारी [छिादाभंणा णी०९७) भी नियुक्त करती है । पंचायत समिति 
के स्टाफ के भ्रन्ध सदस्थ जैसे कि मन्‍्त्री स्वरीय स्टाफ, ग्राम सेवक, अध्यापक 
ड्राईवर, कम्पाउण्डर आदि पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा के सदस्य 
होते हूँ। 
सादिक अली समिति के प्रतिवेदन के भ्नुप्तार राजस्थान में पंचायती- 
राज की वर्तमान योजना में पंचायत समिति एक घुरी के समान है जिसके 
चारों श्रोर पंचायती-राज की अ्रधिकाश क्रियाए' केन्द्रित हैं ।! चःस्तविक 
हृष्ठि से देखा जाय तो जिला परिपद्र एक मात्र परामर्शदाता एवं पर्यवेक्षण- 
कर्ता संस्था है। कार्यपालिका शक्तियाँ एवं कार्य तो पचायत समिति के 
हाथो में रहते हैं। पंचायत समितिका गठन प्रत्येक विकास-खण्ड के प्रशासन 
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के लिए किया जाता है । पवायत्र सप्रिति की भौगतन जनसंख्या जोकि 
१६५१ की जनगणना के भनुसार ५७००० थी वह १६६१ की जब गणागा 
के अनुसार ६८५०० हो गई। व्यक्तिगत पचायत समितियों वी जनमध्या 
कि रे कल: के आल के. फओ बसी ्व्ित्रि ने यह सिर्फ 

कहें एक 


जिचा परिषद--परचायती राज व्यवस्था मे सर्वोच्च स्तर पर डिता 
परिषद्दों का संगठन ज़िया गया है। राज्य के सभी जिलों में एक एक 
परिषद हैं जो कि मूल रूप से परामशंदाता निकाय है, जिसका पुष्य है 
पचायतो और प्चायत समितियों पर सामान्य निरीक्षण बताए रखता बा, 
प्रत्येक जिला परिषद मे अतेक पदेन सदस्य होते है जैसे जिले की सभी जिले मं 
समितियों के ब्रघान, लोफ समा के वे सदस्य जितका चुताव क्षेत्र कर भग 
धड़वा है राज्य समा के वे रादस्य जो कि उस जिले में रहते हैं, विधान 
के व सदश्प जिन चुताव क्षेत्र उत्त जिले भ पडता है केन्दीय सका. 
के प्रध्यक्ष जो कि जिले म कार्य कर रहे हैं। इन पदेन सदस्या के भि हे 
मु महवृत सदस्य मी लिए जाते हैँ, जैसे आवश्यकता के झनुसार एक ये. 
महिलाएं, यदि पहले से ही सदस्य न हो तो भनुछ्रूचित जाति का एक ब्यर्ति गे 
अत्यक्त उस जत जाति का एक व्यक्ति जिसकी जनसखूया जिले दी ठुते हे 
सख्या के पाच प्रतिशत से अधिक है और जो पहले से सदस्य नही है, । 
व्यक्ति जितको कि प्रशासन, जतजीवन एवं देहाती विकास का भगुमव बे 
इस सब संदस्यो के भ्रतिरिक्त जिले का जिलाधीश, जिला परिषद का मरते 
विहीत सदस्य होता है। जिला परिषद के इन समी पदेन एवं सहदूत जे ह 
मे से जिनमे कि लीक समा, राज्य समा, एवं विधान समा के सेदर्य 
सइस्यता के पूरे भ्रधिकार रखते हैं प्र्यात वे ममइान कर सकते हैं, नि 
पद पर रह सकते हैं एवं जिला परिषद की कार्यवाहियी मे भाग लें सरते है 
इस सम्ब"घ में सादिक भली समिति ने यह सुझाया था कि लोक समा कु 
विधात सभा के सदस्पों को मत देने का भ्ध्कार तो होना चार्हिए फियि 
छह पचायती राज सस्णाओों मे कोई पई ग्रहण करने का भधिकार नहीं हो 
चाहिए। जिलाधोश को छोडकर जिला परिषद बे अन्य सदस्थ लई 
एक समापति चुनते हैं जो कि प्रमुख कहलाता है । जिला प्रमुख जिला र्षर 2 
की बैठों की प्रध्यक्षा करता है भोर सविव एवं जिला परिषद के ५ 
धर प्रशासकीय तिमस्त्रण रखता है | वह पचायतों एवं पवायत समितियों 
सामयिक निरीक्षण द्वारा निरन्तर सम्पक बनाए रखता है, उससे _यह 
की जा सहती है कि बह उतकी योजवाशो एवं कायेत्रमो मे निर्देशन की 
करेगा । जिला परिषद के प्रशासक्रीय स्टाफ में एक सचिव होता जो 
साथारणत राजस्पान को प्रशासकीय सेवा का वरिष्ठ अधिकारी एवं 
उसके अतिरिक्त एक छोटा लिपिक सस्यान भी होता है जित्में तिम्त एं' 
उच्च थे ने लिपिक होते हैं । 

जिला परिपदो को मुश्किल से ही कोई कार्यपरलिका सम्मयी के 
दिया जाता है। उसका सुस्य काय विभिन्न पच्ायत समितियों के कप क 
पर्यवेक्षित एव समन्वित करना है सया पचायत,प्चायतसमिति और 


स्थानीय निकायों की वनावट श्ज्ह्‌ 


वीच एक कड़ीं का काम करना हैँ । जिला परिपद द्वारा पंचायत समिति की 
योजनाओं को समन्वित एवं एकीकृत किया जाता है। यह आवश्यक नहीं है 
कि जिला परिपद स्थायी समितियों की निम्ुकिति करे किन्तु यह सोचा जात्ता 
है कि वह उप-समितियों के माध्यम से ही कार्य करेगी । ये उपसमितियां उस 
प्रकार से उस समय तथा उत्तनी संख्या में नियुकतत की जाएगी जितनों की 
आवश्यक हों । 


भ्रन्य राज्यों में देहातो स्थानोय प्रशासन 
(यों (0ए९८ापशएाा ्प् 0क्थ 5(7(९5 ) 


कुल मिला कर देखा जाये तो भारत में देहाती स्थानीय सरकार की 
वर्तेमान व्यवस्था का इतिहास लम्बा नहीं हैं । सन्‌ १६०६ में विकेन्द्रीफरणा पर 
जो शाही आयोग नियुक्त किया गया उसने गांवों में स्वायत्त सरकारकी स्थापना 
पर जोर दिया। श्ायोग का कहना था कि एक गांव की अ्वहेलना करके 
नगरपालिकाओं और स्थानीय वोडों द्वारा शक्ति प्रदान करके सरकार ने एक 
गलत कदम के साथ प्रारम्भ किया है| देहाती स्वायत्त सरकार व्यवस्था को 
प्रारम्भ करने में- श्रव तक अल्प सफलता श्राप्त हुई है, जिसके वीछे मुख्य 
कारण यह है कि हमने जड़ से प्रारम्म नहीं किया है और इसलिए यह अत्यन्त 
बांछनीय है कि गांवों में कुछ स्थानीय कार्यों के प्रशासन के लिए भ्राम पंचायतें 
बनाई और विकसित की जाए 7 भारत सरकार ने इस दृष्टिकोण को ध्यान 
में रखते हुए प्रान्तीय सरक/रों को भेजे गये अपने १९१४५ के प्रस्तावों में इस 
विपय पर प्रकाश डाला | प्तन्‌ १६१६ के संवैधानिक सुधारों के साथ-साथ 
कई प्रान्तों में ग्राम पचायतों की स्थापना के लिए कदम उठे गये किन्तु 
जनता के असहयोगपूर्ण दृष्टिकोण एवं दोपपूर्ण योजनाओं के कारण कुछ भो 
उल्लेखनीय कार्य न हो सका । 
विहार में पंचायती-राज अधिनियम सन्‌ १६४७ में पास किया गया 
और इसकी क्रियान्विति १६४६ में प्रारम्भ हुई। इस राज्य में ३१ मार्च 
१६५६ तक ७६३६ ग्राम पंचायतें गठित हो चुकी थीं। अब तक करीब पूरा 
राज्य ग्राम पंचायतों से व्याप्त हो चुका है। ग्राम पंचायत अधिनियम के अनु- 
पार राज्य सरकार एक सूचना द्वारा किप्ती भी गांव में पंचायत की 
स्थापना कर सकती है। प 


राज्य सरकार द्वारा पंचायत के नाम तर्था 
सीसा निश्चित कर दी जाती है ६ अधिनियम के द्वारा गांव को परिभाषित 
नहीं किया गया है तथा इसे कार्यपालिका पर ही छोड़ दिया गया है कि वह 


3. «वा 87078 3 श]92९,ँ6 छापक्षए पा वा [86 
ए०फ़श ण 0009 00ए. फ्ाठपश्टा ग्राष्मंथंएता८ 
80श१5 6 00ए: व806 क्‍॥6 ए0९हगरगांव४ जा ४ |: 
50काएए 5प008०3 गराविद्ाा0 गरावत6 (0 70706 ६ ५ 

7 56-00. 45 |क8९४ए तप 40 ॥॥6 8० (॥9( षएट 
07 6 00007.3700 #शाएट [६ 


6 6 शंशंतर 
25 बाते (6छ्वा 
बा58 छं6७9, 6 
>5हा। 0तर्श 
॥4४8 ॥0 9६ 
९ (0 00॥प्राप[6 
बगल गीता 0 ०8(आंप्र 


गा (0 ले 
डि0बा एगायांशंणा ० [2९०८पशरबा 0 
बा 


[008] धशि।३ शत) ताल ए७॥ 


रे आरत मे स्थानीय लोक प्रशा 7 


इस बच का निश्वय बरे हि ग्राम पचायव का गठत करते के उईे॒ व गढ़ 
हि4 माता जाता चाहिए | काया विक्म द्वारा यह विश्व विस रया क्र 
इतर विद्वार क जिया में एक पचाया की स्थयना कांच हजार की जतवता 
घर कर हा डाय जबकि छोटा तारपुर जिला से कम से कम जनसझूय रे११३ 
रखा गई है । अत में विहार राज्य में प्रायवा के संग”त का आपार परमाड 
को मावना ने होकर सन्‍्या वा विदधास्त है । यह विद्धाउ इवता जड़ हैहि 
इसक द्वारा स्थानाव स्व्रायत्त सदव'र की संस्थाओं की मूठ प्रति का मा 
मुता दिय्रा जाता हैं । यद्याति भौतिक तस्म जवसस्या ठथा 56488 
प्रमार मर्वपूरा ढव मात जा सवेच हैं किंतु इतकों समाजगाउाय हल 
अप्रिक महल नहीं द्विए जा सरता पा सल्या के विद्वाल की बटोलां में 
खांगू उिया जाय ता दस उस रा को विभाजन करता परड़या जितकी जते 
संख्या ५००० से आय है तथा कइ बार गादा को परस्पर मिचाता की हो 
साकि जनसस्या की दप्टि स उतका पर्याप्त बनाया जा सेक । जब बाई गा 
का एफ थाय मियया करके एक ववाबत को स्यापना का जाती हैताग्रार 
ऐसा ग्राम पयावत में एकता का भावता सह रहे परावा। एक बहू गखय 
खगटत के सम्पःथ में विखत हुए वलवन्तराय सहता समिठि ने आपने प्रतिवेते 
मे बताया हैं कि सामायउ दक्‍्म भावत्रात्मत्] एक्ठी का श्रम होग्र हैं 
और इसतिय उन लाया द्वारा विकास कार्यों में कम प्रतिद्नियां प्रटी३़ 
जाता है जा कि एक से अधिक गावा मे रक्त हैं । प्रात यहें मा देखा रठा 
कि सामबिक परचायदा वे काय सरद सहा होते उतम अ्रतैक समस्याएं 
भमट वैंदा हवा जाउ हैं। स्टूत प्रववा चिकित्तालय सोने जस मानलों प९ 
अवक गंतत फट्मियाँ पैंट द्वा जाती हैं । आधक्रार क्षत्र का सामाए द्रई 
गम्मीर समक्‍्याएं पेट कर ८वी हैं। इत पच'यता की बैठहों मं ने वाली 
उपस्थिति भा ह का होठा है इन सब हालिया  ह्वाव हुए मी यह कहां बे 
है कि कई गाया को मिलाऋर बताई गई पचाउत्र मे भ्रावेश्वर स्टाफ की 
कम हा जाता है तया ग्रामाण जावन मे विप फ्वान बाला जाविंगठ भर मार 
की प्रवृत्तिवा मा दव जाता हैं । असल में दस सम्दन्ध मे तिरिदर्त रूप जे डु4 
मा न कहा जा सकता । समूलैहत पचअ्ते एक स्थात पर ग्रच्छा वाय कई 
सकते है ता दूसरे स्थान पर वहा अतक समस्याएं पद्ठा कर सका हैं। जब 
गरावी का समूधहइत डिया जाता है वो पयाप्त ध्यात रखा जाता है तथा वह 
22 जनता द्वारा भमिदक्त इच्चाओं के विस्द्ध झुद भा नहीं किया मा 
छकेठा | 


ग्राम समा (भ्याव2९० ॥छला्ाह)--विहार राज्य में एक ग्रान 
पचायत् के श्रधिक्रार क्त्ष मे रच वाले सभी वयस्क मित्र वर प्ाम सर्ता 
बतात हैं जिसकी कि परचायत कद्ठा जाता है। यह खरीद औंट रदीडऊा 
कपल के बाल एक वाधपिक तया एक झप-बाधिक सामास्य बैठक बुचाता है! 
सुखिया यटि स्वय चाहे भ्रयवा वचायत क १४ सतस्य उसमे चिसिं में 
प्रायता बरे तो वट अविरिक्क बैठक भा बुठा सकता है ।कुल खाधयदा के 
१/४ मांग गणायूति के विए जरूरी है । पचायत्र का झ्राकार बटत बढ़ा 
गा क पक पाक कक जज वेग पक अक आ 0 क 2 हक: शनि का मे 


पानीय निकायों को चनावद रै८ई 
पर का होता है। इस प्रकार पंचायत की सदस्य संख्या २५०० हो जायेगी 
था कम से कमर ६०० व्यक्ति उसकी गणपूर्तति के लिए जरूरी है । 


फार्यपालिका या मुखिया (7र7९ फटा ण (शर्श)--मत्येक 
चायत में एक मुखिया होता है जो कि सम्पूर्ण वयस्क जननख्या द्वारा सरकार 
द्रारा निर्धारित रीति से चुना जाता है। मुखिया का चुनाव थुप्त मतन्पत्र 
व्यवस्था द्वारा होता है । उसे पंचायत के बह्ठमत के निर्णय हारा हटाया जा 
सकता है, वैसे उसका कार्यकाल तोच वर्ष का होता हैं । 


कार्यपालिका समिति (प॥९० ए-०८७।५० (0श्रा(९०)--इसमें 
सात से लेकर पन्द्रह तक सदस्य होते हैं जो कि मुखिया द्वारा नियुक्त किये 
जाते हैं। यह पवायत का कार्यपालिका अंग है। यह एक प्रकार से मन्‍्त्री 
मण्डल सरकार के सिद्धान्तों पर आधारित होती हे फिन्‍्तु इस सम्बन्ध में एक 
कानूनी आवश्यकता यह है कि कार्यपालिका समिति के निर्णय इसके सदस्थों 
के बहुमत द्वारा लिये जाने चाहिये | यह तत्व मन्‍्त्री मण्डल सरकार के 
सिद्धान्तों की श्रेणी में नहीं आता । एक व्यक्ति द्वारा नियुक्त समिति स्वाभा- 
विक रूप से विभाजित हो सकती हैं । इसमें कंजीनेट जैसी एकता की आशा 
नहीं की जा सकती । कार्यपालिका समिति के सदस्प्र प्रायः मुखिया के प्रस्ताव 
को मान लेते है क्योंकि ऐसा न करने पर मुखिवा को स्याग-पत्र देना पड़ेगा 
और परिणामस्वरूप कार्ययालिका समिति भंग कर दी जायेगी । 


संयुक्त समितियां (तणंा। एण्शाप्रं९०५)--इस प्रकार की समितियां 
दो या इससे अधिक पचायतों द्वारा बनाई जाती हैं। ऐसा करने के लिये 
उन्हें लिखित रूप में उन उद्देश्यों को रखना होता है जितकी साधना के लिये 
यह समिति गठित की जा रही है तथा जिसमें वे संयुक्त रूप से रुचि लेते हैं । 
इस प्रकार वी समितियों के पास वे हस्तांतरित शक्तियां रहेंगी जो कि 
सम्बन्धित पंचायतों द्वारा इनको सौंपी जायें । इन समितियों के बारे में पंचा- 
यतों के बीच उठने वाला कोई भी मतभेद जिला पंचायत अधिक्रारी को भेजा 
जाता है जिसका निरंय अन्तिम माना जायेगा । इस प्रकार की समिति में 
तीन सदस्य होंगे जिनका निर्वाचन प्रत्येक पंचायत द्वारा किया जायेगा और 


इस समिति में होने वाले सम्पूर्ण व्यय का भार सम्बन्धित पंचायतों द्वारा 
उठाया जायेगा । 


ग्राम सेवक--ग्राम सेवक सरकार द्वारा नियुक्त एक स्थायी सेवक 
होता है। यह आम पंचायत कार्यालय ह का कर्ता-बरता है तथा क्रियान्वित 
की जाने वाली योजनाओं एवं कार्यक्रमों को तैयार करने के लिये उतरदायी 


है । वह कार्यपालिका समिति के सम्मुख स्वीकृति के लिये कार्यक्रम को प्रस्तुत 


करता है। यह देखना भी उप्तका काये समझा जाता है कि मुखिया और 
कार्यवालिको समिति ऐसा कोई कार्य न करें जो कि कानून और नियमों के 
विपरीत हो । वह कार्यपालिका समिति के लिये मुख्य प्रशासक सहायक होता 
है । उसका कारये, कार्यपालिका समिति के निर्णयों को क्रियान्वित करना है । 
वह सरकार का एजेन्ट भी है। ग्राम सेवक अपने कार्यो को भन्री प्रकार 
सम्पन्न कर सके इसके लिये आठ तप्ताह की 


एक प्रशिक्षण योजना भी लागू 
की गई है। उनके लिए एक स्थायी प्रशिक्षण स्कूल खोला गया है। ग्राप् 


(प्र भारत में स्थाठीय लोक अधावव 


सेवक की योभ्यताओ एवं उसके बतन को देख्ते हुये उसके वक्तव्य तथा 
उत्तरदायित्व बहुत अधिक है । वह याड्ा बहुत शिक्षित होता है देश जे 
वेतन मी अच्छा नहीं मिलता । कया दो माह के प्रशिक्षण काल मे उसे बुछ 
सिखाया जा सकेगा, कदापि नहीं । 


स्वयसेवक गश (५७एा॥(९९४ ए0९०)--विहार पच्ॉयत भधिनियम 
के भाग २६ के भ्नुसार श्रत्यक ग्राम पचायत को कार्यप्रालिक्रा स्रमिति द्वारा 
नियुक्त मुख्य अधिकारी के अधीन एक ग्राम स्वय सेवक गशा न धगठत करा 
होता है। इस सघ म १४ से लेकर ३० व्रक की उम्र वाले सभी स्वस्प युवकों 
को लिया जाता है। इसका कार्य सामान्य देखभाल करना है तथा भाग लगने, 
बाढ़ झाने एक सहामारी फैलने जैसी सकट की घडियो में उपयोगी काय 
करना है। राज्य सरकार द्वारा इस सघ के प्रशिक्षण, अनुशासत एवं सदृव्यद 


हार के लिये ध्नेत नियम बनाये गये हैं । 
संसूर राज्य में ग्राम पचायतें 
[शाह ९॥फक्रशजब्रड ॥4 0॥)507९] 


भमूर राज्य के गावो मे दोहरी प्रशासन व्यवस्था है। एक तो ६000 
वश परम्परा व्यवस्था पर भाधारित है झौर दूसरी निवर्चित व्यवस्था पर 
प्राम्य प्रशासकीय संगठन श्रतीतक'ल की तरह श्राज भी पुरानी परम्षणो 
एवं भाचरण वो बनाए हुए है जबकि वेद्धीय सत्ताप्रो ने चुनाव के प्राधाए पर 
व्यवस्थापन पारित कर लिया त'कि गावों मं भ्रच्चा प्रशासव रखा जा सरे। 
म्द्यपि विभिन्न तियम उप्नियम वन चुक्त हैं कितु फ़िर भी प्रार्म प्रधिकारियों 
के पद-स्तर में भ्राज भी पुरानी वश परम्परागत व्यवस्था लागू है । सत्‌ [६२६ 
के ग्राम पचायत नियमन न निवचित ब्ययस्था को प्रारम्म विया विकके म्र्तु 
सार समाप्ति, सचिव एवं आम समिति को ग्राव के समी वयर्तरी द्वारा चूत 
जाना था । तिस्तु दुर्माग्य से नई व्यवस्था इच्छा के अमात छे 

« ह परम्पराओं को उपस्थिति के कारण सफ्ल न हो छत | हा 
१, वर्ष का भ्रमुमव यह स्पष्ट रूप से छिद्ध करता है हि नई 

यो उचित रूप से क्रियान्वित नही किया गया झौर वह सकिवता प्रात 

जद कर रही है | यद्यपि १६००० भावों मं १२४६८ पचायते मौजूद हैं हल 
फ़िर भी देहाती विकास कार्यों मं कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुवा! भगत मे 
नई व्यवस्था के भन्‍्तगत गाव के भ्रधिकारी ज्ञाम सात्र व जिए काय कट पह 
हैं और व्यावहारिक रूप से थावों के अ्गासन में उनकी ग्रोईअमावस ॒ 
प्रावाज मही है। उनके स्थान पर पटेल, शानमोग, घातदारी, पोटी पा 
निरमम्यी भाज भी गाव के प्रशासकीय क्षेत्र को प्रम विव करते हैं। पह 
भानता पडें गा जि प्रशासन की व्यवस्था चाहे कु भी क्यो ने हो रित ह 
गे बैस्ट्रीय प्रशाशात वी आशाभो के अनुकूल वा नहीं वर रहो हैं। परढाया 
वे कार्यों को अतिरिक्त भारषण प्रदात गे बे लिए मैगूर सरकार ने णर 
पचायत अधिनियम, १६५२ को पाश्ष क्यित4 इस प्रकार इस सागर में ग 
ही आ लजी फाउफ सस्यायें ग्राचीन परम्प्शाओं को शोडडर वर मर नें *ैं। 


स्थानीय निकायों की बनावट श्परे 
मैसूर राज्य में पंचायतें बहुत पहले से ही एक स्वायत्त अस्तित्व 

रखती है । जब विकेन्द्रीकरण पर शाही श्रायोग ने हमारी ग्रान सभाओं के 
पुनर्जन्म के लिए सिफारिशें कीं तो भी यहां पंचायतें पर्याप्त लोकप्रिय थीं । 
राज्य के प्रशासकों की बुद्धि के साथ-साथ ये संस्थायें भी अपना प्रभाव बदलती 
रही हैं। यदि उनके विकास का एक सर्नेक्षण किया जाये तो अनेक नियम 
एवं विनियम हमारे सामने भ्राते हैं जैसे १८६८ का मैसूर गांव नियमन, १६०८ 
का गांव कार्यालय नियमन, १६११ का टैफ पंचायत नियमन, १६१४ की 
संसूर गांव विकास योजना, १६२६ के गांव पंचायत नियधन अ।दि । बाद में 
पंचायतों ने सन्‌ १६२६ के नियमन के अनुसार कार्य किया । इस निययन से 
पूर्व मैसूर राज्य में ८१६ पंचायतें थीं । किन्तु वैसे प्रत्येफ़ गांव में उत्की अपी 
ग्राम समिति थी जिसका प्रवन्ध वंश-परम्परागत भ्रपिकारियों द्वारा किया जाता 
था। १६२६ के तियमन के द्वारा ७६७६ पंचायतें संगठित की गई। सन्‌ 
१६५१ की एक प्रगासकीय रिपोर्ट के अनुसार मैसूर के १६ हजार गांवों में 

१२४६८ पंचायतें थी । भारत के अन्य भागों की भांति यहां भी प्रशासकीय 

सुविधा की हृष्टि से पवायतों को तीत श्रेणिय्रों में विभाजित फ्रिया गया। 

प्रथम, एकहरी पंचायतें जी कि बड़े गांवों के लिए श्रलग से संगठित की गई 

थीं । दूसरे, समूह पंचायतें वे पंचायतें थीं जिनमें कि कई छोटे गांवों को एक 
ही पंचायत के प्राधीत एकीकृत कर दिया जाता है । तीपरे, कुछ अत्यन्त 


छोटे-छोटे गांव होते हैं जहां कि गांव के सभी निवासी, गांव के प्रशासन के 
कार्यों में भाग लेते हैं । 


मैसूर राज्य की स्थातीय पंचायतों का संगठन एवं कार्य दुमरे राज्यों 
की ग्राम पचायतों से बहुत कुछ समानता रखता है, अन्तर केवल यह है कि 
यहां ग्राम्य श्रधिकारियों को श्रलग नाम दिये गये हैं । वंश परम्परागत व्यवस्था 
में प्रमुख व्यक्तित्व है-पटेल, शान्मोग ($॥धवज08०४), थोटी (7॥08), 
थालवारी (प्राज्ष्णं) तथा निरगन्थी (शाहकातग) आदि । पटेल गांव 
का मुख्य होने के कारण एक सम्मानजनक स्थान रखता है। सरकार के एक 
अभिकरण के रूप में वह सरकार एवं ग्रामीणों के बीच कड़ो का काम करता 
है । उसके श्रनेफ उत्तरदायित्व हैं। वह भूराजस्थ एकत्रित करता है। बह 
गांव के जीवन एवं मौत का रजिस्टर रखता है । इसके अतिरिक्त गांव में 
शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तको कुछ पुलिस की शक्तियां भी' 
सौंपी गई हैं । उप्तके बाद महत्व की दृष्टि से गांव के लेखापाल का नाम आता 
है जिसे शान्मोग कहते हैं | वह गांव के लेखे रखता है, साथ ही भूराजस्व का 
अभिलेख भी रखता है। इसके अतिरिक्त वह पंचायतों, जिला बोहों एवं 
व्यवस्थापिका के मतदाताओं की सूची तैयार करता है। गांव के प्रशासन 
को अधिक सरल एवं सफल बनाने के लिए थोठी, थालवारी, तथा निरणन्गी 
आदि अन्य व्यक्ति भी होते हैं । थोटी गांव का एवं उपकी फलों का एक 
उत्तरदायी चौकीदार होता है। वह राजस्व को एकत्रित करने में पठेल दी 
हायता करता है। निरगन्थी गाँव में सिंचाई के पानी का अधिकारी हो 
है । वह गांव की कृषि भूमि के लिए जल के उचित वितरण की व्यवणा, 


की व्यव 
करता है| गांव के ये अधिकारी वंश-परम्परागत रूप से अपने पद पर कई 


ध 


हू 


पर भारत में स्थावीय लोव प्रशासन 


करते हैं । यह व्यवस्या कुछ परिवर्तनों के साथ प्राज भी १६०६ के गाव 
कार्यालय नियमन के अनुभार कार्य कर रही है । 


टूसरी ओर मिन्न व्यवस्था मी है जो कि १६२६ के नियमत द्वारा 
स्थापित निर्वाचित व्यवस्था के आधार पर वाये कर रही है । इस तिमसन के 
अनुसार प्रत्येक गाव या तो स्वय की भ्पनी प्रचायत्त रखता है अथवा एक 
पंचायत के नीचे झा जाता €। प्रचायतों मे बम से कम ७ भ्रौर अधिक से 
अधिक १२ सदस्य होते हैं। ये ग्राश्रिक रुप से नामजद होते हैं तथा प्राशिक 
झूप से इनका निर्वाचित गिया जाता है। किसी भी स्थिति में चुनें हुए सदस्य 
कुल मख्या के झाघे से कम नहीं होने चाहिए ।बुछ सीर्टे अनुसूचित एवं 
प्रावकिंत वर्ग के लिए सुरक्षित रहती हैं। शराबियों एवं अपराधियों की 
छोडकर गाव के सभी वयरक चुनावो में भाग ले सकते हैं । 


सन्‌ १६२६ के नियमन में पंचायतों को यह अधिकार दिया कि वे 
अपना समापति ((/व7ग्माआ) चुन सकें। प्रारम्भ में इस शक्ति का अयोग 
बहुत वम पचायतों द्वारा विय/ गया । सन्‌ १६२७ में लगमग २५७५८ पचा- 
यती को उनरा समापति खाने का अधिकार था किन्तु इनमे से शैदल ४८३ 
ने ही अपने भ्रधिकार का प्रयोग किया । सेव १६५१ में स्थित १२४६८ पचा> 
यहा में से केवल ११५२२ प्रचायतों ने अपने अधिकार का भ्रयौग विया | 
बाकी पचायतों मं समापति को उप-पआ्रायुक्त द्वारा रिर हि कर दिया जाता था। 
यदि सभापति लिखना-2ढना मही जानता हो तो सिति के सदस्यों मे से एक 
को उसका सचिव बना दिया जाता तथा श्सके लिए उसे इुछ मत्ता दिया 
जाता । अलग अलग वर्षो के ऋाकडो को देखने पर प्रतीत होता है कि प था- 
यती की बैठक कम होती थी फिन्ठु जब बैठत होती थी ती कुछ ने कुछ कार्य 
अवश्य विया जाता था । जो परचायतें इस प्रकार निर्वादन बे मिद्धान्त पर 
गद्धित हैं उनका श्रस्तित्व नाम यात्र का है, वे कार्य मु भी सही करती । 
परचायतों का चुनाव तीन वर्ष में एक बार होता है ! 

स्थानीय सरवार की धन्य इकाइयों की भाति पंचायतों को भी तीन 
प्रबार के बार्य सौपे गये हैं--वाध्यकारी वाय॑, स्वेच्छापूर्ण कार्य तथा हस्तात- 
रित कार्य । पचायतों के बाध्यव्रारी कार्यों में हम जिने कार्यों वी समाहित 
गर सकते हैं वे हैं गाव की सडकों तथा पुलो की बनावट व सरस्मत, 
गाँवों बे बीच सचार व्यवस्था को मजबूत देताता, शुआ तथा तातावों बो 
रचना, गलियों एवं नालियो को साफ़ रखना, १शुओ तथा मनुष्यों मो पीने के 
पानी की खुविधा दुशानों मवतों एवं मतोरजत गूढ्ों की रचना भा ग्रावपाव 
करता, याताओं, मेत्रों, एव समारोहों का झ्रायोजन करना आई आदि। 
देव्छिक श्रेणी में भाने वाले पचायतों मे कांय अगतिवादी हैं। मैयूर भी 
यापिक प्रशासवीय रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है। ६४६-५९० 
में गाव शाइ्क का टिकास २८८ मौस तथा ४ पताफ़ सम्दी सटव ठंक रिया 
गया । इसौ प्रशार हल वितरण, पोषरोपण, पिएडो जा यों जा कहयारए 
चादि क्षेजञों मे पाणलों द्वारा पर्याप्त उपयोगी कार्य जिये झये । राध्य शे बई 
गाँवों में सःवजनिक वाघनालर एवं पुस्तद्ासय भी हैं ।पच तो रैंप सगुद्द 
कक दाये मो होते हैं जो कि सरशार द्वारा हस्तांवरित डिये जाने हैं। उत्त- 


स्थानीय निकार्यो की वनावट श्द्रप्‌ 
हरण के लिये वे ऐतिहासिक महत्व के स्थातों की रक्षा एवं मरम्मत का क्ायें 
करते हैं तथा सरकारी सम्पत्ति पर उचित सरक्षक नियुक्त करते हैं। 
मैसूर राज्य में पंचायत व्यवस्था की प्रगति एवं कार्य अधिक संतोप- 
जनक नहीं कहे जा सकते । इसके पीछे अनेक कारण हैं। सर्वेप्रथम वंश परम्प- 
रागत सिद्धान्त का नाम लिया जा सकता है जो कि अधिक उत्साहपूर्ण काय 
एवं प्रतियोगितापूर्ण दृष्टिकोण के मागे में सबसे वड़ी वाधा है । जो लोग गांव 
के इन पदों पर आसीन होते हैं वे अपनी योग्यताओं के आधार पर ऐसा नहीं 
करते वरन्‌ वंश परम्परागत रुप में ही वे इसे प्राप्त कर लेते हैं । इनमें से 
अधिकांश तो सन्‍्तोषजनक रूप से प्रशिक्षित भी नहीं होते और न ही वे अच्छी 
शिक्षा प्राप्त होते हैं । इन लोगों के कुछ निहित स्वार्थ एवं रुढ़िवादी दृष्टि- 
कोण होते हैं । गांव समाज के हित इसकी तुलना में गौर वन जाते हैं । 
इस व्यवस्था में ऐसे व्यक्ति के शक्ति में आने के अवसर कम रहते हैं जो कि 
कठिन परिश्रमी हो तथा कार्यालय में आने का अच्छा अनुसव रखता हो और 
इस प्रकार समाज के हितों की अच्छी प्रकार से साधना कर सके । ऐसे व्यक्ति 
जिनको ग्रामीण समाज में पर्याप्त सम्मान और आदर प्राप्त है, गाँव में चुनाव 
व्यवस्था के आधार पर कार्य कर रही समितियों पर अपना पूरा-पूरा श्रसर 
रखते हैं । वे ग्राम समिति के चुनाव के लिए ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार 
बनाते हैं जो कि उनकी आज्ञाओं का अधिक से अधिक पालन कर सके । इस 
प्रकार वे निर्वाचित समितियों के स्तर एवं शक्ति को नीचे गिरा देते हैं । 


पंचायतों की जकार्यकुणलता उनके वित्तीय प्रशासन के बारे में भी 
देखी जा सकती है जिस पर कि सारी चीजें निर्मर करती हैं। वे अनुमानित 
कर को एकत्रित नहीं कर पाते और इस प्रकार लाखों रुपये की रकम बकाया 
के रूप में पड़ी रहती है । तीसरे, पंचायतों की एक महत्वपूर्ण कमजोरी यह 
भी है कि ये उन अधिकारों एवं शक्तियों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देते जो 
कि विभिन्न नियमनों हारा इनको सौंपी गई हैं । उन्होंने अपने श्रधिकारों परु 
वांछनीय जोर नहीं दिया है और इसी कारण श्रमी तक उच्च सत्ताओं की 
अधीनस्थता में कार्य करती हैं। समय-समय पर पंचायतों के प्रशासन में जो 
विस्तार होता है, गाँव वाले लोग उसके प्रति भी जागरूक नहीं रहते । वे 
अमो तक इसी घारणा के हैं कि उनके प्रशासन का क्षेत्र सीमित है । उनको 
कुछ कर उगाहने हैं तथा उन्हें स्थानीय मेलों तथा त्यौहारों पर खर्च कर देना 
है। इसके अलावा उनका कोई कार्य नहीं है । “ 
पंचायतों के कार्य का वह रुख इस बात को स्वाभाविक बना देता है 
कि उच्च अधिकारी वर्म पंचायतों के कार्यों में हस्तक्षेप करें और उनकी 
प्रक्रिया के लिये उलके हुये नियम बवा डाले । फलनतः अनेक पंचायतों मे अपने 
गांवों के विकास कार्यो में उत्ताह रखवा हो छोड़ दिया । पंचायतों क्ले वित्तीय 
स्रोत भी सीमित होते हैं अतः वे वांछित कार्यो को सम्पन्न नहीं कर पाती 
अल्प राजस्व के होते हुये वे व्यापक विकास योजनाओं के बारे में नहीं नो । 
सकती । प्रत्येक कार्यक्रम के लिये उसे सरकार की सह विईर च 
जितका अद होता: है सरकार हथता पर पिर्मर रहता 
पड़ता है जिसका अथथ होता है सरकार का अधिक पर्यवेक्षण एवं नि हेगा 
इन परिस्थितियों में यह कोई आशचर्य की चात नहीं है कर सा | 
पंचायतें केन्द्र सरकार की दृष्ठि से संतोषजनक कार्य नहीं कर रही हैं। की 


रष४ मारत में स्थानीय लोद प्रशासव 


करते हैं। यद्द व्यवस्था बुछ परिवर्तनों के साथ पाज़ भी १६०६ के गाव 
कार्यावय निवमन के अनुमार कार्य वर रही है । 


दूसरी और भिन्न ध्यवस्था भी है जों कि १६२६ के नियमन द्वारा 
स्थापित निवर्चित व्यवस्था के आधार पर वार्य बर रही है । इस तियमन के 
प्रनुमार भ्रश्येक गाव या तो स्वय कीं प्पनी प्रचायत रखता है अथवा एक 
पचामत के नौचे भ्रा जहा ६। प्रचायतों में कम से कम ७ और अधिक से 
अधिफ १२ सदस्य होते हैं । ये झ्ानिक रूप से नामजद होते हैं तथा प्राशिक 
रूप से इतको निवर्चित रिया जाता है। किमी मी स्थिति में चुने हुए सदस्य 
बुल सख्या के ग्राथे से कम नहीं होने चाहिए )बुष्ठ सीटे अनुसूचित एवं 
ग्रातक्ति वगे के लिए सुरक्षित रहती हैं। शराबियों एवं अपराधियों को 
छोड़कर गाव वे सभी वयरक चुनावों में भाग ले सकते हैं । 


सन्‌ १६२६ के तियमन ने पचायतों को यह अधिकार दिया कि वे 
सपना सभापति ((शाधा30) चुन सकें | प्रारम्म मे इस शक्ति का प्रयोग 
बहुत कम पचायती द्वारा उिय्रा गया । सन्‌ १६२७ में लगभग २५७५ पचा*« 
यतो को उसका समापति चूरते का श्रधिकार था हिस्तु इनमें से केदल ४८३ 
ने ही अपने धधिकार की प्रयोग किया । सन १६५१ में स्थित १२४६८ पचा- 
यबत्ी में से केबल ११४२२ प्रचायतो ने अपने अधिकार वा प्रयोग किया । 
बाकी पंचायतों में समापति को उप-प्रायुक्त द्वारा (4 क्त कर रिया जाता या। 
यदि समापति लिखना-पढ़ना नहीं जानता हो तो साति के सदस्यों में से एक 
को उसका सचिव थना दिया जाता तथा श्सके लिए उसे कुछ भत्ता दिया 
4८5 कि 


जाता | अलग अलग ओह टावर ओए दलत ० ४८ 
यती बर-बैठकें कम-्झो ्य में 
वी सेवक हमज कब रफ़्य में पचायत प्रशासत रे 


(एश्लाशुन &00प्रडॉस्यरणा ह/ एएणुंऑए 56, ) 


क्षेत्रों नम्बरदार, 
ब्रिटिश शासन काल मे देहाती क्षेत्रों का प्रयाधत पटवारी, मा जुहय 
सफेश्पोश तया जेलदररों द्वारा किया जाता थीा। इनमें आ पुस्द 
कार्य अपने गाव में से राजस्व एकत्रित करना तथा से व स्थापित 
वी ट्रेजरी में जमा करा देना था । वह गाद मे शान्ति मा जात का 
करने की कुछ कानूनी शक्तिया रखता था। मार: हे करता 
बैठकों की भ्रध्यक्षता बरता था / व्‌ कुछ ग्रामीण पदों मे हट शान में 
था । वह अपराधा की खोजवीन करने तया यों तय जम सेने बालो 
पुलिस की सहायता करता था । वह गाव में मरने बाल ठप व गा में 
की एक सूची रखता था तथा पुचिस को उसकी मुचना 5 8० रो 
राव: एक ही मुखिया द्वीता था किस्तु क्सी-क्सी (मम 
हो जाते थे । इन सब नम्बरदारी के ऊार बाय बर' 57684 वि के न््क 
को सफेद पौश कहा जाता था चालीस से पचास खा गण 
सपूदीकृत कर दिया जाता था जो कि जेठदाई के प्रधी हा ।॒ 
ज्लेलदार बेल का सर्वाधिक प्रमावशील व्यक्ति होता थी ता हर सच कक 
छुद सर्केद पोर्शों के कार्य का पर्यवेज्षणा करता था | ४४ हो वचन 
जेनदार जिला बोर्डों मे रहते ये इलको नामजदग) थी. अद मापुका 
जे, ७ 0 +जजा घोड़े बह सदस्य बना दिया जाता भा) भह! 


स्थातीय निकायों की बनावट 


हरुण के लिये वे ऐतिहासिक महत्त के स्थापों की रक्षा एवं मरम्मत का का 
करते है तथा सरकारी सम्पत्ति पर उचित मरक्षक नियुक्त करते हैं । 


मैसूर राज्य में पंचायत व्यवस्था की प्रगति एवं बाय आधिक संतोप- 
जनक नही कहे जा सकते | इसके पीछे अनेक कारण है । सर्वप्रथम चंश परम्प- 
रागत सिद्धान्त का नाम लिया जा सकता है जो कि अधिक उत्साहपूण कार्य 
एवं प्रतियोगितापूरं दृष्टिकोण के मारे में सबसे बड़ी वाघा है । जो लोग गांव 
के इन पदों पर आसीन होते है वे अपनी योग्यताओं के आधार. पर ऐमा नहीं 
करते वरन्‌ वंश प्रम्परागत रुप में ही वे इसे प्राप्त कर लेते हैं। इनमे से 
अधिकांश तो सन्‍्तोपषजनक झुप से प्रशिक्षित भी नहीं होते भर न ही वे अच्ची 
शिक्षा प्राप्त होते हैं। इन लोगों के कुछ निहित स्वार्थ एव रुढ़िवादी दष्टि- 
कोण होते है | गांव समाज के हित इसकी तुलना में गौश वन जाते. है । 
इस व्यवस्था में ऐसे व्यक्ति के शक्ति भे आने के अवसर कम रहते हैं जो कि 
कठिन परिश्रमी हो तथा कार्यालय में आने का अच्छा भ्रनुभव रखता हो और 
उस प्रकार समाज के हितों की अच्छी प्रकार से साधना कर सके । ऐसे व्यक्ति 
जिनको है समाज में पर्याप्त जल ओर भादर प्राप्त है, गाँव में चनाव 
व्यवस्था के आधार पर कार्य कर रही समितियों पूरा $ 
रखते हैं । वे ग्राम समिति के चुनाव के लिए 3025 6 
बनाते है जो कि उनकी 


रो ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार 
के लिया ! आत्ञाओं का अधिक से अधिक पालन क्र सके । इस 
उैकार मे निवाचित समितियों के स्तर एवं शक्ति को नीचे गिरा देहे हैं। 
“पीचायतों की अकार्यकुशलता उनके वित्तीय क्के २209 
््ति के लिए ओवश्पेंक माता "४७ ++ ०५५... पी 5 के हा में भी 
कु सरपच तथा एक नायब सरपंच का चुनाव फरई, है। वे 
अस्पेख को कुल सदस्यो के २/३ बहुमत से हटाया जा सकेगा । ऐसा] १७५ .. 
पूर्व पंचायतों के संचालक की अनुमति लेता अनिवाये है । 


सरपंच द्वारा पंचायत की बैठक माह में कम से कम एक बार अथवा 
जब भी पंचों के वहुमत द्वारा प्रार्थना की जाये, बुलाई जयेगी । इसकी गरु- 
पूति ५१ होती है । ग्राम पंचायतों द्वारा अनेक कर्मचारियों को नियुक्त किया 
जायेगा जितकी संस्या एवं तरीका उपयुक्त अधिकारी द्वारा कल 238 । 
पंचायत के कार्य अनिवार्य एवं ऐच्छिक दोनो हे प्रकार के है। गांवों में प्राथ- 
मिक शालायें खोलना ऐच्छिक श्र सी के विषयों में रखा गया । आम पंचा- 
यतों को जनकल्याण की दृष्टि से कुछ श्राज्ञायें 3 करने का अधिकार 
दिया गया है। उदाहरण के लिए वे ऐसे कुप्नों से पानी पीने पर रोक लगा 
सकती है जिससे कि जन-स्वास्थ्य को हानि होने का खतरा हो । यदि पचायत 
की ग्राज्ञाओं की अवहेलना की जाये त्तो पंचायतें २५ रु० तक का जूर्नाना कर 
सकती हैं । पचायत को यह अविकार भ्राप्त है कि बह अपने सब्स्यो.के २/ ड 
बहुमत से एक प्रस्ताव पास करके अपने पचायत क्षेत्र में नशावन्दी लागू कर 
सकती है और उसके निर्णय आववारी निरीक्षक को मानने होंगे । सरयन 
तथा पंचायत हारा विशेष रूप से शक्ति प्राप्त पच् को अपने क्षेत्र 


न : क्षेत्र के किसी 
कमी घर में प्रवेश पाने का अधिकार है । किन्त इसके लिए पे :+७-- :. 


हृ८८ भारत मे स्थानीय लोक प्रशासन 


हैं तथा मेलो एवं वाजारी का प्रवन्ध करती हैं। पचायतो का एक समूह 
मिलकर स्कूल, अस्पताल भ्रादि खोल सकता है। न्यायिक कार्य करने की दृष्टि 
से पचायतों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रे णियो में विभाजित किया गया 
है। विकेन्द्रीकरए वी नीतियो ढ्वारा पुलिस तथा अन्य स्थानीय भ्रधिकारियों 
की तानाशाही को समाप्त करने के लिए पर्याप्त स्वागत क्या गया है। इसमे 
मालवीय मूल्यों पर पर्याप्त जोर देते हुए प्रजातत्र के स्िद्धान्दो को बढावा देने 
का प्रयास किया गया है । 


_. . पचायती राज की नवीन व्यवस्था मे भी अनेक खतरनाक सम्माव- 
मार्यें हैं। ग्राव की जनता प्राय: अशिक्षित एवं भज्ञानयुक्त है। उसके कन्‍्धो 
पर उत्तरदायित्व का भार डालना भनुपयुक्त है। गाव वादों की सामान्य बुद्धि 
पर जो मरोसा क्षिया गया है वह इतना विश्वसनीय नही है जितने कि उनकी 
गरीबी, भ्रशिक्षा एवं ब्रज्ञान भरादि सदेहजनक हैं। पचायतों के कार्यों का 
अतीत अनुमव यह बताता है कि इनमे प्राय: घोखेब्राज तथा सस्ते लोग चुन 
कर भा जाते है। खुले पत्र द्वारा चुनाव होने के कारण झनेक भ्रप्निय घटनायें 
घट जाती हैं। इस प्रकार निर्वाचित पच कभी भी अपने विरोधी को नहीं 
भूल पाता तथा निर्णय लेते समय बह अपनी इस प्रवृत्ति से प्रभावित हुए विना 
नहीं रहता । पच्रायती राज की स्थापना का लक्ष्य सहयोग एवं भ्ात्मविश्वास 
को मावता को जागृत करना है हैं॥: प्चायतों का अब तक का झनुमव तो 
यह बताता है कि जो कार्य गाव बाली के ऐच्छिक सहयोग पर निर्मर करता 
है बह कार्य कमी भी सम्पन्न नही होता । गाव के बदनाम लोगों पर से अपने 
क्रो को उगाहने की हिम्मत तक इन पचायतो को नहीं हो पाती । प्रो को 
बोई वेतन झादि नहीं दिया जाता विक्‍्तु फिर भी ये निकाय इतने अधिक 
कार्यरत रहते हैं तथा बह सब कार्य करना चाहते हैं जो कि जनता को स्वयं 
हो करना चाहिए था । इससे सचेत व्यक्तियों एव उनके परिवारी को नुकसान 
होता है भौर प्रमचेत व्यक्ति भ्रप्टाचारी बन जाते हैं तथा दूसरे प्रवारों से 
भपती क्षतिपूर्ति करने का भ्रयास करते हैं । 
नम्बरदार तथा पचायत प्रमुख के रूप में दोहरे अधिकारियों के रहने 
पर उनके बीच संघर्ष की सम्मावना बढ जाती है। कुल मिलाकर यह कहा 
जा सकता है कि प्रचायतोी राज एवं सत्ता का विकेन्दीकरएण यद्यपि प्रजातत्र के 
सफल कार्य सचालन के लिए अत्यन्त झावश्यक हैं किन्तु फिर भी इसके रूप 
एवं कार्य सचालन मे पर्याप्त सयोघत करता जरूरी है । 


मध्य प्रदेश को जनपद योजना 
[77% उ80ए80 500९०७९ ॑ काडते99 एयडत७॥] 


भारत के भन्‍्य राज्यों को माति मध्य प्रदेश मे भी प्रजातत्रीय विकेर्द्री- 

बरए की योजना को क्रियान्दित विया सथा। यहाँ पर विवेन्द्रित प्रशासत 
के लिए जनपद योजना की लागू किया गया। जनपद योजता वा आधार 
विकेख्ीक्रण है । प्रजातव्रात्मक राज्यों में विशेरद्धित सत्ता बी भावश्यक्ता 
का अनुमद किया जाता है। बड़े देशो में यह प्रावश्यक्ता और भी प्रधिक 

« भमावपूर्ण बन जाती है । प्रशासत्र थी जनपद योजना का १ जुलाई, १६४८ 
को उद्घाटन किया गया । इस योजना की मूल विशेषता यह है दि इसके 


स्थानीय निकायों की बनावट श्ष्ह 


द्वारा तहसील में प्रशातन के नये स्तर वना दिये गये है। इस प्रकार जिलों 
के स्थान पर तहसील को प्रशासन की इकाई बनाया गया । जनपद योजना 


चाल, होने के दो वर्ष वाद १ जुलाई, १६५० को जनपद-तहसील प्रशासकीय 
रचना का उद्घादम किया गया । 


जनपद योजना के अनुसार सारे राज्य को ६६ जनपदों में विभाजित 
कर दिया गया । प्रत्येक तहसील को जनपद की संज्ञा दी गई | इसे प्रजा- 
तंनीय प्रशासन की आत्मपूरित इकाई बनाया गया। इनमें से कुछ इकाइयां 
अत्यन्त छोटी तथा कम साधनों वाली हैं । श्रत: बचत एवं कुशल सरकार की 
दुष्टि से यह उपयोगी समझा गया कि &६ जनपदों को प्रशासन फी दृष्टि से 
५८ बड़ी जनपदों में गठित कर लिया जाय । जतपद का मुरुय कार्यपालिका 
अधिकारी बड़े जनपद में अपना मुख्य कार्यालय रखता है। बड़े जनपद का 
स्वयं का कोई मुख्य कार्यपालिका अधिकारी नहीं होता; वह तो तहप्तीलदार 
के अधीन कार्य करता है। मुख्य कार्यपालिका अधिकारी को एक माह में 
कम से कम सात था दस दिन मुख्य कार्यालय में एवं अपने जनपद क्षेत्र में 
व्यतीत करने होते हैं ताकि जनता को सुविधा रहे, बहू जनपद के मामलों से 


(निकट सम्बन्ध रख सके, तथा जनपद सभा के सदस्यों के साथ व्यक्तिगत 
सम्बन्ध रख सके । 


नयी योजना के अनुसार राज्य प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन में एकी- 
करण का विकास किया गया है । जनपद योजना से पूर्व राज्य के जिलों की 
प्रशासन व्यवस्था को प्रशासकीय दोहरापन की व्यवस्था कहा जा सकता है । 
एक श्र तो राज्य सरकार की श्लोर से जिला अधिकारी कुछ विपयों का 
प्रशासन करते थे और दूसरी ओर स्थानीय क्षेत्र में प्रशासन के लिए स्थानीय 
निकाय थे । एक ही क्षेत्र में दो प्रकार की सेवायें मौजूद थीं भत्रः प्रशासन 
में एकरूपता एवं उद्देश्य की एकरूपता नहीं थी। नई यीजना के अनुसार 
इस अपव्ययपुर्णा एवं अनावश्यक दोहरी व्यवस्था को समाप्त करके दोनों प्रकार 
की सेवाश्रों को स्वीकृत किया गया | जनपद के मुख्य कार्ययालिका अश्रधिकारी 
को ए. डी. सी. तथा ए. डी. एम. की शक्तियां दी गई हैं । उसे इस द्ोजन् में 
सरकारी विभागों की सेवाओं का मुख्य समन्वयकर्त्ता बनाया गया है। इस 
समन्वय कार्ये को सुविधापुर्वक संचालित करने के लिए जनपद क्षेत्र में सरकार 
द्वारा नियुक्त अधिकारियों पर भी वह नियंत्रण रखता है । तहसील का वरिष्ठ 
कार्यपालिका श्रधिकारी जनपद सभा के मुस्य अ्रधिकारी के रूप में कार्य 
क्रता है। वह जनपद का प्रशासकीय अ्रध्यक्ष होता है तथा सभा द्वारा निर्धा- 
रित नीतियों को क्रियान्वित करता है । तहसीलदार को जनपद का उपमख्य 
कार्यपालिका श्रधिकारी एवं सचिव बनाया गया है । 


सवनिर्मित जनपद समाओं को अत्यधिक सत्ता एवं वि शक्तियां 
सौंपी गईं हैं। जनपद सभा को पुरानी जिला परिपदों की दमा को अधिक 
शक्तियां प्राप्त हैं । इसको १६ वाध्यकारी शक्तियां तथा १० ऐच्छिक शक्तियां 
प्राप्त है। उचित विकास कार्यक्रम भी समा को सौपे जा सकते हैं । संक्षेप में 
यहू कहा जा सकता है कि राजस्व, पुलिस तथा कानन एवं व्यवस्था आदि 
विषयों को छोड़कर सभी विषय जनपद सत्ता को उस्तायकिक ७ 8 


१६० भरत में स्थानीय सोक प्रशासन 


हैं। प्रशासन में दर्याप्त अनुमद भाप्त कर सेने के बाद सम्मवत समा वो ही 
मे विपय दे दिय जायेंगे। 


जनपदो को दी गई स्पायतता प्रुर्णा भ्रयवा हस्तक्षेप-विहीन नही है बयोंति' 
मह ऐसी हो भी नही सवृती । नई गोजना के भ्नुसार जनपर्रों पर सरकार के 
नियंत्रण वी व्यवस्था है। मुख्य जार्यपालिका अधिकारी से लेवर नीदे तक 
ड| वरिष्य स्टाफ राज्य सरवार सेदा कए सदस्य होता है तथा उसी बे दारा 
इगे वेतन प्राप्त होता है। जतपद समा पूरी तरह से एव विचारकर्सा ((0॥- 
#9८शॉ४८) निकाय है, इसके पास कोई भी पार्यपालिया भत्ता नहीं होती। 
मह धो सुस्य वार्यपातिका भ्रष्कारी के हाथों में रहती है जिसे सभावे' 
नियत्रण से पूरांत: स्वतन्न रपा जाता है । सरकार द्वारा जनपद की त्रियाओं 
घर सामान्य निरीक्षण, तिर्देशन एव नियत्रण रखा जाता है। सरशार धाहे 
तो समा की राय यो रह बरके मो बाय॑ कर सकती है। इस प्रवार सरवार 
जब भी 'वाहे जनपद की इच्छा एवं त्रियाप्रों को पूरी तरह नियत्रित कर 
सकती है । ऐसा वह प्रत्पक्ष रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग करके कर 
सकती है तथा अप्रत्यक्ष रूप से मुख्य बारयपा/लिता अधिकारी जैसे प्रधिकारियों 
के माध्यम से भी कर सकती है । इतना नियत्रणा सम्मवत; इस्ललिए रखा 
गया था ययोकि ये सस्‍्यायें वयस्क मताधिकार के आधार पर संगठित वी 
गई तथा इनम एंसे सोग झ्राये जितको अपने थये कार्य का कोई प्रशासकीय 
अनुमव नहीं था। अमल में सरकार वा नियन्त्रण भवरोधात्मक वी अपेक्षा 
सुघारात्मक अधिक है २ 


शु नी गु सत्ता ० ह का भी 
रशान। (क्षी फ फकी। 
[परम्ता; एएटप0ा5 077.0९8, 4ए्रफ्रताशगरार5] 


स्थानीय सरकार का संगठन इसलिए किया जाता है ताकि स्थानीय 
जनता अपनी समस्याओ्रों एवं उलझतों से निपटने के लिए स्वयं ही पहल करे 
तथा अपनी हीं शक्ति, श्रम एवं धन के आधार पर उनका समाधान कर ले । 
यह स्थानीय समस्‍यायें मुख्य रूप से वे होती हैं जिनका नागरिकों के दित- 
प्रतिदिन के जीवन से सम्बन्ध रहता है तथा जो कि तत्काल ही समाधान 
चाहती हैं क्योंकि थोड़ा रुमय बीत जाने के वाद उनका महत्व ही नहीं रह 
जाता । इसके अतिरिक्त इन सेवाओं में अधिक घन लगाने की आवश्यकता 
नही होती । यद्यपि ये सेवायें अधिक जदठिल एवं तकनीकी प्रकृति की नहीं 


होती किन्तु तो भी इनको समभने के लिए स्थानीय व्यक्ति का होना उपयोगी 
समझा जाता है। 


मोन्ठेग्यू हैरिंस ('रौश०ा8ए परिथ्वाग5$) के कथवयानुसार स्थानीय 
सत्ताओं द्वारा कये जाने वाले कार्यो के सम्बन्ध में दो मूल सिद्धान्त होते 
हैं ।! प्रथम सिद्धान्त यह है कि स्थानीय सत्ता प्रत्येक उस कार्य को कर सकती 
है जिसे कि वह यह समभे कि समाज के लिए जरूरी है। वह ऐसा कोई 
कार्य नहीं कर सकती जिसे करने के लिये कानून द्वारा स्पष्ट रूप से मना 
किया गया हो अथवा कानून ने उसे करने का उत्तरदायित्व किसी अन्य सत्ता 
को सौप दिया हो । दूसरा सिद्धान्त यह है कि कोई भी स्थानीय सत्ता ऐसे 
किसी कार्य को नही कर सकती जिसे करने का उसे संसद के व्यक्तिगत भ्रथवा -* 
सरकारी कानून द्वारा उत्तरदायित्व न सौपा गया हो। इस सम्बन्ध में एक 
तीसरा सिद्धान्त और भी है जिसका कि सोवियत रूस में प्रचलन- है | इस 
सिद्धान्त के अनुसार कानून द्वारा यह स्पप्ट कर दिय्रा गया है कि ऐसा कोई 
मी विषय नही है जिस पर कि स्थानीय सत्ता कार्य व कर सक्ते; किन्तु 
इसके कार्यो को उच्च सत्ता द्वारा प्रमावहीव बनाया जा सकता है। यूरोप के 


विभिन्‍न देशों की स्थानीय सरकारें इन सिद्धाल्तों में से ही किसी के आधार 
पर कार्ये करती हैं । 


3. “+उशाश्च6 बा९फज0 गाए ज़ांएणेए९४ 7682 क02 दाल हटा; | 
शा49 ०४ छलाजं$९७ 99 002 8णी0ग€३.! ये 000८ 
"ारैवणा087र विदाई, (०फफश्राभाएड ॥,0०्व छण्प्वगगथा 
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श्र 


श्ध्र ऋारत में स्वातीय छोव धशासन 


किठी भी देश में स्यारीय सरवरार के कार्य या तो वाध्यकारी 
जा के कक भ रू कप] 
के विस्तार के सम्बन्ध मं उस बुद्ध स्वेष्छ पूर्ण शावायां सोगा जा सकता है । 
प्रेंट ब्िटे।! बी स्वानीय साररार एसे भी कार्य करतो है जिनको कि इन दोनो 
ही श्रेणियों के मध्य वा माना जा सके ॥ इसमें डेस्द्रीय सरवार द्वारावम 
से घम वी मापदण्ड निश्चित बर दिया जाता है तथा स्थानीय सत्ता यदि 
चाहे ता उससे बाहुर भी जा सकती है । "0 है 2 
स्थातीय सरकार के कार्यों वे बारे मे कोई एक्रूपता नहीं है। प्रत्येक 
देश को इस सम्बन्ध मे प्रलग-मलग नीतियां हैं। सघ राज्यों में तो यहां तक 
है कि उसकी विभिन्‍न इक्टपह्यों से स्थारीय सरकर हे कार्य अलग-अलग 
होते हैं। एग देश में जिन वार्यों को बरने मे लिए स्थानीय 98काइयों को 
उत्तरदायी ठहराया गया है, दूगरे देशों मे वे ही कार्य गेन्द्रीझत करके या तो 
केन्द्रीय सरवार क अधिकारियों द्वारा प्रगासित कराये जाते हैं भ्रयवा स्थानीय 
सरकार हो केन्द्र सरकार के मप्मिकरण के रूप में इनको सम्पन्न करती है) 
स्थानीय सरबार द्वारा किये जाने वाले कार्यों मे विशेष रूप से उल्लेखनीय 
कार्य हैं--पुलिस, शिक्षा, सडक, गृह, नियोजन, जन-सहायतां, बेरोजगारी, 
व्यापारिक उद्यम, पुस्तवालय, न्याय का अशासन, धादि । 


इस धरवार स्थानीय सस्थाम्रो द्वारा वई प्रदार वी सेवायें अदान वी 
जाती हैं | इतने पर भी यह एक तथ्य है कि ऐसे बहुत कम लाग ही स्थानीय 
सरकार के बारे मे अधिफ ज्ञान रख पाते हैं जिनका वि इससे सम्बन्ध नहीं 
है । गली के झाम व्यक्ति के लिए सगरपालिका एक दूर की चीज है जो कि 
समय-समय पर उसके शूड़े के ढोल क्यो खाली वरती रहती है। गदि उससे 
पूछा जाये तो वह मुश्किल से ही ऐसी भ्रन्य किसी सेवा का नाम बवा सकेगा 
जिसे कि स्थानीय नगरपालिका द्वारा सम्पन्न किया जाता है। यद्यपि नगर» 
पालिका जनता की लगावार उनके जीवन ग्र सहायता करती रहती हैं। 
स्थातोय सरकार से व्यक्ति का सम्बन्ध जन्म से पूर्व ही हो जाता है जबकि 
उसकी मा को गर्भ के समय भ्रस्पताल द्वारा सेवायें प्रदान की जाती हैं । 

जन्‍म प्रहण करते ही बालक का झागमन नगरपालिका भ्रथवा किसी 
भी स्थानीय सत्ता को सूचित किया जाता है। बालक के प्रारम्मिक विकास 
मे स्थानीय सरवार की पर्याप्त रुचि रहती है। स्थानीय स्वास्थ्य सत्तायें इस 
बात की देखमाल रखती हैं कि माता-पिता द्वारा बालक के साथ कंसा ब्य- 
बहार किया जा रहा है । कुछ वडा होने के बाद बालक को अन्य स्थानीय 
भनच्चा भर्थात्‌ नहर स्कूल को सेवायें प्राप्त होते लगती हैं । जक वह प्राच वर्ष 
का हो जाता है तो स्थानीय सरकार द्वारा सचालित ध्राथमिक स्कूलों मं बह 
मर्ती करा दिया जाता हैं। स्कूल म भ्रध्ययन के समय भी भस्पतालों द्वारा उसे 
मेडीक्ल सेवायें प्रप्त होरी रहती हैं । स्कूल म॑ ज्री उत बालकों 2 पर विशेष 
ध्यात दिया जाता है जो वि शारीरिकया सानसिक रूप से अपाहिच होते 
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अनुसार ही की जाती है । मकानों में परनालों को व्यवस्था को जातो है । 
स्थानीय सत्ता उनको था तो स्वयं ही जल का वितरण करेगी श्रथवा दस 
बात का प्रवन्ध करेगी कि कोई अन्य अभिकरण उनको शुद्ध एवं पर्याप्त जल 
प्रदान करे । गहस्वामी हारा फेंकी गई बेकार चीजों को श्यदृका ऋरके 
हटाया जायेगा ॥ उसके घर के बाहर की गली में प्रकाश किया जायेगा, गली 
की मरम्मत की जायेगी तथा सफाई भी की जायेगो | 


स्थानीय निवतय द्वारा व्यक्ति को यातायात का साधन प्रदान किया 
लायेगा १ जहां बहीं यतायात का प्रवन्ध किसी व्यक्तिगत मंस्था द्वारा कर 
दिया जाता है वहां भी उसका संचालत स्थानीय संस्था के नियमन के श्रघीत 
किया जाता है तथा जो पुलिसमेन उसे तियमाधीन रखता है वह भी प्राय: 
स्थानीय संस्था का ही कमंवारी होता है। यदि व्यक्ति गली में चलतै-चनते 
ही दुर्घटवा-प्रस्त हो जाये तो चिकित्सायान उसे भ्रस्पताल तक पह*चा देगा । 
यदि व्यक्ति अ्रसावधान है और अपनी सम्पत्ति में आग लगा देता है तो भ्रग्नि 
रक्षा सेवायें श्रावर उसकी सहायता कफरेंगी। 


लाली समय में व्यक्ति स्थानीय पुस्तकालय हारा ली गई पुस्तकों के 
साथ स्वस्थ मनोरंजन कर सकता है। यदि व्यक्ति दूरस्थ स्थान में रहता है 
तो चल पुस्तकालय उसकी सेवा कर सकता है । छुट्टी के दिनों में वह स्थानीय 
सरकार द्वारा प्ंचालित, कला-प्रदर्णनियों एवं अन्य मनोरंजन के स्थलों का 
उपयोग कर सकता है। अन्त में, जब व्यक्ति के कार्य करने की उम्र समाप्त 
हो जाती है और वह श्रधिकतर बीमार रहते लगता है तो परिवार बाले लोग 
टसकी देखमाल करने में परेशानी का अ्रनुमव करते हैं श्रोर ऐसी स्थिति में 
स्थानीय सरकार द्वारा संचालित संस्थायें उसे उसी की उम्र वालों के साथ 
रखने का प्रवन्ध कर देती है। मरने के.बाद व्यक्ति का जहां श्रन्तिम संस्कार 


किया जाता है वह श्मशान भूमि भी स्थानीय संस्था द्वारा ही प्रवन्धित की 
जाती है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थानीय सरकार द्वारा स्थानीय नागरिकों 
को अनेक सेवायें प्रदान की जाती हैं। यदि हम स्थानीय सरकार के कर्म- 
चारियों के व्यवसायों एव कार्यो पर विचार करें तो पायेगे कि इसके कार्य 
बोर भी अधिक व्यापक हैं। स्थानीय सरकार का एक मुख्य . कार्य लोक 
सेवायें प्रदान करना है जिनको प्राप्त करने के लिए रेट तथा कर प्रदान 
किये जाते हैं । स्थानोय सत्ता का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य आवश्यकता के 
अनुसार जिले में रहने वाली जनता की क्ियाश्रों पर नियंच्रर्स रखना 
है। इस कर्तव्य को प्रा करने के लिए स्थानीय सत्ता उपनियम बनाती है तथा 
उत लोगों को सजा देती है जो कि उत उपनियमों का पालन नहीं करते | 
स्थानीय निकायों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के बारे में सामान्य 
से जनकारी प्राप्त कर लेने के बाद यह जानना उपयोगी रहेगा कि भा हक 
में स्थानीय संस्थायें क्या-क्या कार्य करती हैं । जैसा कि स्थानीय बस्थाओ के. 
* पैवावठ का अध्ययन करते समय हमने पढ़ा था, भारत में स्थानीय निक्र की 
शहरी एवं ग्रामीस क्षेत्रों के आधार पर अलग-अलग संगठित (: गकायों 
इन क्षेत्रों में मी जनसंब्या के आजार पर विश्िन्न हि नकायों क्या है । 
कायों की रचता की गई 


शहर भारत में स्थानीय सोक प्रणारा 


है। यहा हमारी रुचि वा वेन्द्र शहरी क्षेत्रो में स्थित मगर निगम एवं सगए- 
पाविवायें आदि हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पाया, पंचायत समिति, 
जिला परिपद, ग्राम समा एवं न्याय पचायत प्रादि-प्रादि हैं। इसने बार्यों को 
देसने बे वाद यहू स्पष्ट हो जायेगा वि भारत में स्वॉनीय निय्रा्ों सै बयां 
पुछ करने पी आशा की गई है। बैमे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों बे' स्थानीय 
निवायो फ बीच बंध त्री दृष्टि से एवं भूव अलर है भर बह यह है हि 
देहाती क्षेत्रों #" निकायों को मुख्य रूप से विशय कारों व7 उत्तरशचिति 
अीँंपा गया है। यथपि वे नाग्रिव है 840 के बार्य भी एम्पन्त करते हैं 2 
ये बाय प्रमुख नहीं होते । इसक प्रहरी क्षेत्रों मं स्थानीय निकाय 
808 हप उत्तरदायित्व नागरिक सुविधारयें श्रदात कहता है । इतर! विवश 
में दखत नहीं होता। इग विभिन्न स्थानीय निजाया द्वारा गिये जानें 
*द ले कार्यों का सक्षित पह्यपत निम्त प्रवार दिया जा सरती है -- 


नगर निगर्मों के कार्य 
[एजालाणा$ ण 0९ छष्यालु)॥) 0०7:्ुणआ/फरा4] 


भारत मे बड़े तगरो के प्रशासन वे लिए नगर निगम की स्पापता वी 
गई है । दिल्‍ली, वलवत्तां, मद्रास, यम्बई, पटना पश्रादि राज्यों वा स्‍्वागीय 
शासने इसी निताय द्वारा चताया जाता है । दिल्ली नगर निगम में ५० पार्षद 
हैं तथा ६ एल्डरमेत हैं। इमका कायकाल ४ बंप है। केंद्र सरपार भादे ता 
इसे कार्मताव वो अधिर से अधिक एवं वर्ष वे लिए बढ़ा सपती है। पार्प॑ दो 
था चुनाव वयत्क मताधिकार बे आयार पर प्रत्यक्ष रूप से तिया ता है। 
इसके लिए दिल्‍्ती को बई याडों म॑ विभाजित कर दिया जाता है। भूगाव 
के तुरन्त वाद होने याली बैठ7 में एल्दरमेव था चुनाव 4२ लिया णाता है। 
भद्राप्त के नगर निगम रू ५० परषौद हैंतया पाँच एहडरमेन हैं। धार्यातय 
का वायवाज सीन वर्ष होता है। राज्य सरमार द्वारा पगरपालियां प्रशागत 
में विशेष भान एय पनुमव रखने याले प्नेव विशेष पावदों यो विशेष विषयों 
थे' लिए नियुक्त विया जा सकता है। इस प्रकार मियुकतर थिशेष पार्षद) परि> 
चंद वे बेवल उपी विपय में भाग ले सबया है जिगके! लिए उसको निमुकता 
विया गया है । विन्तु बढ़ परिषद की गिसी भी घैठय में भा राजता है तथा 
मत देने के प्रधिक्ार के बिता ही उसने वाद-विय्रार्द में मांग ले सबता है । 
* बजव॒ता नगर निगम में ७६ पार्षद हथां ५ एस्डरमेन हैं। इनजा वार्य 
काल ह वर्ष होता है। बम्युई मगर निगम में (२४ पार्ष द होते हैं। प्रत्येतः 
पार्षद वा वार्यबाल धार बर्ष होता हैं। 


इत थारों ही मगर निग्मों के कार्यों बे रास्ब्राध में एज उत्तेसनीय 
आात यहे है शि दितवी तथा वम्बई की निगम थे अधिनियर्मों मं तगर विगस 
के थाध्यवारी एवं ऐच्छिए कार्यों वी विषय त॑ गूषी दी गई है विम्तु सत्रास 
एवं बलाता मे प्रपितियर्मा मे इस संस्वाध में मेव शामास्य यादें ही बड़ी 
गई हैं। इन दोनों ही राज्यों वे! अधिनियर्मी में घटा गया है रि शहर थी 
मगरवालिंता सरकार, निगम में निहित रहेगी जो रि अधिनियम, मिगम, 
उपतिपत्त, विनियम आदि के चुधीय रहूइर कार्य बरेगी। विशशु परिणद विसी 

पल 


हक: पढे लंच नव हक (जलती कर ९. जा न आई अकाय, 


स्थानीय सत्ताओं के- कार्य .... . १६५ 
सकती जो कि इन्‌- नियमों अथवा: श्रन्य . नियमों हारा झायुक्त अथवा किसी” 
स्थायी समिति:को विशेष रूप से सौंप दिये गये हैं। 'मद्रांस अधितियम में यह 
कहा गया है कि यदि किसी कायें के सम्बन्ध में किसी भी नगरपालिका सत्ता 
को कोई संदेह हो तो वह...मामला. मेयर द्वारा राज्य सरकार के सामने पेश, 


किया जा सकता है। .उस. पर राज्य सरकार का निर्णव अन्तिम माना 
जायेगा । 


वम्बई तथा दिल्ली के. अधिनियमों . में. नगर सिगम के कार्यों को दो 


भागों में-विभाजित कर दिया गया है ।. ये हैं:-वराध्यकारी कार्य तथा ऐक्िंकं, 
कार्ये!। इन दोनों -मागों :में अनेक कार्यों संमांहित किया ग़या हैं जो कि; 
निम्न प्रकार हैं--- 


बाध्यकारी कार्य 09र8॥/0ए उााएत०5 ] 


(१) नालियां एवं ऐसी ही अन्य साव जनिक सुविधायें 

(२) सरकारी एव व्यक्तिगत उद्दे श्य से जल का वितरण 
(३) कीचेड़ेंतंथां: मल को:इकट्ठाःकरना और हटाना. 

(४) गन्दी वस्तियों की सफाई ७४ ४: :. ३... ०-० 
५) मुर्दों का अन्तिम. संस्कार .करने के ,लिए श्मशान .भूमि का 

नियमन एव. देखभाल करना... :: , ४ का 

६) जन्म तथा मृत्यु को पंजीकृत-करना - की 
७) जनता में टीका लगवात़ा - 
८.) खतरनाक बीमारियों को रोकना 
६) 


श्रस्पताल 'डिस्पेन्सरी तथा अ्षत्राथों के लिए कल्याण-केन्द्र 
खोलंना नल हे 
) खतरनाक -एवं घातक़ व्यापारों:पर नियेत्रण रखना .. 
११)-खतरनाक'मवनों, को.हटा देना | , ; . के जे कप 7 पर ३ 
(१२) सावजनिकलियां एवं पुल बनवाना, |... .. |. 
. “(१३) सांब जनिक॑ गलियों में-प्रकाश- एव-सफाई का प्रबन्ध. दिस 
+ :ह४) गलियों एवं घुलों पर से बेकार: चीज़ों को हटाना... 
(१५) गलियों को गिनना: तथा उनका नाम/रखना . . , .... पु 
/ (१६) प्राथमिक शिक्षा के-लिए स्कूल:खोलता ..... . ह॒ 
(१७) विज़ली वितररा, सड़क यातायात एवं जल-वितरश सेवाग्रों के 
लिए:जउद्यमों की रचंतां, स्थापतां एव! प्रवन्ध करना । 2 
(१८) नगरपालिका क्रार्याल्य एवं निगम की अन्य सम्पत्ति की रचना 
'. ” एवं मरम्मत. .. ..- हि 
ऐच्चिक: कार्य [ ि5९०९व०ाक्षए एए॥९(०5५ :-... 


(१) भत्य रा द्वारा ४ शिक्षां को. बढ़ावा देना ' 
' (२) सुस्तकालओं, अज्ायवरध रों, कल्रा-प्रदर्श नियों आदि 
मम का आयोजन 


(३) साव जनिक पार्क, बगीचे तथा, मनोरंज॑न शह बनाना हा 
हर 

(४) मवनों एवं भूमियों का सर्वक्षण, करना, 5 

(४) शादियों का . पंजीकररुा. .' 


्् 


श्च्द भारत में स्थातीय लोक प्रशासन 


(६) प्रग्तिरक्षक', श्राराम, गृहू, गरीव-गृह, बालक-गृह भ्रादि का प्रवनन्‍्ध 
करना 4 
ब्वई शहर में राज्य सरकार द्वारा १० मेडीकल सस्थाओं का प्रवन्ध 
किया जाता है । इसके लिए नगर निगम राज्य सरकार को प्रत्यक माह की 
पदुसी तारीख को ही २४५४१ रुपय प्रदान कर देता है । 

दिल्‍ती की नगर नियम द्वारा नई दिल्ली की नगरप्रालिका समिति 
को पीने का पानी वितरित करना होता हैं । नई दिल्‍ली वी नगरपालिका 
जिन परनालों का उत्त रदामिव नियम को सौंप दे वे भी इसी के द्वारा प्रगा* 
५8 दो। तथा इनका खर्वा मी अनुपात के आधार पर नगरपालिका को है 

ता होगा । 
नगरपालिका के कार्य , 
[796 क8४९०७5 ७ १०फाल?3ञ 5] 

नगरपालिवायें प्रेक्षाइत छोटे शहरों में वहो कार्य करती हैं जी हिं 
बढ़े शहरों म नगर निगम द्वारा डिय जाते हैं। सामात्य रूप से इसके मुख्य 
कार्यों वा प्रष्यपन निस्‍्त शीर्षकों मे क्रिया जा सकता है-- 

१. जन स्वास्थ्य [?ए॥०८ प०॥४]--जन-स्वास्थ्य से सम्बन्धित 
सैदा्ों का क्षेत्र भत्यन्त ब्यापक होता है तथा इसमे व झतेक सेवायें ग्रा जाती 
हैं जितगा सम्बन्ध वीमारी को रोकने से है, जैसे कि सफाई सेवायें भ्र्थात्‌ 
नालियों एवं गलियों की सफ़ाई का प्रावधान एवं निरीक्षण, मोजन तथा 
दवाप्रों वा निरीक्षण, ऐसे व्यवहारों को रोरता जो कि स्वास्थ्य पर बुरा 
अमर डालते हा । दूमरे दे सेवायें जो कि स्वास्थ्य की उन्नति म॑ सहायक हू, 
उदाहरण के जिए स्तानगृह एवं सफाई-गृह दताना “गर्भवती स्त्री एवं बलिका 
के लिए कच्याण सेवायें प्रदान वरना । तीसरे, दीमारी का इलाज फ्रने से 
सम्दन्धित सवाये” उदाहरणाय क्विनिक एवं चित्रित्सा केन्द्रा की ध्यवस्था। 
इस प्रकार बीमारी को रोकता, स्वास्थ्य को प्रोत्माहन देवा एवं बीमारी का 
इलाज करना-ये तगरपाजिकाओं द्वारा जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र मे किप्रे जाने वाले 
दीन मुरुष कार्य हैं । इनको सम्पन्न करने के जिए वह क्यांलया करती है-इस 
पर थाड़ा प्रश्ाश डालता भी उपयोगी रहेगा। 

(४) बीमारी थेक्ने के लिए--शहर में बीमारियां न फैतते पाये 
इसके लिए नगरपालिका द्वारा अनेक कार्य सम्पन्न किये जाते हैं । प्रथम, वह 
सालों एवं नातियों की सफाई तथा उचित व्यवस्था का प्रवन्ध वहती है। 
भाले का बार्य एक से अधिक घरो की कीचड़ को बाहर ले जाना है ) नाला 
स्पक्तिगत भी हो सकता है और सरकारी भी, अर्यात्‌ वह ग्रृद् स्वासी द्वारा 
भी बताया जा सकता है और सरकार द्वारा भी । व्यन्तिगत नालों की देख- 
भाव उनके स्वामिद्रो द्वारा की जाती है, यद्यपि स्थानीय तिक्माय भी उस पर 
अपना वर्षवेश्षय रखते हैं ॥ स्थानीय सत्ता सबतों के स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रबन्ध 
का मी पर्यवद्षण करती हैं त्या चाहें तो ऐसा करन के विए वह उपनियम 


भी बना सकती है । समी ब्यक्तिगत नासों को बाद में चत्त कर दई सरकारी 
आया अक आकर 2 कम "किक की, जर अर के कक मोम का 2 इन कम... हि ीप+  बयक हक ४ पड अमआदक 
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व्यवस्था रहे । नाली का सम्बन्ध प्रत्येक धर से व्यक्तिगत रूप में होता ॥ 
सड़कों एवं मोहल्लों से पानी को ले जाने के लिए भी नालियां होती हैं। 
स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों वा यह मुख्य उत्तरदायित्व होता हैं कि रे 
देसे कि उनके क्षेत्र में नालियों का उचित प्रवन्ध किया गया है श्रथवा नहीं । 
शपने सफाई से सम्बन्धित उत्तरदायित्वों के सहारे स्पानीय सत्तायें शौचगृह 
धनाने का झधिकार रखती हैं। 


दूसरे, स्थानीय निकाय सार्वजनिक हृष्टि से जल के उपयोग एवं 
वितरण पर नियत्रण रसते हैं। यद्यपि नदी के तट पर अथबा भरनों के निवट 
रहने वाले लोगों को यह कानूनो अधिकार होता है कि वे उसका उपयोग कर 
सके । किन्तु यदि स्थानीय सत्ता आवश्यक समझे तो इस प्रयोग को नियमित 
मो कर सकती है । यदि शहर में वितरित किया जाने वाला जल किसी बन्‍्ध 
या तालाव से आता है तो स्थानीय सत्ता को यह श्रधिकार होगा कि उसके 
ऊपरी भाग को ढक दे तथा उस पर शभ्रावश्यक नियंप्रण रखे ) स्थानीय सत्ता 
द्वारा ही क्षेत्र की जनता फे लिए नल के पानी की व्यवस्था की जाती है। 


तीसरे, घातक व्यापार पर रोक लगाने के लिए स्वानीय निकाय 
स्वास्थ्य निरीक्षकों की नियुक्ति कर देते है जो कि स्वास्थ्य के लिए घातक 
चीजों की बिक्री पर रोक लगा सके। इसके भतिरिक्त फैक्ट्रियों, पशुपालन गृहों, 
घुए गृहों से, रुके हुए पानी से तथा ऐसे ही भन्य स्थानों से गन्दगी फीलने का 
डर न रहे, यह देखने के लिए भी निरीक्षकों द्वारा कार्य किये जाते है। बुछ 
ऐसे व्यापार, जिनके कारण दुर्गेन्‍्ध फैलती है तथा जो जनस्वास्थ्य के लिए 
घातक है, पर स्थानीय सरकार द्वारा उचित नियंत्रण रखा जायेगा । 


चौथे, स्थानीय निकाय द्वारा घरों के कूड करकट को हटाने का उचित 
प्रबन्ध किया जाता है । जमीन के नीचे चलते चाले मल पाइपों की सफाई की 
जाती है। वे घरों के लिए कूड़ा गृह रखने का भी प्रावधान बना सकते है । 
स्थानीय सत्ताये कभी-कभी गलियों को धोने का कार्य झरती है । 

पांचवें, मोजन तथा दवाष्टयों के बारे में स्वानीय सरकार द्वारा कुछ 
मापदण्ड तय कर दिये जाते हैं, तथा दूध, मवखन, आटा एवं भ्रन्य खाद्य पदार्थों में 
शुद्धता रखने के लिए पर्याप्त प्रयास किया जाता है। खाद्य पदार्थों का उत्पादन 
रक्षण, बिक्री एवं प्रयोग पूर्णेत: स्वास्थ्य के नियमों के झाधार पर ही किया 
जाये । विपेले भोजन की तुरन्त ही इन निकायों को 288 देनी चाहिए । दूध 
बेचने वालों को पंजीकृत कर लिया जाता है। बाजारों में इनका निरीक्षक 
कार्य करता है । भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों के नस ने लिए जा सकते है 
ताकि सरकारी विश्लेपणकर्ता द्वारा उनका अध्ययत्त किया ज। सके। नगर- 
पालिका द्वारा स्वयं का बाजार भी खोला जा सकता है। 


छठे, नगरपालिकायें छून की बीमारी के को 
कुछ कदम बढाने का अधिकार रखती हैं । ऐस प्रसार को रोकने के लिए 


दी घीमारियों की थानीय 
स्वास्थ्य मधिकारी को दी जानी चाहिए । इन बीमारियों की पानी वरिस्थाति 
30320 रहती है । इन बीमारियों से प्रभावित व्यक्ति को तुरन्त ही 
के परिवार वो 55) 5... सकेता है। छत की बीमारी से अमावित व्यक्ति 


(हू भारत में स्थातौय थोड प्रसोसन 


सातवें, स्थातीय सत्ता द्वारा भववात शिशु के छ. माह के मोतर- 
भीतर टीक लगाने चाहिए, यदि घराता-पिा द्वारा प्रधिक्र विरोध न दिया 
जाये । ं 
(8) स्वासत्प्य को प्रोत्याहन (छण्जणा०्डें व सत्बाक्त)--बवता 
$| स्वास्थ्य को प्रात्साहन देत के जिए स्थानीय लिकाय, सर्वेश्रयम, स्नावबृह 
श्ादि बताने का झधिकार रखते हैँ । बह तरणवान भ्रादि का भी प्रवन्ध कर 
# सदती है ॥ तरघठाली का केवल सरकारी उद्देश्य के लिए मी रखा जा सकता 
है। कई शहरों से कपड़े धाने के स्थानों का मी प्रदग्घ किया जाता है| 
दूमरे, गर्भवतो स्त्रो एव बच्चों के कल्याण के लिए स्थानीय सत्ता द्वारा 
जच्चागृह खोने जाते हैं जहा जन्म से धूर्व एव बाद में बच्चे को पुरी देखमाज 
की जा सके तथा भावी सर्तात को स्वस्थ एवं सुन्दर बताने में संद्वौयता की जा 
सके । गिशु-तैल्याग के कार्य टस समय तक जारी रह सकते हैं जद तक कि 
दालक स्कूल भे जाने लग जाये । उसके बाद स्कूल में स्थानोय शिक्षा सत्ता 
/ द्वारा मैंडिकस सेवाएं प्रदान की जायेंगी ॥ बालक का जन्म होने की सूचना 
स्थानीय मैडीकल भ्रधिक्रारी को दी जानी चाहिए ठाकि बह सहायता एव 
भरामर्ग दे सके सन 


तीमरे, कह्दी-कहीं इसे भी स्थातीय सरकार का उत्तरदायित्व माता 
जाता है हि प्रत्येक सेत्र में योग्य एवं पर्याप्त दइयां मित्र सके । इसके लिये 
स्थार्नय सत्ता स्वय ही दाइया नियुक्त कर सकवो है नहीं तो स्वेच्धापूर्ण 
संगठनों को ऐसा करने के लिए कह सकती है| भें 

(८) बीमारी का इलाच ((छव्भ गॉकध्श॥)-- स्थातीय सत्ता 
का यह एक महत्वपूरा दत्तरदावित्व समझा जाता है हि वह चिहढ़ित्सा के 
लिये अस्यतातों तथा भन्य कंन्द्ों को व्यवस्था करे। बड़ी स्थानीय सत्ता द्वारा 
अस्पताल खाँने जाते हैं तया निदान केन्द्रों की व्यवस्था वी जाती है जब छि 
छोटी सत्ताएं समुक्त समितियों एवं मन्डलों द्वारा डिस्पेल्सरिया झादि खोल 
देती हैं । स्पातीय झत्ता द्वारा स्वास्थ्य केन्द्रों में इस प्रकार की मी व्यवस्था 
की जा सकती है जहा कि एक दावटर घव॒वा कई डाबटर जनठा को स्वास्थ्य 
सम्दन्धी सताड़ देने के लिये ब्राप्त दो सहूँ। स्थातोप्र सत्ताओं द्वारा चिकित्सा 
घान की सुविधाए “प्रदात को जाती हैं जो हि न सेवल यल में दुर्घटनाग्रस्त 
भ्यक्ति को ही ले जाती हैं 328 0# 85 रोगियों को भी उतऊे घर से अस्पताल 
तथा अस्पतास से घर खक साने-ले जाने का प्रवन्ध करती हैं । हि 

(२) गृह, एड्र नियोजत, भवन एर्द पार (सत्काण्ट, परणता छ|३- 
एण्ड, ठिण्णी2ए४,_ स्गोंड)--स्थानीय सत्तायें गृह निर्माण के कार्य मे 
पर्याप्त हस्तशेप रखती हैं । यह कड्ठा बाता है दि केवल मेडीकल देखमाल 
सथा सफाई के सम्बन्ध में कुछ कदम उठाने मात्र से ही छत-जीवन अच्छा 
भरद्दी खत सकता । जतता का स्वास्थ्य बडुत कुछ घर की उचित दशाप्रो पर 
निर्मर करता है । इसतिए जन-स्वास्थ्य से मिलती-जुबती सी सेवा के रूप में 
कयानीय सना को जतता की नियास स्थान सम्बन्धी भावश्यफ्त्तामों के बारे प्ले 
भी कुछ अधिकार प्रदान किये गये हैं। प्रारस्म में स्थातीय सत्ता के इन कार्यों 
का सप्दस्ध भडदूर दर्क से ही बताया गया किन्तु दाद में निदास स्वान की 
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कमी से उत्पन्न समस्याओं के प्रसंग में मध्यम वर्ग कोलमी इन कार्यों के अस्त- 
गत ले लिया गया । क्षेत्र के विभिन्न भागों में स्थानीय सत्ता द्वारा अनेक घरों 
“का निर्माण कराया जाता है । गृह निर्माण फी शक्तित के अन्तर्गत -दुकानों एवं 
अन्य प्रावश्यक भवनों की रचना का कार्य भी झा 004 हैं एयह गृह निर्माण 
क्वार्टंस के रूप मे हो सकता है अ्रधवा श्रन्य दूसरे रूप में । 
स्थानीय सत्ता गन्दी वस्तियो को खाली कराने का अधिकार रखती 
है । यदि किसी क्षेत्र में गृह दशायें इतनी बहतर हो जायें कि वहां के निवा- 
सियों को रहने में भी परेशानी महसूस होने लगे तो स्थानीय सत्ता उन सभी 
मकानों को खाली करने की आज्ञा प्रभारित कर सकती है । किसी भी यब्दी 
-चस्ती को समाप्त न करके, स्थानीय सत्ता उसे पुतविकास का क्षेत्र भी घोषित 
कर सकती है तथा मन्‍्त्री के सम्मुस वह उस क्षेत्र के पुतत्िकास की योजना 
रखेगी अथवा गृह रवामी स्वयं ही पुनविवास की योजना को स्थानीय सत्ता 
के सामने रख सकते है तथा उसे क्रियान्वित करने के लिए स्वयं कदम उठा 
सकते है | यदि स्थानीय सत्ता, गृह-स्वामियों की योजना को स्वीकार कर 
लेती है तो वह पुनविकास के कार्य को उन्हीं के भरोसे पर छोड़ देगी । 
स्थानीय सत्ता को यह भी अधिकार दिया जाता है कि वह भग्न इमारतों 
आदि की सम्पत्ति को खरीद व बेच सके । स्थानीय मत्ता को श्पने क्षेत्र का 
सर्वेक्षण करने का श्रधिकार दिया गया है ताकि वह इस बात का पत्ता लगा 
सके कि कहां अधिक भीड़भाड़ है । जो गृह स्वामी भ्रधिक भीड़माड इकट्टी 
करने के लिये उत्तरदायी है श्रथात्‌ छोटे से मकान में श्रनेक किरायेदार भरे 
हों तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा, सकती है । स्थानीय सत्ता द्वारा 
मन्‍नी के सम्मुस्त यह प्रस्ताव रसा जा सकता है कि वह नये घरों की रचता 
करके अधिक भीड़माड़ पर रोक लगाये । 
स्थानीय सत्ता स्वयं इस वात का निरीक्षण करती है कि उसके क्षेत्र 
के लोगो के घर ऐसे हों जिनमें व्यक्ति की श्रावश्यकताए' पूरी हो सके | इसके 
लिए वह घरो की दशाओं के वारे मे नियम तथा उपनियम बना सकती है 
तथा श्रमिकों के घरों का निरीक्षण +$#रा सकती है । स्थानीय सत्ता गृह- 
स्वामी को मकान की वांछित मरम्मत कराने को फेह सकती'हैं' शौर यदि 
ऐसा न किया गया तो वह उस मकान को तलोडसे तंक की कार्यवाही कर 
सकती है । ४ हु 
स्थानीय सत्ता एक सीमित रूप में छोटे घरों की खरीद के लिये 
इच्छुक लोगो 'को सहायता प्रदान करती है। निवास एवं अन्य उद्देश्य से बनाये 
गये सवतों का स्थानीय सत्ता द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ताकि वह 
यह देख सके कि वे उचित एव सुरक्षित रूप से अनाये गये है अथवा नही, 
उनमे पर्याप्त स्थान है भ्रथवा नही, वे अतावश्येक रूप से ऊँचे न हों, उनमें 
सफोई का पर्याप्त प्रवन्‍्ध हो, जल वितरण एवं रोशनी दोनों की उचित व्यव- 
सथा हो । इसके लिये उपतियम बनाये जा सकते है ) कोई भी भवन चनाने 
से भू उसका नक्शा के नयरपालिका द्वारा पतस-कराना होता है । खतर-- 
नाक भत्रनों के सम्बन्ध में स्थानीय सत्ता उचित कार्यवाही कर सकती है। 
जितने भी सामान्य निवास 


थ निवास गृह हैं, वे सभी स्थानीय सत्ता के यहाँ पंजी. 
ऊऋच होते है तथा. उनका! संचालन स्थानीय सिक्नाज- ७ ०... ०० के यहाँ पं कि 
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विया जाता है। शहर एवं बसस्‍्वा नियोजन एक मयी सेवा है जो कि स्थातोय 
मरबार द्वारा सम्पन्न वी जाती है। इस सेवा की प्रोर आजवस विशेष ध्यात 
दिया जाता है क्योकि योजनाबद्ध रूप से शहर में भवनों एवं सार्वजनिक 
स्पानो वी रघता के दाद हो शहर का एवं वांधधित मक्शा श्राप्त क्याजा 
सकेगा । अतीत काल में झनियमित विद्ञास के परिणाम-स्वरुप प्नेक सम> 
स्थार्ये सामन घाई । घर भौर बस-कारखलाने पास-्यास ही बन शये, मुक्त 
स्थात वम तथा अपर्याप्त रहे । पिसी मी शहर का ऊंपरी रुप तथा उसरो 
कुशलता एक प्रत्यग्त महत्वपूर्ण विषय है जिसका अन-जीवन पर प्रत्यक्ष एव 
प्रभत्यक्ष रूप से मारी प्रमाव पता है । ) 
भवनों की रचना एवं उनके डिजाइन पर नियत्रणा करने के भतिरिक्त 
स्थानीय सत्ता यह देखने का भी अधिकार रखती है कि भवन का उपयोग किस 
रूप में विया जा रहा है तथा उसवे रूप को विस प्रकार विव्तित शिया गया 
है। सत्ता चाहे तो प्रपन क्षेत्र को उद्दे श्य बी दृष्टि से पिमिस्न क्षेत्रों में विमा> 
जित कर सकती है, उद्ाहरणा्थ निवास वे लिए, व्यापार के लिए, उद्योगों 
मे लिए भादि । एक क्षेत्र मे भवतो वा विशेष रूप निर्धारित मर दिया 
जायैगा तथा उससे भिन्न मवन को बताने की भाजञा न होगी । एवं क्षेत्र मे उसी 
विषय से सम्बन्धित मवन बनाये जा सक्षंगे। 
स्थानीय सत्ता विदास कार्य को चलाने के लिए किसी मो प्रूमि को 
अनिवार्य रूप से ले सकती है। जिस व्यक्ति की भूमि को आवश्यक रूप से 
खरीदा यया है, उसको मुअबना दिया जायेगा अत्येक स्थावीय निकाय रो 
यह अधिकार है दि वह पार्क, बगीचे तथा मुक्त आवास के लिए जमीन खरीद 
सके ध्रथवा मेंट के रूप भ स्वीयार 4र सके । थार्कों में स्थानोय भत्ता द्वारा 
मनोरजन के साथन प्रदान किये जाते हैं । खेब-कूद, तरणताल एवं संगीत 
आदि की व्यवस्था की जाती है । स्थातीय सत्ता अपने क्षेत्र से बाहर भी जमीन 
खरीद सकती है ताकि उन्मुक्त भावास बना सके । इसके लिए यह दूसरी 
स्थानीय सत्ता के साथ सहयोग स्थापित कर सकती है । 
(३) शिक्षा (200९8॥0)--स्थानीय सत्ता द्वारा बच्चों के लिए प्राथ- 
'मिफ शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। बच्ची को न केवल प्रक्षर ज्ञान कराया 
जाता है वरन्‌ उनकी नैतिक, शारीरिक, मानसिक, बोद्धिक एवं धार्मिक प्रवु* 
तत्तियों को विकसित कर उनमे निहित योग्यताभों को उमारने का प्रयास 
किया जाता है। साता पिता का यह वत्त व्य होता है कि वे पाच वर्ष की उम्र 
के बाद से उस उम्र तक अपने बालकों को शिक्षा प्रदान करायें जो कि. बालक 
की योग्यता, सामर्थ्य एवं शुस-बूफ के अदुल्ष है । इसके लिए बालक को विय- 
मित रूप से स्कूल भेजा जा सकता है भषवा भ्रन्य बोई अवन्ध किया जा 
सकता है। स्थानीय सत्ता द्वारा इस सम्बंध में भावश्यक उपबन्ध बताये जा 
सफ्ते हैं । कह 
बालको की तन्दुरुस्‍्ती एवं शारीरिक स्वास्थ्य को नियमित रूप से किये 
जाने वाले मैडीकल निरीक्षण अथवा इलाज द्वारा देखा जा सबता है| इसके 
अनिर्रिकत बालकों को जो दूध तथा दोपहर बा खाना दिया जाता है पहनने 
को ज्ञो दपड़ दिये जाते हैं, निवास का जो प्रबन्ध किया जाता है, मनोरजन 
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की जो सुविधायें दी जाती हैं तथा स्लामाजिक एवं शारीरिक जो प्रशिदण 
दिया जाता है उस सब के परिणामस्वरूप उनका सर्वागीण विकास करने 
का प्रयास किया जाता है| बालकों को घर से स्कूल तक का रास्ता तय करने 
के लिए यात्तायात का समुचित प्रबन्ध किया जाता है । 


स्थानीय सत्ता द्वारा वालकों एवं युवकों की नियुक्ति पर भी नियचण 
रखा जा सकता है ताकि उनको शिक्षा का पूरानतुरा लाम प्रदान किया्‌ जा 
सके । विश्वविद्यालयों, सरकारी स्कूलों तथा श्रन्य संस्थानों में वजीफे का 
प्रवन्ध भी किया जा सकता है । 


(४) गरीबों को राहत (7०0 ?थांध)--स्थानीय सत्तायें अपनी 
सामथ्ये के प्रनुतार यह प्रयास करती हैं कि गरीडों और शअनाथों की सहायता 
की जाये । प्रायः प्रत्येक प्रज तंत्रात्मक देश इस जात का प्रयास करता है कि 
उसका कोई भी नागरिक भूख के कारण नस मरने पाये अ्रथवा निवास स्थान 
के श्रमाव में उसका जीवन नप्ट न हो जायें। इसके लिए स्थानीय सत्तायें 
गरीबों एवं श्रभावग्रस्तों को राहत पहुंचाने के लिए प्रयारा करती हैं। वृद्धों 
एवं असहायों को पेन्शन के रूप में धन दिया जात। है, गृह-विहीनों को शरण 
पाने के लिए रैन-बसेरों की व्यवस्था की जाती है। स्थान-स्थान पर घर्म-- 
शालायें हैं। इस कार्य में व्यक्तिगत संस्थायें भी स्थानीय सत्ताओं को पर्याप्त 
सहयोग प्रदान करती हैं । 


(५) प्रुल एवं सड़कें (छां08९४ आ0 प्राह्ा-फ्न४5 )-पुलों तथा 
सड़कों को बनाना तथा उनकी मरम्मत कराना स्थानीय सत्ता के पुराने कार्यों 
में से एक है। स्थानीय सत्तायें या तो स्वयं नयी सड़कें बन। सकती हैं श्रथवा 
स्थित सड़कों में सुधार कर सकती हैं, उनको चौड़ा कर सकती हैं । जो स्था- 
नीय सत्ता सड़कों की दशा को सुधारने का अधिकार रखती है प्राय. उसी को 
नई सड़कें बनाने की भी सत्ता प्रदान नहीं की जाती । पुलों के सम्बन्ध में भी 
स्थानीय सत्ता को कुछ-कुछ ऐसे ही अधिकार प्राप्त होते है जैसे कि उसे 
सड़कों के बारे में होते हैं । श्रनेक पुलों पर. से गुजरने वाली चीजों पर भार 
के आधार पर सीमा लगा दी जातो है। 

(६) पुलिस (7०ा००)--क्षेत्र में शान्ति एवं व्यवस्था वनाये रखने 
के लिए स्थानीय सत्ता को कुछे पुलिस श्रधिकार सौपे गये हैं । आवश्यकता के 
समय पुलिस स्थानीय सत्ता के साथ हो जाती हैं। इसी प्रकार यदि जरूरत 
हो वो स्थानीय सत्ता को भी पुलिस की सहायता करनी होती है । 
है (७) श्रन्य कार्य (!धांबत्शाक्रा०्णा5 फए्ाल्त॑क्राई 
स्थानीय आवश्यकता के अनुसार स्थानीय संस्थाओं को श्रौर भी कई प्रकार के 
-अधिकार प्रदान किये जाते है । इनमें से कुछ का सम्बन्ध जन-सुविधा के प्राव- 

' धानों से रहता है, कुछ जनता की सुरक्ष। से सम्बन्ध रखते हैं, श्रन्य का रूप 
श्रावरपक सेवाओं का है तथा कुछ लोक अभिलेखों से सम्बन्धित हैं । 

स्थानीय सरकार द्वारा सार्वजनिक 3स्तकालय एवं कला-प्रद पे 
का झायोजन किया जा सकता है। ऐनिहासिक दृष्टि 22% 32008, 
की रक्षा की जाती है । जंगली पशु एवं पक्षियों की कुछ्ेक नस्‍्तों को रा. 
क्षित रखा जाता है तथा उनको नष्ट करना एक श्रपराध भाना +..... | 


राष्ट्रीय एवं 
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स्थानीय सत्तायें कानूत को लागू करने एवं उसका प्रशासन करने का कार्य 
भी करती हैं। 5 
जिस स्थान पर विघटतकारी चीजों को रखा जाता है ग्रववा फैकिट्रयाँ 
बनायी जाती हैं वह जगह स्थानीय सत्ता द्वारा पजीकृत की जाती हैं झयवा 
उसके लिए लाइमेस श्रदान क्षिया जाता है। अग्वि-रक्षक सेवापें स्थानीय 
सत्ता के भ्रधीन रह कर कार्य करती हैं। मनोरजन करने वाली सस्याओ्रो को 
भी स्थानीय सत्ता से लाइसेंस प्राप्त करना होता है। सिनेमा एव जन-मनो< 
रजन के झन्‍्य साधनों पर जनता की इन सस्थाओ का वियतण रहता हैं । 
दुकानों को स्थानीय सस्थाओं द्वारा नियमित किया जाता है। दुकानों 
पर कार्य कर , रहे कर्मचारियों की रक्षा का इनके द्वारा पूरा प्रयात्ष क्या 
जाता है । कार्य के घटे, छुट्टी के दिन, श्विवार का कार्य, दोपहर के भोजन 
का समय, सफाई वी दशाय झादि विषयो पर स्थानीय सत्ता द्वारा, विचार 
क्या जाता है । वह यह भी देखती रहती है कि कानूनों का समुचित रूप से 
पालन किया जा रहा है या नही । है 
स्थानीय सत्तायें माप एवं तोल सम्बन्धी नियमों के उपयोग, का परी; 
क्षण बरने के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति करती हैं। यदि क्रिसी को कानून 
का उल्ल घनकर्त्ता पाया जाये तो उसके विरुद्ध कार्यवाही कीजातीहै। 
स्थानीय सस्थायें अनेक आवश्यक सेवायें सम्पन्न करती हैं। इन सार्व- 
जनिक सेवाओ मे नागरिक रैस्तरा, जल-वितरण, ्राम्वे, नगरपालिका बाजार, 
अन्‍य व्यापारिक सेवायें आदि का नाम लिया जा सकता है। स्थानीय सत्ताओं 
को ये सेवायें करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता किस्तु तो भी ,झपने 
क्षेत्र की जनता की आवश्यकताओ का निर्वाह करने के लिए वे इनको भम्पन्न 
करने वा प्रयास करती हैं। स्थानीय सत्ता मुर्दों के भ्रन्तिम सस्कार के लिए 
शमशान भूमि का प्रवन्ध करती है । 
स्थानीय सत्ता द्वारा जित कार्यों का एवं ठथ्यों का अभिलेख रखा 
जाता है, वे हैं-जस्म, मृत्यु, शादी, मतदाता भूमि कर, मोटर-यान एव ड्राइवरों 
के लाइसेंस आदि । की ति 
स्थानीय सरकार के नगरपालिका स्तेर पर इन समी कार्यों को देखने 
के बाद यह कहा जा सकता है कि ये सत्तायें जिन कार्यों को सम्पन्न करती हैं 
वे सख्या की दृष्टि से अत्यन्त व्यापक एवं गुण की दृष्टि से झत्यस्त विभिन्नता 
पूरोँ हैं । स्थानीय सत्ताओ्रों के लिए सरकार शब्द का प्रयोग इसलिए न्‍्यायो> 
चित ठहराया जा सकता है क्योकि ये नागरिकों ने जीवन एवं कार्यों को 
नियत्रित करने का अधिकार रखती हैं। किन्तु इन सत्ताषो द्वारा रखे जाने 
वाले नियत्ररा की मात्रा इनके द्वारा प्रदान की जाने वालो सेवाभों की तुलना 
में नगण्य होती है । 
एक भर्य मे स्थानीय सत्तामों को व्यवस्थापिका एवं जनता वे बीच 
की कडी कहा जा सकता है। ब्यवस्थापिका का कार्य कानून बनाने तव सीमित 
है । कानूनों की रचना करने वे” बाद वह इनको छियान्वित करने पर बहुत 
कम ध्यान देती है। स्थानीय सत्तायें इस बार्य को प्रपने हाथ में लेकर ब्य-- 
«.. वस्थापन की सार्थकता प्रशन करती हैं॥ नागरिकों को स्वायत्त सरकार की 


१०३ 


कला में प्रशिक्षण की दृष्टि से स्थानीय सत्ताओं के फार्यो में अनुभव अत्यन्त 
शल्यवान भाना जा सकता है। अनेक योग्य संमद सदस्य एवं प्रभानक स्थानोय 
सरकार के प्रांगण में ही सामथ्यंधान बनते हैं। यदि एक ह्षेत के सामरिक 
अपने क्षेत्र की स्थानीय सरकार के कार्यों में रुचि प्रदर्शित करते हैं तो इसे 
जनता की सजगता की आवश्यक अभिव्यक्ति माना जाना चाहिए । यह 


हे एक 
स्वतन्त्र सम्य समाज के प्रत्येक नागरिक का मुख्य फत्तव्य है । 
सगर-नियोजन झ्ाांदोलन 
(एाए शिक्रगा।एु #वि०शाला। 
मारत में नगरों का विकास एवं पुनविफास कार्य पूरे उत्साह के साथ 
सम्पन्त किया जा रहा है। एक भ्रोर तो विस्थापित लोगों 


है 
पु 


प्रौद्योगीकरण एवं राजनैतिक विकासों के कारण नये शहर बसाये जा रहे हूं 
दूसरी ओर पुराने शहरों को पुननियोजित एवं पुनविकसित किया जा रहा है 
ताकि साधारण नागरिक को . गले नागरिक सुविधायें प्रदान की जा सकें। 
नगरों के विकास का यह कार्य केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम 
एवं नगरपालिका समितियों के सहयोगपूर्णो प्रयासों दवरा किया जा रहा है । 
नगर नियोजन एक अत्यन्त ही जटिल कार्य है, इसके लिए कुशल प्रशासन 
की व्यवस्था भी उतनी ही जटिलताएूण है। लेविस ममफोर्ड ([.6एं5 
09) के शब्दों मे “नगर,नियोजन में मानवीय  क्रिय। 


राजन में मान कयाओों का समन्वय 
होता है। यह्‌ समन्वय स्थान, काय एवं लोगों के बारे में जात तथ्यों के 


जलदाय भवनों, वांधों, पुलों, गाँवों, नगरों आ्रादि को उचित बनावट दी जाती 
है। समाज के समी झ्रावश्यक कार्यों को उचित रूप में तथा व्यवस्थित ढंग 
से सम्पन्न करने के लिए इसमे सहयोग अदान करने का प्रावधान रहता है ।!२ 
श्राई. भ्राई. पी. ए. (74 ) के श्रनुसार नगर विकास में आने वाली मूल 
बीते हैं---व्यवेस्थित रूप से नियोजित एवं संमन्वित विस्तार, 
की रोकंयामम, भोवी जनसंख्या का निश्चित्तीकरण एवं भसार, मास्टर प्लान 
उद्योगों के लिए भूमि का निर्धारण, हैं) व्यापार, भनोर॑जन एवं श्रन्य उछ 


भोग कार्य, संचार के . न, पर्याप्त जल-वितरण, विद्यूत, यातायात एवं 
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र्ण्ड भरत में स्थातीय लोक प्रशासत 


अन्य नागरिक सुविधाये आदि ।£ शहरी दोबों का विकास आग्दोलन वर्तमान 
का ही एक विकास है जिसका उद्ंश्ग मगठो की गन्दी बस्वियो को समाण 
करना, तया केन्द्रीय क्षेत्रो मे भूमि के मूल्यों मे स्थायित्व रखेदा झादि है। 
भारत में नगर विकास आन्दोलन के क्षेत्र में केसर, राज्य एवं स्थानीय 
स्तर पर जो प्रयास ढिये गये हैं उनका सक्षिप्त अध्ययन निम्त प्रकार किया 
जा सकता है--- हु 
केन्द्रोप स्तर पर झान्दोलन 
[एफ 8॥0क्‍९कचाए वा एलाएग ॥,शत] 


मारत सरकार में एक कस्शा नियोजन विभाग है जो कि सरकारों 
आर्कटिकट द्वारा प्रशासित किया जाता है। यह विमाग दिल्‍ली राण्य की 
नियोजन सम्बन्धी समस्याओं पर विचार बरता है तथा उन राज्यो को भो 
प्ररामर्ण देता है जहा मप्र विकास के लिए कोई समठत नहीं है। विस्थापितों 
को बसाने के लिए नितोष्षे री एव फरीदाबाद नयरों को बताते का कार्य ड्मौ 
विमाग द्वारा किया गया । सन्‌ १६४७ में विस्थापितों को बसाने को समस्या 
मुरुप वन गई और इसलिए इस कार्य का भलय मंत्रालय बताया गया। सन्‌ 
अक2 # ५ तर बनाया गया । प्रथम 
»  . वार्यक्रम को प्रारम्म 
ग | ४ करोड तथा द्वितीय 
पचवर्षीय योजना में १२० करोड रुपये रखे गये । 
सम्‌ १६५५ में मारत सरकार ते एक प्रस्ताव द्वारा करवा एवं देश 
नियोजन (7097 800 0०४७४५ शिशाएआए:8) का एक स्कूल खोला ताहि 
देहाती, शहरी एव क्षेत्रीय नियोजन के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षा एंव प्रशि- 
क्षण की मुत्रिधायें प्रदान की जा सकें॥ सन्‌ १६५७ मे केन्द्रीय स्वास्थ्य 
सत्रालय ने एक केन्द्रीय क्षेत्रीय तथा शहरी नियोजन क्गठन की स्थापना की 
जो कि शहरी तथा क्षेत्रीय नियोजन की सभस्याओं को अपने हाथ मे ले सके 
इस संगठन को दिल्‍ली महान के लिए मास्टर योजना [7डडलय 707) 
बनाने का कार्य सौंपा गया । इसके झतिरिक्त इसका कार्य यह था कि क्षेत्रीय 
एवं थहूरी नियोजन के मामलों मे राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों को 
परामश दे । दूसरे, दुर्गापुरा जेसे स्टोल के कस्वों, दामोदर घाटी जैसे नदी 
घाटी क्षोत्रों तथा भन्य क्षेत्रीय नियोजनों के विकास के बारे में परामर्श दे। 


+ह » | स्व वैजना नव नक 
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स्थानीय सत्ताञ्ों के कार्य २०५ 


तीसरे, एक ऐसा ढंग तैयार करे जिसके ३ कस्वा नियोजन संगठन तथा 
अन्य ऐसे ही निकाय कार्य कर सके । १६५६ में विस्तृत दिल्‍ली के लिए एक 
अन्तरिम सामान्य योजना वनाई गई तथा बाद में मास्टर योजना तैयार को 


गई ॥ 


केन्द्रीय स्तर पर शहर विकास आन्दोलन में मुख्य माग लेने वाले 
अनेक मिकाय हैं । कई मंत्रालय भी इस कार्य में संलग्त हैं । इनमें से मुख्य 
का विवरण इस प्रकार है-- 


स्वास्थ्य मंत्रालय [शिधाआाए ण॑ पसल्या ]---विभिन्न राज्य सर- 
कारों द्वारा स्थानीय स्वायत्त सरकार के क्षेत्र में जो कार्य किये जा रहे,हैं, 
संघीय स्वास्थ्य मत्रालय द्वारा उनमें एक सामान्य समन्वय स्थापित किया 
जाता है। मारत सरकार ने १६५६ में गन्दी बस्तियों के विक्नास एवं सफाई 


के लिए एक अधिनियम पास किया ताकि सघीय प्रदेश की गन्दी बस्तियों में 
सफाई की जा सके । 


राष्ट्रीय जल-वितरण एवं सफाई कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के 
लिए केन्द्रीय जनस्वास्थ्य संगठन की चामि की स्थापना की गई थी । यह 
प्रथम पंचवर्षीय योजना के उत्तराद्ध में स्थापित किया गया था। राज्य सर- 
कारों को कर्जे के रूप में उनके शहरी कार्यक्रमों के लिए, सहायता देने की 
व्यवस्था की यई तथा यह राज्य सरकारों पर ही छोड़ दिया गया कि वे इसे 
स्थानीय निकायों तक किस तरीके से भेजते हैं । कर्ज को ३० वर्ष में वापिस 
चुकाना था । २३ राज्यों ने इस कार्यक्रम के शहरी पहल, में भाग लिया । 
उन्होंने २८०७ जल वितरण कार्यक्रम एवं ७६ नालियों की योजनायें पेश कीं 
जिन पर कि कर्जा लिया जा सके। इनमें से केन्द्र सरकार ने १६६ जल- 


वितरण योजनाओं को तथा आठ नालियों के कार्यक्रमों को स्वीकार किया तथा 
इनके लिए कर्जा दिया गया | 


गन्दी बस्ती श्रधिनियम, १६५६ [7॥6 8]पा7 87०3५ ४९, 7956 ]-. 
यह अधिनियम अर डमान, निकोवार तथा अन्य हीपों को छोड़कर सभी संघीय 
क्षेत्रों के लिए था। अधिनियम के अधीन नियम बनाये गये तथा इसे देहली 
में सन्‌ १६५७ में क्रियान्वित किया गया । एक उपयुक्त सत्ता को यह शक्ति 
सौंपी गई कि वह अधिक भीड़ देखकर तथा सफाई की सुविधाओं का अभाव 
देखकर, यदि यह समभे कि एक क्षेत्र के मवन वहां के निवासियों के स्वास्थ्य 
सुरक्षा एवं नैतिकता के लिए अनुपयुक्‍्त हैं तो वह उस क्षेत्र को गन्दी वस्ती 
घोषित कर सके | इसे यह शक्ति दी गई कि मानवीय उपयोग के लिए अचु- 
पयुकत भवन की मरम्मत के लिए कह सके । सत्ता को यह भी अधिकार 
दिया गया कि वह गन्दी वल्तियों के खातिर भूमि पर तुरन्त ही क्व्ब्जा कर 
ले तथा उस क्षेत्र से खतरनाक फैक्ट्रियों को हटा दे । हे 
विस्थापितों का मंत्रालय [छांणंडएए ण एकशााएवत 
शहरी विस्यापितों की एक सबसे बे समस्या पश्चिमी पारित रख 
हुए लगभग तेईस लाख लोगों को बचाने की समस्या थी। भागे हुए मुसलमानों 
हार खाली-किये गये निवास-स्थान केवल बारह लाख लोगों के लिए ५ 
पर्याप्त थे । अन्य लोगों के लिए सये घर 83 


बनाने थे । : सरकारी कार्यक्रमों 3 


२०६ भरत में स्वानीय लोक प्रशासन 


इस प्रकार के लोगो वो बसाने वी समस्या को प्राथमिक दी । केन्द्रीय एव 
राज्य सरकार द्वारा बिल्कुल नये प्रवार के मकान बनाये गये । विस्थापितों 
वो गृह निर्माण सहवारी समितियां बनाने मे लिए प्रोत्याहित विया गया तथा 
उनको भूमि एवं घत दिया गया। मार्च, १६५५ बे प्रन्तिम दिनों तक इस 
निर्माण योजना म लगभग ५८ करोड रुपये खर्च हो गये । लगमग १५४ भर्द- 
भहरी नये कस्बे बसाये गये । निलोखेरी, फरीदाबाद, ग्राधीधाम, राजपुरा, 
सरदार नगर, उल्हाम नगर, गोविन्दपुरी तया हस्तिनापुर भ्ादि बसस्‍्बे उल्लेख- 
नीय हैं । दाद में यह प्रयास क्या गया कि इन कसयों में मी स्वयं वी ही 
स्थानीय सस्थायें हों । इसी प्रकार की गृहू निर्माण योजना उन लोगो के लिए 
भौ,प्रारस्म की गई जो कि पूर्वी पाकिस्तान से भाये थे । पश्चिमी बगाल सर- 
कार ने विस्थापितों को दसाने के लिए कई ठोस कदम उठाये । 
शा कार्य, गृह एवं वितरण म त्रालय [१०४७, हर०४॥१ गाए 5097 
॥॥377 ]--गृहू समाग मई १६५२ में अस्तित्व में भाया जवकि सरवार 
में भृहनिर्माण के लिए भलग से पद खोलने का निरंय लिया। यहू समाग 
भारत सरकार फी गहनीति एवं कार्यक्रमों यो बनाने के लिए उत्तरदायी है। 
मोरत में घरो की यर्तमान स्थिति वो सुधारने फे लिए इस समाग द्वारा 
समय-समय “पर समितिया नियुक्त वी जाती हैं तथा विशेषज्ञों बी राय णाती 
जाती है सरवार की सह नीति का मुख्य लक्ष्य निर्माण में लगाते यासे ध्यय 
को कम फरना है तावि भरधिव से भधिक जनता भ्रण्मे निवास का उचित 
प्रबन्ध कर सके । ग,ह्‌ सम्यन्धी समी पहलुप्रों के प्रति एव एकीहत राष्ट्रोय 
दृष्टिकोण फी दिशा में प्रथम प्रयास के रूप में भारत सरकार ने रौष्ट्रीय भवन 
संगठन वी रचना की है। बाद में सरयार द्वाया गूहू प्रायुवता के प्रधीन एक 
अजग प्रूह विमाय की रचता कर दी गई। इसको सहायता मे लिए पर्याप्त 
स्टाफ हाता है-तकनीकी) वित्तीय एवं प्रशासकीय । 
देश में घरों बीं कमी को द्वुर करने के लिए आने तक जो विभिन्न 
योजनायें लागूं की गई हैं उनमे से ५स्य हँ-- 4 ५9 
* (१) भौद्योगिव मजदूरों के लिए गृहनिर्माएं ग्रोजना 
(२) कम भाय वाले समूहों थी गृह योजना हैं 
(३) गन्दी बस्ती की सफ़ाई योजना 
(४) ग्राम गृह योजना भादि-भादि । + 
राज्य स्तर पर शहर विकास प्रान्दोलन 
[प्रा6 क्रण/व्फशार ॥ 596 !ल्त्ल 
शदर विवास के लिए मांति-मांति दे कार्यक्रम राज्य स्तर पर मी 
बमाये तथा क्रियान्वित किये गये हैं! बस्बई प्रुता वलवत्ता, देहली पादि 
शाण्यो में इन योजताभो को ,विभिन्न निकायों के द्वारा रावार करने का 
प्रयास किया गया है 4, .. ऐप 
5 अम्यई राज्य मे शहर विकास कार्यक्रम ग 
शद्दर, नियोजन एवं शम्पत्ति के मूल्यांकन के सम्बन्ध में बम्बई राज्य 
सरवार के पास भलग से विसाग है। यह विभाग सर्वप्रथम (६१४ से स्था- 
पित ब्रिया गया था जबकि इसे स्थानीय स्वायत्त सरकार तथा जन स्वास्थ्य 


+ 


3 के 


स्थानीय सत्ताओं के कार्य २०७ 
विभाग के आवीन प्रशासित किया गया। यह ह्वीनीय निकायों को उनकी 
शहर विकास योजनाप्ों में उठने वाली समस्यांत्रों पर सुझाव दिया कैरता 
था । विभिन्न कस्त्रों के व्यवस्थित विकास के लिए इस विभाग हारा मास्टर 
प्लान बनाये जाते थे। यह सरकार को गृह निर्माण सम्बन्धी नीतियों पर 
परामर्श देता था । इस अ्रधिनियम के प्रावधान ऐच्छिक ये श्रर्थात्‌ इनक्रो 
स्वीकार करके, इनके अनुसार व्यवहार करने के लिए कोई भी शहर बाध्य 
नहीं था। सन्‌ १६४५४ में सरकार ने एक नया शहर नियोजन अधिनियम 
पारित किया जिसके भ्रनुसार प्रत्येक शहर 'के लिए यह जरूरी हो गया है क्कि 
अपने विकास से सम्बन्धितं योजनायें बनाये तथा विस्तृत नियोजन कार्यक्रम 
तैयार करें। इस अधिनियम के द्वारा उनको एक प्रकार से वैधानिक सहारा 
मिल जाता है किन्तु जब तक प्रशिक्षित कार्यकर्ता न हो,तब तक कोई भी 


र् 


योजना कार्यान्वित नहीं की जा सकती । 


चम्बई नगर निगम में अपने स्वयं का शहर नियोजन संगठन है जो 
कि नगर अभियन्ता के आधीन काये करता है । विस्तृत वम्बई (0ठाथ्यांट 
807099) क्षेत्र की क्रियायें वम्बुई नगरपालिका निगम अधिनियम के प्राव- 
घानीं के श्रनुतार संचालित की जाती है । 

बम्वबई नगर निगम श्रधिनियम:---इस अधितियम के द्वारा,एक समिति 
नियुक्त करने का प्रावधान रखा गया है जिसे विकास समिति (्राएा०४०- 
प्रा४7६ (:ण्रयरा6९) कहा जाता है । इसका कार्य तगर का विकास करता 
है। इस समिति में नगर द्वारा नियुक्त १६ पार्पंद होते हैं । समिति का 
समापति प्रतिवर्ष स्वयं समिति द्वारा ही नियुक्त. किया जाता है। समिति के 
आधे सदस्य प्रथम श्रप्नेल को प्रतिवर्ष सेवा निवृत हो जाते हैं। इसकी 
गणपूर्ति आठ सदस्यों की रसी गई है । समिति का सदस्य किसी भी ऐसे 
विपय पर न मतदान कर सकता है झौर न बहस में भाग ले सकता है जिसमें 
कि वह व्यक्तिगत रूप से रुचि ले रहा है। आयुक्त एवं उप-आयुक्त को नी 
समिति की बंठकों में आने तथा बहस में भाग लेने का अधिकार है। उनको मत 
देने अथवा कीई प्रस्ताव करने का अ्रधिकार नही होता । 

सुधार समिति -की सिफारिण के आधार पर श्रायुक्त द्वारा 


स उन लोगों 
को कर्जा दिया जा, सकता है जो कि मकानच वनाना चाहते है। इस प्रकार 


का कर्जा कुछ शर्तों के साध-दिया जायेगा 'जैसे--यह कर्जा जिस भवन के 
निर्माण के लिए दिया जा रहा है उसे पूरी तरह या आंशिक रूप से रहने के 


काम में लाना होगा । दूसरे, कर्जे को मात्र।/किसी भी हालत में बीस हजार 
रुपये से श्रधिक न होगी। तीसरे, भवन पर अधिकार होने के बीस चर्प के 
भीतर-मीतर यह कर्जा चुका दिया जाना चाहिए। चौथे, दिये गये कर्ज 
की मात्रा कुल खर्चे के ६० प्रतिशत से अधिक न होगी। पांचवें, कर्जदार 
व्यक्ति को जिसे कि वह कर्जा दिया जा रहा है, अपना भवन तथा वह जमीन 
जिस पर कि भवन बनाया गया है, नियम के पास मगिरवी रखने होंगे । 


आयुक्त द्वारा इस प्रकार के कर्जे गरीब लोगों नें 
मरम्मत के लिए भी दिये जा सकते हैं। आयुक्त 29005, 


क्त ग्रहसंघों ं 
प्रोत्साहन दे सकता है तथा समझे 0 गरहसंघ जी पंगठन को 


सपीतिक >ह करू >>. 


श्०्८ मारत मे स्थानीय लोक प्रभासत 


आयुक्त एक विकास योजना का प्राल्प)वना सकता है। यह उसे 
स्वीकृति के लिएं विकास समिति के पास भेजेया। इस योजना के लक्ष्य 
होगे--किसी मी निवास के लिए बनाये गये मवन को मानवीय निवास योग्य 
बनाना, सफाई से सम्बन्धिद दोषो को दुर करना तथा प्रकाश, वाझु, रोशन- 
दान आदि का प्रबन्ध करना, गरीब वर्ग के लोगो के रहने क लिए घर 
बनवाना, विस्तृत वम्बई के किसी भी भाग में लयी गली बनाना या मरम्मत 
करना | उस क्षेत्र के लिए कोई भी विक्रास योजना मही बनाई जायेगी 
जिसके लिए दम्वई गृह निर्मास बोई अधिनियम, १६४८ के आधीत गृह 
योजना स्वीबृत बर दी गई है। किसी मी क्षेत्र के लिए सुधार योजना बनाते 
3 समय यह देखा जाता है कि उमके पड़ौस के क्षेत्रों को स्थिति कसी है ॥ 
कमी भी सुधार योजना में भायुक्त, विकास समिति एवं निगम द्वारा सशो- 
धन किये जा सबते हैं ] 


अम्पई शहर नियोजन झधिनियम [7४० छ0प्रो089 40क्‍क0 शिक्षआए्डट 
#&0ल]--यहू_ भधिनियम सत्‌ १६५४ में पास किया गया । इसका क्षेत्र पूरा 
बम्पई राज्य है। यह शहर निथोजन कार्यकमों को बनाने तथा क्रियान्वित 
करने वाले कानून को एकीकृत एवं सशोधित करने के लिए था । इसके द्वारा 
यह स्पष्ट किया जाता है कि शहर नियोजन वार्यक्रम ठीक प्रकार से बनाये 
गय हैं तथा उनकी श्रियान्विति प्रभावशील है। स्थानीय सत्ता, अपने अधिकार 
क्षेत्र में भ्राने वाले पूरे प्रदेश के लिए विकास योजना बताती है । इस अधि 
नियम के लागू हू ते ही यह जरूरी हो गया कि चार साश्न के मीतर-भोवर 
प्रत्येक स्थानीय सत्ता अपन क्षेत्र वा सर्वेक्षण करेगी तथा उसके विकास के 
लिए एवं योजना तैयार बरेगी। मह योजना भावश्यव स्वीकृति मे लिए 
राज्य सरवार ने सामने रखी जायेगी। यदि कोई स्थानीय सत्ता, राज्य सर- 
जार के पास इसवे लिए प्रार्यना-पत्र भेजे तो उसका समय बढ़ाया जा सकता 
है। यदि स्थामीय सत्ता ऐसा न कर पाये तो राज्य सरकार उस क्षेत्र के लिए 
विकास योजना तैयार करेगी। राज्य सरकार ऐसी योजनाओं को छ माह 
के भीतर हु" स्वीकृति प्रदान कर देगी। प्रत्येव स्थानीय सत्ता यह घोषणा 
गरती है वि उसके द्वारा विकास योजना तेयार की जा रही है, इसका पूरा 
४ जाता है तथा सुमावों एवं विचारों को धार्मत्रत क्या 
जाता है। 


जब शहर नियोजन बायंक्रमों का भारुप स्वीकार बर लिया जाये 
तो उसमे एक माह के मीतर-मीतर राज्य सरकार द्वारा एफ शहर निमो- 
जन भपित्रारी ([०७7 ?]90णा78 00८६:) नियुक्त रिया जाता है। 
शह उन क्षेत्रों वो परिमाधित वरता है तया सीमा बांघता है जो ति सरब'री 
अदृश्य से भारक्षित कियेगये हैं। उसे यह शक्ति प्र"ब्त होती है कि कार्येत्रम 
हे प्राएप में, प्रनुमानों में सुधा सूल्थ में परिकर्तत चर सरे। आुछ विशेष 
मासतों मे उमके तिर्पंयद घन्तिम माने जते हैं। ज्यों ही भस्विम योजना 
एथीकार बर की पाती है सपों हो स्थानीय सत्ता को गह प्रपिद्तार प्राष्त 
हू जाता है रि गेरनशानूती रूप से जीत पर कदजा विय हुए ब्यक्तियां से 
यह भूलमाव एसी करा से । दो मा दो से अधिक स्थानीय सम्रार्थीं के 


स्थानीय सत्ताओं के कार्य ४२०४ 


अधिकार-्षेत्र में आने वाले एक जैसे क्षेत्रों के लिए एक सम्मिलित शहर 
नियोजन बोडें बनाया जा सकता है। 


एक स्थानोय सत्ता, शहर नियोजन कार्यक्रम के किसी भी विषय पर 
किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का समझौता कर प्कती है। इस 
प्रकार किया गया समझौता राज्य सरकार द्वारा स्वीकार्य होना चाहिए तथां 
थंह तगर-नियोजन अधिकारी के कत्त व्यों पर किसी प्रकार का प्रभाव न डालें । 
स्थानीय सत्ता को यह श्रधिकार दिया गया है कि वंह शहर विकास कार्यक्रमों 
को क्रियान्वित करने के लिए घंत उधार ले सके। राज्य सरकार द्वारा 
विभिन्‍न नियम बनाये जा सकते है । 


विस्तृत बम्बई [छध्याथ छणरा४8४ ]|--सन्‌ १८६६ से पूर्व बम्बई 
द्वीप के दक्षिण में गन्दी बस्तियां थी, बीच में मिलें थीं त्तथा उत्तर में खुली 
हुई जमीन थी । गन्दी बस्तियों की हालत बड़ी खराब थी । मकान बनाने के 
सम्बन्ध में कोई योजना नहीं थी। अच्छी सडकों का अभाव था सन्‌ १८९६ 
में बम्बई नगर में प्लेग फैला; परिणामस्वरूप सरकार ने शहर की घनी बस्तियों 
में पर्याप्त रीशनदानों की व्यवस्था के लिए योजना बनाई, अस्वास्थ्यकर कूडे के 
ढेरों को उठाने का प्रत्रन्ध किया तथा अत्यधिक भीड़ को रोका । इस लक्ष्य की 
प्राप्त करने के लिए सन्‌ १८६६ के वम्बई विकास अधिनियम (7५) के तहत 
नगर विकास न्यास की स्थाथना की गई। प्रारम्भ में नगर विकास न्यास से 
घर बनवाने के लिए खुली भूमियों पर कब्जा किया तथा सड़क एवं पार्क आदिए , 
बनवाने के लिए गन्दी वस्तियों के कुछ भागों को लिया । पहले सभी बड़ी 
सड़कें उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थीं तथा उनके आस-पास ही भवन बने 
हुए थे । इससे आवागमन का मार्ग प्रतिपादित होता था। इन' कठिनाइयों से 
पार पाने के लिए तगर विकास न्यास द्वारा कई प्रकार की योजंनायें बनाई 
गईं, उदाहरण के लिए गन्दी वस्तियों को साफ करने की योजना, गलियों 
की योजना एवं गरीब वर्ग के निवास स्थान की योजना आदि । 


नगर विकास न्यास वैसे तो नगर निगम से स्वतंत्र था किन्तु सन्‌. 
१६२३ में निगम ने विकास न्यास के कार्यों में श्रधिक भाग लेने की तथा 
उसकी क्रियाओं पर नियंत्रण रखने की मांग की तो सरकार ने १९२४ में 
विक्रास न्यास स्थानान्तरण अधिनियम पास किया, जिसके द्वारा निगम केः 
सदस्यों को नगर विकास के लिए न्यास के सदस्यों के साथ रखा गया | उनको 
नीति से सम्बन्धित सामान्‍य प्रश्नों को तय करने, बजट पास करने, कुछ अधि- 
कारियों की नियुक्ति करने तथा विक्रास समिति पर निरीक्षण एवं नियंत्रण हे 
की सामान्य शक्तियां सौंती गई ।' अन्त में सन्‌ १६३३ में नगर विकास न्यास ' 
की वस्वई निगम के साथ मिला दिया गया और न्यास की सम्पत्ति स्वतः ही' 
निगम के पास चली गई। इस संयोजन के परिणामस्वरूप सम्पत्ति एवं ४ रा 
प्रबन्ध विभाग की रचना की गई। ५ 


बम्त्रई की गन्दी बस्तियां उस समय- की उपज हैं 
के लिए कोई नियम नहीं-ये । औदयोगीकरण के विकास 


_ जबकि नगर विकास 
कर घना वस्तियों की स्थापना की । एक हो मकान में 


ने जनसंख्या को 
कर ५5-......3 _- चढ़ा 


स१० भारत में स्थानीय लोव प्रशासत 


और भी यदतर बना दिया ।_ स्वततता के बाद वस्दई नगर निगम ने धेया 
दस्तई गृह निर्माण बोर्ड ने गरीद जवता के लिए तथा श्रमिक वर्ग के लिए एक 
बडी सस्या मे घरों का तिर्माण दिया । बाम्पई में सुघार वार्यक्रम के अतर्गत 
प्रर्श्क घर के लिए पाच सौ शपये तक की सहायता वा प्रावधाल रखा गया 
ताकि मवान से फ्चन का शौचालय या खुली थिडतिया प्रादि बुद्ध भतिरिक्त 
सुविधायें प्राप्व की जा सर्वे । 

सन्‌ १६५० तक बस्तई नगर निगम वा भ्धिकार-क्षेत्र २४ वर्ग मील 
तक था ; यही अर्ष-शताब्दी तक चलता रहा। सन्‌ १६५७ में बम्वई नगर 
की सीमायें नगरपालिका प्रशासत की दृष्टि से बढ़ गई | सन्‌ १६४५७ में वे 
और भी भधिक बढ गई तथा नगर निगम का क्षेत्र १६८ वर्ग मौल हो गया 
जिसमे कि ३४ लाख जनसरया झा जाती है। इस क्षेत्र में मृलतः तोत बेल्ट 
(8८0) बन गये। १६४० के पूर्व जो क्षेत्र ग्रधिक विकसित, सुनिशोजित 
तथा सुप्रशामित्र था, बम्बवई की विशासता (05600८53) प्रायः इस क्षेत्र 
केख्धित हो यई। १६५७ के बाद बम्बई में जो क्षेत्र शामिल विया गया वह 
पिछड। हुआ क्षेत्र है। इसम मुख्यत' भविकृस्तित गाव तथा बेकार की भूमि है। 
तिगम ने प्रतिवर्ष चार हजार निवास-स्थान बनाने की लक्ष्य रखा है जबति 
अवश्यक्ता कम से कम दस हजार की है। वम्वई नगर निगम मे द्वितीय पच- 
वर्षीय योजना में जो प्रावधान रखे वे इस प्रवार हैं :-- 

जल-वितरण-७८६५ लःख रुपये, नालिया-५८२ लाख रुपये; अस्पताल, 
डिस्पेंसरी झादि-३६० लाख रुपये, सथक पभादि-२१८ लाख कक गण स्क्ल 
मवन-२३७ लाख रपये, गदी वस्तियों की सफाई-६४० लाख रुपये, यूर्ह 
नगरपालिका कर्मचारी-१६० लाख रुपये, गृह-निर्माण कम वालो 
को-२५० लाख रुपये; शहर वियोजन कार्यक्रम-२८० लाख रुपये, बाजार 
श्रादि- श्यरे लाख रपये, पार्क तथा बयोचे-३० लाख रुपये, भग्नि रक्षक 
स्टेशत-२९ लाख रपये, विकास कार्यक्रम-२५० लाख रुपये; गैस कम्पती को 
पावर-२०० लाखे रुपये, भनन्‍्य कार्य-१६० लाख रुपये तथा कुल योग लगमग 
४५ करोड़ रुपये । 


पूना में नगर विकापत 
[एफ एणकफल्णथाई 9 ९०००] - 

पूना में नागरिक निकाय द्वारा गन्दी बस्तियों को दूर करने का प्रथम 
सक्रिय कदम सते १६३० मे उठाया गया जवकि मुथा नदी के किनारे पर 
शिवाजी नगर वालोनी बसाई गई) १६४६ में जब यहा बॉरों नगरपालिका 
की नगर निगम का स्तर प्रदान कर दिया+ गया तो भन्‍्दी बस्तिया दुर करते 
का कार्यक्रम भौर तेजी से चला। वहां भ्रम्विल भोधघा कालोनी बनाई गई 
जिसमे कि लगभग २४०० से भी अधिक लोगो के निवार्स का भ्रवन्ध किया 
गया। इसी प्रकार एक मगलवार कालोनी बनाई गई जिसमें कि लगमग ७रे 
परिवारों को बसाया गया । सन्‌ १६५४ में गज पेठ कालोनी बसाई गयी। 
का बजे क “5 ने आस्मभीओ की 


--3++ »+८ >> लल्न्‍न्‍+- सिह 
भर हट 
ब्ध् ७ 
एम ॥+ २ लगभग ४७०००० प4 है? 


स्थानीय सत्तार्मों के कार्य 


पश्चिमी बंगाल में शहर विकास 
[एक्रआ 79०लगगाधां गं्रषेल्ा छथाएथं | 
घंगाल की शहर विकास योजनायें बंगाल नगरपालिका श्रविनियम, 


१६३२ तथा कलकत्ता नगरपालिका अधिनियम, १६५८ के अनुत्तार चलाई 
जा रही है। राज्य में लहर नियोजन के सम्बन्ध में कोई व्यवस्यापन नहीं 
किया गया । कलकत्ता में विछास न्यास की स्थापना १८६६ में ही कर दी 
गयी। सन्‌ १६४५८ में कलकत्ता सन्‍्दी वस्तियों की समाप्ति एवं इन वस्तियों 
के विस्थापितों के बारे में एक अन्य अधिनियम पास किया गया । इस नियम 
के आधार पर गन्दी बस्तियों को समाप्त करने तथा शहर में यृह-निर्मरण एर्व 
ग्रन्य योजनायों को चलाने की समस्या का समाघान करने का प्रवास किया 
गया । मु १ 

यह अधिनियम पश्चिम बंगाल की व्यवस्थापिका द्वारा ११ मार्च, 
१६४८ को पास किया गया । इसे मूल रूप से कलकत्ता ग्रन्दी बस्ती समाप्ति 
विवेयक (0800॥8 छीणा) (८्थ्वावा८८ 9) कहा गया था; किन्तु दोनों 
सदनों की संयुक्त समिति ने इसका नाम बदतल़ दिया । इसने गन्दी बस्सी की 
परिमाया भी बदल दी .जिसमें न केब्रल' कच्ची क्ौंयडियों बगों ही लिया गया 
बरन्‌ पक्के मकानों को भी शामित्र कर लिया गया-। 


इस अधिनियम के प्रमुख लक्ष्य यह बताये गये कि सन्‍्दी वस्तियों 
में सफाई का ग्रमाव होने से स्वास्थ्य के लिए आवश्यक मूल बातों का अ्माव 
हैं। इन बस्ततियों को समाप्त करना तया यहाँ रहने को उपयुक्त परिस्थितियां 
पैदा करना न केवल यहां के निवासियों की दृष्टि से ही वरन्‌ सामान्य जन- 
स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस अ्रधिनियम के तहत सबसे 
पहले तो मुआवजा देने के बाद इन वस्लतियों की जमीन पर अधिकार किया 
जायेगा ताकि इनको समाप्त किया जा सक्के अथवा वदखा जा सके । अधिनियम 
में यह भी कहा गया कि झोपड़ी में या इन वस्तियों में रहने वाला कोई भी 
व्यक्ति उस समय तक उसे खाली न करेगा जब तक कि उसे उचित किराये पर 
वैकल्पिक निवास स्थान ने दिया जा सके । 
यह अधिनियम कलकत्ता तथा उसके उन क्षीत्रों पर लागू होगा जो 
कि राज्य सरकार की श्रधिनूचना द्वारा घोषित किये जायें। राज्य सरकार 
इस झधिनियम को पश्चिमी बंगाल के किसी भी कस्तरे या स्थानीय क्षेत्र पर 
लागू कर सकती है । कि | 
कलकत्ता नगर विकास स्यास की स्थापना सन्‌ १८६६६ में की गई 
स्वास्थ्य सम्बन्धी मेडिकल पूछताछ के - बाद हुई । यह पूछताछ प्लेग फैलने 
के वाद.की गई थी। प्रारम्मिक पूछताछ वहुत, समय तक चलती रही जया 
जनवरी १६१२ में अन्तिम रूप से न्यास की स्थापना कर दी गईं ताकि यह 
कलकत्ता तथा उसके आसपात के क्षेत्रों के विकास के लिये प्रयास कर सक्के 
अधिनियम ने विकास योजनाओं पर पर्याप्त धन खर्च करने की अनु म अति ु 
तथा ऐता करने के लिए कर अधिक लगाने एवं कर्ज लेने का प्रावरधा दे स्खा है 
इसमें न्यास के एक बोर्ड की स्थापना को अल ककक 


! व्यवस्था थी जिसमें कि ब्यारह 
छोजे थे तया उपक्ता एक्क मंप्नापति जोजज ब+ | कि +प रह सदस्य 
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प्रद तर हे अपने बाय में सगर विश्ाग ग्याग में पर्याल शिशाणपूर्ण 
बारे दिये हैं तया हुछ मिला कर इसे मूख एडए दया उगके उपमा्षोंता 
झूप ही बरस दिया है । वेस्टीर पसउतता में ग्रगेर उच हुये से श्वाध््यपरी 
झपाय दिये गये हैं. गाय ही ग्रोष विष धित रहे बतायी गई है, उशहरथ 
के तिये १०० फूट चौड़ी बिलरजा एवेश्यू । 

मगर है एतिबस मे मो मई सड़र गाने तथा पुराती शाही को 
भौड़ान ते शेद्र पर्याप्त उपच घन गया है । दक्षिद्र एश द्धिएं पूर् पलरता 
बे उपशहरी शोतों बे दिराग बी भोर प्रणित ध्यात दिया छाता अरूरी है हा 
इगये लिये धमत्र दिक्ाग योजनायें प्राएश्स की गई हैं। पनेड़ गररे ताताव! 
ब। भर दिया गया है । 

गुर क्षेत्रों एएं मतोरजणा वे पैदातों के शम्दस्प में रयाग ड्वारा उधर 
सीधि धरती पई है । जलकत्ता मगर निगय से ३८ २३ वर्ग मील का हर 
धाता है। एगमें ९० लाय शरणा(पियों सहित ४० साध गे मो प्रपिद् सोग 
रहो हैं। वरीद ११६४ गा रो से १० सात ने सगमग सोग रहो है। 
आअगगरुया वा प्रयार संममग १११००० प्रति बर्गधीस है। कप्तपत्ता में हछ 
योजनायें ता वततकत्ता सथर निमम द्वारा ही सम्प्न की गई हैं यषा इए जो 
दाता घरररगाह घायुत द्वारा रधासित दिया धया है । गिन्‍यु सग्सोपजन*क 
प्रगति इगलिए गईीं हो सरी कपाहि यहाँ समस्वयकर्ता सत्ता गए प्रमाव है। 
बल्ञफ्ता निगम में गस्दी घाती समास्यि एंव पुन भर नि्मर्धि बे! लिए पथ" 
यर्षीव थोजना बसायी जिसमे कि लग्मय धाद बरोह एपया ब्यय होता था। 
राग्य सरकार से इस योजना को स्वीपार कर लिया । 


देहलो में मगर विकास 
(एक उक्त[त्तत्त्वाला। व 046) 
देहती में प्रापुनिक शहर विफास की योजनायें सन १६१२ में 
प्रारस्म गी गई जबरि नयी राजपानी नई दिस्ती को बसाने गे &लिये रघात 
हेखा गया । धगक़ो एक प्रहार हे वेजानिक' विश्वार का प्रषम प्रतीक सातागया 
जिसमें कि तई राजपानी के मावी विकार को टेखां गया विन्‍्यु माषनाप्रों से 
प्रमावित महीं हुप्ना गया | दिल्‍्ती मगर मिवाग स्थास की स्थापना रातू १६३७ 
में बी गई ताजि प्रदेश ने केन्द्रीय क्षेत्रों बी गृड़ एवं गर्दी बस्ती शमाप्ति की 
समस्याप्रों को निपटाया जा रहे । स्थास का भपिकार क्षेत्र लगभग (१० वर्ग 
मील तक रखा गया । भारत सरकार मे प्रपनों समस्त नजूल थी झूमि दसी 
के हाथो में रप दी। स्यास या क्‍त्तथ्य था हि वह इन भूमियों बे विकास रा 
गाय करें। एक शहर योजना संगठन थी स्थापना वी गई जिसे कि 
भास्दर प्लान बनाने का कार्य सौंगा गया, जिसके भनुसार नगर बा भावी 
विशास विया जा मरे । सन्‌ १६५७ भे देहली वित्रास भषिनियम संथा देहली 
मदद निगम भधिनियम पारा जिये गये ताकि शद्र विकास की योजताधों पर 
डोस कदम उठाये जा सकें । 
देहली विकास झधिनियम--यह प्रधिनियम गन्‌ १६५७ में प्रास किया 
गया तथा इसरा क्षेत्र देहली का सम्पूर्ण सधीय प्रदेश था। देहसी विकास 
रात्ता की क्रियायें केवल उन क्षेत्रों तत ही मर्मादित हैं जो कि नगर निगम से 
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विचार-विमर्श करने के बाद केन्द्र सरकार हारा विकास लेत्र (0०0टौ०9- 
शण्षा। 7०७) घोषित किया गया हो। स्थानीय सत्ता को एक परामशेदाता 
परिपद द्वारा प्रामर्ण दिया जाता है । इस परिषद में संसद द्वारा निर्वालित 
तीन सदस्य होते हैं, दिल्‍ली नगर निगम के सदस्य होते हैं तथा केन्द्रीय सरकार 
द्वारा नियुक्त विभिन्न हितों का प्रनिनिधित्व करने वाले व्यक्ति होते हैं; जैसे 
व्यापार, उद्योग, श्रम, शहर नियोजन के जानकार, जनस्वास्थ्य एवं तकनीकी 
सामले भ्रादि । 


सत्ता (30॥0709) के सदस्य इस प्रकार हैं--देहली प्रदेश का प्शाः 
सक जो कि पदेन समापति होता है, केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त उपसभापत्ति 
केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त वित्त एवं लेखा सदस्य, केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त 
इन्जीनियर सदस्य, पापंदों एव एल्डरमेनों द्वारा निर्वाचित देहती नगर निंगर 
के दो प्रतिनिधि जो कि निगम से ही चुने जाते है, केन्द्र सरकार द्वारा मनों 
सीत दो अन्य सदस्य, देहली नगर निगम का आयुक्त भी इसका पदेन सदस्य 
होता है। केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे दो व्यक्तियों को भी नियुक्त किया जा सकत 
है जो कि सचिव तथा मुख्य लेखा अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे तथा उः 
शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो कि नियम द्वारा निर्धारित की जायें या सत्ता द्वार 
हस्तांतरित की जायें अथवा सभापति उनको प्रदान करे । 


परामशेदाता परिषद को सत्ता (300079) हारा नियुक्त किय 
जाता है । यह सत्ता को मास्टर प्लान बनाने में सहायता देती है। असर 
क्षेत्रीय योजनाओं, देहली के विकास के कार्यक्रमों तथा श्रधिनियम॑ के प्रशास 
में उत्पन्न विषयों पर भी यह सत्ता को परामर्श देती है। परामशंदाता सर्मि 
में जो सदस्य होते है, वे है--सत्ता का समापति इसका पदेन श्रध्यक्ष होता ' 
केन्द्र सरकार द्वारा दो व्यक्ति ऐसे नियुक्त किये जाते है जिनको शहर नियोज 
अथवा भवन निर्माण का अनुभव हो, देहली प्रशासन की रवास्थ्य सेवाशों 4 
एक प्रतिनिधि केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, दिल्‍ली नगर मिग 
पा्ंद तथा एल्डरमेन अपने में से चार प्रतिनिधि चुनते हैं, तीन व्यक्ति देहः 
की विद्युत वितरण समिति का एवं दिल्ली जल वितरण तथा नाता सममि| 
का प्रतिनिधित्व करते हैं, दो अन्य ऐसे व्यक्ति केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त कि 
जाते है जिनमें से एक तो व्यापार तथा उद्योगों का प्रतिनिधित्व करता है श्र 
दूसरा दिल्‍ली के श्रमिकों का, चार व्यक्ति केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे नियुक्त हू 


है जो कि केन्द्र सरकार के तकनीकी विभागों के होते है, इसमें दो सदस्य तो 
सभा से तथा एक सदस्य राज्य समा से लिया जाता है । 


परिषद का निर्वाचित सदस्य अपने निर्वाचन के दिन से चार स 
तक पदारूढ़ रहता है तथा इसे दुवारा भी चुना जा सकता है। द 


., सत्ता से यह आशा की जाती है कि देहली के लिए । 

तेयार करे तथा पर्याप्त नागरिक सर्वेक्षण कराये। मास्टर हज 

दा जोन हक जाते हैं 32258. को विफास की दृष्टि से विभाणि 
गया जुए सकता है । यह उस तरीके + 

का उपयोग किया जायेगा तथा अप के को बताता है जिसके अनुसार भर 
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यह मूत्र प्र पार के रूप में कार्य करठा है। मास्टर प्या के प्रतिदिक सत्ता 
द्वारा विभिन्न शवों के लिए भी प्रसंग-मव्॒य योजनायें तेंगार की जाती हैं । 
हिल्सी नगर निगम प्रधितियपत--पह प्रपितियम सनू १६५७ में वास 
हिया गया था ताहि विश्स योजताप्ओोों को दैयार जिया जा सके तथा विकास 
से सम्बन्धित झुछ कार्यों को विरेषीहत किया जा संके। प्रकानों एवं गतियों 
को बतावट में झन्‍्तनिद्वित दोपों को टूर गरने के लिए संगर नियम जैसी 
मम्या द्वारा महत्वपूर्ण डार्य हिया जा सक्‍ठा था। शहर के विदास से 
सम्बन्धित कोई मी योजना घायुक दारा निगम के सम्मुध प्रस्तुत को जाही 
प्रौर उसड्ी स्वीएति के बाद बेन्द्र सरकार की उस पर मास्यतां ब्राप्त की 
जाती । विदाग वार्य क्रम एवं गृदनिर्माण योजना को मास्टर प्यास सवा 
शेत्ीय विरास याजना का धनुय्रक होता च/टिए॥ सुपार, विज्ास एवं पुल" 
विक्रम से सम्बन्धित निगम के मुझ काय निम्न प्रगार हैं“ नानियों, 
सार्वजतिक शौचालयों सादि की रचता, स्थपन” एवं सफाई; भस्वास्थ्यार 
बस्तियों को समाप्त करना सपा हर प्रशार के हानिकारक स्थवहार पर रोड 
समता; खतरनात भवरतों एवं स्शर्तों की सुरक्षा भ्यवा उनको नसप्ट करना, 
सादेजनिक गरतियों, पुलो भादि को रचना, मरम्मत एवं सुधार; गलियों, पुत्रों 
एवं अल्य सार्वजनिक स्यार्तों वर से देशार की चोजों को साफ करना, मवर्तों 
एंवं भूमियों का सर्वेक्षण, निगम द्वारा स्वीहत विकासन्योवताप्री के धनुमार 
देदली का वित्ञाप करना तथा फिसी भी क्षेत्र के तिवाशियों पा फिसी भी दर्ग 
के तिवासियों के लिए गृह स्थान सम्बन्धी प्रावधान । त 
शनदी बश्तो समाप्ति कार्यक्रम--देहती में यह कार्य्र्म सन्‌ १६३७ में 
ही प्रारम्म कर जिया गया था जबकि नगर विकास ब्याम वी ह्यापना हुई। 
सद से झाठ वायक्रमों में से पांच को स्वीकृषति प्राप्त हो चुकी है । इनमें सबसे 
बडी योजना देहली भजमेरी दरवाजा गत्शी बस्ती समाप्ति योजना 
है जिसमें कि ग्राव हजार परिवारों को हटा कर दूसरी जगह 
बसाना था । पराच धन्य क्षेत्र भी साफ कर दिये गये हैं दया लगमग १३०० 
परिवारों को दूसरी जगह घर भ्रदावत कर इिये गये है । नये बने घरों का 
किराया रे४ं २० प्रति माह है दिन्‍तु सहायता के वाइ जो डिरायां लिया जाता 
है वह केवल १२ २० प्रति माह ही रद जाता है। देहती में देहली नगर निगम, 
देहली नगरपालिका समिति एवं मारत सेवक समाज को यह कार्य सौंपा 
गया । इन निकार्यो ने अपने दायित्व को झब तक उत्साहयूर्वेत निमाया है । 


देहातो स्थानोय निकार्यो के कार्य 
[छिप्णलाएफ ण॑ फल एरपत्शां 7० 0006] 


देहाती क्षेत्र में कार्य करने वाले स्थानीय निकायों का सम्दन्ध मुख्य 
रूप मे विक्रास योजनाशो को सम्पन्त करने से है। वे नागरिक सुविधा से 
सम्बन्धित कार्यों को भी सम्पस्त करती हैँ, यद्यप्रि इत कार्यों का महत्व 
विकास कार्यों से कम होता है । इसका कारण यह है कि देद्द'वी क्षेत्रों के 
विकास की ओर ब्रिटिश शासन काल से ही कोई स्यान नहीं दिया गया है। 
ऋद्टरो में ही कल-कारलाने एवं उद्योग घन्धे स्थापित किये जाते थे । सरकार 
द्वारा भ्राविक क्षेत्र म तया इषि के क्षेत्र में अपनायी गई नीतिया दुछ इस 


#कर, 
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प्रकार की होती थीं कि वे देहाती क्षेत्रों के हितों के विपरीत पड़ती 
थी । ग्रामीण भाइयों की दशा अत्यन्त दयतीय थी । स्वतंत्रता प्राप्त होते ही 
इन ग्रामीणों की आकांक्षाये बहुत वढ़ गई क्योंकि अब उचकी अपनी सरकार 
है । स्वतत्र भारत की सरकार का मुख्य लक्ष्य पूरे देश का संतुलित विकास 
करना है, उसके किसी भाग मात्र का नही । अतः गाँवों के विकास की शोर, 
अधिक ध्यान दिया गया ताकि वे शहरी जीवन की ओर ही लगातार खिंचते * 
हुए न चले जायें, साथ ही उतकी अपनी जीवन की दशाओं के प्रति कोई 
शिकायत भी न रहे । सामुदायिक विकास योजनाझों तथा प्रसार कार्यक्रमों 


(फ्राशापंणा ?27087एक्ग्राव०७) के रूप में देहातों में चहु मुखी विकास के लिए 
ठोस कदम उठाये गये । 


देहाती क्षेत्र की त्रिसूत्री रचना की इकाइयों के कार्यो को देखने पर 
यह स्पष्ट हो जायेगा कि यहां स्थानीय सरकारे कितनी सजगता एव रुचि के 
साथ सार्वजनिक विपयों के प्रशासन मे संलग्न 'है तंथा लोगों के जन-जीवन की ' 


देनिक श्रावश्यकताओं के साथ सयुक्त है। नीचे इन तीनों ही निकायों के कार्यो 
का अध्ययन किया जायेगा । 


ग्राम पंचायतों के कार्य [गिारीणा5 ० धा€ शात्र8० एश्ालाइच्वण- 

आम पंचायत देहाती स्थानीय प्रशासन की मूल इकाई है । जनता के सर्वाधिक 
निकट की इकाई होने के कारण यह उनके ध्यान को श्रधिक श्राकृष्ट करती 
है । ग्राम पचायतों के कार्यो को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा 
सकता है | इसके प्रथम भाग में बाध्यकारी कार्य आते है श्रर्थात्‌ वे कार्य 
जिनको सम्पन्न करना प्रत्येक पंचायत के लिए जरूरी होता है और दूसरी 
श्रेणी मे ऐच्छिक कार्य श्राते है जो कि सम्पन्न होने के लिए पंचायत अधि- 
कारियो की स्वेच्छा पर निर्भर करते है। ' 

े (8) बाधघ्यकारी कार्य [009०४ र्णालाक्राशु--अत्येक गांव 
पंचायत का यह कत्त व्य हे कि जहां तक उसके फन्‍्ड अनुमति प्रदान करें बह 
अपने अधिकार क्षेत्र में निम्न के लिए प्रावधान तैयार करे--- ' 

१. सार्वजनिक गलियों की रचना, मरम्मत, सुरक्षा, सफाई एवं प्रकाश, 

२. मैंडीकल राहत; हि गे 

३. किसी महामारी को फैलने से रोकेने के लिए प्रतिरोधात्मक एवं . उप- 
चारात्मक कदम उठाना; 
ग्राम समा की किसी भी इमारत की रक्षा एवं पर्यवेक्षण; 
जीवन, मृत्यु एवं शादियों का अभिलेख रखना; , 
सार्वेजनिक स्थानों, गलियों एवं ग्राम सभा को प्राप्त स्थानों पर -होने 
वाले गलत व्यवहार पर रोक लगाना ;- 
एमशान धृमियों एवं अन्य उद्दे श्य वाले स्थानों को निय्यस्रित करना; 
अपने क्षेत्र में सेले, वाजार एवं हाटों को नियमित करना; ४ 
लड़की तथा लड़कों के लिए प्राथमिक शालायें खोलना एवं उचको 
चलाना; ७० ल्‍ 
१०. सामान्य चारागाहों एवं भूमियों का स्थापन, प्रवन्ध एवं सुरक्षा ताकि 
उसके सेना भें सचज्ते चाले उयचक्त्तिपों का सामान्य लाभ हो भक्के * 


डी युद 2६ 


छ 


री 


२१६ भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


११. पीन, धोने तथा नहाने के लिए पानी का वितरण करने हेतु सावंजनिक 
कुआं, तालाबों एव पोखरो की रचना, मरम्मत एव सुरक्षा, 
१२ किसी भी नये भवन कौ रचना को झयवा स्थित भवन के प्रसार एवं 
मरम्मत को नियमित करना, 
१३ हृवि, व्यापार एवं उद्योगो के विकास में सहायता करना, 
१४ भाग से सुरक्षा के तिए सहायता देना और झआग लग जान पर जीवन 
तथा सम्पत्ति की रक्षा करना, 
१५ दीवानी एवं फौजदारी न्याय का प्रशासन, 
१६ पशु गणना, जनगणना झादि से सम्बन्धित प्रमितेखों को रखना, 
१७ गरमंवती स्त्री एवं बच्चा का कल्याण, 
१८ खाद की इक॒ट्ठा करने के लिए स्थान देना, 
१६. गाव समा पर भ्रन्य किसी कानून द्वारा स्थापित कार्य को पूरा करता । 
(8) स्वेच्छावूर्ण कार्य [05ल्‍7९४०७४7१. 7४०८०४०७७--एक गाव 
पचायत पपने क्षेत्र के अन्तर्गत निम्त विषयो पर मी प्रावधान बना सकती है- 
१. सावेजनिक गलियो एव भ्रन्य सावंजनिक स्थानों फी बगलो में पेड़ 
लगाना तथा उनको रक्षा करना, 
३. पशुभरो मं सुधरी हुई तसल तथा उनका मैडीकल इलाज तथा उतकी 
बीमारियों का इलाज बरना, 
३ नियमों के अनुसार गात्र मे स्ववथ सेवक दल का संगठन करना णो कि 
गाव पच्रायत तथा न्याय पवायत की उनके कार्यों में सहायता कर सके, 
४. कृपको को सरबारी क्जा लेने तथा उनमे वितरित करने के कार्य में 
सहायता एवं परामश देता, 
४ मह॒कारिता का विकास, विकमित बीज एव स्टोरो की स्थापना, 
६. दूममिक्ष भ्रथवा धन्य प्रकार के सकट के विरुद्ध राहत, 
७ क्षेत्र के उन कार्यों के सम्बन्ध में सत्ता तक प्रतिनिधि भेजना जो वि 
गाव सभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, 
आबादी भूमि का प्रसार तथा जनता के कमजोर बर्ग के लिए घरों 
का भ्रवध, 
६ पुस्तकालयों एव वाचनालयों की स्थापना एवं सचालन, 
१० मनोरजन तथा सेल बे लिए श्खाडा, क्लब या अन्य कोई स्थान बताना 
तथा सुरक्षा करना, शा 
११ साद एवं प्न्य बेकार के पदार्थों का संग्रह, उनको हटाना तथा काम 


हे 


में लाना , 
१२ विभिन्‍त समाजो के बीच एकता, सहयोग एवं सदुभावना पैदा करने 
तथा बढाने के' लिए सगठतों की रचना करना, हे 


१३ सार्वजनिक रेडियो सेट तथा ग्रामाफोन, _ 

१४ गाव वालों की नैतिक एव वस्तुयत सुख-सुविधा को बढ़ामे के लिए 
उपयोगी भझन्य शोई मो प्रयास, 

१५ गांव समा के क्षेत्र में रहने वाले लोगो के हित के लिए उच्च सता की 

स्वीकृति से वह कार्य करना जो कि उच्च सत्ता के अधिकार क्षत्रमे 

ही भाता है, ४ 


स्थानीय सत्ताओं के कार्ये २१७ 


१६. प्रत्येक वह कार्य करना जिसमें होने वाले व्यय को राज्य सरकार द्वारा 
अथवा उसके दारा नियुक्त अन्य सत्ता द्वार। ग्राम सभा के फरड का भाग 
बनाया गया है; तथा 

१७. पागल कुत्तों, पागल चौपायों, जंगली जानवरों एवं वन्दरों आदि को 
पकड़ने तथा बाहर करने की व्यवस्था करना । 


राजस्थान में पंचायती राज पर प्रोजेक्ट टीम ने बताया है कि पंचायतों 
के कार्यों से सम्बन्धित भ्रनुसूची में उल्लेखनीय परिवर्तेन हो गये हैं। पंचायती 
राज्य की स्थापना के समय कार्यो का मुल लक्ष्य सामाजिक व आर्थिक विकास 
हो गया। पंचायती राज्य में पंचायतों को सौपे गये कार्यो की सूची में इस बात 
का स्पष्ट उल्लेख है। राजस्थान पचायत अधिनियम, १६५३ की तृतीय अनुसूची 
के अनुसार वाध्यकारी एवं स्वेच्छा पर श्राधारित कार्यो के बीच का अन्तर 
मिटा दिया गया तथा पंचायतों को जिन विषयों में प्रावधान बनाने का दायित्व 
सौंपा गया वे थे--स्वास्थ्य और सफाई, सार्वजनिक कार्य, शिक्षा भ्रौर 
संस्कृति, भात्मरक्षा एवं पंचायत क्षेत्र सुरक्षा, प्रशासन, जनता का कल्याण, कृषि 
एवं जंगलों का रक्षण, पशुश्रों की नस्ल एवं सुरक्षा, ग्राम उद्योग, अन्य काये । 
सन्‌ १६५६ के अधिनियम ने मी पंचायतों को पंचायत समिति की उन 
योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए एक ऐजेन्ट के रूप में कार्य करने को 
कहा है जो कि पंचायत क्षेत्र में पंचायत समिति द्वारा संचालित किये जाते हैं ।2 


पंचायती राज पर सादिकअली समिति ने भी पंचायतों के कार्यों पर 
प्रकाश डाला है। उसके मतानुमार पंचायत के कार्यो में नगरपालिका, 
प्रशासकीय एवं विकास सम्बंधी क्रियायें समन्वित की जा सकती हैं । यह 
पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए उत्तरदायी है त्तथा उत्पादन को बढ़ाने, स्वास्थ्य 
को बढ़ाने एवं संगठित रूप देने, शिक्षा एवं सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में 
सुधार करने जैसे कार्यो को सम्पन्न करती है । पंचायत समिति के श्रभिकरण 
के रूप में यह विकास कार्यो को क्रियान्वित करने में कार्य करती है । राजस्थान 
पंचायत अधिनियय १६५३ की तृतीय सूची में गिनाया गया है । राजस्थान 
में भी पंचायतों के समस्त कार्यो को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया 
गया है। प्रथम भाग में वाध्यकारी कार्य आते हैं तथा दूसरे भाग में वे कार्ये 
आते हूँ जिनका करना ऐच्छिक माना गया है । विषय वस्तु की दृष्टि से पंचायतों 
के इन समस्त कार्यों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये हैं-- 
नागरिक सुविधाएं, समाज कल्याण एवं समाज सेवाएं, स्थानीय प्रशासन और 


विकास | इन. समी क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें बाध्यकारी एवं स्वेच्छापूर्ण अनेक कार्य 
सम्पन्न करती हैं । 


(१) नागरिक सुविधाओं के क्षेत्र मेंतात (6 ग्रलव ते एच 4शला- 
मकर 2 जीत * 
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भारत में स्थातीय सोक प्रदासत 


4ध6)-पुत शौर्वक' वे भल्वग। झतेर बाब्यवारी एवं स्वैच्दाजनत कार्यों को 
रसा जा सबता है। बाध्यरारी कार्यों में मुझ्य हैं 


(१) पशुषों एवं घरों के उपयोग मे लिए जल बा वितरण, 

(२) सार्वजनिक गमियों, लासिया, बन्धों, तालाबों और ४ प्रों गयी 
सफाई रचना एवं मरम्मत तथा धन्य सार्दजनिक स्थानों वी 
देवमाल, 

(३) गर्दगी वो साफ मरने तथा रोवमे मे श्रयास भ्ौर मरे हुए 
पशुो जै भवशेषों वो उचित स्थान पर भेजना, 

(४) चाय, काफी झौर दुपघ नी दुकानों का साईमेस्स भ्रषवा धन्य 
किसी प्रकार से नियमत करना, हि 

(५) भुर्दा घाटों एवं शमशान भूमियों की रघना, रक्षा एवं तियमन 


बरना, 

(६) दावाहीन फ्सलो एवं पशुप्रों का प्रन्‍ाघ करना, 

(७) सा्वजतिर शौचासयों की रचना एवं व्यवस्था तथा ब्यक्ति- 
गत शौबाठयों का नियमन, 

(५) पर बीमारियां को उतपन्न होने तथा फैलने से रोजने के 

कदम उठाना, 

(६) झूडे क्रकट को हटाना, जगल के विकास को रोकता, काम मे 
मे भाने वाले हु श्रों, को बन्द करना, प्रस्वास्थ्यवारव तातावों, 
पोलरों तथा गड्ढों को बन्द करमे विचाई के पाती से उत्पत्त 
गन्दगी की रोकना तथा सफाई को दशामा वा सुधार, 


(१०) पचायत क्षेत्र में प्रकाश रूरता, 
| ११) पागल ठषा भावारा कुत्तो का खतम करना, 


१२) जानवरों को पाती वितरित करने के लिए तालाब खुदवाना, 
उनकी सफाई करवाना तथा उन्हे बनाए रखना झादि । 


इस शीपद के भन्त्गंत झाने वाले स्वेच्चाजनक कार्यों मे तिम्त को लिया 


जा सकता है-- ३ 


(१) छेल के मैदानों एवं सार्वजनिक बगीचों की स्थापना तथा बनाएं 
रखना 

(२) भरस्वास्थ्यकारक अस्तियों म सुघार करमा, 

(३) पचायत थे स्टाफ वे लिए घर बनाता, भादि। 

(२) समाज कल्याण एवं समाज सेवा के क्षेत्र में [॥0 086 एॉटव 


ग॑ 80लंश (/लल अपत 502७] 50क्‍्त८९5]---इस शीर्प॑क के भ्तयंत भाने 
याले बाध्यकारी कार्य निम्नलिखित हैं-- 


र 
डे 


कक 


(१) णन स्वास्थ्य की रक्षा एवं विकास, 
| ३) मनुष्यों एव पशुओं प्र टीके खगवाने को श्रोत्माहन दैता, 
३) कार्यों का स्थापन एवं सरक्षरा, तथा भ्रकास या अभाव की 
स्थिति में रोजगार का प्रावधान, 
(४) शिक्षा का प्रवार, 
(५) प्रौढ़ शिक्षा की कक्षायें चलाता, 


न 


(७) परिवार नियोजन क्रार्यक्रमों का प्रभार करना, 

(८) पझपाहिजों एवं बीमारों को राहत पहुचाना, शादि । 

इस श्रे शी के स्वेच्छापूर्ण कार्ये निम्वलिरित है--- 

(१) गर्मवती महिलाओं एवं बालकों का कल्याण, 

(२) मेडीफल राहत देना, 

(३) धर्मशालाएं बनवाना तथा उनको संचालित करना, 

(४) शिक्षा या प्रसार, प्रखाड़ो वी रघापना, तथा मनोरंजन एवं 
सेलों के लिए बलव एवं अन्य स्कूलों की स्थापना करना, 

(५) कला एवं संस्कृति के विकास के लिए रंगमंचों की रथापना एम 
संचालन, ' 

६) पुस्तकालयों एक बाचनालयों की स्थापना एवं संचालन, 

पर सार्वजनिक रेडियोसेट तथा ग्रामफोन लगाना, 

(८) पचायत क्षेत्र में सामाजिक एवं नैतिक कल्याण यो प्रोत्ताहन 
देना, शराव-बन्दी को प्रोत्मादन देना, छम्राद्धन को मिटाना, 
पिछड़ी हुई जातियों की दशा को सुधारना, भ्रप्टाचार को 
रोकना तथा जुआ बाजी एवं अनावश्यक मुकदमेबाजी को 


(६) सामाजिक शिक्षा गर्व महिला कल्याण कार्यक्रमों गो चलाना, 


निरत्साहित फरना, हु 
(६) स्कूल के भवनों तथा अन्य भवनों की रचना एवं मरम्मत 
करवाना, 


(१०) प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों के लिए बवार्टर बनाना, 
(११) ढाक विभाग की ओर से डाक सेवाएं संचालित करना । 


(३) स्थानीय प्रशासन के क्षेत्र में [0 हारावंलत जे [.0तवी ॥ता- 
प्रांधामत0 ) ---इस श्रेणी में आने वाले बाध्यकारी कार्य निम्न हैं--- 


(१) नए भवतों वत नियमन एवं रचना या वर्तेमान भवनों की 
मरम्मत 


(२) सार्वजनिक भवनों, चरागाह भूमियों तथा जंगलों का संचालन 
एवं नियमन, 

|। ३) शराब की दुकानों का नियमन एवं नियन्त्रण, 

४) उन स्नान के या कपड़े घोने के घाटों पर नियन्धश 

«. जिनका प्रवन्ध राज्य सरकार अथवा श्रन्य किसी सत्ता द्वारा 
नहीं किया जाता, 

(५) श्राबाद भूमि का प्रसार तथा निर्धारित सिद्धान्तों के आधार पर 
भवनों का नियमन करना, 

(६) खतरनाक या घातक व्यापार या व्यवहार को नियमित करना 
एवं रोकना, 

(७) पशुओं के | ए पोखरों की स्थापना, नियन्त्रण एवं प्रबन्ध, 

(८) पंचायत क्षेत्र तथा उसकी फसल की देसभाल करना, गावों 
के स्वयं सेवकों का संगठन करना, 

(६) जन गणना कराना, 


सजी, 


२२० 


सकता है--- 


भरत मे स्थानीय लोक प्रशासन 


(१०) पचायत क्षेत्र मे कृपि एद गैर-कृषि उत्पादत की वृद्धि के 
कार्यत्रमा को बनाना, 

(११) जाववरों के विश्राम गृह, चरागाह भूमि एवं सामुदायिक भूमि 
पर नियन्त्रण करना, 

(१२) पत्रायत समिति भयवा राज्य सरकार द्वारा जिन मेलों, तीर्थ- 
स्थानों एल उत्सवों का प्रदनन्‍्ध न किया जाए उनका प्रदस्ध 


करना, 

(१३) पच्रायत के अभिलेख तैयार करना, उन्हें बनाएं रखना तथा 
समय पर खोलना, 

(१४) जन्म, मृत्यु एव शादियों का इस रूप में और इस प्रकार पजी« 
करण करना जैप्ते कि राज्य सरकार द्वारा सुझाया जाए, 

(१५) पचायत क्षेत्र में झ्वाने वाले गावो के विकास के लिए योजता 
तैयार करता, 

(१६) जब कोई प्राकृतिक भ्रकोप भाए तो निवाक्षियों की सहायता 


करना, 
(१७) भूमि सुधार कार्यक्रमों को क्रिपान्वित करने में सहायता देता, 
(१८) जनगसाना कार्यों मे सहायता देना । 


इस श्रेणी के स्वेच्छाजतक कार्यों में निम्नलिखित को लियाजों 
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(१) सा्वेजनिक गलियों या भन्‍य ऐसे स्थानों पर से जो कि व्यक्तिगत 
सम्पत्ति नहीं हैं तथा जनता के लिए खुले हुए हैं, बेकार की 
चीजो को हटाना, / 

(२) बाजारों की स्थापना एवं सचालत, 

(३) सार्वजनिक गलियों भौर बाजारों तथा अन्‍य सार्वजनिक स्थातों 
के भगल-बयल में पेड लगाना, उहें बताए रखना तथा उनकी 
रक्षा करना, 

(४) सर्वेक्षण कराना, 

५) उचित दामों की दुकानें खोलना, 

६) भूमि सुधार कार्यत्रमो को क्रियान्वित करने मे सहायता देना | 
(४) विकास के क्षंत्र में [[7 (७ घ़लंव ० 00क्‍थेफुणथा]-- 
हम श्रेणी में आने वाले खाध्यकारी कार्य निम्तलिखित हैं: 

(१) पचायत क्षेत्र में कृषि एक दर कृषि उपज को बढ़ाने के लिए 
बेशर तथा वजर भूमि को कृषि योग्य बतावा, 

खाद के स्रोतों का कम से बम स्तर तय कर देता, 

७) गांवों के जगलों को बढ़ाना, उनऊी रक्षा चरना एव उनसे घुघार 

करना, 





कार्यक्रम बनाना, 
२) कृषि का सुधार एव प्ादणे कृषि फार्म स्थापित वरना, 
डे 
हु 
५) उन्नत दीज का उत्पादन एव प्रयोग, 
४ उत्पादन के लिए सब दाण कराना, 


स्थानीय सत्ताओं के वाये मश२१ 


(८) बीमारियों को पशुओं में बढ़ने से रोकना, उनवग मेडीकल 
इलाज करना ध्ौर उनकी नस्ल की सुधारना, ग 
(६) गांवों रे उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ाना, सुघारना, एवं 
प्रोत्साहन देना, ;; 
(१०) जीवन की सुरक्षा करना, 
(११) एजेन्ट के रूप में अथवा भन्य प्रकार से राष्ट्रीय वचत-पत्र 


बेचना, के ; 
(१२) पंचायत समिति द्वारा निर्धारित कार्यो' को संचालित करना । 
इस श्रे णी के स्वेच्छाजनक कार्य निम्न हैं--- 
(१) गोदामों की स्थापता एवं संचालन, 
२) प्रश्न भण्दारों की स्वापना। 
३) बंजर भूमि को खेती के योग्य बनाना, 
(४) सहकारी सेती की प्रोत्साहन देवा, 
(५) फसल पर प्रयोग करना त्था उसकी रक्षा करना, 
(६) दुग्धशालाशों को प्रोत्साहन देना । 


पंचायत समितियों के कार्य 
[प्रा९ ककालांणाड ० एशायीबएा 5ग्रागाधिं८ड] 


पंचायत समितियां अपने क्ष प्र के समी विकास कार्यो फे लिए उत्तरदायी 
हैं) ये कृषि, पशुपालन, सहकारिता, लघु सिंचाई, ग्राम उद्योग, प्रायमिक 
शिक्षा, संचार, सफाई, स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधायों के क्षेत्र में अनेक कार्य 
करती हैं । पंचायत समितियां अपने कार्यों फो पंचायतों के माध्यम से प्रिया- 
न्वित कराती हैं। राजस्थान में पंचायती-राज पर प्रोजेक्ट टीम ने अपने 
प्रतिवेदन में लिखा है कि इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में श्रनेक विशेष योजनाएं एवं 
प्रोजेक्ट जो कि पहले सम्बन्धित सरकारी विभागों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रशासित 
किए जाते थे, भ्रव पंचायत-समितियों की हस्तांतरित कर दिए गए हैं ।? इन 
क्षेत्रों में पंचायत समितियां अपनी स्वयं की योजनाएं भी प्रारम्भ कर सकती 
हैं। सम्पूर्ण सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी पंचायत समिति के अधिकार 
क्षेत्र में रख दिया गया है ॥ 

राजस्थान में पंचायत अधिनियम, १६५३ की तृतीय सूची में पंचायत 
समितियों के विभिन्न कार्यों का उल्लेस किया गया है। ये कार्य विपय-वस्तु 
की दृष्टि से निसत भागों में विभाजित किए जा सकते हैं--- 

(१) साम्‌ दाषिक विकास ० [ एणगणाएओंए 9०लेण््‌णणा]-- 

पंचायत समितियां श्रधिक उत्पादन और रोजगार एवं सुविधाएं बढ़ाने के 
लिए ग्रामीण संस्थाग्रों का संगठन करती हैं । पारस्परिक सहयोग के सिद्धान्तों 





4., *वगणए &8८ ० धा९5९ हणाटा०8 8 एए्चाएवर त छढलीतट इलाहआलड बात 
ए/णु४ण5, जीपंली एढाट एछाल्संग्पच्यन्न ध्तागास्‍ंहशिल्त वाब्टाए एए 


पी एणा०ल्जाहत (50०, 706ए98गपिलशाड, 4808 ए९ढश7 पद्याईई वात ६0 
ए40थणोकपथा इधगांपंटइ ० ना ६ 


--90, 9886 9, 


श्र्र भारत में स्थानीय लोक प्रशासत 


। पर आप रित प्राम्य समाज में भात्म विश्वास एवं प्लात्म सहायता की मावना 
दैँदा करने के लिए पचायत समितिया प्रयत्तगील रहती हैं। इमतरे प्तिरिक्त 
दे लोगा के फालतू समय को समाज के हित से लगाने के लिए मो उपाय 
सुमाती हैं। 

(२) कृषि [88४८एण/ण०--प्चायत समितिया परिवार, गाव एवं 
शण्ड के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाने की योजताएं बनाती हैं भौर उतकों 
क्रिया बत करती हैं। वे भूमि तथा जल की दृष्टि से स्रोतों का पुरा उपयोग 
करती हैं भोर शोधों के अ धार पर प्राप्त कृपि सम्बधो नई तकनीकों का 
प्रसार करती हैं। ये भ्धिक से भ्रधिक २५००० रुपये तक वी सिंचाई कार्य 
थी किसी भी योजना को क्रियान्वित कर सबती हैं । साथ ही सिंचाई के 
कुबों बधों तथा भड़त्रधी भ्रादि की रचता म॑ सहायता करती हैं। बीज 
बद्धि के कायत्रमो को संचालित करते मे पजीकृत बीज उत्पादकों एवं बीज 
वितरको को सहायता देती हैं। पचायत समितियों द्वारा फलों धौर भ्ब्जी 
कै विकास के लिए भी काय किए जाते हैं तथा हरी एवं रासायनिक खाद 
को जोक प्रिय बनाकर उनका वितरण किया जाता है। ये खाद के स्थानीय 
ख्रोतो को विकसित करने के लिए कदम उठाती हैं । साथ ही विवर्सित कृषि 
भ्रसाधता के प्रयोग खरीद और निर्माण को प्रोत्साहत देकर उनके वितरण में 
सहामवा करती हैं तथा प्रौगों का उक्षण करती हैं. । प्रचायत समितियां भिच्राई 
ऐब कृषि के विकास के लिए कर्जा तथा भ्रय्य सुविषाएं प्रदान करती हैं । 

(३) पशुपालन [#0॥093 05090079 ]|--पैरचायव समितियों द्वारा 
धटिया बैलो को बधिया बनाकर अच्छे बैलो को देखमाल करके तथा छृत्रिम 
शर्मादान कदर खोलकर पशुप्रों की नस्ल को मुघारा जाता है। चौपायो भेडों 
सूअरा मुरगियों एवं ऊटा की भुघरी हुई मसल का परिचय देने के लिए छोटी- 
छोटी सस्थाझों के सचालन को ये सद्वायता देती हैँ । प चायत समितियों द्वारा 
पशुप्तो की वीमारी पर नियञ्रण रखा जाता है तया उनको अच्छा खाता 
भ्रादि देने की ध्यवस्था करती हैं। इन समितियों द्वारा प्राथमिक चिकित्सा 
करेद्रो एवं छोटे पशु चिकित्सालयो की स्थापना वी जाती है जहां पर कि 
पशुभों के रोग को भ्रागे बढन से रोका जा सके | ये दुग्धशाला खोलकर दूध 
बे वितरण का उचित प्रवध करती हैं। साथ ही ऊल के सग्रह की व्यवस्था 
भी करती हैं। पचायत समितिया पचायवों के नियत्रण में आने वाले ताल्लावों 
मे भछली उद्योग के विकास क लिए कदम उठाती हैं 4 

(४) स्वास्थ्य एवं देहाती सफाई [ सध्यक्ष आते फणम 5905 
4॥०7]--पचायत समिति द्वारा स्वास्थ्य सवाओ का विस्तार किया जाता 
हैं। टीके लगवाये जाते हैं तथा सहामारियों को रोजने के लिए कदम उठाये 
जाते हैं। पीने के सुरक्षिद पानी की सुविधाय प्रदान की जाती हैं । परिवार 
नियोजन कायक्रम को बढ़ावा दिया जाता है। ये पचायत समितिया समय- 
समय पर औपधालयों दव/खानों डिस्पेन्सरियों जच्चाखानों तथा प्राप- 
सस्रक स्वास्थ्य केड्ो आदि का निरीक्षण करती रहती हैं । बातावरशण के 
दोषों को दूर करके स्वास्थ्य का प्रचार करती हुई जनता को शिक्षित करती 
हैं । जनता को पाचन क्िया_ बाल कल्याण गम सम्बंधी प्रश्न, फँलने दाली 
बीमारियों झादि के बारे म शिक्षा देती हैं ४ 


नीय सत्ताओं के कार्य २२३ 

(५) शिक्षा [तार्क्षीणा |--मंचायत समितियां प्राथमिक स्कूलों का 
लन कराती है । वे ऐसे स्कूलों का भी प्रवन्ध करती है जो कि अनुसूचित 
ते एव आ्रादिम जाति के छात्रों के लिए चलाये जा रहे हैं ॥ प्राथमिक 
शओं को ये वेसिकशाला का छूप दे देती है।मिडिल कक्षाओं तक के 
गें को चजीफा एवं अन्य प्रकार की सहायता प्रदात-करती हूँ । लडकियों की 
ग़् का प्रसार करती है तथा स्कूल मे संरक्षिकाओं की नियुक्ति करती है। 
एपकों के लिए क्वाठेस बनवाती हैं । 

(६) सामाजिक शिक्षा [50० तरत्वाणा ]|--पंचायत समितियां 
ता, वार्ता एवं मनोरजन के केच्द्रो की स्थापना करती है । युवक संगठनों 
स्थापित करती हैं । पुस्तकालय खोलती हैं। स्त्रियों भे सुधार के लिए 
| करती हैं तथा उनको ग्राम काकियों एवं ग्राम साथिनों का उपयोग कराना 
गती है। प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहन देती है । 


(७) संचार [एणाणाएंट्याणा ]--पचायत समितियों द्वारा प्रपने 
| की पंचायतों के वीच संचार की उचित व्यवस्था क़ी जाती है। इसके 
[ विभिन्न पंचायतो के बीच सड़के बनायी जाती है। 


[८] सहकारिता ((०-०फशशाणा)--पचायत समितियां श्रौद्यो- 
', सिंचाई, फामिंग तथा अन्य क्षेत्रों मे सहकारीससमितियों का गठन करती 
था उनको सहयोग एवं सहायता प्रदान करके सहकारिता के विचार को 
गहन देती हैं । सेवा सहकारिताझों ($९शं००७ (00-०फुणथ्वाए०४) को 
गेम देती हैं तथा उनमें भाग लेती हैं । 


[९] कुटीर उद्योग (८०६४82० शाएंएण7०४)--पंचायत समिति 
र उद्योगों तथा अन्य छोटे स्तर के उद्योगों का विकास करती है ताकि 
| को आत्मनिर्मेर बनाया जा सके' प्रौर रोजगार के अ्रधिक से अधिक 
।र दिये जा सके । औद्योगिक रोजगार के अवसरों तथा सम्भावनाओं का 
गण कराया जाता है । उत्पादन एव प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जाती 
कलाकारों एवं कारीगरों की कुशलता का विकास किया जाता है। 
सित झ्ौजारो को लोकप्रिय ब्रताया जाता है । 

[१०] प्रिछड़ी जातियों में कार्य (१०त: बच्ाणाएुओं ऐन्रटॉप्सवावे 
85९5)--सरकार द्वारा भ्नुसूचित जातियों, आदिम जातियो एवं पिछड़ी 
यों के छात्रों के लिये बनाये गये होस्टलों का प्रबन्ध, पंचायत समिति 
। किया जाता है। ये स्वेच्छापूर्ं समाज कल्याण पंगठनो को सशक्त 
ती हैं तथा उनकी क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करती है। ये 
(जिंक सुधारों, शराब-बन्दी आदि का पर्याप्त प्रचार करती है । 

[११] संकटकालीन राहत (शाश्षट्रथाएप 7शार्श) --अरिन, बाढ़, 
वारी तथा अन्य सामान्य प्रकोप की हालत में पचायत समिति द्वारा 
पालीन राहुत देने की व्यवस्था की जातो है । 

[१२] साह्यिको का संचय (एजाललांगा ण॑ 57560५)--पचा- 
समिति इस प्रकार की सांस्यिंकी का संग्रह एव समापन कराती है जिसे 

हें स्वयं या जिला पंरिषद या राज्य सरकार आवश्यक समझे 

[१३] व्यास (77ए७७)--किसी भी ऐसे लक्ष्य की साधना के लिए 
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यह ग्याम का प्रवन्ध करती है जिसके लिए कि इसके फल्ड में प्रावधात 
होता है। 

[१४] ऋगत्तात (£07०5४४)--यह गाव के जगलो का प्रवन्ध करती 
हैं तथा क्रम सै उसकी कटाई छटाई भा कार्य बरती रहती है । 

[११] देहाती गृह निर्माण (छल्पण ह००्४०४)--देहाती क्षेत्रों में 
बहा के नागरिकों को निवास की सुविधा के लिये हृर-्सम्मव प्रयास 
करती है | 

[१६] प्रचार (?7०॥/।५9)--श्रचार एव प्रसार वी दृष्टि से सामू- 

दापिक रेदिया लगाय जाते हैं । गाव के जन जीदन को विकसित करते एवं 
उसकी समस्याओं को सुलमाने के प्रयासों की जानकारी के लिए प्रवाशन किये 
जाते हैं साय ही प्रदर्शनिया लगाई जाती हैं । 
५ [१७] प्रन्य बाय (॥(४४८०७|७७९००५)--उक्त कार्यों के भविरिक्त 
भी पचायत समितिया कुछ कार्य सम्पन्न करती हैं। पंचायतों के हर कार्य में 
उनके द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है तया निर्देशन शिया जाता है। ये गांव 
की तथा पंचायत वी योजनाओं को बनाने में भी अपना निर्देशन देती हैं। 
धातक, खतरनाक तथा भद्दे व्यापारों एवं व्यवहारों का नियमन करती हैं। 
क्वास्थ्य विरीधी वस्तियों का बहिष्कार करती हैं। वायारों तथा शभन्य 
सस्याप्रों जैसे सार्वजनिक पार्कों, बगीचो एवं कार्मो का स्थापन, श्रवन्ध, स्रचा* 
झन एवं निरीक्षण करती हैं। खण्ड में स्थित निर्घत गृह, शरणालय, भवाया- 
लग, पशु चित्रित्मालय तैया भन्‍य सस्थाओ्रों का निरीक्षण करती हैं। प्रत्म 
बचतों एवं बीमाओं द्वारा जमा करने को प्रोत्माइन देती हैं। सामृहिक कला 
एवं सस्कृ ति को बढावा देती हैं।। प्रचायद समितिया अतते क्षेत्र में भ्तेक 
प्रकार के मेले लगाती हैं ताकि उस क्षेत्र के निवासी एक दुसरे को जात सर, 
अपने सुख-दुख में परस्पर भागीदार बेत सकें॥ इस मेलो का संगठत एवं 
अ्रवन्ध पचायत्र समिति द्वारा ही किया जाठा है । परचायत समितियां रग्मचों 
का स्थापन एव प्रवन्घ करती हैं । 


जिला परिषदों के कार्य 
(एप्पल! ज॑ पीर 204 एक%5275) 


दैद्दाती स्थानीय प्रशासन को सर्वोच्च इकाई, जिला परिषद मुख्य रुप 

से एक समस्वयवर्त्ता एवं परामर्शदाता निवाय के रूप में कार्य करती है ॥ यह 
जिले की समस्त पचायतों एवं पच्ायद समितियां की क्रियाओों मे एक सूत्र 
बैठा कर राज्य सरकार के साथ उनका समायोजन करती है । यह याजनाओं 
एव वार्यक्रमों पर भी सामान्य निरोदण रखती है तथा अपने क्षेत्र में भाने 
थाली पचायत समितियों के कार्यों में समन्‍्द्रय लाने की दृष्टि से कदम उठा 
की कक से नयानत क्‍रिकि के शवर ओर आताजी-जे अएीअ-े »>हार मो 

है? “कर. -:क 


ड़ 


ल्‍ पु के आर हक * न शेनो ही 
पहलुओं से भ्रध्ययत करन के बाद ग्रह कहा जा सकता है कि यह निकाय मुख्य 


स्थानीय सत्ताओं के कार्य 


श्र 


कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य या तो होते ही नहीं हैं भौर यदि होते भी है तो 
बहुत कम होते हैं । श्रघिनियम द्वारा जिता परिपदों को जो शक्तियां प्राप्त हैं 
उनसे भी यह बात स्पष्ट हो जाती है । अधिनियम में कहा गया है कि प्रत्येक 
जिला परिषद निम्नलिखित कार्य कर सकती है--- 


६ 


२, 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


यह जिले की पंचायत समितियों के त्रजद का इस कार्य के लिये बनाये 
गये नियमों के अनुसार निरीक्षण कर सकती है । 


राज्य सरकार द्वारा जिलों को दिये गये तत्कालीन अनुदान को पंचायत 
समितियों में वितरित करती है । 


पंचायत समितियों द्वारा तैयार की गई -योजनाओं को समन्वित एवं 
एकीकृत करती है । 

पंचायतों एवं पंचायत समितियों के कार्यों को समन्वित करती है । 
किसी भी विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में उत कार्यो एवं शक्तियों को 
सम्पन्न करती है जो कि राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा इसको 
दिये या सौंपे जायें । 

यह उन कार्यो को सम्पन्न करती है तथा उन शक्तियों को काम में 


लाती है जो अधिनियम हारा या उसके श्रन्तर्गत इसको सौपे गये है 
भ्रथवा हस्तांतरित किये गये हैं । 


, राज्य सरकार द्वारा प्रवन्धित मेलों के श्रतिरिक्त उन भेलों तथा उत्सवों 


का वर्गीकरण करती है जो कि पंचायत या पंचायत समिति के मेले 
या उत्सव है। यदि इस वर्गीकरण के सम्बन्ध में पंचायत श्रथवा पंचा- 


यत समिति द्वारा प्रतिनिधित्व भेजा जाये तो यह उसकी पुनरीक्षा 
करती है । 


राष्ट्रीय, राज्य की एवं जिले की मुख्य सड़कों के अतिरिक्त सड़कों का, 


पंचायत समिति की सड़क तथा ग्राम पंचायत की सड़क के रूप में वर्गी- 
करण करती है । 


जिले की सभी पंचायत समितियों के कार्यों का सामान्य पर्यवेक्षण 
करती है । 


जिले में सरपंचों, प्रधानों एवं अन्य गंचों तथा पंचायतों एवं पंचायत 
समितियों के सदस्यों का सम्मेलन, कैम्प एवं सैसीनार श्रायोजित 
करती है । 


पंचायतों एवं पंचायत समितियों से सम्बन्धित सभी मामलों पर राज्य 
सरकार को परामशे देती है । ; 


राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से जिला परिषद को भेजे गये काननी 


या कार्यपालिका सम्बन्धी आदेशों से सम्बन्धित सभी विषयों पर राज्य 
सरकार को परामशे देती है । 


पंचवर्षीय योजनाओं के श्रधीन जिले में विभिन्न कार्यक्रमों को क्रिया- 


न्वित करने से सम्बन्धित सभो विपयों में राज्य सरकार को परामर्ण 
देती है। . ४ 


२२६ मारत में स्पातोय सोझ प्रदामन 


१४ जिले हे लिये विधोटित सनी हृथि सम्यस्धों एड उत्पादन शायेकर्मों, रचता 
कायंकर्मों तथा रोजदार सहन्‍झों को चौवस रखठी है तथा पह देखती 
है कि उतर सही रूप से संचर्गदत किया जाये, पूरा किया जावे तथा 
कियान्ित हिया जाप | दस प्रदार के बाय कर्मों एव नढ्यों की वर्ष में 
कम से झुम दो बार पुनरीक्षा करती है । 

११ दे प्रॉरिडे इफ्टट्र करता जिस्हें कि पड़ ग्रावारश समम्रे। 

१६ साहियकी अयदा जिले की स्पानीय मत्ताओों छे बार्यों से सस्दन्दिठ 
अन्य सूचनाप्रो का प्ररानित करना । 

१७ हिली मी स्दातीय सला से उसड़े बार्यों के सस्बस्य में सूचता माँप 
लगा । 


पु उक ग्रे कार्यों को राजस्यान मे यंद्ायत्ती राज्य बर प्रोजेक्ट ठीठ 
में सीन मागो मे दिनाजित्र डिया है, ये हैं--पर्यवेक्षण, समय एव 
दुरामर्स । द 
पंचापतो राज में प्राप्त समा 
[फर्क 5402 49 730८09527 7७) ] 


दाम समा पचायती राज दी दतावट का एक लोस्प्रिय भाषार है। 
बचायतें प्रयती सन्ता ग्राम से ही प्राप्त करती हैं तथा उसी के प्रति उत्तरदारी 
होती हैं। ग्राम समा में गाव के सी वयरक् लोग होठे हैं। मद्ासमा 
का जिचार भारत के भावों के लिए कोई नया नहीं है। प्राचीन मारत 
परम्पराध्रों के पनुदार यह व्यवहार पर्वाप्ठ लोहतिय था जिसने कि सझय 
साथ ही झपता महव सो दिया है । गाडो की जनता में उत्पाह जागृढ करने 
के लिए एक व्यत्रस्थित एवं नियमित रूप से लोगों को भीड, को इकट्ठा करने 
का अस्थास झपत्ठ उपयागो प्रतीत होठ है। एक सक्रिय ग्राम समा को 
अत्यक्ष ग्जावज का साधत माता जा सकता है । झब यह माता जाते सपा है 
कि परचायत्री राज में ग्राम समा का महत्वपूर्ण स्थात है॥ इसको एक भाषार- 
झूत निकाय के रूप में कार्य बरदा चाहिए तथा गावों के जोवन को विकसित 
करने के साधत के रूप में भागे आना चाहिए; साथ हो प्रजातस्त की जडो को 
मी मज़बूत करता चाहिए । सादिक्शती स्रमिति के शब्दों में ग्राम समा को 
एक फोरम के रुप में कार्य करना चाहिए जहाँ के लोग मि सर भौर प्रपनी 
प्रतिदित की सनस्याग्रों पर विचार कर सकी? ग्राम समाझों में लोगों के जीवत 
का प्रमाब्िित करने वाले सभी विपर्यों पर लोक्मत अमिव्यकृत किया जाता है 
द्था ग्राम पैचायठों के सचालन के लिए एक तिदेशन का मार्य बनाया जाता 
है। यह पच्ायत्र को लोगो तक सूचना पहुचाने के लिए सहायता प्रदात 
करती है। 

राजस्थान में पंचायत्र भविनियम, १६५३ के अनुसार प्रत्येक ग्राम 
पचायत्र विर्मारित तरीके एवं समय पर प्रचायतर क्षेत्र के समी वयत्क 





१. “*उाब्ण 5वजा3 इ0ए0ॉत फिगर 358 एताणयय एटा एटणफॉट 
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स्थानीय सत्ताओं के कार्य २२७ 
निवासियों की बैठक बुलाएगी । राजस्थान में पंचायत एव' न्याय पंचायतों से 
सम्बन्धित तियम, १६६१ के अनुसार यह श्राम बैठक वर्ष में कम से कम दो 
बार बुलाई जाएगो । यह मई तथा अक्दूवर के महीनों में सरपंच श्रथवा उप- 
सरपच द्वारा बुलाई जाएगी । ग्रामसमा शब्द का, अधिनियम 22208 में 
प्रयोग नहीं किया गया है । वर्तमान प्रावधानों में वयस्क नि की महा- 
सभा के लिए कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार राजस्थान पंचायती राज ' 
व्यवस्था में ग्राम समा का प्रारम्म सन्‌ १६६१ से हुम्रा है। इसके प्रथम वर्ष में 
जनता इसके प्रावधानों को भली भांति- नहीं समझ पाई और ग्राम समा की' 
नियमित बैठकें नहीं हो सकीं। इसके बाद सरकार ने शिक्षा एवं प्रसार द्वाराः ' 
इस संस्था को लोकप्रिय बनाने के लिए सक्तिय कदम उठाएं। इसके वाद 
धीरे-घीरे ग्रामसमाश्रों क्री बेठकें चुलाई जाने लगी किन्तु अभी तक यह सस्था 
इतनी प्रभावशाली नहीं वन पाई। प्राय: भ्रामसभा की बैठकों में बहुत कम 
उपस्थिति रहती है । उपस्थित रहने वाले लोग भी उसकी कार्यवाहियों में कोई 
उत्साह तथा रूचि नहीं दिखाते । ग्राम सभा के कार्यो में जवता की उद्सीनता 
एव' उत्साहहीनता के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं जेसे इसकी बैठकों को 
सूचना अधिकांश लोगीं को समय पर नहीं मिल पाती | दूसरे, इसकी वैठकें 
कमी-कभी ऐसे समय पर होती हैं जवकि ग्रामीण भाई श्रपने खेतों पर व्यस्त 
रहते हैं । तीसरे, ग्रामसभा की बैठक बुलाने में सरपंच भी रूचि नहीं लेता । 
कई बार उसको ग्राम सभा में जनता द्वारा की जाने वाली आलोचनाओं का, 
भय रहता है। चौथे, ग्रामसमाओं को सौंपे गए कार्यो का क्षेत्र अत्यन्त 
सीमित है। केवल कुछ भांकड़ों को पढ़ कर सुत्रा-देने से जनता में उत्साह 
वैद् नहीं कियां,जा सकृता। पांचवे, गांवों की अ्रधिकांश जनता अशिक्षित 
होती है । ग्रामसभा .को किसी सचिवालय स्टाफ का सहयोग प्राप्त नहीं होता । 
सादिक अली समिति ने यह सुझाया है कि ग्राम समा को कानूनी 
मान्यता प्रदान करनी चाहिए ताकि इसे प्रभावशाली बनाया जा सके । ग्राम 
सभा को ग्रास्य स्तर पर एक जन-निकाय मानना चाहिए तथा आराम पंचायत को 
इसकी कार्येपालिका इकाई । इस सिफारिश के विरुद्ध कई बार यह कहा गया 
है कि यदि ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत दोनों ही निकायों को ग्राम्य स्तर 
पर भानन्‍्यता दे -दी गई तो दोनों निकायों के धीच लगातार संघर्ष 
रहेगा और उनके सम्बन्ध-विपयक अनेक समस्याएं उठ खड़ी होंगी । 
किन्तु ये आलोचनाएं- एवं शंकाएं इस गलत धारणा पर आधारित हैं 
कि कानूनी मान्यता प्राप्त हो जाने के बाद ग्राम समा एक कार्यपालिका निकाय 
के रूप में कार्य करेगी । इस धारणा को इसलिए.गलत माना जाएगा क्‍योंकि, 
ग्रूम सभा एक परामशेदाता एवं पुनरीक्षाकर्ता निकाय के रूप में कार्य करेगी 
तथा पंचायत को सौंपे गए कार्यपालिका सम्बन्धी कार्ब्ों में इसका कोई हस्तक्षेप 
नहीं होगा । इसे प्रकार इन दोनों निकायों के कार्यों में संघर्ष होने का प्रश्न 
ही नहीं उठता । - 
ग्राम सभा के कार्यों का आधार आम धारणा होनी चाहिए। ग्रामीण 
समाज के सामान्य हित के मामलों में कोई भी ग्रामीण निकाय आसानी से- 
आम घारणा मालूम कर सकता है | ग्राम सभा की बैठकों में औपचारिक रूप, 
से मत नहीं लिए जाने चाहिए तथा इसकी बैठकों में आम धारणा आय: स्पष्ट, 


श्र मारत में स्थानीय छोह प्रशामन 


बहती घाहिए। यदि इस सम्दस्ध में कोई सन्देह है ठो समा के ध्रध्यक्ष दवाएं 
चोवित निशय भन्तिम झूममा जाना चाहिए ॥ श्राम समा को बँंठरों में जब 
धाम पारणा ब्यक् पी जाय उसको ग्राम पबयतों के कार्यों का प्रेरक मालता 
अब हिए । दम प्रकार ग्राम समाओो के माध्यम से मतदाता सोति निर्माठ एक 
कियासखययल को प्रभावित करने का अवसर प्राप्त करता है। प्राम समा एवं 
ग्राम पंचायत के दीच घावरन्‍त समस्वय की स्थापना सर्पद द्वारा वीणा 
सकती हैं जो हि जनवा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुता जाता है॥ प्रधायतर के 
सचिव गो ग्राम समा के सवित के रूए में कार्य करता चाहिए ताड़िं देह 
प्राम समा की कार्यवाहियों का अभिलेरा रख सढ़े $ ध 
ग्राम समाभो को ुछ शक्तियां एवं कार्य सौंपे गए हैं दिन्‍्तु इत वीय 
को एवं शक्तिपो को सक्षिप्ठ रूप मे परिमापित वरना धत्यन्त बठित है। 
ग्राम सभा धीरे-धीरे करत प्रक्रिया द्वारा परम्पराएं विहधित करेंगी तथा इतने 
महत्व का पद प्राप्त कर संगी जियरे हि पबरायती राज्य के उच्च सूच 
प्राप्त कर सके । साहिक अली समिति का विचार था कि प्रास्य जीवत 
प्रमादित बरते वाले रूमी महर्शपूर्ण दिपपो पर ग्राम सभा से विचार विया 
जानता चाहिए । ग्रामोण जनता को यह अनुभव होनो चाहिए कि प्राम समा 
के माध्यम से वे स्थानोय विकास मे झपनी आवाज रख सहते हैं और 
इभवे द्वारा प्पने दुछो को वर कर सरते हैं। प्राम समा की बेठर गे कार्यक्रम 
में जि दिपयो को विचार-विमर्श ने लिए रखा जा सडता है, दे हैं : पचरायत 
का बजट, पचायत की आडिट रिपोर्ट, पचायत को योजना, विदास 
एवं योजनाओ की प्रगति का प्रतिदेदन, प्चायत के कार्यों की पुतरीक्षा, ग्राम 
समा के निरणेयों की वियान्विति की पुनरीक्षा, पचायत द्वारा प्राप्त अबुदात 
धन के प्रयोग पर विचार, सहकारी प्रॉदालन के कार्यों पर विचार, उत 
पर विचार जितम कि गाव वासो की सामान्य रूचि है जैसे कि सामान्य $ए» 
तालाब, चारागाह भादि, गाँवों के स्कूलों का कार्य तथा महत्वपूर्ण निर्शेयों 
तथा सूचताओं की सचार व्यवस्या भादि। 
ग्राम समा में विचार विमर्श केवव उन्ही विषयों पर सीमित नहीं 
रहना चाहिए जो कि कार्यक्रम मे सम्मिलित नहीं करिए गए हैं। जनता की 
शिकायतों के बारे में एक सामान्य शीपंक अवश्य हो कार्यक्रम में रहता 
चाहिए । इन शीप॑को के भस्‍न्‍्तर्गत केवल विशेष शिकायतों एवं समस्या्रों 
पर ही विचार किया जाना चाहिए, सामान्य कथनों को विचार ना आधार 
नही बनाता चाहिए। यदि की गई शिकायतों पर कार्यवाही करता 
पंचायत की शक्ति के बाहर की दात॑ है तो पचायत द्वारा उसे उचित सत्ता 
के पास भेजा जा सकता है। ग्राम समा की बेठकों के प्रारम्म में एक घन्हें 
का समय ऐसा होना चाहिए जिसमें कि केवल प्रश्त ही पूछे जाए । 
ग्राम समा को बैठको के बारे में सादिक असी समिति ने प्रपने विचार 
प्रस्तुत क्ये हैं ॥ उसके मतानुसार ग्राम सभा की बेंढकें प्रतिवर्य मई-जूत एवं 
सितम्बर-अक्टूबर के महीनो में दो बार बुलाई जानी चाहिए। ये बैठक गण 
तत्व दिवस, स्वतन्व॒ता दिवम सथा स्थानीय महत्व के किसी त्यौहार के दिन 
बुलाई जानी चाहिए। यदि गावों के मतदाताभो मे से दस प्रतिशत लोग ऐसा 
चाहें तो सरपच क्ये ग्रावश्यक रूप से ग्राम समा की बँठक बुनानी चाहिए। 


स्थानीय सत्ताओं के कार्ये २२ 
सादिक अली समिति ने यह भी सुझाव दिया कि ग्राम सभा की बेठऊ 
अलावा वार्ड पंचों द्वारा कम से कम तीन महीने भें एक वार वाड़े मी 
चुलाई जानी चाहिए । किसी एक गांव श्रयवा मौहल्ले को पूरा करने के 
मिलीजुली वार्ड मीटिंग भी वुलाई जा सकती हैं। सरपंच को इस प्रकार 
वार्ड मीटियों में से वर्ष में कम से कम एक में उपस्थित होने का प्रयास के 
चाहिए । ग्राध समा की गणपूर्ति के बारे में सादिक अली समिति ने व 


कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और ग्राम समा को अभी समयों के 
कार्य करना चाहिए। 


स्थानोय निकायों द्वारा न्याय व्यवस्था 
(उच्रा९०७ #४ फ& 4.00४ 00005) 


ग्रास्य स्तर पर स्थानीय जनता की न्यायपुरणं समाज में रहने 
सुविधा देने के लिए न्याय पंचायतों का गठत किया गया है। न्याय पच 
का भारतीय गांवों में एक पुराना इतिहास था तथा देहाती क्षेत्र में ' 
आवश्यकता एवं महत्व के बारे में विचारकों में एकमत पाया जाता है । 
पंचायतों को महत्वपूर्ण मानने के कई आधार हैं । प्रथम, विना यात्रा मे 
विचार विमर्श में अधिक घन खर्च किये ही जनता को न्याय प्राप्त हो 
है । दूसरे, यह व्यवस्था न्याय प्रदांन करमे की कम खर्चीली एवं कम 
चाली विधि है । नियमित न्यायालयों में की जानेवाली मुकदमेंवाजी बहुत 
तक चलती रहती हैं तथा यह इतनी खर्चीली होती है कि इसके द्वारा 
ही पक्षों का आथिक हृष्टि से पतन हो जाता है । यह विशेष रूप से उस 
होता है जबकि दोनीं ही पक्ष गरीब साधारण गांव वाले होते हैं तथा: 
की हार और जीत दोनों ही खर्च किये हुये रुपयों को उन्हें वापिस नहीं 
पात्ती । तीसरे, न्याय पंचायत के सदस्य उसी क्षेत्र एवं उसी सामाजिक 
से श्राते हैं। मुकदमा करने वाले पक्षों तथा झगड़े के अन्य विस्तारों के : 
उनको पूरी जानकारी रहती है । इसलिए ऐसी स्थिति में न्याय भी 5 
से और तुरन्त हो सकता है । सादिक अली समिति के अनुसार इसमें 
सन्देह नहीं कि न्याय पंचायतें कम खर्चीला तथा सुगम न्याय प्रदान करवे 
वाली जनता द्वारा अनुभव आवश्यकता को पूरा करती है ।* 


राजस्थान में न्याय पंचायत---राजस्थान पंचायत अ्रधितियम 
के भ्रध्याय चार में न्याय पंचायतों के संगठन का विस्तारपूर्वक वर्रान 
गया है। अधितियम के अनु प्तार राज्य सरकार को यह शक्ति दी गई 
वह मिले जुले पंचायत क्षेत्रों में राजस्थान राजपत्र की एक सूचना द्वार 
पंचायत की रचना कर दे | प्रायः ऐसे क्षेत्रों की संख्या पांच से सात 

में होनी चाहिए । अधिनियम के अनुसार न्याय पंचायत का चुनाव 

रूप से किया जायेगा । प्रत्येक पंचायत क्षेत्र एक सदस्य चुन कर ' 
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चुनाव का वास्तविक तरीका कया होगा यह अभ्रधिन्यिम में नहीं बताया गया 
है। यह राज्य सरकार की इच्छा पर छोड दिया गया है। वह चुनाव के 
तरीके की विसी भी समय इच्चानुमार बदत सबती है। न्‍्यायपद बनन के 
लिए एक व्यक्ति को घपने प्रचायत क्षेत्र वा मददाता होना चाहिए। इसके 
अतिरिक्त उतको भायु कप्र से कम तीस वर्ष की हो, हिन्दों पद और लिख 
सकता हो, सरपच, पच, प्चायव समिति का सदस्य, प्रधान, जिला परिषद का 
प्रमुख या उसका सदस्य, पचायत समिति की किती स्थायी समिति वा स्रदस्य, 
ससद या विधान सभा वा सदस्य प्रादि लोग न्याय पचायत के सदस्य नहीं 
बन सकते । यदि इनमे से कोई व्यक्ति न्‍्यायपच बनवा चाहे तो उसे अपने 
पद से त्याग पत्र देता होगा । इस प्रावधान को इसलिए रखा गया है ताकि 
ग्राम पचायतों के व्यवहार को स्वतन्वता प्रदान की जा सके। 


स्थाय पचायत वा चुनाव छ: वर्ष के लिए होता है इसके लगभग एक 
तिद्दाई सदस्य हर दूसरे वर्ष बदलते रहते हैं । राज्य सरकार न्याय पचायत की 
प्रक्रिया बैठकों की सख्या झादि के बाद में तियम बना सकती है। यदि किसी 
मामले में न्याय पचायत के सदस्य को व्यक्तिगत रुचि है सो वह पच के रुप 
में कार्य नहीं करेगा । ऋााड़े का कोई भी पन्ष किसी व्यक्ति विशेष को न्याय 
बी बायंवाही में भाग लेने का विराध कर सवता हैं । इस विरोध के परिं* 
णामस्वरूप बहू विशेष संदस्य उस मामले पर विचार करते समय अलग रखा 
जाएगा। गु 

न्याय पत्रायत को दीवासी एवं पौजदारी दोनों क्षेत्रों में अधिव्रार 
प्राप्त हैं। यह पक्चरास रुपये तक जुर्माता कर सकती है। यदि क्रिया गया 
जुर्माना १५ दिन के भीवर न चुकाया गया तो यह मामला क्षेत्र के एस० डी० 
एम० के रुम्मुख़ रखा जा सकता है जो कि इसे इस रूप में उगायेगा मानो बह 
उसी ने क्या हो । दीवानी क्षेत्र मे ्याय पचायतें दो सौ-पच्चास रुपये तक 
बे मामला को सुन सकती हैं । 

न्याय पचायतों के कार्य का तरीका दडा सरल है। यदि कोई व्यक्ति 
मुकदमा पेश करना चाहे तो वह या तो मौखिक रूप से कह सकता है अथवा 
सभापति को अम्वोधित करके झ्रावश्यक फीस लगाक्र लिखित रूप में दे 
सकता है ) समापति के अमाव मे ये प्रार्थना पत्र कसी भी अन्य सदस्य को 
सम्बोधित क्यि जा सकते हैं। यदि धायंना मोखिक रूप से ली गई है ता 
डसके तस्पों का एक लिखित भ्मिलेख रखा जाएगा तथा उस पर अभ्रार्थी के 
हस्ताक्षर अयवा उसरे भ गुठे का निशान करवाया जध्येया॥ इसको स्थाय 
पचायत के समाप्ति अथवा उसके अमाव में जिसी अन्य सदस्य द्वारा प्रमा* 
एित कराया जायेगा । दोनो ही पक्षों को बह तिथि एव समय बता दिया 
जाता है जद कि उतके मामले वी सुनवाई की जाएगी। पर्याप्त पूछताछ के 
बाद न्याय पचायत अपना निणंय देती है डिसे क्ि लिखित अमिलेख के रूप 
में रखा जाता है । यह किसी मी प्रार्थना! पत्र को रदू कर सकती है तथा 
अआअधिक गवाऱियाँ प्रस्तुत करने के लिए बह सकती है । ० 

न्याय पचायतो की दृष्टि से पचायत समिति क्षेत्र को न्याय पचायत क्षेत्र 
में बिमाजिव किमा जाता है और प्रत्यक न्याय पचायत का अपना क्षेत्र होता 
३० हि ५. ४ पक पी 
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है । ऐसा इसलिए किया जाता है वग्ोंकि पंचायत समिति का क्षेत्र बड़ा होता 
है और वहां यातायात एवं संचार के साधन विकसित नहीं होते । ऐसी स्थिति 
मे जनता की पहुंच की दृष्टि से कई भागों में विभ[जित कर देना अनिवार्य 
है । एक न्याय पचायत हारा श्रौसतव करीव चौदह-पत्द्रह हजार जनसंख्या 
की सेवा की जाती हैं। यह कहा जाता है कि-जनसंख्या की, यह, सात्रा अधिक 
से अधिक है जिसे कि न्याय पंचायतें सम्भाल सकती है। कमी-कमी स्ताय 
पचायत के स्रोत इतने हो जाते हैं कि उनका उपयोग करने के लिए वड़े क्षेत्र 
की सिफारिश की जाती है। किन्तु यह तरीका कई तक विचारफों द्वारा 
उचित नहीं माना गया है। राजस्थान में पचायती राज पर प्रोजेक्ट टीम का 
विचार था कि न्याय पंचायत का द्षोत्र इतना छोठा होना चाहिए कि वह 
अपने अधिकार क्षेत्र की ठोस प्रकृति को बनाये रख सके श्रीर एक ग्रामव।सी 
उन लोगों की उपस्थिति में भूठ बोलने से डर खाए जो कि उससे परिचित 
है ।* यदि न्याय पंचायतों के क्षेत्र को बहुत बढ़ाया जाए तो उससे वही दोप 
दैदा हो जाते है जो कि नियमित अदालतों की कार्यवाही में होते है श्र्थात 
श्रामवासी के लिए वहां एक ऐसा अजनवी वातावरण मिलेगा कि वहू न्याय 
प्राप्त करने में अत्यन्त कठिनाई महसूस करेगा । 


जब एक न्याय पंचायत के मुख्य कार्यालय का स्थान निश्चित किया 
जाये तो उस समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह स्थान वसावट की दृष्टि 
से केन्रीय हो तथा वहां तक लोगों की श्रासानी से पहुंचे हो सके । कभी-- 
कभी मुरुष कार्यालय एवं पंचायत क्षेत्र के अन्य भागों में दुरी रखना अनिवार्य 


हो जाता है और वारह मील तक की दूरी को पार करने के लिए भी ऊंठों 
के अलावा और कोई साधन नहीं मिलता | 


त्याय पंचायतों के व्यवहार का निरीक्षण करने के बाद यह कहा जा 
सकता है कि यद्यपि इनकी प्राप्तियां सत्तोपजनक नही रहीं किन्तु फिर भी 
इनसे गाव की जनता को न्याय के क्षेत्र में पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त हुई और 
मुकदमे बाजी की अनेक परेशानियों से उनको राहत मिली । न्याय पचायतों 
की स्थापना के वाद न्यायदाता और जनता के बीच की दूरी कम हो गई है । 
अव गांव के लोगों को उन न्यायघीशों द्वारा एक अजनवी से वातावरण में 
न्याय प्रदान नहीं फिया जाता जो कि अभियुक्तों की समस्याओं को, विचारने 
के तरीकों को तथा उनके मृल्यों को नहीं समझते | अपछ्तल में अब न्‍्याय का 
प्रशासन ऐसे लोगो द्वारा किया जाता है जो कि उन्हीं के भाईबुन्द तथा उन्हीं 
के समाज के लोग है। यद्यपि इस व्यवस्था में पक्षपात की सम्मावनाए बढ़ 
जाती हैं किन्तु ये सम्भावनाएं तो फ़िसी भी स्तर पर, किसी भी प्रणाली में 
रह सकती हैं । न्याय पचायतों की कार्यवाहियों में पक्षपात का भय अपेक्षाइत 
क्रम इसलिए होता है क्योंकि दोनों ही पक्ष समान रूप से निर्णय को अपने 
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हित में कराने वा दावा करते हैं। दुसरे, अयने माईवन्दों एवं परिचित न्याय 
पचधो के सामने ग्रामवासी गलत तथ्य प्रस्तुत करने से सकुचाएगा और यदि 
वह ऐसा न मी बरे तो उसकी भूठ आसानी से पकड़ी जा सदेगी । तीसरे, 
म्याय पवायतो न न्‍्याय को कम खर्वीला बना दिया है। इमम ववीलों को 
बहस करने की भनुमति नहीं दी जाती इसलिए मुकदभेवाजी पर होने वाला 
व्यय बच जाता है । अब अभियुक्तों को यात्रा करने तथा धर से बाहर रहते 
मे खर्चे नही करने पड़ते | चौथे, ग्रामीण जनता द्वारा न्याय पचायतों का 
पूरा-यूरा उपयोग किया गया है। तथ्यपूर्ण अध्ययन के प्राधार पर यह वहा 
जाता है कि न्याय पचायत के बहुत कम निर्णेयो के विरद्ध ही वोई अपीद की 
जाती है । पांचवें, नियमित म्यायालयो में उठाए जाने वाले ग्रामवासियों के 
मुकदमों की सख्या अब कमर हो गई है । यह भी इस बात को प्रमाणित करता 
है कि न्याय पचायतें सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं । 
सादिकअली समिति के मतानुमार यद्यपि न्याय पचायतों ने तुरन्त 
ग्पाय प्रदान करने के क्षत्र में महत्वपूर कार्य क्या है किन्तु फिर भी यह 
इतने कम समय मे प्रदान नदी बिया जाता जितनी कि प्लाशा वी गई थी । 
इसके लिए प्रनेक कारण उत्तरदायी हैं। ४_सके प्र बैठकों में नियमित 
रूप से माग नही लेते और इसलिए बैव महीं बनाई जा सकती । न्याय के 
क्षेत्र मं देरी के कुछ भ्रस्थ कारण शौर मी हैं जसे-पच्रों द्वारा प्रक्रिया 
अपर्याप्त जानकारी, श्रपर्याप्वत सविवालयी सहायता, सम्मन तथा नोदिस 
भ्रादि भेजने में देरी, पचो पर डाल गये ह्थानथी प्रभाव, ग्रादि आदि। न्याय 
पचायतें एक भनन्‍्य कमी से भी प्रमावित रहती हैं भर वह है वित्तीय साधनीं 
की बमी । वर्तमान श्यवहार के भनुसार यह ध्यवस्था की गई है कि ग्राम 
पचायतें, न्याय पचायतो को अनुदात दें तथा उनके खर्च की व्यवस्था करें । 
किन्तु ब्यवहार मे भधिकाश ग्राम पचायतें, स्थाय पचायतो को वाछ्ित योगदात 
जी पाती इसलिए वे प्रपने कार्यालय को कुशलतापूर्वक नही चला 
पाती ! 
सादिक्भली समिति ने न्याय पचायतो के कार्य सचालन का घार 
करने के लिए कुछ सुभाव भ्स्तुत किए हैं। अपने भ्रध्ययन-कात में समिति में 
यह पाया कि न्याय पचायतें नियमित रूप से बैठत नही करती और करती भी 
हैं तो म्यायपच्रों की श्रनुपस्यिति के कारण बैच नहीं बन पाती । समिति के 
मंतानुसार उपस्थिति में इस अनियमितता का एक कारण यह है कि पचो को 
मात्रा व्यय एवं दैनिक मत्ता नहीं दिया जाता | यद्यपि कोई समापति अथवा 
न्याय पच यह माग नहीं करता कि उतको वेतन दिया जाए क्योंकि उनका 
पद ही अपने भाषपमे एक इनाम है। किन्तु फिर भी यह इनाम इतना बडा 
नही होता कि मुख्य कार्यालय तक भाने और वहां रहने के खर्चे को वे ही 
सहन करें इसीलिए समिति 3 यह सिफ रिश की कि स्याय पचायत के सदस्यों 
एवं समापति को यात्रा व्यय दिया जाना चाहिए ॥ यदि उनका निवास स्थान 
मुख्य कार्यालय से पाच मील से अधिक दूर है तो उतको बैठक के लिए दैनिक 
भत्ता भी दिया जाता चाहिए। यात्रा ब्यय एवं दैंनिक भत्ते की दर उतनी 
ही होनी चाहिए डितनी कि पचायत समिति के सदस्यो की होती है। दूसरे, 
न्याय पचायत की बैठकें प्रत्येक महीने री १ तारीख, को जिश्चि? होनी अएहिए 


स्थानीय संत्तात्री के कंरये श३३ 
संदि कार्य श्रधिर्क हो तो येह बैठक ई या ३ दिन तक लगातार चुल सकतीं 
है | तीसरे, प्रत्येक न्‍्वाय पंचायत के पांस अपनी बैंठफ़ें केरने तथा अश्विलेंस, 
रखतें के लिए उचित स्थान होना चाहिए। साधारणत:., न्याय पंचायतों की 
बैठकों के लिए पंचायत घरों में प्रबन्ध किया जाता है। परचायत घंर में 
न्याय पंचायत के उपयोग के लिए एक छोटा सा कंमरा था श्रलग से अलमारी 
का प्रवन्ध होना चाहिए। जब कभी नया पंचायत घर बनवाया जाए तो 
न्‍्पाय पंचायत की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए । यदि पुराने 
पंचायत घरों में न्याय पंचायतों के लिए प्रलग से कोई कमरा नहीं है तो एक 
छोटा सा अतिरिक्त कमर। श्ौर वतवाया जा सकता है। चौथे, राजस्व 
अमभिकरण, ग्राम पचायतों एवं पुलिस हारा स्याय पंचायतों को पुरा-पूरा 
सहयोग दिया जाना चाहिए । न्याय पंचायत के सभापति और पचों को एक 
न्यायिक निवाय के संदस्य के रूप में सम्मान दिया जाना चाहिए । कई बार 
ऐसा होगा है कि न्याय पंचायत के हिर्सय के विरुद्ध श्रपील के समय न्याय 
पंचायत के समापति को मुन्छ्िफ मजिस्ट्रेट के सामने टलवाया जाता है किन्तु 
यह एक गलत तरीका है । भपने अध्ययन काल में समिति को यह भी बताया 
गया कि जब न्याय पंचायत के पंच तथा सभापति किसी भामले की सुनवाई 
कर रहे होते हे तो भी उनको पर्वाप्त आदर से नहीं देखा जाता। उनको 
न्यायालयों में त्था कार्यालयों में मी कई बार द्विन भर अ्रतीक्षा करनी पद 
जाती हूँ | च्म्िति का यह निश्चित विचार है कि ग्रामोण न्यायालयों और 
उनके सदस्यों को स्वर एवं स्थिति का अच्छा सम्मान मिलना चाहिए । 
समिति के विचारानुमार यद्यपि अ्रच्छे व्यवहार एवं श्राचरण के लिए कोई 
निश्चित सिद्धान्त निर्धारित नहीं किए जा सबते बिन्तु फ्र भी यह स्पण्ट 
रूप से नही बताया जा सकता फि न्याय पंचायत के रुभापत एवं सदस्यों के' 
साथ क्रिस प्रकार का व्यत्रह्दार ग्या जाना चाहिए | विन्त फिर भी सामान्य 
रूप से यह कह सकते है कि इन निक्रायों के सदस्प्रों रे उचित सम्मान दिया 
जेए | पांचवें, स्थाय परचाततें प्रायः उत कठिनाइयों के बारे में शिकायतें 
किया करती है जो कि उन्हें सम्मन तथा नोटिस भेजने की सेवा में होती हैं । 
समिति को यह बत्ताया गया कि मजिस्ट्रेट हमेशा वारन्ध प्रसारित करने की 
उनकी प्रार्थना पर ध्यान नहों देता और यदि वारस्ट प्रसारित मी कर दिया 
जाए तो स॒ मान्यत* पुलिस उसे क्रियान्वित नहीं करती । इस स्थिति में सुधार 
वी जरूरत है । ऐसे मामलों में न्याय प'च यों को पर्याप्त लम्बी तारीख दी' 
जानी चाहिए और मैजिरद्रेट को चाहिए कि वह दी गई तारीख से पूर्व ही 
आवश्यक प्रक्रिया द्वारा कार्य को सम्पन्न करे । न भेजे गए वारस्टों के बारे में 
एक जेवासिक सूचना न्याय पचायतों द्वारा जिलाधीश की भेजी जानी चाहिए। 
छ5, स्याय पचायतों को लगाए गए जुर्माने वसूल करने में कठिनाई होती है। 
एस्० डी० एम० द्वारा जुर्माना वसूल करने की न्याय पंचायतों की प्रार्थना 
पर तुरन्त कार्यवाही नही की गई । इस सबसे न्याय पचायतों के सम्मान पर 
भी प्रभाव पड़ता है क्योंकि सामान्य जनता में यह मत दन जाता हैं कि न्याय 
पंचायत हृ/रा किए गए जुर्माने को आसानी से पद्राय जे, सकता है। इस 
सम्बन्ध में न्याय पंचायत एवं एम० डी० एम० दोनों को ही तुरन्त कार्यवाही 
करने की आवश्यकता है । ज्योंही जुर्माने के भुगतान का समय समाप्त हो. 


श्र४ भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


न्याय पचायत को उसकी सूचना एस० डी० एम० को देनी चाहिए और सूचन 
ध्राप्त होते ही एस० ढी० एम० को भो जुर्माना वसूल करने के लिए तुरन्त 
कार्यवाही करती चाहिए । समिति के विचारों के भनुसार यदि एक बार लोग 
को यह मालूम हो जाए कि कानूनी प्रावधान भमावशील हैं तो भधिक 
जयादतीपुरा कार्यवाही करने को आवश्ययता बहुत कम रह जाएगी । 


| 
रगानीय सरकार के झप्तिकारी 


(प्ता: &एफ्रणएशप्एड 09 70086., 5607%एरशएार्प्ा ) 


स्थानीय सरकार का कार्य संचालन करने की शक्तियां विभिन्न स्तरों 
पर विभिन्न अ्रधिकारियों के हाथ में रहती है । इन भ्रधिकारियों द्वारा उनकी 
सत्त। का रुचिपूर्वक प्रयोग किया जा सकता है श्रौर नहीं भी । यह वात उस 
विशेष उच्च अधिकारी की योग्यता, सामर्थ्यं एवं श्रान्तरिक इच्छा पर निर्मेर 
करती है | स्थानीय सरकार की सफलता एवं झसफलता का निश्चय बहुत्त 
कुछ इस बात के आधार पर किया जायेगा कि उसकी सत्ताझ्ों ने अपने श्रधि- 
कारों का उपयोग कितना और किस रूप में किया था । 


भारत में स्थानीय सरकार के शीर्ष पर जो सत्ता रहती है उसे समा- 
पति अथवा अध्यक्ष के नाम से पुकारा जाता है । असल में यह सत्ता वास्त- 
विक शक्तियों का प्रयोग नही करती । इसका कारण सम्मवत्त: यह है कि यहां 
एकीकृत सत्ता का भ्रमाव है । समस्त शक्तियों को परिषद्‌, विभिन्न समितियों, 
समापति, कार्यपालिका अधिकारी एव सचिव आदि के बीच बांट दिया जाता 
है । उच्च सत्ता के श्रधिकारों में हल्केपन का एक श्रन्य कारण यह है कि 
उसका पद अस्थिर रहता है। परिषद्‌ या बोर्ड के सदस्य यदि बहुमत से 
अविश्वास का प्रस्ताव पास करदें तो उच्च सत्ता को हटना पड़ेगा। अवि- 
एइवास प्रस्ताव की इस शक्ति का चाहे जब प्रयोग होने के कारण उच्च सत्ता 
का पद इतना श्रस्थिर बन गया है कि उसे प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करने में 
भी कोई रुचि नही रहती । परिपदों एवं बोर्डों में कोई सशक्त राजनैतिक 
दल नहीं होता । स्थानीय स्तर पर राजनैतिक दलों को अ्रलग रखने की 
व्यवस्था की गई है । इस व्यवस्था का चाहे कुछ भी उपयोग एवं लाभ क्यों 
न हो एक सबसे वडी हानि तो यह है कि उच्च सत्ता को अपने पद का भरोसा 
नहीं रहता क्योंकि उसका समर्थन करने के लिए कोई संगठित राजनैतिक 
समूह नहीं होता । अन्य आधारों पर बनाये गये समर्थक कभी भी अपना मत 
बदल सकते हैं । उच्च सत्ता जब अपने श्रधिकारों का प्रयोग करती है या 
नियुक्तियां करती है तो कुछ लोग तो खुश होते हैं किन्तु दूसरे कई लोग नाराज 
भी हो जाते हैं। स्थानीय स्तर पर उच्च सत्ता की तुलना प्रायः तृतीय गण- 
तन्त्र के आधीन फ्रांसीसी मन्त्रिमण्डल से की जाती है । 


भारत में उच्च सत्ता के पद की एक अन्य विशेषता और भी है। वह 
यह है कि उस पद पर आसीन व्यक्ति प्रशासन में विशेषज्ञ नहीं होता ॥ 


३३६ आर में स्थानीय शोक प्रभामत 


सौमाग्य से यदि कोई योग्य एवं इुंदाय व्यक्ति इस पद पर चुन लिया जाये 
रद ता बह प्रशासन को सतोपजनक रूप में सचालित कर लाता है हिल्तु 
कमोी-उर्मी सतिक्षित एव अयोग्य व्यक्ति मी इस पद पर था जले हैजों 
हि भरने दावितयों एवं कर्सतयों को नहीं समझ पाते। ये भगोग्य व्यक्ति 
प्रयामन के मचातन में स्वेब्दः से सवालित न होकर वही मुछ बरते हैं जो 
कि इतझा सचिव अबबा वार्ययालिशा घषिरारी इतरों वह । स्थिति वहा 
प्रॉट भी बदवर हो जाती है जहा पर कि उच्च मत्ता अज्ञानी होते बे स्ाथ- 
साथ स्वेच्द चारो मो हो । ऐसी ह्यिति मे स्पानोर तिकाय क। प्रगासत टी 
प्रडार से तदीं चत सकता तथा भ्रष्टाचार, झतियमिततायें, महुबत डा + झादि 
दोब उसमे आजायंग्रे । स्वातीय परिपदों धयवा बो्ों बी स्वायेत्त * सम्िरयो 
एज भन्य विवाया द्वरा स्थापिठ दोहरी व्यवस्था ,के अन्तर्गत भेरभा[ू, सन 
न्व॑य का भभाव, पितृ तिकाय की दचि का भमाव प्रादि अवैर समस्याएं 
नशा हो जाती हैं।. 7 इन 
स्थानीय सरकार की उच्द मत्ता मे सुधार करने के लिए अनेक उपाय 
झमय-भमय पर सुझाये जांते रहे हैं । ये सुझाव मुम्य रूप से तीत प्रशों से 
मम्ब/्धित हैं। प्रथम, सत्ता का बेतेंपान बटवारा समाप्त करदे क्या सारा 
शक्तियां उच्ब सत्ता के हाथो में के्द्रित कर दी जाए ? दूसरे, उच्च सत्ता वो 
काययरालिका के धेज में बोई या परिषद्‌ के प्रति उत्तरदायी रख/ जाए प्रववा 
स्वनन्त्र रसा ज ये ?े तीपरे, उच्ब सत्ता को बरेबान नी भाति राजरतिक 
एवं गैर ब्याववायिक़ रखा जाये अयवा गेँर-राजनेतिक एवं ध्यावस/पिक 
खनाय; जाये ?े अवरी/ सगरपालिकाम्ा के नगर प्रवृश्यक तया जर्मा नगये 
के वर्गों मास्टर में र-राजन तिक रत व्यावसाथिर पदाधिकारी होत॑ हैं । बाई 
* नगर निगम का आयुक्त मी कुझ झस ही होत। है १ इस व्यवध्वा के प्रस्मत 
प्नामरीय एवं सितब्ययता आती है किन्तु प्राय: बह लोकप्रिय नतृत्वनती 
मिले पाता जो रि नई सेवझा को अररम्म करने से पदले रुचि एवं उत्साह 
प्रदर्शित कर से 4 न न्‍ ४१ 
इन प्रश्नों पर डिवार व्रते के वाद विचारको नेयह निश्ार्प तिवाना 
है कि उच्च सत्ता के स्वरूप का एफ झादर्श तरीका नही सुककय/ जा सकता 
उतर प्रदेश की स्थातीव स्वायत्त-स रशार पर सनिति नं, मध्यप्रदेश वी जन 
पद छूयवस्था भे तथा वलवस्तराय मेहता सप्िति में अपती-आों दृष्टिर्से 
श १0४ ६० “ / 7 व बुत नहीचवा तथां प्रतयक 
के एक का उदाहरण बसखई 
है * 5 " कार्यपरालिका शक्तियां एके 
अधिकारी भर्यात्‌ बायुक्त को सौंग दी जाती हैं। पहने आयुक्त यो हटावा 
त्हीं जा सहृठा था विन्‍्तु त्र यह परिषद के प्रति उत्तरदायी है ॥ यह व्यय- 
हा अमरीका की नगर प्रवन्‍धक' योजवा के यदृश्य है। इसका सफत शाचालेत 
ड्रस बल की माग करता है कि'स्थावीय निकायो के सदस्य,/उनके तिए मतों 
आक्तियों का सतावजनक रूप से पलत करे ताकि आयुक्त के कार्य-सचालैर्न 
का मार्गे मी सरल हो जाय ३ ऐसः न होने पर आयुक्त का पद झ्क्‍त्पकाीते) 
अस्थिर एवं अतिश्चितृत्तापूर्ण वुद जायया। इस दोप को दूर करने के दिए 
*जढ़ि बाहरी सुरक्ष में प्रदात की गई तो उसकी, उत्तरदार्थो ववृति समाण हो 








स्थर्तीय सरकार के अधिकारी: २३७ 
जायेगी। साथ ही प्रभावशाली राजनैतिक नेतृत्व स्थानोये प्रशासन “में 
सहीं आयेगा । ही ॒ 

| एक अन्य व्यवस्थां ग्रेट ब्रिटेन में श्रांप्त समिति व्यवस्था हैं। इस 
व्प्रवस्था: में कार्यपालिका शक्ति स्थानीय निकायों की  स्वायत्त संमित्तियाँ में. 
यंट जाती हैं जो कि स्थात्तीय अधिक्लारियों के साथ पूर्णतें: सहतोगपुवेक कॉर्ये 
करती- हैं 4 इस व्यवस्था में जनता के प्रतिनिधि स्थानीय प्रवन्ध में अधिक से 
भांग ले ने का अवसर पाते हैं| इसे राजनैतिक प्रशिक्षण की दृष्टि से' सर्वेश्रीष्द 
तरीका कहा जा सकतरःहै.॥ यह-- व्यवस्था तभी, सफल हो - सकती है जवंक्कि 
पर्याप्त आत्मसयर्म से काम लिया जाये फूव' विद्येपन्त अधिकारियों की राय 
को स्वीकार करने की इच्छा हो ।मीरतः में स्थानीयें स्तर पर ,उच्च सत्ताओं 
को राजनैतिक देप्टिस उत्त रदायी, बनाया गया है। इसे स्थिरता केवल तभी. 
प्रदन की जा सकती है.जंंकि अविश्वास प्रस्ताव लाने पर कुछ रोक लगाई 


जाये तथा गतिरोध की दशा में वजट को सज्य,सरकार (द्वारा पाप्त करने की 
व्यवस्था की जायें । १ 


,,. स्थातीय,स्वायत्त प्रकार पर उत्तर प्रदेश' की समिति ने 'एक अंत्य 
सुझाव दिया था जिसके अनुसार उच्च सत्ता का प्रत्यक्ष चुनाव करते की 
बात कही गई थी. इस. व्यवस्था में कुछ ऐसे, कदम, भी उठय जाते चाहिए 


ताकि उच्च सत्ता पर राज्य का हंस्तुल्षेय कम: से. कम रहे तथा पद सर केवल 
उपयुक्त व्यक्ति ही जा सके ।  -; ०४ - 5 


भारतीय में स्थानीप सरकार,की भत्ताए' शहरी एव: देहाती क्षेनरों*्में 


अलग-अलेग प्रकृति की हैं ॥ क्षेत्रों में सी नंगर-सिखंनों,-एचशः नगरप/लिकाओं 
में उनकी स्थिति भिन्न होती है| ल्‍ 


्ञ 


१३ 
६११ ९; ; ५ कई न्कौ डलल्म 
ल्‍- न 


.. ' » » : - मगर निगम में उच्च सत्ता-मेयर ६ 7४, 
2 [शाप गाल पसश्ेल #ताीह क 7 - 0 
शिणांतंफत (एणणणाथाणा | 8 


आल] 


> 


बड़े-बड़े नंगूसें एवं राजधाजों-प्रदेशों*्के प्रशात्तन के लिए-नंगर, मिगसे 


व्यवस्था, की अंबनुया गर्या है। भारत के अनेक राज्यों: में यह व्यवस्था सफलता 
पूंबक कार्य कर रही 


॥ . नगर निंगेम में कार्यपा लिकां शक्तियां जिन्न संत्ता-को 
- भी जाती हैं वह मेयर “होता:हैं । 


मेबरू के पद एंवं.शक्तियों- के बारें में. हमे 
यथा रथाने पहलें मी अध्ययन: कर-बवुके हैं [: वम्बई, दिल्‍ली; अहमदाबाद, 


मद्रास, कलेफतता,' पटना आदि नगर निगरीं में मेयर की स्थित्ति: पूर्णोतत 


हि है किन्तु तो भी 'उनकी . प्रकृति... में.. आधास्मृत एकरूप॑ता: पाई 
जाते 


पट या में नगर निगम के मेयर का चुताव परिषद द्वारा प्रतिवर्ष उसकी 
प्रथम, वेठक में (किया जाता: है:॥ ", परिषद अपने “में से :ही - एक सदस्य को मेयर 
चुनती हैं “उनको :पुर्नानिर्वाचित भी. किया जा सूकेता है ।. पदनोी नगर तिगम 
मी मेयर का कोयलिय बेम्बई की. अपेक्षा सेर्धिक , महत्वपूर्ण; है ।.; मेयर स्थायी 

- समिति का पदेन संमापक्ति,होंतां;है । जब सरकार मुख्य कासयालिका,श्षप्निकारी 
। को नियुक्ति, करवदी है तो बह शेय-:; से-जविचार-बिमण कर लेती है इससे मेयर 
का, पद अत्य॑त्त महत्त्वपूर्ण: बन--ज़ाता-है..5+स्थायी-समितिकां?-समापतिः होने 


र्श्द भारत में स्थानीय लोक गा 


के कारण वह राजनैतिक कार्यपालिका का प्रध्यक्ष होता है। इस रूप र्म 
वित्तीय मामलों मे मुख्य कार्यपालिका अधिकारी के कार्यो का निरीक्षण के 
है । वम्दई तथा कलकत्ता के मेयरो को नगरपालिका प्रशासन में इतनी श 
प्राप्त नही है । इसके अतिरिक्त वह दुछ वन्य कार्य मी करता है जैसे न 
नियम की बैठकों की अध्यक्षता करना उसकी बेठके बुलाना तथा बैठक 
लिए कार्यक्रम निश्चित करना आदि । मेयर के भतिरिक्त एक उपमेयर 
होगा है जो दि मेयर की भनुपस्थिति में उसके कार्यो को सम्पन्न करता है 


नगरपालिकाप्रों को उच्च सत्ता-कार्पपालिशा 
अधिकारी शोर भ्रध्यक्ष 
[प्८ घडच्त्णपाल 0एतार्त १०१. एक्‍च्ड्रवका, 706 
झाइ8ध्टल 4एञ०तां> 9& १/ण्फ्रॉलेएनग/90] 


जिन शहरों मे नगर परिषद या सगरपालिका समिति होती है, 
उच्च सत्ता कार्यपालिका अधिकारी पथवा भ्रध्यक्ष के हाथों मे रहतो है। 
दोनों ही मुख्य कार्यपालिका के रूप हैं॥ इन दोनों का भलग-अत्ग अध्य 
करता उपयोगी रहेगा ! 


१.._ रार्यपालिक! प्रधिकारों [706 #ज०८०४९ 006 |--त 
पालिकाओं में एक अलग से कार्यरालिका अधिकारी को नियुक्ति की भावश्यत 
का ब्रिटिश शासन वाल मे ही झनुमव कर लिया थया था / सर फीरोजर 
भेहता न जो कार्यत्रम अ्स्तुत किया उसके भनुसार कार्यपालिका झषिशारी 
बम्दई तगर निगम की भुख्य कार्यप्रातिका बताना था। इस कार्यक्रम 
प्राधार यह था कि नगर परिषद को अनेक काम करने पड़ते हैं। ऐसी रिप 
में एक पृथक कार्यपालिका के! होना परम झावश्यक था। मि० मेहता 
बहना था कि नगर परिषद को प्रशासन नहीं करना चाहिए। इसके तिए. 
पूरी तरह से भ्नुपयुक्त है ! इसे ता कार्यप्रातिका सरकार पर पूरी देख” 
रखनी चाहिए, इसके कार्यो का पूरा प्रचार करना चाहिए। यदि इसके का 
के बारे मे क्सो को सदेह हो तो यह उसे दूर करके कार्य को उचित व गया 
पूरा सिद्ध करे, यदि कार्य वास्तव मे निन्‍दनीय है तो उसे रोक दे, यह का 
प्रातिक” के पदाधिकारी क्‍्पने पद का दुर्पयोग करे झयवा जनहित विरो 
काय॑ करे तो ”ह उनको कार्यालय से बाहर कर दे ।? बहड़ने का भर्थ यह 
कि परिषद वो स्वय कार्यपालिका सम्ब थी कर्य नहीं करने चाहिए । उसे 
पते का को करने वाले निकाय पर पयवेशवण, नियत्रण एवं तिदेशव रे 
चाहिए ॥ 


? “हद एणाालाएक 20 08 (० अपार हछत 80:27 
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स्थानीय सरकार के भ्रधिकारी श्रे९ 


बम्बई सगरपालिका अधिनियम, १६०१ में प्रथम बार यह प्रावधान 
रखा गया कि बड़ी नगरंपालिकाओं में मुरूष कार्यपालिका अधिकारी का कार्यो- 
लय होना चाहिए क्योंकि इन नगरपालिकाओं का कार्य अत्यन्त जठिल एवं 
व्यापक होता जा रहा था। निर्वाचित अध्यक्ष इस काये को सम्पन्न करने में 
असमर्थ था। उसके कार्य की हल्का करने के, लिए तथा कार्य-संचालन में 
कुशलता लाने के लिए यह उपयोगी समझा गया कि मुख्य कार्यपालिका अधि- 
कारी को ये कार्य सौंप दिये जायें। उत्तर प्रदेश में कार्यपालिका अधिकारी 
का पद १६१६ के अ्रधितियम के अनुसार स्थापित कर दिया गया । पंजाब में 
सन्‌ १६२२ में यह व्यवस्था प्रारम्भ करने का प्रयास किया गया किन्तु विषय 
की सन्‌ १६३१ तक दबाये रखा गया । इस बीच वहां के नगरपालिका प्रशा- 
सन में भारी भ्रष्टाचार फैल गया । सन्‌ १६३१ में वहाँ कार्यपालिका अधि- 
नियम पेश किया गया । मद्रास में वहां के जिला - नगरपालिका अधिनियम, 
१६३० ने अ्रध्यक्ष की ही मुख्य कार्यपालिका बना दिया । किन्तु इस पद पर 
जो व्यक्ति निर्वाचित हुए वे अत्यन्त अयोग्य एवं अष्ट सावित हुए तथा उन्होंने 
अपने स्वार्थ के लिए पद का प्रयोग किया । अनेक विकासों के बाद वहां १६३३ 
में जिला नगरपालिका अधिनियम में संशोधन करके मुख्य अधिकारी की 
नियुक्ति का प्रावधान रख गया । इस कार्यपालिका सत्ता को परिषद एवं 
सभापति की समस्त कार्यपालिका शक्तियां सौप दी गई । कार्यपालिका अ्रधि- 
कारी को वम्बई में मुख्य अधिकारी तथा मद्रास में नगरपालिका आयुक्त कहाँ < 
जता है। शर्न-शर्नें: मारत के अधिकांश राज्यों ने परिषद के कार्यपोलिका 
सस्वन्धी कृत्य एक कांयेपालिका अभ्रधिकारी के हाथों में सौप दिये । 
कार्यपालिका अधिकारी की नियुक्ति--भद्रास तथा आन्ध्र में सभी 
महत्त्वपूर्ण नगर॒पालिकाओं के आ्रायुक्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते 
हैं। राज्य सरकार चाहे ती किसी अन्य नगरपालिका में आयुक्त नियुक्त कर 
धकती है। आयुक्त का कार्यकाल तीन वर्ष है किन्तु वह अपने पद पर पुनः 
नियुक्त क्रिया जा सकता है। आयुक्तों को प्राय: उन लोगों में से नियुक्त किया 
जाता है जो कि नगरपालिका या स्थानीय सरकार फन्‍्ड में सक्रिय रूप से कार्य 
कर रहे हैं। इस पद पर नियुक्त व्यक्ति के पास विश्वविद्यालय की डिग्री 
होनी चाहिए तथा कुछ अतिरिक्त योग्यतायें भी होनी चाहिए, जैसे राजनीति 
एवं लोक प्रशासन में डिप्लोमा आदि । प्रारम्म में मद्रास में यह परम्परा थी 
कि प्रशासनिक अनुभव वाले व्यक्तियों को ही इस पद पर नियुक्त किया जाता 
था। उपजिलाधीजों को बड़ी नगरपालिकाओ्रों में तथा तहसीलदारों को छोटी 
नगरपालिकाओं में नियुक्त किया जाता था । सन्‌ १६५६ में मद्रास ने आयुक्तों 
की सेवा का प्रान्तीयकरण कर दिया । परिषद यदि कुल संख्या के दो तिहाई 
बहुमत से आयुक्त को हटाने की प्रार्थना करे तो राज्य सरकार उस पदाधिकारी 
की हटा सकती है आयुक्त को नगरपालिका के फन्‍ड में से वेतन दिया जाता है । 
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२४७ भारत में स्थानीय लोक ग्रासन 


बम्बई मे प्रत्यक्त लगरपालिटा-बॉरो के मुल्य अधिकारी को परिषद 
द्वारा नियुक्त किया जाता है। हा तक जिला संग्रपातिकाओो का सम्बध है 
उनमे से एक लाख से अधिक की जनसंख्या वाली किसी भी” नगरपालिका 
द्राज्य सरकार द्वारा मुख्य अधिकारी नियुक्त करने को कहां जा सता है । 

किसी) भी मुख्य श्रधिकारी को परिषद के दो तिहाई वहुमत से कम मतोस भ 
हटाया. जा सकता है, न उसके कायकाल को कम किया जा सकता है। अधि 
फ़ारी को किसी प्रकार का दण्ड भी नही टिया जा सकता । 

उत्तर प्रदेश की प्रयेक परियट को एक कापपात्रिका अधिकारी नियुक्त 
करुना होता है। यदि प्रकार द्वारा किसी मोशन (१४०॥०॥) अथवा प्रति 
निधित्व के भाधार पर कोई श्रय निर्तेय दे दिया जाय वो दुमरी वात है। 
क्राप्रपालिका अधिकारी कीं नियुक्ति वतत एवं सेवा की शर्तें आदि "राज्य 
सरकार द्वारा स्वीकृति प्र प्य करने के विपय होते हैं। परिपट को यह प्रषि 
कार. है कि वह अपनी कुल संख्या के दो तिहाई बहुमत से एक विशेष प्रस्ताव 
प्राप्त करके काप्रपालिका-अधिकारी को सजा द सकती है या हटा सकती हैं) 
प्रमावित भ्रधिकारी को यह अधिकार हैं कि वह ऐसी श्ात्ता मिलने के तीस 
दिल,के अदर झ्दर सरकार के सम्मुव अपील करे। 

7 * है”राबाद राज्य में स्थानीय सरकार विभाग फे अधीन स्वार्मीय सर 
पृ की सवाए अलग से हैं। श्र प्रदेश के रस क्षत्र में प्रयक नगर, या 

भी नगरपालिका के' कायप्रात्रिका अधिकारी की ल्पुक्ति इस सेवा मैं मे 
हीं की जाती है । इन प्रदिकारिया के विरुद्ध अनुगासना मक्क कायवाही 
/ सरकार द्वारा ही की जा सकती है । 

॥ पताब में कापपालिका अधिकारी की नियुक्ति पजाब सर्गरराविक्त 
अधिनियम १६३१ क॑ अ्रनुसार की छावी है। राय सरकार द्वारा प्रधिका' 
की नियुक्ति के लिए एक प्रधिमूचता भेजी जाती है. जिसके तीन महीने के 
अन्लर-अन्दर परिपत को इस अधिकारी की नियुक्ति करनी होती हैं । यह 
नियुक्ति परिप* ने कम से कम ५/८ शदस्थों के मत से वी जी है। पदि इसे 
नाल मे परिपद द्वारा वियुक्ति न की जा से तो राज्य सरकार स्वय हिंग 
श्यक्ति को इस पद पर नियुक्त बर देती है। ये नियुक्तिया पाच वर्ष के लिए 
बरी जाती # तथा इन पर राज्य सरकार की स्वीकृति मनिवाय है। अधितादी 
का वेतन परिषद द रा तय क्रिया जाता है। कॉयवालिकं अधिकारी को रण 
सरवार द्वारा खाया में रखा या हटाया जा सता हैं। स्वयं परिषद मो १/5 
व बहुभत से उसे हटा संजती है । 

भमूर में नगरपाविका झायुक्त अध्यक्ष के सीपे मातहत होत हैं । उतरी 

स्वतस्त्र रूप से कोई कापूनी अधिकार प्र प्त नहीं होता । 
४ काययालिका भ्रधिकारी की शक्तियाँ एवं काप--वायपातित्ता अधि 
कारियों के काय एवं शक्तिया ध्ाय प्रथऱ परगह एक जैँस हैं। वह मृध्य काय 
प लिका है ओर अध्यक्ष के नियरणरग मे रह कर परिषद के वित्तीय एवं ताय 


पासिकां सम्बभो प्रशासन को सचाजित करता है ( परिष* की स्थाया सता! 
का कारतीश और की शना अन्‍्जि-+>34 5 बाज अन्न 


ब्बी धर तर 


मुख्य » ५ * ] ५ हे क्लब 


; स्थानीय सरकार के अधिकारी श्४९ 


५ फ़िसी भी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है । वह नगरपालिका के व नगर- 
प्‌ लिका के किसी मी सेवक को, जिसका वेतन तीस रुपये मासिक से अधिक 
न हो, सजा दे सकता है, हटा सकता है तथा उसके कार्यकाल को कम कर 
सफता है। मुख्य अ्रधिकारी को शिक्षण संस्थाग्रों के स्टाफ के किसी कर्मचारी 


को नियुक्त करते अथवा उसके घिरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का 
अधिकार नहीं होता है | 


उत्तर प्रदेश मे कार्यपालिका अधिकारी अधिक से अधिक चालीस झपमे 
मासिक वेतन वाले पद पर नियुक्ति कर सकता है । श्रध्यक्ष की स्वीकृति के 
बाद वह पचास रुपये मासिक तक बेतन वाले पदों पर नियुक्तियां कर सकता 
है । इन सभी सेवकों को कार्यपालिका पभ्रधिकारी द्वारा दण्डित भी; किया जा 
सकता है। किन्तु जिन पदो पर नियुक्ति करते .समय श्रध्यक्ष को स्वीकृति ली 
जाती है, वे दी गई सजा के विरुद्ध अध्यक्ष को श्रपील कर सकते है । 


मद्रास मे पचास रुपये प्रति माह वेतन पाने वाले पदीं पर नियुक्तियाँ 
एक समिति द्वारा की जाती है जिसमें श्रध्यक्ष, कार्यपालिका अधिकारी, और 
परिपद द्वारा मनीनीत एक सदस्य होता है। पचास रुपये मासिक से कम 
वेतन वाले सभी पदों पर नियुक्तिया कार्यपालिका अधिकारी दारा की जा 
सकती है । वह स्वास्थ्य प्रधिकारी एवं अ्रन्य तकनीकी श्रधिकारियों को छोड 


क्र कक के सभी कर्मचारियों के विरुद्ध श्रनुशासनात्मक कार्यवाही कर 
सकता है । भ 


कार्यपालिका अधिकारी को यह भ्रधिकार है कि किसी भी कर्मचारी 
का किसी सी विभाग मे स्थानान्तरण कर सके । किन्तु पंजाब में यदि अ्नन्त- 
विभागीय अथवा सौ रुपये मासिक से श्रधिक वेतन पाने वाली का स्थानान्‍्तरण 
किया जाए तो परिपद की स्व कृति जरूरी होती है। परिषद द्वारा राज्य 
सरकार या उसके अधिका रियों के साथ किया जाने वाला समस्त पत्र व्यवहार 
अध्यक्ष के माध्यम से कार्यपालिका अधिकारी द्वारा ही किया जाता है । श्रध्यक्ष 
की स्वीकृति के वाद कार्यपालिका अ्रधिकारी, जिला अधिकारी को परिषद 
हारा पास किए गए किसी भी प्रस्ताव को भेज सकता है। उसे प्रत्येक महत्व-, 
पूरे मामले की सूचना परिषद को देनी होती हे । कार्यपालिका अधिकारी 
वापिक बजट तैयार करता है तथा परिषद के सम्मुख प्रस्तुत करता है । वह 
नगरपालिका की सम्पूर्ो सम्पत्ति का रखवाला ((ए४०ताशा) है । वह किए 
जाने वाले व्यय पर निगाह रखता है त्तथा यह देखता है. कि प्रत्मेक प्रस्तावित 
भुगतान स्वीकृत एवं उचित है । वह दवे हुए धत को दापस लेसे के लिए कदम 
उठाता है तथा गइबड़ी करने वालो के विरुद्ध कार्येवाही करता है । 


इन सभी शक्तियों के अतिरिक्त उसे झुछ प्रशामकीय श्रधिकार भी“ 
घाप्त है। उदाहरण के लिए वह सूचना देता शोर प्राप्त करता है, नगर- 
पालिका के बकाया धन के लिए बिल्ल्‌ प्रस्तुत करता है और वसूल करते के 
लिए 'कडी कार्यवाही करता है। प्रार्थना-पत्र एवं एठंशज आदि को ग्रहण 
फरता है । यदि अ्रध्यक्ष अथवा "परिषद चाहे तो कार्यपालिका श्रधिकारों को 
अ्रधिक शक्तियां हस्तांतरित कर सकती है! यदि कार्यपालिका श्रधिकापरी यह 
अनुभव, क्रे कि उस-पर कार्य मार वढ गया है तो वह अपनी शक्तियों को 


अजसाशबश # 


नह 


र४र आरत में स्थातीय सोक प्रशासत 


स्थायी समिति अथवा परिषद वी स्वीकृति के बाद अपने शिसी भी प्रधीवस्‍्य 
को सौंप सकता है। मुख्य कार्यपालिका अधिकारी के रूप में इस भ्रपिशारी 
का 2 समय संगरपातलिका के वार्यों का निरीक्षण करने मे ही ध्यतीत 
होता है । 
मद्दास में कार्यपालिका भ्रधिकारी राज्य सरकार के एजेन्ट के रेप में 
कार्य करता है। वह राज्य सरकार के किसी भी कार्य को सम्पन्न बरतने का 
उत्तरदायित्व सम्माल सकता है । बहू नगरपालिका परिषदरों का चुनाव कराता 
है, वह नगरपालिका क्षेत्र का मनोरजन कर भश्रपिकारी है, वह राज्य सरकार 
के माया बरो का मुल्यावन, संग्रह, एवं वसूली करने के लिए उत्तरदायी है। 
सर्वेक्षण भपिकारी के रूप में वह राजस्व सम्बन्धी भभिलेत रफता है। 
(२) भ्रष्यक्ष (0०४76८0) --भध्यक्ष वो. तगरपालिका, की वीर्म- 
पालिका का शीर्ष माना जाता है। प्रध्यक्ष को प्रायः वे सभी काये करने का 
अश्रधिकार है जो परिषद द्वारा सम्पन्न किए जाते हैं। उसके कार्यों पर सीमा 
घह है कि वह कोई ऐसा ध्यवह्ार नहीं कर सकता जो कि परिषद के प्रस्ताव 
के विपरीत जाए। साथ ही वह उतर कार्यों को मी महीं कर संक्ता है जो कि 
अधिनियम के ध्राघार पर परिषद को भथव/ भन्‍य क्सिी कार्यप्रालिका सत्ता 
को सम्पन्त करने चाहिए। भ्रध्यक्ष द्वारा भ्रपने किसी भी कार्य कम पधीनस्व 
अधिक,रियों को हस्तातरित किया जा सकता है। वह उन कार्यों को किसी 
को हस्तातरित नहीं कर सकता जितके लिए परिषद द्वारा मना क्या गया 
है। मद्रास भर उत्तर प्रदेश में प्रध्यक्ष को यह भषिकार है कि वढ़ उपाध्यक्ष 
की शक्ति एव कार्यों के क्षेत्र को समय-समय पर बदलता रहे। बिहार एवं 
उड़ीसा मे भ्रध्यक्ष भपती शा को उपाध्यक्ष भयवा अन्य किसी भी पार्षद को 
सौंप सकता है। शक्ति का हस्तातरण प्रथवा उप्तमें किसी प्रकार के परिवर्तन 
पर परिषद की स्वीकृति ली जानी चाहिए । शक्ति के हस्तांतरण फा विपय 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसकी प्रक्रिया में ऐसे विवाद उत्पन्न ही सबते हैं जो 
कि स्थानीय स्तर पर भनेक मतभेदो के कारण बन जाए! मि० सहांथ के 
कथनतानुसार यरि अध्यक्ष उन लोगो के कार्य से सन्तुष्ट नहीं है जिनकों कि 
शक्ति सौंपी गई है तो उसे उस शक्ति को वापस लेने के लिए एक गुट बवाना, 
पड़ेगा । हि 
भमरीबी पद्धति के आधार पर अध्यक्ष के पद को दो भागों में पर्गीकत 
किया जा सकता है। ये हैं--शक्तिहीव , भ्रष्यक्ष और शक्तिशाली प्रष्यक्ष । 

/.. शक्तिहीन भष्यक्ष [ फ़ल्बा: 0८भरला। ]--शक्तिहीन भध्यक्ष कं 
कानूनी प्रावधान उन राज्यों हे रखा जाता है का कार्यपालिका शर्त्ति 
स्थायो समिति मे अथवा कार्यपालिका भ्रधिकारी में निहित की जाती है। 
कानूनी रूप से शक्तिहीन भ्ध्यक्ष की इस व्यवस्था में भ्रध्यक्ष से केवल एक 
सीमित काये लेने की भाशा को जाती, है। उसे. केवल मुख्य कार्यपालिका 


3. *[( छह एणअंतट०३ 48 ॥०६ इवाकिधल्ठ ,ध्वो0 (66 कण रण धो) 
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ये अरमीकक कक चु 


स्थादीय सरकार के झपधिकारीं श्ड३्‌ 
भ्रधिकारी के कार्यों पर सामान्य पर्यवेक्षण रखना होता है । बम्बई में जहां पर “ 
कि कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य स्थायी समिति एवं कार्यपालिका भधिकारी फो 
सौंपे गये हैं,' अध्यक्ष के पास कुछ प्ंकटकालीन' शक्तियां होती है जिनके आधार 
पर वह किसी भी कार्य' को रोहने अवबबा निर्देशित करने का कार्ये कर 
सकता है । लोऊहित के।लिए किए गए इस प्रकार के सभी कार्यो एवं कारणों 
की रिपोर्ट स्थायी समिति के सम्मुख प्रस्तुत की जानी चाहिये । वह परिपद के 
समी , प्रस्तावों को क्रियान्चित करने के लिए उत्तरदायी है । परिपद की बैठकों 
में सदस्यों द्वारा यदि उससे-कोई प्रश्न पूछा जाये तो उसे जवाब देना होता 
है । उसे परिषद की मांग-पर नगरपालिका प्रशासन से सम्बन्धित सभी भतु- 
मान, तथ्य एवं भ्रन्य पन्नों की अ्रतिलिपियां परिषद में प्रस्तुत करनी होती हैं । 
यदि राज्य सरकार अथवा उसका कोई अ्रधिकारी नगरपालिका सरकार के 
बारे में कुछ पूछताछ करता है तो अध्यक्ष का यह कत्त व्य हैं कि बह उसका " 
संतोषजनक जवाब दे | वह जिलाधीश एवं शायुक्त के सम्मुख सभी झाव' » 
श्यफ्न विर्ण॑यों एवं परिपत्रों को प्रस्तुत करता है । इन समी कार्यो एवं उत्तर- 


दायित्वों का निर्वाह करते समय वास्तविक कार्यपालिका अधिकारीदहारा उसकी 
सहायता की जायेगी । 


जिन नगरपालिकाओं में पृथक कार्यथालिका श्र॑ग के लिए कोई प्राव- 
घान नहीं होता वहां श्रध्यक्ष मुख्य कार्यपालिका अधिकारी के रूप में कार्य 
करता है तथा. उन सभी कार्यो को सम्पन्न करता हैं जिन्हें करने के लिए.परि- , 
पद उसे निर्देशित करे । भ्रध्यक्ष के कार्यो पर सीमा रहती है भौर वह स्वेच्छा 
एवं वास्तविक स्वतन्तता का चहुत कम प्रयोग कर पाता है । उसका निर्वाचन 
एवं पुननिर्वाचन परिषद हारा किया जाता है। साथ ही अविश्वास प्रस्ताव के 
रूप में 2 की तलवार उसके सर पर सदा लटकती रहती है। ऐसी 
स्थिति में श्रध्यक्ष का पद वास्तविक 'शक्तियों का .श्रधिष्ठ ता नहीं हो सकता । 
यही कारण है कि इसः प्रकार की कार्यपालिका को शक्तिहीन अ्रध्यक्ष की व्यव- 
स्था कहा जाता है। सन्‌ १६१९ से लेकर १६३० तक के काल में सामान्य 
रूप से इसी प्रकार की कार्यपालिका का प्रचलन था। सम्मवतः नगरपालिका 
सरकार की असफलताओों के लिए मुख्य रूप से यही उत्तरदायी रहा है । छोटी 
नगरपालिकाशों मे जहां पर कि अलग , से कार्यपालिका नियुक्त नही की जा 
सकतीं भ्रथवा उन राज्यों में जहां पर क्लि कार्यपालिका अधिकारी के लिए 
प्रावधान ही नही है इस प्रकार की कार्यपालिका अ्रव भी काये कर रही है। ' 

शक्तिशाली अ्रध्यक्ष [जाणाष्ट 7०80७४ ]--जहां पर अध्यक्ष के 
पद पर गैर अधिकारी एवं राजनीतिक व्यक्ति' को नियुक्त किया जाता है वहां- 
उसकी शक्तियों का प्रश्न वड़ा जटिल बन जाता है | ऐसी स्थिति में शक्तिहीन' 
भ्रध्यक्ष पअत्यन्त निक्कमा सिद्ध होता है'। मध्य प्रदेश के अनुमच के श्राधार पर, 
यह कहा जा सकता है कि ऐसे प्रशासन में कार्यकुशलता का :अभाव रहता है 
भर स्थानीय सरकार उसे समय तक महत्वहीन-सी प्रतीत,होती है जब तक - 
कि उसमें वांछनीयःसुधार न कर दिए जाएं'। मध्यप्रदेश में ज्यों हीं इस प्रकार - 
के सुधारों की ,आवश्यफ्रताः प्रतीत हुई वहां १६३६ के अधिनिय्म-द्वारा अध्यक्ष 
के रूप में शक्तिशाली कार्यपालिका बनादी गईं। अब “मध्यप्रदेश की “नगर: ' 
पालिकाओं का. अध्यक्ष इंगरूण्ड के मेयर की भांति परिपदे के एक सम्मातनीय 


र्ड४ भारत में स्थानीय लोक प्शाप्तत ₹ 


भध्यक्ष मात्र नहीं है मौर न ही उसकी स्थिति मेयर परिषद के अधीन प्रम- 
रीकी नगरो दे मेपर जैसी है। वास्दव मे उपकी स्थिति इन दोतो के बीच) 
की ही है । वह प्रत्यक्ष मत द्वारा/चुना णाता है, परियद का एक सदस्य है एव 
उमका नेता है तथा एक मुख्य कार्यप्रालिका क्षिकारी है | 4 गा 
शहर का एक निर्वावित प्रतिनिधि होते के कारण उसे पर्याप्त शक्ति 
एवं सम्मान प्राप्त हीदा है ॥+ वह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने के कारण 
प पंदो की कृपा पर निर्भर नहीं रहूवा । उसे दो उपाध्यक्षों की हियुक्ति का 
अधिकार होता है भौर इस प्ररा८ उसकी श्यिति भ्रधिक सुरक्षित हो जती है । 
यदि चुनाव के बाद परिषद में उप्चता स्पष्ट बदुमत नही आता तो वह परिषद 
को भग करते की प्रपतों शक्ति के द्वारा उसे अपने पक्ष में कर सकता है। 
अपनी शक्ति एवं सम्मान के आधार पर भ्रध्यक्ष एक मुख्य नीति-निर्माता एवं 
मुख्य क्मेपलियय अधिक री वन गया है । सन्‌ १६४७ के अधिनियम ने उसे 
प्रनेक स्वतन्ध भक्तिया श्रदान की हैं जितका प्रयोग वह परिषद के हस्तशेंप के 
बिना कर सकता है! कुछ मासलो में परिषद के सम्मुख श्रपील करने का 
प्रवधान भी रखा गया है। सकटकात के समय श्रष्यद्ा परिषद की कुछ 
शक्तियों का प्रयोग स्वय कर सकता है । यदि परिधद क्िंसी मामले को छः 
भद्दीने के भर्रर-प्रन्दर उसके सम्मुख ने रख सके तो वह उन विषयों पर अधि- 
नियम के अधीन बनाएं गए नियमों के अनुसार कार्य कर सकता है) वह 
चांतीस रुपये प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले समी पदो पर नियुक्तियां कर 
सकता है। 
बित्तीय क्षेत्र में बह एक मुख्य परामर्शदाता होता है । यद्यपि बजट वित्त 
समिति द्वारा तैयार किया जाता हा किन्तु इस पर इसका थर्याप्त प्रमाव रहता 
ही है । बह मुरुय कार्यपालिका भ्रधिकारी है इसलिए वियुक्ति, पदविमुक्ति 
झादि से सम्बन्धित परिषद की शिया उसी के द्वारा काम में लाई जाती हैं । 
बह धपने शहर का श्रथम नागरिक होता है और इस रूप में उसे पर्याप्त 
सामाजिक सम्मान प्राप्त (हता है। उस्तकी स्थित्रि एक ईदर्याजतक स्थिति हैं 
और प्रत्येक महत्वपूर्ण मामले मे वह नगर परिषद का वेयक्तिक्रण करता है । 
इस प्रकार सध्य प्रदेश मे एक ही व्यक्ति में शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों का 
सयोग कर दिया गया है जो क्रि नि्वाचिको के प्रति उत्तरदायी हीता है / इस 
व्यवस्था में राजवेतिक व्यक्तित्व पनप्रठा है और शक्ति उन अनेक पापदों के 
ह्वाथ मे महीं रह प्राती जो उसे जब चाहें तब हटा दें + 
इस व्यवस्था के अपने कुछ नुकुतान मी हैं । प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा यच्धपि 
+ परिषद के सइस्यों से स्उ॒तन्त्र हो जाता है, किन्तु फिर भी समस्या यह 
>ती है कि विधायी एक कार्यपालिकर सम्बन्धी कार्यों को अलग-प्रलग नहीं 
कया जा सकता और जब तक परिषद मे अध्यक्ष का बहुर्त न होया तक तक 
वह भपने कार्यों को किस प्रकार सम्पन्न कर सकेया २? 
उत्तर प्रदेश मे एक ऐसी व्यवस्था को झ्पताय। गया है जो कि मध्य 
प्रदेश शौर मद्रास की व्यवस्थामों के बीच एक समझौता है। सन्‌ १६५५ वे 
अधिनियम के बाद वहा ध्रध्यक्ष को जवता द्वारा भग्रत्यक्ष रूप से चुन, जाता 
है।॥ उसे उग्रध्यक्षों को नियुक्त करने की शक्ति नह्दी है । यदि परिषद द्वारा 
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है 


स्थानीय सरकार के अधिकारी २४५ 
करना राज्य सरकार पर छोह दिया गया है कि अध्यक्ष को त्यागपध देना * 
चाहिए भ्रथवा ,परिपद को भग करने की उसकी सिफारिश मान लेती , 
चाहिए। वास्तव में उसकी स्थित्ति मध्य प्रदेश के श्रध्यक्ष की स्थिति से कम- . 
जोर है। उत्तर प्रद्रेश में यद्यपि मद्गाम की तरह ही कार्मपालिका अधिकारी * 
रहता है किन्तु फिर भी अध्यक्ष के पास कुछ कार्यए्लिका शक्तियां होती है । 
संकटकाल में श्रावश्यक अस्थायी सेचफ उसके हारा नियुक्त किए जा सबते हैं । 
जहां कट्दी कार्मपालिका अधिकारी नहीं होता वहां कनिप्ठ अधिकारी भी 
इसके द्वारा तियुक्त किए जाते है । कार्यपालिका शअ्रधिकारी द्वारा स्थायी मिम्त 
श्रेणी स्टाफ के सम्बन्ध में जो संकटकालीन कार्यवाही की जातो हैं उप्तके 
विरुद्ध श्रध्यक्ष ढरा अपीलों की घुनवाई की जाती है। संक्षेप में उसके पास , 
में वे सारी शक्तियां होती है जो स्पष्ट रूप से किसी श्रन्य व्यक्ति को नहीं दी 
गई हे । 
अ्रध्यक्ष की इस व्यवस्था के सफल कार्य-संचालम के बारे में अनेक 

सन्देह्ात्मक प्रश्व उठाए जाते हैं । उदाहरण के लिए, क्या एक निर्वाचित कार्य- 
पालिका नागरिक प्रशासन को आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है ?? कया 
इस व्यवस्था को बड़े और छोटे शहरों में प्रशासन की सरल एवं सुगम सम- 
स्थाय्रों के साथ एकरूप में श्रपनाया ज। सकता है? बया अ्रध्यक्ष उन 
व्यक्तियों, हितों एवं दलों को सन्तुष्ट करने का प्रपास नहीं करेगा. जिन्होंने 
उसे इस पद पर पहुंचाया है ?--इन सभी प्रश्नों का सस्तोषणनक जवाब ही 
अध्यक्ष के पद को न्‍्यायोचित सम्मान प्रदान करा पाएगा । 


देहाती स्थानीय सरकार की सत्ताएं 
[706 #णाोग्पंतं०ड ज एणश 7.0९ण (०४६. ] 


देहाती स्थानीय सरकार के विभिन्‍न उत्तरदायित्वों को सम्पन्न करने के 
लिए अ्रधिकारी एवं गैर-अधिकारी दोनों ही प्रकार के कार्यकर्त्ताशं का योग- 
दान स्वीकार किया जाता है। पंचायत समिति एवं जिला परिपद स्तरों पर 
विभिन्‍न सत्ताएं अपने दायित्वों को पूरा करती है । + 
सरपंच की स्थिति एवं कार्य (ए0क्नप्तेत्त भाते. पाएांणाड ता 
उंाएशणथा)--प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक समापति होता है जिसे सरपंच 
कहते हैं। इसका निर्वाचन पचायत क्षेत्र के सभी मतदाताओं -द्वारा प्रत्यक्ष रूप 
से किया जाता है। बहु पंचायत की मुख्य कार्यपालिका सत्ता के रूप में कार्य * 
करता हैं। वह पंचायत के फण्ड की रक्षा के लिए उत्तरदायी है । साथ ही वह 
उचित लेख एवं अमिलेख भी रखता है। वह पचायत की वैठके बुलाता है और 
उनकी भअ्रध्यक्षता करता है | वह्‌ पंचायत के नाम पर घन प्राप्त करता है तथा 
भुगतान करता है । वह पंचायत्त क। वजद तैयार करता है- तथा पंचायत 
समिति द्वारा उसे स्वीकृत कराता है । वह पंचायत क्षेत्र में किए जाने वाले 
कार्यो पर पर्यवेक्षण रखता है तथा 'राजस्व के संकलन की देख-रेख करता है । 
: बुंचों एवं सरपंच को जो विभिन्‍न कार्य मिले हुए है उत्तका व्यावहारिक 
अध्ययन करने के बाद सूदिक अली समिति ने यह बताया कि सरपंच पंचायत 
के मामलों में अधिक रुचि नहीं लेते; केवल शिक्षित पंचों ने ही पंचायत के 
यों में योडी रुचि दिवाई' किन्त्‌ ऐसे पंचों की संझ्या बहुत कम थी) यह 
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दर का कब औ ः 
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रहा हैं। भरपव द्वारा जो भी वार्य किए जाते हैं उनमे ऐसे कार्यों वो सस्ती 
कम होती है जिन्हें वह पचायत वे भ्रध्यक्ष बे रूप में करता हैं। कि हे 
कार्यों की स्या भषिक होती है जिन्हें वह पंचायत समिति हे, सदस्य है 
में करता है। बुद्ध ऐसे उदाहरण भी हैं जबदि एक मजबूत स्पिकि 
सरपच जिसके सामने जतमत का प्रवरोध नहीं होता भौर जो प्रपदें छार्वियाँ, 
से नहीं डरता, घपती स्थिति वा दुष्पयोग करता है। सरपंच यदि है 
विशेष राजनैतिक भावना रखता हैं तो वह पचायत के लिए उपयोगी का 
नहीं कर पाता ।_ सरपच के पद को कानूनी रूप एवं भौषित्य प्रदान करे 

लिए सादिक अठी समित्रि में सुभाया कि पचों को ध्रधिक संक्षिय कक 
जाए, उनम यह विश्वास पैदा किया जाए कि उनके द्वारा को गई पहत कं 
दबाया नहीं जाएगा । प्चों एवं सरपच के कार्यों में सुघार लाने के लिए स के 
प्रली समिति मे कई सुझाव प्रस्तुत किए। "उसका कहना था क्रि गलती के 
वाले सरपच के विरुद्ध कार्यवाही करने का यन्त्र बहुत दूए रहता है प्रति 0० 
राज्य स्वर पर है। इन कार्यकर्त्ाप्रों के विरद्ध कार्यवादी करने वाला कहर 
जिला स्तर पर होता चाहिए । टूसरे, प्चों के प्रभिक्षण पर पर्यातत.जोर शिक 
जनता चाहिए। तीसरे, कानून के पनुमार यह तिर्धारित,करता चाह. 
निर्वाचित प्रत्येक प्र कभ से बम साक्षर हो भ्रयत्‌ वह लिख और पढ़ 

यह कार्य बह पच के रूप में झपने चुनाव के एक साल के अिर- पक 
कर सकता है। इस प्रावधान के द्वारा उनमे ज्ञ न-प्राप्ति की अनिवायंता ्ः 
होगी। चौथे, एक सचिव की नियुक्ति करके सरपच की रपये .पसे 
उत्तरदायित्व से'तथा लेखे ग्रादि रखने के दायित्वों से मृक्ति प्रदान करे डा 


खण्ड स्तर को सत्तायें ._ 
[प%6 4णांणोपल 4 छो०्ट: ई.ल्‍्थ] 

'प्चायत समिति के सदस्य अपने मे से एक समापति चुनते हैं |9 
प्रधान गला माता है। अपान द्वादा मुस्य कार्यवालिका भषिवारी भव 
विकास प्र पर नियम्त्रण रखा जाता है। वह पचायतते समिति कर 
पर तथा उसको स्थायी समितियो पर भी तियन्त्रण का उपयोग करता है! 
सकटकाल मे वह विकास अधिकारी की राय लेवर उस प्रत्येक. कार्य को है 
सकठा है जिस पर कि पंचायत समिति भ्रयवा उसको झुयायी...समिति 
स्वीडति लेना जरूरी होता है। पचायत समिति स्तर पर गगगु के गति । 
विकास अधिकारी, उप प्रघान विकास अषिकारी प्रादि सत्तायें होती हैं ! 

अधान एव उप प्रयान की स्थिति एवं शक्ति [756 | 7०अणए है 
0४5 ० शाब0ड॥ आए एड-0736097 ]---प्रत्येक प्चायत॒ समिति [वी 
एक अथान) तथा एवं उपग्रधान हा । इनका , निर्वाचित 

मिति के सदस्यों द्वारा क्या जाता । वि हा चुनाव, गुप्त मतदान अणाली न 
पद किया आता है। यदि किसी पचायत के उप-सरपत्त, को ,समिति का 


'स्थानीय सरकार के अधिकारी 


रड 
र्‌ड७ 

डे बल है #पु + ४ 
प्रधान चुन लिया जाग्ने तो वह उपन्सरपंच नहीं रह पाता ॥ यदि किसी पंचायत 
के सरपंच को प्रधान के पद पर चून लिया जाए तो वह उसी दिन से सरपंच 
नहीं रह जातु(. उसके स्थान पर दूसरा सरपच चुना जायेगा- और उस समय 
त्तक वह केवल नाममात्र के लिए सरपंच बना रहेगा | इस काल में वह पचायतत 
के विपयों के प्रशासन में कोई कार्य नही करेगा ,तथा पंचायत की बैठकों में 
भाग नही लेगा । वह सरपंच के रूप में अपने समस्त उत्तरदायित्वों को उप- 
सरपच को सौंप देगा जो कि पंचायत समिति में जाकर उसके सदस्य के रूप 
में बैठेगा और अपनी पंचायत का प्रतिनिधित्व करेगा-॥ जब तक नए सरपंच 
का चुनाव नही होता उस बीच यदि प्रधान को उसके पद से हटा -दिया 
जाएगा तो वही पुनः सरपंच बन जायेगा। प्रधान अथवा उप-प्रधान के! पद 
का कार्यकाल, सम्बन्धित पंचायत समिति के साथ सह-विस्तारी (0०-८४शा- 
क#ए०७) होगा | प्रघाव या उप-प्रधान का पद समय से पूर्व रिक्त हो जाने की 
स्थिति में जो नया व्यक्ति आएगा वह शेष काल के लिए ही उस पद पर 

रहेगा । _ ; हि 

प्रधान के निर्वाचन के लिए जिलाघीश अथवा श्रतिरिक्त जिलाधीश 
के समापतित्व में समिति को बैठक बुलाई जाती है । राजस्थान पंचायत 
समिति तेथ[ जिला परिषद्‌ (तृत्तीय संशोधन) अध्यादेश १६६० की घारा २ 
(क) के अनुसार अब जिले के एस० डी० एम० तथा सिटी मैजिस्ट्रेट आदि 
को भी समापति बनाया जः सकत। है । एक नवीन उपबन्ध के अनुसार जब 
सरपंच को प्रधान चुव लिया जाता है तो उसकी जगह पर नए सरपंच का 
चुनाव नही किया जाएगा वरन्‌ उप-सरपंच ही उसके पद का कायें भार 
सम्माल लेगा । प्रधान एवं उप-प्रधान को यह श्रधिकार है कि वह पंचायत 
समिति को लिखित में अपना त्याग पत्र दे सकता है। यह त्याग पत्र उसी 


तिथि से प्रभावशील माना जाएगा जबकि वह्‌ विकास अधिकारी को प्राप्त 
हुआ था ।_ 


. पंचायत समिति के प्रधान को श्रनेक शक्तियां प्राप्त हैं। प्रथम, वह 
पंचायत समिति की बैठक घुलाता है, ,उसका समापततित्व करता है तथा 
सदस्यों में काम बांटता है । दूसरे, वह पंचायत समिति के समस्त अभिलेखों 
को देख सकता है । तीसरे, पच्रायत के कार्यों में पहल की भावना एवं उत्साह 
उत्तन्न करने के लिए उसके द्वारा प्रोत्साहन दिया जाएगा । पंचायतों द्वारा 
उत्पादन के कार्यक्रमों एवं योजनाओं के क्षेत्र में किए जाते वाले प्रयामों में यह 
पथ-अरदर्शुन करेगा तथा उनमें सहयोग एवं स्वेच्छापूर्णो संगठन पैदा करने में सहा-' 
यता करता है| चौथे, पंचायत सरिति एवं उसकी स्थ्वायी समितियों द्वार।/ जो 
निएँत्र एवं संकल्प किए जायें उतको क्रियान्वित करने के लिए वेह खण्ड के 
कर्मेचारियों एवं विक्रुस आदि,के अधिकारियों पर नियन्त्रण रखेगा । पांचवे, 
अधितनियप हार। उसे सौंरी गई समस्त शक्तियों,का “उपयोग एवं .कार्यो का 
संचालन करेग। ।इन समी कार्यो को प्रधान अपनी स्वेच्छा से सम्पन्न करता 
है । उसके कार्यों में कुछ ऐसी शक्तियां मी आती है जिनका प्रयोग वह संकट 
काल में विकास अधिकारी -के प्रामशे से करता,है । “इस दृष्टि “से उसकी 
प्रयूम शक्ति यह है कि बह ऐसे किसी भी सवेज्ञनिक निर्माण कार्य के निस्पा-' 
दन के लिए निर्देश दे सकता है जिसके लिए उक्त पंवायत समिति या उसकी 


र्श्व भारत में स्थानीय लोक प्रधाधत 


किसी स्थायी समिति दी स्वीहृति झपक्षित है तथा जिसका सुरत विस्यादन 
किया जाना उसी राय से ग्रात्निक सैचाओं के सचारण तथा जनता बी 
धुरक्षा वै लिए आवश्यक है | दूयरे, वह उचित बारणों के भधौर पर 42 
भी काय दे सचात- यो बन्द घर सकता है। उसे इन कारणों वा भमिकं 
रुपना हांगा । धौमरे जिसा परिषद पी स्वीक्षति के बाद यह पच्रायत स॒रति 
ओ किसी भी व ्यत्रम में परिवर्तन वर सवता है। इन दोनों ही प्रवार के 
क्यों बे' अतिरिक्त प्रधान के कुछ भय बाय भी होते हैं। वह हर येव वा 
परत मे उस वर्ष के दोौरात वित्ास झ्धिवारी दे! काय के सम्बंधम रत 
विकास भधिकारी को एव गुप्त पतिवेदत_ भेजेगा । जिला विकास प्रधितारी 
उमर प्रतिवेदन वी एक प्रति झपने गुप्त प्र विदन वे साथ 'राज्य ब्रेखार 
पास भेजेगा । 

जब प्रधान वा पद रिक्त हो जाएं तो पत्चायत समिति का उप-्यधार 
उस समय तए प्रधान की घत्तियों यार प्रयोग एवं कार्यों वा सम्पादिन व रही 
जब तक कि नया प्रधान न चुना खाए। जब प्रधान को किसी कारएदश 
निलम्बित कर दिया जाये धथवा छुटटी पर जान के कारण वह प्रनुपस्थिं 
हो तो उमके कार्यों का सम्पादत उप-प्रघान द्वारा विया छायगा। यदि 
सयोगवश प्रधान एवं उप-प्रघान दोनो ही सशिति गी बैठव में उपस्ितत मे 
हो तो उनकी शक्तिया पच/यत समिति द्वारा निवाचित किमी भी सदस्य की 
दी जा सकती हैं। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य श्रस्थायी प्रधान पहत्ाएग 
तथा वह कसी नये प्रधान या उप-श्रधात के निर्दाचत ने होने तक वध 
उसके द्वारा पद ब्रश ने कर लेने सक भ्रथवा मां तो प्रधान या उप-प्रधान क्के 

घटी से लौट मं झमे तक या भपने पद पर बहाल ने कर दिए जाते तह 

निर्धारित प्रतिब॒धा एवं घर्तों के भधीन प्रघान की शक्ति एवं कर्मों का प्रालते 
करता रहेगा। 

राज्य सरकार ने झपने २० फरवरी १९६० की विज्ञप्ति सख्या ए९ 
फ० ४४ (१७३) ८५१ को डी०/डी०हो०/५६ के भ्मुस र भस्थ मी प्रधान 
इस अधिकार पर 'ोक लगा दी है कि वह पचायत समिति के किसी कमचारी 
की नियुक्ति तरकी, दण्ड देना था ग्रुप्त प्रतिवेदन लिखता भादि भ्धिकार 
का प्रयांग बर सके ! 

पचायत्र समित्ति के प्रधान की श््तिया एवं भ्रधिकार प्र्माष्त विस्टरैत 
हैं। ऊपर उसके जिन कार्यों का उल्लेख क्या गया है उतके साथ-साव 
प्रधान कुछ झन्य कार्य भी करता है, जैसे पच्चायत समिति का निर्माण होगे क्कै 
तुस्त बाद ही वह उप-अधान के चुनाव के लिए उसकी बैठक बुलाती 
है / वह निर्धारित तरीके से सदस्यों को शपय दिलाता है । प्रचायततो बी 
अपील तथा रिपोर्टों के निपटारे म श्रधिक समय ने लगे इसकी व्यवस्था कर्ता 
है । वह पाच हजार रुपए से ज्यादा रकम के तमाम चैरों पर प्रति हस्ताक्षर 
((०एणदा 58ए2(07८) करता है और यदि उसकी रास मे विसी रबम 
का भगतान पचायत समिति के हित में नही है तो वह ऐसे मुगवान को रोक 
देगा तथा उस मामले कौ प्चायत समिति अथवा स्थायी समिति के सम्भत 
पेश करेगा । पचायत समिति का प्रघात समय-समय, प्रर॑ अपने कत्र की 
पत्रायत्रों मे जाकर यह देखता है ड्रि'उतके सरपच_ कितिती सक्रियता से वा 
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कर रहे हैं तथा वे पंचायत समित्ति तथा स्थायी समिति की बैठकों में तियमित्त 
रूप से शामिल होते हैं श्रथवा नहीं । यदि सरपंचों को अपने कार्यों में रच न 
हो वो प्रधान उनके धर जाकर श्रथवा पंचायतों में मिलकर उनको प्रोत्साहित 
करता है । वह इस प्रकार का वातावरण वनाने में सहायता देता है जिसमे 
कि पंचायत समिति के साधनों का उपयोग क्षेत्र के विकास कार्यों में श्रधिकतम 
सीमा तक हो । वह यह भी देखता है कि कर्मचारियों श्रथवा सदस्यों के भत्तों 
पर अधिक खर्च तो नही हो रहा है। वह पंचायत समिति द्वारा चित्तरित किए 
गए ऋण तथा अनुदानों के उचित प्रयोग की देखमाल करता है और इसके 
लिए वह तमाम योजनाों से अपना निकट सम्बन्ध रखता है। प्रधान यह भी 
देखता है कि पंचायतें नियमानुसार ग्राम सभाओं का श्रायोजन कर रही हैं 
अथवा नहीं ताकि लोगों को विकास कार्यों में सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित 
किया जा सके श्लौर उनमें जिम्मेदारी के भाव पैदा किए जा सकें । उसके हारा 


यह भी देखा जाता है कि पंचायत के महत्वपूर्ण फैसलों में ग्राम सभाग्रों का 
कितना योग है। 


विकास भ्रधिकारी फी स्थिति तथा फार्य (76 ए08एणा अं 
एए९तंत्राड हु ४४४ 86६४7) --प्रत्येक पंचायत समिति में एक मुख्य 
कार्यपालिका अधिकारी होता है, जिसे विकास अधिकारी कहा जाता है । 
विकास श्रधिकारी के अतिरिक्त कुछ श्रन्य विस्तार अधिकारी [छियाओंणा 
07#085) तथा लेखा लिपिक (#०८००७४ (९१८४) होते हैं । विकास 
अधिकारी विस्तार श्रधिकारियों की टीम के माध्यम से पंचायत समिति के 
निरएयों को क्रियान्चित करने के लिए उत्तरदायी है। वह पंचायत समिति 
स्टाफ का अध्यक्ष होता है तथा कार्यालय के श्रध्यक्ष के रूप में कार्य करता 
है। साथ ही पंचायत समिति के प्रतिदिन के प्रशासन को संचालित करता है। 
विकास अधिकारी प्रधान के प्रशासकीय नियन्त्रण में कार्य करता है । विकास 
अधिकारी के पद पर राज्य प्रशासकीय सेवा के सदस्यों को नियुक्त किया 
जाता है । राजस्थान में राज्य सरकार ने प्रारम्म से ही विकास अधिकारी 
(806 706००फ॒कथा। 006०6; के पद को पर्याप्त महत्व प्रदान किया 
है। प्राश्म्म से हो सरकार की यह नीति रही है कि इस पद पर वरिष्ठ एव 
अनुभवी प्रादर्मियों को रखा जाए । पचायती राज की स्थापना के बाद सर 
कार हारा यह निर्सुय लिया गया कि केवल राज्य प्रश/सनिक सेवा के अधि- 
कारियों को ही पंचायत समित्ति में विकास श्रधिकारी बनाया जाए। दस पदों 
को राजस्थान तहुसीलदार सेवा के लिए सुरक्षित रखा गया है। विकास 
श्रधिकारी को पंचायत समिति का मुख्य कार्यपालिका अधिकारी भी कह सकते 
हैं । इस पद पर राज्य प्रशासकीय सेवा के अ्रधिकारी को नियुक्त करने के पीछे 
कई काररा थे । प्रथम, एक संस्था का मुख्य कार्यपालिका अधिकारी “जो कि 
« स्थानीय प्रशासन एवं खण्ड के विकास के लिए उत्तरदायी है तथा जिसे पर्याप्त 
* घन खर्चे करने की शक्तियां प्राप्त हैं वह पर्याप्त उच्चस्तर एवं सत्ता का अधि- 
कारी होना चाहिए । दूसरे, यह श्रावश्यक है कि पंचायत समितियों ऐसे अधि- 
कारी की सेवाए' प्राप्त करें जो कि उनके निरेयों को क्रियान्वित करने के 
लिए अपनी सत्ता का प्रयोग कर सके । पंचायत समितियाँ केवल विकास 
अभिकरण ही नहीं है वे प्रशासन की मी इकाईयां हैं और इसलिए भुख्य कार्ये- 
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पालिका अधिकारी ऐसा होना चाहिए जिसे प्रयासतिक पझनुभव भ्राप्त हो। 
तीसरे, राज्य प्रशासकीय सेवा का अधिकारी पचायत्र समिति के कार्यों का 
विभागो के साथ अच्छा समन्वय कर सकेया और प्रसव ममिकरणों, 
रूप से र/जस्व प्रभिकरण के साथ सहयोगपूर्णो सम्बन्ध बना सढेगा। वह 
स्टाफ के ऊपर प्रमावश ली प्रशासक्रीय निमन्त्रण रखने की स्थिति मे होगा। 
चौये, मह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि मुख्य कार्यपालिका अधिकारी बिना किसी 
हीनता की भावना के कार्य करेया तथा प्रशासकीय एवं विकास से सम्बन्धित 
सभी विपयो में परचायत समिति को विशेषज्ञतापूर्ण परामर्श देते के प्पये क्तेव्य 
को दिमा कसी हिचक के व विश्वासपूर्वक सम्पादित करेगः। पाँचवें यह 
सोचा गया कि यदि विकास अधिकारी के पद के लिए भलग से स्तर रखा 
जाए तो उसका पद अकेले मे पड जाएगा और उसमे उन्नति के भवसर 
सीमित हो जाएगे । 
विकास अधिकारियों के कार्यों का व्यावहारिक स्रध्य्यन करने के बाई 
सादिक झली समिति ने बताया कि राज्य प्रशासकीय सेवा के अधिकारी की 
विकास भधिकारी के पद पर नियुक्त करने के विशद्ध कई तर्क प्रस्तुत हिए जा 
सकते हैं। प्रथम, इन अधिकारियों को पचायती राज संस्पाओं मे स्थायी रूप 
से झपना भविष्य नहीं बनाना होता। वे विकासप्रधिकारीके पद पर नियुक्त होरर 
सही सोचते रहते हैं कि इस पद पर वे केवल कुछ समय ही कार्य करेंगे । यही 
कारण है कि ये मनोयोगपूर्णो काम नहीं कर पाते। दूसरे, इन भधिकारियो 
को भपनी स्थिति के बारे में बहुत भसन्‍्तोपष रहता है । थे इस वात से माय 
रहते हैं कि उनको न्यायाधीश या ग्न्य प्रशासकी८ पद से विकस अधिकारी 
के पद पर क्यो स्थासान्तरित किया गया। तीसरे, ये प्रधिकारी परिवतित 
परिस्यितियों के प्रति आसानी से समायोजित नहीं हो पाते भौर इस अकीए 
समायोजत वी भ्रतेक समस्याएं उठ खडी होती हैं । फुल मिलाकर सादिक 
अली समिति इन तरकों की सत्यवा से सहमत नहीं थी। उसके मतामुस्तार 
27 0873 ६0 0 ० * नही होता ॥ उसकी सफलता एव 
क ».. ' जुगे-प्रघान का दृष्टिकोण, पवा* 
5५ «० * » भधिकारियों की योग्यता एवं उच्च 
नरक था सहानुमू्ति । विपरीत तत्वों वा 
मिश्रएं प्राय, श्रेष्ठ एव सलस्न अधिकारों को भी ससफल बना सकता है।* 


विकास अधिकारी को भनेक शतक्तियाँ प्राप्त हैं । प्रधम, वह प्रधान तथा 
स्थायो समितियों के भध्यक्षो की हिंदायतों के झघीत, पचाण्य समिति तंथा 
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स्थायी समिति की बैठकों के लिए नोटिस जारी करेगा । दूसरे, वह ऐसी समस्त 
बैठकों में उपस्थित रहेगा तथा उनके कार्यो का विवरण अभिलिखित एवं 
सच।रित करेगा । तीसरे, वह इन बेठकों के विचार विमर्शों में माग लेगा । 
चौथे, वहु पच/यत समिति के खजाने में से घन निकलेगा तथा वितरित 
करेगा। यहां प्रधान द्वारा उसकी शक्ति पर सीमा लगा दी गई है। प्रधान 
लिखित में कारण बताते हुए ऐसे किसी भी भूगतान को रोक सकता है । 
पांचवें, पचायत समित्ति की पूर्व स्वीकृति के अधीन व उसके लिए तथा उसको 
ओर से स्विधाग्रों को निस्पांदित करेगा । छुठे, पंचायत समिति के लिए व 
उसकी ओर से समस्त पत्रों व दस्त'वेजों को हस्ताक्षरित या अधिप्रमाणित 
करेगा । सातवे. पचायत समिति के लेखायों की परीक्षए( के दौरान ध्यान में 
लाई गई या लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में बतलाएं गए किसी भी दोप या अतनि- 
यमियवा को दूर करने के लिए कदम उठाएगा । आठवें, वह पंचायत समिति 
के घन या अन्य सम्पत्ति के सम्बन्ध में कयूट, गन, चोरी या हानि, समस्त 
मामलों की झविलम्ब रिपोर्ट करेगा । नवें, चह राज्य सरकार, जिला परिषद 
या इस सम्बन्ध में प्र:धिकृत क्रिसी भी अन्य अधिकारी को पंचायत समिति या 
उसकी मी स्थायी समिति की बैठक में पारित संकल्पों की व कार्यवाहियों 
की प्रत्तिलिपियों तथा उनके द्वारा अपेक्षित अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपियां 
या उनके अंश पेश करेंगा। दसवें, वह विक्रास सम्बच्धी कार्य के लिए उपयोगी, 
स्वेच्छापू्ण संगठनों का गठत करने में तथा उनके कार्यक्रमों को (जो कि 
पंचायत सपिति द्वारा तिर्धारित स्थूल नीतति के अनुरूप हों एवं पंचायत क्षेत्र 
में कृषि उत्प'दत तथा सहकारी संगठन को बढ़ाने के लिए बनाये गये हों) 
बनाने में पचायतों की सहायता करेगा । ग्यारह॒वें, वह इस बात को देखेगा 
कि उप्युक्त पदाधिकारियों द्वारा अनुमोदित योजनाएं एवं कार्यक्रम कुशलता- 
पूवक एवं विस्तारक तरीके से सम्पन्न_ किये जा रहे है श्रथवा नहीं । बारहवें, 
बह इस 2 का निरीक्षण करेया 'कि पचायतों ते जिन निर्माण कार्यो को 
अपने हाथ में लिया है वे निर्धारित स्तर के श्रनुरूप है अ्रयवा नही और उनको 
नियत समय में पूरा किया गया है अथवा नहो । वेरहवें, वह्‌ पंचायत समिति 
की ध्रोर से पंचायतों की वित्तोय स्थिति का अर्थात्‌ करों के आरोपरा और 
उनकी चसूली, दिये गये ऋणों फी वमली तथा नियमित लेखाशों के संघारण 
आदि की जांच करेगा । चौदहदें, वह अधिनियम के उपवन्धों को क्रियास्वित 
करने की हृष्टि से पचायतों पर सामान्य परिवेक्षण एवं नियन्नणा रखेगा । 
पंद्रहवें, वह पै्रायल समित्रि के कार्गेपालिका सम्बन्धी प्रशासन के विपर्यों मे 
तथा उम्रक्ते लेखाओों एवं श्रभिनेखों सम्प्रन्धी मामलों में पंचायत समिति के 
रा अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्यों पर परिवेक्षण तथ। नियन्त्रण 
रखगा । 


यदि किसी कारणवश विकास अधिकारी पंचायत समिति या उसकी 
स्थायी समिति को किसी बैठक में उपस्थित रहने मे असमयये हो तो उसके 
अधीन वरिष्ठत्म अधिकारी जो बैठक के स्थान पर मौजूद हो ऐसी बैठक में 
उपस्थित होगा व अध्यक्षता करेगा । विकास अधिकारी एक प्रकार से पंचायत 
समित्ति का मुख्य सचिव (८४० 56८०9) होता है) पंचायत समिति 
के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने को जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है । वह 


रश२ भारद में स्थानीय सोह प्रगामत 


पचायत समिति के ताम पर, पचामत रामिति दा मुस्प वायवालिझ पक्षिरी 
हाता है। पैथायत समिति ही धोर से जिये जाने दाले सभी रममौते एव 
ग्रार उसी वे दारा किये जायेंगे। पचायव समिति के सभी पत्र उसरे मम मे 
जारी रिय जायेगे ) वह पचायव शमिति के घन्तर्गत धाने यरासी सभी प्रथा « 
यनों वर निरीक्षण एवं नियंत्रण रसेगा । पचायद समिति मे समस्त झधितारी 
एक बर्मचारी उसके नियत्रश में कार्य करेंगे। बह कर्मचारियों वा खड में कहों 
भी स्पानास्तरण कर सवता है, उगी पै द्वार उतरों भ्रवषाश प्रदान दिये 
जायेंगे। विकास अधियारी द्वारा उग प्रस्येक स्थायी समिति के तिर्षेशों एव 
मकल्पों की सूचना प्रपान को दी जायगी, जिसका कि प्रधान सदस्य नहीं हैं। 
9023000346 को राज्य सरगार द्वारा धन्य प्रधिकार मी दिय जा 
राफते हैं । 


इस प्रत्ार विकार ध्धिवारी वे सर्लेब्यों एन्े प्रेधिवरारों हो कदर 
बत्पत्त ध्यापन है। यह प्रधान एवं रथायी समिति के ध्ध्यदा के तिरेशानूसार/ 
पधायत समिति एव स्थायी समितियों के रादस्यों ढो बेंढक में शामिल होते ने 
जलिए नाटिस जारी करता है! वद ऐसा कार्यक्रम तैयार ररता है जिसमें कि 
प्रधान द्वारा बताये गये काया को भी सम्मिलित दिया जा सके । यह पहिो 
समिति तथा स्थायो समितियों की बैठा7 मे उपस्थित द्वोकर उसकी यों 
वो देखता एवं उन्हें सेतदद्ध करके रखता है। इस प्रकार वे लेखो वी ब्रति- 
लिपियां वहू राज्य सरकार, जिला परिषद, बिला विद्ास प्धिकारी एव 
सम्बन्धित जिलास्तरीय विमागोय अधिकारी को भेजता है। वह प्रचायतों को 
उनका बजट बनाते में सहायता देता है तथा यह देखता है कि दशा ने 
कोप की झतिरिक्त घनराशि को सावजनिक सम्पत्ति के निर्माए, जैँते सिंचा 
के लिए तालाब, जगल, मछली-यालन धादि कार्यों में लगाये | वह पंचायती 
को तबनीको सहायता एवं सलाह प्राप्त करन मे सहयोग दंता है तथा उन्हे 
बताता है कि धन के दुरुपयोग को बचाने के लिए तकनीगी राय वा पालने 
भावधयक है । विक्रास-अधिकारी पचायत सम्रिति के समस्त कर्मचारियी 
दौरे का कार्यक्रम स्वीकार करता है तथा उनके यात्रा-ब्यय बिलों वर प्रमा 
खित हस्ताक्षर (0०णांद 580४एा०) करता है। इसके द्वारा असाए 
अधिकारियों को एक बार मे दो माह के उपाजित झवकार वी स्वीहृति दी 
जा सकती है। विकास सधिवारी को कुछ सक्टकात्तीन शक्तिया भी प्राप्त हैं। 
यदि विकास अधिकारी यह देखे कि पच्ायत सम्रिति का प्रधान कार्यालय 
उपस्थित नहीं है भोर क्षेत्र मे आग लगने, वाढ़ आने या महामारी फ्लो के 
बारण कुछ कदम उठाना जरूरी हो गया है, ताकि जन-वल्य!ए एवं जत- 
सुरक्षा को बताये रखा जा सके, ऐसी परिस्थितियों मे वह उसे कार्यों को रिये 
जाने का आदेश दे सकता है, जिनको सामान्य रूप से पचायत समिति ग्रदवी 
उसकी कोई स्थायी समिति ही स्वीकार करने का प्रधिकार रखती हैं। 
विकास प्रधिकारी द्वारा यह भ्राज्ञा भो प्रसारित की जा सकती है कि इन कार्यों 
को सम्पन्नता में होने वाला खर्चा पचायत समिति के कोष से लिया जाया ईय 
प्रकार के कार्यों को सम्पन्त करते ही विकास भषिकारी कारणो सहित उतकी 
रिपोर्ट हे अधिकारों के पास भेजता है तथा उसकी स्वीहृति प्रा 
करता है । 


स्थानीय सरकार के अ्रधिकारी र्धरे 

वह स्थायी समितियों के भ्रध्यक्षों से परामर्श करके योजनाए' तैयार 
कराता है तथा उन्हें क्रियान्वित कराता है। उसके द्वारा प्रसार-अधिकारियों 
की मासिक बैठके आ्रायोजित की जाती है जिनमें वह सम्वन्धित विभागों से 
प्राप्त या पंचायत समिति द्वारा जारी किए गए आदेशों की उनको जानकारी 
प्रदान करता हैं । वह उनकी अ्रध्ययन बैठकें मी आयोजित करता है, जिनमें 
उन्हें समस्त अधिनियम एवं नियमों तथा पंचायत समिति, पंचायत, सहकारी 
समिति और अन्य संस्थाओं से सम्बन्धित आदेशों की जानकारी प्रदान की 
जाती है । वह स्थानीय संस्थाओं एवं प्रसार अधिकारियों के लाभ के लिए 
समय-समय पर विशेषज्ञों को बुलाता रहता है | वह वर्ष में कम से कम दो 
बार प्रत्येक ग्राम सेवक के काम का श्रच्छी तरह से निरीक्षण करता है। वह 
वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्येक पंचायत का निरीक्षण करके उसकी रिपोर्ट 
स्थायी समिति को प्रस्तुत करता है। महिने में कम से कम एक वार वह 
देहाती रेडियो गोणष्ठी के कार्यक्रम फो देखता है । विकास अधिकारी द्वारा यह 
भी देखा जाता है कि समिति की जीप का ठीक तरह से प्रयोग किया जा रहा 
है श्रथवा नहीं । वह जीप के प्रयोग का एक माह का कार्यक्रम बना कर पंचा- 
यत समिति की वेठक में रखता है ताकि प्रधान के दौरे का कार्यक्रम भी एक 
साथ उपलब्ध किया जा सके और महिने में दो-चार दिन के लिए जीप को 


खाली रखा जा सके जिससे कि अन्य श्राने वाले अ्रधिकारियों के लिये तथा 
आवश्यक कार्यों में प्रयोग की जा सके । 


विकास अधिकारी को वित्तीय क्षेत्र में पर्याप्त शक्तियां .प्र/प्त हैं। वह 
पंचायत समिति के आय-व्यय से संबंधित तिमाही नक्गे, जिला विकास अधि- 
कारी को समग्र पर प्रस्तुत करता है। वह पंचायत समिति की आय तथा व्यय 
पर पूरी निगरानी रखता है और यह देखता है कि वसूली नियमित रूप से हो 
तथा खर्चा बजठ के अन्तर्गत किया जाये । बह पचायत समिति को छः महिने 
की भ्राय एवं व्यय का व्यौरा तैयार करके, पंच।यत समिति के समक्ष प्रस्तुत 
करता है । पंचायत समिति के हिसाबों की समय-समय पर जांच करता रहता 
है ताकि किसी प्रक'र की गड़बड़ी न होने पावे । वह यह भी देखता है कि 
कोई खजे स्त्रीकृत घनराशि के अन्तर्गत हो रहा है श्रथवा नहीं भौर वह घन 
पंचायत समिति के हित में उपयोग हो रहा है या नहीं । उसके द्वारा व्यक्तियत 
एवं प्रस्थाओ्रों को दिये गये ऋण का पूरा हिसाब रखा जाता है और पंचायत 
सहकारी समिति तथा राजस्व विभाग की सहायता से ऋण की वसूली की 
जाती है। खाली तथा प्रयोग में आयी हुई सारी चैक बुक को अ्रपनी व्यक्तिगत 
सुरक्षः में रखता है । वह कार्यालय अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग 
करता हे। निर्माण-कार्य सम्पूर्ण होने के प्रमाण मे ओवरसियर अथवा सहा- 
यक श्रमियन्ता के हस्ताक्षर से पैमायश के आघ रु पर उपयोगी प्रमाण 
प्रष्ण करता है और स्वयं भी यह प्रदर्शित करने के लिए कि इनका सही उपयोग 
निर्धारित समय में किया जा चुका हे, अपने हस्ताक्षर (टिए007०७7670) कर 
देता है । वह पंचायत समिति के खजान्वी एवं स्टोरकीवर की जमानत्त, की 
रकम को वित्तीय नियमानुसार निर्धारित करता हें। जित अ्रधिकारियों को 
घन पेशगी दिया जाता है उनसे प्राप्ति की स्वीकृति लेता है । यदि झाडर द्वारा 
पचायत समिति के वित्तीय नक्शे एवं अन्य हिसाब मांगे जाय॑ं तो वह उनको 


श्श४ भारत मे स्थानीय लोक प्रशाय्षत 


उपलब्ध कराता है । भाडिद की रिपोर्ट में बताई गई गलतियों एवं अन्य 
बमियो को पूरा कराता है । पचायतो के भझ डिट ऐतराजो की तामील कराता 
है। इस प्रकार विकास झधिर।री वा स्वत पचायत समिति के जीवन में एक 
केन्द्रीय बिन्दु का है । क 

विकास अधिकारी ही शक्तियों का क्षेत्र इतना व्यापक है (क यदि वह 
इनक प्रयोग स्वेच्छा से करने लगे तो वह खण्ड-स्तर पर तानाशाह बने जाये। 
यह स्थिति उन उद्देश्यों एव आदर्शों से पूर्णतया मिन्न है जो कि प्रजातत्रात्मक 
पिकेस्द्रीक रण की भ्राधारणशिला माने गये हैं। वास्तविकता यह है कि विकात 
अधिकारी की शक्तियों बर भी पनेक प्रमावशाली प्रतिवस्ध एवं सीमाए हैं। 
इस नियत्रष्या वी परिधियों में कार्य करता हुम्लो वहें एक उत्तरदायी भ्रपिकारी 
की माति अपने क्षेत्र की सैवः करता है?! प्रथम, विकास भ्रधिकारी के ऊपर 
प्रधात का नियत्रण एवं परिवेक्षण रहता है । प्रधान पचाया समिति का एव 
निर्वाचित अध्यक्ष है । वहू इस सस्था वा भ्रध्यक्ष है और मपने कारें भैत्र में 
आने बल्ले सभी विषयों के लिए इसके प्रति उत्तरदायी है । अत. स्वाभाविक है 
कि वह पचायत समिति ने कार्यय्रलिका अधिकारी पर तियत्रश रखे। 
पंचायत समिति के दिन-प्र प्रतिदिन का कार्य-सचालन विकास प्रपिकारों 
माध्यम से होता है। भुझुय कर्सपालिका भ्रधिकारी पचायत समिति के तिर्णेयों 
को क्रियान्वित करने के लिए उत्त ददायी है श्रतः विकास भ्रधिकारी या भर 
कार्यपालिका अधिकारी को प्रथान के प्रशासकीय नियत्रश में कार्य का 
पढ़ता है दूसरे, विकास अधिकारी राज्यसेवा का सदस्य होता है भोर पाये 
समिति में उसे डेपुडेशन ([0८0५(७॥०7) पर भेजा जाता है । इसलिए विश 
अधिकारी वर भनुशासनात्मक नियत्रण रखने की शक्तियां राज्य-सरकार में 
निहित होती है। इसका भर्थ यह मही है कि पंचायत सं! 
था प्रधान को विकास प्रषिकारी के विरुद्ध कार्य बरने के लिएं भ्रसहाय दबे 
जाता चाहिये । यदि प्रचात या पचायत समिति द्वारा राज्य सरकार को कैदी 
जाय तो विकास झधिकारी से प्रारम्मिक पूछताछ की जा सकती है। ईस संत 
में सादिकपली समिति मे बह सिफारिश को है कि यदि पंचायत समितियां 
प्रधान विकास अधिकारी के विरूद जिला परिषद के मुख्य अधिकारों को एक 
विशेष शिकायत भेजें तो बहू उस विपय में प्रारम्मिक पूछताछ करेगा 
छठे परिशामो से प्रघान के माध्यम से पचायत समिति को सूचित कर देगा। 
यदि मामले में छुछ सार दिखायी दे तो सरकार द्वारा _नियमित जाच करायी 
जायेगी भौर परिणामों की सूचना पचायत समिति को भेज दी जायेगी। तीक्तरे 
विकास अधिकारी का वाविक गुप्त प्रतिवेदन (00म॥0००४2] एच्एणा) 
जिताधीश द्वारा लिखा जाता है! प्रधान द्वारा विकाप्त भविकारी के वर्ष मए 
के कार्यों का विवरण कलक्टर को भेजा जाता है जो कि उसके गुप्त प्रतिवेदन 
का साग सं जाता है । इस प्रकार प्रधात को विकास झधितारी के कार्यों एव 
योग्यताओं के बारे मे कुछ कहने का भवसर प्राप्त हो जाता है ) सादिकर्मल 
समिति ने इस व्यवस्था को जारी रखने वी सिफारिश की किस्दु उसने सुसाया 
ए विकास झविकारी का गुप्त प्रतिवेदन जिलाधीश के स्वात पर जिला पहि 


पद के मुझय कार्यपरालिका प्रथिकारी द्वारा सैयार कद राज्य सरकार 
जाना चाहिये । 
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जिला स्तर को सत्ताए 
(प्र डावीण्तंत्तं० 5 9 प्रींष्घांश ॥०एथ) 


पंचायती राज्य बि-सूत्री योजना में जिला स्तर की संस्था उच्च 
स्तर पर आती है। सादिक अली समिति के शब्दों में यह पंचायती राज्य का 
सर्वोच्च सूचर (म्रांह्ठाण प्रा) है। जिला परिषद में कई महत्वपूर्ण सत्ताए 
श्राती हैं जो कि मुख्य रूप से पंचायतों एवं पंचायत समितियों के कार्यो पर 
निरीक्षण एवं परिवेक्षण के उत्तरदायित्वों का निर्वाह करती हैं । इसमें जिला 


प्रमुख, उपजिला प्रमुख, जिला विकास भ्रधिकारी, जिला परिपद का सचिव 
तथा जिलास्तर के श्रन्य कई अश्रधिकारी होते हैं । ४ 


जिला प्रमुख एवं उपप्रमुख की स्थिति त्तथा कार्य (77० 7०जञाणा 
दे णिालांणा$ ० ख्वाब एशापेत शाप गन्‍शश्यात्रीत्ी) --नियमानुसा र, 
प्रत्येक जिला परिपद का एक प्रमुख और एक उपप्रमुख होता है जिसे जिला 
परिपद के सदस्य अपने में से ही निर्दिप्ट रीति के अनुसार निर्वाचित करते हैं'। 
जिला प्रमुख के निर्वाचन के लिए उस डिविजन के श्रायुक्त द्वारा जिला परि- 
पद की एक वैठक बुलाई जाती है जिसका सभापतित्व श्रायुक्त या अश्रतिरिक्त 
आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त कोई अन्य श्रधीनस्थ 
अधिकारी करेगा, जिसे आयुक्त मनोनीत करेगा । प्रमुख के निर्वाचन के पश्चात्‌ 
उपभ्रमुख के निर्वाचन के लिए प्रमुख द्वारा जिला परिषद की बैठक बुलाई 
जाती है। ये दोनों ही निर्वाचन गुप्त मतदान प्रणालो द्वारा होंगे । ग्रदि किसी 
पंचायत समिति का प्रधान या उपप्रधान जिला परिषद के प्रमुख के रूप में 
निर्वाचित हो जाय तो, इस रूप में निर्वाचित होने की तारीख से ही वह अपने 
पूर्व पद को छोड़ देगा। जिला प्रमुख एवं उप-प्रमुख का कार्यकाल तीन वर्ष 
का होता है। ये दोनों अश्रधिकारी अपने हस्ताक्षरों से युक्त एक लिखित नोटिस 
जिला परिपद को देकर अपने पद से त्याग पत्र दे सकते है | ये त्याग पत्र उसी 
तारीख से प्रभावी होंगे जिसको कि उनका नोटिस जिला परिपद के सचिव को 
मिलेगा । जिला प्रमुख का त्याग पत्र उस दिन से प्रभावी होगा जबकि उससे 
सम्बन्धित राज्य सरकार की स्वीकृति जिला परिषद के कार्यालय में पहुचच जाये | 
जिला परिपद के प्रमुख था उप-प्रमुख के विरुद घारा। ३६ के प्रावधान के अनु- 
सार अविश्वास का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है,। 


जिला परिपद के प्रमुख को अनेक कार्यो का उत्तरदायित्व सौंपा गया 
है । वह जिला परिंपद की बैठकें बुलायेगा, उन्तकी अध्यक्षता करेगा और का 
संचालन करेगा । वह जिला परिपद के सभी आवश्यक या वांछित अभिलेखों 
को देख सकता है। वह जिला परिपद के सचित्र तथा सचिवालय में कार्य 
करने वाले कमंचारी वर्ग पर प्रशासफीय नियंत्रण रखेगा।। उस जिला की किसी 
भी पंचायत समिति के प्रधान द्वारा यदि त्यागयत्र दिया जाय तो वह उस पर 
विचार करेगा तथा उसे स्वीकृति प्रदाव करेगा । वह पचायत के कार्यों में पहल 
की भावना उत्पन्न करने एवं उत्साह पैदा करने का प्रयात करेगा। पंचायतों 
ने उत्पादन के जो कार्यक्रम'एवं योजनाएं अपने हाथ में ले रखी हैं उनका पथ- 
अदर्शन करेगा तथा उनमें सहयोग एवं स्वेच्छापूर्ण सगठन पैदा करने में मदद 
देगा । वह उन श्रन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि श्रघिनियम के द्वारा 
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जिला परिपद की उपसमितियों का संगठन करता है। वहू जिला परिषद 
कर्मचारी समिति का सदस्य होता है । 


सुख्य कार्यपालिका पश्रधिकारी के रूप में जिला विकास अ्रधिकारी 
(आल #ऋण्एपीर० णगस्थ' रण पा शती॥ एशॉहा१0)--जिला परिपद 
का मुख्य कार्यपालिका अधिकारी इसका एक महत्वपूर्ण भ्रधिकारी होता है । 
एक ओर तो उसे जिला प्रमुख एवं जिला परिषद के सदस्यों का विश्वास प्राष्त 
करना होता है कि वह निष्पक्ष परामणश दे रहा है एवं कुशलतापूर्वक कार्य 
संचालन कर रहा है । दूसरी श्रोर वह अपने अ्रधिकारियों एवं स्टाफ के लोगों 
के साथ मिलकर जिला परिपद के निर्णाय को क्रियान्वित करने का प्रयास 
करता है । उसकी इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वह निर्वाचित प्रतिनिधियों 


को बिना किसी पक्षपात के परामश दे सके और जिला स्तर के श्रधिकारियों' 
एगं विकास अधिकारियों को आज्ञापालक बनाए रख सके । 


मुख्य कार्यपालिका अधिकारी के पद पर किस व्यक्ति को लिया जाए 
इस सम्बन्ध मे कई सुझाव सुझाये जाते हैं। प्रथम, यह कहा जाता है कि 
जिलाधीश को जिला परिषद का मुख्य कार्यपालिका अधिकारी बना दिया 
जाए। दूसरे, यह सुकाया जाता है कि इस पद पर एक पृथक वरिष्ठ अधि- 
कारी हो जो पूरे समय कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाए। इन दोनों ही 
सुझावों के अपने अपने लाभ'हैं। यदि जिलाघीश को मुझुय कार्यपालिका अधि- 
कारी वना दिया जाए तो उससे जिला परिषद का काये अत्यन्त सरल हो 
जाएगा । जिलाघीश अपने स्तर और स्थिति का प्रयोग विभिन्न विभागों के 
बीच समन्वय स्थापित करने में कर सकता है। वह पंचायती राज. संस्थाओं 
के कार्य संचालन में राजस्व एवं पुलिस अभिकरणों का समन्वय भी आसानी 
से प्राप्त कर लेगा | जिला प्रशासन का अध्यक्ष होने के नाते वह जिला परिपद 
के लिए अधिक प्रभावशील एवं उपयोगी सिद्ध होगा। जिलाधीश के पक्ष में 
दिए गए ये तक॑ श्रन्य विरोधी तर्को द्वारा महत्वहीन सिद्ध किए जाते हैं। प्रथम, 
यह कहा जाता है कि जिलाधीश जिले के राजस्व, ' फौजदारी एवं सामास्य॑ 
प्रशासन में इतना व्यस्त रहता है कि जिला परिषद के मुख्य कार्यपालिका 
अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों के प्रति वह्‌ पर्याप्त ध्यान एवं समय नहीं 
दे पाएगा । दूसरे, जिलाधीश जिले मे सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जो 
विभिन्न का्ये करता है उतके अतिरिक्त वह कुछ विनियमन, नियस्त्रण एवं 
बाध्यकारी शक्तियो का प्रयोग करता है ।॥ जिला परिषद के साथ उसका सह-« 
योग उसे एक अजीब सी स्थिति में डाल सकता है जहां कि वह अपने दायित्वों 
का सही ढंग से पालन मं कर सके । तीसरे, जिलाधीश को सरकार की ओर 
से जिले में एक निष्पक्ष दशक के रूप में रखना अच्छा रहेगा । उसे जिला 
प्रिपद के कार्यपालिका सम्बन्धी कार्यो मे उलकाना उचित प्रतीत नहीं होता 
जबकि वह पहले से ही अपने श्रनविनत कामों से दुवी हुआ है । जिलाधीश को 
पंचायती राज की संस्थाओं के सम्बन्ध में कुछ पर्यवेक्षण एन नियन्त्रण के कार्य 
सौपे जाने चाहिए | जिलाबीश जिला परिपद का मुख्य कार्ययरलिका अधिकारी 
त्त होकर यदि राज्य सरकार की ओर से उचित निर्देशन प्रदान करे तो अधिक 
बच्छा-रहेगा । वतेमान समस्याओं के सन्दर्म में सामान्‍य प्रशासन के विषयों 
को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । जिलाधीश की शक्तियां मुख्य रूप से इल्ह 
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विपथो पर केन्द्रित होनी चाहिए ।_ इन सभो तकों पर विचार करने के बाई 
सादिक गली समिति ने सुमा्या कि जिलाधीश को जिला परिषद का मु 
कायपालिका अधिकारी बनाना अनुपदुक्त रहग्। समिति के माानुमार इस 
पद पर एक पृथक अ्रधिकारी वी नियुक्ति किया जाना भ्रणित्र उपयुक्त था । 


मुख्य कार्यपालिवा अधिकारी को प्रशासतित एश विकास कर्योंमे 

पर्याप्त श्रनतुमव याला वरिष्ठ अधिकारी होगा चाहिए, वह न ता अधिक युवक 

हांवा चाहिए भौर न प्रध्रिक वृद्ध ॥ सादिक अनी समिति ने यह सुकाव। कि 

मुस्य कायपालिका अधिकारी वे पद पर राजस्थान प्रशासगरीय सवा के वरिष्ठ 

श्षेगी के लोगो को लिया जाना चाहिए + मारतीय श्रशासकीय सैवा के मैर्धि 
कारियों को ही इस पद पर लिया जा सबता है । 


जिया विकास भ्रधिकारी को कई प्रकार वी शक्तिया सौंपी गई हैं। 

बहू विभिन्‍न योजनाझो की क्रियान्विति मे की गई प्रगति की सीमा तथा जिला 
प्ररिपद के विनिश्चयों एवं सकलपो की कार्यास्विति के लिए भ्रथवां उनम सुषार 
के लिए सुभाव दे सकता है। दूसरे, बह र/ज्य सरकार के विभिन्‍न बिंकास 
विभागों द्वारा जिलास्तर पर किए जामे वाले कार्यों को| समन्वित करता हैं! 
तीसरे जिता विकास अधिकारी यह देखता है कि पचायत समितियों के ग्रधाते 
रखी गई राशिया उचित ढंग से उन प्रयोजनों करे जिए काम में लाई जाए 
जिनके लिए हि ठे रखी गई हैं. पचायत समितियों द्वारा जिले में चताई जाते 
528 की हण जिया जाए. तथा बिक ्ष अधिः 
रु । दल पूर्णरूप से श्रपना के व्य- 
« ॥ अपने द्वारा किए गए कार्यों का 

» वियम द्वारा उसको जो अन्य कार्य 


विकास प्रधिकारी के रूप मे जिलासौश के कार्य--जिला स्तर पर 
राज्य प्तरकार का प्रतिनिधि हाने के नाते यह देखना जिलाधीश का कह 
हीता हैं कि पचायती राज भस्थान ठीक प्रकार वाये कर रही हैं या नहीं । वह 
उनकी आवश्यक तकनीकी एवं प्रशाप्तिक सहायता दिलाने का भ्रयास करता 
हैं । जिला स्तरीय प्रधिकारियों की टीम का वह मुसिया होता है । विंकास के 
काम मे खरे हुए विमिस्न स्तर के कमचारियों एवं कायकर्त्ताओों की कर्ठिं 
भाईयों को दूर करता है तथा काम की निरवर प्रगति की व्यवस्था वरता है । 
वह पंचायत समिति के बायंक्रमों से राज्य सरकार को भ्रवगंद रखता है । वई 
यह मी देखता है कि पचायत समिति के प्रस्तावित नियम एवं उपनियम री्ज्य 
सरकार की नोति के प्गुकूल हैं अथवा नहीं। वह प्रबायत्रा की प्राडिट 
सपोर्ट की छानबीन करता है । उनकी पंचायत समिति दर प्रचाथत से 
दामील कराता है भर पचायत के कसूरवार सदस्यों को दण्ड देता है। बह 
यद देखता है कि जिला स्तरीय अधिकारी पचायत समिति के बुलाने पर और 
उसकी बँंठको में जब तक स्वेच्छा से शामिल होते रहें । वह तीन माह मे एक 
बार हर पचायत समिति की बैठक में शामिल होतः है! जब बह परवामद 
समिति, तहसील या पुलिव थाने जा रहा होता है तो वीच म॑ पहन वाही 
पंचायतों को भो देखता चचता है । वड़ राज्य मश्कॉर की हिंदायतों के परत 


स्थानीय सरकार के ब्धिकारोी , २५६ - 
सार सभी जिला स्तरीय बषिकारियों की वा पिक़:,ग्रुप्त रिपोर्टा पर -हिप्पण 
देता है। यह जिलां स्तरीय अधिकारियों एवं विकास, अषिकारी की भाशभ्ि 
बैठक बुलाता है । इस अकार वह परचायती राज,फे प्रशाततव में एक महत्यपूर 
योगदान करता है। ,..... , ईद |. | «४: 
जिला स्तरीय अधिकारी -- जिला स्तर पर विभिन्‍न विभागों के भ्रशि 
कारी अपने कार्यालयों के स्वतन्त्र भ्रध्यक्ष के रूप में काये करते हैं। 'जिः 
प्रिंदद का उतके ऊपर कोई प्रशासकीय नियन्मरा नहीं रहता । यह.वअधिका 
जिला परिपद एवं पंचायत समितियों की वंठकों हें "उपस्थित रहते: हैं मे 
उनके कार्यों में तकनीकी निर्देशन प्रदान करते हैं । राज्य सरकार एवं विभाग 
ध्यक्ष जिला स्तर के अधिकारियों के लिए कुछ निर्देश भेजते हैं ताकि थे पंत 
यती रःज संस्थात्रों के साथ अधिक निश्चित तरीके से मिलजुल कर क 
कर सकें | ये अधिफारी कलक्टर अथवा जिला विकास अधिकारी को बः 
दौरे का कार्यक्रम भेज देते हैं। जब जिलाबीश द्वारा वापिक गुप्त पतिवे 
लिखा जाता है तो वह जिला स्तर के अ्रधिकारियों के कार्यों का मूल्पार 
करता है ६ साद्रिक अली समिति ने भ्रष्ययन के दौरान यह पाया कि 
मिलाकर जिला विकास अधिकारियों से पंचायती राज की स्थापना के व 
प्रमावश ली रूप में कार्य नहीं किया तथा कार्यक्रमों की क्रियान्वित्ति में उन्हे 
उपयोगी निर्देशन नहीं दिया । समिति ने सुझाया कि जिला स्तर के ' 
अधिकारियों को जिला परिषद के आ्राधीन रख दिया जाये जिनकी किय 
जिल परिषद को स्थानान्तरित कर दी गई हैं। समिति के मतानुसार 
जिला स्तरोय अधिकारियों को जिला परिपद के आधीन कार्य करता चा 
वे हैं--जिल। कृषि अधिकारी, जिला पजुपालत श्रधिकारी, स्कूलों का नि 
क्षक़, जिला समाज कल्याण अधिकारी, कार्यपालिका श्रभियन्‍्ता, सहा। 
अभियन्ता आदि । 
जिला परियद का सच्िद--अत्मेक जिला परिपद के लिए २ 
सरकार द्वारा एक सचिव नियुक्त क्रिया जाएगा । प्रत्येक सचिव फिसी २ 
सेवा का सदस्य या राज्य सरकार के आधीन कोई पद घारण करने ६ 
व्यक्ति होगा । राज्य सरकार जिला प्रमुख के परामर्श से उसे स्थानांवरित 
सकती है। जिला परिषद का सचिव, जिला परिषद के कार्यालय अध्यक्ष 
अधिकारों का प्रयोग करेगा | चह जिला परिपद या उसकी उपसमित्तियें 
वंठक को सूचना प्रमुख के निर्देशों के श्रनुसार जारी करेगा । वह इतकी 
में उपस्थित रहेगा तथा उनके संक्षिप्त विवरण को लेखवद्ध करके रहे 
वह जिला परिषद और उसकी उपसमितियों के निर्णायों तथा संकल्प 
क्रियान्वित करेगा । बह जिला परिषद के रुपया निकालने वाले और दि 
करने वाले अधिकारी के रूप में कार्ये करेगा । वह निश्चित लिथि तक 
तैयार करके जला परिषद में प्रस्तुत कर देगा । वह जिला कर्मचारी ' 
के सचिव का भी काम करता है | जिला परिषद के आाडिट व ॒निरीक्ष' 
जो ऐतराज उठाए गये हों, तथा जो जाज्ञाएं दी गई हों उनके 
कार्ये करता है। 


जिला घिकास अधिकारी पर नियन्तण--जिला परिषद का 
य्थ्ि अजीर >च5त5छरछ अचफरत उध्याउी पा लिया ब््चिकरी स्िल्ला परिचट चर संपी 


२६० भारत में स्थावीय लोक प्रशाशन 


कीय एवं फार्यपासिफा सम्बन्धी कार्यों के लिए उत्तरदायी है । ऐसी स्थिति से 
यह स्वामाविक है कि वह कुशल प्रशासन बनाये 'रखने के लिए तथा जिसा 
परिषद के निरंयों को क्रियान्वित करने के लिए जिला परिषद के प्रति उत्तर- 
दायी होगा । वह्‌ विवास कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए भी उत्तर- 
दागी है। धतः यह भावश्यक है कि। सस्था का भ्ध्यक्ष मुख्य कार्यपालिया 
अधिवारी पर नियरत्रण रखे | एस अर्थ को पूरा करने बे लिए ही जिला 
परिषद्‌ का मुझ्य कार्यपालिका घपिकारी जिला प्रमुस मे' प्रशासकीय' तियत्रण 
में कार करता है। जिला विकास भ्रपिकारी का गुप्त प्रतिवेदन जिला प्रमुख 
द्वाश लिखा जाता हैं । 


>य 

स्थानीय सरकार के सेवी का 
के प्रव्ध - 
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किसी भी प्रशासनिक सगठन में सेवी वर्ग का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण * 
होता है जिसकी कुशलता एवं योग्यता ही श्रोगो चल कर उस मसंग्रठन की 
सफलता एवं सार्थकता को सिद्ध करती है । स्थानीय स्तर पर विभिन्न निकायों 
का संगठन, उनका पारस्परिक सम्वस्ध, नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षाण की उचित 
व्यवस्था, संचार साधनों की सक्रिय स्थापना, आदि विभिन्न वातें स्थानीय 
सरकार की सफलता में महत्वपुर्ण योगठान.करती हैं किन्तु इन सभी का 
प्रभाव इस समय तक पूरो रूप से सामने नहीं आएगा जब तक कि स्थानीय 
सरकार की विभिन्‍न निकायों में कार्य करते वाले पदाधिकारी योग्य तथा 
सामर्थ्यवान न हों । जब योग्य पदाधिकारियों को स्थानीय सरकार के विभिन्न 
दायित्व सोप दिए जाते हैं तो जनता को वे सुविधाएं एवं- सुख प्राप्त होने 
लगते हैं जिनके लिए इस निकायों का सगठन किया गया था। सेवी वर्ग 
इन संगठनों में वही कार्य करता है जो कि एक मशीन के संचालन में 
शक्ति द्वारा किया जाता है। स्थानीय निकायो के दिन प्रतिदित का 
प्रशासन करने का दायित्व सेवी वर्ग के कन्बों पर ही आता है । इस सम्बन्ध 
में भि० अर्गल [ उ९8व) का यह कहना सही है कि परिषद नीति निर्धारित 
करती है और नागरिक सेवा उसे सचालित करती है। यदि परिपद नगर- 
पालिका निकाय का मस्तिष्क है तो नागरिक सेवक उसके हाथ हैं ॥? मि० 
हरमन फाईनर लिखते हैँ कि सरकार का राजनेतिक पक्ष चाहे कितना ही 
पर्याप्त संगठित हो, हमारा राजनंतिक दर्शन चाहे कितना ही बुद्धिपुर्ण हों और 

नेतृत्व एवं आज्ञा कितने ही ऊंचे हो-- ये सब बिना अधिकारियों के, विशेष 
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रध्र आरत में स्थानीय लोक पधासत 


भामलो मे बुद्धि एवं शक्ति प्रदान बरन वाले विशेषज्ञों वे तथा स्थायी एव 
विशेष रूप से इस बाय को करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों के प्रमावद्दीव 
॥ 

स्थानीय सागरिक सेवापो दा सर्वश्रेष्ठ रूप प्राय उसे मात्रा जाता 
है जिसमे कि नियुक्ति योग्यता बे आधार पर की जाए, कार्यकाल की सुरक्षा 
प्रदान की जाए, पदोग्नति के पूरे अवसर हो एवं राजनतिक निष्पक्षता वी 
व्यवस्था वी जाएं। भारत में विभिन्न स्थानीय सेवाओ्रो वर संगठवे करते 
समय इन पसिद्धास्तो पर कितता स्यान दिया गया यह विचार का विपय है! 
भारत के प्राय; समी राज्यो में स्थानीय तिदायों के अ्धिकाश पदी पर 
नियुत्तिया एवं नियस्त्रण निकायो द्व रा ही रखा जाता है ।, कुछ 4 तकनीकी 
एवं व्यावसायिक भ्रद्ृति ये पदो को अपवाद स्वरूप छीड दिया गया है। इन 
पदो पर नियुक्तिदा राज्य सरकार वी सेवाओ्ो मे से की जाती है । इस प्रकार 
नियुक्त किए गए सेवक अपनी पदोत्नति, भनुशासत, दण्ड, निलम्बन, भ्रादि 
की दृष्टि से स्थानीय निकायों के वियन्त्रण में नहीं रहते॥ इस प्रविकारियों 
के कार्य के प्रति श्रस-तोप होने पर स्थानीय निकाय उनके स्थानाल्वएण के 
लिए माग कर सवते हैं प्रथवा उनके विरुद्ध आरोप लगा सकते हैं|“ इन १छ* 
झधिकारिगी को छोड कर अन्य सेवाह्रों पर स्थानीय सरकार का प्रा 
नियन्चण होता है । ही 

श्यानीय सरकार के उच्च पदो के लिए श्राय: विशापन निकाले जाते 
हैं तथा भ्राते वाले प्राध॑ता पत्नों मे से उपयुक्त को छाठा जाता है। इत पदों 
पर नियुत्रित करने की शक्ति स्थानीय निकाय की व्यक्तिगत या सामहिक 
उच्च सत्ता को प्राप्त होती है। छोट पदों की नियुक्तिया सम्बन्धित अधिकारी 
द्वारा वर दी जाती हैं । गुठ् पद्दो के बारे मे कम से बम योग्यताएं राज्य 
सरकार द्वारा निर्धारित वर दी जाती है। विन्तु वेवल इस व्यवस्था के 
श्राधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि चयन योग्यता के आधार पर किया 
जा रेहा है। स्थातीय निकाय जब विभिस्तर पदों पर नियुक्तिया करते हैं तो 
वे प्राय: यह नही देखते कि क्रिस उम्मी-व र मे अधिक से अधिक ग्रोग्यवाए 
हैं, वे कैबंस राजनैतिक एवं व्यक्ति दृष्टि से इस विपय पर विचार करते 
हैं । ऐसी श्यिति मे जी उम्पोश्वार स्थानीय निकाय के प्रभावशाली व्यक्ति 
की सद्माषना प्राप्त कर सकता है वह चुन लिया जाएगा और उससे भभषि 
योग्य व्यक्ति देखता रहेगा | छोटे पदों पर नियुक्ति करते समय एक पद 
के समय यह विचार बहुत अधिक प्रमावशील रहता है। इस स्थिति के 
परिणामस्वरूप उच्च पदों पर नियुक्तिया करते समय स्थानीय निकाय के 
विभिन्‍न सदस्पों के बीच प्राय मतभेद उत्पन्न हो जाता है भौर वे भपने 
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विशेष व्यक्ति को नियुक्त करने की धुन में लग जाते हैं । इस प्रकार के पदों 
पर की गई नियुक्तियों के बाद स्थानीय निकाय के सदस्यों में परस्पर 
दुर्मावनाएं एवं कदु सम्बन्ध पनपने लगते हैं । 


कार्यकाल की सुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय सरकार की सेवाओं को 
दो भागों में वर्गीकृत करके देखा जा सकता है। इनमें जो उच्चाधिकारी होते 
हैं उनका कार्यकाल सुरक्षित नहीं होता क्योंकि उनके कर्तव्य इस प्रकार के हैं 
कि स्थानीय निकाय के सदस्यों से उतका मनमुटाव होना स्वामाविक हूँ । 
फलत: उन्हें पद से हटाना पड़ता हूँ । राज्य सरकार द्वारा इन उच्च पदाधि- 
कारियों के पद को श्रधिक सुरक्षित बनाने के लिए यह प्रावधान रखा गया हू 
कि स्थानीय परिपद्‌ इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही केवल २/३ के 
बहुमत से ही कर सकते हैं और इन श्रधिकारियों को मिली हुई सजा के विरुद्ध 
अपील करते का अधिकार है । कुछ राज्यो में कार्यपालिका अधिकारियों के 
विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही पर राज्य सरकार की स्वीकृति भी 
अनिवाय होती हैं । यह कहा जाता है कि यह प्रावधान मूल्यवान होते हुए भी 
व्यावहारिक दृष्टि से पर्याप्त नहीं है। जहां तक अधीनस्थ कर्मचारियों का 
सम्बन्ध हैं उनके पद का कार्यकाल बहुत कुछ स्थायी होता हैं । वे एक दृष्टि 
से सरकारी सेवकों से भी अधिक सुरक्षाओं का उपभोग करते हैं क्योंकि इनके 
विरुद्ध की गई ग्रनुशासनात्मक कार्यवाही को स्थानीय निकाय द्वारा प्रायः 
क्ियान्वित नही किया जाता । प्रत्येक भ्रप्टाचारी सेवक श्रपने समर्थन के लिए 
किसी सदस्य को ढूृढ लेता हैं जो कि उसकी ढाल का काम करता हैं। 
स्थानीय निकाय के कमेचारी अकार्यकुशलता, कतेंव्यों की अ्रवहेलना, दुब्ये- 
वहार, गवन शौर रिश्वत आदि से पूर्ण व्यवहार के बाद भी अछ्ते बच 
निकलते हैं जबकि सरकारी सेवा में ऐसा बहुत कम होता है । बा 

यद्यपि कार्यकाल की सुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय निकायों के उच्च 
अधिकारी एवं अ्रधीनस्थ श्रधिकारियों के बीच अन्तर रहता हैं । किन्तु फिर 
भी दोतों की स्थिति में एक समानता हैँ वह यह कि दोतों ही स्थानीय निकाय 
के सदस्यों की मेहरवानी प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसी: 
स्थिति में स्थानीय सेवा के इन सदस्यों से राजनैतिक निष्पक्षता की श्राशा 
करना अनुपयुक्त होगा । जब सेवी वर्ग की नियुक्ति, पदोन्नति, अनुशासनात्मक 
कार्यवाही आदि सभी वातें राजनैतिक हस्तक्षेप से प्रूर्ण होती है तो यह स्वा-. 


भाविक है कि ये सेवक भी अपने व्यवहार में अपने समर्थक राजनैतिक नेताओं 
का पश्चपात करें | 


नगरपालिका स्तर पर सेवी वर्ग प्रबन्ध 
[एश5०्णा्थे शान हथाशा६ ॥( ऐथणालिएश इ९रथ | 


, आरत में नगरपालिकाओं को यह स्वतन्त्रता दी गई है कि वे स्थापव 
पर कितना . खर्चा निर्धारित कर सके । केवल मद्रास में ही राज्य सरकार 
द्वारा इसकी एक सीमा वता दी गई है जिससे अधिके खर्चा स्थापन कार्य 
पर वहां-की-नगर॒पालिका नहीं कर सकती । नगरपालिकाओं के सेवी चर्ग पर 
परिपदों का पुरा अधिकार .रहता:हैं ।ते उतकी संख्या, पद, श्रेणी, वेतन 


गौर मत्ते आदि से सम्बन्धित १५४ पा जा करती है । मद्रास, आंध्र एवं 


र्ध्ड औरत मे स्थाताय लांक प्रासन 


केरल में “नस सम्बाी परत समा प्रस्ताद कायपालिदा अधिकार द्वारा रख जात 
हैं और पारवट को उद्द जम के त्या या परिववदा के साथ मातते का पूरा 
अधिवार रहता है । बन राज्या का राज्य सरकार यति अखापक समर वो 
ममरपालिक्ाओा के भ्रविकारिया छत कमदारिया के पट, श्षव्प संझ्या देव 
फ्ाम मत्त आटि म परिववत कर सकता है। पंजाब मे यदि भावुक क 
मतानसार परिष द्वारा वियुकत अपहारियों एस खबरों का सख्या या उते पर 
हात वाला खबा अ्िक है ठ वट उतकत कम करन के सम्दध सर सलाह दे 
सकता है 2 परियट का यहे प्रयिकार है ड्धि वह अपुक्क का भाजामों के विददध 
राज्य सरकार क सम्मुख घरगाल कर सक | 
अधिकारियों को निप्रत्रित (&फणा्राक्रत्का ४ 0/व065४]--स््रा 
साय स्तर पर काय करत बल विकिश्न लागा मे स॒प्नधिकारियों का श्री 
को झ्रय संवर्कों स भ्रसग रेछा जाता चाटिय + यह कंबल देसतिए नहा हि 
उह अधिक बतन मिलता है बल्कि सनिएं मा उतका तियुक्ति भूवक अभि 
झूसाए द्वारा ढाठ। है और वो अग्रल करते का अधिकार रखत हैं। धरिश 
रियों का म्राउत दा भा में विम्लाजिव किया जा सकता है--अषम मण्ण मैं 
प्रशासानक भ्रपरिकारा झाव हैं जसे कि कायपानिका प्रातकारा सचिव प्रादि। 
दूसरा दा सकनाक) अधिकारि4 का हात्रा है जंस प्रमिसता स्वास्थ्य प्रति 
झारा श्रादि । अग्रितियम के अनुसार पचास झुपय से कम बतत पाल वि 
कुमचारियों का विस्‍्न सठर का माता गया है जबकि टसस ऊपर बठन 
बाला का स्वर ऊचा द्वाठा है। इस प्रकार ववन को स्थिति वर्गीकरण का 
प्राघार बनाया गया है ॥ 
मद्रास झाष्न प्रटश एवं करल में न+रप्रालिका परियदें एक विश४ 
प्रस्ताव द्वाया कुछ प्रटा के जिए धरावज्ञात रख सक़त हैं जय संविदर खवास्ब्य 
अधिकार सगरप्रानिका अमियन्‍्ता ग्रादि-आदि । राज्य सरकार का ऋ्रव्ितार 
है कि व? कसा मो नायरणालिक्ता के तक्‍्तीझा अपरिकारी की विग्रन्ठि सव- 
कर) रन अधिकारियों का नियुन्धि, वदद एवं निलम्बन राज्य सरकार 
की स्वाहति के विषय हाव हैं? यदि सन्‍्य सरकार वियूतति को 
मायत्रा ने ” या परिषद पद खाती हाल के घार मटात के अल्र-अस्दर 
तिदुक्ति करे ता रास्य सरकार का उप बद पर नियुक्ति करत को शक्ति मित 
जाठा है । 
सह एव अधिकारा का इटान_ के लिए परिवद दन्य कम से कम हो 
विद्वाद बहुमत मे प्रस्दाद पराम कर टिया जाएं ठाउस पर भा सरकार है! 
स्वाइलि जसूट। है $ तकन के अधिकारियों को छाहकर श्ाय नगरपालिका 
अधिकारियों का सजा दन का अधिझार कायपालिका अधिकारी को होठा है। 
संगरप्रालिका के किसी मा सबक ग्रयव/ अविकारी पर जुबाता वच शिया नी 
सकता । पदाय शपय प्रतिमाह से अधिक बेठन पाने वाले प्रयक्र पट पर 
विदुक्ति एक समिति दारा हांत्री है जिससे समाप्रति कायद्रानिका अधिकारी 
और वरिवद द्वारा निर्वाचिद एक सदस्व द्ोठा है।यह नियुक्ति सनिति एक 
स्वदन्त्र झानूवत समिति हाठा है श्यौर इसही श्रक्ियाप्ता यट परिक्ट की स्त्री 
कूदि का ग्ावशउक्ठा नेगी होडो॥ यदि मित्र चाद़े तो परियद को इतके 
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चाहें तो राज्य सरकारें नगरपालिका अ्रधिकारियों के किसी भी वर्ग का प्रांतीय- 
करण कर सकती है । केरल में सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वह संबं- 
घित नगरपालिका से पूछ कर नगरपालिका के अधिकारियों एव सेवकों को 
दूसरी नगरप।लिकाओं मे स्थानान्तरित कर दे। श्राप्न प्रदेश के हैदराबाद क्षेत्र 
में नगरपालिका अभियन्ता, सचिव, पर्यवेक्षक, स्वास्थ्य श्रधिकारी श्रादि की 
नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका श्रेणी की राज्य श्रणी में से की 
जाता है । उनका स्थानान्तरण, पदोन्नति श्रौर उनके विरुद्ध अनुशासतात्मक 
कार्यवाही को समिति के परामश से सरकार द्वारा नियमित क्रिया जाता है। 
स्थानीय सरकार सेवा अधिकारियों के विरुद्ध श्रनुशासनात्मक कार्यवाही करने 
का स्थानीय निकायो को अ्रधिकार नही है । कम वेतन पाने वाले स्टाफ की 
नियुक्ति परिषद द्वारा की जाती है, जो कि उनके विरुद्ध श्रनुशासनात्मक कार्ये- 


वबाही कर सकती हैँ । परिषद के निर्णयों के विरुद्ध श्रपील राज्य के स्थानीय 
स्वायतत सरकार विभाग में की जाती है। 


वम्बई में सभी बारो नगरपालिकाशों में एक मुख्य अधिक,री होता है, 
जिसकी नियुक्ित परिपद द्व,रा की जाती है | परिषद एक स्वास्थ्य श्रधिकारी 
तथा एक श्रभिय ता की नियुक्ति भी कर सकती है किन्तु इस प्रकार के अधि- 
कारियी पर जुर्माना नही किया जा सकता भर उन्हें परिषद की कुल सख्या 
के केवल दो निहाईं बहुमत हरा ही हटाया जा सकता है। स्वास्थ्य श्रधिकारी 
का झ्राधा वेतन तथा सफाई निरीक्षकों का श्राधा वेतन राज्य सरकार द्वारा 


दिया जाता है श्रतः इन अधिक्तारियो की नियुक्ति पर राज्य सरकार की पूर्व 
स्वीकृति अ्रनिवाय होती है । 


हे नगर परिषद अ्रधिकारियों एवं सेवकों के स्टाफ की नियुवित के बारे 
में तिवरन बनाती है तथा उनके पद, वेतन, भत्ते, शक्तियां एबं कत्तं व्य श्रादि 
का तिर्धारण करती है । इन सब पर संभाग के श्रायुक्‍त की स्वीकृति प्राप्त 
करना जहूरी है। परिषद को आयुवत की स्वीकृति के बाद किसी भी अधि- 
कारी या सेवक को हटाने, सजा देने, कार्यकाल कम करने एवं श्रन्य अनुशा- 
सनात्मक कार्यवाही करने की शत्रित भी होती है। मुख्य कार्यपालिका अधि- 
कारी, स्वास्थ्य अधिकारी या अभियन्‍्ता आदि से सम्बन्धित सभी नियर्मों पर 
राज्य सरकार की स्वीकृति जरूरी होती है। एक सौ रुपये महीने से कम वेतन 
वाल पदो पर नियुक्ति श्रादि के सम्बन्ध में परिषद द्वारा जो नियम बनाए 
जाते है उत पर आयुक्त या राज्य सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नदी 
होती । किन्तु राज्य सरकॉर को यह शक्ति होती है कि वह किसी भी नगर- 
पालिका से स्थावी रूप से या कुछ विशेष समय के लिए शक्ति को छीन ले । 
अध्य पको की नियुक्ति एवं सेवा की श्रन्य शर्ते शिक्षा मण्डल द्वारा नियन्नित 
होती हैं । नगरपालिका अधिकारियों को हटाने की शक्ति राज्य सरकार में 
निहित रहती है जो कि उचित जाँच के बाद एवं परिपद द्वारा विशेष सामान्य 
देठक में पास किए गए प्रस्ताव के वाद इसका प्रयोग करती है । 

पश्चिम बंगाल में श्रध्यक्ष को यह श्रधिकार होता है कि किसी भी 
व्यक्ति को इन पदों पर नियुक्त कर सके तथा उन्हें हटा सके । पचास रुपये 
से अधिक वेतन पाने वाले पदों पर को जाने वाली नियुवितयों पर परिषद 
की स्वीकृति लेना जरूरी होता है । दो सौ रुपये मासिक से श्रधिक वेतन 


ज्ख्कम 
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पद्दा पर सरदार वी स्वोझूति के दिता कोई नियुक्ति नहीं वी जाएगी। सो 
झाये या उसने भ्धिक देतन पाने बाते ब्यक्ित को हूंदाया जा मक्‍ता है, रितु 
यह परिषद की जिशेष बैठक में पास £ए गए प्रस्ताव द्वारा एंड राज्य सर» 
बार द्वारा स्वीझृुत होता चाहिए। यहि विलम्यन को परिषद के दो तिहाई 
[दुमने से स्वीकार कर लिया जाए तो सरकार की स्वीझृति को स्‍झ्रावश्कता 
नहीं होती । यदि राज्य सरकार ग्रावरपक सम्तके तो परिषद से विधार-विमग 
म्रके परिषद वो एक सचिव, एक अभियन्ता, एक स्वास्थ्य भेषितारी भौर 
एक या अधिक सफाई निरीक्ष* नियुक्त वरने को कह सकतो है । एक लाख 
झपये वी प्राय याल्ी प्रत्येक नगरपालिका को एक कार्यप/लिका प्रपिकारी 
नियुक्त बरता होता है । इत समी प्रपिह्ाारियों वी योग्यवाएं सरवार द्वारा 
निर्धारित को जाती हैं सौर उतका वेतन सरवार की मान्यता है बाद परिषद 
द्वारा निश्चित किया जाता है। इन क्‍्धिकारियों को परिषद प्रपनी विशेष 
बैठर में दो तिहाई बहुमत से हटा सकती है । एक लाख से कम आय वाली 
नेगरपालिफाएं इन प्राधकारियों को केवल तमी नियुक्त कर सकता है जबकि 
राज्य सरकार ऐसा करने को कहे । यदि कोई ध्यकति गम्मीर रूप से बर्जदार 
है तो कार्यपालिका सधिकारी धचिव, प्शियन्ता, स्वास्थ्य प्धियारी, सफाई 
निरीक्षक, कर संग्रहरर्ता, लेखा भधिक्तारी, भोबरस्तियर झादि पदों पर नियुक्त 
नही किया जा सक्तता । एक पद पर नियुक्त होने से पूत्र यदि काई ब्यीत 
प्ररिषद के क्रिसी भी सदस्य या कार्यालय के अधिकारी से घेतिष्ट रूप मे सरित 
है ता उसे यह स्पष्ट करता होगा दि इस सम्बन्ध वी प्ररूति या है। यरि 
बह ऐसा न कर सका तो नियुक्ति भवेध मानी जाएगी । उत्तर प्रदेश मं १६४६ 
के भशाधित झधितियम के अनुसार प्रत्येक परियद एक कार्यगालिशा अखेकारी 
नियुक्त करेगी । इसी प्रकार पचास हजार रुपये प्रतिवर्ष यां इससे भ्पिक 
आय व'गी नगरपालिकाए एक मेडीकल पश्रधिकारी बी वियुक्ति बरेंगी, जो कि 
राज्य जन-स्वास्थ्य सेवा का होगा । साय ही ये एक लेखा ध्षिकारी नियुक्त 
करेंगी जो कि राज्य लेखा सेवा से होगा । उत्तर प्रदेश वेतन समिति के प्रति- 
बेदन के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा समी वर्गों के सेवकों के लिए वेतन 
अर खला निर्धारित कर दी गई है कि जिस नगर परिषद में कार्यवालिका 
अधिकारी नहीं है वह एक याअधिक सचिव नियुक्त कर लेगी | 
इस पद की नियुक्ति, वेतन एवं भ्रन्य शर्ते राज्य सरकार द्वारा स्वीकार होनी 
चाहिए । यदि राज्य सरकार चाहे तो परिषद द्वारा एक भभियस्ता, एक 
विद्यूत भमियन्ता, जनकाये झभियन्त।, जलकार्य अधीक्षक, विद्युत प्रधीक्षके, 
एवं योग्य ओव रसीयर झादि सुख्य तकनीकी अधिकारियों की नियुद्धित करा 
सकती है। भध्यक्ष द्वारा सकट की स्थिति में ग्रस्थायी सेवक तिथुकद किए जा 
सकते हैं किन्तु ऐसे सेवकों की सूचना परिषद की झगली बैठक में दी जाती 
चाहिए। शिक्षण सस्थान के सेवकों की नियुक्ति की शक्नित को यदि परिषद 
चाहे तो शिक्षण समिति को हस्तातरित कर सकती है १ 
कार्यपालिका भ्रधिक्तारी, सचिव, एवं तकनीकी अधिकारियों, को 
परिषद के दो तिहाई सदस्यों की स्वीकृति से पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा ही 
सजा दी जा सकती है या हटाया जा सकता है ! ये अधिकारी राज्य सरकार 
के म्पुस भ्रपील करने का झधिकार रखते हैं । यदि ग्रध्यक्ष यह भझनुभव करे 


स्थानीय सरकार के सेवी वर्ग जा प्रवन्ध २६७ 


कि कार्यपालिका अधिकारी या अन्य अधिकारी अष्ट हो गया है अथवा अपने 
क॒तंव्यों को नहीं निभा रहा है या दुव्यंवहार का दोपी है तो वह उसे सेवा से 


रोक सकता है। इससे सम्बन्धित सभी आज्ञायें सकारण राज्य सरकार के पास 
भेजी जानी चाहिए | 


पंजाब में पहले परिपद को राज्य सरकार की स्वीकृति के वाद सभी 
श्रधिकारियों की नियुक्ति करने का श्रधिकार था किन्तु १६५५ के वाद से 
परिषद एक सौ पचास रुपए मासिक या इससे अधिक वेतन पाने वाले पदों 
पर नियुक्तियां लोक सेवा आयोग के माध्यम से करती है । 

विहार और उड़ीसा में परिपद द्वारा स्थापन की श्खला तय कर दी 
जाती है और उसके अनुसार अध्यक्ष जिस व्यक्ति को उपयुक्त समझे उसे 
नियुक्त कर देता है और हटा भी सकता है| पचास रुपए मासिक से अश्रधिक 
बेतन पाने वाले पदाधिकारी की नियुक्ति वह परिषद की स्वीकृति से ही कर 
सकतः हैँ । सौ रुपए मासिक वेतन पाने वाले पदों पर नियुक्तियां एवं पद- 
विमुक्तिथां राज्य सरकार की स्वीक्षति के बाद ही होती हैं। किसी भी अधि" 
कारी का त्पायपत्र राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना स्वीकार नहीं 
किया ज; सकता और न ही किसी अधिकारी को एक महीने से श्रधिक निल- 
स्वित ही किया जा सकता है। यदि राज्य सरकार के मंतानुसार इन पदों 
पर नियुक्त कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में अ्योग्य है तो परिपद 
उसे हटा देगी श्रथवा किसी भश्रन्य कार्यालय में उसका स्थानास्तरण कर देगी । 
राज्य सरकार ने अ्रधिकारियों एवं सेवकों के वर्ग तथा स्तर के अनुसार 
तियम बना दिए है कि किसे, क्रिस सत्ता के सामने, क्रिन शर्तों पर अपील 
करन का अधिकार है। राज्य सरकार अधिकारियों श्रौर सेवकों की नियुक्ति 
के लिए उम्मीदव।रों की योग्यतायें भी निर्धारित कर सकती है | नियमानुसार 
पच्चीस साल से ऊपर का कोई व्यक्ति अथवा वह्ठ व्यक्ति जो कि राज्य का 
स्थायी निवासी नहीं है किसी नगरपालिका सेवा में नियुक्त नहीं किया जा 
सकता जब तक कि राज्य सरकार से स्वीकृति न ले ली जाए। नियम यह्‌ 
है कि महत्वपूर्ण पदों को विज्ञापित क्रिया जाना चाहिए. और पांच पारपदों 
की प्रवर समिति द्वारा नियुक्तियां की जानी चाहिए । यह प्रवर समिति सभी 
प्राथना पन्नों पर विचार करेगी, उम्प्रोदवारों का साक्षातकार करेगी तथा 
परिषद के सम्मुख अन्तिम चयन के लिए प्रायमिकता के आधार पर एक सूची 
प्रस्तुत करेगी । मध्य प्रदेश नंगरपालिका अधिनियम १६४७ ने प्रान्तीय स्तर 
के लिए एक स्थानीय सेवा आयोग की स्थापना का प्राववान रखा है । 

प्रन्‍्य सेवकों को नियुक्ति--मद्रास, श्रान्न्न, केरल तथा _बम्त्रई राज्यों 
की जगरपालिकाओं में ५०/- प्रति माह से कम चेतन पाने वलि समस्त पर्दों 
की नियुक्तियां कार्यपालिका श्रधिकारी द्वारा की जाती है जो कि राज्य सर- 
कार द्वारा इस सम्बन्ध में बताये गये नियमों के अनुसार व्यवहार करता है । 
पश्चिमी बंगाल में समी नियुक्तियां अध्यक्ष द्वारा की जाती हूँ किन्तु जिस 
सेवक का मासिक वेतन २०/- से ज्यादा होता है उसे परिवद की स्वीकृति के 
बिना नहीं हटाया जा सकता है । उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक ४० /- प्रति 
माह तथा नगरों में ५० /- प्रति माह वेतन पानेवाले कर्मचारी को कार्यपालिका 
अधिकारी हारा नियुक्त किया जा सकता है । मध्य प्रदेश में ४०/- श्रति माह 
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तक वेतन थाने वाले समो पदो पर नियुक्तिया श्रध्यक्ष द्वारा की जाती हैं। वह 
इस प्रकार की समी नियुक्तियो की सूचवा परिपद को देता है । 


स्थानीय प्रशासत झयवा नगरपालिका प्रशासत के विचारकों का संत 
है कि स्थानीय प्रशासन को मार युक्त बनाने के लिए दो सिद्धान्त सभी स्था- 
नीय सत्ताओं द्वारा माने जाते हैं। इनमे प्रयप्त यद है कि स्थातीय सरवार में 
पद-स्थिति को करियर माना जाता है तया इसम की गई तियुक्तिया जीवन 
भर चलती हैं । दूसरे इत वियुक्तियों पर राजनैतिक हितों का प्रमाव नहीं 
पड़ता ।! प्ंगल महाशय के शब्दों मे कार्यकाल को सुरक्षा, भच्छा वेतन एवं 
भविष्य और योग्यता की व्यवस्था ही सेदाओं के लिए सबसे भ्रच्छी विषय- 
वस्तु प्राप्त कर सकती है । किन्तु उस देश के नगरपालिका प्रशासन में उन 
पिद्धान्तो की प्राय अवहेलना की जाती है ॥१ 


यदि विभिन्न राज्यों को नगरपालिकाओ के सेवी वर्ग का व्यावहारिक 
अध्ययन क्या जाय तो यह प्रतीत होया कि यहा सेवी यर्ग की दशा संतोप» 
जनक नहीं है। उत्तर प्रदेश की प्रशासकीय रिपोर्ट मे कहा गया है कि मत्ताप्रो 
द्वारा नगरपॉलिकाग्रो के कर्मंचारिया को तग किया जाता है। समापति द्वारा 
निमम्बित किए गय कमचारियों को भ्पील करने का अधिकार भ्रयोग में नही 
लाने दिया जाठा | यह कहा जाता है कि वे सरकार के लिए उनके कागजो 
को फोरवार्ड नही करते भ्रथवा प्रतावेश्यक रूप से देर लगा देते हैं।र बनारस, 
लखनऊ झौर झागरा की जाच समितियों ने अपने प्रतिवेदनों मे कर्मचारियों 
को तग करने के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उतमे बताया गया है कि 
किस प्रकार दलीय झाघार पर कुछ अधिकारियों को परिषद द्वारा 
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स्थानीय सरकार के सेवी वर्ग का प्रवन्ध २६६ 
किया जाता है । झागरा की नगरपालिका जांच समिति ने बसाया है कि झू 
प्रशासन के बीज मुर्य रुप से बोर्ड तवा संगर्यपालिक्रा के सम्बन्धों में पाये 
जाते हैं। अधिनियम के अनुप्तार बोर्ड के अधिकार केवल फ्रार्यपालिका अ्धि- 
कारी, सचिव तथा श्रन्य उच्च तकनीकी कर्मचारियों की सिशुक्ति सक हें! 
सीमित हैं। विल्तु इन नियुक्तियों के द्वारा श्लीर सभापति के माध्यम से बोड़ 
की शक्तियाँ कानून के शब्य से वाहुर चली जाती है झौर सामान्य स्टाफ तक 
पहंच जाती हैं। यह किस प्रकार होता है इसे श्रासानी से देसा जा सकता 
है । बोर्ड द्वारा दो तिहाई बहुमत से कार्यपालिका श्रधिकारी को तथा साधारण 
बहमत से अन्य अधिकारियों को हटाया जा सकता है। इसके परिशशामस्वसू्प 
सभापति, कार्यपालिका तथा तकनीकी झधिकारी एवं मेडिकल अधिकारी के 
सर पर डेमोक्‍्लीज की तलवार लटकी रहतो है । ऐसी स्थिति में कार्यपालिका 
एवं तकनीकी अधिकारी परिपद के सदस्यों को अपने पक्ष में रसने फा प्रयास 
करते हैं ताकि समय पड़ने पर उनकी सहायता प्राप्त की जा सके | जहां तक 
भेडीकल भ्रधिकारी का सम्बन्ध है वह स्वानान्तरण को रोकने का प्रयास 
करता है क्योंकि वह सर्देव उसके लिए हानिकारक है। परिणामस्वरूप ये 
सभी अधिकारी उन मामलों में भी बोड थे परिषद के मालतहत बन जाते है 
जिनमें कि इनको कानूनी शक्तियां मिली हुई हैँ । अधिकारियों को हटाने की 
चोर्ड की शक्ति भी वारतविकर नही है । जहां तक इन अधिकारियों का सम्बन्ध 
है ये बोर्ड के कुछ सदस्यो की श्रपने पक्ष में के के धोर्ड की सर्जी की श्रवहेलना 
कर सकते है । 
नियुक्तियों के मामलों में यह स्वाभाविक है फि जनता द्वारा निर्वाचित 
प्रतिनिधि गलत रूप से प्रमावित हो जायें श्र इस प्रकार योग्य व्यक्तियों का 
चुनाव न हो सके । अनेक सदस्य अपने सम्बन्धियों को रोजगार दिलाना 
चाहते हैं जबकि दूसरे सदस्य उन लोगों को रोजगार दिलाना चाहते है जिन्होंने 
उन्हें बोर्ड में भेज! है। इसके परिरणामस्वरूप बोर्ड ऐसे कर्मचारियों से भर 
जाती है जो भ्रनावश्यक एवं भ्रयोग्य है। आगरा सगरपालिका जांच समिति 
का मत था कि अगर स्थानीय निकायों का सुधार करना है और उनको शुद्ध 
बनाना हैं तो सरकार को चाहिए फि वह इसके कर्मचारियों को वही स्तर एवं 
सुरक्षा प्रदान करे जो कि यह अपने सेवकों को देती है । 
तगरपालिकाओ के कार्य संचालन पर पंजाब राज्य के प्रतिवेदन ने 
भी इस वात पर जोर दिया है कि यहां स्टाफ में कार्यकृगलता व अनुशासन 
का अमाव है । विभाग श्रध्यक्षों में नियन्त्रण श्रीर सदयोग नहीं है । सदस्यों 
द्वारा प्रशासनिक मामलों मे अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप किया जाता है और 
आवश्यकता पड़ने पर विभागीय कार्य सम्गन्न नहीं हो पत्ता । * 
मध्यप्रदेश की मगरपालिका के प्रतिवेदन मे की गई श्ालोचना और 
भी गम्भीर है । उसमे कहा गया है कि स्टाफ के वेतन बहुर्त कम हैं जो कि 
योग्य व्यक्तियों को अपनी और आवपित नही करते । ये कम वेतन भी निय- 
मित्न रूप से नही दिये जाते तथा सरकार को नगरपालिका अधिनियम के सेक्शन 
५४ के तहत हस्तक्षेप 'करना-पड़ता है। वेतन में कटोत्ी, बढौतरी को प्रति 
चर्ष रोक लेना, विभागीय जांच पड़ताल करवाना ' एवं श्रनुपयुत्त सजा देता 
आदि बातें बहुत ' सामान्य "बन: गई हैं।- अकायंकुशंलता इनमें से अधिकांर्ण 
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स्थानीय निकायो की मसुझ्य विशेयता बत गई है ॥? एक अन्य प्रतिवेदन में य 
कहा गया है कवि अवेह समितियों ने कार्यकुशल एश सतोपजनक स्टाफ रद 
की आ्रावश्यकतरा को अमी तक सहसूत नहीं किया है। जब फमो वित्ती 
कढिनाइयो का झनुमव होगा है तो वे खर्चा कम्र करने के एक सरल साधते 
रूप मे कमंचारियों के वेतन में ऊटोी कर देते हैं । यह कहने की आवश्यक 
नही कि यह नीति आत्महत्या जैसी है । इससे जो असुरक्षा पश्ौर धत्याव व 
मावना पनपनी है उसके कारण अक्रार्यकुशलता तो झवश्य हीं उत्पन्न हो 
चाहे बेईमानी या स्व मीमक्ति का प्रमाव पैद। हो या न हो ।? 

इन सव कथनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारी प्रशासनिक रा 
नाइयो की जड़ परिषद के व्यवस्थापिका एथ कार्यपालिका सम्बन्धी का: 
बोच घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसके परिए"मस्वरूप परिषद के सदस्य प्नावश्य 
रूप से पूर्णंत प्रशासकीय कार्यों में हस्तक्षेप करते है। दूसरे, नागर 
सबको मे दलीय राजनीति पनपती है । तीसरे, स्टाफ में अकार्यकुशल 
झाती है + व 

सेयाप्नों का प्रान्तीपकरण 
(?एशसण्लंगरभाण ता 5ल४०९5) 
नगरपालिका ही सवाप्रो १ विचार करते हुए पंजाब की णा 
मति ने यह बताया कि स्थानीय सरकार की ए₹ मुख्य समस्या यह निश्वि 
ता है कि सेवाम्रों को #यक्तिगत लक्ष्यों प्रौर प्रमावशाली समूहो के ददाव 

सुरक्षा प्रदान की जायेगी और उनको पर्याप्त सुविधाएं तथा श्रष्छा भवि' 
प्रदात किया जायेगा । साथ ही ये पदाधिकारी योग्य व्यक्ति होगे और साः 
जतिक नियश्नण के झाधीन कार्य करेंगे । समिति ते सुकाया कि मुध्य अधिका 
को यदि सेवा वी पर्वात्त सुरक्षा प्रदान की गई तो यह दलों द्वारा डसे 
भेदमाव के प्रमा+ को कम हर देगा । इस सम्बन्ध में जो प्रत्य कदम उ5 
जा सऊते हैं उनके बारे में सम्रिति में सुकावा कि नगरपालिशा केक 
चारियों के सभी बर्गों के लिए विस्तृत नागरिक सेदा नियम बताये जाय 
दूसरे, शेतन श्यू खला निधारित की जाय तथा उसे क्रियान्वित ररने के हि 
नगर परिषदों को उनकी वाधिक भामदनो के क्राघार पर कई भागों मे अ 
दिया जाय $ तीसरे, मगरपालिका प्धिकरारियों एव सेवकों के सभी वर्गों 
लिए आवश्यक योग्वताएं निधारित कर दी जाय ।3 
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थानीय सरकार के सेवी व्गे का भ्रवन्ध २७१ 


इस प्रकार कुल मिलाकर अच्छाई इस बात में हैकि कार्यपालिका और 
व्यवस्थापिका को अलग अलग कर दिया जाय तथा कार्येपालिका को मुख्य 
प्रवस्धक वना दिया जाय । हाल ही में कुछ ऐसे प्रयास किये गये है कि नगर- 
पालिका के कर्मचारियों की स्थिति को अश्रधिक सुरक्षित बनाया जा सके । 
इसके लिए परिषद्‌ द्वारा पास किये गये सेवा निलंबन के भ्रस्तावों के विरुद्ध 
श्रपील करने की व्यवस्था की गई है । अच्छे लोगों को शब्राक्रेपित करने के 
लिए गेतन एबं ग्रेड को सरकार द्वारा निश्चित कर दिया गया है; क्योंकि 
ये सभी सुधार उस समय तक अ्रधिक उपयोगी नहीं होंगे जब तक कि मुख्य 
अधिकारी की स्थिति की शक्तिशाली न बनाया जाय और यह केवल तभी 
किया जा सकता हैं जबकि उसकी नियुक्ति, सजा, स्थानान्तरण एवं नियंत्रण 
की शक्तियां सरकार के पास अथवा बोड से स्वतंत्र किसी निकाय को दे दिया 
जाय । मद्रास एवं मध्यप्रदेश में इस दिशा में कदम उठाये गये हैं । पजाब में 
भी १५० रु० से अधिक गेतन पाने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति पंजाब 
लोकसेवा आयोग द्वारा की जाती है। उत्तरप्रदेश एवं पंजाब के अ्रध्यापकों को 
जिले के स्कूल निरीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाता है। नगर सरकार को 
सुधारने के उपायों पर की गई सैमितार का विचार था कि नगरपालिका के 
सुझ्य कार्यपालिका अधिकारी को सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए । 


नगरपालिका के कर्मचारियों की स्थिति में किये जाने व,ले सुधारों को 
प्रभावशाली बनाने के लिए अ्र्गंल महोदय ने कुछ सुझाव प्रस्तुत किये हैं । उनके 
मतानुसार यह उपयुक्त होगा कि नगरपालिका सेवाश्नं को चार श्रे रियों में 
विभाजित कर दिया जाय | प्रथम श्रणी में वे श्रधिकारी हों जो कि ४०० रु. 
प्रतिमाह से भ्रधिक पाते हों । दूसरे वे जो कि २५० रु से अ्रधिक पाते हैं, 
तीसरे वे जो १०० रु. से अधिक पते हैं, तथा चौथी श्रेणी में वे श्रधिकारी 
हों जिनका वेतन १०० रु, प्रतिमाह से कम हो । इन सभी श्रेणियों में केवल 
कुछ पदों को पदोन्नति द्वारा भरा जाय और शेप को प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा मरा 
जाना चाहिये । सरकार द्वारा राज्य की सगरपालिकाओं को उनकी आय एवं 
अन्य परिस्थितियों के आधार पर दो या तीन श्रेणियों में विभाजित कर देना 
चाहिये और एक श्रेणी में आने वाली प्रत्येक नगर्पालिक। के लिए एक जैसे 
नियम बना देने चाहिये । निर्धारित स्तरों में कोई नया स्थायी पद नहीं बढ़ाना 
चाहिये जब तक कि सम्बन्धित-परिषद द्वारा स्थानीय लप्क-सेवा-आयोग से 
न पूछ लिया जाय । लिपिक-वर्ग एवं छोटे वो्डो में प्रशासकीय अ्रधिकारियों 
की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा हरा की जानी चाहिये। यह परीक्षा जिले में 
से ही जिला सेवा-आयोग द्वारा की जाय जिसमें जिला अधिकारी अध्यक्ष और 
नगरपालिका एवं जिला परिपद के मुख्य कार्येपालिका अधिक,री हों । स्थानीय 
सेवाओं से सम्बन्धित सभी विपयों मे जिला श्रायाग स्थानीय सेवा-अश्रायोग के 
एजेन्ट के रूप में का्ये करेगा और उसके नियंत्रण में रहेगा । 

वरिष्ठ कार्यपालिका अधिकारी राज्य स्तर के होने चाहिये तथा उनको 
स्थानीय सेवा आयोग द्वारा भ्रतियोगी परीक्ष, के ग्राधार पर चुना जाना 
चाहिए | इस आयोग में तीन सब्ेतनिक सदस्य होने चाहिये | -आयोग इन 
अधिकारियों की नियुक्ति पदोन्नति एवं स्थानान्तरण के लिये उत्तरदाया 
होगा। परिषद इन अ्रधिकारियों पर केवल यह नियंत्रण रखेगी कि उनके 


कप अण्चाा कस 


२७२ भारत में स्थानीय लोक प्रयासत 


विरुद्ध श्रायोग से शिकायत दर देगी और श्रायोग या यो स्वय जाच करेगा 
अथवा जिला आयोग को करन क लिए वह देगा। परिषद चाहे तो राख 
सरकार से भ्पील भी कर सकती हैं। स्वतन्त्रता के बाद को प्रवू,त्ति को देव 
कर यह स्पष्ट है कि विभिन्‍न राज्यों की सग्रवालिकाएं उच्च भ्रविदा 
एँ तकनीकी भ्रधिकारियों का राज्य स्तर का सेवक बनाने के बारे में विदा 
कर रही है । मत्रियो की परिषद मे जेवल प्रशासकीय एवं तकतीकी कि 
रियो को सेवाओं का ही प्रान्तीयक्टण करने की सिफारिश की गई थी ! कि 
जैसा कि प्रगेल महाशय का विचार है निम्तर सेवाप्रों कौ मी परिषद के मिपः 
श्रण मे रखना उचित नही रहेगा क्योकि इही सेवामों के द्वारा असल 
प्रशामन को सचालित क्िय जाता है। परिवद को इन सेवाम्रों क॑ संदष बजे 
अधिकार देने का प्र्थ हागा भ्रष्टाचार झौर माई-मतीजावाद के लिए दर' 
खोल दना । ऐसी स्थिति में प्रातोयक्त स्टाऊ प्रशासन पर मुश्किल से तिय 
न्रण रख पायेगा । इससे अनेक जटिलताएं एन गतिरोध पैदा हो जायेंगे 
प्रशासन आज से भी बदार हो जायेगा $ उत्तरप्रदेश की स्थानोय स्वाय्त सार 
कार समिति ने स्ट फ के पूरा प्रान्तीयफररा की पत्िफ रिश की थी। मदर 
प्ौर मध्यप्रदेश की सरकारो न भी इसी प्रकार की सिफारिश की । मह्यप्रेश तिका 
के समोधित अधिनियम १६४४ के प्रावधान के भवुसार मायोग को तगणा| 
अविकारियों एग मेवका को प्रमावित करने वाले नियुतिउ, पड़ी नति, झ्याता 
स्तरण असाधारण सवा निवृत्ति एवं भ्रनुशासतात्मक कार्यवाहियों में ् 
क की शक्ततियाँ होगी । निम्त सेवाह्रो के लिए जि ल' भ्रायोग रखना उडी 
गा 

प्रातीयकरण की इस कं गई गरोजना के यद्यपि डर्प साम पास 
हैं किन्तु यह दोधो स परे नही है । सह कद्ठा जाता है कि य। नगर 
सवाध्रों मं सुधार करना है तो दुसरे कई कदम उठाये जा सहते हैं जो 
प्रानीयक्रण की तुलना मे कम सक्टपूण हैं तथा जिनके अपनाने पर स्था 
निकाय को भ्रधित् स्वायत्तता रह पायगी । प्रान्तीयकरण के द्वारा बहु नई 
दोधों को दूर कर दिया ज-येगा जो कि आज लोगों की तिगाह मे हैं कियु हैँ 
अपनी कुछ अय जटिलताए पैदा कर लेगा। श्रा तीयकरण के हि 
अधिकारियों के सामवद दोहरी स्वामीमज़ित की समस्या उत्पन्‍्त हो जाती कस 
और स्थानीय निकाय एवं इत अ्रधिकारियों के दीच समायोजन करना मु 
हो जाता है। यदि हम भय देशो के उदाहरण हो देखें तो वहां हम पार कि 
स्थानीय अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा घदान करते हुए भी किसी भी देश 
स्थानीय सेदाओं फो राष्ट्रीयकृत या प्रान्तीयक्ृत करने की बात नहीं सोचो है। 
स्थासीय स्वायत्तता अपने आपमे एक महत्यपूण चीज है । राज्य का नियंत्रण 
इसक/ विरोध करता है अछ यह सयाप्स्मव कम होना चाहिये । प्रावीर 
करण वी योजना मे स्थानान्तरण से सम्बोधित समस्याएं भी महत्वपूर्ण वर 
जायेगी । जब तक कि मजबूर म किया जाए तब तक कोई भी स्वाबीय 
निकाय यह नहीं चाहेगा हि बह प्रधिकारी को झपने यहा के ले जो कि दगरो 
जगह पर पर्याप्त वदनामी था चुद है मौर इसोलिए उसे वहां से हृटाया डा 
रद्वा है । मजदूर करने से प्रच्छे प्रशासन पर बुरा प्रमाव पढेया । 

कुछ विचारहों वे मतातुसार प्रातीवकरण द्वारा स्वटतीय निकायों डी 


स्थानीय सरकार के सेवी वर्ग का प्रवन्ध २७३ 


सेवाओं को सुधारने की अपेक्षा यह करना चाहिए कि सेवी वर्ग के प्रशासन में 
जहां कही भी हमको दोष दिखलाई दे उनको दूर करलें और अन्य बातों को 
ज्यों की त्यों बना रहने दें। इस दृष्टि से नियुक्ति, कार्यकाल की सुरक्षा, 
स्थानान्तरण, पदोन्नति, सेवा की शर्तें आदि बातों पर छ्यान दिया जाता 
उपयोगी है। नियुक्ति के गलत तरीके के कारण स्थानीय सेवी वर्ग के प्रचन्ध 
में अनेक दोप पैद। हो जाते हैं। इन दोपों को दूर करने के लिए यह होता 
चाहिए कि जब स्थानीय निकाय उच्च पदों पर नियुक्तियां करे तो वह स्थानीय 
लोक-सेवा-आयोग से परामर्श ले ले । स्थानीय निकाय के श्रध्यक्ष को यह्‌ 
श्रधिकार होना चाहिए कि वह आयोग द्वारा सुकाये गए उम्मीदवार के विरुद् 
एतराज उठा सक्रे और यह भ्रायोग का कतेव्य होना चाहिये कि वह इन ऐत- 
राजों पर पर्याप्त ध्यान दे और यदि आवश्यक हो तो किसी श्रन्य के नाम का 
सुझाव रखे अथया यह भी हो सकता है कि आयोग द्वारा धोग्यता के माधार 
पर एक पद के लिए तीन नामों की सिफारिश की जाय और उनमें से अध्यक्ष 
किसी एक को छांट ले । दूसरे, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पर्याप्त सेवा 
सम्बन्धी सुरक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए । इसके लिए यह 
व्यवस्था होनी चाहिए कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दण्ड देने या सेवा 
से निकालने का अधिकार बोर्ड को न होकर बअ्रध्यक्ष को होना चाहिए, 
ताकि ऐसे विपयों पर होने वाले मतदान की कठिलाएप्रों को 
रोका जा सके। समापति द्वारा दिये जाने वाले इन दण्पों के आदेणों 
पर स्थातीय सरकार के सन्त्री या स्थानीय सरकार बोर्ड ८। स्वीकृति का 


प्रावधान रखा जा सकता है । इस व्यवस्था में भ्रध्यक्ष तथा सेवाओं के बीच 
मनमु-:व की गुजाइश कम रह जाती है। 


स्थानीय सेवाग्रों के लिए स्थानास्तरणों का प्रवन्ध भी स्थानीय सर- 

कार द्वारा प्रवन्धित किया. जाना चाहिये। यदि कोई अध्यक्ष किसी विशेष 
श्रधिकारी का स्थानान्तरण चाहता है तो इसके लिए वह मंत्री के लिए लिखे 
जो कि इस प्रकार की मांगों की एक सूची बनाकर उपयुक्त प्रबन्ध करेगा। 
इस व्यवस्था के अन्तर्गत स्थानीय निकाय से वे अधिकारी चले जायेंगे जिनको 
भ्रध्यक्ष भही चाहता और वे रह जायेंगे जिन्हें कि वह रखना चाहता है | यद्यपि 
ऐसे स्थानान्तरण तत्काल नहीं हो पाते, उनमें समय लगता है । यह व्यवस्था 
केवल तमी सफल हो सकती है जबकि स्थानान्तरित किए जाने वाले अधिका- 
रियों की सूची काफी लम्बी हो । पदोन्‍तति की समस्या को भी इसी प्रकार 
सुलफाया जा सकता है यदि किसी बड़ी नगरपालिका में कोई उच्च पद रिक्त 
होता है तो छोटी नगरपालिका के मिशन कर्मचारी उस पद के लिए प्रार्थता- 
पत्र दे सकते हैं। यदि प्रार्थी श्रन्य उम्मीदवारों की तुलना में श्रायोग की दृष्टि 
से योग्य है,तो उसे नियुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार की नियुक्त के 
समय उसकी पूर्व सेवा को रोका नहीं जायेग। | जितने वर्ष | उसने काम किया 
है उतने ही वर्ष का समय उसकी नयी ,सेवा में मिला दिया जयेगा। एक 
प्रार्थी के काये का पूर्व अनुभव स्थानीय निकायों के उच्च पदों की आवश्यक 
योग्यता साना जाना चाहिए | यद्यपि इस व्यवस्था के विरुद्ध यह आपत्ति की 

जा सकती है कि इसमें नये लोगों को सेवा का अवसर कम'मिल पायेगा। गैसे 

पदोन्‍तति की समस्या अत्यन्त जटिल होती है और प्रत्येक स्तर पर पदोन्नति 


0०७६ 


है भरत में श्यापोय भोक प्रभागा 


बी एप शयोपजसक स्यवरपा गरगा सह्यश गठित वार्म है। जहां हर गे 
दो शर्तों गा प्रशा है रघातीय नियायों से सेबी यर्ग भी रोशा भी शर्त रारकार 
के गमा ही होगी भादिए । अ पुणाएगाहय जायबादी मे लिए एवं िश्षित 
तरीहा पिर्धारित कर देता चाहिये । गाष ही येतव वा एप विरिबत है५े 
तग बर देया भाहिए । 


रथातीय विरायों में एक रपर ने रडाफ को रशो ने लिए यह भहरी 
है वि पर्याप्त भ्रशिक्षण ने लिए सुविधाएं प्रशाग की जाय । मद गे रघातीय 
स्वायश रारवार प्रशिक्षण शासा ही बेपल एप मात प्रशिशण शाप्ता है जो कि 
सगरपातिका समिय्रो एवं स्वास्थ्य अधिकारियों हे प्रशिशण वे लिए स्यपरपां 
करती है। पका और लगाऊ में सफाई निरीक्षयों ने तिए १कषयें भसती 
हैं। मदास, नागपुर, लरानऊ, इशाह्याद और राजस्थात ने' विशशविद्वात्तमो 
भी सोद प्रशासत प्रषदा रघानीय स्वायत्त रारतार पर डिप्लोगा गोरे शोत 
दिये गये हैं। राणएपात सरकार मे रघानीय रगायत् सएाए हिप्लोगा गर्स 
बातों के लिए एक प्रशिक्षण बेख घोला है। यह परापायत है ति रपावीय 
वियाय मे भमपारियों को इन प्रशिक्षण ने दरों बा पूरा ताभ उठाते १ गुपिधां 
दी जाय। मध्यई, मद्रारा और मध्यप्रदेश पी राएतरों गे धपों राश्यों री 
संस्धाप्रों बे दिप्सोभाप्रों वो मास्यता दे दी है । जद्दौं इस प्रदाए थी माध्या 
मही दी गई है वहां दी जानती भाहिएं। एथागीय सरकार ने सैदीदर्ग को परशि* 
क्षित बरने मे लिए हर सम्मक प्रपशा करता चाहिए ज्योति गहितयों हार 
शीणा व।पी महंगा पहता है! 


बेहातो रतर पर ऐेषीवर्म-प्रमस्प 
[7<कणजणे कडपाहत्ताहऔ। गा कक्षाओं (वक्त ] 


स्था ीय रतर पर र्थातीय मिकायो ने राम्श"ध में सैवाए' भँ 
निकल बाजी कै इूटम+ पं हु रा ॥ ४ »५००-+ ए्‌४ परेशन 
हब -»«» कया | -, «००-०३ « लिए पोर 
बढ कैप बज कि ॥ ० » »«' मे हतर पर 


निर्भर रहता है। ऐेषाएं एंस्पाभो थे पा्यों में एपरतधता स्थापित बरती है। 
इशलिए सेवाभो की नियुक्ति, स्थापम, पदो'मति, प्रमुशागमाहात विश 
प्रादि बातों से भरयधिक महत्व प्रदाप। किया जाता है तथा गु| री 
शिज्मा्तों क्के भाषार पर । इन्हें प्रशागित निया जाता है| शाहिक भरती शर्ितिं 

(2 मेकदिक कि आल कि के 20 है ले अधि लत पटन-««सल्‍बर 








ल्‍ हे ड2 + आई ४ 
«० $#०० ७ & १०३ (६ नि 
खा ह #॥ह »,चण्ड डी बन बता 
चादिए। एूपरे, जब कि परदोस्तति एवं अदुगासपाशार तियखेश मे लिए 
हिसी संगठन बा भठन रिया जाये तो सबने दया एण लक्ष्य यह होती 
चाहिए कि शेवाधों को राजतिर एप स्थातीय प्रभाव अपग रखा जाये। 
रोधाओं को ऐगी स्थिति में रांचालित महीं पिया छामा भाहिए जहां हिं मे 
प्रपने भापशो स्थानीय सपूद्दों एवं प्रमावशात्री व्यतियों रो गठजोड़ करता 
>एपपुक्त शमभने छगें। दशा प्रवार की स्थिति में धत्रार्यदशणता प्रयोगी हपा 


स्थानीय सरकार के सेवी वर्ग का प्रबन्ध २७५ 
सेवाओं का चरित्र गिर जायेगा । तीसरे, सेवाओं पर अनुशासनात्मक नियन्त्रण 


प्रभावशाली एवं तत्कालीन होना चाहिए। आज्ञाकारिता की दृष्टि से अधिक 
अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए । 


पचायती राज की सेवाए दो श्रेणियों में विभाजित की जा सकती 
हैं। प्रथम, वे अधिकारी एवं कमेचारी जो कि राज्य सरकार द्वारा पंचायती 
राज संस्थाओं को डेप्यूटेशन पर दिये जाते हैं। दूसरे, वे सेवाएं. जितका कि 
राजस्थान पचायत समिति एवं जिला परिषद सेवाओं में स्तरीकरण कर दिया 
गया है । प्रथम श्रेणी में आने वाली सेवाओं की नियुक्ति, पदोन्‍तति एवं निय- 
न्त्रण राज्य सरकार के अधिकार में रहते हैं । इन सेवाओं में जब स्थानान्तरण 
किया जाये तो संस्थाओं के अध्यक्ष से परामर्श किया , जाना चाहिए। दूसरी 
श्रेणी की सेवाओं की नियुक्ति, पदोन्‍तति, एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही पंचा- 
यती राज निकायों के हाथ में रहती है जो कि राज्य स्तर पर राजस्थान 


पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा आयोग एवं जिला स्तर पर जिला 
स्थापन समिति द्वारा नियन्त्रित होती हैं ॥ 


जो सेवाएं सरकार द्वारा पचायती राज निकायों को डेप्यूटेशन पर दी 
जाती है, वे है--जिला परिषद का सचिव, उपसचिव, पंचायत समिति का 
विफास अधिकारी, कृषि. पशुपालन, शिक्षा, सहकारिता, उद्योग आदि के 
प्रसार अधिकारी तथा पंचायत समितियों के ओवरसीयर आदि एवं पंचायत 
समितियों के लेखा लिपिक आदि । दूसरी श्रेणी की सेवाओं में मुरूप रूप से जो 
पद घिऊ़ा री आते हैं, वे हैं--ग्राम सेजक, ग्रम सेविकाएं (अब यह पद समाप्त 
कर दिया गया है), प्राथमिक स्कूलो के अध्यापक, मन्त्री मण्डलात्मक स्थापन, 
फाल्डमप, स्टाकर्मेन, एवं वेक्सीनेटर आदि। राज्य सरकार को यह अधि- 
कार होता है कि वह इन सेवाश्रों में और नए पद जोड़ सकती है ! सादिक प्रली 
समिति की सिफारिश के अनुसार न्‍्याय-पवायत एवं पंचायत के सचिवों को 
भी इन सेवाओं में मिलाया जाना चाहिए। समिति का सुझवि था कि इन 
सेवाओ्रों को राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद सेवा कहने की 
अपेक्ष। राजस्थान पंचायती राज सेवा कही जानी चाहिए । 

!' पदाधिकारियों को मियुक्ति- राजस्थान पचायत समिति एवं जिला 
परिषद २६५६ के तहत राज्य स्तर १२ सेवा चयन आयोग की रचना की गई 
है । इसमें तीन सदस्य होते हैं-जिले की जिला परिपद का प्रमुख त्था सरकार 
हार निशुक्त किए गए अन्य दो स्थायी सदस्य । इन दो सदस्यों में से एक 
सरकार का अधिकारी होना चाहिए, चाहे वह सेवा निवृत हो अथवा सक्रिय 
रूप से सेवा में कार्य कर रहा हो । इस ग्रायोग को राजस्थान की पंचायत 
समिति एवं जिला परिषद सेवओं के पदाधिकारी” नियुक्त करने का कार्य 
सौंपा गया है । इसी के द्वारा अन्तर जिला स्थानान्तरण किए जाते हैं । प्रत्येक 
जिले में एक जिला स्थापन समिति गठित करने का मी प्रावधान है। इसमें 
जायोग का एक स्थ।यी सदस्य समापति होता है और प्रमुख एवं जिलाधोश 
को सदस्य बनाया जाता है । इस समित्ति को “अस्थायी रूप से नियुक्त किए 
गए लोगों का कार्यकाल बढ़ाने की शक्ति दी गई.-है-। वह जिले में पदोन्‍्नतियों 
एवं स्थानान्तरणों को नियमित करती है।;: यह भ्रनुशासन के मामले में भी 
पंचायत समिति को परामर्श देती है । ४ 


+ 


मजे भारत में स्थानीय लोक प्रशवत 


उक्त सभी थे णियो के सेदौवर्ग का चयन करने के लिए प्रायोग वा 
एक सदस्य विभिन्‍न जिलो में जाता है झ्ौर जिला स्तर पर चयन किए जाते 
हैं । इस प्रकार मुख्य कार्य जिले स्तर पर चयन समिति रा ही किए जाते 
हैं । सादिक झलो समिछि के झनुसार इन चयनो में बहुत देर को जातो है। 
इस देरी का फारण सम्मवत: यह होता है कि इन चयतों के करने में बहुत 
जन्दवाजी की जाती है भ्रोर बाद मे समिति वी रचना करने तया बार-बार 
उसे सन्दर्मित करने में पर्याप्त समय लग जाता है। पंच्रायत्री राज की स्थापना 
से पूर्व इन समी श्रे खियो पर स्टाफ की नियुक्तित एक जिला स्‍्व॒र के अधिकारों 
द्वारा कर दी जानी थी तया राज्य स्तर के चयव झायोग री स्थापना को 
कोई आवश्यकता नहीं होती थी । यह चबन झद मी जिया स्वर की स| 
द्वारा हो किया जाता चाहिए | सादिक भली समिति फी सिफारिश के भतुभार 
जिला चयन समितियों को जिला स्तर पर ही बनाया जाता चाहिए। हे 
समितियों में जिला परिषद का प्रमुख, जिले का जिलाधीश शोर मिला परिषद 
का मुरुय कार्यपालिका झधिकारी होता चाहिए। प्रमुख को इसका समापतित्व 
करना चाहिए और मुख्य कार्यपालिका झ्धिहारी को सदस्य सचिव के रूप मे 
कार्य करना चाहिए । जिला स्तर से सम्बन्धित झधिकारी भी भपने विभाग 
के स्टाफ का चयन करने के लिए समिति के सदस्य के रूप में बैठता चाहि क ॥ 
पंचायती राज सेवा के सभी स्थानों की नियुक्तितयां इस समिति द्वारा होगी 
चाहिए । इम ब्यवस्या के दो लाम हैं--ग्रथम तो मद कि यह निरलंर कार्य 
करती रहेगी और दूसरे यह कि समिति के समी सदस्य जिला मुझ्य कार्यातय 
पर उपस्थित रहेगे । 
जिला चयन समिति द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों की सूची मे से परों 

पर नियुक्तिया मुख्य कार्यपालिका प्रधिकारी द्वारा की जायेंगी । यदि ईम 
प्रवार की कोई सूची नहीं बनाई थयो है श्रौर स्टाफ को नियुक्त किया जाता 
'बढुत जरूरी हैं तो मुख्य कार्यपालिका अधिकारी भौर विकास अधिकारी 
यह शक्ति होनी चाहिए कि जिला परिषद या पचायत समिति के प्रशासन पर 
समिति को पूर्व स्वीकृति लेकर भस्थायी नियुक्तिया कर दे ॥ इस प्रशार को 
नियुक्तिया गया उम्मीदवार झाने सके झववा छा महीते तक अमावशीत 
रहूगी। जिले के भ्रन्त्गंत स्थानान्वरण करने को शक्ति जिला चयन सनितिं 
को दी जानी चाहिए भौर अन्दर-जिला स्थनास्तरण राज्य सवार द्वारा 
किया जाना चाहिए। प्रत्येक जिले से शिला चयन समिति डी रचगा हो जाते 


बाद राज्य स्तर पर सेवा चयन झायोग की श्रावश्ययता नहीं रहती। 
मिल लक कल 2 ली जी आग 200 5 मे * णो का कार्य यह 


* हब. ०» * «४ ६, « बर्वदान की भाति 
भा पचायतां राज सेवा में जोड दो ज;ए रे तियुतियां भी 
इस समिति द्वारा की जायेगी । * 2032 है के 


५ सेवाधों घर ध्नुशासतात्मक्ष निध/च्ए--प्रचायत स्तर पर अप 
कर्मचारियों के विस्द्ध कार्यवाही करने की शक्ति पक्षों को सौपो गई है। 
दचायतों में थशक्‍ालीत एव पुररारालीन सेवकों हे भतिर्कित घोर कोई 
दम बारी, नहीं होते । भपने कर्मचारियों के सम्बन्ध में पंचायतों द्वारा विए 


तीय सरकार के सेवा बंग का बअवनच्धच च्जेछ 


सनिरणयों के विरुद्ध जिलाघोश को अपील की जा सकती है। पंचायत 
पति स्तर पर उसके कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक नियन्नण प्रशा- 
से सम्बन्धित स्थायी समित्ति द्वारा रखा जाता है। पंचायत समिति के 
कास अधिकारी को यह अधिकार दिया गया हैं कि वह चतुर्थ श्रेणी के 
को के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते समय हर प्रकार का दण्ड दे 
४ | जिला परिपद के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को किसी प्रकार (के 
इ देते की शक्ति जिला परिषद के सचिव को नहीं सोदी गई है । पंचायत 
मति का चिकास अधिकारी सेवा में नए जोड़ें गए अपनी समिति के अधि- 
ररिप्रों के विरुद्ध मी कार्यवाही कर सकता है। जिला परिषद स्तर पर ऐसी 
शक्तियां जिला परिषद सचिव को दी गई हैं । पंचायत समितियां, जिला 
रेपद की स्थायी समितियां अपने कर्मचारियों के विरुद्ध केवल एक कार्यवाही 
र॒ सकती हैं वह यह कि वे उनके एक वर्ष की वेतन वृद्धि को रोक सकती 
। अन्य प्रकार की सजायें देने से पूर्व इन स्थाथ्री समितियों को जिला स्थापन 
मिति की स्वीकृति लेनी होती है । 
इन सभी अनुशासनात्सक आाज्ञाओ्ं के विरुद्ध अपील करने का प्र।चघान 
खा गया है । विकास श्रधिगरी या सचिव की आओआाज्ञात्रों के विरुद्ध अपीर्ले 
मश: पंचायत समिति या जिला परियद में की जायेंगी तथा वे प्रजासन पर 
चायत समिति की स्थायी समिति या जिला परिषद की उप>-सभित्ति द्वारा 
पुनी जाएगी । इन सत्ताश्नों के विरुद्ध की जाने वाली श्रपीरें जिला स्थापन 
प्रमिति के सम्मुख की जाती हैं । यदि दण्ड बद्गुत ऊंचा दिया गया है तो 
उसकी अपील राज्य सरकार को की जाएगी ॥ 


अनुशासनात्मक नियन्त्रण की इस व्यवस्था के वास्तविक व्यवहार में 

कई प्रकार की कठिनाइयों का अनुमव किया गया है। प्रथम, विकास श्रधि- 
कारी को पंचायत समिति के कर्मचारियों में अ्रनुणसन बनाए रखने की दुष्टि 
से अ्सहाय बना दिया गया है । इसे केवल पंचायत समिति के कर्मचारियों पर 
सेन्सर का दोष नगते की शक्ति दी गई है। फिल्‍्तु जब हम अनुशासन .के 
संघारण एवं भ्राज्ञापालन की दृष्टि से विचार करते है तो यह -णक्ति श्रधिक 
महत्वपूर्ण प्रतीत नहीं होती । इसके अतिरिक्त इतके द्व/रा। दिए गए दण्ड के 
विरुद्ध जिस संस्था में प्रपील की जा सकती है वह इसी निकाय का एक मांग 
हैं तथा विकास भ्रधिकारी के अ्रत्यन्त नजदीक है। इसलिए विकास अधिकारी 
अपील के डर से अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर' पःता । दूसरे, कर्म चारी वर्ग 
अनुशासनात्मक कार्यों से सुरक्षा प्राप्त करेने के लिए पंचायत समिति में स्था- 
नीय गुटों से गटबन्धन कर लेते हैं । तीसरे, अ्नुश-सनात्मक नियन्त्रण की 
शक्ति जब एक निकाय को दे दो जाती है और 'निरंय बहुमत पर आधारित 
रखे जाते हैं तो सेवाओं की दृष्टि से'इसका परिण्याम अधिक उपयोगी नहीं 
होता । चौथे, जो अधिकारी कांयेक्रमों एवं नीतियों के प्रमावशील क्रियान्वयन 
के लिए उत्तरदायी है- उसे अपने कार्यकर्ताओं की टीम “पर 'पर्याप्त शक्ति एवं 
सत्ता सोंपी जानी चाहिए ।- अनुशासंनात्मेक नियन्त्रण से सम्बन्धित व्तेमान 
प्रावधानों में यह व्यव॑स्था नहीं की गई है.] -सादिक अली संमिति ने झनुशास- 
नात्मक नियन्त्रण की समस्या पर पर्योप्त* विचार:करने 'के बाद बताया कि 
मद्यपि सेवाओं को स्वेज्छाचारी कार्य के, व्िरुद्धःपर्याप्त सुरक्षा*“मिलनी चाहिए 


हक मारत में स्थानीय सोक़ प्रयातत 


किम्तु उनको यह मी डर हाना चाहिए हि यदि उन्होंने कार्य ठीक प्रकार 24 
किया ता उनको दष्डित दिया जा सत्ता है । जो शक्ति किसी से दा ले 
का भधिकार रखती है उय नियन्त्रण के मी पर्याप्त मधिकार होने चाहिए। 
इस मूल बात को घ्यान में रख कर सादिफ भली समिति ने यह स्पष्ट रूप 
से बताया है कि ड्सि स्तर पर विस प्रकार वा प्रनुशासतात्मक नियल्त्रण रखडा 
चाहिए। समिति ने बताया कि पचायती राज सेदाप्रो के कर्मचारियों एक 
झधितारियों पर दण्ड के वे तरीके काम से लाए जा सकते हैं जो कि राज 
स्थान नागरिक सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण भौर भपील) तियम १६१० पे 
दिए गए है। ये हैं--सेस्तर, वेतन वृद्धि एवं पदोन्नति को रोना, शनि 
आशिक हानि की क्षठिपूर्ति वेतत में से कटौती क रके करना, नीची सेदा, प५ 
स्तर पर नियुक्त कर देना, अ वश्यक सेवा निवृति दे देना, सेवा मे कर 
भौर सेवा के अनुपयुक्त बचा देना भादि। इत उपायों में साधारण एवं गए 
दोनों ही प्रकार के अनुशासतात्मक तरीके हैं। 


सादिक भली समिति ने पचायत स्तर पर भनुशासनात्मक 204 
रखने के लिए भुभाव देने हुए बताया है कि पचायत स्तर के सचिव की पर्रा' 
यती राज सेवा का सदस्य होता चाहिए । बह प्चायत के प्रशासक्रीय 2 
में रहे किन्तु पचायत को उसवो कोई छोटा या बडा दण्ड देने की श| का 
होगी । यदि पटवारी को ही सचिद्र बना दिया जाए तो वह सरकारी गेगा 
का सदस्य हो जायगा प्लौर उस पर वही अनुशासनात्मक तियन्तण लाए है 224 
जो कि डेप्यूटेशव पर भेजे गए क्मंचाश्यों पर साग्रू होता है। यदि ४४ 
चौकीदार या चपरासी भादि की नियुक्ति करना चाहती है तो इस 008 
नियुक्त करने का भ्धिकार पचायत को ही होगा । इन विरुद अनुधाम' 
त्मक दण्ड देने की शक्ति मो पूरो तरह उन्हीं को प्राप्त होगी। परचायत 
निर्णय के विरुद्ध जिला ट्रिब्यूनल को भपील की जा सकती है। 


प्रचायत समिति स्तर पर विकास अधिकारी को यह गरक्ति 4 
चाहिए कि बह पचायती राज सेवा के सदस्यों को छोटी सजायें दे ज्ञानी 
इसके झादेशों के विरुद्ध भपील मुख्य कार्यपालिका अधिक्तारी से की 'जारियों 
चाहिए। मुख्य कार्यपालिका भ्रधिकारी को पचायत समिति के कर्मेचार्थिय 
को बडा दण्ड देने की शक्ति होनी चाहिए । उसके निर्णयों के विएद्ध 
जिला ट्रिब्यूनल में को जाए। चतुर्य श्रेणी के सेवकों के सम्बन्ध में 
अधिकारी को पूरी शक्तिया होनी चाहिए। 


जिला स्तर पर सम्बन्धित जिला स्तर प्रधिकारी को भपने प्रधीत 
कार्य करने वाले कर्मचारियों पर छोटी सजायें देने का 
चाहिए। ५ पचययती राज सेवा से सदस्यो को बड़ दण्ड देने का आन 
मुख्य कार्यपालिका अधिकारी मे निहित रहे। चर र्थ थोणी के कर्मचा। 
को उसे हर प्रकार को सजा यहा तक कि नौकरी हटाने तक का 
होना चाहिए। जिला स्तर के अधिकारी के घादेशो के विस्द भपील 
कार्यपालिका भ्धिकारी को और मुख्य कार्यपालिका अधिकारी के प्रादेशो 
विरुद्ध भपील जिला ट्रिब्यूनल से की जाती चाहिए। मु 


डेप्यूटेशन वाले कर्मचारियों पर नियस्त्रशा-यह समत्या बला 


स्थानीय सरकार के सेवी वर्ग का प्रवन्ध रह 
महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज निकायों में जो क्षषिकारी 
डेप्यूटेशन पर भेजे जाते हैँ उन पर अनुभासनात्मझ नियन्धण 338 प्रकार रखा 
जाए। वर्तमान में विकास अधिकारी को प्रसार अधिकारियों पर यनई सनु- 
शासनात्मक शक्ति प्राप्त नहीं है । इससे कई बह उसफ़ी स्थिति प्रत्यस्त जटिल 
बन जाती हैं | सरकार ने जिला स्तर के अ्रधिकारी को छोटा मोटा दण्त देने 
वी जो शक्ति दो है उत्से विकास झधिफारों दी स्थिति में कोई सुधार नहीं 
हुआ । विकास अधिकारी को अपने अधी 'रुव स्टाफ से आभापालन फराने तथा 
एक दल के रूप में कार्य करने के लिए सदावता प्रदाव करनी चाहिए। उसे 
प्रसार स्टाफ की टोम के कैप्टेन के रूप में कार्य 7रना होता है । सादिक कली 
समिति ने सुकाया कि जिला परिषद के मुरय कार्यपालिका अभ्रधिकारी या 
पंचायत समिति के विकास अधिकारी को गेर राजपश्चित डेप्यूटेशन वाले स्टाफ 
पर छोटे-मोदे दण्ड देने की शक्ति होनी चाहिए । वतंमान की भांति जिला 
स्तर के अधिकारियों को भी यह शक्ति होती चाहिए कि वे पंचायती शाज 
निकायों को भेजे गए झपने विभाग के अधीनस्थ स्टाफ १९ छोटान्मोदा दोप 
लगा सके । मुख्य कार्यपालिका अधिकारी या विकास अधिकारी के विरुद्ध 
अदीले सम्बन्धित विमगाध्यक्ष से की जा सकती है । समिति का विचार था 
कि यदि ये शक्तियां एक बार विकास अ्रधिकारियों श्रववा मुस्य कार्यपालिका 
अधिकारियों को दे दी गयीं तो प्रसार स्टाफ पर इसका बढ़ा अभ्रच्छा असर 


पड़ेगा गौर सम्मवत : अनुश/सनात्मक कदन उठःने की झावश्यकता ही न 
होगी । 


राज्प सेवा वाले सरकारी कर्म वाग्यों के विरुद्ध अ्नुशासनात्मक कार्य- 
वही करने की शक्ति विभागाध्यक्ष एवं राज्य सरकार में निहित रहनी 
चाहिए । किन्तु यदि एक विकाप्त अधिकारी, जिला स्तर के अ्रधिकारी या 
मुख्य कार्यपालिका ब्धिकारों के विरुद्ध पंचायत समिति के प्रधान या जिला 
प्रमुश्न द्वारा विशेष घिकायतें भेजी जायें तो इसके सम्बन्ध में पूछताछ करने फे 
वाद परिणाम से शिकायत करने वाले पक्ष को सूचित किया जा सकता है। 
कहने का प्र यह है कि डेप्यूटेशन पर कार्य करन वलले अ्रधिक्तारियों के विरुद्ध 
जांच कराने तथा उसके परिणामों से अवगत होने की शक्ति उस संस्था को 
है जिसमें कि वे कार्य कर रहे है । इस व्यवस्था से यह आशा की जाती है कि 
बतमान समस्याओं फ्रे लिए सन्‍्तोषजनक सुकाव प्राप्त हो सकेगा । सेवायें यह 
अनुमव करेंगी कि उनके विरुद्ध कोई स्वेच्छाचारी कार्य नहीं किया जायेगा 
किन्तु साथ ही यद्धि उन्होंने सन्तोषजनक रूप से अपने कततेव्यों का पालन न 
किया तो उन्हें दण्ड का भय भी रहेगा । 


._ पंचायती राज व्यवस्था में उच्च अधिवतरियों के वापिक गुप्त प्रति- 
वेदन गैर्‌ अधिकारियों द्वारा भेजुन की परम्परा का अपना महत्व है। जिला 
स्तर के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी क्र; गुप्त प्रतिवेदन जिला प्रमुख द्वारा 
सरकार को भेजा जाता है। विकास अंधिकरी का वापिक गुप्त प्रतिवेदन 
मुख्य कार्यपोलिका अधिकारी हारा तैयार करके 22233 भेजा जाता है। 
प्रधान भी विकास अधिकारी के वाधिक काये का विवरेंणं भ्रेस्तुत करता है 
जिसे इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न कर दिया जाता है जिला स्तर के अधि- 


रप० आरत में स्थानीय छोड़ प्रशविर 


बारियों के दायिक प्रतिवेदन झुस्य कार्यवानिशा संधितारी द्वारा वैयार क्से 
सम्बन्धित विमागाप्यक्षों के पास भेजे जाते हैं । 

परचायतरी राज गेदाओों में शुध्व प्रतिवेश्न निशदस्प ग्रपिरारी गाय 
जैयार हिए जाते हैं प्र्यात्‌ शिकाव घषिकारी, जिना स्तर चषिशरी ३ 
कार्यपातिका घथिदारी द्वारा । इनसो मुख्य कार्यपातिता घरषिरारों री ि 
गत शुरद्ा वे भ्रपीन जिसा परियद में रखा जाता है। विषास परहि 
जब ग्रामसेवको, स्टाफमेनी, एवं धष्यापदों जे युप्त श्रतिवेदत तेयार का 
हो उगे सम्बन्धित! द्सार ग्रपिदारियों से दात बर लेनी चाहिए और ड्तरे 
विधारों यो ध्यान में रखता भारिए।॥ 


शयातापह्नता एवं परदोष्नतियौं-- विकास ध्रधित्वरी के पर को रा" 
स्थान प्रशासरीय सेवा में रप देने के बाद दस पद पर राजस्थान प्रगामशय 
सेवा के ददुत प्रधिद्यारी हाय हरने सगे हैं। इन झधिकारियों के 82% 
साहिक घली ममित्ति ने हुथे सुझाव रखे थे । समिति के सतावुत 
ए० एग० अधिकारियों ₹? प्रशिशषण के बाइ दो तीत साल तर्क हैं। 
ब्रशामा एवं धन्य विमागों में दिमिश्न पर्ो पर कार्य करना चाहिए ५ 
थाद ही उतकों विकास प्षितरारी बना कर भेजा जाता चाहिए। दुमरे, 
भी विकास भ्रपिकारी को कियो मी दूसरे पई पर स्वानान्वरित नं हीमपे 
चाहिए जद तक कि वह भरने एक पद पर तीत वर्ष पूरे ने करने । 
जब धार० ए० एस० प्रधिष्ठारी गो विरास अधिकारी के रूप में गे या 
यथा किसी प्रत्य पद पर नियुक्त करने के लिए विज्ञासत प्रधितय्ारी पई किता 
रहे हैं वो वरिष्टवा मर्ती के वर्ष भादि दु निश्चित मापईण्टों को 
भपवाद मान बर चलता घाहिए। 


समिति मे बताया कि विभिन्न पदों एवं विभिन्न स्टेशनों पर है ह 
चाले पदापिकारियों के बारे में एक जैसी नीति अपनाती चाहिए ता्ि ऐ बाएं! 
हो हि भच्छे एव भाउपंत्र स्टेशन बेवल बुद्ध लोगो का एशाधिकार बह छा 
दूसरे, लोगो को अनचाहे एवं कठिन स्टेशनों पर हमेया जबरदस्ती नहीं 
जाए। तीसरे, व्यक्ति को क्रमश: भच्छा स्पात प्राप्त हो जाएं। चौथे, क्या 
320९३ को स्थान भच्छा दिया जाए ताकि उनसे डुशल कार्य प्राप्त 
जा 4 


पचायती राज सेवाओ के सम्बन्ध में झब मुख्य कार्यपालिका अधितारी 
प्रौपडारिक नियुकित्रयां करले तो उत क्‍संचारियों को विभिन्न मे के 
समितियों मे भेजा आता चाहिए । पच्ययत समिति में कर्मचारियों को र' बा 
का कार्य विकास भषिरारी द्वारा हिया जाता चाहिए। कर्मचारियों दो 
स्थानान्तरण भी विकास अधिकारी की ग्राम से होता चादिए (80% 
वर्ष तिकलते से पूर्व कोई मी स्थातान्तरछ नहीं होना चाहिए । दो 
स्थानान्तरण सत्र के बीच में नही होना चाहिए । यदि “किसी कार्टशवश 
साल से पूर्व या सत्र के बीच में स्थानास्तरण जरूरी बन जाए तो प्रदेशों 
खयन समिति की पूर्व स्वीकृति सेना भावश्यक है । स्थानान्तरण वाले भा 
में यहूं लिखा जाना चाहिए कि नियुक्ति कब हुई थी, स्थानान्तरण ब्यो 
रहा है ओर जिला बवत समिति की स्वीकृति आप्त की गई है या नहीं ! 


स्थानीय सरकार के सेवी वर्ग का प्रवन्ध २८१ 


घेबाओं में श्राकर्षरय एवं प्रतिरोध--किसी भी संस्था के सफल एवं 
सरल सचालन के लिए उसमें जाकर णा एवं प्रतिरोधों ,की पर्याप्त व्यवस्था 
किया जाना परम आवश्यक है । काये करने वाले व्यक्तियों को यह चेतना 
रहनी चाहिए कि यदि उन्होने अच्छा एवं कुशल कार्ये किया तो इसके लिए 
उन्हे पुरस्कृत क्रिया जाएगा और यदि उन्होंने अपने कत्तंव्यो के पालन में 
अवहेलना वरती या अकाये कुशलता दिखाई तो उन्हें पद से ग्रिरा दिया 
जाएगा | साूदिक अली समित्ति के शब्रों मे अकषकों का अभाव सामान्य रूप 
से असन्तोष एवं परिणाम स्वरूप काये में उत्ताह तथा लगन के अभाव में 
फलीभूत होता है जबकि प्रतिरोधों का श्रभाव प्राय: श्रयोग्यता एवं अनुत्तर« 
द्ायित्वता को उत्पन्न करता है।? प्रभावशाली प्रतिरोध लागू करने की दृष्टि से 
लगात,र देखभाल एवं पर्यवेक्षण रखना और कार्य का नियमित मूल्यांकन 
करना अत्यन्त उपयागी होता है | यह परयंवेक्षण एवं निरीक्षण की व्यवस्था 
निरन्तर चलनी चाहिए और इसके अनुसार आ्रावश्यक कार्यवाही भी 
की जानी चहिए। कई बार ऐसा होता हे कि खराव और शअ्रकारये- 
कुशल कर्मचारी इस कार्यक्रम से बच जाते है और उनको अच्छा स्थान भी 
प्राप्त हो जाता हे किन्तु यह कमी नहीं होना चाहिए | यदि कोई व्यक्ति एक 
स्थान पर रह कर अपने उत्तरदायित्वों को कुशलता एवं सफलतापूर्वक नहीं 
निभा सका तो उसे अ्रच्छी जगह परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए। 
अधिकारी के काये के बारे मे उसके गुप्त प्रतिवेदन में विशेष नोट देना 
चाहिए, | यदि एक्र व्यक्ति की कार्ययम्पत्मता का अभिलेख लगातार खराब 
रहा हे और उसने दी गई चेतावनियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया 
है तथा दिए गए सुधार के लिए सुझावों की अवहेलना की है तो उसके 
विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी चाहिए और उपयुक्त कदम उठाना 
चाहिए । 
प-ेन्नति के अवसर सेवाओं के लिए सर्वाधिक्र महत्वपूर्ण आकर्षण 

होते है। सेवाओं की पदोन्नति के बारे मे एक निश्चित एवं पूर्व निर्धारित 
नीति होनी चाहिए ताकि अच्छे एवं कुशल कार्ये के लिए पुरस्कार दिंया ज, 
सके । सदस्यों को अपने मविष्य की सम्भावनाओं के बारे परे सोच कर आर, 
बढ़ना चाहिए । प्रमावशील पदोन्‍्नत्ति की व्यवस्था के लिए एक निष्पक्ष यन्त्र 
का होना आवश्यक है । सादिक अली समिति ने यह सिफारिश की कि राज्य- 
सरकार द्वारा पदोन्नति के लिए मापदण्ड एवं नीति निर्धारित कर देन॑ 
चाहिए । जिले के लिए एक सामान्य वरिष्ट सूची बना लेनी चाहिए औ% 
पदोन्नति करते समय योग्यता एवं वरिष्ठता दोनों को ध्यान में -रखा जाना 
चाहिए । ग्राकपंण सेवाश्रों के प्रत्येक वर्गे के लिए आवश्यक है । पचायती राज 
व्यवस्था में विकास अधिकारी, प्रसार अधिकारी, आम सेवक और अश्रध्यापक 
महत्वपूर्ण कार्यकर्त्ता हैं। इन सभी कार्येकर्त्ताओं के लिए आ्राकपेण प्रदान करने 





]. “8&09560०९७४ 0० १78९९0॥ए९8 2८४९ए४29 ]९४05 (० 053090॑प्रापाशा। 


बग0े ०0ग्र5टवए०णीए 4058 ० 2टठछी थशाते र्ाफ्रपरशंबध्णा 9 ए०८; 
जशीत6 8०६६॥९०४ ० लाया प्राएश्यांबं)ए छा९९१8 जा 207फ7ढशलाए8 
8700  ००09.ए2०६८॥०५-” की अिजट ः 


-$409 &॥ ए०एछ०१, ०७, णं; , 9. 203, 


४ 


पेपर भारत मे स्थानीय लोक प्रतध्तत 


के हेतु विशेष वीतिया अपनाई जानी चाहिए । सादिक झनी समिति ने इन 
नीतियां का विस्तार से उल्लेख किया है $ 


आम सेवक के लिए जो पदोष्नति के भवसर प्राप्त हैं उनके प्रमुमार 
उन्हें चयन स्तर के पदों पर लिया जा सकता है तथा प्रसार श्रविकारियों के 
रूप में पदोन्‍तत जिया जा सकता है। सरवार वे निर्णय के भनुमार प्रसार 
अधिकारियों के पदों का कुछ प्रतिशत ग्राम सेवकों की पदोन्नति करके भरे 
जाने के लिए रखा गया है। यह निर्णय भत्यन्त महत्वपूर्ण है ) पचायत समि- 
तियों कै प्रसार प्रधिकारियों को पदोक्नति के लिए कई अवसर अध्त हैं। दें 
विकास अधिकारी भा झार० ए० एस० प्रधिकारों बत सकते हैं तथा उनकों 
विभागीय पदोष्नति हो सकती है। ऐसे अनेक विकास भ्रधिकारी हैं जिनको कि 
प्रसार भधिकारी पद से पदोन्नत किया गया हैं। एक सशीषत के 4४८ 
ब्रध्ार अधिकारियों को परदीक्षत करके राजस्थान प्रशासकीय सेवा में लिया वा 
सकता है। इस प्रकार प्रसार अधिकारियों के लिए पदोष्नति के भ्रवसर 
अच्छे हैं ओर उन्हें श्रेष्ठ तथा कुशल कार्य के लिए प्रेरित कर सकते हैं। प्राण 
सेवकों एवं प्रसार अधिकारियों के लिए जितास्तर एवं राज्य स्तर की प्रति> 
योगिताएं की जानी चाहिए। जो ग्राम सेवक जिला स्तर पर प्रथम झा 
उसको एक अतिरिक्त भ्रिम वेतन वृद्धि तथा जो राज्य स्तर पर अयम और 
हित्तीय रहे उसको दो पग्रिम वेतन वृद्धिया दी जानी चाहिए। विभिष्न प्रसोर 
अधिकारियों के लिए भलग से प्रतियोगिताए कराई जाती चाहिए । 


जब अध्यापको को मिडिल स्कूल से पचायती राज क्षेत्र मे स्थातालस्ति 
र्तया जाए तो उन्हें पदीक्षति के अवसर प्राप्त होने चाहिए। सादिक अभी 
समिति मे सुकराया कि शिक्षा प्रसार प्रधिकारियों क॑ कम से वम पचाम प्रतिशत 
बंद भावश्यक योग्यताओ एवं ध्रनुमव वाले प्रायमिक तथा भिडिल हैं ४ 
अध्यापकों की पदीक्षति करके मरन चाहिए । भध्यापकों की जिला एवं राज 
स्त॒र पर प्रतियोगिताए सयठिव की जानी चाहिए झोर तत्मुस्तार यश 
पुरस्कार आप्त होना चाहिए। श्रेणी दिद्वीन एवं पदीक्नत प्रमार अधिकारी 
तथा विकास भ्रधिकारी अपनी पदोश्नति के लिए राजस्थान प्रशातकीय सेवा 
की शोर देख सकते है । यह पर्माप्त भ्च्छा आकर्षण है। जिन ग्रार० एण एड 
अधिकारियों का विकास स्‍धिकारी बनाया जाता है वे प5चद्त्तर रुपये मासिक 
से प्रधिक वैतन प्राप्त करते हैं। यदि विकास अधिकारी के €प में प्रदाधिशारी 
अ्रच्छा कार्य बरे तो उसे विकास विभाय या जिला परिषद म॑ बरिष्ठ पर्द पर 
नियुक्त करके पुरस्कृत किया जाना चाहिए। विकास अधिकारियों की उनकी 
का्यक्म्पन्नता के आधार पर राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं की जाई 
चादिए । 
सेवी यर्ग का प्रशिक्षरां 
[फ्फद परंफक्ाक्ण्ड जग एस३००ण्ण्थ] 
किसी भी सगठत में योग्य कमचारी केवल दो ही स्थिति में था सर्त 
हैं। एक तो तव जब कि उन्हे उनवे उत्तरदामित्वों एवं कर्तव्यों के चारे,म 
पूरी जानकारों दो जाए ठथ्ा सम्मावित समस्याओं को रोकी तथा सुलनान 
उपाय बताए जाए और दसरे तब जब कि बह कर्मचारी झ्पने पद पर कार्य 


स्थानीय सरकार के सेवी वर्ग का भ्रवन्ध २८३ 
करते हुए भूल और सुधार कौ प्रक्रिया द्वारा स्वयं ही इन सब बातों की जान- 
कारी प्राप्त करले । इनमें जो वाद वाली प्रक्रिया है वह पर्याप्त प्रसुरक्षित, 
अनिश्चित एवं लम्बे समय वाली है। इन सभी दोपों से बचने के लिए प्रथम 
तरीके का समर्थन किया जाता है जिसके अनुसार कर्मचारियों एवं अधिकारियों 
को उनके काये का सेवा से पूर्व अथवा सेवा काल में प्रशिक्षण देने का प्रवन्ध 
किया जाता है । पचायती राज संस्थाओं में सेवी वर्ग के पर्याप्त प्रशिक्षण का 
महत्व बहुत पहले से स्वीकार कर लिया गया है। प्रजातस्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण 
की प्रक्रिया में जिसमें कि सत्ता को निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंपा जाता 
है, जनता के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता बढ़ जाती है। 
जो व्यक्ति इन संस्थाओं में रखे जाते हैं उनके दृष्टिकोण को नए परिवर्तेन 
के अनुसार वदला जाना जरूरी बन जाता है।“ पंचायती राज के सन्दर्भ में 
प्रशिक्षण के दो रूप हो सकते हैं। प्रथम, निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं गांव के 
नेताओं को दिया जाने वाला प्रशिक्षण एवं दूसरे, पंचायती राज में काये करने 
वाले सेदी वर्ग को दिया जाने वाला प्रशिक्षण। सरकार एक प्रकार से एक 
आंगिक इकाई होती है और उसका कोई भी भाग या संगठन शकेले में कार्य 
नहों कर सकता । पंचायती राज संस्था का सफल कार्य संचालन सरकार की 
अन्य इकाईयों के सहथोग एवं समन्वय पर आधारित है । बतः प्रन्य विभाग के 


” लोगों को भी पचायती राज के ठिद्धान्तों एवं ,दर्शन का अ्रध्ययन करा दिया 
जाए। 


राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकर्त्ताओों को प्रशिक्षित 
करने का कार्यक्रम बहुत पहले ही प्रारम्भ कर दिया गया है। २ अक्टूबर, 
१६५६ को पंचायती राज के रिचय से पूर्व ही यहां प्रशिक्षकों के लिए भ्रशि- 
क्षण कैम्य लगने प्रारम्म हो गए थे । देहाती जनता एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों 
को पंचायत्ती राज के लक्ष्यों के वारे में शिक्षित करमे के लिए कदम उठाए 
गए। एक प्रसार श्रधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता पंचायत क्षेत्र के प्रत्येक 
गांव में भेजा गया जो कि प्रातः काल एक छोटी सेमीनार और साथंकाल लोगो 
की आम सभा आयोजित कर सके जिसमें कि वह पंचयाती राज की योजना 
एवं रचना को समझा सके । सामुदायिक विकास एवं सहयोग मन्‍न्त्रालय ने 
आाघीन संस्थाओं में प्रशिक्षण की सुविधाएं थीं। इनके अतिरिक्त अधिकारिमं 
एवं गैर-अधिकारियों के प्रशिक्षणार्थ राज्य में अन्य संस्थाएं खोली गई । मई 
१६६१ में उदयपुर में एक पंचायती राज श्रध्ययन कैम्प संगठित किया गय 
जिसमें मस्त्री, प्रमुख, भ्रधान, तथा सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज र 
सम्पन्वित राज्य तथा केन्द्रीय स्तर के सरकारी अ्रधिकारी थे । राजस्थान : 
मी एक सेमीनार भ्रायोजित किया गया जिसमें कि संसद सदस्यों को बुलाय 
गया । मई-जून, १६६१ में जनता को प्रशिक्षित करने की विस्तृत योजना व 
पुन: शुरू किया गया । पंचायत मुख्य कार्यालयों पर प्रसार श्रधिकारियों ए 
ग्राम सेवकों दारा प्रशिक्षण फैम्प संगठित किए गए । गैर अधिकारी सदस्यों 
प्रशिक्षित करने के लिए पंचायत, पंचायत समित्ति और जिलास्तर पर प्रशिक्ष 
कैम्प संगठित करने का प्रावधान है । राजस्थान में अनेक पंचायती राज अध्यर 
केन्द्र हैं जहां पंचायत समिति के सदस्यों, न्याय पंचायत के सदस्यों एवं स+ 
पति तथा ग्राम पंचायत के सचिवों को प्रशिक्षित किया जाता है। विक 
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८ आरत में स्वानोय घोड़ प्रवाठत 


प्रधिकारियों को अध्ययत केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। जित दिकाद 
प्रधितारियों ने सोत्र े दो वर्ष में प्रपिक का रिया है. उनको दोन बह 
लिए रिफ्रेंघर (ए८६६७४८] प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।_ जिला सह 
के अधिकारियों को भी प्रध्ययत बेल्दो में सथाया जाता है। उच्चत्ठण ईं 
अधिकारियां, जैसे सरकारी सचिव, विमागाध्यक्ष, जिलापीश प्राद को साथुः 
दायिर विकास वी राष्ट्रीय प्रशिदाणयासा हैःरादाद में प्रशिक्षय के विए 
अजा जाता है। 
इसमें कोई सन्देह नहीं हि अधिक्षण के बाद प्रधिकारी एव मर प्रति 
कारी दोनों ही प्पने कत्त ब्या वा पालन करने में भधिक छुशतन हो स्ते दे! 
किस्‍्तु इसके निए यह जरूरी है कि प्रशिक्षा मही प्रकार का होता च ह्ए। 
प्रशिक्षण बे: लाम केवल तमी मिल सकत हें जबरि प्रशिक्षण मात्रा एव दुआ 
दोनों की दृष्टि से पर्याल हो ॥ सादिक भती समिति के घनुमार एर उपवीरि 
प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए डुछ बातें जहरी हैं। प्रपम, इस प्रवार के प्रग्न्िण 
का लदय उतके करत व्यों को कुदत रूप से सचातित करता होना. चाहिए 
इसका सैद्धान्तिक प्राघार हो तथा साथ ही व्यावहारिक महत्व मो हों । ॒ 
सिद्धान्त अयवा क्झ्ा की पढ़ाई ही पर्याप्त नहीं है। इसमें प्रश्विणार्ी श्चि 
नहीं लेता भौर न ही इसकी कोई स्यावद्वारिक उपयोगिता है! इंसरे 
कार्यकम मतोरजक होना चाहिए तथा भ्ाकषक होता चाहिएं। पढ़ ठमी हो 
सकता है जबकि विषपवस्तु को उचित ढय से रखा जायेगा तपा पुम्दशीतर 
वाचनतालय, मतोरजन की सुविधा भाद के रूप में वातावरण को उस 
बनाया जायगा । प्रशिक्षण कार्यक्रम का टेस्ट यह होता चाहिए हि परे 4५ 
प्रशिक्षण कार्यक्रम में रुचि हें तया उसके प्रति प्राकषित हों । तीसरे, शिक्षण 
कार्यक्रम द्वारा प्रशिक्षणा्यी को पचायती राज सम्याप्रों एवं उसके विनिश 
कार्यकर्ताओं के प्रति सही दृष्टिकोण बनाने में मदद प्राप्त होती चाहिए 
यदि इन मापदष्डों के प्राधार पर विचार किया जाये तो राजस्थान 
पपनायी गई प्रशिक्षण योजनाप्रों में पर्याप्त सुधार की भावशयक्रदा है । सादिक 
अली समिति ने प्रपने भध्ययन के दोरान यह पाया हि यहा की प्रशिकषय 
योजना कई ध्रकार से दोषपूरं है जैसे कि यहा पर प्रशिक्षण के ब्यावर कर 
पहलू पर जोर नहीं दिया यया है। अतः यह भ्धिक से भतिक सद्धातिति्क हैं। 
णा रही है। दुमरे, प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत बुछ परम्परागत से बन गई 
ओर इनमे मारी सुधार को ग्रावश्यक्ता है । थे प्रशिक्षणार्वी में उत्माह पा 
नहीं कर पाते । प्रशिक्षण केन्द्रों पर श्रध्यापक वर्ग प-प्ति मोग्य सहीं है । हु 
प्रशिक्षक तो स्वय ही व्यावहारिक ज्ञान नहीं रखते । वे कार्य के ध्यवह/र / 
उतक्ष होने वाली वास्तविक समस्याओं से अतमभिन्ञ रहते हैं। चौथे, प्रशिक्षण 
केन्द्रों को दर्यात्त रूप से भूमि, वाचनासय तथा व्यावहारिक अदर्शत के विए 
ग्रस्य खुविधाए प्रदान नहीं की गई। पराचवे अशिक्षण कार्य का एक महत्वदरस 
अवरौधक कोये की पुस्तकों का अ्रमाद गो पुस्तक बे सामान्य 
प्रद्ठति भी हैं तथा उनको है मा युग आय 
थे टकरा को विभिन्न प्रस्क्षिणावियों की प्रकताझो 
में रख कर तैयार नहीं क्या गया है। प्रश्छिरा कली मे जब अभिक्षयार्थी 
आपना अध्ययत कार्य समाप्त कर लेते अन्डिण केद्दों में जब अमल 
3 व्यवस्था नहीं 4 22200 528 32/0:2: 
है। क्षेत्रीय समस्याओं को मी पर्याप्त महत्व मही दिया 
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ता । साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दृष्टिकोण की रचना पर विशेष ध्यान 
| दिया' जाता । 
| बे 22023 हम देखते. हैं कि राजस्थान में पंचायत्ती राज्य संस्थाओं के 
धकारी एवं गैर-अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए जो कार्यक्रम 
नाया जा रहा है वह अपर्याप्त एवं दोपपूर्ण है। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम 
उपयोगी बनाने की पहली शर्ते यह है कि प्रशिक्षण भ्राप्त करने वाले लोग 
| उपयोगी मानने लगें। यदि उम्मीदवार द्वारा उसे दिये 'गये श्रवसरों का 
भ नहीं उठाया जाता तो कोई भी- प्रशिक्षण कार्यक्रम सफल नहीं बन 
ता | स्थिति उस समय और भी सोचनीय बन जाती है जबकि प्रशिक्षणार्थी 
शक्षण को केवल एक ओऔपच।रिक खानापूति मानने लगता है। इसे 
हू इसलिए पूरी करता है क्योंकि उसे पूरी करनी है । इस दृष्टिकोण से एक 
र तो कार्यक्रुशलता को धक्का लगता है और दूसरी ओर प्रशिक्षण योजना 
| निरथ्थकता सिद्ध हो जाती है । प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण में प्राप्त ज्ञान एवं 
पने वास्तविक व्यवहार के बीच सम्बन्ध स्थापित नहीं कर पाते । ऐसी स्थिति 
सुधार के लिए गम्भीर कदम उठाया जाना जरूरी है। प्रशिक्षण कार्यक्रम 
) आाकपक एवं उपयोगी बनाना होगा । इसके लिए दो प्रकार के कार्य किये 
गयं--अ्रथम तो प्रशिक्षण की , विषयवस्तु में सुधार किया जाय और दूसरे, 
शिक्षण केन्द्रों को दशाओं एवं वातावरण को सुधारा जाय । 
'गैर-अधिकारियों का प्रशिक्षण (प्राथंगांपह एण॑ तणा-०वीलंश5 )-- 
२ भ्रधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में एक सबसे उल्लेखनीय बात 
ह है.किं पंचयत समिति एवं न्याय पंचायत के जिन सदस्यों को प्रशिक्षण के 
लए मनोनीत किया जाता है वे प्रशिक्षण केन्द्रों में उपस्थित नहीं होते । 
णजस्थान पंचायत समिति एवं जिला पश्पिद्‌ अ्रधिनियम १९५६९ में यह प्राव- 
बान है कि यदि पंचायत समिति के सदस्य जिला परिपद्‌ द्वारा तीन बार 
नोटिस दिये जाने पर भी प्रशिक्षण केन्द्रों में उपस्थि: 


ते नहो सकें «वो उनकी 
तदेल्यता समाप्त कर दी जायेगी । यह प्रावधान अत्यन्त महत्वपुरा है। इससे 


प्रशिक्षण संस्थाओं की उपस्थिति में सुधार हुआ है किन्तु अभी भी स्थिति 
संतोपजनक नही हे । प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रति गर-अधिकारी सदस्यों में अ्रव- 
हेलना की भावना के अनेक काररा हैं । इनमें से 


तियों से : कार कुछ तो. प्रशिक्षणार्थी वी 
परिस्थितियों से सम्बन्ध रखते हैं और कुछ प्रशिक्षण के रूप से सग्बन्धित है । 
जहां तक सम्भव हो सके वहां तक गै 


गर-अधिकारी प्रशिक्षणाथियों को उनकी 
व्यक्तिगत कैंठिनाईयों के साथ समायोजित कर देना चाहिए । जहां तक प्रशि- 
छण के रूप एंव विषय का प्रश्य है वह ऐसा होता चाहिए क्ि प्रशिक्षणार्थी 
अपनी कुछ असुविधाओं के -ववजूद भी उसमे भाग लेने के लिए उत्सुक हों । 
गैर अधिकारियों के प्रशिक्षण को उपयोगी वनाने के लिए सादिक्ञ्ली 
समिति ने कुछ सुझाव प्रस्तुत किए हैं, वे निम्न कर हैं-- 
6९) प्रशिक्षण कार्यक्र-का समय ऐसा नहीं होना चाहिए जबकि 
'भरशिक्षे्णार्थी कृषि कार्य+में: व्यस्त/हों अर्थात्‌ बोने था कप्ठने में । जो समय 
चुना जाये वह कार्यों क्री दृष्टि से फालतू हो ॥ च.हिए । ह 
(२) जब जिलो परिपद्‌ गैर-अधिकारियों ' को अशिक्षण के लिये 
निश्चित करे तो उसे पर्याप्त सजयता--बरतपी चाहिए । अशिक्षरा कार्यक्रमों 


६ भारत में स्यावीरतोर 

ल्नपूर गिर | 
का एक पूरा सोटिस दिया जाये। इसे कम से दम पहह लिप दे 
चाहिए | प्रशिक्षणार्थी को यह प्वसतर मिलता चाहिए कि कहर कप 
भी समय अपने प्रशिक्षण के लिए छाट से । डिता ३४३ बाण 
क्रम गा समय एव प्रशिक्षणायियों की सूचों ५ 8 अत दस ता 
प्रशिक्षणायियों से यह क्ञात करना चाहिए कि उन्हें 


उपयुक्त रहेगा । सतह 
(३) प्रशिक्षणाधियों के प्रत्यर समूह के लिए नि लहर 


व्यवस्था होनी चाहिए ! उनको जी मोजन दिया जाये वह री 
हो किन्तु भच्छा होता चाहिए। अयिक्षपावियों भी इस के शरे 
बटाना चाहिए । अगर शोर 


४) प्रशिक्षणाधियों के प्रत्येक समह को भास श्द 
8248 कराता चाहिए। 4 के चारो मोर के मर्देवर्ण एव 
स्थानों पर ले जाया जाना चाहिए । डरे 
र (५) ५०80488 अव्पपट को अशिक्षशा वि रे 
व्यक्तिगत सम्बन्ध विकसित करने चाहिए । तीर 
(६ ) प्रशिक्षण बेटों में कुछ मतोस्जन की ग्रविधर 
चाहिए और सेतकद का भी प्रबन्ध होता वाहिए। हुमा 
(७) प्रशिक्षण में पूर्ण रूप से सैद्धान्तिक दृष्टिकीष 
व्यावहारिक दृष्टिकोण भी अपनाना चाहिए। बुर शत 
(५) अशिक्षणाधियों को हिंदी में लिखी हुई लोक इज रे 
होनी चाहिए। जब वे भपना प्रशिक्षण समाप्त करके बाहर गा ह्रह 
उनके उपयाग के लिए छपा हुमा या टाइप किया हुमा कुछ 
वितरित किया जाता चाहिए ॥ पार 
(६) प्रशिक्षण केड्रों में एक मच्छा पुस्तकालय तथा वाई 


चआहिए। विशेरकरा 
__ (१०) जो प्रशिदाणाय्ी प्रशिक्षण में भपने भाषकों 3840 
करें उनकी योग्यता का प्रमाण-पत्र देता चाहिए । 2, 
न (११) गेस-प्रधिकारी प्शिक्षणापियों को अशिक्षय करन प्रदिधार 
भत्ता रिया जाना चाहिए | रहने एवं मोजन के प्रवस्ध का सर्चा प्र 
को स्वय ही उठाना होगा । 

१२) राष्ट्रीय प्रशिक्षण शाल। में प्रशिक्षण वाने वालों 
लिया वन के ध्रतिरिक्त दस रुपये अतिदिन की दर से देतित 
चाहिए । 

झपिकारियों का प्रशिक्षण टिका /] > 
अधिका रिया को उनका प्रशिक्षण भोरि द्क ३246 हे झा 
में मैक्े लिए दिया काता है। दो वर्ष तक संत मे बाय करो के ८ डा 
सीन सप्ताद के रिफ शर प्रशिनण के लिए मेजा जाता है। गारि 
शामिति के धनुसार विकाप्त सपिकारियों का प्रशिशल सतोपजनक हुई मेँ, ं 
रहा-है। उम्रम यदा-ठहां हु धंशोषन १रने की झादरपकता है । समिट 


इस सम्दस् में निम्त क्र 
का 


६6 रे 
को 
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(१) श्रधिकारी प्रशिक्षण शाला (0.7.8 ) में आर. ए. एस अश्रधि- 
कारियों को दिये जाने वाले आधारभूत प्रशिक्षण (स०चव४४०)३ परक्ांग्र- 
78) में अधिकारियों को पंचायती राज्य एवं सामुदायिक विकास को एक 
झलग विपय के रूप में पढ़ाना चाहिए तथा प्रशिक्षण के अन्त में ली जाने 
वाली परीक्षा में इस विषय को मिलाना चाहिए । 


(२) विकास अधिकारियों को दिया जाते वाला प्रशिक्षण सैद्धान्तिक 
होने की अपेक्षा दृष्टिकोण निर्माण एवं विकास तथा प्रसार से सम्बन्धित होना 
चाहिए । हैँ ॥ 

(३) प्रशिक्षण के समय आपसी सम्बन्धों के पहलू हक श्रधिक जोर 
देना चाहिए । पंचायती राज्य से सम्बन्ध के विषय पर बोलने के लिए वरिष्ठ 
अधिकारियों, योग्य सामाजिक कार्यकर्ताओं, विश्वविद्यालय के श्रध्यापकों तथा 
राज्य के मंत्रियों को आमंत्रित किया जाना चाहिए | 

(४) पंचायत समिति में लेखा-प्रक्रिय को विकास अ्रधिकारियों के 
प्रशिक्षण का एक अलग विपय होना चाहिए । 


(५) व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए स्थान छांटते समय पर्याप्त ध्यान 
रखना चाहिए | प्रशिक्षणार्थी को पन्द्रह दिन के लिए वास्तव में सफल एवं 
योग्य विकास अधिकारी के साथ कार्य करने का श्रवसर देना चाहिए। 

प्रसार भ्रधिकारियों का प्रशिक्षण (7फश्याएश 0 एद्रालाशंणा 
0॥0९०४५)-कृपि प्रसार अधिकारियों को सरकारी कृषि फार्मो में सेवा से पूर्व 
पन्द्रह दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। सहकारी प्रसार अधिकारियों को 
सहकारी प्रशिक्षण स्कूल में एक वर्ष व प्रशिक्षण दिया जाता है। सादिक 
अली समिति ने अपने अ्रध्ययन के दौरान पाया कि जो प्रसार अधिकारी 
पंचायत समितियों को भेजे जत्ते हैं उनको पर्याप्त व्य वहारिक ज्ञान नहीं होता । 
वे सामान्यतः अपने सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक समस्याओं में लागू नहीं 
कर पाते । इसलिए प्रसार अधिकारी ग्रामसेवर्कों को प्रमावशील निर्देशन एवं 
सहयोग नहीं दे पाते । समिति ने कृषि प्रसार श्रधिकारियों के प्रशिक्षण कार्ये- 
क्रम के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये किन्तु सहकारी प्रसार अधिकारियों के 
प्रशिक्षण सम्बन्धी प्रवन्ध को संतोपजनक माना । 

ग्रामसेवकों का प्रशिक्षण (7॥6 प्र/क्षशाए 0 ठाशा३०४७:४)--- 
ग्रामसेवक देहाती विकास कार्यक्रमों में महत्वपूर्णो कार्य करते हैं। उनकी कार्य- 
कुशलता एवं लगनपूर्ण कार्य के स्तर पर गांवों क। विकास निर्मर करता है । 
ग्रामसेवक को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाना चाहिये कि वह किसान के 
लिए एक सच्चा निर्देशक सावित हो सके। उसे गांव की समस्याश्रों एच 
ग्रामीण मनोविज्ञान की अच्छी जानकारी होनी चाहिए । 

_ राजस्थान में कई ग्रामसेवक प्रशिक्षण केन्द्र हैं | सादिक अली 
समिति ने इंन प्रशिक्षण केन्द्रों का अध्ययन करने के बाद पाया कि ग्रामसेवकों 
का प्रशिक्षण संतोषजनक रूप से नहीं किया जा रहा है। समिति को इसमें 
अनेक दोष देखने को मिले । प्रथम, प्रशिक्षणार्थी अपने प्रशिक्षण के बारे में 
उत्साहपूर्ण एवं प्रसन्न नहीं थे । दूसरे, प्रशिक्षण केन्द्रों में व्यावहारिक कार्य पर 
अधिक ध्यान नहीं दिया जाता | वे व्यावहारिक क्षेत्र प्रदर्शन की पर्णप्त सुविधा 


पा भारत में रयानीद छाइ प्रगायत- 


नहीं रखते । तीसरे, निर्धारित पाट-क्रम के धमुमार प्रशिशणाषियों ड्ो फुल 
नहीं मिल पाता । चौथ, पश्क्षिण केंद्र क्षेत्र को समस्याम्रो मे सम्बंध नहों 
रखते । पाचद, प्रशिक्षण ८न वाल सतावजनक नही हैं । छठ, सैद्राविक प्रनि 
क्षण पर बहुत जोर दिया जाता है । सानवों अद्धिक्षणार्थी और प्रश्क्षएरता 
के बीच व्यृक्तियत सम्पर्क नहीं रहता । उनम से कई एक तो मशीन दी वे 
अपना बाय बरते हैं। पाठवं, प्रामशेवक को बहुठ दाम बरना पता 
भौर उसका काम कई प्रकार का होता है. अत: उत्त प्र प्रशिक्षण का ईए 
प्रमाव नही पड़ पाता | 

सादिव' भलो शमिति ने ग्रामठेवरों के प्रशिक्षण की इन विमिप्न से 
स्पाप्रो पर पर्याप्त विचार बरने के बाद इसम सुधार बरने के लिए इुब 
सुभाव प्रस्तुत किये । सप्तिति न बसाया क्रि प्रशिक्षण केसदों मे तिवा एऐए 
भोजन कौ परित्वितियों वो बदला जल्ला चाहिए । भ्रधिक्षण केंद्र के शिविएत 
दो प्रशिक्षणापियां से खवत्तिगठ सम्पर्क रखने चाहिए त्ताकि उनकी हर पि 
का प्रवन्ध किया जा भरे, खेलकूद एव मनोरजन मे लिए मी पर्योर्त 
दी जानी चाहिए। दूसरे, भ्रध्यापकों एव प्रशिक्षण वियी के बीच ब्यततिगह 
सम्पर्क बढ़ाने चाहिए, ताकि प्रशिक्षण कब्दों में प्रतौतदारिक एवं धरणू बात 
वरण तैयार किया जा सबे | तीसरे, व्यावहारिक कार्य के लिए पर्यालि युति" 
घाए मिलनी चाहिए । केवल सैदातिक निः'श पधिकत झुछ नहीं कर पे 
ग्रामसेवको को व्यावहारिक ज्ञान भौर ब्यावह!रिक दूष्टिकोध मिलना चाहिए। 
सैद्धातिक शान तो बेवेल्त इसलिए उपयोगी होता है कि वह पच्तायती राग 
सामुदायिक विकास को समभने के लिए प्राघार प्रदान करता है। है 
प्रशिक्षण केन्रो में व्यवद्धारिक कार्य पर जोर देने के प्रतिरिक्त प्रशिक्षण हि 
का सत्र के प्रन्तिम तौन महीनो के लिए विभिन्न पंचायत समितियों दा 
देना चाहिए । इससे प्रशिक्षछर्थों प्रशिक्षण केख्ों मे भधिक समय रह 
उत्पन्न भरुचि एवं उद्यासीमता से बच जायेगा । इस प्रकार भ्राममेवको के ४ 
क्षण के दो सत्र होते चाहिए + प्रथम सत्र के, श्रपम भौ महीनों में बह प्र 
केन्द्र मे रहे भोर आखिरो तीन महीनों मे पचायत समिति से सम्बन्धि 
जाय । हसी प्रकार दूसरे सत्र मे भी प्रथम नौ महीने वह के में पे 
बाकी तीन महीने वह किसी पचायत समिति में भेज दिया जाय । जिप्त 
ज्रशिक्षए/र्थी को पकायत समिति में लयाया गाए उठे पच्चीह रुपया प्र 
अतिरिक्त भत्ता मिलना चाहिए । उत्ते प्रत्येक सत्र मे सस्थागत प्रशि्ष्त 
प्रचायत समिति में जाने के बीच के समय में परद्रह दित का भवकाश 
चाहिये । पाचर्व, ग्रामसेवकों के लिए पाव्यपुस्तको का झमाव प्रपरो भा 
एक विरोधामास है । बसे पचायती राज जोर सामुदामिक विकास पा 
साहित्य है किन्तु ग्रामसेवकों को पाव्यपुस्तकें नहीं मिल पाती॥ यई दर्ज 
विताजनक है। यदि पुस्तकें हैं भी तो वे सामान्य प्रकृति की हैं और कक पे 
मापा में हैं । अत: यह बहुत आवश्यक है कि लोकप्रिय एवं सरल ट्रयो को 
गैर तकनीकी तरीके से हिन्दी माध्यम में लिखी गई बुस्तकें अधिक्षणा । 
सुलम हो सकें। ये पुस्तक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम पर झाषारित होती था| 

छठे, हापि फार्म एवं दुग्ध शाला में व्यावहारिक कार्य एव शह 
लिए प्रत्येक प्रशिक्षण केन्र में उसका झपना फार्म तथा दुश्यशाला 


स्थानीय सरकार के सेवी वर्ग का प्रवन्ध २८६ 
चाहिए । दुग्ध शाला में पर्याप्त मवेशियां हों। मवेशियों एवं छुबकुठों की प्रणि- 
क्षणायियों द्वारा देसमाल की जाने चाहिए। सातवें, ऐसी व्यवस्था होनी 
चाहिए कि एक क्षेत्र के प्रशिक्षणाियों फो उसी क्षेत्र भें बधासम्भव रफ्ा 
जाना चाहिए | वर्तेमान में स्थिति इससे भिन्न है क्योंकि यह देखने में श्राता 
है कि जो प्रशिक्षणार्थी टौफ, कोटा या गंगानगर जिलों के हैं उनको प्रशिक्षण 
के लिए ग्राममेवक प्रशिक्षण केन्द्र गढ़ी (वांसवाड़ा जिला) भेज दिया जाता 
है ऐसी स्थिति में प्रशिक्षण(्थी सुग नहीं रहते वर्योकि थे घर से काफी दूर 
पड़ जाते है । इसके श्रतिरितत उन्हे जो प्रभिक्षण प्राप्त होता है वह भी जल- 
वायु, भूमि तथा कृषि के तरोके आदि के श्रन्तर के कारण कम उपयोगी रह 
जाता हैँ और उसे वे व्यवहार में कम काम में ले पातें हैं| श्राठव, प्रशिक्षण 
केद्धों की क्षेत्रों के आधार पर विषयों को महत्व देवा चाहिए | क्रपि की हृष्टि 
में भी क्षेत्र में विशेष महत्व'की फसलों पर जोर दिया जाना चाहिए । 


€ 


स्थानीय सरकार पर परशवित्ञरा 
एवं विशत्रशा 
(डाएफशश३ा05 #७ ए0शाए04 
0ए४ए 70९08 00५ए४एषञाप्त्ा') 


स्थानीय निकायो का महत्व स्थानीय जनता वी स्थानीय भावश्यकत/ग्रो 
को तत्काल कम खर्च में भौर उचित ढग से सन्तुष्ट करने में होता है। यही 
इसकी स्थापना का मूल भाघार है भौर इसी मापदण्ड के प्राधार पर विभिन्न 
स्थानीय निकायो का मूल्याक्न क्रिया जा सकता है। यदि कोई स्थानीय 
निकाय प्रपने इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता तो या तो उसमे प्रावश्यक्र 
चुप ए जाने चाहिए फग्थवा उसे समाप्त करता पडेगा | इन दोनों ही 
प्रो को भपनाते से पूर्व किसी ऐसे यत्र की स्थापना करता मी जरूरी बने 
जाता है जो कि समय-समय पर इन तिकायो के व'स्तविक ब्यवहार का तिरी 
क्षण करता रहे भौर उसके भ्राघार पर प्रावश्यक अ्नुश।सनात्मक कार्यवाही 
करता रहे। पर्यवेक्षण एवं नियत्रण प्रशासन को प्रजातवात्मक रूप देने मे 
महत्वधूर्णो योगदान करते हैं । जब तक एक सस्या के कार्यकर्ताओं को यह भान 
ने हो कि कोई इनके कार्यों को टेख रहा है और यदि उहोत भपने दापित्वो 
का सही रूप से निर्वाह नहीं किया तो वे दष्डित हो सकते हैं रथ तक वे उस 
रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं होते जिस रूप मे कि उन्हें होता 
चाहिये । इसके भतिरिक्त पर्यवेक्षण एव नियत्रण विमाग मे प्रशासनिक झधि- 
कारियो के स्वेच्छाचारी एवं भ्रमुत्तरदायी बनने की सभावना बढ दाती है और 
स्थानीय स्तर पर नौकरणशाही पनपती है, जो कि जनता की सवा करने के 
स्थान पर अपती लालफीताशाही, देरी, भा।ई-मतीजावाद, भ्रष्टाचार झादि 
विशेषताओ से उसे पर्याप्त परेशान करती है झर्गल महोदय का यह कयत 
महत्वपूर्ण है कि स्थ मीय सत्ताएं गेर-सम्प्रमु निकाय हैं और इसयों राज्य- 
सरकार तथा न्यायिक सत्ताओ द्वारा नियत्रित किया जाता है । 
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स्थानीय सरकार पर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण २६१ 

यह स्पष्ट है हि ये स्वानीय निक.य एक सीमा तक राज्य-सरफार के 
नियंत्रण में रहने चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वे स्थानीय निकाय नहीं 
रहेंगे वरन्‌ सम्प्रमु राज्य वन जाएगे। यह नियन्धण कितना तथा क्रिस भकार 
का हो, यह एक प्रयक प्रश्न है जिस पर मिन्न-भिप्त प्रकार के मत प्रकट किये 
गए हैं। भारत में स्णनीय निकायों पर सरकार के नियन्त्रण का प्रश्न कुछ 
श्रधिक महत्व रखता है क्गींकि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत के श्नेक 
राज्यों में स्थानीय संस्थाओं को नए रूप में पुर्गठित करने के प्रयास किए गए 
है । वेसे यह एक माना हुआ तथ्य है कि अपने पूर्णों रूप में क््यानीय स्वायत्त 
सरकार शब्दों का विरोधामास है । स्थानीय सरकार को स्वायत्तता तो प्राप्त 
होती है किन्तु केवल एक सीमा तक ही और इस सीमा से अधिक बढ़ने पर 
स्थानीय सरकार अपने मूल लक्ष्य को छोड़ देती है जिसके अनुसार कि उसे 
स्थानीय लोगों के सहयोग दादा स्थानीय जनता की दिन-प्रतिदिन की श्राव- 
शयकताओं को पूरा करना है। स्थानीय सरकार की कोई मी व्यवस्था पूर 
रूप से स्वायत्त नहीं हो सकती । इस सन्दर्भ में एक उपयुक्त प्रएत यह है कि 
केन्द्र सरकार को कितना नियन्त्रण रखना चाहिए जो कि एक ओर कार्य-कुश- 
लता की दृष्दि से उपयोगी हो श्रौर दूसरी ओर स्थानीय स्वतंत्रता को बनाए 
रख सके | श्रन्य देशों में स्थानीय सरकार पर नियन्त्रण के जो तरीके जिस 
मात्रा में अपनाए गए हैं उनसे मारत ने बहुत कुछ सीसा है। केन्द्रीय एवं 
स्थानीय संस्थाओं के वीच उपवस्थापिका, न्यायपालिका, प्रशासन एवं वित्तीय 
क्षेत्रों में रहते हैं । हि 

वर्तमात समय में केन्द्रीय सरकार के हाथों में शक्ति श्रधिक केन्द्रित 
होती जा रही है । यह प्रवृत्ति सामाजिक, आाधिक एवं तकतीकी पहलुओं से 
प्रम.वित होती है। इन सबके परिण/मस्वरूप राज्य सरकार स्थानीय निकायों 
पर श्रधिक नियन्त्रण रखने लगी है। राज्य सरकारों की श्रोर से यह कहा 
जाता है कि केन्द्रीय सरकार का लक्ष्य केवल यह देखना नहीं है. कि स्थानीय 
सत्ताग्नों की स्वयत्ततापूर्ण शक्तियां बनी रहे किन्तु यह देखना भी है कि विभि- 
न्नतापूर्ण प्रक्रियाग्नों से सम्पूर्ण जनता के हित खतरे में न पड़ जाए । 


जिन साधनों से केन्द्र द्वारा स्थानीय सरकारों पर नियन्त्रण रखा जाता 


है वे अनेक प्रकार के हैं । उनका रूप एवं प्रसार इस संबंध में वनाए गए अ्रनेक 
अधिनियणों एवं नियमों पर निर्भर करता है। 


स्थानोय निकायों पर प्रशाप्कीय मियस्त्रण 
(6 ग्राणान्वाएल एगाधण ०१९ १0८४ 8०0॥65) 


प्रशासकीय दृष्टि से स्थानीय निकायों पर रखे जाने वाले नियंत्रण के 

मुख्यतः दो रूप हैं। प्रथम साधारण तथा दूसरा श्रसाधारण । इसके श्रसाधारण 
रूप में मुख्य रूप से हम संकटकालीन अधिकारों को ले सकते हैं। जिला अधि- 
कारी को संकटकाल में इच्छानुसार व्यवहार करने की विस्तृत शक्तियां प्राप्त 
हैं । यद्यपि वह भी अपनी शक्तियों का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं करता और 
अपने द्वारा उठाए गए कदमों के कारण वह राज्य सरकार को मेज देता है 
तथा इन कारणों की एक प्रतिलिपि स्थानीय सत्ता को भी भेजी जाती है। 
०... #७ ९ ७४ का / :% ४ कुक 
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करने का भी प्रधिडार है ।॥ सरकार ने इस शब्ध्रि बा कई बाद प्रयोग किया 
है। इस शक्ति का प्रयार यहाँ तऊ है वि सरहार स्थातीय विंकाय मे सरे 
प्रषिकारों को छीत सढती है । इस प्रकार से जिस स्वातीय सला के प्रपिकार 
पीत विए णाते हैं उसे राज्य द्वारा एक निश्चित प्रमय के लिए नियुक्त अपि- 
भारी के नियन्त्रण में रख दिया जाता है। इस श्रावधाठ बा लद़य स्थानीय 
निकाय कै प्रद्यालत ++79+ एड तिरिषत स्वर तड़ सामा है और क्सड़े बाद उसे 
धुत जनवा के प्रठितिधियों को सौंप दिया जाता है।इस संदव में तीयरा 
प्रपिकार पह है झि खग्कार स्थानीय परिषद को भंग कर सती है सजा के 
कप में इस साधत को प्रपनाया जाता है बर्यात्‌ जो प्रतितित्रि सही रुप मम 
अतता दी सेदा नदी कर पाते बयदा झपते पद का दुदपयाग बरते हैं उतकों 
हटा दिया जाता है भौर ब्ोग्यताओं वाद सागो की सवा का अवसर प्रदात 
किया छाता है। इत ग्रवाप्रों के अतिरिक्त सरकार को यह़ भी प्रविकार है कि 
बढ़ स्थानीय सत्ता के प्रध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटा से जिसे हि ध्यवस्थान 
प्िवा द्वारा प्राश्लि धव्रित्िय्मों  श्रावप्रातों की अवद्ेतनां की है, मालने से 
मना डिया है या उतझा बहिष्कार डिया है । असायारण शरिट्रों म सरदार 
के बाय एक शक्ति यद्द भी रदूठी है डि बढ़ स्थातीय सा द्वारा वारिव अलाद 
हो रह कर सर्के या राम सके। बुद्ध भ्रवायारण परिस्थितियों में यदि ईयानीय 
तिवाय अपने सभी या दुध्ध कार्यों का रब्पन्न करते से मना कर दे सो 
छरार द्वारा इसको सम्पल्त दिया जाएगा ॥ ये कुछ भ्रमाधा- 
रण शत्त्यां हैं जितका ढि स्थानीय प्रशासन हे क्षेत्र मे ढेंद्वीय सरकार द्वारा 
प्रयोग दिया जाता है । 
इन थगाघ्रारण शक्तियों के अ्रविरिक्त राज्य सरहार ढो स्वातीय 
गरशाप्रो पर नेक साधारथ् शक्तियां भी प्राप्त है। सर्वप्र्मम राख गरकार 
को यह प्रविध्यर है कि बह प्रत्यक्ष स्थातीय साला व क्षेत्र जगा चुताव की दुष्टि 
मे अतेक मार्गों मे विमाजिय कर देती है | इसे प्रत्येश भाग के विए सदस्यों 
की स्पा तिस्वित करन का अधिकार है | श्यह साय ही उस हु स्थानीय 
खां में सदस्य तामजद करने का अधिकार है । बढ़ उनसे मे एक को अध्यक्ष 
नियुक्त कर देंदी है। दूसरे, राउ्य सरकार को यट अधिकार है टि इस स्वानोय 
खलाप्रों के वार्य सघातत के लिए तियस दढ़ा सके, टतक खबर में जाच पहल 
ठाठ कर सके और इससे उ्िगी मी विदय पर प्रतिवेदन साथ सके यदि दो 
था धप्रिक स्थानीय तिड़ायों के वीच झगदय हा जाये सा यह शक स्ये करदी 
है। सरार हियी भी स्थानीय खला का प्रशागक्रीय विन्‍न्‍न्‍्त्रण वींदृस्टि से 
निरीक्षण कर सकठी है । रवातीय रखा का अ्विशारियों का तिरीक्षण उरते 
में सारी सुविधाएं देती होंगी ॥ तीखरे, सरकार की यड़े शक्ति हैं हिवड 
स्वातीय सराग्री के विमागीय श्रध्यक्ष ठियुत' कर सदी है, जैग लिया बाई 
के प्रमियन्‍्ता वा तगरपालिका अखियल्ता, स्वस्थ्य अधवि6द्ारी धर मुहर 7 पर्य- 
वाठिका अधिशारी श्रादि । संदास आदि रृद्ध राज्जी में खरकार स्तादाय रचा 
के कमवारिया की सब्या, स्वर एवं श्यू खब्य भी दि्घारित चइट टधधार॥ 
स्थानीय सकता इसमें उस समय तक वीर्ट था बर्चत स्डी बंदर तु शब् खक 
डि बढ सरकार की स्वीडति द्ापस्त नंबर हे सरकार की शदि /९+* के 
इयालात्टरस करते का भी अधिकार 2 चौवे, सरकार धवाटाय गटट्ाके 


स्थानीय सरकार पर पर्वेक्षण एवं नियंत्रण 


के 
स्द्३े 


निर्णयों के विरुद्ध अपील भी सुनती है । उदाहरण के लिए द्थानीय निकाय की 
कार्यपालिका सत्ता द्वारा प्रमारित आदेशों के विन्द्ध उसके अधिकारी एव कर्मे- 
चारी जो भी श्रपील करते हैं वह राज्य मरकार ह्वरा मुनी जाती है । स्थार्न।य 
फण्ड लेसाओं के परीक्षक द्वारा जो अतिरिक्त व्यय प्रमाण पत्र प्रसारित किए 
जाते हैँ उनके विरुद्ध भी अपीर्दे सुनने की शक्ति राज्य सरकार को है । पांचवें, 
राज्य सरकार कुछ स्वर निश्चित कर देती है जिनको कि स्थानीय भत्तओं 
हारा मानना होता है । राज्य सरवगर उपनिय बनाती हू तथा स्थानीय 
सत्ताओं को उन्हें मानने के लिए निर्देशित करती है। इस शक्ति के भ्रतिरिक्त 
उन्हें मान्यता देने की शक्ति है, परामर्श देने की शवित है तथा स्वीज्ञार करने 
की शक्ति है । 
वित्तीय मामलों में कुछ ऋर लगाने से पूर्व राज्य सरकार की स्वीकृति 
लेना झ्रावश्यक होता है । दूसरे, स्थानीय सत्ताएं कामूनी रुप में अपने चजट 
अनुमान राज्य सरकार की छानवीन एवं स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करती हैं । 
जब राज्य सरकार बजट बअनुमानों की छानदीव करती है तो वह बजट में दी 
गई स॒दों को कमर या अधिक कर सकती हूँ । सीमरे, जितने भी कर्ज आदि लिए 
जाते हैं उन पर राज्य सरकार की स्वीकृति जरूरी होती है) चौथे, आथिक 
दृष्टि से स्थानीय सत्ताओं पर नियत्रण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन सहा- 
यता का अनुदान है । राज्य सरकार जब सहायतार्थ गनुदान ह्रदान करती हैं 
तो स्थानीय चत्ता के कार्यो एबं दिखेयों पर कई प्रकार से नियन्वण रसने में 
समर्थ हो जाती हूँ । पांचनें, स्वानीय श्त्ताओं के समी वित्तीय कार्य राज्य 
सरकार द्वारा (थुक्‍त एवं नियन्त्रित आडिटयों द्वारा आडिट किए जाते है । 
नियन्त्रण के असाधारण एवं सावार्ण साधतों को देखने के बाद यह 
स्पप्ट हो जाता है कि राज्य सरकार एव उसके अ्रधीनस्थ श्रमिकरणों को 
स्थानीय सत्ताओं के ऊपर पर्याप्त नियन्त्रण प्राप्त है। थे अधिक्नार राज्य 
सरकार को सन्‌ १६३० में प्राप्त नही थे। इस क ल के वाद ही राज्य सरकार 
के हाथों में पत्ता का प्रसार होने लगा है । इस प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी 
अनेक कारण माने जा सकते हैं। इसका पाहला कारंण- यह है कि 
उस समय सरकार का रूप प्रतिनिधि एवं उत्तरदणयी नहीं था। सरकार का 
वह रूप प्रकृति की दृष्टि से पैत्रिक था जिसमे कि केन्द्रीयकररा पर जोर दिया 
जाता है । इस व्यवस्त्रा में विकेन्द्रोचककरण का हर प्रकार से विरोध किया 
जात, है। दूसरे, व्यवस्थापिका के कुछ सदस्यों को अद यद्‌ प्रवृत्ति बन गई है 
कि वे स्वाचीय सत्ताओं के प्रशानन में सस्‍्कार के हस्तक्षेप पर जोर देते हैं । 
तीसरे, रीज्य सरकार के हस्तक्षेप के फलस्वरूत घामिक, सामाजिक एवं 
रीजनतिके अंल्पसंस्यकों को सुरक्षा प्राप्त होती है अन्यथा श्रल्पसब्यकों के 
साथ अंन्यायपूर्यो भंदमाव वरता जाए बहुमत का शासन यद्यपि प्रजात्तस्त्र 
का मूल भ्राधार है किन्तु फिर भी उसकी कुछ सीमाए होती हैं। उन 
सीमाओं में से एक यह है फि वे औल्पसूछ्यक्नों का दमन 'न करे। बहुमत के 
देवी श्रधिकार अत्नीमित वन कर तानाश्ाही को जन्म देते हैं जिसे रोकने के 
लिए राज्य सरकार को दी गई नियन्त्रण की शक्तियां उपयुक्त है । 
स्वानीय सत्ताओं पर राज्य सरकार का नियन्त्रण प्रशासज्ञीय कार्ग- 
कुशलता को बढ़ाता है तथा वित्तीय श्रपेत्यव को रोकता है। यदि यह नियन्त्रण 


र्ह्ड भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


न रहे तो स्थानीय क्षेत्र मे प्रशासकीय भव्यवस्था फैल सकती है और आधिक 
दृष्टि में वे घादे म चलने लगेंगी जिसके परिशामस्वरूप राज्य के खजाने पर 
अतिरिक्त भार पड़ जाएग। और कुत मिलाकर राज्य वी अर्थव्यवस्था भ्रस्त- 
व्यस्त हो जाएगो । कढ़ी-कहो राज्य का नियन्त्रण ध्राधिक बचत की दृष्टि 
से नही बल्कि इसलिए न्‍्यायोचित ठहराया जाता है कि स्थानीय सत्ताए 
उन्हें सोपे गए भनुदानो को निर्धारित लट्थो में प्रयुक्त कर सकें॥ अशासकीय 
क्षेत्र मे राज्य मरकार को उच्च अ्रधिकारियों की नियुक्ति, स्घावीय परिपदों 
को मग करने, स्थानीय प्र तावो और बजट को स्वीकार करने प्रादि की 
शक्तियां प्राप्त हैं जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि केन्द्र सरकार की सर्वोचक्चता 
५३8३ गई है झौर स्थानीय सत्ताप्रो की स्वतन्त्रता में खतरे देखे 
गए हैं। 

राज्य सरकार द्वारा जिन तरीकों से स्थातीय सत्ताओ पर तियलत्रण 
रखा जाता है वे भनक हैं । नियन्त्रण के रूप मुख्य रूप से तोत हैं--प्रषम, 
कानून द्वारा; दूसरे, न्यायालय द्वारा, तौमरे, सरकारी विभागों द्वारा। 
स्थानीय सत्ता की बनावट राज्य के वानून द्वारा निर्धारित करदी जाती हैं 
जिमझे झनुसार स्थानीय निकाय, कुछ समितिया स्थापित करते हैं तथा कुछ 
भ्रधिकारी नियुक्त करते हैं। राज्य के मधितियमो के प्रर्य को ध्याब्या साधारण 
न्यायालयों मे की जाती है । यदि कोई व्यक्ति स्थानीय सत्ता के किसी व्यवहं।र 
द्वारा कष्ट झनुमव करता है तो वह साधारण स्यायालय में अपील कर 
सकता है । स्थातीय निकायो पर राज्य सरकार के विभिन्न विमागो का 
नियस्त्रश दिन प्रतिदिन बढवा जा रहा है । आजकल यह प्रत्यन्त व्यापक 
एवं गस्‍्मीर हो गया है । 

जिन तरीको से राज्य सरकार स्थानीय निकायो पर नियन्त्रण करती 
है वे कई प्रकार के हो सभते हैं, जैसे --- 

(१) परामर्श एवं सूचनता--राज्य सरकार स्थानीय मामलों में 
निरन्तर शोध कराती रहती है भोर तत्सम्बन्धी सूचना प्राप्त करमे के लिए 
सगठन बनाती है । 

(२) साम्पिक प्रतिवेदन--स्थानीय सत्वामों को उनके कार्य सम्प्त 
करने के लिए स्व॒नन्त्र छाद्य जा सकता है किन्तु उनको इनकी मूचना राज्य 
सरकार को देनी होती है ! इस सूचना अथवा प्रतिवेदद का रूप एकरूपता 
लाने की दृष्टि से प्राय: केन्द्रीय निकाय द्वारा निर्धारित बर दिया जाता है। 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं व्यापक प्रतिवेशन आधिक प्रकृति के होते हैं । 

(8, ५ हे 3 आह ८: या ४ हो 2 0 कि, 8 7 ,00:% %०- बह बता: 

है * »« सके तथा 
हि रु *« सुभावों के 
अनुसार व्यवद्वार सचालत करने के लिए उन्हें मजबूर नहीं कर सकते । 

(४) केन्ड्रीप पुदरीक्षा--स्पानीय सत्ताओ्रों के भधिकांश प्रशासवीय 
कार्य प्रन्तिप होते हैं किन्ठु उतमे से कुछ कार्यों को निबमित रूप से राज्य 
सरकार द्वार” निशुक्त प्रयामकरीव निकाय द्वारा पुनरीक्षित किया जाता है। 

(४) सहायता इतवान-उच्व झतह्या टारा जिप्न सत्ता को दिया 
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जानेवाला सशतें अनुदान प्रशासकीय नियन्त्र० का एक शक्तिशाली 
साधन है । न 

(६) स्तर तय करना--राज्य सरकार द्वारा स्थानीय सत् की 
शन्दि के प्रयोग के लिए कुछ स्तर तय किए जा सकते हैं श्रौर यदि वह उन 
स्तरों के अनुकूल कार्य न करे तो ऐसा करने के लिए वह चेतावनी दे सकती 
है । इस दृष्टि से वह खर्चे की मात्रा, नियुक्ति के लिए योग्यताएं, तथा 
सरकारी कार्य के अन्य पहलुओं से सम्बन्धित स्तर तय कर सकती है। 

(७) पूर्व स्वीकृति की भ्रावश्यकता--स्थानीय सत्ता द्वारा किए 
जाने वाले श्रनेक कार्यो पर राज्य सरकार की पूर्व -स्वीकृति लेना अत्यन्त 
आझावश्यक होता है । श्रधिकारियों की नियुक्ति एवं पद-विमुक्ति, भारत में 
स्थानीय निकायों के कई महत्वपूर्ण श्रधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार 
हरा की जाती है और वही उनको हटाने का श्रधिकार रखती है ! 


भारत में स्थानीय सत्ताओ्रों पर केन्द्रीय तियन्त्रण के विभिन्न रूप है 
उनमें से एक व्यवस्थापिका द्वारा रखा जाने वाला नियन्त्रण है। राज्य की 
व्यवस्थापिका अपने अधिनियमों हारा स्थानीय निकायों के संविधान एवं 
कार्यो को परिभाषित करती है तथा इत अ्धिनियमों का विस्तृत व्यवहार 
राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित किया जाता 
है । व्यवस्थापिका के श्रधिनियमों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख होता है कि 
एक विशेष स्थानीय निकाय में कितने सदस्य होंगे मतदाता सूची कैसे तैयार 
की जाएगी, चुनावों का मूल्यांकन कैसे होगा और कर-संग्रह का रूप क्‍या 
होगा, भ्रादि ) न्यायिक दृष्टि से राज्य सरकार दो या दो से अधिक स्थानीय 
सरकारों के बीच उत्पन्न मतभेदों को सुलकभाती है और यदि स्थानीय परिपद 
तथा उसकी समितियों और श्रधिकारियों के बीच अधिकार सम्बन्धी कोई 
भगड़ा उत्पन्न हो जाए तो वह राज्य सरकार द्वारा ही तय किया जाता है। 


न्यायालय भी राज्य के कानूनों की व्याख्या करने प्रौर स्थानीय कानूनों को 
गैर कानूनी ठहराने का श्रधिकार रखते हैं । 


भारत में स्थानीय सत्ताश्ों पर जो नियन्त्रण श्रपनाया जा रहा है 
उसके विरुद्ध यह आलोचना की जाती है कि यह औपचारिक एवं नि्षेधात्मक 
है और रचनात्मक या विधेयात्मक नहीं है। इसका मुख्य उद्द श्य स्थानीय 
निकायों के उन कार्यों को रोकना है जो कि कानून विरोधी है । यह इन कार्यों 
प्र प्रशासकीय कार्यकुशलता की दृष्टि से विचार नहीं करता तथा श्रावश्यक 
सुधारों को नहीं सुकाता । स्थानीय स्तर पर किए जाने वाले ठेकों में, कार्यो 
के सचालन में तथा की गई नियुक्तियों में श्रनेक प्रकार के अष्टाचार किए 
जाते है । इन भ्रष्टाचारों के लिए कर्त्ता द्वारा ऐसा मार्ग ढदूढ लिया जात। है 
जो कि कानूत के विरुद्ध न हो; किन्तु फिर ' भी जन हित और प्रशासकीय 
कार्यकुशलता का गला घोंटे दे। कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को अपना 
करके भी लोग बड़े-बड़े अपराध 'भ्रासानी से कर लेते है । इसके अतिरिक्त 
जो आडिट किया जाता है वह भी उस समय किया जाता है जबकि गलतियां 
हो चुकी होती हैं । इससे यह निष्कष॑ निकलता है. कि स्थानीय सत्ताश्ो पर 
सरकार का नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण वंतंमान की तुलना में अधिक निकठ का 
एवं घनिष्ट होना चाहिए । किन्तु दूसरी ओर स्थानीय निकाय यह शिकायत 


२६६ आरत में स्थानोग सोक प्रशासन 


करते देवे जते हैं कि सरक/र उनके कार्यों में बहुत प्रधिक नियन्त्रण रस रही 
है । वहदुस्विति कर है कि यद्यपि सरकार को नियन्त्रण की विस्तृत शक्तियाँ 
ग्राप्त हैं किखु वह इसका प्रयोग कदाचित ही करती है। डिल्लु जबे कमी वहू 
उनका प्रयोग करती है तो स्थानीय स्वायत्नता एवं स्वतस्त्रता एक भोर रखे 
रह जाते हैं / नियन्‍द्रण के इत विभिन्‍त्रों रूगो एवं स्यवस्थाओ का शान मारत 
में मगरपालिका तया पयायतीरए्ण सस्वाम्ों दर लगाए गए केस्द्यीय नियस्जण 
को देखने,बे बाद अधिक स्पष्ट रूप मे हो सकेगा । 
नगरपालिका परिषदों पर पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण 

[$97थतरांज्रकक अझऐँ 0०घधाणे एक्ट शिग्राशएशं 009०2॥] 

झारत के विभिस्त्र राज्यों की उिमिनत नगरपरालिकाओं पर राज्य 
सरवार तथा उप्के भ्धिक रियों द्वारा प्रशासरीत्र नियस्त्रण एवं परयवेक्षण 
रखा जाता है। इस तिउन्त्रशा की मात्रा एवं प्रकृति प्रत्येक रॉज्य में मिन्‍्त- 
मिलते है हिख्ु फिर मी सामान्य रूप से जिन क्षेत्रों मे तथा जिन तरीको से 
यह नियन्त्रण रल्ला जाता है उत्तम बहुत कुछ एकरूपता परिलक्षित होती है। 
भरगल (8४४०४) महोदय ने मगरपालिशा सतताओों पर सरकार कौ शक्तियों 
को पाच सुरुव शोर कों से #४५ दीकत छिप्रा है। ये हैं--सरक्षणात्मक शक्तिया, 
कावूते को सांगू करने की शक्तिश, प्रश सन को शक्तियाँ, रावीबर्य पर शक्तियों, 
एए वित्वीय शक्तिया । इत समूदो के घस्तवत जिन शक्तियों का राज्य सर« 
कार द्वारा प्रयोग किया जाता है वे सहया एय गुरा की दृष्टि से विभिरत हैं । 
इन समी समूहों का सक्षेप में भ्रध्ययन किया जाना उपयोगी रहेगा । 

(१) सरक्षशारमक शर्तिवाँ [ वृतालशक ?0#८७ ]--स्पानीय 
सस्षाएं अपने आप में कोई पृथक सत्ता नहीं होती। वे राज्य सरकार वा 
ही एक प्रविमाज्य माय होती हैं तया उसके द्वारा हस्तास्तरित शक्तियों बा 
प्रयोग करती हैं। ऐसी स्थिति में यह जरूरी हो जाता है कि जब फोई स्था- 
मीय निकाय प्रशासन की मौलिक बातो की भ्रवहेलना करे या जनता के हिंतों 
को किसी प्रजार बलिदान करे तो कोई उब्व सत्ता आकर निष्पक्षतापूर्द क 
हस्‍्पदीय करे । भारत में तियस्त्रण की यह शक्ति राज्य मे निहित को गई है 
जो कि अव्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी मन्‍ती के माध्यम से इसका प्रयोग 
करता है। पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण की सामान्य शक्तियां राज्य कार्यपरालिया 
में निहित रहती हैं जो कि स्थानीय शक्तियों की जियान्विति के लिए उत्तर- 
दायी सत्ताप्रो के मित्र, निर्दे शरु, दार्शनिक, उत्साहवर्घक एवं उत्परक के रूप 
में कार्य करती है । यह तुलनात्मक भ्रध्ययत, झालोचता एवं स्पष्टीकरण, 
वापिक प्रतिवेदन, प्रस्ताव, सामान्य एग विशेष रू वि पत्र आई के माध्यम से 
विभिन्‍न नगरपालिका परिषरों को विश्ेषज्तापू परामर्श प्रदान करती है। 
विभिन्‍न आ्ायोगो, समितियों एथ जांचो के माध्यम से सदीन व्यवस्थापत के 
प्रभावों का अ्रष्ययन करने के बाद राज्य सरकार कार्यों एज शक्तियों के 
सम्दध में नई नीतिया खुक्ादे मे समर्य होती है। नगरपालिका प्रशासन के 
समी पहलुप्रों की इसके पास पूरी सूचना रहती है भौर इसलिए यहू नगर* 
प्रालिका परिषद्ो-को भरन्‍ृत्यक्ष एस सामूहिक रूप से कमी भी निर्देशित कर 
सकी है। स्वातीय निहायों के सम्बस्ध मे राज्य सरकार की ये शक्तियाँ 
सरक्षगात्नक शक्तियाँ कदलाती हैं । धन ध घ 


स्थानोय सरकार पर पर्वेक्षण एवं नियंत्रण २६७ 


(२) कानून फो लागू करने की शक्तियां (?0न्‍्रश8 [07 +.छ0८४- 
(0॥ ० ,8७)-- राज्य की व्यवस्थापिका अधिनियम बनाती है तथा राज्य 
सरकार को अधिनियम के आधीन नियम वनाने की शक्ति सौपती है । ये 
नियम सामान्य हो सकते है और विशेष भी । इनको किन-किन नगरपालि- 
काओ पर किस प्रकार लागू किया जाएगा इस बात को देखने की शक्ति राज्य 
सरकार के पास में होती है । राज्य सरकार को विभिन्‍न विषयों के सम्बन्ध में 
नियम बनाने की शक्ति दी गई है । यह उन शर्तों के बारे में जिनके अनुसार 
परिषद के द्वारा सम्पत्ति प्राप्त एच स्थानान्तरितत को जा सकती है, भाग्य 
निधि ([श०ए0०७६ 7७70) की क्रिय/न्विति के बारे में, कर,वित्त एवं अनुदान 
से सम्बन्धित विषयो के बररे में, राज्य एव नगरपालिका सत्ताशों के बीच 
सम्वर्क रखने वाले कार्यालय के वारे मे, परिषद द्वारा कार्य के लिए तैयार 
की गई योग्वताओं एज अनुमानों के बारे मे, नगरपालिका परिपदों द्वारा रखे 
जाने वाले लेखों के बारे मे, जिप ढंग से राज्य सरकार के अधिकारी नगर-- 
पालिका परिषद को अधिनियम के लक्ष्यों के सचालन के वारे में सहायता, 
परामर्श एवं सहयोग प्रदान करेंगे उसके बररे में परिषद की बैठकों इत्यादि के 
व्यवहार के वारे मे तथा इसी प्रकार के अन्य बहुत से विपयों के बारे भें 
राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार हैं । ये विभिन्‍न विपय स्पष्ट 
रूप से अधिनियम में दिए गए हैं किन्तु राज्य सरकार चुनाव, पार्णदों के 
चयन एवं नानजादगी अ्रध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, खड़े होने वाले उम्मीदवारों हारा 
जमा किए जाने वाले धन आदि ऐसे विषयों पर भी नियम बना सकती है जो 
कि ग्रधिनियम में नही दिए गए है । 
सरकार की नियम बनाने की शक्ति नगरपालिका प्रशासन में एक- 
रूपता लाती है और यह नागरिक सेवकों को, इनके उत्तरदायित्वो का 
निर्वाह करने मे सहयोग देती है, आडिटरों को लेखों की परीक्षा करने में 
सदद करती है श्रौर स्थानीय स्वायत्त मरकार विभाग को उसके प्रतिवेदन 
तैय।र करने तथा तगरपरिपद के कार्यों की प्रुनरीक्षा करने में संहायता करती 
है । ये विभिन्‍न नियम एज उपनियम अनुभवी परिपदों एं नागरिक सेवकों 
को बजट बनाने मे, अभिलेख रखने में तथा लेखा तैयार करने में सहायता 
करते है क्योंकि इन नियमों एवं रूपो के भाध्यम से ही 'परिषद उन योग्य 
प्रशामक्ते एवं विशेषज्ञों क निर्देशन प्र-प्त करने में योग्य बन पाती है जिनको 
कि वह नियुक्त नहीं कर सकती । 
राज्य सरकार द्वारा बनाए गए ये नियम एवं उपनियम राज्य के 
स्थानीय स्वायत्त सरकार विभाग द्वार। प्रतारित करिए जाते-है । यद्यपि शिक्षा 
विभाग एज स्थास्थ्य विभाग आदि जो कि नगरप्रालिका प्रशासन से घनिष्ट 
रूप से सम्बन्धित है, सी सचारो को प्रसारित कर सकती है जिन पर नगर- 
परिषदों द्वारा विचार किया जाना परम आवश्यक होता है । इन नियमों, 
उपनियमों के अ्रतिरिक्त स्थानीय स्वायत्त सरकार नगरपालिका प्रशासन से 
सम्ब्रन्धित प्रायः सभी विषयों पर उपनियम_ बना सकती है ताकि परिषद 'को 
' निर्देशन मिल सके । ये उपनियम विभिन्‍न नगरपालिकाश्ों की परिस्थिति 
“के अनुमार परिवतेन करने के वाद लागू किए जाते हैं। इसलिए नगरपालिका 
५ प्रशासन में राज्य सरकार का प्रभाव हर जगह देखनें में आता है ।' 
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राज्य सरकार को सगरपालिक्रार्मों को बनाने एस विगाडने में भी 
बुद्ध शक्तियों प्रदात की गई हैं । केदल राज्य सरकार ही नई सग्रप्रातिका 
बता सकती है, इसकी क्षेत्रीय सीमाप्ो में परिवर्ठत वर सकती है प्रथवा 
एक' स्थित संगरपालिका को समाप्त कर सडती है। यदि र,ज्य सरकार यह 
देखे कि एक नगरपालिका को विशेष परिस्थितियों में मधिनियम का कोई प्र व- 
घान भनुपपुकत है तो वह विज्ञप्ति द्वारा उठ नगरपालिका को उस विशेष 
प्रावधान से उन्मुक्त कर सकती हैः 
(३) प्रशासन की शक्तियाँ (?9क९८७ ० #एकांहरशश्णा )-- 
राज्य सरकार को नगरपातिकाप्रो के प्रशासन क्षेत्र में विभिमत प्रतार वी 
शक्तियां प्राप्त हैं, जेघे, निरोक्षण करने की शक्तिया जाब करने एव प्रतिवदन 
प्राप्त करने गी शक्तिया, स्वीकृति की शक्तिया, गडत्रद्मी करने पर कायवाही 
बरने को शक्तिया, भपील सुनने की शक्तियां, मय करन एव प्रधिकार छोीलने 
की शक्तियां झादि । इनमें से प्रत्येक प्रशासकीय शक्ति पर थोडा विचार जिया 
जाना भपेक्षित है। राज्य सरकार तिरीक्षण करने की दृष्टि से एक सामान्य या 
विशेय भाजा द्वारा जिला शधिकारी को किसो समिति, उपसमिति या सयुक्त 
समिति की प्रक्तियाधो का परीक्षण करने वी शक्ति दे सकती है | स्वय जिला 
अधिकारी नगरपालिका की प्रचल सम्पत्ति या कसी मी परिपत्र को देख 
सकता है । यदि जिला प्षिकारी के मतानुमार परिषद की किसी आज्ञा, 
प्रस्ताव या कार्य की क्रियास्विति से शान्ति को खतरा है तो बह जिते में 
उसकी सम्पस्तता पर रोक सगा सकता है । बम्वई में जिला अधिकारी की 
ये शक्तिया स्थानीय मत्ताप्रो के सचालक द्वारा झौर मद्रास में नगरपालिका 
एव स्थानीय वोडों के निरीक्षक द्वारा_ प्रयुक्त को जाती हैं। मद्गाम में जिला 
झधिकारी को नगरप्रालिकाओं पर केवल सश्ठकालीन अधिकार क्राप्त हैं । 
प्रस्य सरकारी विभाग भो स्थानीय निकायो पर निरीक्षण वीबुच्च 
शक्ति रखते हैं ताकि वे यह देख सकें कि विभिन्‍न लक्ष्यों के लिए दिया गया 
सरवारी प्रनुदान ठोक प्रकार से प्रयुक्त किया जाए, नीति मे एकरूपता रखी 
जाप तपा राज्य मर में कम से कम क्यकुशलता अवश्य रखी जाएं। मंगर- 
पालिका द्वारा सचालित स्कूलों के पाठ्यक्रम एन धिक्षा सम्बन्धी सामान्य 
नीति पर शिक्षा विभाग का पर्व-ेकझ्रा एब तियत्त्रण रहता हैं जिसे कि वह 
स्क्लों के उपसचालक द्वारा लागू करता है ॥ स्कूलो के स्याप्न के सम्बन्ध में 
भी शिक्षा विमाग द्वार सिफरिशें को जा सकतो हैं विनतु परिषद इसके 
निर्णंयों को मानने के लिए बाध्य नहीं है । किलतु यदि इस विषयों में कोई 
नीति सम्बन्धी प्रश्व उठ उडा होता है तो शिक्षा विभाग अपने निर्णयो को 
प्रभावशाली बनाने के लिए स्थानीय स्वायत सरकार विभाग को अनुदान 
वापस लेने के लिए सिफारिश कर सकता है । सफ़ाई से सम्बन्धित विषयों 
का तिरीक्षण करने के लिए जिले का सिदिल सर्जन होता है । इसके साथ साथ 
जत स्वास्थ्य का संचालक मी वापिक निरीक्षण करता है। इ गे प्रकार से 
विभिन्‍न विभायों के विभिन्‍न अधिकारी जन कार्य नियोजन, पशु किक्त्सा 
सेवा, भष्पताल प्रादि से सम्बन्धित निरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग क रते हैं । 
राज्य सरकार को नयरपालिका के जिन विषयो के सम्बन्ध में स्वी+ 
कति तथा मान्यवा देने का काननी अधिकार है उनसे सम्बन्धित किसी भो 
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विषय पर जांच करने के लिए अपने अश्रधिकारियों को श्राज्ञा दे सकती हैं 
आऔर इस प्रकार की जांच सामान्य रूप से उसी प्रकार की जाएगी जिस 
प्रकार कि एक न्यायालय द्वारा की जाती है । यह जांच दो प्रकार की हो सकतो 
है--प्रथम विशेष अधिकारियों द्वारा नगरपालिका क्षेत्रों में स्थित दशाओं की 
निश्चित जानकारी प्राप्त करने के लिए की जाने वाली जाँच और दूसरे, 
व्यक्विगत करदाताओं के कष्टों एवं दोपारोपणों के सम्बन्ध में की जाने 
वाली जांच । उत्तर प्रदेश में प्रथम प्रकार की जांच तव की जाती है जब फि 
सरकार को नगरपालिकाओं के कार्यो के गलत प्रतिगेदन प्राप्त हों और वह 
उनके अधिकारों को लेना चाहै। इस प्रकार की जांच करते समय राज्य 
सरकार सामान्यतः एक विशेष बोर्ड समिति नियुक्त कर देती है। दूसरे 
प्रकार की जांच या तो जिला श्रधिकारियों द्वारा की जाती है या मद्रास की 
भांति नगरप लिका के निरीक्षक द्वारा की जाती है। जांच पूरी हो जाने के 
बाद शझ्रावश्यक कार्यवाही के लिए राज्य सरकार के सम्मुख प्रतिगेदन प्रस्तुत 
किया जाता है । नगरपालिका प्रशासन पर पर्याप्त पर्थगेक्षण रखने की दृष्टि 
से यह व्यवस्था की गई है कि परिषद विभिन्‍न कार्यों का सामयिक प्रतिगेदन 
एक निर्धारित फार्म पर सांख्यिकीय एवं अन्य आवश्यक सूचनाओं सहित 
विभिन्‍न विभागों को प्रस्तुत करे । विभिन्‍न श्रधिकारियों के प्रस्तुत किये जाने 
वाले प्रतिगेदनों को विभिन्‍न श्रेणियों में विमक्‍त किया जाता है जैसे साप्ता- 
हिक, श्रवंमासिक, मासिक, त्रेमासिक, अ्र्धवापिक एवं वापिक । कमी-कमी 
तो इन प्रतिनेदतों का रूप मी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कर दिया जाता 
है। रिषंदें जिन विभिन्‍न विपयों के बारे में सूचनाएं प्रस्तुत करती हैं गे 
हैं-- गिक्षा कर स्थापन, प्रशासन, सफाई, टीके, जलदाय, श्रादि। इन 
विपाों में प्रतिभेदनों की संख्या, विषय एवं प्रकृति प्रत्येक राज्य में अलग- 
अलग होती है । 
राज्य सरकार को स्वीकृति देने का अधिकार है । कई एक ऐसे कार्ये 
एवं व्यवहार हैं जिनको साकार करने से पूर्व परिपद को राज्य सरकार की 
स्वीकृति लेनी होती है। जैसे [6 नगरपालिका द्वारा बनाए गए उप-कानून 
केवल तभी प्रम.वशील हं।त हैं जबकि वे सरकार हारा स्वीकार एवं प्रकाशित 
कर लिए जायें । ऐसे श्रन्य विषय भी होते हैं जिन पर कि राज्य सरकार की 
पूर्वे स्वीकृति लेना जरूरी है। वे विषय जिनके बारे में राज्य सरकार से पूर्व 
स्वीकृति लेना अत्यन्त आवश्यक होता है, विभिन्न राज्यों में श्रलग-अलग हैं । 
इसलिए ऐसे विषयों की कोई एक सामान्य सूची नहीं बनाई जा सकती । 
अनेक अवसरों पर नगरपालिका के अधिकारियों के निर्णय एवं श्रादेश 
विरोध का कारण वन जाते हैं । इनके विरुद्ध की गई अपीलें राज्य सरकार 
को प्रस्तुत की जाती हैँ | यदि कानून का संचालन सही ढंग से न किया जाए 
ओऔर नगरपालिका परिपदें उसकी अवहेलना करें तो राज्य सरकार से इसकी 
अपील की जा सकती है । विभिन्न राज्यों में ऐसे अनेक विषयों का उल्लेख 
कर दिया गया है जिन पर दी गई झआाज्ञायें ही अपील का विषय बन सकती 
हैं। सामान्य रूप से परिषद की आाज्ञाश्रों के विरुद्ध की गई अपील तथ्य के 
विपयों से सम्बन्ध रखती है न कि कानून के विपयों से । श्रपील सुनने वाली 
सत्ता का निर्णय प्रत्येक स्थिति में श्रन्तिम माना जोएगा, कोई भी न्यायालय 
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इसमे हस्तक्षेप नही कर सकता तथा विषय को पुनरीक्षा के लिए नहीं मया 
सकता । 
यदि नगरपालिका परिषद उसे सौपे गए कार्यों की सम्पक्नता में कोई 
गड़वडी करे या देर करे तो सरकार उसकी सम्पन्नता के लिए समय _दिप्चित 
कर सकती है भौर फिर भी यदि वह न हुमा तो उसकी द्वातिवृति के रूप मे 
परिषद से लिए जाने वाल मूल्य की मात्रा निश्वित कर देगी । बम्बई में 
जिला प्रधित्रारी को यह शक्ति प्राप्त है कि वह आवश्यक समके जान पल 
कार्य को सम्पप्न करने के लिए नगरपालिका से कहे । वह नगरपालिका का 
विचाराय॑ कोई सूचना भेज सकता है और उसके भनुस्तार कार्य बरने व' लिए 
कह सकता है। यदि नगरपालिका ऐसा सन वर सके तो वह लिखित रुप मे 
इसके कारण माग सकता है । जिला भ्धिरारी को मी सक्द काल मे बह 
भधिकार दिया गया है कि वह नगरपालिका से कोई मी वार्य सम्पन्न करन के 
लिए कह सबे । 

जव एक परिषद शपने कर्तव्यों की पूरी तरह से अवद्देतता करे या 
दलीय मतमेदों के कारण प्रशासनिक कार्य को मुस्सान पहुचे या परिषद 
भपनी शर्तियों से बाहर चली जाये भयवा उनका दुरुपयोग करे श्रथवा बह 
निरन्तर अयोग्य साबित हो तो राज्य सरकार परिषद को भग करके नए 
निर्वाचतों की भाज्ञा प्रसारित कर सकती है। यदि नव-विर्वाचित परिपद भी 
इरही कार्यों को दोहराती है तो राज्य सरकार उसकी समस्त शक्तियां छीत 
अर नगरपालिका के प्रशासन को विसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सौंप सकती 
है । इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति का वेतन नगरपालिका फण्ड मं से दिया 
जायेगा । भ्रधिकार छीनने का समय समाप्त होते ही परिषद की पुनरचनता की 
जाएगी या पर्याप्त जाच के वाद काल बो बढाया जा सकेगा! जो व्यक्ति 
शक्ति छिववाने के लिए उत्तरदायी थे उनको सदस्यता के लिए प्रयोग्य नहीं 
हराया जायेगा । परिषद को भग करने का या उससे शक्तिया छीनन वा 
भ्रधिकार दिखने मे अत्यन्त डरावना प्रतीत होता है किन्तु यह केवल तभी 
अयुक्त क्या जाता हैं जबति कुप्रशासन भ्पनी चरम सोभा तंक पहुंच जाए, 
झौर ऐसी स्थिति मे यदि सरकार इस अधिकार को कम में लाए तो काई 
बुराई नही है। स्वायत्त सरकार के उत्साही समयंकों द्वारा पगरप।लिका धो का 
भंग करने तथा उनसे श्रधिकार छीनने की शक्ति का हृढता के साथ विरोध 
किया जाता है किन्तु कई बार इस शक्ति का प्रयोग ग्रपरिहायं बन जाता है 
अत इस शक्ति को एक घावश्यक बुराई के रूप म लेकर चलता चाहिए । 

(४) सेवी बर्ग पर शक्तियां [?0क्लड 0 ?शइ5णाएशे [नगर 
पालिका स्तर पर अधिकारी एवं गेर अधिकारी दोनो ही प्रकार के सदस्य 
काय बरते हैं। जहा तक गैर अधिकारी सदस्यों का प्रश्न है राज्य सरकार 
पारपदों की सख्या निश्चित करती है. परिष मे निर्वाचित, चयन किए हुए 
एवं मनोनीत सदस्थो का प्रनुपात विश्चित करती है ओर उतके चुनाव को 
दितियमित करने के लिए नियम बनाती है / जहा सदस्यों को मनोनीत बरने 
का प्रावधान होता है वहा पारवदों की बुछ सख्या को सरकार हारा मनोनीत 
किया जाता हैं। प्रजाब में सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी निर्वा- 
चिंत सदस्य का पद खाली होने पर उस पद को खाली रखने या नियक्ति द्वारा 


स्थानीय सरकार पर पर्यवेक्षण एवं मियंत्रण ३०३ 


नगरपालिका की कर्जा लेने की शक्ति स्थानीय सत्ता कर्जा अधितियम 
१६१४ से प्रशासित होती है जिसके अनुसार कुछ अस्थायी एवं जरूरी कर्णो 
को छोड़कर सभी कर्जो के प्रार्थना पत्रों पर विचार करती है चाहे वे सरकारा 
हों अथवा व्यक्तिगत । कर्जे से सम्बन्धित कार्यो ए्ं लेखाशों का परीक्षण 
करने की शक्ति राज्य सरकार को है | जब कर्जे के रूप में कोई भी धत नगर- 
पालिका को दिया जाता है तो राज्य सरकार उससे सम्बन्धित कार्य पर पर्य- 
वेक्षण रखती है। यदि कार्य पूरा हो जाने के बाद कर्जे में से कोई घन बच 
जाता है तो उसे राज्य सरकार को लौटा दिया जाता है | गैर-सरकारी कर्जे 
के सम्बन्ध में मी राज्य सरकार यह निर्देशित कर सकती है कि खर्च न किये 
गये घन को कर्जा कम करने के काम में लाया जाय ! 


नियन्त्रण तकनीक का सुल्यांकन (8॥ 28५5९४च्आञाशा ० 88 ९णाफिते 
६९०॥४०७४७७) ---उपयु क्त श्रध्ययन से यह स्पष्ट हो जत्तः है कि सरकार द्वारा 
नगरपालिका परिषदों पर रखा जाने वालः प्रशासकीय नियंत्रण पर्याप्त विस्तृत 
एगं व्यापक है किन्तु लगरपालिका प्रशासव पर सरकार को इतमी अ्रधिक 
शक्तियां प्राप्त होते हुए भी सामान्यत: यह शिकायत की जाती है कि इस 
दिशा में बहुत कुछ किया जाना चाहिए । इस सामान्य शिकायत के संदर्भ में 
नियंत्रण रखने वाले अभिकरणों एवं उसके तरीकों की स्यायोचितता एजं उप- 
युकतता पर विचार करना प्रम आवश्यक बन जाता है। ऐसे अनेक अभिकरण 
है जिनके द्वारा परिषदों पर राज्य का नियत्रण लागू क्रिया जाता है। शिक्षा, 
जन स्वास्थ्य, सफाई, पशु चिकित्सालय, आदि पर विभिन्‍न सरकारी तकनीकी 
विभाग अपने कार्यालयों द्वारा प्रत्यक्ष नियन्त्रण रखते हैं। सामान्य प्रशासन 
एवं वित्त के क्षेत्र में स्थानीय स्वायत्त-सरकार मंत्रणालय आयुकतों एगं मिला 
श्रधिकारियों के माध्यम से नियन्त्रण रखता है । किन्तु ये श्रधिकारी राजस्व 
विमाग के अभ्रधिकारी होते है और इनको स्थाचीय प्रशासन पर पर्यवेक्षण रखने 
के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिलता वे अन्य कार्यों में अत्यन्त व्यस्त 
रहने के कारण स्थानीय कार्यो में अधिक समय नहीं. दे सकते; इस प्रकार स्था- 
नीय निकायों पर पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण अत्यस्त अपर्याप्त रहता है । इन 
अधिकारियों के विभिन्‍न कार्य तथा विभिन्‍न क्षेत्रों में इनके हस्तक्षेप चढते जा 
रहे हैं जिसके कारण. स्थानीय स्वायत्त सरकार की ओर इसका ध्यान कम 
जाता है किन्तु दूसरी ओर नगरपालिकाओं का प्रजातंत्रीकरण हो जाने से 
तथा उनमें अधिकारी तत्व. के कम हो जाने से उनमें अधिक पर्यवेक्षण की 
श्रावश्यकता पहले की श्रपेक्षा और श्रधिक हो गई है । उत्तर प्रदेश की स्था- 
नीय स्वायत्त सरकार समिति ने बताया कि जिला अ्रधिकारियों एवं आयुक्‍तों 
, दारा सरकार की जोर से स्थानीय निकायों पर जो नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण 
रखा जाता है उसमें वे पर्याप्त रुचि नहीं लेते क्योंकि उन पर उनके अपने ही 
कार्यो का भार काफी रहता है। आगरा जांच समिति ने तो इस मत का 
.,.मर्थन करने के लिए कई मामलों को उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत किया है । 
हि इस. स्थिति को सुधारने के लिए, क्‍या किया. जाय यह एक अत्यन्त 
« महत्वपूर्णो पन्‍्परन;है जिस पर कि.समये-समय पर विचार किया जाता रहा है । 
लाहोर नगरपालिका क्के कार्यों की जांच करने के लिए तियुक्त की गई डोचसन 
कमेटी ([9050०३ 0०:ष्मांछ०८) मे सफाया कि नगरपालिका द्वारा भेजी गई 


३०२ भारत म॑ सरपानीय सोर प्रगासत 


वित्तीय क्षेत्र में भी लगरपालिताग्ो पर नियर्त्रण री मे पर्याप्त प्रशशर 
प्रशव पिएं जाते हैं । नगरपालिका पष्ड एवं व्यय, वर बजद, भ्राडिद भोर 
बजे झादि पे क्षत्र मे उसे द्वारा निय तए रता जाता है। राज्य रारपार 
नगरपालिका ये फण्ड को ले यू करो पौर तियमित बरो मे लिए तियम 
बनाती है। इत नियमों मे प्रापार पर बहू यह तय परती है वि विशशी 
बीमत वाले अनुमान एवं योजवायें किभत्रेः द्वारा तय होगे, नगरपातिरा वे 
सर्घे एवं भुगतान फी आज्ञाप्रों पर विसरे हस्ताक्षर होगे तथा मद भुगतान 
कि प्रतार किए जायेंगे भादि भादि । तग€पालिता परिषद्‌ द्वारा शिसी भी 
झूप में सरवार की स्वीहति के थियरा गोई धा ब्यय पढ़ीं विया जा रार्ता। 
उत्तर प्रदेश मे सरकार बियो माल वे लिए परिषद्‌ से धन वा प्रबध बरतने 
यो १ हू सकती है। भेले भादि में राज्य रारगार हारा जो पुतिग भेजी 
जायेगी एवं पेरटताल मे उत्तरे द्वारा परिपर्‌ पे' भ्रषितार क्षेत्र भर प्राने वाले 
जो बाय राम्पप्त हिए जाये उन पर होते थाला व्यय परिषद्‌ मो देगा 
होगा। नगरपालिव। क्षे पण्ठ को छिसी भी ऐसे बैक भें वहीं रणा जा सगता 
जो कि सरकार द्वारा भा य नहीं है। भगरपातिगा प्रषनी रीभाओ्ों ते शहर 
सजा केवल तमी बर सवी हे जब्त राज्य रास्यार से पूछ ले। उगरी 
सीमाओ थे राचें पर भी राज्य सरवार निर्देश दे रागती है। 


राज्यों वी व्यवस्वापिया द्वारा मगरपालिफां मे' धर पिर्पाणि विए 
जाते है। रोज्य सरकार बर सगाने तथा अधिय' हे प्रधित सातवां निव्रिषत 
करने के बारे मे भी तिपत बना राकती है। बर लगाते रामय राज्य राणार 
की स्पीज्ृति लेती होती है। मद्रास री ततरपालिता परिषदें, ध्यवगाय 4र 
सम्पृति पर, सथारी पर प्रादि को अपनी इच्छा रो लगा स़बती है विस यदि 
इसते अतिरिक्त बर खगाना हे तो वे राज्य रास्वार हे प्रनुभति छंगी। 
यदि राम्य सरवार बमी यह रोये कि सगरपालिवा द्वारा लगाया गया वर 
प्रस्यायपूरा है या ठो उगादने का सरीहा ठीक महीं है तो यद्ध उगवरपी 
समाप्त परने या बदतते रे लिए कह सती है। प्रारप्र प्रदेश भौर मद्रास में 
रारकार शो यह शक्ति है ति यद तिसी भी सगे र्पातिवा को सम्पत्ति पर एवं 
सेदा मर लगाने के लिए मजयूर पर गने । उत्तर प्रदेश और गैगूर गयदि 
राज्य ग॒र॒पर यह सोड हि मगरप्रालिता ते निर्धारित रामय में तथा उपगुत्त 
दर पे एक कर थो नहीं लगाया है तो वहू इस बार्य थो रो वे विए एव 
बोड नियुक्त पर सवती है । 

प्रत्येदः पंगरपालिशा एफ वाविक मजट तैयार बरती है। पंजाब, भ्राध 
प्रदेश मद्रास प्रादि राज्यों में बजट भठुमान पर सरबार यी स्वीकृति ज़रूरी 
द्ोती है भौर उसने द्वारा रला जति इाला तिबंजग अध्यस्त जार होता है, त 
दूतर रास्वों में परियरें प्रवता रण” बड़ा सकी हैं तया राम्य की स्वीकृति 
मेवल उरहीं परिपों के लिए जरूरी होती है जोरि वहँशार हैं | बज 
बनाते मादि यायों के से रस्य से राम्य सरकार नियम बठा गयी है 4 

रास्य सरवार द्वारा मगरपातिया के लेक्षों गा प्ाट्िट बरी है| लिए 
प्रशहिडर लड [कक हिये जाते हैं ॥ राज्य सरकार लेखों को उतित रूप से रखो 
के बारे में मी तिपम्त बता सकपी है भौर परिषद्‌ द्वारा रस जाते बाले पिगिल 
रजिष्टरों के सह्दग्प में मी भफ़ाव प्रत्वय श्र शसक्‍लतो है | 


स्थानीय सरकार पर पयचेक्षण एवं नियंत्रण ३०५ 
सत्तान्नों के संमागीय संचालक नियुक्त किये गये हैं। वे कानूनी एवं अ्रकानूती 
उन सभी शर्क्तियों का प्रयोग करते हूँ जिनका कि पहले ' संमागीय राजस्व 
भायुक्‍त्त (छाशंभंगा् ल्एट्प्ए0 (णाग्रो६घंगाधा8)' किया करते थे 
, बिहार राज्य में नगरपालिकाश्रों की सहायता एवं परामर्श का कार्य भ्रव भी 
जिला श्रधिकारी करते है किंतु अ्रव उन्हें स्थानीय निकायों के वरिष्ठ एवं 
झवर निरीक्षकों द्वारा सहायता दी जाती है जो कि वर्ष में कम से कम एक 
बार देहतो एवं शहरी स्थातीय निकायों का निरीक्षण करते हैं । 
स्थानीय निकायों पर न्यायिक नियंत्रण (वार्णलंओं 0० तप्णा 
[.0०४ ४0०७५) - तगरपालिका सत्ताओ्ं पर व्यापारिक निममों की भाँति 
मुकदमें चनाये जा सकते हैं किन्तु व्यापारिक संगठनों से भिन्न वे अपने कुछ 
कानूनी कर्नव्यों को सम्पन्त करते दः कुछ सीमा तक आ स्वतन्त्रता का उपभोग 
करत हैं । वम्बई उच्च न्यायालय ने,.यह घोषित किया ' है कि जहाँ कही प्रधि- 
,नियम नगरपालिका या निगम को संर्वेजनिक' लाभ की शक्ति देता है वहाँ एक 
श्रधिक उदार प्रक्रिया अपनानी चाहिये,अपक्षाकुए उन शक्तियों के जो कि केवल 
व्यक्तिम 7 प्राष्ति या अन्य नामों _के लिए प्रयुक्त की जाती है। अ्रव्यक्तिगत 
मामलों में परिषद्‌ को विशेष भ्रधिकार की स्थिति प्राप्त है। व्यवस्थापिका 
ते नगरपालिका को कुछ जक्तियाँ सौंप दी हैं, ग्व यह अधिकार' नगरपालिका 
का है कि वह यह निर्णय करे कि उसकी कानूनों शक्तियों में कौन से कार्य 
जनमुविधा के लिए हैं। उसकी स्वेच्छा पर किसी न्यायालय का नियंत्रण नहीं 
हो सकता । किन्तु जहां कहीं कतेव्यों के पालन के लिए नियमित प्रक्रिया को 
ने अवताया जाय और व्यक्तियों के प्रति गलतियाँ की जाँय वहाँ नगरपालिका 


के विरुद्ध मुकदमा उठाया जा सकता है श्रौर होने वाली हानि की' माँग की 
जा सकती है।. 


न्याग्रिक भियत्रश अनेक दृष्टियों से प्रशासनिक नियंत्रण से भिन्न होता 

» है| न्यायिक तियंत्रण प्रगासकीय नियंत्रण की भाँति पूर्वकालीन नहीं होता 

अर्थात्‌ उसकी तरह यह निरीक्षण एवं हस्तक्षेप द्वारा कतंव्यों के पालन के 

समय ही अनेक गलतियों को :.ही सुधार सकता। कोई न्यायालय उस समय 

तक पार्रिपद्‌ की स्वेच्छापूर्ण शक्तियों के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करेगा जब 

तक कि परिषद्‌ ने अपनी शक्तियों कों घातक रूप में तथी बुरे विश्वास के साथ 

. ते श्रपनाया हो । त्यावाधीश स्वर्य श्रपनी तरफ से पहल करके कोई कदम नहीं 

उठा सकता। यद्यपि यह नियंत्रण निष्किय - होता है' किन्तु फिर भी कम 

प्रभावशील नहीं होता | यह सनाओों को सीमा में रखता हैं और इसलिए 
व्यक्ति की दुष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है । हे थ 


, नग्रपालिकाएँ कानून की सृष्टि होती हैं। उनकी रचना का उद्दे श्य 
ब्यवितगत जीवन को श्रोरामदायक * बनोना है। देहली नरगरेंपे।लिका * बनाम 
मोहम्मद इब्राहीर्म के मामले में यह निर्धारित किया गया कि यद्यपि एक विशेष 
व्यवहार द्वारा किसको कोई भुकेसान_ नहीं पहुँचाया गय। हैं किन्तु फिर भी 
जहां नगरपालिका के कार्यों * द्वारा निर्वेसियों के आंराम में दर्खल - दिया गया 
है वही एक व्यक्ति न्यायपालिका के विरुद्ध कार्येबांही कर सकता हुए 5 
2220 ६. ४७ ४ ह़ के #ठू ४5 


का । 
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बैग्र मारत में स्थानीय घोक़ प्रभामन 


सर्वे की योजदा्ो पर हगेझति देते के विपयों में भायुक्त को परामर्श दैते के 
लिए एफ द्रिगेष समिति दवा दी जाय । इस समिति ने एक संयुक्त सायुक् 
की तियुकिि का भो सुभ/व दिया किलु यदि उसे उपयुक्त ने समझा जाये तो 
स्थानीय स्शयत्त सरवार मत्रालय के नियन्त्रण से एक पृथक निरोशणातम 
रपा जाप । इस समिति के सुझारों को ध्यान से रखते हुए पआाब सरकार ने 
सन्‌ १६३४५ में आयुक्तों नो सहायता के लिए प्रत्येझ समाग में स्वानीय 
लिर।रों के निरीक्षक नियुक्त जिये। य ब्रतिदर्ष लंगरपालिकाो समितियों का 
निरीक्षण करते है छ्लो€ भ युक्त को घपता प्रतिवेदत भेवते है। यद्यरि इस 
नये प्रनिहरण के द्वारा सरकार सवररालिा वा यों वे धनिष्द सम्पर्क में प्रा 
गई दिलु फिर भी जिंत लड़ा के लिए यह शयोंत जिया यश था वह पुराने 
हो सत्ता । तिरीक्षकों को केक परामनंदाशे शब्कियां प्राप्त हैं भोर कमी मी 
उतके परापर्ण हो प्रवदेलता वी ज सहती है। भ्ागरा संगरपरातिका जाब 
समिति ने यह स्पष्ट रूप से सुझाया है कि सरकार को हस्तक्षेप ने 
अकिया वर्लमान की जाति कैडल सुधारात्मक कार्यों तक प्रतिवस्षित ने हीं । 
सरकार का ज्यों हो सूचता प्राप्ठ हो उसे अतियमितता रोकने के लिए भौर 
दाषी को दण्ड देने के लिए सीपे कार्यदारो करनी चाहिए ।? 
इस समिति ने यह भी सुमावा कि सहादता प्नुद्दात को ब्यवस्था 
द्वारा नियस्त्रण को प्रश्चिक बदाया जाना चाहिए। वै्धे नेगरपालिबाओं के 
निरीक्षण के लिए जिस ध्यवस्था को अपताया गया है वह प्रधिक झाकपेंक 
नही है तथा उपकी धरयती कुतओरिया हैं। बर्रसाल में लारपालिका परियद 
का एक निरीकज्ञक होता है जो 6 परिषद को भविनियम एवं नियममोंद्वारा 
सौरे गय्ने दायित्वों को पूरा करने में सहापरवा देता है। वह उनके कार्यों वी 
सभी शालाओं को छातवीर करवा है तथा भरकार को विशेष आवश्यकताओं 
के बारे में प्रवगत रखता है । व भावशक विषयों पर उनको परामर्श देता 
है। स्थानीय निकायों की कठिताइयों एवं ढु:खों की निगाह में रखता है। 
विरीक्षक के पास परिषद के कार्यों का विस्तृत निरीक्षण करने के लिए समय 
नहीं होता परत, उसकी सद्यायवा करने के लिए चार उपनिरीक्षक नियुक्त 
किये जाते हैं। ये उरनिरीक्षक परिष रे को सामान्य परामर्ज देते के लिए ठया 
निरीक्षक द्वारा सौंपे गये मामलो में पूछताछ करते के लिए कम से कम वर्ष 
में एक बार नथरपालिका का निरीक्षण करते हैं। मध्यप्रदेश झौर राजस्थात में 
निरीक्षण के इस ढग को अपनाया गया है॥ मध्यप्रदेश में सगरपालिकाप्रों 
का महा-निरीक्षक नगरपालिकाओं का विभाग अध्यक्ष होता है और उतके 
सामान्य कार्यों तथा प्रद/वत्र पर नियन्त्रण रखता है । बम्बई मे सत्‌ १६२० 
से स्थानीय निकायों का पर्यवेक्षण एवं निदेशत करने के लिए 
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स्थादाय सरकार पर पयवक्षर एवं नियत्रर र०५ 
सत्ता के संभागीय संचालक नियुक्त किये गये हैं। वे कानूतती एवं अकानूनी 
उन सभी शंक्तियों का प्रयोग करते हें जिनका कि पहले संमागीय राजस्व 
गायुक्‍त्त [9भेजंणाशे छल्‍एधा०५6 (20०79॥008»0०॥६१8)' किया करते थे । 
. बिहार राज्य मे नगरपालिकाशों की सहायता एवं परामश का काये अब भी 
जिलो श्रधिकारी करते है कितु अब उन्हें स्थानीय निकायों के वरिष्ठ एंवं 
अवर निरीक्षको द्वारा सहायता दी जाती है जो कि व्॒ष में कम से कम एक 
वार देहाती एवं शहरी स्थानीय निकायों का निरीक्षण करते है। ' 

... स्थानीय निकायों, पर न्यायिक नियंत्रण (उ्॒मंठंत्रों एणाहण 0ए९० 
0.००४ छे08९५) - नगरपालिका सत्तश्रों पर व्यापारिक निगमों की भाँति 
मुकदमे चलये जा सकते है किन्तु व्यापारिक संगठनों से भिन्न वे अपने कुछ 
"कानूनी, कनेव्यो को सम्पन्न करते हुएं कुछे सीमा तंक का स्वतन्त्रता का उपभोग 

'करते है| वम्घई उच्च न्यायालय ने यह घोषित किया, है कि जहाँ कही अधि- 
_वियर्म तगरंपालिका या, निगम को सोवेजनिर्क लाभ की शुक्ति देता है वहाँ एक 

” अधिक उदार प्रक्रिया अपन!नी चाहिये/अपेक्षाकत उर्त शक्तियों के जो कि केवल 
व्यक्तिसत प्राप्ति या न ि ए प्रयुक्त की जाती है। अव्यक्तिंगत 
मामलों में परिषद्‌ को विशेष, अ्धिकर की स्थिति प्राप्त है। व्यवस्थापिका 
ने नगरपालिका को कुर्छ शंक्तियाँ सौप दी है, श्रव यह अधिकार नगरपालिका 
का है कि वह यह निशंय करे कि उसकी कानूनी शक्तियों मे कौन से कार्य 
जन॑सुविधा के लिए हैं। उसकी स्वेच्छा पर किसी न्यायालय का नियंत्रण नही 
हो सकता । किन्तु जहां कहीं कर्तेद्यों के पालन के लिए नियमित प्रक्रिया को 
ने अनाया जाय और व्यक्तियों के प्रति गलतियाँ की जाँय वहाँ नगरपालिका 
के विरुद्ध मुकदमा उठाया जा सकता है और होने वाली'हानि की' माँग की 
जा सकती है। हक 


स्याग्रिक नियनण अनेक दृष्टियों से प्रशासनिक नियंत्रण से भिन्न होता 
है। न्यायिक नियत्ररा प्रशासकीय' नियंत्रण की भाँति पूर्वकालीन नहीं होता 
अर्थात्‌ उसकी तरह यह निरीक्षण एवं हस्तक्षेप द्वारा कतेव्यों के पालन के 
समय ही अनेक गलतियो को .ही सुधार सकता । कोई स्यायालय उस समय 
तक परिषद्‌ की स्वेच्छापूर्ण शक्तियों के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करेगा जब 
तक कि परिषद्‌ ने अपनी शक्तियों को घातक रूप में तथी बुरे विश्वास के साथ 
ने भ्रपनाया हो । न्यायाधीश स्वयं श्रपनी तरफ से पहल करके कोई कदम नही 
उठा मकना। यद्यपि यह नियत्रश निष्किय होता है किन्तु फिरे भी'कम 
प्रभावशील नहीं होता । यह सनाओं को सीमा मे रखता हैं और इसलिए 
व्यवित की दृष्टि से अन्यन्त महत्वपूर्ण है ।' ॥ क हि 

नगरपालिकाएँ कानून की संष्टि होती हैं। उनकी रचना का उद्द श्य 
व्यक्तिगत जीवन को प्रोौरामदायक बनाना है । देहली नर्गेरपालिका ननाम 
मोहम्मद इब्राहीम के मामले में यह निर्धारित किया गया कि यद्येपि एके विशेष 
व्यवहार द्वारा किसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गंया है किन्तु फिर भी 
जहां नगरपालिका के कार्यों हारा निवासियों के आराम मे दसलें दिया गया 
है वही एक व्यक्ति न्यायपालिका के विरुंद् कार्यवांही कर सकता है।म 





. ४.०., एन 5. ककाद वणब्ंए हैव.रे, 935 7. 96. 
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३०६ भारत मे स्थानीय लोक प्रशासन 


नगरपालिकामों पर न्यायालय का नियत्रण तीन प्रवार से प्रयुक्त 
किया जाता है! प्रथम, स्यायालय प्रधिनियम और कानूनों की व्याख्या 
करता है भौर उन्हे कानून का स्तर देता है। दूसरे,्यायालय नगरपालिका की 
सत्ताओं को गैर कानूनी कार्य करते से मना करता है । तीसरे, अधितियम के 
झाधीन स्थायालयों को नगरपालिवा के कार्यों एवं प्रशासन पर प्रपील सुनने 
का अधिकार है। नगरप्रलिकाए भसल में कोई स्वतत्र प्रस्तित्व नहीं 
रखती, थे केवल उन शक्तिया फा प्रयोग करती हैं जो कि उन्हें सौंपी गई है। 
स्पायपालिका को यह अ्रधिकार हूँ कि वह यह निणंय करे कि नगरपालिका 
परिषद को कौत-कौत सी शक्तिया सॉपी गई हैं और कानूनों मे व्यवस्थापिका 
ने झपने किस भ्रमिप्राय को अभिव्यक्त किया है। स्थायालयों को ममरपालिका 
के कार्यों पर कोई सामान्य पर्यवेक्षण का द्ोत्र।धिकार नहीं है किन्तु के नगरपा- 
लिका शक्तियों से उत्पन्न जनवष्ठों को दूर करने वा तथा मौलिक तियमों को 
मगरपालिकाओ ढारा तोड़े जाने से बचाने का प्रयास करतो है। किस्तू फिर 
मी स्यायालय को यह अ्रधिकार प्रवश्य है कि वह यह देख सके कि 
नपरपल्चिका काकोई कार्म भ्रथवा उद्यम गैरकानूनी तो नहीं है। यदि ऐसा है तो 
बहू नगरपालिका को उसमें प्रा बढ़ने से रोक सकता है | 


स्यायपालिंका द्वारा स्थानीय निकायों पर जो निमत्ण रखा जाता 
है उसका एक निश्चित रूप है! जनता को प्राप्त न्यायिक-उपचारों 
जेनिंग्स (८४॥7085) भद्माशय ने दो भागों में थर्गाकृत किया हैं। ये हैं 
साधारण भर विशेषाधिकार । साधारण उपचारों के भम्तगंत हम घोषणा 
(एलमबाया०) आज्ञा ([0)90०0०7) तथा प्रतिफल (708788०) की 
ले सकते है जबकि विशेष भ्रधिकार पूर्ण उपचारों में हम उलमद्षण 
(९0०४॥०क्षा) तथा परमादेश (॥(2002॥75) को ले सबते हैं। इन पाचो 
ह्दी तह के लेखों द्वारा भ्यायालय नगरपालिका क्षत्ताप्रो पर निमंत्रण 
रा | 


देहाती स्थानोय निकायों पर नियत्रण एवं पर्ययेक्षए 
[5ण्ुथर्तंडाएत अण्त ००७० 0767 वण 0ल्‍०तर 0009 ] 


शहरी क्षेत्र वी मांठि देहाती क्षेत्र में कार्य करने वाले स्थानीय 
'निकायो पर भी पर्याप्त पर्यवेक्षण एवं नियत्रसण रखने को अपवष्यक॒ता है पे।कि 
आवश्यक सुरद्षाएं भ्रदान करके कुशल एवं प्रमावशील व्यवस्था की जा सके। 
पचायतो राज सस्थाप्रो के क्षेत्र म इस नियत्रश एक पर्यवेक्षण भी व्यवस्था 
का भ्रपेक्षाकृत प्रधिक महत्व है। इसका कारण यह है ॥ ग्राम्य खतर पर 
स्थातीय जतता को जो शक्ति सौंपी गई है उसका प्रयोग करने वले लोग 
प्रशिक्षित एव पर्याप्त योग्य नहीं हैं और उनके द्वारा सत्ता वे दुरुपयोग बी 
समावनाए पूरी वरह से रहती हैं। इसके भतिरिक्त स्थातीय प्रशास्त्रीय 
सस्थाओं को शवित हस्तान्तरित करने के बाद सरकार जनता बे विंवास 
एवं बल्याण के उत्तरदामित्वों से पूणत. मुक्त नहीं हो जाती। यह राज्य 
का एक स्वामाविक झ्षिकार एवं उत्तरदायित्व है। राज्य सरकार भो यह 
देखना पड़ता है कि ये स्थानीय संस्थाएं एक निश्चित स्तर के भनुसार कार्य 
करती रहें । प्रचायती राम्य इकाईयां प्रशासन के एकीवूत भाग के रूप में 


स्थानीय सरकार प्र पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण ३०७ 
विकसित होंगी तथा बे राष्ट्रीय नीतियों एवं राज्य के सांवैधानिक उत्तर- 
दायित्वों का निर्वाह करने में सहयोग देंगी । जब इन संस्थाग्रों पर नियंत्रण 


एवं पर्यवेक्षण की एक विकसित व्यवस्था लागू की जायेगी तो स्वयं ये भी' 
लाभाग्वित होंगे । 


पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण की कोई भी व्यवस्था करते समय यह ध्यान 
रखना चाहिए कि वह इनकी मात्रा को इतना न बढा दे कि वह अनावश्यक 
एवं अनुचित रूप से उन संस्थाओं की स्वतंत्रता को प्रतिबन्धित करदे और 
इनकी पहल तथा स्वेच्छापूर्ण व्यवहार को समाप्त कर दे। संस्थाओं 
को गलतियों और खतरों से बचाना चाहिए किन्तु उतके विकास एवं प्रगति 
को नहीं रोकना चाहिए । सादिक अली समिति का मत था कि सामान्य 
प्रशामन विकास एवं जनता के कल्याण के राज्य के उत्तरदायित्वों की सीमा 


के भ्रन्तर्गत पचायती राज संस्थाओं को इतनी श्रधिक स्वतंत्रता देनी चाहिए 
जितनी कि दी जा सके । 7 


राजस्थान में पंचायत समिति एवं जिला परिपद अधिनियर्म १९६५६ 
में अधिनियम १६५३ की मांति सुरक्षाओं, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण से सम्ब- 
न्धित प्रावधान रखे गये थे । पचायती राज्य संस्थाओं पर आन्ारिक एवं 
बाह्य दोनों ही प्रकार के नियंत्रणों की व्यवस्था की गईं है। श्रान्तरिक 
पर्यवेक्षण की दृष्टि से विकास अधिकारी पंचायतों का निरीक्षण करते हैं और 
जिला स्तर के अधिकारी पचायतों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनात्ं 
को देखते हैं। जिलाघीश को पचायत समिति तथा उनके आधीन कार्य करने 
वाली किसी भी संस्था में प्रवेश करने तथा उसका निरीक्षण करने की 
शक्तियां है । राज्य सरकार भी कुछ दशाओं में पंच, सरपंच, पंचायत समिति 
के संदस्यों, न्‍्याय पचायतर के पंच एवं समापति तथा पचायत समिति के 
प्रधान श्रादि को हटाने क्री शक्तित रखती है। पंच को हटाने फ्री शक्तियां 
राज्य सरकार द्वारा जिलाधीश को हस्तान्तरित करदी गई हैं। पचायत 
समिति के प्रस्तावों को रोकने एव समाप्त करने की शक्तियां भी राज्य 
सरकार को मिली हुई है । ध्कटपूर्णा स्थितियों में राज्य सरकार पंचायत या 
पंचायत समिति या जिला परिषद को भंग कर सकती है अ्रथवा उप्तकी 
शक्तियां छीन सकती है.। जिलाघीश पंचायत समिति के प्रस्ताव को शान्ति 
के लिए खतरनाक मानकर ठुकरा सकता है। कानून के अनुसार राज्य 
सरकार पच।वत समिति या जिला परिपद को कोई कार्य करने के लिए एक 
समय निश्चित कर सकती है और यदि इस आदेश का पालन न किया 
गया तो वह स्वयं ही उस कार्य को सम्पन्न करने का प्रबन्ध करेगी। पंचायती 
राज संस्थाओं के लेखों का आडिट स्थानीय फण्ड आडिट के परीक्षक द्वारा 
किया जाता है । सादिक अली समिति ने पंचायती राज संधक्ष्याओं पर पये- 


. *एब्ाधागएथां रिशु वाइतापरणाड$ आाणात 96 शीाएग्र०त0 38 जपगी 
ए्एिशशत0गा गत त3280007 35 छ905शआ9]6 शांत ६6 गाए 0 0ए४- 
थी इ९३०७०णाञंजाक्ट५॒० पार डाशल णिः ह०8थर्चा 2तीगांगेंइा४क, 
व6एछ०फ्ञमथा। गा प्रल्यद्धिा8 ण ए९०एी6.”? 
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ड़ ऊ 
इ्ण्घ भरत में स्थानीय सोत प्रशासन 


+ 
वेक्षण एवं मियन्त्र॒ण वी स्यवस्था वो देखने बाद जो दोप पाए ये तिम्न 
ब्रवार थे-- +. 

(१) प्रमंवेज्ञण एवं तिमस्त्रध को शकितर्यां राज्य क्तर पर केखरीहुत 
क्र दी गई है अत. तुरत कार्यवाही करना प्राय: मसम्मव हो गया है॥ 
जिस समय कार्येवादी की जाती है उस समय स्थिति पूरी तरह बइल जाती 
है भौर किए गए बाय का परिणाम सतोग्जनर नही रहता । हे 

(३) वर्तमान समय में निर्वाचित प्रतिनिधियों वे विदद प्नुशारता- 
त्मक कार्यवाही वरने की शर्डित राज्य सरार में निहित है। राज्य सरगार 
मे पास कार्य भषितर' होता है । इरात्रे अतिरिक्त बह स्थानोय निकायों से टूर 
रहती है भ्रत: प्रावश्यक बदम शुरन्त नहीं उठा पाती । 

(३) प्राडिट का यन्‍्त भी निरस्तर निशा एवं रोग्याम बरने के 
लिए पर्पाप्त सिद्ध नही हुपा है। भाडिट के ऐतराजों को पूरा बरने तथा 
अनियमितताधो के सम्बन्ध में कार्यवाही करने की गति भी घीमी रहती है) 

इन सब वारणों से प्रगावित्र होगर समिति ने यह सुभाया कि 
प्रचायती राज सस्यामो के सम्पस्ध में नियस्त्रण एवं पर्यवेक्षणं थी. उ्पवध्या 
इस प्रकार वो होती चाहिए गो ति एह भोर तो निरत्तरता ला सके मोर 
द्सरी भोर शौध्रताएुण कार्यवाही को ध्यवस्था कर, सब | निर्वाधित प्रति" 
विधियों पर भनुशाप्षतात्मक नियन्त्रण थी शकितर्या सरवार ,को परदोपावपूर 
बना देती हैं तथा वाये में देरी लाती हैं। भ्रत: यह उचित मानता जाता है 
£ 68 “पा गगिण ४४ टििलाहए की ज़कितयाँ एक स्वतस्त्र निकाय 
के हि के. ९. उचित स्तर प्र 
*. बड़ में एंव जिला एवं 

* * राज की सह्याम्रो 

* सके। इसे प्रकार 

* डर हु "० देखमाल स्सेगा 

3 > है हे कट हे ही, बहू जबहा 

रु प्ररणा दगा। 

हि 47। नियुक्त एी 
* ॥ होगा। हृत्त 
पाया 7 ४५१० +_ ४ २०० ६.८. कई, जिलों मे 
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8 हक » प्रालियां भ्षित्रारी 
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पच्चायत सर्मितिया 

5 * «. ववाही बर सिदता 
है । 532 पंच, सरपच तथा न्याय पचायत के समार्पात एवं प्रो तथा 
7पचायत,समित्ति, के सदस्यो बे' विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी अप या 
ही के >0 अफपजत हे 


श्र मे 


स्थानीय संरकार पर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण ३०६ 
राज्य स्तर पर भी इंसी तरह से पंचायती राज के लिए राज्य पंचा- 
सेंये बनाया जाना चाहिए। इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाघीश स्तर का एक 
न्‍्यांयिंक सर्दस्य होगा, विकास श्रायुत्त होगा, तथा राज्यकी पंचायती रार्ज परा- 
मशेंदाता परिषद द्वारा नियुक्त एक सदस्य होगा जी कि अधिकारी नही होगा । 
राज्य सरकार द्वारा 'वरिष्ठ स्तरे के आरं० ए० एस० भ्रविंकारी को राज्य 
पंचालय के संचचिव का काये करने के लिए नियुक्त किया जे। सकेता हैं। इस 
पंचालय को भी ग्रेनेके काये एवं शक्तियाँ प्राप्त होगी । यह जिला परिषद के 
प्रस्तावों का परक्षिण करेगा तथा आवश्यक कार्यवाही करेगा । दूसरे, पंचायत्त 
समितियों के प्रेघानों तथा जिला परिषद के सदस्यों एवं जिला प्रमुख के विरुद्ध 
अनुणा सनांत्मक कीर्यवाही करेगा | तीसरे, जिला पंचालय के आदेशों के विरुद्ध 
झ्रपील सुनेगा । चौथे; जिला परिपद के सदस्यों एवं जिला प्रमुख द्वारा बरती 
गई अयोग्यत्ताओं का निर्धारण करेगा और जिलाधीश या स्थानीय फण्ड आ्राडिट 
के परीक्षक की आज्ञाश्रों के विरुद्ध अपीलो की सुनवाई करेगा । “सांदिक अली 
समिति ने बताया था कि जिला पचालय एवं राज्य प्रचालय दोनों ही स्वतन्त्र 
उच्च शक्ति प्राप्त तिकायो के रूप में कार्य करें। राज्य सरक्तार जन पंचायती 
राज निकायों:की शक्ति को छीनेगी या उनको भंग करेगी तो वह इनकी सलांह 
लेगी । इनःपेचालयों को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त शक्तियां 'एवं कार्य भी 
सौंपे जा सकेते हैं। | आल, 
पंचायत समिति एवं जिला परिपंद के प्रस्तावों'की 'परीक्षा'करने के 
लिए और अभिलेख रखेने के लिए ऋ्रश: जिला एवं राज्य पचालय के सचिव 
के नियन्त्रण में एक नियमित स्टाफ होना चाहिए । जिला पचालये के सम्बन्ध 
में मुख्य कार्यपालिका अधिकारी और राज्य पंचालय के ' मामले मे इस 'कार्ये के 
लिए नियुक्त अधिकारी प्रत्यक्ष 'रूप से इस कार्य के लिए उत्तरदायी होगा । 
पंचायत के' प्रस्तावों को केवल पंचायत सॉाँमंति को ' भेजा जाएगा और उन्हें 
पंचालय को भेजना जरूरी नही है। पंचायत या पंचायत संर्मिति का कोई 
सदस्य या विकास अधिकारी किसी भी भ्र॑ंस्ताव को. जिसे कि,वह 'गैर-कानूनी 
या नियमों के विरुद्ध मानता है, आवश्यक कार्यवाही के लिए'पंचालय के सम्मुख 
रख सकता है [पिंचोयत तथा पंचायत 'समिति के प्रस्ताव जिला पंचोलय द्वारा 
एवं जिला परिषेंदे के प्रस्ताव राज्य 'पंचालर्थ द्वारा परिवर्तित 'या रह किए/जा 
सकते हैँ, यदि वे इनकी गैर-कोतूती रूँपसे पीस *कियो हुश्ना * मोने'या इन्हें 
“इनकी शक्ति को दुरुपयोग समेझ्े ।' जिली या रॉज्य पच्रलिय कि संभापत्ति को 
यहूं भ्रधिकॉर है कि वह किसी भी ऐसे निरेय की क्रिंयान्विध्िकी रोक सकता 
“हैं जिस पराकि पंचालेय ने अन्तिम निरणय॑ नेंहीं लिया है । यदिः सभापति उपे- 
“स्थित ने हो तो संम्वेन्धित'पंचालेय का सचिव उन जिस्तवाव की क्रिया न्विति * को 
“रोकने की शंक्तिरंते । किन्तु सचिव की इेसः प्रकार की अ्ाजो! एक /विंश्चित 
“समय में संभेपतति ह्वोरां स्वीकृत होनी चाहिए वरंना'ये अपना प्रभाव॑खो 
देगी । पंचायत समिति के विकास अधिकारी को भी यह शरक्ति-होनी चें।हिए 
>गक बह पंचायत के किसी निशेय था प्रस्ताव की ; क्रिया न्विति-को'रोक सके । 
उसे भी अपनी ईस आज्ञा ४ पर जिला 'पेचेलिय के? सैमोपतिःके स्न्रीकृति प्राप्त 
):कैरनो' होंगो.। ऐसी स्वीकृतिःके अभाव में विकोस अधिकारी) की आज्ञा तभी 
स्वतः ही प्रमावहीन बन जाएगी । ६... कह कि 


] 
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पचायती राज सस्थाओ के सम्बन्ध में भनुशासनात्मक कार्यवाही फरने 
की शक्तिया भी विभिन्न निकायो को सौंप दी गई हैं। जिला पचालय पचरायत 
समिति के सदस्या, पचायत के पचो ओर सरपचों, न्याय पचायत के समापति 
एव पदों, ध्ादि का निलम्बित कर सकता है तथा हटा सकता है। इसी प्रकार 
को शक्तिया जिला पचालय को प्रचायत समिति के प्रधान एवं जिला परिषद 
के सदस्यों तथा जिला प्रमुख के सम्बन्धों में आप्त हैं। पचालय लगाए गए 
दोषों के विहुद्ध या तो स्वय जाच कर सकता है प्रधवा सरकार के किसी प्षि- 
कारी को यह अधित्रार सौंप सकता है । जिला पचालय की भाज्ञांओं के विद 
राज्य पचालय में भ्पील करने की सुविधा होनी चाहिए। राज्य पचालय की 
आज्ञाओं के विरुद्ध अपील करने की आ्रावश्यकता नहीं होनी चाहिए ॥ इसे स्वयं 
ही अपने निणेय की पुन्रीक्षा करने का झधिकार हाग, | 
राज्य सरकार द्वारा नियन्‍्धश--पचायत, पचायत समिति या जिला 
परिषद को निलम्बित करने, भ्रधिकार छीनते या भग करने क्री शक्तिया राज्य 
करकार के धास होनी चाहिए । सरकार को इन शक्तियों का श्रपोण करते 
समय जिला पचालय या राज्य पचालय के परामर्श के द्वारा कपता चाहिए! 
राष्ट्रीय प्रपथयमिकताप्रो की दृष्टि से राज्य सरकार को जिला परिषद या 
पंचायत समिति को निर्देश देने को शक्ति होनी चाहिए ताकि कुछ विशेष 
कायक्रमों को क्रियातवित किया जा सके ( सरकार को यह।मी धधिकार होता 
चाहिए कि वह पचायत समिति, जिला परियद या जिलाधीश द्वारा प्रशासनिक 
भामलों में पचायती राज सस्थाप्रों के सम्वस्ध में की गई मौलिक या भपील की 
आाज्ञामों को परिवर्तित या पुतरोक्षित कर सके। राज्य सरकार को यह मी 
अधिकार हो कि वह पचायत, पचायत समिति या जिला परिषद द्वारा पारित 
,स्तावो का अभिलेख मगवा सके भौर अवैधानिकता या वियम-मंग्रता के 
वार पर उतका परिवर्तित था रह कर सके । सरकार के भाषीन जो पचा- 
यती राज निकाय एवं सस्वाए कार्य कर रही हैं उनके सम्बन्ध मे िश ी 
शक्तिया भी सरकार कौ प्राप्त होनी चाहिए। सरकार इन शक्तियों का क्िप् 
प्रकार प्रोग करेगो यह निय्रमों मे उल्लिछित कर देवा चाहिए 
प्रचायती राज के सम्बन्ध भर जो मॉडिट सगठन कार्य कर रह हैं वे 
क्षषिरु सशक्त नही हैं ॥ सादि« भली समिति ने सशक्त बनाने की मिफारिश 
की थी । समिति ने बताया कि इन संगठनों को न केवल आडिट्र करना चाहिए 
बरन्‌ लेखा सधारण म सद्यायता एवं निर्देशन तथा भ्रनियभितताओं को रोकने 
में सहयोग करना चाहिएं। वरंमात समय में जो स्थानीय फष्ड प्राडिट के 
परीक्षक्रों द्वारा कार्य क्रिया जाता है वह सस्तोपजनंक नही है क्योकि उनका 
अपिकार क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत है। इसे जितना विक्रेस्द्रित किया जाए उतता हैं 
उपयोगी रहेगा। एक या रुछ जिलो के लिए एक स्थानीय फ़ण्ड ग्राइिट का 
सद्वापक परीक्षक होना चाहिए | इसको जिलाधीश के साथ तिकद सम्पर्क बनाए 
रखना चाहिए । ठ 
अपडिंट प्रतिवेदन को पूरा बरने की शक्तियां एवं कार्प 3७४4 बार 
+ देते चाहिए ॥ पंचायत एवं पचायद समितियों का भाडिट करते की शक्ति नित्ता- 
घीश को होनी चादिएण ॥ जिलाषीश ही ग्राडिट प्रतिवेदन को दातों को पूरा 
कराने कौ स्थिति में रहता है । 5 
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पंचायती राज संस्थाम्रों पर नियन्तरा एवं पर्यवेक्षण रखने की दृष्टि से 
जिलाधघीश को कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं। कलक्टर एव जिलाधीश पचायत 
समिति के किसी भी प्रस्ताव को क्रियान्वित होने से रोक सकता है । सादिक 
श्रली समिति का विचार था कि कलक्टर को अनुशासनात्मक मामलो के विपयो 
में कोई शक्ति नही होनी चाहिए किन्तु उसे यह शक्ति हो कि पंचायत एवं 
पंचायत समितियों का निरीक्षण कर सके । 


0० 
सानीय सरकार की विश्नीय व्यवस्था 


[ घार4पटादा, ३४६०८ ४४६७ (७ 08 7,0ए4, 6007. ] 
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के वित्त को प्रशासन का जीवन रक्त कहा जाता है जिसके बिना प्रशा- 
सनिक तिर्शयों को क्रियान्वित करता प्रसम्मद बन जाता है। स्थानीय 

कायो मे वित्त की व्यवस्था कई कारणों से महत्व रखती है। भारत में 

शा कि केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की वित्तीय ध्यवस्था ही भ्रधिक मार- 

लू नही है तथा जो कि स्थानीय निकायो को सुगमतापूर्व क अनुदात देते 
की स्थिति मे नही हैं यह समस्या अत्यस्त ध्यानाकर्षक बने जाती है। वैसे 
कुल मिलाकर भारत की अर्यव्यवस्था ही सम्तोषजनक नहीं है ओर लोगों 
का जन जीवन एक विकासशील देश का जन जीवन होने के नाते करों के 
माम्र से हो घबडाता है। यह सब होने पर भी क्योकि स्थानीय सत्ताए 
ञ्र। 8 यरुप की झावश्यक विशेषताएं हैं, इनको स्थानीय स्तर पर 
संगठित किया जाता अत्यन्त महत्वपूरा हैं। इसके प्रतिरिक्त इतका वित्तीय 
प्रबन्ध भी स्थानीय जनता के योगदान द्वारा किया जाएगा। भारत में स्था* 
नीय निकायो के वित्त से सम्बन्धित समस्याप्रों पर विचार करने के लिए 
समय-समय पर समितियों का गठन किया गया है । इनमे काले समिति बम्बई 
(0०6 (००७0/९० 8०0:70५५), नगरपालिका सहायता अनुदान समिति 
उत्तर प्रदेश (१86 धण्याटा9 00804न7-बत.. 0090॥॥४९ ए.?,)/ 
स्थानीय सरकार और समन्वय समिति मैसूर, कलकत्ता निगम जांच समिति, 
स्थानीय वित्त जाच समिति मारत सरकार, झादि के नाम विशेष रूप ते 
उल्लेखनीय हैं । 

भारत में स्थातीय तिकायों को सौंपे यए प्रशासकीय कार्यों का क्षेत्र 

अत्यन्त व्यापक है। वे शिक्षा, मेडीकल सहायता, णन-स्वास्थ्य, जलदाय, 
सचार, प्रकाश, सफाई, नालिया, पुल-निर्माण, नाले, भन्धों, भपाहिओो की 
व्यवस्था भादि से सम्बंधित कार्य करती हैं। यहा स्थानीम निकार्यों का कार्य ' 
केत्र जितना व्यापक है उतके वित्तीय. स्लोत उतने ही कम हैं। स्थानीय 
सरकार को जिन क्षेत्रों मे कार्य सौंपे गए हैं उन क्षेत्रों में वस्तुस्थिति बहुत , 
खराब है ॥ देहाती धंत्रो म छ सात यात्रो के बीच एक स्टूल हैं। सड़कों की | 
व्यवस्था अधिक भच्छी नहीं है, जल प्रसारण तो कई एक कस्बो में मी नहीं 
हो पाया है। देहाती एवं शहरी देन्द्रों में सफाई को व्यवस्था भ्रसन्दोपजनक 
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है। इन दोनों ही क्षेत्रों, में दी गई मेडीकल सुविधाएं भी पर्याप्त नहीं हैं। 
प्रकाश एवं सफाई की व्यवस्था आदि मूल बातों को भी केवल कुछ ही नगर- 
पालिकाए अपने निवासियों को प्रदान कर पाती हैं,। इन समी कार्यों को करने 
के लिए अधिक से अधिक घन की आवश्यकता पड़ती है । स्थानीय निकाय इस 
धत को कहां से प्राप्त करेंगी श्रथवा उनके राजस्व के क्या-क्या स्रोत होंगे, यह 
एक विचारणीय प्रश्त है। स्थानीय निकायों को, जो घन प्राप्त होता है वह 
कुछ तो करों द्वाद्य प्राप्त होता है और कुछ गैर करों के स्रोतों द्वारा । करों 
के रूप में प्राप्त होने वाला घन सम्पत्ति कर, वारिज्य कर, व्यापार कर, एवं 
फीसों तथा लाईसेस्सों से प्राप्त होता है। ये फीसें मेडीकल संस्थाओं, बाजार 
तथा बधिक गृहों, मोटर, ट्रामबे, उद्यम आदि व्यापारिक कार्यो से प्राप्त किया 
जाता है। दूपरे प्रकार की आय उस किराए, से होती है जो कि भूमि, गृह, 
विश्वामगृह, डाक बगला आदि से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त ये स्थानीय 


निकाय व्यय पर व्याज के रूप में तथा सरकार से भनुदान के रूप में प्राप्त 
घन से भी अपने कोष को मरती है। 


भारतोय नगरपालिंकाञ्रों में राजस्व के स्रोत 
[8०घ८०३ ० रि०एशा९ ॥ शाहीबा शिप्रालएशॉ६०४] 


भारत में नगरपालिका के राजस्व के स्रोतों को मि० अर्गेल ने कई 
भागों में विभाजित किया है जैसे, श्रप्नत्मक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, सेवा के लिए 
लिय। जाने वाला कर, सरकारी अनुदान, अन्य प्राप्तियां, जुमनिे आदि । 
अप्रत्यक्ष कर में चुगी, टर्मीनल कर, सड़कों पर राहुगीर कर तथा घाट कर 
आदि को समाहित किया जाता है। प्रत्यक्ष करों में घरों और जमीन पर 
कर, सम्पत्ति के स्थानान्तरण पर कर, हैसियत कर, व्यवसाय और व्यापार 
पर कर, तीर्य स्थान पर कर, बाजार कर और कुत्तों पर कर आदि को 
लिया जा सकता है। सेवा सम्बन्धी करों में पानी, प्रकाश आदि सेवाओं से 


होने व.ली श्रामदनी को लिया जा सकता है। नगरपालिका के राजस्व का एक 
भाग सरकारी बनुदान से प्राप्त होता है । 


... १ अप्रत्यक्ष कर (800४७ १५5०5) -अप्रत्यक्ष करों में सर्वाधिक महत्व- 
पूरं कर चु गी एवं टर्मीनल हैं जो कि बम्बई, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, 
राजस्थान आदि जैसे राज्यों में नगरपालिका राजस्व में सर्वाधिक योगदान 
करते है। ये दोनों ही वैकल्पिक कर हैं श्लौर दोनों को एक साथ नहीं लगाया 
जा सकता। टर्भनिल कर अब संघीय कर वन चुका है और किसी भी नई 
नगरपालिका द्वारा अ्रव इसे नहीं लगाया जा सकता' किन्तु जहां यह पहले से 
ही लगा हुआ है वहां इसे केन्द्रिय सरकार की आज्ञा से जारी रखा गया है । 
यही कारण है कि चुगी का महत्व आजकल बढ़ गया है। ये दोनों प्रकार के 
कर श्त्यधिक उत्पादक हैं और ये अप्रत्यक्ष होने केसाथ-साथ अत्यन्त लोचशील 
भी हैं। क्योंकि ये शहर की सम्पन्नता एवं श्रावश्यकताओं के. साथ-साथ बढ़ते 
जाते हैं तथा ये जिन लोगों से लिये जाते हैं वे इन्हें देने की स्थित्ति में होते 
हैं । चुगी (0:४०) एक प्राचीनतम कर है । मुगल काल से ही चले श्रा रहे 
इस कर का प्रभाव, प्रसार एवं रूप समय-समय पर बदलता रहा है किन्तु 
इसका अस्तित्व श्रमी तक है। इस कर ने भारत में समी नगरपालिकाओं की 


5224 भारत में स्यातीय लोर प्रगामन 
अ्राम पर गम्मीर प्रमाव डाला । कर ने रूप में चुगी ना महत्व दो कारणों 
से प्रपित्र हो जाता है। प्रथम तो यह दि एक भप्रत्यक्ष कर ने रूप में इसके 
लगने वा जनता द्वारा अधिक विरोध नही जिया जाता भौर दूसरे, वह शहरों 
में जहां हि प्रत्यक्ष कर को उगाता एक समस्या द्वोती है, यह १२ प्रत्यन्त उप- 
यागो मिद होता है ॥ 
सचुथी कर (0८ए/)-अन्य स्थानीय करों की भाति धुगी 
(0०707 की भी राज्य सरवार वी स्वीशति के बाद ही लागू बिया जा 
सकता है। मारत सरकार ने चुगो (0८7०) की उगाई के विए जो 
सिद्धान्त अपदाए हैं वे १८८६ भौर १६०३ के इससे सम्बन्धित मारत सरकार 
के सिद्धाल्ों से मे खाते हैं । इन प्रस्ठावों में यह कहा गया था कि जिन 
वस्तुओं पर ये कर सगाये जाएँ वें जनता के लिए परम उपयोगी दोने चाहिए 
और इस वात की पर्याप्त सुविधा दी जाती चाहिए कि कर दाता ब्याप र के 
माध्यम से दिए हुए कर का वापिस से लके। कर को उचित सीमाप्रो के 
भ्रम्तर्गंठ रखने के लिए दर्रा वी झए खा निर्षारित कर दी गई है जिससे कि 
सरकार वो ध्राजा एवं मास्यता के बिना बढ़ाया नहीं जा सकता । ५ 
चुगी (0//0) कर के पक्ष एबं विपक्ष मे समय-समय पर तक 
दिए णाते रह हैं। सन्‌ १६३५ मे सर चार्न्स ट्रेविल्यात ($॥ (0श5७ 
वक८४छ३४४) द्वारा कस्वा एस परिवर्तन करों पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत दिया 
गया था । उसी समय से भारत सरकार ने चुंगो (0:7०) की एक 
स्थानीय कर के झूप में मर्त्तना की और मारतीय कर जांच ममित्रि ते सपने 
तर्क के समर्यत में: सर बोसियां स्टास्प को उददत करते हुए बताया डि कोई 
भी वह देश उप्ततिशील नहीं कहता सकता जो कि डिसी भी मात्रा में चु गी 
(0८४०) पर निर्मर करता है। श्रमल में दैद्धान्तिक झाधार पर चुगी 
(0लाण) कर का समर्थन करता धत्यन्ठ कठित है. कर्योवि यह कर प्रणाली 
के समी मूल्यों का विरोध करता है। यह अनिश्चित बर होता है 8 यदि 
व्यापार का स्थिति खराब हो जाए, मुद्रा का मवसूल्यत हो जाएं, वी गिर 
जाए या युद छिह जाए तो इस कर से प्राप्त होने वाला राजस्व कम हो 
जाएगा । यह कर समान रूप से सड्ढी लगाया जा सकता और इसलिए यहू 
समाजवादी नही है । इसके विध्द यह भी का जाता है कि यह बचतपूर्ण 
नहीं है, भपव्यय्तील है भौर दसमे भ्रष्टाचार के लिए मार्ग खुला रहता है | 
सह जतता को सुविधा के विदद्ध पढ़ता है क्योकि कृषक पभयवा ब्यापारी से 
उसी समय कर ले लिया जाता है जद कि उसका माल विका नहीं है | मि० 
एु० ई० मंष्याज (&. 8 34गह़ांव३) के कथनानुसार मोहरिर से सॉंठ-गाठ 
करवे चुंगी (0८४०) को इृजम किया जा सकता हे; विशेष रूप से जहाँ 
कि पर्यवन्नराकर्घा स्टाफ कमजोर है और एक प्रकार से घोछ्ेदाजी पूर्ण वाप- 
प्ियां भी ली जा सकती हैं। स्टाफ द्वारा भ्रष्टाचार के अनेक अवसर होते हैं। 
इनमे से सदसे प्रमुख यह हैं कि यदि सामान का मालिक चुयी (0८70) के 
मुद्रिर की माग को पूरी न कर सके तो मोहरिर को यद्द शक्ति है कि वह 
सामान को एक समय मे घन्‍टों तक रोक सके ॥7 
4. #(टाए0 ९०३७ ७८ ब56 ३3 €्डश्नाज धश्ड0८6 छत ०जाीपडा05 जाए 2 
हिवीएशकगा0, ३एल्‍एशीफ अटाड व८ इणफटापॉंड08 इज ॥8 छ८ट३5: 77 


स्थानीय सरकार की वित्तीय व्यवस्था 454 
इस सामान्य विरोध के वावजूद भी चुगी (0८0०) के रूप में कर- 
व्यवस्था का न केवल अ्रस्तित्व ही रहा है वरन्‌ पिछले सौ वर्षो में इसका रुप 
भी अत्यन्त बदल चुका है । यद्यपि प्रत्यक्ष करों के श्रा जाने से यह श्रामदनी 
का अब इतना ल्लोत नहीं रह गया है जितना कि उन्नीसवीं शताब्दी में था किन्तु 
फिर भी नगरपालिका राजस्व का लगभग ४७ प्रतिशत इसी के 
द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ी शक्ति यह हैं कि इसे 
परम्पराओं का ग्राघार प्राप्त है। यह न केवल भारतीय स्वभाव के ही श्रतु- 
कूल है जैसा कि ब्रिटिश वालों द्वरा कहा जाता था; क्‍योंकि इसे यहां के 
निवासियों द्वारा सदियों से अदा किया जा रहा है श्रतः इसका महत्व हैं। 
टूसरे, इस कर का लाम एवं महत्व इसलिए भी है कि इसका लोगों द्वारा 
ग्रनुमव नहीं किया जाता । यह कर उत्पादक एवं व्यापारी दोनों के लिए भारी 
नहीं पड़ता क्योंकि वे इसे स्थानाय वाजारों में से प्राप्त कर लेते हैं । 
तीमरे, यह प्रत्यक्ष रूप से उस वर्ग से संग्रहीत किया जाता है जो कि अपेक्षाकृत 
छोटा है और जिसके सदस्य नियमानुसार सामान्य व्यक्ति से अधिक बुद्धि रखते 
हैं। वे कस्त्रे के व्यापारी एवं विके ता होते हैं और श्रपत्री आ्रादत एवं श्रनुभवों के 
हारा एक उचित अभिकरण नियुक्त करके इस मार को इतना हल्का बना 
लेते हैं जितना कि यह वन सके । चौथे, थह कर सबसे अधिक घन देने वाला 
होता है श्नौर स्थानीय निकाय किसी अन्य प्रकार के कर द्वारा इतना घन 
इकट्ठा करने में कठिनाई का अनुमव करते हैं । यदि इस कर के संग्रह पर रोक 
लगा दी जाए तो उत्तरी एवं पश्चिमी भारत की स्थानीय स्वायत सरकार के 
विकास में पर्याप्त बाघा पहुंचेगी । कुछ विचारकों के कथनानुसार चुगी 
(0८5०) कर उन आवश्यक वुराईयों में से एक है जिन्हें कि सरकार को 
अपना कर चलना है। 


... यदि चुगी (0-00) कर को वनाए रखना है तो यह श्रावश्यक है कि 
इसके सम्मावित दोषों को कम क्रिया जाए। इस कर व्यवस्था के जो प्रमुख 
दोप वताए जाते हैं वे हैं---यह देश के आशिक विकास में रोड़ा ढ,लती है, 
न्याय अर क के विपरीत है, इसे इकट्ठा करने की विधि खर्चीली 
हे झोर इसमें भ्रष्टाचार के लिए मार्य खुला रहता है । इन दोषों को दूर करने 
के लिए विभिन्न उपाय किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए आवश्यक चीजों 
पर हल्की चुगी (0८प०) लगाई जाए और श्रारामदेह वस्तुओं पर मारी 
चुगो (0:80) लगाई जाए। एक कस्वे से दूसरे कस्वे में व्यापार परिवे्तंत 
के विरुद्ध सुरक्षात्मक कदम उठाने के लिए चुगी (0०7०) कर एवं टर्मीनल 
कर को इत्तना कम रखना चाहिए कि बह केवल उन सेवाओं के बरावर हो 
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१६ भारत म स्वातदीय उाऊ प्रगागत 


जा हि डिसान एवं घ्यापारी का सडका तथा बाजारा वी सुविधा टिर हाय 
का गई हैं । *म कर वे सस्याध मे पयवशणय उरत वाल बज वा भी परयश्वि 
भूवरा हुआ टाटा चाहिए | सामाय अनुमव क अनुमार एक श्र छा पयवेशग 
स्यवस्था के परिणामस्यकूप राजस्व वा अच् 0 मात्रा प्राप्त छाती है। एम 7 
के हरारप्रासिका जांच समिति क प्रतिकन से छाया गया।ह कि स्‍्टाफ्क 
अ्र धए ग्राप एा दुद्धियां का उच्ब्चय्वर त्या ये मग्या का समावति एव कई 
के गाठस्या द्वारा श्र धट पयदलरां काययाबिका भ्रध्रिश्ञारिया में बढ़ा हुई रज 
कया जादूत #रग्य । इससे ूर का घाटी * अ्रवमर कम *गि. अर त्स खोद 
मे होते बोठा झ्रामटता का सात्रा बढ़ जागी। इस सम्वत्य से बअतारय संग 
पाठिका बाल का जाच समिति ने मा दुद्ध सम्प्रव व्स्तत डिए थे । “सं प्रा र 
चुगा वर (0८/0) व सस्दय सम हा व त स्पठ रूप से व जा झकती है! 
अश्रम तो यह हि सती मात्रा इतनी कम ढांना चाहिए शिटनी हि टारडि 
प्रौर दूधर ब्रापसी के अवसरों का सम्मवत पूरा तरट समाबख्त व या वाह 
बयाकि चु गा कर (0-00) वीवयापसी का प्रक्षिया मे श्रतक ब्रहर के 
अप्टाचार पता रा जात हैं । वर जाँच घाप्राग ने की बिना व परा वाज शगा 
कर (0८00) का समयन किया जैसा हि पजाब में ब्यवहत दिया जा रहा 
$ ॥ श्र्वाट ते बताया कि चुगा कर (0८00] को वसूत करत या दलत्या 
में दुछ गुपार दिए जन चाहिए । प्रह्म पुगी वर (0ल/०) सामात 
चडत के आधार पर तिर्ारित ह्वाठा चाहिए मे कि प्रति वस्तु के टियोब से 
क्याति इस व्यवस्था में ”र श्रौर परचाश दातौंहा शादीट॥ दुशर 
सभी शाशण से रागय यरदार द्वारा एक झटप सूची बनते, दसी थे हिए जिवन 
कि छाटी माटी खाडा का भरतावस्या प्रस्शाद्ा ये बचा टठा चाहिए जठ वि 
समझती दघ आदि। तासर, चुगा कर (0/०)  संग्रर का तमग-सगय 
परयवेन्नण करत रहना चाहिए। चौथ रुछ झायाल्रवसूप प्रिश्थिद्रियां की 
छोड़ कर राज्य सरकार द्वारा खात की यम्टु्रां पर चुरी कर (0606 ) 
की बठझात दर मे वृद्धि दा करती चाटिए । पाचद टर्मीतिय बार का श्रीटरा 
भा चूंरी कर 22648 से टर्मीसत कर का झपलाता रखवे वाड के रथ 
समस्वय क बंद ५३५ वि महा हाना चाहिए 4 टोपकालात के यत्रम 5 
ख्य में बर आराग ने सुझ्ाया हि सी राज्या मे “वता एगे भूमिया पर #र५ 
डेगरपॉलिकाओं का प्रामटत का मुख्य खाद हाता चाटिए और चुरी 
(0८0०) एटॉ टर्मीटल जय ध्रव्रायरा करा वर रुम निर्भर रहता शाटिए ! 
टर्मोटल कर (उतक्राण३)-च री कर (0:00/) कै ध्रतिरिरू दूुररे 
प्रकार के ध्रप्नसदश कर टर्मीनल कर हा है 4 उशरप्रहय ही हारप लिश कर 
समिति ने यर रकाया डि हारे बस्टा मे चुगी कर (0लाठा) करता हर 
अख्ध् कर सरान चाटिए धौर बड़े हहरा मे टर्मीटस चगा करारा चर कर 
हो बलख देता चाहिये ॥ इस कर की सावस्दा का सकाणत कास्पूर मे बहु 
अध्छी प्रकार हुप्रा है और र्यन स्थाहर मे विी प्रशर वी रकाटट सती 
डाणा | इग प्रतगार के कर की विशयत्प्रा के झए में यदू बताया रया ६ यह 
ह्ा घदवातों वर सरदरा जाए ठवा उराडी दर चु रा कर # द्रपत हम 
हाट | दूबर, इसमें बाप्ी का द्ाववात नही हरा 4 हर कर का मुनि 
वड़ने क॒ धाथर पर डछिया जाएगा मरि वहतु & ध्रापार कर। चय बड़ 


बादोय सरकार की वित्तीय व्यवस्था ३१७ 


'लबे द्वारा संग्रहित किया जाएगा । पांचवे, यात्रियों के सामान इससे मुक्त 
गेगे । आयात किए गए सामान को जब बिता सील तोड़े हुए दुबारा बुक 
हराया जाएगा तो उस पर यह कर नहीं लगेगा । सड़क के रास्ते से श्रायातित 
पाल पर ठाल (70])) के रूप में कर लिया जाएगा जिसे रेल द्वारा लाए गए 
पामान की दर से निश्चित किया जाएगा। ब्रिटिंग शासनक ल में भारत सर- 
कार मे चू गी कर व्यवस्था की परीक्षा करवाई तथा यह पाया गया दि: विभिन्न 
प्रान्तों में उसे लगाने पर अलग-अलग मत प्रकट किए गए । सन्‌ १६३४ भे इस 
कर को सघीय विपय बनाया गया झीर चुगी कर को पुनः स्थापित कर 
दिया । अभ्रव सामान्य मत यह हो गया कि चु थी कर को यदि प्रत्यक्ष करों से 
न्यायपूर्ण सूप में मिला दिया ज.ए शोर सावधादो के साय लागू फ्रिया जाए 
तथा उचित रुप में सम्रहित किया जाए तो इस पर कोई ऐतरगज नही किया 
जाना चाहिए । जीवन के लिए झावश्यवा बरतुझआओं पर तथा उद्योगों के कच्चे 
माल आदि कुछ मूल बस्तुओं पर लगाए गए हल्के कर चुगी कर के श्रनेक 
दोपों को कम कर देते हैं ! ह्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जबशि नगरपःलिकाओं 
की प्रव॑व्यवस्था बहुत विगड गई थीं तो कुछ नगरपालिकाओं ने चुगी कर को 
बदल करके उसकी दर बढ़ादी और सम्मवतः अनेक नयस्पालिकाग्रों में यह 
आय का सर्वोच्च त्लोतं वतन गया । टर्मीनिल कर करी प्राय: वे आालोचनाए' नहीं 
की जाती जो कि प्राय: चुगी कर की की जती हैं। ऐसे स्थानों पर जहां कि 
व्यापार के बड़े केन्द्र है टर्मॉनल करों को निम्न दरों पर लिया जा सकता है 
तथा इसे केवल मुख्य वस्तुओं पर लागू किया जाएगा । इसमे वपसों से सबवं- 
घित कठिनाईयां भी हटा दी जाती है । जब छोटे नगरों के सन्दर्भ में देखा 
जाता है तो टर्मीनल कर भी उतने ही खराब होते हैं जितने कि चुगी कर होते 
हैं । केवल वापसी की व्यवस्था का अन्तर रहता है । 


टाल कर (प/])--अप्रत्यक्ष कर का एक तीसरा रूप टाल हैं जो 
कि टर्मनल कर का-अनुपूरक है किल्तु इसका श्रस्तित्य उसके अतिरिक्त भी 
रहता हैँ । यह बाजारों के उपयोग पर कर की एक पुरारी परम्परा का सूचक 
है। किस्तु इसे मद्रास को छोड़कर कहीं मी राजस्व का महत्वपूर्ण स्रीत नहीं 
भाना सया है। मद्रास में सन्‌ १६३० में नगरपालिका के कुल कर राजस्व का 
यह लगभग एक चौयाई भाग था । अन्य राज्यों मे इस कर का ५ णत भिन्न- 
भिन्न था; भारत सरकार ने १८८६ से ही इस बात पर जोर शिया है कि 
इस कर से प्राप्त होने वाले धन को सड़वो वी रचना एवं मरम्मत पर लगाया 
जाना चाहिये; किन्तु फिर भी इस कर के द्वारा संग्रहित धत की मात्रा में 
एवं सड़कों की बनावट पर खर्च किए जाने वाले घन की मात्रा में 
कभी +; प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं रहा । सड़कों पर टाल कर पशुप्रो एव उन 
वाहनों पर एक कर होता है जो कि वाहर से भ्रा रहे हैं श्रौर मगरपालिकाओं 
की सीमाओं में प्रवेश पा रहे है। यह टर्मीतल कर से भिन्न है। यह वाहनों के 
आधार पर मूल्यांकित किया जातो है न कि  अत्येक चीज के. भार के आधार 
पर । इस कर का सबसे मुख्य दोष थह है कि स्वतन्त्र तीन्रगति संचार के इच 
दिनों में टाल करो द्वारा मोर 'चलोने वालों को बहुत. परेशोनी उत्पन्न हो 
जाती है । भारतीय सड़क विकास समिति ने इसकी इसी आधार पर श्रालो- 
चना की तथा मद्रास सरकार ने इस समिति की स्रिफ रिशों को मानते हुए इस 


३१८ शांस्त में रघामीय लोक प्रशाराग 


प्रषार्य करों को १६३१ में ग़गाष्त बर दिया । अस्य राज्यों में भी छो 
भ्रागाती हे मिदाया जा सकता है वर्योकि यह राजरय व जोई बडा प्रोग गहीं 
है। यह व्यापार ने माँ की एक यापा है घोर ध्गग वे सभी घारे दिदित हैं 
को बिथुगीगरर्ग बताए गए है। यह हर बुद्ध दिव्या में बड़ा उप 
मोगी गिद्ध होता है। उदाहरण | लिए णतता जी ग्रादश्यप्ता बी (हिट री 
एवं पुत वो यादव गा प्रह्मम्त झाएंशर है. विस्तु गंगरपहियिद जो बतवाते सी 
सामरथ्य सदी रसता।,एसी रिर्याति में वह पुल वे भरत जाते ने डाद छत पर होते 
मर लगा सपर्ती है शाहि लिए हुए बर्जे मा इध तरह पे भुफाया जा भरे । 


» प्र पक्ष कर (0)॥6८॥ ॥ 08९४) --प्रत्यद्ष मर १६ प्रदार मे होते 
हैं। इगर्म पृत्वर एवं स्यति पर ्याए बर प्रमूश है । 


शृह कर [09% 7४8 ]-- गूद्ध भर प्राय गभी ४ राजएय वा 
मुल्य सात है। प्रट ब्रिदेग मे यह डुल राजरव का पाश प्रतिशय था है 
निियरता है ध्रौर ध्रगरीरा मे तो दस रधानीय ध्रासदसी का एकांत 
शाषा गाता जाता है। गारत मे जहाँ चुगी कर भरी. झगाया हा है व 
हाखा में यू बद सवापिक आय वा सोत है धौर जड़ी चुगी कर भी पावा 
शगा है यहाँ पर भी यद्द अर्य वो में रबगे प्रमुत है। यूह रब एप 
प्य साम यड़ भतायां लाया है यिद्गत्रा सुंस्योवय स्थायप्रण॥ हरीह से 
स्पि जाना है; पद गरीद जता ते गम थे लेगा है। इतता द्वो। पह भी 
वर थी यद श्पव/वा बस सोरधिय है । सात १६३४ है भारत राएवार धर 
जिपमे ९ प्रतुगार बैहीक ररतार बी शब्पत्तियाँ की स्वतीय कर है पत्र 
रथ गया था। यद रिपति प्राज भी धियात के प्रचु खेद २६४ है धठुगार 
बनाये रती गई है। पृलरर॥ भम्ब्प में "कु मुख्य प्रश यह रहती है हि 
इसका सृख्योकग हिंसा हर” जिया जाए। गृड कर झा सदा या भृगियां पर 
जगांवा जाता है थो हि सवस्याध्रिका धीमामा म॑ स्वित है । १९ का सूक्यवित 
अत ने भाविर हिरादे सूर्य क ध्राधार धर किया जाता है। सथाह में यूह 
अर उतर हहीं लिया जाती है जो हि उसका उपभोग बर रहा है बरतू उतरी 
लिया जाता है जो हि एगरा धवासी है । 


बई शारयों म॑ १६ की अर से अधिर दर सारपाधिशा हारा विर्धाट 
रित बर दी ये है, जैते पार रगापासिका ग्रधितियम है ध््विरतम ही 
भावित सूय का ३; प्रतित्त कर दिया ह। बर्बई में विमिश्र मगर 
परातिशाधी * शृर-जार की हर मात में छगी अआवॉर ने गूरन्करो बी बकषा 
अहुह कम है । प्रोडेशर क्र बकद ते तुम था है कि गृूह-वर के सृह्पॉकित का 
सपार भदत एवं भूमियाँ का वाविद्र मूल्य ते हार उठचा पुजीए सुस्य 
होता काहिए बरोंक एसके गदातुशार बा्दिफ सूझय थोरा बहुत अमर होता 
हक गड़ बे शजाहा है हिहाएशर इंटर! के श्यतात्म ड़ धरूरवावी को दिया जाता 
है! दूरी आए पृजौरहा सृच्दारत धरविष्ठ विवयत होता हैं रषा उगपे 
अव शिलत विभारों का ह४४हो४ कह रफता है । धदत में भर एवं धाजा है 
सूरव के विभिन्न राततां को विकदय कछता डिसी एक बूद्धियाव स्वाति का कार्ष 
सही है बरतू तृद विलेपड़ का कापे है ॥ 


झूरप को अजादिय करने गोके बात शाप रच मढ़ी है बफि 


स्थानोग सरकार पंत वित्तीय व्यवस्था प्र्श्््‌ 


इसने ही जटित है जितनी कि बलेमान प्रर्वव्यवस्था । एक अच्छे मुस्योंशनकर्सा 
को धर्वशास्त्र का एवं झोमत की प्रवृत्तियों का प्रस्छा शान होगा चाहिए । 
किसी भी चीज या मुल्य एक ऐसा गुण नहीं है शिसे कि दजन था झागपर 
की तरह पूर्णतः निर्धारित किया जा सके । बह कुछ सोमा सके दृष्टिकोंद 
का भी विधय रहता है । जिस समस किसी भवन का मूल्य निर्धारण करना 
हो उस समय व्यक्ति को केवल झपने मत से प्रभावित न होकर औरों के मत 
का भी पर्याध ध्यान रसना चाहिए गुहनार का मृस्याकन इस प्रदगर झोना 
घहिए कि सम्पत्ति का स्वामी स्वानीय निकाम को इसना कर दे खिनना कि 
बह स्थानीय निकाय द्वारा प्रशन की गई सेवांग्रों का उपभोग फर रहा है । 
एक भवन का किराया केवल उसझे पू जीगय सुल्य का ही ग्ोतक नहीं है शिन्‍्नु 
वह सामाजिक रुप से निमित्त मूल्यों का भी प्द्शक है । केचल पूजीगत मूल्य 
के प्राधार पर क्रिया गया मल्याकन गई बानों का ध्यान राना भूल सकता 
है; जैसे चस्ती का महत्व, उसकी बाजार ने वटता, रेखवे स्टेशन से निग- 
टता, बिजली की लाईन की सुविधा, प्रादि-भादि । कर जांस प्रायोग ने तो 
यह भी कहा है दिः सम्पत्ति के पूंजीगत मूल्य उसके किशाग्रेगत मुल्यों की 
तुलना में श्रधिफ अनिश्चित होते हैं। श्रायोग के मतानुवार वास्तविक था 
बुद्धिपूर्ण किराये के झाधार पर कर सगाना सम्पत्ति की वास्तविक या 
पम्मावित आय पर कर लगाना है औौर इस दुष्ठि से यहू कदारोपण का उससे 
झ्धिक न्यायपूर्ण तरीका है जो कि पूंजीगत पृल्य पर आधारित रहता है।? 


सम्पत्ति के स्वामी को भी सामाजिक दृष्टि से निर्मित इन मूल्यों के 
परिणामस्वरूप लाभ होता है और यही कारण है कि यह इस कर की भ्रदायगी 
फरता है । सदि उसका घर साली रहता है तथा बह स्थानीय नियायों से 
किसी प्रकार का लाभ या सुविधा प्राप्त नहीं करता तो उस काल के सिए 
उससे कर नहीं लिया जायेगा । सरकारी भवन, फीसढ़ी, अस्पताल श्रादि का 
केवल पू जीगत मूल्य ही होता है । वे सामाजिक मल्यों की रचना का साधन 
तो होते हैं किन्तु उनसे स्वयं लाम नहीं उठा पाते । यही कारण है कि उन 
पर सम्पत्ति कर का निर्धारण करते समय पूजीगत मूल्य को ही माधार बनाया 
जाता है । गृह-कर मकान के स्वामी से हो इस कारण लिया जाता है क्योंकि 
स्थानीय निकाय द्वारा प्रवन्धित सफाई झादि सेवाओं का सर्वाधिक लोभ उसी 
को प्राप्त होता है। वास्तविक व्यवहार में यह होता है कि गृह स्वामी किराये 


की मात्र बढ़ा देता है श्लौर इस प्रकार गृह-कर किरायेदार द्वारा ही चुकाया 
जाता है । 


गृूहकर के मूल्यांकन के विरुद्ध अपील करने की भी व्यवस्था की गई 
है । बम्बई निगम में अस्युक्त द्वारा मूल्यांकव किया जाता है । उसके विरुद्ध 
की जाने वाली श्रपी्ें एक छोटे न्यायालय में जाती हैं। पश्चिमी बंगाल में 
सरकारी सूची में स्वीकृत मूल्यांकनकर्त्ता हारा मूल्यांकन किया जाता है 
तथा उसके विरुद्ध अपील नगरपालिका के समापति के सम्मुख की जाती है । 
उत्तर प्रदेश में मूल्यांकन नगरपालिका करती है किन्तु श्रपील जिलाधीश के 
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सम्मुस्त की जाती हैं । गिहार, उद्यीसा तथा आसाम में मूल्यावल नयरपरालिका 
द्वारा तिया जाता हैं जद्ति भ्रपील उपसमितरि द्वारा सुनी जाती हैं । 

व्यक्तियों पर कर (पड णा शट४००७3)--प्रत्यक्ष करों या एक 
अम्प प्रकार वह है जिसई द्वारा ब्यक्तिपों पर कर सब दिपे जाते हैं। ब्य- 
ससाय पर वर ठथा हैसियत पर कर भाई करों गो इसो थणी मे गिता 
जाता है। ये कर स्थानीय लोगों की घ्ाथिझ स्थिति पर निर्भर बरते हैं भौए 
इसलिए इन महत्व समी राज्यो में एक जँसा नहीं है। बिहार भाई कुछ 
राज्या को छोडपर अन्य समी राज्यो में व्यावक्षायिक कर सगाये जाते हैं। 
'हैमियपत कर' केवल मध्य प्रदेश तथ। उदीसा में हो लगाये जाते हैं। बगाल, 
उत्तर प्रदेश उड़ीसा एवं विहार माई राज्यों में व्यक्तियों पर कर सगाये 
जाते है । बम्वई राज्य को मगरपालिवायें इस प्रकार बा कोई वर नहीं 
सगाती । 

(3) ब्यवताय पर कर--थ्यवसाय पर वर ब्रिटिश सरकार द्वारा 
१८६७-१८८६ के मध्य लगाया गया था । यह कर विभिप्र प्रकार के लाई 
ससो के भाषोल लगाया गया जो फ़ि बाद मे एक तरह से भायकर शत गया। 
उरा समय जिस प्रकार इसे लगाया गया, यह मारत के सामान्य राजस्व का 
एरग मांग बन गया किस्तु प्रसल मे इसबा प्रयोग स्थानीय निकायौ द्वारा ही 
किया जाता रहा है। संविधान के भनुच्छेद २७६ में बहा गया है हि इस 
भ्राधार पर किसी भी कर को गलत नही बताया जा सकता कि इसका सदध 
आय से है । एस प्रकार से विसी भी व्यक्ति पर जो भ्रधिक से भ्रधिक कर 
लगाया जा सवता है उग्चकी मात्रा २४०/- प्रति वर्ष तक हो सकती है। 
व्यवसाय पर क्र मद्रास, भागध, केरल एवं पश्चिमी बगाल भादि राज्यों में 
नगरपालिका के राजस्द का प्रधान खोत माना जाता है। यह कर भ्रत्येक उस 
व्यक्ति पर लगाया जाता है जो नगरपालिका दोत्र में कोई कार्य, व्यापार 
अथवा कलांकारी करता है । मद्रास मे जिन लोगो पर व्यवसाय कर लगाये 
जा सऊते हैं उनको दस श्रेणियों मे वाठा गया है । प्रत्येक श्रेणी पर लगाया 
जाने वाला अधिक से भ्रधिक कर राज्य सरकार द्वारा निश्चित कर दिया 
जाता है । १२ का मूल्यांकन भाय की मात्रा के भाघार पर किया जाता है । 
खेरूज मे सामान बेचने वाले दूकातदारो, गृहस्वामियों आदि पर लगाये जाने 
वाले कर का मूल्याकन इस आधार पर किया जाता है कि वे भपने ध्यापारिक 
स्थान का किराया कया देते हूँ । 

उत्तर प्रदेश मे इस शीर्षक के प्राधीव दो प्रतार के कर लगाये जाते 
हैं । प्रथम, उन व्यापारों पर कर जो कि नगरपालिका क्षेत्र मे सचालित किये 
जा रहे हैं तथा नगरपालिका सेवाओ से लाम प्राप्त कर रहे हैं या उन पर 
विशेष भार डाल रहै हैं। दुतरे, उन व्यापारों एवं व्यवसायों पर कर, इसमें वे 
रोजगार भी शामिल हैं जो कि वेतत या फीत के भाधार पर प्राय प्र'प्त करते 
हैं। प्रथम तो सेवाओं से सम्बन्धित कर है और यह विशेष रूप से उत्तर प्रदेश 
मे ही लगाया जाता है जबकि दुसरे प्रकार का कर सामान्य व्यवस्तायों पर 
कर है झोर इसमे भनन्‍्य राज्यो मे मी लगाया जाता है। विशेष कर प्राय: इन 
व्यापारो पर लगाया जाता है-चीती, तम्बारू, आलू, ईटें भादि | कमी-कमी 
इसे खाद्यान्न एवं कपड़ा विक्र ठाओं पर मी लगा दिया जाता है | इस ठश्वद्ार 


स्थानीय सरकार की वित्तीय व्यवस्था ३२१ 
की न्‍्यायोचितता के बारे में कई बार प्रश्न किया जाता है | सामान्य कर 
१०० रुपये प्रति मास की आाब बालों से आरम्म होता है तथा ज्यो-ज्यों आय 
की मात्रा बढ़ती जाती है, इस कर की मात्रा मी बढ़ती जाती है। उत्तर प्रदेश 
के आदर्श नियमों (००९ एरपां८5) ने सुक्काया है कि इस कर की दृष्टि से 
कर दाताओं को दो समूहों में रुख देना चाहिए। प्रथम में उन क्रदाताओं 
को लिया जाथे जिनकी आय ७५/- प्रति भाह से कम है और दूसरी में उनको 
जिनकी मासिक श्राय इससे अधिक है । उत्तर प्रदेश में विशेषीकृत कर अधिक 
लोकप्रिय है | व्यवसाय पर कर बड़े नगरों में लगाये नहीं जा सकते तथा 
प्रय: समी छोटी नगरपालिक्ाओं में इनको समाप्त कर दिया गया है । यह 
इसलिए किया गया क्योंकि नगरपालिका बोर्ड जिन व्यवश्षायों पर आासार्च 

से कर लगा सकती है वे ही इन वोर्डो में शक्तिशाली प्रतिनिधित्व पांते हैं । 
अतः यह स्वाभाविक है कि वे इस भार से सुक्ति पाने के लिए या दा अप्रत्यक्ष 
करों पर जोर दें या सम्पत्ति श्रववा परिस्थितियों पर कर लगाने की व्यवस्था 
करे | वम्बई में यह कर केवल कुछ ही नगरपालिकाओं में लगाया गया दे । 
वम्बई सरकार का मत हैँ कि इस कर के संग्रह में इतना अधिक खर्चा हो 
जाता है कि यह कर श्राय का एक अच्छा स्रोत नहीं बन सकता । 

(४) परिस्थितियां, सम्पत्ति, एवं हैसियत पर कर (प्र४७ ०ा (हलफ 
प्राईकाए०5, 27009 जाएं प्॒भ्नंल्रब् प85)--व्यक्ति पर छगाये गए 
कर का मूल्थांकन उसकी परिस्थिति, सम्पत्ति एवं हैसियत के आधार पर 
लगाया जाता हैँ । इस कर का जन्म सम्मवतः चौकीदारी कर से हुआ है 
जिसके अनुसार करदाता से उतना ही अ्रधिक कर लिया जाता था जितर्न 
कि उसकी सम्पत्ति एवं परिस्थितियों की रक्षा करनी होती थी। २ 
कर गृह कर के पूरक होते हैं। केवल घर को देख कर ही व्यक्ति पर कः 
किया पर्याप्त एवं उचित नहीं है क्योंकि एक व्यक्ति का घर प्राय: उसके 
स्थिति का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता | घर को देख कर यह पता नह 
लगाया जा सकता कि व्यक्ति की झ्राय के ज्लोत कैसे तथा कितने हैं । अनेब 
अच्छी स्थिति वाले लोग अपने पूर्वजों के घर में रहते हैं जिसकी कि 
मरम्पत मी नहीं करवाते । इसी प्रकार व्यापारियों के रहन-सहन का स्तंर म॑ 


बडा घीरे-घीरे ही उठता है । कई लखपति झासामी अपने पुर्वजों के छोटे 
छोटे कमरों वाले घर में हो 


जीवन व्यतीत कर देते हैं जहां कि उनके पित्रों ' 
घन एकत्रित क्रिया था। पल 


परिस्थितियों पर कर, सम्पत्ति पर कर तथा हैसियत पर कर या 7 
गृह कर का विकल्प हो सकता है श्रथवा उसका सहगामी भी वन सकता है 
यह कर, गृह कर की अपेक्षा अधिक लोचशील होता है । नियमासुस्तार कर 4 
कण से कम मात्रा निश्चित कर दी जाती है जौर जो वर्ग इसकी पी अंदायः 
नहीं कर पाता उसे इस कर से मुक्ति प्रदान कर दी ज़ाती हैं। कर का मूल्य 
कून करते समय कई बातों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे-करुदाता 
परिस्थितियां, सामाजिक स्थिति, परिवार का आकार, नगरपालिका सीमाः 
में सम्पत्ति का प्रसार तथा नगरपालिका सेवाझ्नों से इनेके द्वारा प्राप्त वि 
जाने वाले लाम की मात्रा । उत्तर प्रदेश नगरपालिका की कर समित्ति 
बताया कि यह ज्ञात करना बड़ा कठिन है कि एक व्यक्ति की वास्तविक अर 


र्३ भारत मे स्थानीय सोक प्रदान 


पा है। किन्चु फिर भो छोटे स्थानो पर यह पता लगाना प्रषिक कठित नटों 
ठा कि तुननात्मक दृष्टि से लोगों की स्थिति न्‍या है। इस प्रकार, इस 
पी के क्रो के लिए यह जरूरी है कि मूल्याकुत करने दाने तथा मूल्यादित 
ने वाले के बोच घनिष्ट सम्दन्ध बना रहे ॥ कर लगाने के लिए मृत्याकन- 
त्ता का निकट का ज्ञान कई दार विरुघ का भो विषय बनता है । भ्राप' यह 
हा थाठा है कि मृत्याकत का भाकार बनिश्चित होता है, मह विषयगत की 
पेज्षा वस्तुगत ऋषिक है मध्य प्रदश मे हैप्तिदत कर को एक विज्ेष ढ से 
गाया जाता है। पढने कुल मात्रा को निश्चित कर दिया जाता है जिसको 
कु करके रूप में इकट्ठा किया जाता है, निवासियों को परिस्यितियों के झनु« 
गर वर्गों मे विमाजित क<९ दिया जाता है झौर प्रत्पेक दररे व्यक्तियों की बुछ 
क्ाईया बना दी णातो हैं । सर्वोच्च दर्ग दालो को सबसे झधिक कर देना 
ता है । इस प्रकार लिए जाने वाले कर को शुल मात्रा इफाईयो को कुल 
क्या का बाट दी जाती है भोर इस तरह एक इकाई की दर ज्ञात हो 
ती है ॥ 

ब्यक्तियों पर लगाये गये कर स्‍प्सल में स्थानोय भामरनी के कर हैं। 
सीलिए कई दार यह सुम्धया जाता है कि झाय का मूल्याकन करने का 
पं भायकर विमाग को सौंप दिया जाय रिन्तु इससे बनकर प्रशासरोय 
ठिनाइया पैश हो जाती हैं। भायकर विभाग एक सधोय विमाग है भर 
।रत सरकार यह किसी की नहीं बताना चाहतो कि झिसी सस्या से उसे 
ल्‍नमा झाप कर मिल रहा है। यहा तक ऊफि वह राज्य सरकार को मो इसे 
हीं बचाती जो कवि इस कर में मागोदार है। इसलिए वर्तमान प्रवस्ध में से 
हि शिकायतों को दूर करने के लिए कर की चोरी के अवसगे को कम 
रना है या भन्पायप्रूरा मूल्याकुन को रोकना है तो मूल्याशन करने वे 
मिकरण को सुधारना होगा भौर उसे स्वतस्त्र सत्ता बताना होगा । 

(४४) झन्य कर--यदि किसो शहर की विशेष परिस्थितियों हैं तो 
हां भारत सरकार की स्वीकृति से तीर्थ स्थान कर लगाया जा सह्ता है। 
प प्रकार का कर बम्दई, भध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश मे सयाया गया है | 
पके भतिरिक्त नगरपालिकाएं कुत्तो पर कर लगाती हैं तपा मवेशियों बी 
बती के प्रजोकरण का कर थभ्राप्त करती हैं। मे कर आमदनी की ह्टिसे 
ही सगाये जाते वरन्‌ इनका उद्देश्य पातत कुत्तो तथा भवेशियों की धोरी 
रोक लगाना है । 

सेदा सम्बन्धो कर (52८८ प्र४६९३) --सामान्य रूप से सम्पत्ति 
ए लगाये गय कर के साथ ही कुछ सेवा कर मी लगाये जाते हैं जिनशा 
स्याकन सम्पत्ति कर की भांति ही भचल सम्पत्ति के वाधपित्र किराये के 
धार पर क्या झाठा है। इनको सेवा कर इसलिए कहते है क्योझि ये 
ने विशेष सेवाओं छे लिए प्राप्त किये जाते हैं जो कि नगरेपासिरा द्वारा 
पने निदासियों को प्रदान की जाती है। इस प्रकार के करो में प्रमुख 
सनेखनीम है--पानी पर कर जो कि एइ'हर के निवात्ियों को जल प्रदान 
रने बे लिए सयाया जाता है, दूसरे, अकाश पर कर, जो हि गलियों एव 
जजनिक स्कों पर प्रकाश कय प्रदत्ध करने के लिए लिश जाता है| 
लियों पर क₹ जो कि साईजनिक मालौ एड नाले बनाने एवं नियमित हप 
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के सिद्धान्त पर अनुदान देना चाहिए। यह सिद्धान्त केवल बम्बई में ही माना 
जाता है। बिहार में ये सरकारी अनुदान नगरपालिका द्वारा दिए गए योग- 
दान के झ्ाधार पर दिया जाता है । इस व्यवस्था में स्थानीय निकाय अनुदान 
की मात्रा को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होगे किन्तु यह व्यवस्था गरीब तगर- 
पालिकाओं को गरीब ही छोड़ देगी तथा इस आधार पर आवश्यक नगर- 
पालिका शिक्षा का कार्यक्रम सफल नहीं-हो सकेगा; क्योंकि स्थानीय निकाय 
अपने निजी स्रोतों से इतन। एकत्रित नहीं कर पायेगा कि वह सरकार को 
योगदान के रूप में दे सके । शिक्षा सम्बन्धी अनुदान का एक तीसरा भ्राघार 
जी कि सर्वाधिक लोकप्रिय है, श्रानुपातिक अनुदान की प्रणाली है। इसके 
अनुसार अनुदान की मात्रा को प्राथमिक शिक्षा पंर किए गए कुल व्यय के 
अनुपात के रूप में मिर्धारित कर दिया जाता है | यह्‌ व्यवस्था अधिकतर 
अनिवाये शिक्षा अधिनियम के अधीन अपनाई गई है। इसका एक सामान्य 
प्रावधान यह है कि राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले व्यय का एक 
मिश्चित भाग दिया जायेगा । इस व्यवस्था की भी अ्रपनी कमजोरियां हैं, 
क्योंकि जो अ्रविक विकसित एवं उन्नतिशील नगरपालिकायें होती हैं उनको 
गरीब तगरपालिकाओं की अपेक्षा आवश्यक प्राथमिक शिक्षा पर श्रधिक व्यय 
करना होता है । अभ्रतः इस व्यवस्था की प्रशासकीय सफलता एवं सुविधा 
के कारण लोकप्रियता श्रधिक है किन्तु फिर नी इसमें मूल रूप से परिवर्तन 
किया जाना जरूरी है। अनुदान का' एक चौथ! श्राधार विशेष उहँ एय अनुदान 
($9०ण॑ं(८ 7प77०४७ 88०) होता है जिसमें सरकार विशेष विकास के 
लिए कार्यक्रमों या विशेष सेवाओं के हेतु अनुदान देती'है । अनुदान का एक 
पांचवां सिद्धान्त घाटे की व्यवस्था को पूरा करना भी है। वम्बई में इस 
व्यवस्था को गर-अधिकृत नगरपालिकाडं के सम्बन्ध में अपनाया गया है । 
यह सिद्धान्त उन नगश्पालिकाओं के लिए बहुत भ्रच्छा है जिनके आर्थिक स्रोत 
बहुत कम' हैं । किन्तु इस व्यवस्था ' मे केन्द्रीयकरण अधिक हो-जाता है आर 
सारा सरदद्दे राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाता है । 


. मेडीकल राहत एवं जन स्वास्थ्य के लिए श्रनुदात--जव सरकार इस 
उद्देश्य के लिए अनुदान देती है तो वह अनेक वातों से प्रभावित होती है। 
मद्रास में सरकार मेडीकल मवन पर खर्च किए गए धन का आधा धन दे देती 
है तथा १६२८ से पहले खोली गयी संस्थाओं के मेडीकल अधिकारियों का 
५०% वेतन' एवं परिषद्‌ द्वारा नियुक्त स्वास्थ्य स्टाफ के वेतन का एक भाग 
ही द्वारा श्रनुदान के रूप में दिया जाता है । सरकार जन-प्रसारण, 
नालियों की व्यवस्था, वाल कल्याण, महामारी नियन्त्रण आंदि के लिए भी 
योगदान करती. है। वम्बई में नगरपालिका द्वारा जो सफाई निरीक्षक नियुन्द 
किये जाते है उनके खर्चे का एक तिहाई तथा स्वास्थ्य अधिकारियों के खर्चे 
का श्राघा सरकार द्वांरा' दिया जाता है । पश्चिमी बगाल में सरकार द्वारा 
तग्रपालिकाओं को स्वास्थ्य अधिकारियों का आघा वेवन, साले-नालियों की 
योजना में हुये ख़्चें का दो तिहाई माग, वालकल्थांण केर्द्रों के स्थापन एवं 
सुधार में हुप खर्चे को एक निश्चित पू जी, स्कून स्वास्थ्य के लिये एक-छोटा 
अनुदान आदि दिया जीता है ।-उत्तर प्रदेश में इसके लिये क्रोई ज्यवस्थापूर्ण 
भीति नहीं है ।'वहां की नगरपालिकायें “ महामारी विरोधी कार्यों, भालियों 
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भौर एवं विशेष सेवा में सगे हुए स्टाफ बी गारयहुगतता हि को सुधारने के 
लिए, नए बार्यों को चलाने मे हेतु नए तरीवे अ्रपनाते मे लिए शपा बरायेमार 
को परामातत्राशों दो कम करने के सिए सरकार द्वाए भनुददान दिया जाता 
है। सभी रघानोय निकाय जो प्रपनी रावाओं व। प्रशामन फ्रते 
राष्ट्रीप हष्टिकोण से निर्देशित होकर बताता पढ़ता है। प्रनुदान मे रुप में 
बेद्वरीय शरफार बे हाथी मे ही शक्ति रहती है जिसगरे द्वारा वहूं स्पर्मीय 
निकायों दी जियाधों को बेल्द्रीय बार्यत्रम के धनुसार शगस्वित बर सती 
है । सरगारी भझः 5824 देने मय दो बातों वग ध्यात रसना चाहिए--प्रषम तो 
यह है दि व नीति एवं प्रशासन से सम्बन्धित प्पने परिवाधप्तित सद्पों को 
प्राप्त बर से और दूसरे यह हि वे स्थानीय निकायों मे श प्रपने कोएों गा 
विदास बरसे मे भएचिवैंदा न करें। भारत मं गगरपािक को तीन 
उदृश्यों बे' सिए सरशारी पनुदात प्राप्त होते हैं. ये हैं शिक्षा बे' लिए, मेदी- 
बल राहत एवं जन-स्वास्थ्य ने लिए, तथा साम स्य उद्देश्यों मे! लिए। इनमें 
से शुछ पनुद्यान बावूनन होते हैं भौर भय प्र-कानूतत । कानूनत अनुदानों वी 
सम्बंधित भधिनियम में विश्वित सिद्धारतों के भव ।₹ लिया जाता है जग्ति 
कानून न प्रनुदान के बारे में कोई ध्यवस्थित मीति विशृसित नहीं का 
है। प्रधिवांश राज्यों में शिक्ष के लिए दिपा जाने थाला धनुद्ात प्रधिक 
होता है किन्तु मद्रास इसका भपवाद है जहाँ कि जन-स्वास्थ्य बे उद्देश्य 
से दिए गये भनुशन भी समान महत्व के होते हैं। उत्तर भ्रदेश में भनुदान 
प्रधिकतर सश्यों, जपत प्रसारण एवं नाली कार्यक्रमों के लिए दिए गाते हैं। 
इन विमिप्न प्रवार शे भनुदानों के सम्बन्ध में कुछ जानकारी भाप्त वर लेगा 
उपयोगी रहेगा । 
शिक्षा साम्वश्डी प्रनुवात--भारत के विभिन्न राज्यों मे प्रायमित्र रिया 

पर सरकार द्वारा मगरपालिकामों की पर्या त भनुदान दिया जाता है। मद्रास 
में सन्‌ १९४७-४८ म॑ं सरकार ने शिक्षा के उद्दे श्य गे! लिए स्थानीय निकायों 
को १४३ लाल रुपए का भनुदान दिया। इसमे से बेवत ६० लाश रुपए ही 
कानूनन थे । वम्बई से इस समय सरवार उस खर्चे का ५०१८ नगरपालि-- 
काभो को देती है जो कि वे भ्रपिश्त रूप से प्राथमिक शिक्षा पर सर्च परती 
हैं। प्रतधिषत नगरपालिका्ों फी भी सरकार समस्त कमियों को पूरा कर 
देती है थदि वे भगरपालिकर्ये भूदू-कर की एक निश्वित रवम भ्रदा कर दें । 
परिचिमी बंगाल में सरदार द्वारा शिक्षा बै लिए दिया जाने बाला ६४३४ 
मानूनन नहीं है ॥ बहां सरकार नगरपालिका के कुल खच पा२०५ ही देती है। 
प्रजाव के प्राथमिक शिक्षा भ्रधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो कि 
प्राथमिव शिक्षा को धन देने के लिए भयवा इस उद्देश्य वें लिए सरवारी 
सहायता को विनियमित करने का कार्य करता हो । भ्रासाम॒ हैदराबाद क्षेत्र, 
मेंगूर तथा राजस्थान भादि राज्यों में प्रयमिक शिक्षा के लिए सरकार पूरी 
तरह से उत्तरदायी है भतः स्थानीय निकायों को इन राज्यो में सरबार द्वारा 
अनुदान दिए जाने वा प्रश्न ही नहीं उठता । 

न्‍ शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी धनुदाव की मात्रा वो कई प्राधारों पर 
छतथ किया जाता है । भगरपालिकाशों की भामदनी वे स्रोत भिन्न-मिन्न प्रकार 
के होते हैं भ्रत* प्राइतिक म्याय के अनुसार राज्य सरकार को सामान्यीकरण 
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व में है कि लिया गया कर्जा खुले बाजार पा जा सकता है या सर- 
'री विभाग में से ही । यदि सरकार यह निर्णंय करे कि परिषद्‌ खुले बाजार 
कर्जा ले सकती है तो प्राय: यह देखा जाता है कि कर्जे का समय तीस वर्प 
अधिक न होगा, कर्जे की मात्रा तीस लाख से श्रधिक न होगी, व्याज की 
( अनुचित रूप से उच्च न होगी तथा व्याज एवं मूलधन को चुकाने के लिए 
एप्त प्रावधात होगा । यदि पच्चीस लाख से अधिक कर्जा लेना हो तो केन्द्र 
रकार से स्वीकृति लेना जरूरी होता है। विभिन्न राज्यों में ब्याज की दर 
लग २ है। केन्द्रीय सरक,र एवं मद्रास राज्य के नयमानुसा< ब्याज की दर 
ही होगी जिस पर कि समझौता किया गथा है। बम्पई, पंजाब और 
ध्यप्रदेश में यह नियम बना दिया गया है कि ब्याज की दर उतनी होगी 
जतनी कि राज्य सरकार द्वारा तय की जाए। उत्तर प्रदेश में व्याज की दर 
(ढ़े चार प्रतिशत से कम न होगी और विहार तथा उडीसा में यह चार 
[तिशत से कम न होगी । राज्य सरक्रार को यह देखने की शक्ति है कि कर्ज 
परा लिया गया घन उसी कार्य में लगाया गया है जिसके लिए वह लिया गया 
श्रा तथा किएतें नियमित रूप से दी जा रही है आदि । 
भारत की नगरपालिकाम्रों क्रा अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट हो 
जाता है कि अधिकांश नगरपालिकाए' कर्जदार नहीं है। इसका श्रर्थ यह 
इुआ कि उनका पू जीगत खचे सामान्य रूप से चालू राजस्व में से किया जाता 
हैं । मद्रास में १९२० तक पू'जी एवं सामान्य व्यय के बीव कोई अन्तर नहीं 
किया गया था और उसी वर्ष वित्तीय सम्बन्धो की ममित्रि ने यह सुकाया कि 
इन दोनों प्रकार के खर्चो के बीच स्पष्ट श्रन्तर किया जाना चाहिए श्रौर सभी 
पूजी-गत कार्थों पर किया गया खर्च, कर्ज द्वारा पूरा किया जाना चाहिए । 
साधारण खर्चो को पूरा करने के बाद जो श्रतिरिक्त राजस्व बचता है उसे 
पूजीगत कार्यों एवं छोटी मात्रा वाले पू जीत खर्चों में लगा देवा चाहिए । 
कर्जे को सरकार से लिया जाय श्रथवा खुले बाजार से लिया जाय, 
इस सम्बन्ध में सभी राज्यों हारा अलग २ नीतियां अपनाई जा रही हैं। 
मद्रास सरकार की नीति यह है कि वह स्थानीय सत्ताओं को खुले बाजार में 
से घन लेने की अनुमति नहीं देती, जबकि वम्बई में कुछ समय तक नीति यह 
रही कि खुले बाजार में से कर्ज लेने को प्रोत्साहित किया जाता था। सामा- 
न्‍्यतः व्यवहार यह है कि कर्ज राज्य सरकारों द्वारा दिये जाते हैं॥ इस 
सम्बन्ध में कठिनाई यह है कि स्वयं क्रेन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के पास भी 
इत्तना धन नहीं होता कि वे कर्जा दे सकें । प् * 


पंचायती राज संस्थाश्रों फी वित्त थ व्यवस्था गम 
[76 ख्ाशालंत्ा 'शैव्राइ्रठ्शाश। ए एड्राटावएशि-रेत्रा] पाष्यॉपंणाड] , 


पंचायती राज संस्थान को आत्मनिर्मरता प्रदान करने की दृष्ठि से 
उनकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया है । राज्य सरकार 
की शोर से इन संस्थाओं को जो विभिन्न कार्य सौपे गए हैं उतकी सम्पन्नंता' 
के लिए यह जरूरी है कि उनकी वित्तीय व्यवस्था भी उन कार्यों का भार 
सहन करने योग्य हों । प्चायती राज संस्थाओं ने विकसित होकर सामुदायिक 
विकास खण्डों के कार्यों को भी अपने हाथ में ले लिया है। विकास विभाग 


53 मारत मे क्पानाय सात प्रशासन 


एवं जवदय वार्यों सथा सफाई से सस्न्धित पस्य कार्यों के लिये प्रनुदान 
प्राप्त करती हैं। पंजाब में संग रपातरिता स्व सच्प अधिरारियों का भ्राधा वन 
सरपार द्वारा दिया जाता है। यदि स्पानीय निरायों के पास महाम्ारी 
विरोपक कार्यों के लिये पर्याष्ठ धन ने हो तो सरप्ार ढाय धनुदात दिया 
जा सता है। विद्वार में नग टयालितायें विशेष उद्देश्यों के लिये बाई धुन ५! 
प्राप्त नहीं करती बल्कि भ्रनुझन का निर्षारिण करते समय प्रत्येश नगरपालिका 
की प्रावरयला को तथा उसके प्रगासन की गायजुशवया वो देखा जात है । 

सामास्य उद्देश्यों के जिए प्रनुशान -शिक्ष। के धोत्र में, सेडीएत राहत 
एवं जन स्वास्थ्य के क्षेत्र मे दिये जात वाले भतुदानों के प्रतिरिक्त स्थानीय 
रात्तामों को तसवार द्वारा साथास्य उद्देश्यों के निए भी भनुशन दिया जाता 
है । इल झनुदातों वा कोई विश्व त्िद॑न्त नहीं होता । 

४,  मपरपातिक्ता द्वारा लिए जाने वाले के (१॥४८93) 9005 
0#त्रह१) --लोए वित्त ग। यहू एक प्रारम्मिक तियम मात। जाता है कि गैर 
आगरदनो वासी मदों पर था सर्चा विया जाय प्रथवा ऐसे थिषयों पर सर्पा 
हिया जाय जिनरो कि घत या गेत्रा के रूप में भागदती वर्षों बाद होगी शो 
जहां तफ़ राम्मव हो सफ्ते ऐसे खर्चे को कर्जा लेकर निवाहनों चाहियेश 
चाडू राजहक में री । जिन्‍्तु चालू सर्वे के लिये कर्ग वा उतयोग ने दिया जाये 
और म.यी साउ॒तियों पर सर का भार ने बढ़ जाय इसके लिये स्पानीय 
नितयों की कर्जा सेने की शक्ति पर हिशी प्रकार को तियरत्रण रता जाता 
बहुत जहदी है। विटिशाासीत सातत से यह तियन्‍जण स्थानीय शक्त। कर्जा 
प्धितियम १६७१-७६ तथा १६१४, जाता धा। मंगरपालि#रयें 
क्ेक्ल उसी यार के लिये वर्जा ले पट... / ५ उनके होत्र की सीमाओं 


स्थानीय सरकार की विचीय व्यवस्था ३२७ 


हाथ में है कि लिया गया कर्जा खुले वाजार 988 जा सकता है या सर- 
कारी विभाग में से ही । यदि सरकार यह निर्णय करे कि परिषद्‌ खुले बाजार 
से कर्जा ले सकती है तो प्राय: यह देखा जाता है कि कर्जे का समय तीस वर्प 
से अधिक न होगा, कर्जें की मात्रा तीस लाख से अधिक न होगी, व्याज की 
दर अनुचित रूप से उच्च न होगी तथा व्याज एवं मूलधन को चुकाने के लिए 
पर्याप्त प्रावधान होगा । यदि पच्चीस लाख से श्रधिक कर्जा लेना हो तो केन्द्र 
सरकार से स्वीकृति लेना जरूरी होता है। विभिन्न राज्यों में व्याज की दर 
अलग २ है। केन्द्रीय सरक,र एवं मद्रास राज्य के नयमानुसा< ज्याज की दर 
वही होगी जिस पर कि समझौता किया गया है। वम्बई, पंजाब और 
मध्यप्रदेश में यह नियम बना दिया गया हैं कि व्याज की दर उतनी होगी 
जितनी कि राज्य सरकार द्वारा तय की जाए। उत्तर प्रदेश में व्याज की दर 
साढ़े चार प्रतिशत से कम न होगी और विहार तथा उड़ीसा में यह चार 
प्रतिशत से कम न होगी । राज्य सरकार को यह देखने की शक्ति है कि कर्ज 
द्वारा लिया गया घन उसी कार्य में लगाया गया है जिसके लिए वह लिया गया 
था तथा किए्तें नियमित रूप से दी जा रही है श्रादि । 


भारत की नगरपालिकाओं का अध्ययन करने के बाद यह॒स्पष्ठ हो 
जाता है कि श्रधिकांश तगरपालिकाएं कर्जदार नहीं है॥ इसका श्रर्थ यह 
हुआ कि उनका पूजीगत खचे सामान्य रूप से चालू राजस्त्र में से किया जाता 
है । मद्रास में १९२० तक पू'जी एवं सामान्य व्यश्र के बीत कोई श्रन्तर नहीं 
किया गया था श्रौर उसी वर्ष वित्तीय सम्बन्ध! की समिति ने यह सुकाया कि 
इन दोनों प्रकार के खर्चो के बीच स्पष्ट श्रन्तर किया जाना चाहिए श्रौर सभी 
पृ'जी-गत कार्थों पर किया गया खर्च, कर्ज द्वारा पूरा किया जाना चाहिए । 
साधारण खर्चो को पूरा करने के बाद जो अतिरिक्त राजस्व बचता है उसे 
पूजीगत कार्यो एवं छोटी मात्रा वाले पू जीत खर्चो में लगा देता चाहिए । 


कर्जे को सरकार से लिया जाय अ्रथवा खुले बाजार से लिया जाय, 
इस सम्बन्ध में सभी राज्यों द्वारा अलग २ नीतियां अपनाई जा रही हैं। 
मद्रास सरकार की नीति यह है कि वह स्थानीय भत्ताओं को खुले वाजार में 
से धन लेने की अनुमति नहीं देती, जबकि वम्बई में कुछ समय तक नीति यह 
रही कि खुले बाजार में से कर्ज लेने को प्रोत्साहित किया जाता था। सामा- 
न्यूतः व्यवहार यह है कि कर्जे राज्य सरकारों द्वारा दिये जाते हैं। इस 
सम्बन्ध में कठिनाई यह है कि स्वयं केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के पास भी 
इतना घन नहीं होता कि वे कर्जा दे सकें । ह॒ 


पंचायती राज संस्थाशत्रों की वित्त,य व्यवस्था 
[706 फाकशालंग शिक्राइर8_वशाशा। ० एडायाइएशरप-पिकंं जिषशपह्ं०ा5] , 


पंचायती राज संस्थान को आत्मनिर्मरता प्रदान करने की दृष्टि से 
उनकी अथंव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया है। राज्य सरकारः 
की झोर से इन संस्थाओं को जो विभिन्न कार्ये सोपे गए हैं उनकी सम्पन्नेता' 
के लिए यह जछूरी है कि उनकी वित्तीय व्यवस्था भी उन कार्यो का भार 
सहन करने योग्य हों । पचायती राज संस्थाओं ने विकसित होकर सामुदायिक 
विकास खण्डों के कार्यों को भी अपने हाथ में ले लिया है। विकास विभाग 


7 ॥] 


३२८ भारत में स्पथातीय तो प्रशांगत 


द्वारा सघालित विए जाते व पे लाय-पंभायती राज सत्याओं गो हुत्ता।रित 
बर दिए गए हैं। बिसी भी स्थानीय संस्था बी रापसना ने तिएं इसे विधीम 
सोतों की मजबूती को शामास्य रुप रे स्पीकार तिया गया है। शावित प्री 
समिति वे शब्दों में बोई भी सस्था प्रमाषशील एयं उपयोगी गिद् गदीं हों 
सकती यदि यह भपा कार्यों को संघानित गरो जे लिए पर्यावा वित्ीण तपन 
नहीं रखती ।? इन सस्वाभों के वित्तीय राधरों वा पेबल एप सीमित भांग 
ही सरवार द्वारा प्रदाता शिया जात है। शत यह जरूरी हा. जाता है णि ये 
रारधाए स्वय थे' साधों मा विदास बरें तारि प्रत्मतिरमेर बने शर्कों। धततो 
ने बैवस ह्थातीय सरवार में स्वायत्तता था विधार पायेगा परगू ये हर्पाए 
भी उस रामय भपते झाषओो प्रिय शक्तिशाली प्रगुगव बरेंगी जप हहँ 
स्वेष्ा का प्रधिक प्रधिगार मिल णाएगा। राज्य एव मद्ध ने यापा गीत 
ते ६ इसलिए ये स्थानीय एरवार थी रास्षाप्रों यो प्रतिव हुच्च गहीं 
पाते । 

पघायती राज एंस्थामों वी आय ने सोगों मे बारे मे शगय गगय पर 
अतग भरतग विचार प्रवट विए गए हैं। सरएार हारा भी ह्मानीय वित्तीय 
मामलों की जाय मे लिए तया उस सस्जर्ध हैं सुझाव देते मे लिए. गई गम 
तियों थी रपना की गई है जितही गिफारिणा ५ भाधार पर स्थानीय रपपार्मों 
की यतमान वित्त एव बर प्रणाली वो निश्यित दिया गया। राग १९५ हैँ 
स्थानीय विस जांच समिति नियुत' की गई। इसने प्रतिवेट! मे रपतीय 
रास्थाओं बे लिए प्रारक्षित रखे जाते बे विशिन्न विययां पर छुमाव दिया 
गया । इनमें मुक्य हैं रेस समुद्र या यायु से ले जाएं जाने वाणी यतुएं था 
यात्रियों पर सीमा बर भूमि एप भवनों पर कद स्विञ पर पर, रथातीय 
क्षेत्र में उपमाग, प्रयोध या विक्रप बे लिए वस्तुओं वे प्रवेश पर जर विश्त 
के' उपगोग या पित्रय पर बर, विश एस पर वर, सही पु में जाएं 
याली वल्लुप्ों एवं यात्रियों १९ बर परशुभों तथा यौताप्रों पएं पर; पथ॑॥र/ 
व्यापार आजीविया तथा नौपरी पर गर प्रति स्यक्ति बर, प्रामोद प्रमोए 
गी वस्तुप्तों तथा गनोर॑जन पर बर । इस रापिति गे बताया वि ग्रृद् १९/ 
आबादी भूति पर झौर चर बर तथा शामारय स्वच्छता एंंं श्वारध 
रास्बभी उव वर आवि हो प्रनिवार्य धोवित कर देगा बाहि[ । दाग शत्रियिं 
में बाद दर जांच भ्रायोग ! ९५४३-५४ ते प्रारक्षित रे जाते वात वर्रोंओ 
थारे में भ्पने विधार अप हिए प्रौर बताया कि भूमि एवं मवतों पर 7९ 
शढवों पर थलने थाल बारतों पर कर, पणुरों एवं सौकाप्रों पर पर, श्यापाए: 
प्राजीविका और मौयरियों पर ₹र विज्ञापनों पर मर, रंपर्मण पर गए 
सम्पत्ति के दृस्ता-तरण पर-कर भाग बह, प्रादि को रखावीम शरपार वी 
प्राय का साधन बगाया णाएं। इससे प्रतिरित' प्रायोग ते यहं भी ग्रुभावां 
हि राश्य शरबार विसी भी उपयुत वर सापन कौ स्पागीय रंध्याग है लिए 
प्रदान कर शकक्‍ती है। बर से श्राप्त हो) वासी भाय वे पविरित भतेर 
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की बिक्री “जैसे, सड़क के त्तिकट के वृक्ष, तलाई या भीलों में पैदा होने 
वाली चीजें श्रथवा बाजारों मे दुकानों का किराया आदि स्थानीय संस्थाओं 
की आय के श्रच्छे साधन हो सकते हैं । पंचायतों हारा आटे की खक्‍झी चला 
कर, खाद का वितरण करके तथा कृषि श्रौजारों को किराए पर देंकर भी 
अपनी आय में वृद्धि की जा संकती है। इसे आयोग के बांद बलवन्तराय 
मेहता समित्ति १६५८ ते भी पचायती राज सस्याग्रों की वित्तीय व्यवस्था के 
सम्बन्ध में अपनी सिफारिश प्रस्तुत की । इस समिति के मतानुमार पंचायती 
राज के तीनों अवयवों की आय के भिन्न-मिन्न स्नोत होने चाहिए। ग्राम 
पचायतों की श्राय के साधन मुख्य रूप से ये बताएं गएं--म्रम्पत्ति अथवा गृह 
कर, वाजार एवं सवारी कर, चुगी, शोच अधवा मल वहन कर पानी एवं 
रोशनी कर, कांजी हाऊत्त की श्राय, पंचायत समिति द्वारा अनुदान, पशु-- 
विक्रय आदि के पंजीयन पर शुल्क, भूमिकर को वसूली पर कमीशन और 
पंचायत समिति को मिलने वाले भूराजस्व का निर्वारित भाग ।पच्रायत समिति 
क्री आय समिति द्वारा जो सुझ्य साधन बताए गए हैं वे है--विकास खण्ट 
में एकत्रित भूराजस्व का निश्च्रित प्रतिशत, भूराजस्व पर उप कर वृत्तियों 
पर उप कर, अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण पर विशेष कर, पथ कर एवं पढ्ढा 
की शुद्ध आय, ग्रात्री कर, मनोरजन कर, प्राथमिक्‌ शिक्षा शुल्क, मेले एवं हांट 
से श्राय, मोटरगाडी कर का एक भाग, जनता द्वारा दिया गया स्वेच्छापूर्ण 
क्र शदान, सरकार द्वारा श्रनुदान, सम्पत्ति से किराया एवं लागू। राज्य सरकार 
जब पंचायत समिति को प्रनुदान देगी तो वह प्रतिवरन्ध सहित भी दे सकती है 
ओऔर बिना प्रतिवन्ध के मी । ऐसा करते समय वह विकास सण्ड के पिछड़्ेपन 
का प्रा-पूरा ध्यान रखेगी । केसर अथवा राज्य सरकार हारा जो विकास- 
खण्डो को घन राशि दी जाएगी उमका वितरण पंचायत समितियां करेंगी । 
जिला परिषद की आय के मुख्य साधनों मे मेहता समिति ने यह बताया कि 
सामान्यत: सरझार द्वारा प्राप्त राशि एव पचायत समितियों अथवा जनता से 
प्राप्त दान या अनुदान इसके क्षेत्र में आयेंगे। जिला परिपदें मुख्य रूप से 
प्रशासनिक इकाईयाँ होती हैँ श्रतः उनको सीमित साधन प्रदाव किए गए है । 


राजस्थान में पंचायती राज सस्थाओं की झ्ाय के स्लोत मेहता समिति 
की सिफारिशों से बहुत कुछ प्रभावित हुए । यहां जिला परिषद को' आय के 
बहुत कम साधन संपि गए हैं क्योकि उनके पास कोई कार्यपालिका संबंधी 
उत्तरदायित्व नही होता। राजस्थान पचायत समिति एवं जिला परिषद 
अधिनियम के श्रनुसार जिला परिपद की आ्राय के स्रोत्त होंगे, राज्य सरकार से 
भ्राप्त घन जिसके अन्तर्गत सरकोर जिला परिपद को कार्यालय के स्थापन और 
अमुख के यात्रा भत्ता आदि को प्रदून करेंगी। जिलां परिपद को पंच यते 
समिति या सामान्य जनता द्वारा स्वेच्छापृर्वक दिया गया अनुदान या दान, प्राप्त 


होगा । भ्रधिकांश जिला परिपदों द्वारा अधिनियम के इस प्रांचधानःको व्यव> 
हार में साकार नहीं किया गयां. है । केवल कुछ"ही जिला परिषदों ने' पंचायत 
समितियों से योगदान प्राप्त किया है । हक - 

अधिनियम के श्रनुसार पंचायत समितियों को जो-,आय के स्रोत सौपे 
गए हैं उनमें मुझ्य हैँ---करों एवं फीस से आग्त होने वाली. आज़, सम्पत्ति की 


३३० गारत में स्पागीय लोक प्रगाता 


बि'शे से प्राप्त होते वापती भाप, हद के ठैके से प्राप्त आय, जाता रे प्राण 
दान एयं योगदान, विमिश्न विवास विभागों दारा हस्तांतरित उत्तरशवितों 
बा निर्याह बरते बे लिए एररएाज अदा मे पिक्ा लिकननीज इन हर संचान 
गत राधिति क्षेत्र बी जात : $ न] 8 
ड्पति राज्य दादा दिएज * ४5 5 ७0 लीक 
गरजे भादि ऐमे बी शर््तियां सौंपी गई हैं तिग्तु पिसी भी पंपापत पतितिंमे 
इस शत्ति दा प्रयोग महीं जिया । पतुर्ष पंचवर्धोय योजात में राम्य शरबार 
से भार परोह एपये वा एवं स्वत गोप (:७ 7076) रणा है जिंगएा 
प्रयोग राज्य ररभार मे पिदेगग वे भजुसार प्राय हभितियों ब्राए विया 
जाएगा । भरवुशा मी मुख्य घर्ते यह रती गई निजुल ते का सांठ प्रतिश 
४ त_ 5 2 हू 5 हे कि न | दि जा कओ ्ओ 
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गा के फेयल एफ था दो स्थागास्तरित कार्यों को लेगी शो पषाय॥ 
एपिति वारा दिया णाते वाता योगदात साठ प्रतिशत ने हथात पर पर्ाहएतर 
प्रतिशत होगा । इसका भुरुप सादेशय गए कागेषगों भो शेर ने लिए पंभागत 
समिति वो प्रोरताहिए गरना तथा पचायतों मे ॥िए आप ने हु तापन वि" 
छित बरमा था। शा १६६१-६२ भे इस पान का १२.९० ताश रुपया 
प्रधायत रामितियों को भौंप दिया गयां। इस मोजतां मे शाठ प्रतिशत था 
पष्णहुत्तर प्रतिशत मोगदाग ही णो शर्त रणी गई थी बह भत्यात पठिंग धिय 
हुई । पंभायत समितियों वो इस स्थाताशारित योजवाओं ने' ' प्रसयषत जौ पर 
शौपा गया उर्ाते' घारे में हक कै! त धरम रवेध्तापूर्ण भतिषार दिए गए। 
प्ायत रामितियों भो शामुदायित्र वितरारा योगगा पे संरंध में ठुछ सगे भणपूर्ण 
अधितार हैं पिश्तु थे भी भरधाप सीमित हैं । दुगरे शब्दों में पंधायत शतितियों 
को केषत उसी धन ने स्मंध में स्वेष्छापूर्ण शरियां हैं जिये पहं अपने शापनों 
द्वारा एगय॑ एपणिंत गरती है। शाविकप्ती शपितितां विभार था वि रपये 
गीं से पंचायत ग्रपिति थी श्राय यधपि बढ़ रही है विग्तु यह पर्यापा 
गहीं है । 

पंचायतों वी भाय वे सोत प्हय हप है ये हैं--२० पैसे प्री श्यत्ति 
के हिताब हे रिये जाने पाला सरवारी भगुदाग भो वि अधिन हे अपिन भाए 
सौ सपये तब' हो हवा है। दूसरे, गरों से प्राप्ता आय तीसरे, गवेशी तालाओं 
है प्राप्त भ्राय, भौपे, प्रशाशवीय भागतों म॑ तिए गए पण्ड, पांचवें, पी एई 
रोेबाओं गी पोण, एड़े, चारागाह भूमि गे प्राप्त भाष, सातवें, भूमि वे धशपायी 
पपयोग की फीस, प्राठवें, पंवापतों को मिएते हुए ताशायों ते सिया गया भाई 
शुर्क, सर्ये, भणियों थे टैसे मे प्राप्त धाम, पगद़ें धामादी भूमि सी बिश्री रो 
झ्राप । प्ररयेत पंचायत नो १४ दशीषा जीत दी गई है जिशकां विजाश एवं 
जपमोग पंचायत जिरा धरहू भादें, वर शकती है। जुधे” पंभायतें इस 
शागास्य भूमि रे अच्छी प्रामइनी कर लेती है। जित पंचायत मा गरपंच भौर 
पंचों गेंगे प्रसणी प्रतिशत गः चुताव गवेधस्गधि सै होता ला पंचाशरों तो कुल 
जगपंस्या थे पच्चीरा पैते प्रति प्योत्ति ने दिसाब हे प्रतिरिण' ध्रगुदात रास्य 
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सरकार द्वारा दिया जाएगा। राजस्थान में श्रनेक पंचायतें इससे लाभान्वित हो 
| ३ 

पंचायती राज संस्वायें प्रपने कार्य संचालन के लिये जो घन प्राप्त 

करती है वह जिन स्रोतों से प्राता है वे हैं--कर, फीस तथा जुर्माना, गैर कर 

वाला राजस्व, दान, भंशदान, सहायता अनुदान एवं कर्ज आदि) इन सभी 

वित्तीय ज्ीतों के बे में कुछ मधिक व्यापक रूप से अ्रध्ययत्त करना उपयोगी 

रहेगा । दि; 

(4) करों से प्राप्त भाय (प्रा९ पाएगा पिणा ४5९४) --पंचा- 
यत समितियों एवं पंचायतों को कर लगाने की शक्ति सौंपी गई है ताकि वे 
ग्रपने विभिन्न उत्तरदायित्वों को सम्पन्न करने के लिए यथोचित्त घन प्राप्त कर 
सकें । जिला परिषदों को कर लगाने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। पंचायत्त 
समित्ति तथा पंचायत के हाथों में जितने भी कर.-दिए गए हैं उतमें से कोई भी 
अनिवार्य नही हैं | वे सभी स्वेच्छा पर श्राधारित हैं। पंचायत द्वारा जो कर 
लगाये जा सकते हैं उनमें ग्रहकर प्रमुख है । इसके अतिरिक्त पशुझों एवं सामान 
पर कर क्ृषि कार्य के लिए प्रयुक्त बाहनों के अतिरिक्त बाहनों पर कर, तोर्थ 
स्थान पर कर, पीने के पानी के प्रसारण का प्रबन्ध. व्यापारिक फसल पर कर 
तथा अन्य कर जिनको सरकार की स्वीकृति से केवल व्यवस्थापिका ही लगा 
सकती है । पंचायत यदि सामान्य उपयोगित, की कोई चीज अपने क्षेत्र में बब- 
वाना चाहे तो गांव के समी वयरकों पर विशेष बर लगा सकती है ।॥ 

पंचादत समिति को जिन विषयों पर कर लगाने का श्रधिकार प्राप्त 
है वे है--व्यवसाय, व्यापार कार्य तथा उद्योगों पर कर, प्राथमिक शिक्षी का 
कर, मेलों पर कर इत्यादि | “ ड़ 

पचायतों एज पंचायत समितियों द्वारा लगाये जाने वाले कर क्योंकि 

झनिवाये नही होते अत: ये संस्थायें बहुधा करों को लगाने में प्रागा-पीछा 
देखती रहती हैं कर लगाने में इन सस्थाश्रों की उदासीनता का कारण संभवत: 
यहू है कि इनके सदस्य मतदाताओं के भ्रत्यन्त मिकटस्थ होते है । इनके अ्रधि- 
कारियों को यह डर रहता है कि कही मतदाता नाराज न हो जाये | कर थे 
लगाने के एक श्रन्य कारण यह हो सवता है कि वे लगाये-गये करों के श्रनु- 
सार शायद विकास कार्य न कर पाये और इसलिए जनता हारा उनका विरोध 
किया जाये । करारोपण सदेव ही एक अप्रसन्नताषूर्ण कारये होता है और जनता 
इसके प्रति कभी ही समर्थनपूर्ण रणैया नही अपनाती । फिर भी यदि लोगों को 
यह पता चल जाये तथा विश्वास हो जाये कि दिये गये करों का कुछ लाभ 
उनको भी अवश्य ही मिल जायेगा तो उनके प्रति किया जाते वाला विरोध 
कम हो ज+येगा । पंचायत समिति एर्ज पंचायतों को कर लगाने में जो #च्फ 
रहती है उसे दूर करने के लिए सादिकआअली समिति ने यह सिफारिश की कि 
कुछ करों को ग्रतिवार्य बना देना चाहिये तथा कर लगाने वालो सत्ता को दूर 
रहना चाहिये । इस व्यवस्था के ” परिणामस्वरूप इन संस्थाओं की झाय - 

जायेगी तथा वे कर लगाने के मंकट से मी बच जायेंगी। यह सभी क्षेत्रों + 

एकरूपता की स्थापना करेगी | एकरूपता के अमाव सें लगाये गये किसी मं 


कर का पंचायत या पंचायत समिति के क्षेत्र की जनता हारा यह कह का 
&5........... £:........ जता फिल उनका आप बाज सिउसी चती ह््वोकत मे उक्जी पजफोे +>+ ड « 
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यहाँ पंबायत गध्याप्रों ढरा संगाये जाते वात विमिप्रबदॉ का हु 
विलार से प्रध्ययन दिया जाता छायोगी रहगा। ये पुष्य गह विश 
प्रवार हैं 

(६, पृह ₹र (0946 732)--यटू वर वी हुये मद्यत, इगडे पथ 
जी ध्रूमि प्रचदा मताह इतने है लिए भूमि दर खगाया जाता है | गृढ़ कर %ा 
औ दवा झर्पा में दफा जा सकता है विमई बीच पूल्कंडत की दृष्टि से जुछ भेद 
है | प्रवग झूप है गामाय कर, दूगरा है प्रदान की गईं न्‍वाब्माँ वर १८/ 
साभा ये धृंदूवर मो पैबायतों की. आय गा एव सम्य खोत माता आता है। 
इस दंगारा समय कई आगोंको ध्यातर्म रक्षा नाया है, ददाहरण $ 6 
सस्यरि बी लागत एम उगड़ा वाश्यविक मू य॑ सगा दुस मदन वा बाहिधिक 
या यस्मापिय डिराया । णै| देहाती क्षेत्र में शाग प्रौप, लय ने ही पर मैं 
बात है तथा वड़ां हिशयहारों की समरदां हा महीं रहती। धारकों प्ृर्य 
क्रॉतना मी कोई सारण जाय॑ नहीं है. बवोहि गाता से मी संसद जो राय शत 
क्या रयों लीवनस्टर बढ़ता जा रहा है हो रपों घर्रा म॑ जीजस की सूविपरयें भी 
बढती शा रहीहै। धर | धस्ाबा प्रस्य मवता भी दिराये का दुष्टिरशी 
प्राता जा खबता है । हुडानों, सौदा्ों सादि डा प्रयोग हिरावेदारा दवाशिती 
किया जाता है । विल्‍्तु विराय॑ जी जर्ययिक मात्रा जातवां मी एड |मस्सा 
है भौर इश सम्यध में भी पर्याप्ठ भाखा गिया था खा है! 


भय मवर्तों परनर वाया भयेशों दृष्ठ मृत बादों हे शेड 
वा भद्दा जाता है । यह जैयाया आता है हि वीससी इमारतों वर कर विषरिश 
मरते समय गर डी दर में रियायद वी जाती शाहिए $ दूस॑ट, ३ री 5 
शोषगील हों धर्याव्‌ ज्यों ही मदठ़ का मृट्य गढ़ छाय तय-ती क्षयव करी 
मात्रा भी बढ़ा दी जाये । धीसरे, कर ज दर का मूख्य मई प्रठ्रपाल में रथ 
जाता भाधिए। कई सोग इस कषनो बी स्थायाजिटत। गे बारे में यदेट सर्वे 
हैं। उनका संत है कि प्रधम बात को सात ढ़ा ध्र्य द्वागा घती_ सोगों करकर 
कुम लगाता, बिन पर [#ि प्रषिद्ध कर लगाता चाहिए था । दूगरे मत के सस्वरप 
में यह पड्ठा भादा है. कि इगये जे ब्यति बुरी शरद प्रमाविद हविजा्ड 
केवल मात विराये को ही अपनी जीविडा १४ सापत सात|र क्नत है 

सामास्मतः कुछ मंतरतों दर वायदी-राज-अस्याप्रों द्वारा हर तीं 
सगाये जाते । दख प्रदार प्रमंताक्षा, संशय, वृस्वदालय पादटाशा, शत शाला; 
वाचतालय एवं धर्मार्य उपयोग मैं झाय जात बाते मबत याट़ि का वर से हत्या 
प्रदात क6 दी जाती है । करमुझः भदतों के कियी भी मे ग रू किशया धडिद 
महीं विया जाता चाहिए । इगऱे शविशिकित पायल या पचावत सवित क्षेत्र 
में श्ियित राम्य सरकाए अपडा केंद्रीय सरकार के विमी भवन धर भी %र सी 
लगया छावगा । हत अबर्ती के बारे मे नीति यह प्रधातवी औागी है वि 
जिठता कर सुष्ठ डिया गया है, छता कर शस्मदित सरकार द्वारा धमुवन के 
हय में प्रदाद कर दिया आता चाहिए । कर सुक्त गवर्तीं से भी मेवा तस्मशी 
कर झवरव लिया आयेगा 7 ध 

लगाया गमा गृह-%र अपत में विराबदार द्वाध ही श्द्ात किया हवा 
है बरपोडि ज्योट्री यड़ कर सगता है रपॉटी डिराये की ४८२ भी अदा आापी 


स्थानीय सरकार की वित्तीय व्यवस्था ३३३ 


है । जिस भवन में किरायेदार ही. नहीं होता वहां इसे चुकाने का द्वायित्व गृह- 
स्वामी पर ही आता है | गृहकर निश्चित करने से पूर्व पहले क्षेत्र के मबनों 
की एक सूची तैयार की जाती है । इस सूची में मकान का पूरा विवरण रहता 
है भ्र्थात्‌ उसका आकार, कमरे, रूप, बनोंवेट की “स्थिति, श्रांका गया मूल्य, 
कर के हूप में लगाई जाने वाली रकम आदि-शझादि ! इस सूची को सूचना- 
पट्ट पर लगाने एवं प्रचारित करने के पन्द्रह दिन के भीतर-भीतर जो भी 
ऐसराज हो वे सत्ता के पास आजाने चाहिए । किये गये ऐत्तराजों, पर विचार 
किया जाता है और यदि आवश्यक समभा जाये तो, सूची-सुधार ;मी किया जा 
सकता है । कर की वसूली इस सूची में दिये गये विवरण के आधार पर की 
जानी चाहिए । स्थानीय वित्त जांच समिति, १६५१ के प्रतिवेदन में यह कहा 
गया था कि सम्पत्ति का मूल्यांकन एक अत्यन्त ही जटिल,प्रश्त है जिस पर 
आसानी से निर्णय नहीं किया.जा . सकता । इस कार्य को क़रने-के लिए एक 
अलग से ही विशेषज्ञों का निकाय होना चाहिए । आंके गये मूल्य पर प्रभावित 
व्यक्ति को जापत्ति करने का भ्रधिकार दिया जाना चाहिए । यूदि आवश्यर्क 
समभा जाये तो इस प्रकार के विंवादों को सुलझाने के लिए एक न्यायालय भी 
स्थापित .कर. दिया जाये । पर्याप्त 'अम्यास एवं प्रशिक्षण के बाद ही पंचायत 
अधिकारियों को मूल्योंकत का कार्य दिया जाना चाहिए। . - 
गृह कर का एक अन्य प्रृधार प्रदान की गई सेवायें होता है | सेवा- 
शुल्क के अन्तर्गत पंचायत एवं पंचायत समितियों द्वारा क्षेत्रीय निदात्तियों पर 
उन सेवाओं के बदले में कर लगाया जायेगा जिनका प्रबन्ध करने में इन 
संस्थाप्रों को समय, शक्ति एवं घन का व्यय करना पड़ता है ॥, एक सम्पत्ति का 
मूल्य जितना श्रधिक होता है उत्तेना ही श्रधिक उस पर सेवा-शुल्क लगाया 
जाता “है'। इसका कारण यह है कि मधिक मूल्य वाले भर्वन द्वारा 
इन सेवाओं का उपयोग अभ्रधिक किया जायेगा और इसलिए उनको अधिक कर 
देना चाहिंएं। इस प्रकार को सेत्राओं में जल प्रदाय, रोशनी, मल-वहन, जल- 
निकास, सड़कों की रचता एवं देखभाल आदि मुझ्य हैं। सेवा-शुल्क इन 
संस्थाओं के राजस्व का कोई प्रमुख साधन नहीं है । इसेका प्रमुस लक्ष्य तो 
यह होता है कि इस दृष्टि से इन संस्थाओं को अःत्मनिमेर बना दिया जाये त्थों 
ये जो भी खर्चा इन सेवाओं के प्रबन्ध मे उठाती हैं वह कर के रूप में इनको 
प्राप्त हो जाये | यदि ये कर न लगाये जायें तो पचायत्ती-राज-सस्थाओं को 
कंजें के आधार पर सब कार्य कंरने होंगे और एक ,स्थिति ऐसी श्रायेगी 
जद कि'कर्ज के मार से उसकी, अर्थव्यंवस्था की कमर टूट जायेंगी । 
गृह कर के सम्बंध में. यह. कहा जाता है कि इस, प्रकार के करों की 
बदायगी करदाता श्रासानी से कर देता है क्योंकि यह कर ऐसे व्यक्ति पर 


लगाया जांता है जिसकी कुछ सामर्थ्य है तथा जो कर की मद को देने में अधिक 
कठिनाई का अनुमव न करे । 


गृह कर के सम्बंध में विचार करते हुए सादिक अली समिति ने अपना 
मत प्रकट किया है। समिति का कहना है कि-शृह कर का स्थानीर्य महत्त्व होता 
है भ्रत: यह, पंचायतों द्वारा - लगाया, जाना"“चौहिए । सादिक झली समिति, 


झ३४ शारत में रवायीय लीड अंधाता 


अस्यस्त प्रमावपुर्ण थे हिश्यु ध्रानिक्र तिवधिवरी विशिन्ता एवं रचा हैं 
मापदण्ड में परेड के घ्ाघार प उसका शुमाद शायतीय े चा। भादित' अपी 
समिति ब जूता था हि. गृह कर प्रृजीगत भ्रम (290॥0॥ ४व०८) ने 
भ्रापार पर तिथा जाना चाहिए । पूर्व र जी भ्रधिक सी अधिक एवं कम तह पे 
दर निर्धारित पर देसी भादिए । लब एक पंचायत द्वाएा धृह पर प्ररहगगर 
दिया जाये ही इगो। दिसी पी मुक्त गे रखा शव करवोर्ति दरगती बच गे ॥गे 
दर दतमी बे है कि प्रतोक गुदृरतामी दै गाता है। 

३ हवि-भूति पर १९ (4658 छत शढ्धएणाएओं 4॥4)--यह हैए 
अप्रेती शातत बाल में भी प्रभतित था जढकि इसपी जैछीय एव प्रारधीय 
शरवारों ने विए राज्यों में दूत किया जाता था । आज यह गिबत राय हे 
सपानीय गैर दाधों वे दी प्रदान विया जाती है। भूनराजर्य का एह विग्षि 
कषापर बायश समितियां हर्व पायी को प्रदान किया जाता है; दस धर्ष मे थे 
प्राय: छवकर भी कह दिया जाता है। शर्मीदारी प्रषाती राप्राटि ने बाई 
शूगि वा रवागी हवक होता है प्रौर इसलिए इस छपार जा भार उती बी 
था परी होता है। धूलाजर्स की वयूथी का वार्य रभायतों जो संता है 
रर्मधर में भी जजी-व मी प्रश दिया जाता है शबा जड़ा शाता है हि इनगी 
मंदी हुई बार्वकुशलता के /दर्म मी यदि यह उत्तामिश भी हरी धौत शिया 
जावे तो गलत बात हीं होती । ध्सोगी इस वरतिवार्भों को थी जैगीगग दा 
हता पढ़ उतरी प्राय में बुद्धि जी है जिद उपयोगी रहेगा। गाप ही १० 
दाता प्री री भी हमसे है विधा ही. हधिती । इगो स्यवाधां जे धरे शथी 2 
हैं। परदि मप्र गे जरा भी दीक सर दी पई था वर्णित सर्वत्र ही शत 

३ शध्यति है हत्तांवरण पर १३ (उे5 ०० तआओशिताआ॥00 ४ 
शत -प्रवद सशाति का जब हणतिर्य विया जवां थी शग 7 
लगाया गया मुद्रंकित शुरव' शाघारव शज्य सरकार जी प्रदग किया जाता 
है। इप शुरर क धाध ही ठ4 अधिकार भी बगूत जिया जाता है हो दि पररार 
मती राज शं्या्भा बी अमर री वा खोत है। जब संह्यतति है हलविएत गै।ह४ 
पजीकदण ध्रधितारी बारा दश्यावै्जी का पेजीक रण ढिया जाया रि गौ यू राहत 
शुटक पंगृल करत समय अधिकारजी मी ब्रा सर तेगा है। पद राशि 
बवाविफ रूप में स्थानीय विकार्या की डुछ् कमी शत का ध्रतिशवे बाद है भाई 
गाँत दी जाती है! 

क ४ बुती (0लाण) >-चूतीकर पंदायत जि राजद वो है सहटव 
पूर्ण ते है। यठी बारण है हि. समय लगय पट विभिन्न #५/४॥ व भुगी: 
हर बाली या में जीड़ दिया ब्राताहै, शाप ही इसक्रीवरी मे (ही 
वृद्धि ढ़ी शद्रहि है। थुतीहश के संध्रह हुई प्रडत्थ हैं रहते थाने दीप तपा 
कटिताइयो है काराप दवर्म अहुध अतिपर्िततायें अरती जाती हैं राधा भटील 
चार दाता है। चुगीकर मैं थयिणी का प्राववात रहता है। इस जे? वाल 
की स्यदस्था को यदि गसाध्त कर दिया जाये था विवि में डछ शुषार ही 
सदता है । किल्यु हिया करने में पूर्व डूद अर्थ जदस भी पढ़ाने #ै॥ गे 
गीसा मैं चुनते ही प्रयोग, उप्मीय या विक्रय खावी बत्गुओी डी भाप है यृपत" 
कर दिया जाए शाकि पते गर्ग की खीरी वर कर है. दिया भाये भर गाए 
शर्ग को कर गुट इट दिया जाए । इस प्रहार अधिदाद डी शाहरता ही रेदीं 
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होगी | फिर भी ऐसी वस्तुओं के बारे में व्यावहारिक कठिनाई उत्पत्त हो 
सकती है जो कि कुछ समय वाद वापस भेज दिये जाते हैं । इस कठिनाई से 
छठकारा पाने के लिए यह व्यवस्था की-जाती है कि यदि वस्तुएं एक निर्धा- 
रिल समय में न हटाई गई तो उनको प्रयोग, उपभोग या विक्रय के लिए ही 
समझा जायेग। और उन पर कर लिया जायेगा। चुगीकर -एवं सीमाकर 
दोनों हो बहुत पहले से आलोचना के विषय रहे हैं। 'इनकी- आलोचना हे का 
मुख्य झ्राघार प्रशासनिक सम्बन्धी कठिताइयां हैं। जिन आवश्यक वस्तुओं पर 
यह कर लगाया जाता है उनके वाजार-भाव अधिक हो जाते हैं जौर उन 
वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। सरकार के सामने मूल्य-वृद्धि की एक नई 
समस्या उठ खड़ी होती है । | 


चुगी कर को पंचायत के लिए अनिवार्य माना गया" है । पंचायत की 
सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, पंचायत द्वारा उत रास्तों की घोषणा कर दी 
जाती है जिनमें होकर चुगी योग्य माल या मवेशी सीमा में प्रदेश कर सकें । 
इसके अतिरिक्त पंचायतें आवश्यकतानुसार चुगी चौकियां स्थापित करती हैं 
जिनके द्वारा कर वसूल किया जाता है । चुगी का मुगतान चौकी पर अयवा 
इस प्रयोजनार्थ निश्चित किये हुए अन्य स्थान पर. होगा अन्यथा पंचायत 
कार्यालय में होगा। सामान्यतः जो व्यक्ति करनही देता या न देनेकी उकसाता है 
या धोका देने का प्रथत्त करता है उस्तको प्रर्थ-दण्ड देने की व्यवस्था है जिसकी 
मात्रा चुंगी से कई गुनी होती है । कई वस्तुओं को चु गीकर से मुक्त भी रखा 
जाता है; उदाहरण के लिए गोबर, ईंघन, घ/स, चारा तथा कटी हुईं 
भाड़ियों का सिर पर बोफा। दूसरे, ऐसा माल जिस पर देय चुगी एक पैसे 
से कम हो । तीसरे, सेना, पुलिस या राज्य या केन्द्रीयः सरकार के किसी 
विभाग के प्रयोग के लिए हथियार । चौथे, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए लाया 
गया माल । पांचवें, पंचायत क्षेत्र में निर्मित अथवा उत्पादित सामान । छुठे, 
व्यक्तिगत या घरेलु"सामान जो पंचायत-द्षेत्र में निकरास के लिए मंगाया गया 


हो । सातवें, पहनने के कपड़े , बर्तन, फर्तीचर एवं भोजन का सामात नो कि 
बारात का हो ॥ 


् 


चुगीकर के सम्बन्ध में कुछ विशेष वातों का ध्यान रखन उपयोगी हैं; 
जैसे, चु गी कर को वस्तुओं के माप-तौल के आधार पर लिया जाना चाहिए 
न कि उनके मूल्य के अनुपात से, क्योंकि इस व्यवस्था में समय अधिक लगता 
है श्ौर परेशानी भी अभ्रधिक होती है । दूसरे, चु गी लगने वाली वस्तुओं एवं 
उनकी दरों की एक आदर्श सूची तैयार की जानी चाहिए। दूब, साग आदि 
वस्तुओं पर कर नहीं लगाना चाहिए । तीमरे चुगीकर के संग्रह का कार्य 
केवल कर्मचारियों के मरोसे नहीं झोड़ देना चाहिए, उत्त पंर उच्चाधिकारियों 
का पर्याप्त नियंत्रण रखा जाना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके 
और जनता को अधिक. सुविधा दी जा सके । चौथे, देंनिक झ्रावश्यकता की 
चीजें जैसे, अनाज आदि पर कर नही लगाना चाहिए इस पर, तो राज्य 
सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाना चाहिए । , पाँचवें, गोदाम आदि , की सुविधा 
प्रदान करके रास्ते से निकलने वाली वस्तुओ्नों पर . कर न॑-लिया जाय । इससे 
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श्ू 


उचित कमी की जा सकती है। यह कर कृपक द्वारा दिया जाता है और 
अ्धिकांण परिस्थितियों मे वही इस कर को देने के लिए उत्तरदायी 
रहता है । 


७. नौ-घाद फर--किसी नदी या बड़े तालाब के घाट पर किश्तियां 
लगाने के संबंध में स्थानीय सस्थाओ्रों द्वारा शुल्क लिया जाता है और इसके 
बदले में स्थानीस सस्या उस घाट को भली-मांति रखने का कार्य करती है | 
इसकी वसूलो के लिए या तो घाट पर चौकी स्थापित करदी जाती है अथवा 
साप्ृहिक आधार पर इसकी वसूली की जाती है। प्रत्येक नौका के स्वामी से 
इसकी बसूली की जा सकती है । 


८. राहु कर--इस प्रकार का कर रास्ते का प्रयोग करने के लिए 
गाड़ियों एद जानवरों पर लगाया जाता है। यह कर इसलिए नगाया 
जाता है ताकि रास्ते के निर्माण एव देखरेख में होने वाले ब्ययको वसूल किया 
जा सके । यह कर चुगी एवं सीमा कर का पूरक तथः गाड़ी कर का एक भाग 
है | सड़कों पर किए गए व्यय संबंधी भार भी इसमे जा जाते है । 


९. बविन्लापन कर--समाचार पत्रों के अतिरिक्त जो विनापन किये 
जाते हैँ उन पर स्थानीय सस्थाओं द्वारा कर लगाया जा सकता है। गड़े हुए 
खम्मों पर या सूचना पट्टो पर जो विज्ञापन किए जाते हैं इनसे सम्बन्धित कर 
पंचायतें लेती हैं जो विभापन सरकारी श्रथवा निजी स्थान पर निर्मित, प्रदर्शित 
या स्थापित किया जाता है उस पर भी कर लिया जायेगा । इस प्रकार के 
करों का यद्यपि प्रत्यक्ष मार विज्ञापन देने वाले पर पड़ता है बिन्‍्तु व्यापारिक- 
व्यय एवं उत्तादन सर्वधी व्यय का भाग वन कर इसकी वसूली उपभोक्ताओं से 
भी की जा सकती है । 

न १०, परिस्थिति एवं सम्पत्ति पर कर--व्यक्तियों पर लगाये जाने वाले 
करों में यह कर अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इसे भूमि एव ग्रह कर के स्थान पर 
लगाया जाता है। कभी-कभी यह गृह-कर का अनुपूरक भी समझा जाता है । 

यह कर, करदाता की आय, उसकी सामाजिक स्थिति, परिवार की मात्रा, 
स्थानाय क्षेत्र में सम्पत्ति तथा स्थानीय क्षेत्र की सेवाओं के लाभ से संबंधित 
है । कुल मिलाकर यह सम्पत्ति एवं व्यवसाय-कर का योग है। इस कर में 
वर्ती जाने वाली असमानता को आलोचना का विपय बनाया जाता है । यह 
कहा जाता है कि इस प्रकार के कर मे प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ पक्षपात 
की सम्भावना रहती है और गरीबों पर कर-मार अधिक बढ़ने का खतरा 
रहता है । 

११. व्यापार, आ्राजीविका, व्यवसाय एवं उद्योगों पर कर--यह कर 
आयकर से मिलता-जुलता सा है। इस वर के निर्धारण के लिए व्यक्तियों एवं 
व्यवसायों को अनेक श्र॑ सियो मे विमक्त कर दिया ज.ता है तथा श्रेणी के 
आधार पर ही उसकी दरें लगाई जाती है । कई एक संस्थाएं तो घरेलू सेवकों 
पर कर लगा कर के ग्रह स्वामियों से उसे वसूल करती हैं। इस प्रकार के करों 
का भार समाज के समस्त वर्गों पर उनकी करदाय शवित के अनुपात में प्रगामी 
गति से बढ़ता है। एक निर्धारित न्यूनतम सीमा तक की आय को कर से मक 


इ३े८ भारत में स्थानीय लोक प्रगातन 


सामा २४५० रू वाबयिक रखी गई है। राज्य सरकार द्वारा कर की छ्ुर भोदी 
जा सकती है । 


(8) प्राय के भ्न्‍्य स्रोत [0८ 8ल्‍प्र"टल्त ० 70०7०] --मारत 
के गोवा की हाजत प्रत्यन्त विछडी हुई है । यहा के निवासियों को भावित 
स्थिति एवं रहने सहन वे निम्न स्वर को देखते हुए ग्राम प्रवायतें उतक विक्ास 
की प्रिम्रिन्न योजताएं बताती हैं। ग्राम पच्यायत मे बहुमत द्वारा एक सकल्प 
प्रास करके पचायत क्षेत्र मे सा्वजतिक उपयोगिता व किसी निर्माण-वाय को 
भ्ररम किया जा सजता है। ऐसा निमाण कार्य प्रारत करते समय पचायत वो. 
यह अधिकार मित्र जाता है कि बढ प्रत्यक वयस्‍्व के शारीरिव श्रम वो झाव 
शयक बना दे । शारीरिक या मातशिक स्थिति से बमजोर एवं असमर्थ ब्यक्तियों 
को इस प्रकार के कार्य से मुक्त जिया जा सकता है । यदि कोई व्यवित शारी- 
रिक श्रमद्ान न देना चाहे तो उस कर-दान के रूप मे इस कमी को पूरा 
बरना होगा। 


दचायतों को वाजी-होस से भी पर्याप्त आय मिलती है जिसका #ि वे 
अश्रपते राजस्व की वृद्धि मे उपयाग करती हैं। यदि विसी मिजी पालतूपणशु द्वारा 
शिसी की व्यक्तिगत भूमि भ्रयवा फसल क ले। में भ्रतप्निकृत रूप से प्रवेग करह 
उसे नुक्रमान पहुचाका गया है अथवा यह सार्वेजनिक सड़बो, मनोरंजन के 
स्थानों नहरा बाघों भादि पर मतउता हुआ्ना पाया गया है तो उसे वाजी-होस 
में बद किया जा सकता है| वहा उसके मरण-प्रोषण का व्यप पचायत द्वारा 
उठाया जाता है झौर यदि एक निश्चित सम्रय तक उस स्वामी उसे छुडकर 
न ले जाय तो वहू नीलाम कर दिया जाता है । काजी-होस स प्राप्त होत वाली 
आप वे' तीन तरीके हैं- या ता पशु के स्वामी पर ”ण्ड के रूप में धन की कुछ 
मात्रा तिश्चित की जा सकती है या उससे पशुप्रो को खिलाने-पिजाते में व्यय 
की गई राशि भी वसूल की जा सकेगो प्थवा जानवरों का बेचने में जो 
समय श्रम एवं खर्चा हुम्ना वह भी वयूल क्रिया जा सकता है । 


भैले एवं प्यौहारों से मी पचायती राज सस्याग्रो को कुछ माय हो 
जाती है। पच यतो द्वारा मेले एव त्यौहार से सम्बन्धित उत्सवों को मनाने 
का स्थान नियत कर दिया जाता है भौर उस स्थान का उपयोग करन बालों 
से यह कर छेती है । उप स्थान को सीमा मे प्रवश एज निष्कासन की जोच 
के लिए प्रलग से एक सस्था निर्धारित कर दी जाती है । इस समस्या द्वारा जब 
स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है ठमी किसी विक्रेता था सौदागर को मेत्रे की 
सीमा मे प्रवेश पाने दिया जाता है । पशु-मेलो मे जो पशुओ की खरीददारी 
झरते हैं वे लोग शुल्क देते के बाद खरीद को पजीकृत कराते हैं ग्रौर ध्वानगी 
की रसीद प्राप्त करते हैं। इस रसीद के आधार पर ही उनको ब।हुर निकलते 
की झनुमति दी जाती है। ऐसा न होने पर व्यक्ति को निर्धारित जु्माठा 
चुकाना होता है । इस भ्राय के अलावा मेलों मे आने वाली दृकानों से भी 
किराया लिया जाता है। कमो-कर्मी पचायत समितियों द्वारा हाट लग कर 
भी प्राय प्राप्त की जा सकती है । 


पचायतों की झाय का एक भाग न्यायालय शुल्क के रूप में मी होता 
है। न्याय पचायत जिन मामलो को सुनती हैं तथा निपठाती हैं उद पर वे 
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मुद्रांक लगाती है । न्याय परचायत' शब्द से युक्त ये न्यायालय मुद्रांक उपयुक्त 
कीमत पर दिये जाते हैं। इस प्रकार से वसूल किया गया घन पंचायत को 
भेजा जाता है | यदि कोई व्यक्ति न्याय पत्तायत या ग्राम पंचायत की पंजिका, 
पुस्तक या अभिलेख का निरीक्षण या तलाशी करना चाहे तो इस पर निर्घा- 
रित शुल्क लिया जाता है । अविलम्ब निरीक्षण करना हो तो शुल्क की मात्रा 
दुगुदी हो जायेगी । यदि अवेदित निरीक्षण या तलाशी निषिद्ध हो अथवा 
सार्गजनिक हित के विपरीत हो तो श्रधिकारी इस संबंध में आ्राज्ञा प्रदान नहीं 
करता । यदि आवेदित अभिलेख की प्रतिलिपि लेने में भी आवेदक इच्छुक हो 
तो उसे शब्दों के श्राधार पर श्रावश्यक शुल्क जमा कराना होगा । 


पंचायती राज संस्थाओं की आय के कुछ अन्य छुटे-मोटे साधन भी 
हैं । इनमें कुछ कर, शुल्क एवं अर्थ-दण्ड उल्लेखनीय हैं । करों में शुद्ध मोजन 
कर, तेल के इजन पर कर, आगजनी से रक्षा संबंधी कर, मत्त्य कर अ।दि 
हैं। शुल्कों में अनुजा-पत्र शुल्क जैसे मृत जानवरों की खाल एवं हड्डियां एक- 
त्रण, भयकर एव घृणास्पद व्यापार, चाय.की दूकान या होटल, सार्मजनिक 
भूमि का उपयोग ग्रामीण आस्थान आदि हैं । श्रर्थ दण्ड में, न्यायालय संबंधी, 


श्रतुज्ञा-पत्र न लेने पर, निपेधित वस्तुओ्रों के व्यापार पर श्रथवा किसी नियम 
या श्रधिनियम के उल्लंघन पर । 


तीर्थ स्थानों पर जो कर लगाया जाता है वह स्थानीय दृष्टि से भ्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण होता है । तीथे स्थानों के केन्द्र विभिन्न स्थानों पर होते है तथा वे 
निकट एबं दूर के लोगों का पर्याप्त ध्यान श्राकपित करते है। ऐसे कई एक 
केन्द्र हैं जो कि एक पंचायत क्षेत्र में स्थित होते हुए भी दूर दूर की. जनता को 
श्रपनी ओर प्राकपित करते हैं । अत: सादिकअली समिति ने यह सुकाव' दिया 
था कि प्रति वर्ष आने वाले तीर्थ यात्रियों की सख्या के आधार पर तीर्थ८्थानों 
को पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिपद के बीच वर्गीकृत कर दिया 


जाना चाहिये। इस वर्गीकरण के आधार पर ही यथोचित संस्था को तीर्य- 
स्थान सम्बन्धी कर लगाने का भ्रधिकार दिया जाये । 


करों के भागोदार [छक्रा॥्राष्ठ ० ४5०४ ]--करों को पंचायती राज 
सस्थाओं के बीच किस प्रकार बांटा जायेगा इस सम्बन्ध में अ्रमी तक कोई 
स्पष्ट प्रावधान नही है । सादिक अली समिति का विचार था कि यदि इन 
करों को संस्थाप्रों के बीच विभःगीकृत कर दिया जाये तो श्रधिक कर उगाही 
के प्रयास किए जायेंगे । समिति ने इस सबंध में कई सुझाव प्रस्तुत किये थे । 
प्रथम, जहां कर को पंचायत द्वारा लिया जा रहा है वह कर पूरी तरह पंचा- 
यत को ही प्राप्त होना चाहिए । दूसरे, जो कर पंचायत समिति द्वारा लगाया 
जाता है उसकी आय पंचायत समिति एवं पचायत के बीच ७५ २५ के अनु- 
पात में वंट जानी चाहिये । तीसरे, जो कर जिला परिषद द्वारा लिये या लगाये 
जायें ये पंचायत, पंचायन समिति एवं जिला परिषद--तीनों ही संस्थाओं मे 
बंट जाने चाहिये । इस विभाजन का अनुपात ३०:३०:४० होगा । जब कर का 
विभाजन उच्च सस्‍्था एवं निम्न संस्था के बीच किया जा रहा है तो प्राप्त 
घन को निम्न संस्थाओं में वितरित करते समय जनसंख्या का ध्याय रखा 
जाना चाहिये ॥ 


डक मारत में स्थानाय लोक प्रशासन 


करारोपण की शक्तिया [ ?०#९३ एि पृ ॥छ$०आ० ]--पचा- 
यती राज सस्वाप्रों से सवधित कर नीति के बारे में दो बातों का गुरुय रूप से 
ध्याय रसना है। प्रयम तो यह कि कर लगाने वाली सस्या दूरस्थ भी हो; जैपे 
कि जिला परिषद है ग्रौर दुसरे, इस व्यवस्था में पचायत समिति का उत्साह 
एथ पहल की शक्ति मी समाप्त न हो जाये ) पचायता को तो छुछ करों के 
स वध भ पूर्ण सत्ता सौंगी गई है । वे गृहकर, वाहत कर एश चुगा भादि पर 
एकाधिकार रखते हैं । 


मनोरजन कर एवं धू-राणस्व के साथ कर को _प्रावश्यक बना दिया 
गया है जिसकी मात्रा ४ प्रतिशत होगी । कई एक करो पर जिला परिषद 
एव प्रचायत समिति वो गमवर्ती शक्तिया दी गई हैं। ये कर हैं व्यवताय 
कर, स्टाम्प भादि पर कर, वाणिज्यिक फ्सल पर कर, शिक्षा कर, भू-राजस्व 
कर प्रादि । 


जित करो पर पचायत समिति एमं जिला परिषद दोनों को ही समान 
अधिषार है उसे एक ही साथ दोनों निकायो द्वारा नही लगाया जा सक्‍ता। 
यदि एक वर पचायत समिति द्वारा लगा दियां ग्रया है भौर उसी कर वो 
जिला परिषद पूरे जिने पर लगा देती है तो पच्ायत समिति की दरें उस क्षेत्र 
पर लागू रहेगी श्रौर उस विशेष पचायत समिति क्षेत्र की उस पर से प्राप्त 
आय पचायत समिति को ही जायेगी तथा उसका कोई भी भाग जिला परिषद 
को नद्दी दिया जायेगा | सादिकत्रती समिति ने करो की शक्तियों के सम्बन्ध 
में श्रपनी जो सिफारिश प्रस्तुत की हैं वे समिति मे' परिशिष्ठ 7ए5॥॥ में तिम्त 
प्रकार वर्णित गी गई हैं-- 
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करों की उगाही [एल्थाइल्ञाणा ० प498%०5 ]--करों के सम्बन्ध 
में सबसे श्रधिक असंतोपजनक वात्त यह रहती है कि उनको लगा तो दिया 
जाता है किन्तु उगाया नहीं जाता। सादिक अली समिति ने अपने अध्ययन 
के आघार पर बताया कि पंचायत समितियां जो कर लगाती हैं - उनमें से 
केवल आधे करों को ही वे उगाह पाती हैं। पंचायतों की-स्थिति इससे भी 
अधिक खराब रहती है |, पंचायत समिति के का को लेने वाला यन्त्र राजस्व 
अभिकरण होता है जबकि पंचायतें अपने करों की उग्राही स्वयं हो करती है । 


१४२ भारत में स्थानर सह प्रात 


दचादवा राह ूे स्थाआ के इर धीमा यदि से कया उह जात हैं “डे कारणा 
का उल्चेस मार झसा सणिति द्वारा तिया एऐया हैं। रॉनिि कू महादुम 
दे शारा निम्त प्रशार हैं-- 

है डे । झू प्रति जता वा प्रतिक्तिग यामायठ रमबनत्य तो 


होती विश रत ने ठप मम जर्वाह कर्रों को प्रात डिय रये रामा काम 
जोड़ कर 7हां हियाया जावा + 


३ कई दार करा का पून्याइत ग्चठ रूप मे कर हिंय जाठीं है 
दरिश्ामस्वरुत उनऊ। उगाहा से समय संग जाता है । 

$ राजभ्व प्रपितारा पंत्रायव्र सतिति डे करों का इक्ट्रा रण 
शेबि नहीं ३ । 

४ प्रचायत क पस बर इफ्ट्ठा करन वास बोह सब नहीं है। बार 
धाम स्व्य परयायव ये हा अ) एननियों का प्रयाग ही नहीं करती झोर 
या करता भी चाचा दा प्रास एवं राजस्द विमाग वी संटीखओ 
आवशफता के झारण नहीं करता । डे 

इन समा कारएा को दूर करन रद शुघ विशश्री कदम 7 
हविए प्रर/्स करता परस झावशक है। येढ़ कहा जता है दि पचायत र्सा 
के अधिकारी पवयत सबित के करा का उस'हने से इसलिए झुबि नहीं सेठ 
करोकि इसझ लिए उतहों को” घादिक राम प्राण नहीं होड़ $ बजट ५४९ 
डगा”ने के लिए प्रराशिय को कुछ कयाएत लेने वी झऋावया को पं हैं) 
यम पंचायती राज सायाआ द्वारा लगाय ग्रर करा की राजस्व अल 
द्वारा हा बच्ची प्रकार स सदित जिया जा सकता है। चगाकर झलों एवं 
दाजारो पर कर _ सपा ठाय स्यात पर कर ध्ाटि को उत्ही सम्पर्णों द्वारा 
उगाया जाना चाहिए जा कि इतकी लगाये । कर दत्ताओं बी कर देव के 
प्रामाहित करने के हतु साटिक भसलो सनरिविन सुझछया या फिजी सा 
स्रमय पर कर ने द “न पर ६ प्रतिशत गतिरिक्त दश्ट के रूप मं मरा टिए 
ज्ञाय अयशा जा समय पर द ” उतर याय मस ४ प्रविश्व दो कट चिय 
जाय । वा” वाला विकल्प अधिक 2प्रदक्‍तर है । 

गर-कर रापद [0४०० प#५ ८९००८७]--यद्यप्रि राजस्व ७8४५ 

करने क साणन के रूए मे कर एज महस्वपृर् तवका है वितु ध्सका अपन 
क्च्य सीमाय हैं । भरता यह जरूरी है कि पच्रायतो राव स्याझ्रा की बाय के 
विए यर-१ २ झ्नाला का विकास किया जाय । प्राश्वा पंचायत सा ्त 
एवं डिला परिपतों का ग्रर-कर वाले खाती का दटाने वे लिए प्रोण्साहि' 
क्या बाय। इन सास्थाओं का काइ नियमित झामटनी वाला काय प्रारमख 
करने मे पूरी सहायठा दा जानी चाहिए । साटिक बची मशिति न ध्स प्रकार 
के स्रोतों का वद्ि के लिए कई एक उपाया का सिफारिश का थी। 

हयम समिति ने ददया कि झावादशा भूमि की दिक्री से पाया 
राज सस्यादों को पयव्त भाव प्राप्त हो सक्तों है। भाबाठी भूमि झद मी 
पचायरयों के पास ही रच्ता है ।_ कई एक पचायतो ने एक निश्चित योजना के 
अत्समार भादादा भूमि की बिकी करके पर्याप्त आमतनी की है। हिन्द ऋत्य 
पंचायतों ते रस भूमि को बहुत कम दामों में देख तिया हैं जब कि ज्सके 


स्थानीय सरकार की वित्तीय व्यवस्था प४३ 
आ्रासपास की भूमि के दाम काफी थे | सादिक प्रली समिति ने बताया कि 
आादादी भूमि की वित्नी एस योजनाइस तरीके से करती चाहिए । सी गाँवों 
के लिए एक मास्टर प्लान बताया जाए। गाद कोई पंचायत प्रामवा मरूता 
पोवर्सीयर या सहायक अमियन्‍्ता की हेबाओं का पंचायत्त सधिति या जिला 
परिपद द्वारा प्रबन्ध किया जाना भाहिए। गायादी भूमि की दित्री दृश्य जो 
पूजी प्राप्ग हो उसका उपयोग करने के लिए नियम बनाए जाने चाहिए । 

दूमरे, राजस्थान भादि राज्यों में मतेद्ियों के ताजावों को भी पभा- 
यनों को सौंप दिया गया । प्रायः सभी पंचायतों में उनमे मयेशियों के। तालाब, 
हैं और वे उनमे होने वाली आग को ग्रहण करती है । इन तालाबों में प्राप्त 
धन का अभिलेस एवं लेसा रखने तथा प्रबन्ध करने में कषमिय मितताशों की 
अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं अतः निरीक्षण रर्व पर्मेबेलश को अधिक 
प्रभावशील बनाने की प्रवश्यकता है । 

तीसरे, श्रनेक पंचायतों वो कृषि के लिए दस एकड़ भूमि प्रदान की 
गई है। जिन पचायतों को अनी तक णोई भूमि नहीं दी गई है उन्हें भूमि 
दी जावी चाहिए। कुछ पचायतों ने ढस भूमि का उपयोग करते हुए उससे 
बड़ी अच्छी भ्रामदनी प्र.प्त की है जब कि झन्च झनेक पंशायतों को राजरूर 
के स्रोत का विकास करना बाकी है। समिति ने सुकपया कि जहा अधिक हो 
सके बढ़ा पद्धहू एकड़ तक भूत पंचायतों को दी जानी च,हिए । इस भूमि के 
विकास के लिए सरकार द्वारा विशेष सहायता भी प्राप्त की जी चाहिए । 

चौथे, जिन पोसरों एवं तालाबों में मछलियां होती हैं यहां मछली 
पकड़ना पंचायत का एक सुख्य सोन बन जाता हे । 

पांचवें, गांवों में कुछ जमीन को चारागाहू भूमि पोषित कर दिया 
जाता है जो कि प्राकृतिक रूप से विकसित होती है और पंचायतों को भ्राय 
का एक साधन वन जाती है। पंचायतें चारागाह भूमि का विक्रास कर 
सकती हैँ तथा उससे पैदा होने बाली चीज़ों को था पेड झादि को देच 
सकती हैं । | 


छठे, ग्राम पंचायतों की श्राय का एक भ्रन्य स्रोत वह भूमि नी हो 
सकती है जो कि कृषि के काम नहीं श्राती और बेकार पडो है। ऐसी भूमि 
परतायता को हस्तान्तरित कर दी जानी च) हए। इन भूमियों से उत्प् होने 
चले प्राकृतिक पदायों एवं पेड पौधों के द्वारा पंचायतें पर्याप्त श्राथ कर सकती 
हैं । पंचायतों को यह श्रधिकार होना चाहिए कि वे बिना स्वामी वाली जमीन 
से या चारागाह भूमि से जलाने के लिए य। लकड़ी निकलने के लिए पेडों-को 
काट सकें। पेडों को काटने के व्यवहार को नियमित करने के लिए नियम 
बयाए जने चाहिए। इस्त प्रकार के अधिकार जिलने के बाद पंचायतें बेकार 
की भूमि पर अधिक पेड उगाने के लिए प्रोत्साहित होंगी । 

. सातवें, पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिपदों को सम्पत्ति . का 
स्वामित्व करने का अधिकार होना चाहिए । इन्हें यह अधिकार हो कि वे 
अपनी दुकानें, वाज़ार, होटल, सिनेमाघर, द्रेक्टर, दूक आदि जामदनीपूर्ण 
चत्तुओं का उपयोग करके आय को वढ़' सके । यदि पंचायत या पंचायत 


-समिति के पास खुद द का ट्रेफ्टर होगा तो वह उस संख्या की सेवा करने के 
अतिरिक्त जनता के लिए भी अत्यन्त लामदायक सिद्ध होगा । 


पड मारत में स्थानीय लोक प्रशासत 


प्राठवें, हड्डियों के सम्रड का ठेया मी पचायत समितियों की आय का 
एवं मुन्य साधत है। जहा बढ़ी ऐस बा के पिए ठैकेदार सामत्े म श्राए वहाँ 
स्वयं पचायत समिति इनका भ्रवन्ध वर सकती है । 


नवें, पचायत समितियों एवं जिला परिषदों को इस बात के दिए 
पयाप्त #। विधा मिलनी चाहिए जि वे छाटे स्तर बे उद्योग सपालित कर सर । 
जिला परिषद को आपेक्षाइत बड़े झ्राकार के उद्यम सौपेजा सहते हैं। 
पंचायती राज सस्वाओ्ों को देहाती क्षेत्र म सरकारी क्षेत्र क। विकास वरना 
चाहिए । 


दसवें, पचायत एवं पचायत रामितियो द्वारा फ्लोरे बाग तथा सब्जियों 
ये वर्गीच लगाए जा सकते हैं। बढ़े नगरो एवं कस्त्रा के निश्रट की प्रचायत 
एवं पचायत समितियों को इस योजना मे पर्याप्त लाम मित्रेया | 


(८) भ्रवुदान द्वारा प्राप्त श्रामदनी (7॥6 |छाए6  ह६०४फ 
क072॥ 6॥80(४--पचायती राज सस्याभा की वित्तीय व्यवस्था को सुई 
करने के निए यद्यपि उर्नी श्रतेत् श्राय के थोत सौंे गए हैं कितु फिर भी 
उनकी वित्तीय श्रवस्था इतनी सतापजनत नहीं है कि उस प्रॉसनिभर वहा 
जा सके । कई वरणा से इन सस्थाश्रा का राज्य द्वारा दिए जाते वाले अबुटात 
पर विभर रहने ने लिए मजबूर हागा पडता है। प्चायती राज सस्याप्रों री 
अनुदान तथा सद्रायवा पृ दान किमी व्यक्ति विशेष सरवार श्रयवा एक 
सस्या से प्राप्त हां सकता है । पंचायती रात सस्या्रो हे वार्यक्षेत्र बढ़ जाते वे 
कारण यह प्रनिवायं हो गया है कि राज्य सरतार द्वारा उतके सीमित साधनों 
यो कमी का पूरा विया जाए। श्रतुद्यात की राज्य सरकार एवं स्वादीय 
सस्य/ओं के पारस्परिक सम्बन्ध का एग माध्यम बहा जाता है । प्रनुदात का 
मुस्य उद्दं श्य इन सस्याश्रा की वित्तीय स्थिति को सुधारता धौर इतवे धोजना- 
बद्ध विकाग तथा ध्राय फायत्र्मा में सहयोग प्रदात करना है। प्रनुदान वी 
व्यवस्था का कई वारणों से समयेत जिया गया है। प्रथम यह जि अनुदान की 
व्ययस्था द्वारा विभिन्न स्थातीय सस्यात्ं से पारस्परित वित्तीय निवटता लाई 
जाती है। इसके द्वारा स्थानीय सस्याप्रा के कर भार मे भी एवरूपतरा लाई 
जा सकती है । यदि श्रनुददान की व्यवस्था न हवा ता ब्रनेरा सेगरपाविकाश 
कर्जे के भार से दव कर समाप्त हो जाएगी | इसके अ्रतिरिक्त जय क्षेत्र वी 
वित्तीए स्थिति स्वस्थ नहीं रहती तो उसका कारण सी विकास कार्यक्रम 
भपूरे रह तले हैं ॥ इस सव को जनसाघा एण की मवया एवं जीवत रतर 
पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जिचीय खत्ता के भ्रतिरित्त कर मार को राग्य 
सरकार द्वारा अनुदान के सहारे कम किया जा सफ़ठा है । दुसरे छब राज्य 
सरकार द्वारा स्थायीय ॥स्थार्शा का जो सुझाव दिए जाते हैं वे छत समय तक 
महुखटीन होते हैं जब तक हि झनुदान के रूप मे उद्दें सम्पन्न करते के लिए 
आशा से दी जाए। श्रनुद्यान के त्रिमा नीतिवद प्रशामनिक कार्यों मे द्ता 
नहीं साई णा सकती । तीसरे, अनुदात के सटारे बेद्रीय सता राष्ट्रीय मीति 
डा क्रियात्वित करन बे दिए कदम उठा सकती है। साथ ही वद अपने अनु 


सब, कान एव इस्टिको को श्रपताने क॑ दिए स्थानीय सताओं को प्रमावित 
कर सकती है । 


स्थानी य सरकार की वित्वीव व्यवस्था इधर 
: कुछ लोग अनुदान का विरोध मी: करते: हैं.). उनके मतानुसार: यद्ः 
स्थानीय स्वायंत्त संस्थाओं के कार्यो. में राज्य-सरकार के: अनुचित हस्तलेप को * 


पर देते है । साथ. ही, इस प्रकारसे राज्य सरकार . स्वायत्त सरकार के माग 
में एक बाधा बनती है... 


राजस्थान में.पंवायतों को:लगमग- ३७ - लाख रुपये प्रतिवर्ष संद्दायता 
अगंदान प्राप्त होता है । यहां राज्य सरकार भपनी कुल आय के. १/६, : नाव 
से भी ज्यादा को पंचायती राज अंस्धा्नों के माध्यम से ० थे करती 


अनुदान के सम्बन्ध में - प्रावधान बनाते समय विभिन्न राज्यों-ने जिन 
बातों को ध्यान, में रखा. है उनका. उल्लेख किया.जाना उपयोगी रहेगा । प्रथम; 
मद्रास एवं महाराष्ट्र श्रादि राज्यों में अनुदान की -मात्रा£ को. क्रमश: ग्रह कर : 
एवं भू-राजस्व की मात्रा के साथ जोड़ दिया गया है ।. इस-व्यवस्था से लाभ 
होता हैं कि आय, के अनुपात में अनुदान इंन, सेंस्थाओं को अधिक से श्रविक 
घन एकत्रित करने के/लिए प्रोत्साहित करता, है । दुसरे, मद्रात में यह व्यवस्था 
है कि वहाँ “पंचायती राज संस्वाएं घन को योजनाओं पर व्यय कर देती हैं 
और बाद में अनुदान की मांग प्रस्तुत करती हैं। इस प्रक्रिया में घन का दृरुप- 
थोग -होने:की-सम्मावचाएः :कम' रहती हैं । तीसरे जब अनुदान की मात्रा को 
जनता के : सहयोग: के “अनुपात से सम्बद्ध कर दिया जाता' है तो क्षेत्रीयर्ता की 
भावनाएं उमरती हैं:। चौथे,जव उच्चतम आऔतिक उपलेब्धियों तथा निविरोध 


चुताव पर. भनुदान देने की व्यवस्था:की-जाती है -तो इन संस्थांझों के बीच ऐके 
स्वस्थ: प्रतियोगिता की: भावना जागृत :होती है । 


सादिके श्रली संमिति ने राजस्थान में प्रंचायत- समितियों को दिए जाने 
वाले अनुदान की व्यवस्था में जो कमियां एवं दोप॑ पाएं, वे निम्नलिखित हैं: 


१. जो वन दिया जाता हैं वंह किसी विशेध कोर्यक्रमः्के लिए दिया: 
जाता हैं और पंचायत समितियों को ' उसे अनुदान के प्रयोग॑:के सम्बन्ध में 
कोई स्वेच्छा नहीं दी जाती । "सामुदायिक विकास कोप के सम्पन्ध: में पंचायत” 
समितियों को कुछ स्वेच्छा का अधिकार दियें। गया है- किन्त यह -भी-- श्रनेक 
शर्तों से प्रतिवन्धितः हैं ।' अन्य इस्तान्तेरित कार्यक्रमों के . सम्बन्ध में पचायत-- 
समितियों को' मुश्किल से ही स्वेच्छा का मेघिकेर रहतेः-है 


२. स्थानीय, आवश्यकताओं एवं! परिस्थितियों: के “श्रनुतार :जब: 
॥ एवं पुनविनियोग की स्वतन्त्रता नहीं दी जाती और -धन-देने-में. तथा 
उसके उपयोग करने में जो कंठोरता वर्ती जंती..है उसके; / परिणामस्वरूप इन 
संस्थान्नों की पहल करने की शक्ति समाप्त हो: जाती -है ।. इसकेस स्खिमस्वरूप 
ऐसी स्थिति उत्पन् हो जाती. है कि पंचायत समितियों के... पृसस एक- णीपंक के -* 
अन्तर्गत ऐसा घर्न बचा “रहता ' है जिसका उंपयोग:अंही-किया, गया जबकि दुसरे 
शीर्पक के अधीन घन की मांग रहती है. और:वह घाटे. में चलता-है. ४ इस -> 
प्रकार पंचायत समितियों. अपने  प।स के बने का -पुूरा-पूरा,- उपयोग: तहीं:-कर-?) 
परती। रे हम 
३.. अ्रनुदान का. जो-आथिक-कार्मेऋरम: इस, समय! अपना 7जा रहा:है 
उसमें निम्न स्तर,पर.सियोजन-के लिए: बहुत-क्तमः गुजाइणःपहे - :जबरूपंचार्यत | 
सरम्मितियां प्राप्त घन का स्थानीय परिस्वितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार 
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उपयोग मही बर पाती तो नियोजन की प्द्िया अवाल्तविक बन जाती है। 
निस्‍्त स्तर पर नियोजन की प्रक्रिया बेवस तमी वास्तविक बन सती हैं जद 
कि स्थानीय सस्याओ्रों को राष्ट्रीय एवं राज्य की प्राधमिक्तामों मी म्यापक 
सीमा में रह कर अपने प्रतुदात का प्रयोग बरने मो स्वतन्त्रता होगी । 

४ वतंमान व्यवस्था लेखों की एवं उतभी रू ड्यवस्था को उत्पन्न 
करती है जिसमे कि भनेक शोप॑क् प्लौर उपशीर्षक हांते हैं गो दि एक अम- 
पूर्ण तस्वीर सामने रणते हैं । 

४ विभिन्न हस्तान्तरित कार्यत्रमों के लिए दिया गया घन विभागों 
द्वारा निश्चित किया जाता है जो दि हमेणा पर्याप्त नहीं रहुता। यह हटा 
जाना है कि इस निर्धारण में स्थानीय प्रावश्यवत्ताओं एद परिस्थितियों को 
पर्याप्त ध्यान से नहीं देखा जाता । 

६ सामुदायिक विकास के लिए दिया गया घन स्तर के भ्रनुसार मद> 
लगा रहता है।. सामुदाधिक विकास खण्डो का सम्बन्ध पूरे क्षेत्र रो रहता है 
झत: सभी सण्डों के लिए स्थापत हुव कम सो वम भनुदात का एक्सा ही 
तरीका प्रदान कया जाना चाहिए १ 


भपिकाश विचारक़ों का यह मत है वि स्थानीय निकायों को जो धन 
दिया जाये उसका उपयोग करने की उनको पर्याप्त स्वेच्छा प्रदान की जानी 
चाहिए। यह भी कहा जाता है कि अनुदान का एक जैसा तरीवा मी विकसित 
क्या जाये ।. सस्थापो का यह पहले से ही ने लगा लेता चाहिए कि 
उनको ब्रागामी वर्ष में क्यः दिया झायरेगा, धन प्रदान धरने के बे 
#६ 24 निश्चितता होनी चाहिए। धन प्रदान करने की प्रत्रिया भी साधारण 
चाहिए, उसमे उलभनें नहीं होनी चाहिए । 

विभिन्न राज्यों मे भनुदान की व्यवस्या व। अध्ययन फरने के बाद यह 
ज्ञात हो जाता है कि इस प्रकार दिये गये धन के दुद्परयोग क। रोकने के लिए 
राज्य सरबार द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की जाती है। भाग्प्र-प्रदैश में अनुदान 
की स्वीकृति देने से पूर्व मांगो का अच्छी प्रदार से परीक्षण कर लिया जाता 
है । उडीसा राज्य मे भाखिरी किश्त का भुगतान करने से पूर्व व्यय वो मली 
प्रकार णाच लिया जाता है । राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब झादि राज्यों 
में माहवारी लेखे माय कर उन पर नियन्त्रण क्या जाता है। राजस्थान एवं 
श्रासाम ध्रादि राज्यों मे व्यय से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र भी मांगा जाता है । 

अनुदान की राशि में से उपयोग में भाने के बाद जा शेष धत बच 
जाता है उसका उपयोग किस भ्रकार किया जाये यह भी एक समस्या रहती 
है । इस सम्बंध में विभिन्न राज्यो मे भ्रलग-प्लग भ्रकार का व्यवद्वार क्या 
जाता है। मैसूर, पजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिमी बयाल अगदि राज्यों 
में भनुदाव वी राशि में से बचे हुए धन को अगल कप काम से लाया जा 
सकता है ( भासाम में यह व्यवस्था है कि वहा जब किसी विशेष प्रयोजत के 
लिए प्रनुदान दिया जाता है. भौर वह प्रयोजन प्रूरा होने के बाद भी धन बच 
रहता है च्चो उसे भन्‍्य कार्य के लिए हस्तांतरित कर दिया जाता है भषवा उसे 
प्रगले धर्ष काम में लाया जाता है ।* स्थानीय सड़कों भादि से सम्बंधित जो 
वैधानिक भनुदान दिया जाता हैं उसकी बची राशि को पगले वर्ष काम में 
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लाया जा सकता है । आन्ध प्रदेश में यह व्यवस्था है कि प्रनुदान द्वारा प्रदान 
किये गये घन को वरह माह के भीतर ही काम-में लेता होता है | इसके बाद 


वह प्रत्यपित हो जाती है। उड़ीसा में पंचायत समितियाँ इस राशि को अगले 
वर्ष भी काम में ला सकती ६ । 


राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं के प्रसंग में अनुदान सम्बन्धी दोषों 
एवं कठिनाइयों पर विचार करने के बाद साविक़ अली समिति ने कुछ सुक्काच 
प्रदान किये ताकि वित्तीय व्यवस्था को एक नये रूप में विकसित किया जा 
सके । समिति ने सुराया कि अनुदान की उंत्‌ सदों को, जिनका सम्बन्ध उन 
सभी क्षेत्रों के सामान्य कार्यों एवं क्रियाओं से.है जिनमें कि घन को एक श्रध्यक्ष 
से दूसरे में स्थानान्तरित केरना उपयोगी .रहेगा, एक साथ ही रखा जाना 
चाहिए तथा एकरूपता के भाघार पर उनको वितरित करना चाहिए ! दूसरे, 
जो अनुदान कुछ निश्चित वर्गो एवं क्षेत्रों से.हीं सम्बन्ध रखने वाली क्रियाओं 
तथा कार्यक्रमों पर दिये जाते हैं उनको विशेषीकृत सिद्धान्तों के श्राघार पर 
दिया जाना चं।हिए । तीसरे, संस्थाओं को जब -शिक्षा सम्बन्धी घन दिया जाये 
तो उसे एक जैसे आधार पर 'शिक्षा श्रनुदान' के, रूप दिया जाना चाहिए क्‍योंकि 
शिक्षा एक मह 


हत्वपूर्ण क्रिया है और पंचायती राज संस्थाओं के कुल व्यय का 
एक तिहाई भाग इस पर खर्च होता है। है 3 

के उद्देश्य की' दृष्टि से पंचायती राज संस्थाओं - को प्राप्त श्रनुदान को दो 
भागों में विभाजित किया जा सकता हैं--सामान्‍्य विकास अनुदान एवं विशेष 
अनुदान । का 


सामान्य विकास पझनुवान (एशाशओ- त७एल०कृष्शाई हए्आा()-- 
सामान्य प्रशासन अथवा विकास के लिये पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान 
प्रदान किये जाते हैं। सादिक भ्रली समिति के, कथवानुसार उस समय राज्य 
सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को दस था ग्यारह करोड़ रुपये प्रति 
वर्ष दिये जाते थे, इसमें से ६०% पचायत समितियों को प्राप्त होता था।., 
राज्य सरकारों ने पंचायतों को कुल अनुदान ३६ लाख रुपये प्रति वर्ष दिया । - 
समित्ति के मतानुसार यह म त्रा अत्यन्त कम थी तथा पंचायतों को शक्तिशाली 
बनाने के लिये यह मात्रा और अधिक होनी चाहिए थी सस्पोतर्म्‌ समिति ने 
एक रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाव॑ से यह अनुदान देने की बात, कहीं थी। 
सादिक अली समिति ने भी इस सुझाव का समर्थन किया | उसने यह भी 


कहा हा जत्र यह अनुदान दिया जाये तो राज्य सरकार एवं केसद्र सरकार 
दोनों को ही योगदान करना चाहिये | 


- पंचायत को श्रपने सचिव पर जो व्यय करना पड़ता है वह उसे अपने 
विकास अनुदान में से करता चाहिये | यदि पंचायत को. राज्य चरकार द्वारा 
प्रदतत किसी सचिवालयी सहायता की श्रावश्यकता हो तो उसका व्यय प्रायत्त 
फो दिये जाने वाले अनुदान में से कम कर लेना चाहिये । 


पंचायत समितियों को सबते अधिक अनुदान सामुदायिक विकास एवं 


राष्ट्रीय ध्मार सेवाओं वाले शीर्ष में दिया जाता है। इनके अतिरिक्त कूछ 
झनन्‍्य भनुदान 


किये कु 
गन भी हौीते हैं जो कि विभागों द्वारा इतको हस्तांतरित किये जाते 
हैं। इस प्रकार पच्राथत समिनियों को कुल सिला कर लगभग ३ २० करोड़ 
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झुपये वापिक झनुद्यत के रूप में प्राप्त हो जाते हैं | सादिक अबी स्रमिडि ते 
सुमाया या कि प्रत्येक पचायद समिति को ३/-, प्रति व्यक्ति के डिमाव से 
अनुदान दिया जाता चाहिये तथा इसको सामाय विदाम अनुदान, कहा जाता 
चाहिय । यह भनुददत एक्डपतापूरा तदीके से दिया जाना खाहिये । 

प्रवायत समितियों को जो प्रनुदान दिया जाय उत्तम एंकहूउता बरतने 
का अब यह है कि सण्ड वे विकास को क्तर देखकर डहिगी अ्रद्रारका भेद 
माव नहीं विया जाना चाहिये | एदायत समिति द्वारा जो स्टाफ रखा जायबंगा 
उसका व्यय सामान्य विकास अनुदान से ही दिया आयेगा | इसरे पविरिक 
डतसादन एवं सामाजिक सुवियाधों की गरज से पचायत समितियों गो भय 
मदद दी जायगी। यहां शत थह है कि सामाजिक सुविधाों पर खच वी गई 
मात्रा पु व्यय के २०९ से प्रधिक नहीं होती चाहिय । घोटो पच्रायत सम 
तियों मं सामान्य विज्ञास प्रनुदान की एंक' बी मात्रा को स्थापन ब्यय पर 
खर्च किया जाता है। प्रत यह प्रादधान रखा गया है कि यदि कोई पचायत 
समिति १/- प्रति व्यक्ति से प्रधिक व्यय झपने स्पापन बाय पर कर दे 
तो उसी अतिरिक्त स्थापन भनुद्याम दिया जाना चूहिए । 

विशेष घतुददन [59८0७॥॥ 270१७ |--प चायव समितियों एवं जिला 
परिषदा को उत कार्यक्रम एवं क्रियापों के लिये विशेप  ई प्रशत किया 
जायेगा जिनका कि सामान्य विकास धनुदान मे समूहौहत नदी क्रिया गया है । 
इस प्रकार के भनुदान निम्नलिखित उद्दे श्यो के लिय दिये जा सकते हैं-7 

पचायत समितियों को सहकारिता, उद्योग समाज-कल्याथ' स्थानीय 
विज्ाप्त कार्य, देहाती मानवीय शक्ति का उपयोग आग लगन या प्रश्न भ्रमाव 
हा 'खी व्यक्तियों को राहत, परणायत समिति के मुख्य कार्यालय का ध्यय 

द के बारे मं यह प्रनुददान दिया जा सकता है । 

जिला परिषदों बा यह अनुदान उसके स्यापन सम्बधी प्रवध के लिए 
दिया जा सकता है तवा उन योजताग्रों एव कार्यों पर दिया जा सह॒ता है जो 
कि जिला परिवदों को सौपे जाने चाहिये । इत कार्यों को निस्त शीषरीस 
विमाजित किया जा सकता है-- 

(3) कहृषि--बीज सप्रह के फाम, कृषि के पौजार बॉटने के लिए 
मरम्मत तथा सेवा सुविधाय कारधाना खाने के लिये कुप्रो की 
23 ठया बनाते से सम्दीधत कॉयक्रमों का समस्वय करने के 
|| 


(४). पशुपालन--पशु चिक्स्सालय नकली गर्माघाव केरद्, मवेशी एवं 
बुककुटा की सुधरी हुई नस्ल देना, जिला मेड फार्म, जिला बुवकुट 
फार्म । कस कक ० 

(एए) ,भेशेक्ल एवं स्वास्थ्य--प्राथमिक्‌ स्वास्थ्य्क दर ममकती एवं कल 
कल्याण केद्, परिवार नियोजद, श्रायुवेंदिक औौषघालय, पीने के 
पानी की प्रसारण थोजनाभों का तियोजत एवं ससन्‍्वय । 

(:४) शिक्षा विभाग--श्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों में अध्य'पकों के 

स्तद पर नियवरण रखता, मिडिल स्कूलों का प्रशासन बजीफा 

प्रदात करना, जिले स्तर की प्रतियोगिवारें कयता भादि ॥ 


ऋ 
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3 235 + न 
(४) जन कार्य -(सिचाई)-+२५ हजार उपर से भ्रंघिक व्यय वाले तथा 
एक लाख रुपये से कम व्यय वाले किसी भो नये कार्यक्रम को 
प्रारम्भ करना, एक लाख रुपये तक के पुराने कार्यक्रमों को 
चलाना । द 5 
(४) जन कार्य (भवन एवं सड़क)--राज्य की' सड़कों तथा जिले की 
मुंख्य सड़कों के अतिरिक्त सड़कों को बनवाना, पंचायती राज्य 
संस्थाओं के भवनों को बनवाना । के 2 202६ | 
(श)) सामाजिक सेवायें--झिला स्तर पर समाज-कल्याण विभाग का 
क़ियायें, प्राथमिंक एवं मिडिल स्कूलों में झवुसूचित जातियों एवं 
जन जातियों को वजीफा, कमजोर भागों का कल्याण । 


सरकार द्वारा जिला परिषद्र के इन कार्यो (की ' सूची में और जोड़कर 
तथा कुछ कार्यो को घटा कर परिवर्तन किये जा सकते है । 


(0) ऋण [.०9०५]--पंचायती राज संस्थाओं की श्राय के ज्ोत 
यद्यपि अनेक है किन्तु साथ ही उनके कन्धों पर कार्यो, का उत्तरदायित्व भी 
कम नही है । इसके अतिरिक्त इन संश्थाओं द्वेररा, अपने प्षेय के साधनों का 
पूरी तरह उपयोग मी नहीं क्रिया जाता । परिणामस्वरूप -दे प्रायः खाटे में 
चलती रहती हैं भौर इस व्यवस्था.में रहकर अपने कार्यों का संचालन करने 
के लिये इनको कर्ज लेना होता है | यातायात, स्वास्थ्य; शिक्षा, सफाई, सामा- 
जिक सेवा आदि कार्य ऐसे है जितमे पर्याप्त घव लगाने की भावेश्यकता हीती 
है । जितना धन इनमें लगाया जाता है उतनी प्राप्त नहीं हों पाता मौर परि- 
णामस्वरूप ऋण ही एक मात्र साधप्रन रह जाता है जिसके अ्रंघार पर ये 
कुछ कर सकती हैं। पंचायती राज संस्थाओं को या तो जनता से ऋण लेने 
का अधिकार दिया जाता है अथवा राज्य सरकार अपनी निधि मे से उसे 
योगदान देती है । इस घंन पर भी ब्याज लिया जाता है। 

ऋछा लेना अपने आप में धुरा नहीं है । कई बार तो इन संस्थाओं को 
ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऋण से सम्पत्ति एवं आ्राय में, 
चृद्धि होती है। ऋण लेकर जनता की उत्पादन शक्ति को बढ़ाया जाता है 
और उसके वाद उसे चुकाने का प्रयास[किया जाता है वित्त विशेषज्ञों के 
मतीनुसार यद्यपि ऋण लेता अपने आप मे. बुरा नहीं है - वरन्‌ एक सीमा तक 
तो यह उपयोगी है किन्तु इस सोमा से वाहर तिकलने पर यंह' दोप बन जाता. 
है । अधिक कर्जा लेना व्यक्तिगत जीवन की म्ाति सस्यागेत जीवन में भी 


घोतक सिद्ध हो संकतो है । इस सम्बन्ध में पूरी सतकंता बरती जाना परमें 
आवश्यक है:। 


विभिन्न राज्यों में ऋण राशि के वितरण-का माध्यम जिला परिषदें 
या पंचायत समितियां होती है । राजस्थान भ॑ सरकार पंचायत समिति को 
ऋण देती है भौर पंचायत समितियों द्वारा उप्त ऋण का विशिन्न,कार्योकके 
लिये वितरण किया:जाता' है । धनःप्राप्त करते समय पंचायंत संमिति द्वारा 
अनुबन्ध क्रिया ,जाता है तथा वह' रसीद देव हैं । , कण , के, सम्बन्ध, में किसी 
प्रकार का विवाद “होते पंर वहें इस अनुवन्ध के द्वारा सुलकाया जाता है। 

राजस्थान में कर्जा केवल पंचोंयर्त-समिति द्वारा ही लिया जा सकता 
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है। जिला परिषद एस पचायतो को कर्जा सेने के सम्बंध से क्सी प्रकार का 
अधिकार नहीं होता । कुछ एमी योजवायें होती हैं जिनको एक साथ समुद्री 
कझत किया जा सकता है। इन पर पचायत समितियों को प्रति व्यक्ति क 
हिसाब स कर दिया जादा है। 


काल की दृष्टि से ऋणों को तीन भागों मे दिम्राजित किया जाता 
है। वे ऋण जो कि छेर३ माह मे वापिस कर दिये जायें, अल्पकालीन ऋण 
कहलाते हैं। जो ऋण एक साल से लेकर पाच साल तक चुड़ाये जायें 5 
मअध्यक्ालीत तथा जो पाव व से कम समय में वययून ने हो उनको दीर्षे 
कालौन ऋण कहा जाता है। जिन कार्यों के लिय ये ऋण दिय जाते हैं उनमें 
उल्लेखनीय हैं--सामुदायि विकास, करृपि विकास, ग्रामीण आवास राजस्व 
तकाबी, सहकारी सम्रितिया, प्राकृतिक सकट आदि। 


पंचायती राज सस्याओ द्वारा लिये जाने वाले ऋण के सम्दध में 
सादिक अली समिति मे अपन सुझाव शस्तुत किये हैं । समिति का विचार था 
कि पंचायती राज सस्याश्रों का छोटे उच्यमो एय लघु उद्योगों का स्वामित्व 
करने की शक्तिया प्राप्त होनी चाहिए । इन भस्थाझ्रों को जनता के लिए दुछ 
भूल उपयोगी सेवायें भी प्रदान करनी होती हैं। इन कार्यों के लिये इत 
सस्थाम्रो को अधिक घन की आवश्यकता होगो जो सामान्यत: इन नित्राया 224 
मामध्यं के बाहर की दात है । यही कारण है कि इन सस्यामों के लिये | 
दाली अयव्यवस्था भ्रावश्यक बन जाती है । सरकार को चाहिए किइत 
निकायो को कर्जा लेने की पिया देने के अतिरिक्त स्वय भी उचित ब्याज 
एवं शर्तों पर इन कार्यों के किये ब्याज प्रदान के अनउपपोरी चीजों की 
रचना जँस जलदाय नातिया, विद्यू.त प्रसारण प्रादि । दूसरे, दुकानों, ब'जारों 
एवं स्िनेमाघर भादि को बनावट के लिय । तीसरे, ट्रैबटरों, पम्पिग सैंटों, 
टकों एव भय कृषि सम्वधी ओजारो की खरीद के लिये / चोये, छोटी 
व्यापारिक था प्रौद्योगिक इकाई खोलने के लिये, उदाहरणायं--पझाट' पीसने 
की “वक्‍फी, तेल मील, हडडी पीसने को फैक्ट्री, दाल मी प्रादि। पराचर्रो 
कृषि, बागवानी प्रादि कार्यों के लिए। 


परकार द्वारा जो कर्जे दिए जायें उनके उचित एव कुशव उपयोग के 
हि प में सरकार को व्यवक््या करनी चाहिए। जिन लक्ष्यों के हैतू कर्ज 
जिया गया है उतको साकार करने के जिए विशेषज्ञों का परामर्श एवं तिइशन 
मी मुठैया करना चाहिए पचायती राज सस्थाप्रों की जो मी भ्र्यंव्यवस्था 


रखी जाये वह एकरूए हो, निश्चित हो, सरस हो तथा उनको झुछ स्वेच्चा 
प्रदान करे ।१ 
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११ 
स्थानीय एवं राग्य सर पर 
समिति खवस्था 
[ए0४शाएाएड 8श्छफछ्रथ 87 7,0087, &€ अं&पछ घश्शत, | 
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समिति व्यवस्था वत्तेमांन युग मे प्रशासनिक यन्त्र की एक महती 
विशेषता है | किसी भी महत्वपूरां प्रश्न को एक व्यक्ति के निगुंय एव स्वेज्छा 
पर न छोड़ कर कुछ व्यक्तियों के नि्णंब पर छोड़ना आजकल अधिक सुरक्षित 
समभा जाता है | प्रजातन्त्र का यह एक मूल सिद्धान्त है कि इसमें किसी भी 
व्यक्ति को ग्रह्वितीय बुद्धि एवं कौशल वाला नही माना जाता १ यद्यपि तुलना- 
त्मक दृष्टि से विभिन्‍न व्यक्तियों के बीच कुछ असमानताएं पाई जाती हैं और 
कुछ व्यक्ति श्रपेक्षाकुत अश्रधिक योग्य होते हैं किन्तु कोई"मी व्यक्ति पूर्ण नहीं 
है । प्रत्येक में उसकी कमियां और शअ्रमाव हैं | प्रशासनिक निणोयों में विभिन्‍न 
व्यक्तियों के श्रेष्ठ गुणों का समावेश हो सके श्लौर एक की कभी की दूसरे के 
द्वारा पूरा किया जा सके, इसके लिए पर्याप्त विचार-विमशे के बाद निर्णय 
लेने की व्यवस्था की जाती है। समिति प्रणाली इस व्यवस्था का एक रूप 
है। समिति में दो से अधिक व्यक्ति होते है जो कि समस्या के विभिन्‍न पह- 
लुओं पर अपनी-अपनी दृष्टि से विचार प्रकट करते हैं और उनके विचारों के 
विश्लेषण के वाद जो निष्कर्ष निकलता है उसका स्वर ग्रुण एवं उपयोगिता 
उस निष्फपं से उत्कृष्ट होते हैं जो कि एक व्यक्ति द्वारा लिया गया होता । 


स्थानीय प्रशासन को प्रजातन्त्रात्मक रूप देने के लिए तथा उसकी 
कार्यवाही को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए स्थानीय एवं राज्य स्तर पर 
समिति व्यवस्था को अपनाया जाता है । राज्य स्वर की समिति व्यवस्था का 
स्थानीय दृष्टि से महत्व दो कारणो से है | श्रथम तो इसलिए कि राज्य स्तर 
पर विभिन्‍न समितियों का गठन एवं कार्य प्रणाली स्थानीय निकायों के आदर 
एव प्रेरणा स्तोत के रूप में कार्य करती है। इंसरे, राज्य स्तर की कुछ 
समितियां,. विशेष रूप से वित्तीय समितिया स्वप्तीय अशासन पर नियन्त्रण . 
रखने का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं । इस दृष्टि से राज्य स्तर की समितियों 

के रूप एवं संगठन का एक सामान्य परिचय स्थानीय प्रशासन के विद्यार्थी के 
लिए पत्यस्त उपयोगी सिद्ध -होगा । 23. 0 * 
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मगरपालिफा स्तर पर समितियां 
[(०क०्ञज९९५ 2॥ कण्कॉलज ।,क्थ] 


नगरपालिकाए जिन कार्यों को सम्पन्त करती हैं उतकी प्रकृति कार्य- 
पालिका एव व्यवस्थापिका-दोतो ही प्रकार की होती है। वे नियम बताती 
हैँ और उनको क्रियान्वित भी करती हैं। नगर के 3.28 का उत्तर- 
दा यूरो रूप से उनके कन्‍्धों पर रहता है। इन समी कार्यों को सम्पत्त 
करने में नगरपालिका द्वारा दो प्रकार की कढठ़िनाइयों का पनुमव किया जा 
सकता है। प्रगम ता यह कि वह एक ज़ी: विकायहोती है मोर प्रतिदिन 
की समस्याओं पूर उससे विवार किया जाना से तो सम्मत है और ते उपयोगी 
ही | अनक महृत्वपूर्णा समस्याएं तो उसके बड़े. हट के कारण प्रधिक 
उपयोगी विचार-विमर्श को सम्मय नही होने, इंवी भर छोटी-छोटी समस्था्रों 
पर समयामाव के कारण इसमें विचार किया जाता भनुपयोगी. होता है ।] 
इन दोनो ही प्रकार की सभस्याओं को यदि किसी ऐसे तिकाय को सौंप दिया 
जाएं जो कि स्‍प्राकार में इससे छोटा हो, . योग्यता मे इससे कुशल हो भौर 
जिमके विशेषज्ञ सदस्य प्रेस्तुत की थई समस्याओं पर विचार के लिए पर्वाष्त 
समय खर्च कर सकें ) ये सव बातें समिति व्यवस्था, के भ्रपनाने पर प्राप्त 
हो जाती हैं ! नगरपालिका परिषद्‌ की बैठक प्रद्दीने मे केवल एक वार होती 
है । यदि इस बीच,कोई समस्या उत्पन्त हो जाएं या कोई निर्णय जमा हो तो है 


नानक मिलन वे पनीर कयेन जअरमिनल "जी. 
* 


 #ा+ हिनतका..., लक, 
नि ५ । 
ग्रेंट ब्रिदेन के इधानीय शासन में समिति व्यवस्था का प्रचलन व्यापक ८ 
रूप से हुआ, है । वहां कार्यवालिका सम्बन्धी कार्य सामान्यतः समितियों को 
सौंप दिया जाता है। भारत में सस्थागत रूप से प्राय प्रत्येक नगरपालिका मे 
सप्रितियां का सगठन क्रिया जाता है। यद्यपि ये समितिया. सरकार के एक 
कार्यपालिका श्रग के हूप में अधिक महत्व नहीं रखती किन्तु फिर भी ये 
नगर-प्रशासन मे निर्वाचित परिषदों को ' कुछ कार्ये करने (का प्रवरतर , 
सौंप्ती्‌ हैं । टू ४7% ह 
नगरपालिका की समितिया मुख्य रूप से दो प्रकार की हैं | अमम - 
प्रकाई की समितिया वे होगी हैं जो कि तगरपालिका कानून के प्रषीत बनाई 
जाती हैं, इनको कानूनत समितियां कहते हैं । दूसरे प्रकार की समितियों की 
रचना नगरपालिवा कानून के घाघार पर नहीं हीवी बरनू ये समितियों परिं> 
चदू द्वारा उसके. उपतियर्मों के प्रधोन बनाई:जाती हैं,, इनको कानूनी, 
समिति कहा जाता है ।, हु हे ३ 
अऋाा 0 नम # ०३ री करी है ॥? न .  पिबकँ न 
ईग 4ब * है 





स्थानीय एवं राज्य स्तर पर समिति व्यवस्था 


जिसके लिए राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा निर्देशित कर सकती है। स्थायी 
समिति में सदस्य संख्या छ. से लेकर वारह तक होती है । इसके सदस्य परि- 
पद द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं । इस प्रकार की समितिया बारो नगर- 
परलिकाओं मे संगठित होती हैं जबकि छोटी या जिले की नगरपालिकाक्षी 
हारा प्रवच्ध समितियों (]शशावश्ं।8 (00फ्ाए्रए०8) को नियुक्त किया 


जाता है। प्रवन्ध समितियों में सदस्यों की संख्या चार से लेकर नौ तक 
होती है। ' 


इन समितियों का कार्यकाल एक वर्ष होता है। इनके कार्यक्राल पर 
परिषद एवं अधिनियम द्वारा सीमा लगाई जा सकती है। जिस नगरपालिका 
में कार्यपालिको अधिकारी नहीं होता उसमें समस्त कार्यपालिका शक्तियां 
इस प्रकार की समितियों द्वारा ही काम में ली जाती है । इन समितियों में 
विभिन्न समाजों, क्षेत्रों, एवं हितो को प्रतिनिधित्व देने के लिए इनके सदस्यों 
का चुनाव करते समय परिपद द्वारा एकत्रीकृत मतदान व्यवस्था ((परश्मण॥- 
धर० ५०७४ 999०४) को अपनाया जाता है । इस सम्बन्ध में कभी-कभी 
यह भी सुकाव दिया जाता है कि यदि स्थायी समितियों में अधिक व्यक्तियाँ 
एवं हितों को नागरिक प्रशासन में भाग लेने का अवसर प्रदान करना है तो 
इनका आकार बढ़ा दिया जाए। किन्तु इस मत के विरुद्ध यह भी कहा जाता 
है कि बडे आकार का कोई भी निकाय नीतियों को क्रियान्वित करने में श्रच्छा 
नहीं समझा जाता । वह जितना छोटा होगा उतना ही श्रधिक कुशल हो समता 
है । श्रालोचकों के मतातुसार जब इन समितियों के निर्वाचन मे एकत्रीकृत 
मतदान व्यवस्था को अपनाया जाता है तो यह स्वाम विक्र है कि परिषद की 
नीतियों को क्रियान्वित करते समय वर्गीय एवं संकीर्ण हित उभर आए ये तथा 
समिति की कार्यवाही क्षेत्रीय एवं साम्प्रशयिक मतमेंदों से पूर्ण हो जाएगी। 
इसी विचार को ध्यान में रखते हुए काले समिति (छु8० 00ज्राम्रांध८७) ने 
इन समितियों की रचना में एकन्नीकृत मतदान व्यवस्था को अपनाने का सन- 
थंग नही किया । अधिनियम के अनुसार स्थायी समितियों को एक साधारण 
अवन्ध समिति की अ्रपेक्षा अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं । इसके अतिरिक्त 
परिपद द्वारा भी इन समितियों को शक्तियां हस्तान्तरित की जा सकती है। 
इस प्रकार इन समितियों की शक्तियां दो प्रकार की होती हैं । एक शोर तो 
इनकी वे शक्तियों प्राप्त होती है जो इसको श्रधिनियम द्वारा सौंपी गईं है तथा 
दूसरी ओर अनेक शक्तियां ऐसी भी होती हैं जो कि परिपद द्वारा:इन्हें हस्ता - 
न्तरित की गई है। वम्बई की नगरपालिकाओं में जो तीर्थ समितिया 
([शॉइतंघा 0०0फ्प।7०६४) हैं उतको परिषद की एक समिति कहने की 
अ्रपे्ला यदि नगरपालिका एवं सरकार की समितिया कहा जाय त्तो अधिक 
उपयुक्त रहेगा। इस* प्रकार की समिति का गठन भर्येक नगरपालिका में 
श्रावश्यक रूप से नही किया जाता | इसे केवल वे ही नगर लिकाए गठित 
करती है जिनको तीर्थ कर (शिशिणा पूछ») लगाने का अधिकार ह्ठै । तीर्थ 
समित्ति मे सदस्यों दी संख्या छः होती है । इन सदस्यों में एक तो आर क(ः 
अध्यक्ष होता है, तीन ऐसे सदस्य होते हैं जिनको परिपद द्वारा निर्वाचित किया 
जाता है। इनके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त दो सरकारी अ्रधिकारी 
होते हैं । तीर्थ समिति का कार्य काल १रिपद के कार्यकाल का सहचत होता 


चि 
चघ४ मांरत में स्थानीय छोर प्रशातन 


है । यह उस रामय हक बार्य करती रहती हैं जय तक गि एवं नई शी 
समिति वो तियुक्त - कर दिया जाएं । यदि विशी बरणवश परिएद वी 
शकियों वो दीन लिया गया हो प्रथवा तीर्य समिति की शक्िों को ले 
लिया गया हो तो एगी लिये में भ्रायुतत द्वारा छ ग्यक्ियों जो सागगर 
मरते एवं नई तीर्थ समिति जी रुघता वर दी जाएंगी। इस प्रगार निर्मित 
समिति उस समय तप प्रपता कार्य यश्ती रहेगी जब तव वि परिषर को पुन; 
रा ने किया जाए भौर मई परिषद शी नई त्ीर्य रामिति णरम ने 
सेले। 


शीर्ष क्मिति द्वारा बई महत्वपूर्ण बाय गिए जाते हैं। ती्ष वर द्वारा 
प्राप्त णो तीषे बोष होता है उतने प्रवस्प एवं प्रशागन व वार्ये यह रामिति 
बरती है। इसने प्रतिरिगत इस बोध के सम्बन्ध में परिषद को जो भी अधि 
बार प्राप्त हैं प्रथया णो कर्तव्य मरे हांते हैं उत सथ गा भार इस समिति 
पर आ जाता है। परिषद द्वारा पियस बनाकर इश राधिति ने वार्यों एसं 
अपियारों पर प्रतिबत्ध भी लगाए जा श्वते हैं। एिति के सम्पाध में परिषद 
भी यह प्रधिवार है ति' बहू बिती भी हमय इसबी बार्यवाही गे रो विशी भी 
आग वो मंगा रावती है । यह शमिति से राम्बन्धित तेत़ों था प्रतिवेदत वा 
गोई भी विवरण मांग शयती है। सी्थ ऐ्रोष थे सेज़ों को एक ऐसे भेगिष्र रण 
द्वारा भ्राश्टि किया णाता है शिशक्री नियुत्तित परिधद बरती है। जब ऐेगे 
पाप्त हो जाते हैं तो 24! परिषद द्वारा राज्य शरफार मे' पास गेजा णातां 
है। रामिति वा थावित गरजट स्त्रय॑ रामिति द्वारा बताया जाता है पौर माद 
में इगे परिषद ने लिए विषारार्थ भेजा जाता है। यदि परिषद उते स्वीरा 
बर लेती है तो यह सगरपालिया ये गामार्य बजट वा एवं. भाग थन जाता 
हा हिल्‍्तु यदि परिषद भहमत मे हो तो यह प्ररे बजट को या उसके कुछ भाग 
बो पपते द्वारा विए गये राशोधनों एवं परिवर्तनों के साथ शमिति गे सर्प 
बावत भेज राकती है । यदि परियद एशे तीये समिति बगढ रे स्बीीयंत 
मतगेदों मे विसी समभौतेपूर्ण निर्णय छर गे पहुंच पाएं तो परिषद द्वारा 
मतभेद पाली बातों वो धायुक ने मघ्मुख पेश विया जाता है। झ्ायुत पर 
तिर्णप इस प्रकार पे अवसरों पर भसरितिम होगा। शी्च तविति के जायों एस 
प्रत्रियाभों पर पर्याप्त जिमरतरणु थी ब्यवस्वां की जाती है. तायि' एसमे ग्रम्मा- 
विश भ्रप्टाचा ९, भतियमितताएं एथं धॉपलेयाजी ग हो रपे । ४४४ , जिसा* 
धोश या राश्य ग़रबार द्वारा नियुक्त कोई भी रारवारी प्रधिरारी समिति के 
दया वा निरीक्षण पर रयता हैं। यदि शिल्ाधीश के गतानुशार समिति वी 
हिसी भाज्ञा था प्रस्ताव को व्रियावित करो हो तीव॑ याबियों को बोई 


अगु- 
बनने जिन आजिटर होडर के कम हक शुना अशरक भरे मिलन बन. मिलतातीतश 
] हक ऋ ड़ ४ क इन न इऑओझ+ओे" 


॥ दूच ले हाजर, आल नब॒ननडी हहजरल  ॥१् 





हा नर हे ॥. ब#ह ढ्न्ड छः 
हं९४ ७ ७ है हब इाडर ॥ ४ ढ०॥ ७:०७ ० 
हीना डा 9  इछन्‍णन हढढ ड्न्ल न न 


्े क 
शाश्य शरकार ढारा उगे बाय करने वे लिए चेतावगी दी जा धकती है यदि 
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नहीं है श्ौर इसे सौपे गए कर्तव्यों की सम्पन्नता में निरन्तर उदासीनता वरत 
रही है श्रथवा वह अपनी शक्तियों से वाहर चली जाती है या उनका दुरुपयोग 
करती है तो वह समिति को मंग या निलम्बित कर सकती है । 


बम्बई एवं पश्चिमी बंगाल की नगरपालिकाशों में प्राथमिक शिक्षा भ्रधि- 
नियम के जाधीन शिक्षा समितियों का गठन किया जाता है। इन समितियों 
की रचना यद्यपि बहुत कुछ नगरपालिकाओं द्वारा की जाती है किन्तु फिर भी 
यह स्वतत्र शक्तियों का उपसोग कुरती है । बम्बई में स्कूल बो्डे का चुनाव 
नगरपालिका द्वारा किया जाता है किन्तु इसके सदस्यों को परिषद का सदस्य 
होना श्रावश्यक नही होता | इस समिति के सदस्यों की संख्या बारह से सोलह 
तक होती है । इनमें से दो या तीन सदस्य मनोनीत होते हैं तथा साथ ही 
ये श्रधिकारी भी होने चाहियें। इन समितियों में श्रत्पसंस्यकों, स्त्रियों, पिछड़ी 
जातियो एवं अनंधिकृत नगरपालिकाश्रों के लिए स्थान सुरक्षित रहते है । स्कूल 
बोडे द्वारा शिक्षा के सम्बन्ध में समी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है किन्तु 
वित्त से सम्बन्धित मामलों में इसे स्वायत्तता प्राप्त नही होती । 


बस्बई की भांति मध्य प्रदेश मे भी नगरपालिका भ्रधिनियम के अमन्‌- 
सार नगर की नगरपालिकाओं में स्थायी समितियां वात 00फफ्ता- 
(०९४) वनाई जा सकती हैं और प्रथम स्तर की नगरपालिकाओं के लिए 
प्रवन्ध समितियों की नियुक्ति का प्रावधान है। ये नगरपालिकायें वहाँ होती है 
जहां कि परिपदीं की संख्या अधिक से अधिक नौ और कम से कम चार होती 
है। इत समितियों का कार्यकाल अधिक से भ्रधिक एक वर्ष होता है । द्वितीय 


श्रेणी की नगरपालिकाओं में स्वयं नगरपंरिषद ही प्रवन्ध समिति (१(७098?878 
(०7४८०) होती है । 


पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक नगरपालिका की एक शिक्षा समिति होती 
है। इस समिति में राज्य सरकार द्वारा नियुवत शिक्षा प्रधिकारी या शिक्षा 
में रुचि लेने वाला व्यक्ति होगा, नगर परिषद के दो से लेकर चार सदस्य 
होंगे तथा भ्रधिक से अधिक तीन ऐसे व्यक्तियों को परिषद द्वारा नियुक्त किया 
जाएगा जो कि नगरपालिका क्षेत्र के निवासी हैं किन्तु उसके सदस्य नहीं 
है। शिक्षा समिति परिषद के आधीन कार्य करती है । इसके कार्यो का रूप 
उन नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता-है जो कि-राज्य सरकार हारा 
वर्नाए गए हैं। इस समिति का कर्त्तव्य वित्त, पुस्तकालयों एवं श्रजायबघरा 
से सम्बन्धित विषयों को अध्यक्षता करना है। इसके भतिक्ति जब परिपदे 
द्वारा स्कूलों, पुस्तकालयों एवं अजायबघरों को अनुदान दिया जाता है त्तो 
यह समिति पूरी की जाने वाली शर्तों-को निर्धारित करती है । 


कानन के प्रतिरिवत बनाई गई समितियां _ [7॥० णण/आओ/९९७ 
लियाश्त ब5 तैएणा-ह४(४०१ ]-- बम्वई, मध्य अदेश एवं पश्चिमी बगाल 
श्रादि राज्यों की नगरपालिकाओों में स्थित कानून के आधार पर बनाई गई 
समितियों प्रन्‍्य- राज्यों में नही पाई जाती किन्तु इसका अर्थ यह नही होता 
कि वहां समित्तियों का'प्रयोग ही नही किया जाता । अन्य नगरपालिका 
आअधिनियमों मे समितियों की रचना यद्यपि कानून द्वारा स्वीकृत ,नहीं होती 
किन्तु फिर भी परिषद को सौंपे गए कार्यों की व्यांपकता को देखते हुए और 


कण 


३५६ मारत में स्थानीय सोक प्रधाशन 


वार्यां को जादी मे राम्पन्न गरते में म प्रहुच।ने के! लिए वंगरपा/लिका 
प्रशासन वी विभिन्‍न शाखामों पर विचाराये समितियाँ तियुत्ा करने जी 
प्राग्ा दो गई है। गछ सपिनियर्मों म तो यद रपट झूप से बता दिया जाता 
है नि परिषद द्वारा धनी की समितियां बन ई जा सक्‍गी हैं। उदाहरण वे' 
लिए उड्ेसा नगरप्रालितत अधितियन ने कई गसम्रितियों की लियुतिद्ध का 
सुझाव दिया है, जैगे, दित, जनस्यार्प्य, जन कार्य, शिक्षा, स्‍प्रत्पताल एवं 
विफित्यालर भौर प्रधितियगे के | रो से सम्यस्थित किसी भी विशेष दिपय 
पर समिति । वहा यह प्रावधान है  यहि परिषद से सेल का पाती प्रसारित 
बरतने का प्रावधान स्वी।र किया है तो इगरे लिए परिषद को आवश्पत्र रुप 
से एक जतदाय समिति तियुक्त यरनी द्वोगी । इग प्रहार वी हमिति में इुल 
मित्र खार सदस्य होंगे । इतमें से एज रादस्प यो रास्य सवार ढारा 
नियुक्त हिया जाएगा।। बंगाल की संगदपातिता अधितियम में एग स्व्रॉयी 
समिति (8080408 (०गए्आ0१४) की नियुत्रित गा सुभाव रखा गपा। 
पंजाब में ऐसा प्रावधान है. वि यहां केवल वाई समितिया ही नियुश्त वी जा 
सही हैं, विन्सु इसके जिए राज्य सरवार मी धूर्व-स्पीदृति प्राप्त बता 
जहूरी है। बम्बई मे पूर्व वरणित स्थावी एवं तीव॑ समितियों के! प्रतिर्िवत 
अस्य षार्यपासिका समितियाँ एवं परामशंदाता रामित्रियाँ भी होती हैं। इन 
रामी राम्पों मे यह परिषद पर ही छोड़ दिय। गया है तिः वह इस प्रकार वी 
संितियों बी सदया, बनावट एवं शक्तियों को निर्धारित गरे । 


उत्तर प्रदेश व हल में इन समितियों बा आर्यााल ैवल एक वर्ष 
, सिख्ु भन्‍्य राज्यों में परिषद द्वारा यह पिर्व किया जाएगा हि 
समितियों वा वायरल एक हे वर्ष रखा जाएगा अधित। उत्तर प्रदेश में 
बानून द्वारा यदद निश्नित कर दिया गया है. वि समितियों की रघता एल 
सक्रमणीय मत द्वारा की जाएं। बम्ब्ई में जब परिषद द्वारा इन समितियों 
की रखता थी जाती है तो वह संग्रद्ीव मतदाग ब्यवस्यां तो वाम में सेती 
हैं। किमी विशेष रामिति के सदस्यों की सरया परिषद द्वारा निश्चित की 
जाती है। मध्य प्रदेश एव पजाइ वो छोड़कर प्र थ राग्पों में यह व्यास्वा ६ 
वि यदि परिषद चाहे तो समिति के एक तिद्वाई सदस्पों शो सहबुत सिदयात 
के प्रघार पर ले लै। इग प्रकार लिये जाते थाने सदह्य वैद्टोंत हैं जो थि 
समिति में बाय करने के लिए विशेष योग्यवाए रखो हैं फिरतु परिषद के 
सदस्य नहीं हैं। मध्य प्रदेश में परिवद द्वारा एक रूई बाजार समिति वियुक्त वी 
जाती है | बानूनत के # 2 मं।र परिषद था तो अपने में सेया बादर ते दी 
ब्यक्तियों की नियुक्ति करेगी | इनमें से एक रूई बे! खरीददारों का प्रतिमि- 
6. + “३-० किक डीलर बडी फिफलके आना कार नल 3 >>न्‍तत बदन मेल 
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स्थानीय एवं राज्य स्तर पर समिति व्यवस्था | . देधु७ 
घ 3 आस मी सम आप 
होते हैं । मद्रास में नगरपालिका: अध्यक्ष भरपने पंद के का रण संत्ती समितियों: 
'का सदस्य होती है । बंम्बरई-तंवोी केरल में यदि ' अध्यक्षे या उपाध्यक्षे किसी . 
समिति के संदस्य निर्वाचित हो जाए तो वे 'उस संमिति- के पदेन समापतिं 
हो जाते-हैं। ऐसा सभापति ने होने की दशा: में परिषद स्वयं समापति नियुक्त , - 
करती है।। यदि परिषद सेमापति नियुक्त न करे तो समिति इस पद पर अपने 

में सेकिसीसदस्ये को चुन लेती है । ० ये ता 


' इन समितियों की प्रेंक्रिया के ,निर्यम सीमोन्य रूंप से परिषद के उप- 
कानूनों को द्वारा निर्धारित कर दिए जाते हैं || बम्बई में यदि किसी समिति 
का सभापति ४ दिन से अधिक के लिए “अनुपस्थित रहे तो: अध्यक्ष 
या उपाध्यक्ष उसको अंनुंपस्थिति में समिति की बैठक बुला सकता है। एक 
समिति जब चाहे तव अपनी बैठक बुला सकती है और जब चाहें तवः स्थगित 
कर सकती है । किन्तुं यदि समिति का सभापति उचित समझे या परिपद को 
अध्यक्ष श्रथवा सर्मिति के दो संदंस्य -ऐसी प्रार्थना करे तो समिति थे विशेष 
चैठक बुलाई जो संकती है.। वम्बई और . राजस्थान में समिति का. समापति 
कोई बेठक बुलाने के स्थाने परं श्रपंती तरफ से या किंसी अन्य सदस्य प्रयवा 
नगरपालिका अधिकारी की तरफ से लिखित “में कुछ प्रस्तव समिति के 
सदस्यों को भेज सकता है । न 2 आल आम 


परिषद "एवं सप्तितियों के . बीच सम्बन्ध (०: ऋषध्तगाकंए 
छएशज़ल्शा (०ावा 00 (०॥॥॥((९९5) --तग रपा लिका की समितियां प्राय: 
अपना कोई स्वतन्त्र भ्रस्तित्व नहीं. रखतीं-। वे, परिषद का: एक अ्रमिन्‍त भागे 
होती हैं । 'वहुधा उनकी नियुक्ति उसमें से ही: उसी के ' हारा की जाती है और 
दे उसी के नियंत्रण में रहकर कार्य संचालित करती हैं । अ्रंसल में परिपंद- ही 
कानूनी रूप से सभी कार्यो -को संचालित करने के लिए' उत्तरंदायी हैं। 
समितियों के सभी-कार्य स्वीकृति के लिए. या “अभिलेख रंखने के लिएं परिषद 
में अतिवेदित किए जाते हैं । वास्तविक शक्तियां परिषद के-हाथ में रहती हैं- 
और इसके परिणामस्वरूप कुछ ऐसी-महत्वपूर्ण तगरपालिकाओं। को छोड़करे 
'जहाँ पर क़ि कार्य-भ्रधिक और ग्रावश्यक ” होता: है, इन' समितियों की बेठक 
हो नहीं होती ४ समितियों द्वारा जो कुछ मी. काये. किया. जएतां है चह मूल 
रूप से उनके समाप्रतियों एंगं सच्िवों हरा क्रिया, ज़ाता है ....समितियां तो 
केवल कागज पर: ही; श्रेस्तित्व' रंखती.-हैं । नियुक्ति, विभागीय: सजा दुगे 
:पदोन्‍तति आदि-के मामले: समिति के समापति और _ परिषद »के' 8 
“विज्ञारं--विमए् करके तय किए“ जाते 'हैं।. इन- दोनों के-दीच बैठक भाव: लत 
*पंचारिक होती हैं'। ग्रेट ब्विटेंन में समितियों करे महत्वपूर्ण, योगदान, का उल्लेख 
महे है कि वहाँ: यंदि परिषद की बेठके कुछ ही 
करते हुए फाईतर महोदय ने, बतप्या पते ऐग उपसमितियों लिबप सैकड़ों 
हों तो विशेषकर बड़े शहरों में सं्ितियों ऐज उपसंमितियों की, प्रतिवर्ष बैकड़ों 
बैठक होती हैं । समित्ति पक अलग-अलग: महत्व. एवं शक्ति वाले... हजारों 
“बैठकें होतो हैं | समिति ,डीफ- शेप कक पनात करता:ई, 
पद पास किए जाते व्यापक अनुभव येह प्रदर्शित करताउई कि.समी 
प्रस्तोव पसे किए जाते हैं । व्या' स्‍ हे 
प्रस्तावों एज प्रक्रियाओों-में से--६४५_भतिशत विना किसी चुनौती या वाद- 
वस्तावा एड बराकती मं कक छोर जिन कुछ को चनौत्ी दी गई चह तकंपरसो 





१५८ भारत में स्थानीय सोर प्रशासन 


एथं बुद्धिपूर्ण थी ।? भारतीय नगरपालिकार्भों गे रूप एगं संगठन वा निर्पय 
परते समय प्रिटिश व्यवस्था को प्रादर्ण बताया गया है और उसी वो गद्दी 
शाषार करने का प्रयास विया गया है। विस्तु फिर भी वास्तविक व्यवहार को 
देखने के बाद यहूं स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय मंगरपासिवाधों ही 
समितियाँ कोई महत्व नहीं रखतों । इस सम्बन्ध में भर्गल मद्ोदय का यह 
यद्दगा उपयुक्त प्रतीत होता हैं वि समिति व्यवस्था दे आार्य की दृष्टि से 
दोनों देशों के बीच जितना बड़ा एवं स्पष्ट विरोध है उतना अन्य जिसी भी 
विषय में नहीं है ।7 

मदि भारतीय संगरपालिकाओं में प्राप्त रामितियों की पाहतविक 
संध्या, उतनी सदस्य सब्यां, बार्यक्राल, शक्तियों आदि मी दृष्दि रे देशा 
जाए तो स्थान मै प्राधार पर उसके थीज पर्याग्त विमिल्तताएं हैं। पूना में 
दो कानून सम्रितियां हैं-स्पायी रामिति और सशोषत रामिति ([८श३णा 
(00777॥7८०) । यहा छ; अन्य कार्यवालिका समितियां हैं--सफाई एवं माली 
समिति, जन बाय रामिति, वित्त समिति; जलन्काय रामिति बाजार गर्मिति 
झौर विशे समिति । इनके भतिरिका_ एज संविधान राषिति भी होती है 
जिसका नाम काूत एं सामान्य हँदर्म समिति है। पहू समिति नियमों एवं 
उपनियममों का प्राय तैयार बरन के प्रश्नों पर परामर्श देती है। प्रत्येत 
समिति में सात सदस्य होते हैं, बेवल स्थायी समिति ही ऐसी है गिसत 
शदस्यों बी संस्या बारह है। 

एवं राग्य वी विभिन्न नगरपालिताप्रों में णो रामितियाँ बी रियति 
है बह यदि पर्याप्त भेदमाव पूर्ण है तो पूरे देश की सगरवालिकांधों वी समिति 
रेथवस्था के आरे में कोई सामास्थयीव्रण जिया ही सहीं जा धक्वा! 
अर्यल मे ही शब्दों को पुनः उठ,6 करते दर हम यह गई राकते हैं कि एक 
तथ्य ऐमा प्रवाय है जिसे कि हम सार्वमौमिक रूप गे राच माद खते हैं भौर 
यद्द यहू है हिः समिति व्यवस्था सफत नहीं रदी है तपा मारत में हमितियाँ 
यह योगदान नहीं कर रही हैं जो हि उतते भाशा वी गई पी। 
साध ही उनका स्वर भी वैसा नहीं है जैता कि उनके स्गक्‍क्षों वा प्रढ 
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ध्यातीय एवं राज्य स्तर पर समिति व्यवस्था. .. रेशध 
ज़िटेन में है । भारत में समितियों को पर्याप्त अधिकार प्रदान नहीं किए गए 
है; प्रसल में उनको परिषद का सेवर्क बनाया यया है और उनके प्रत्मेक कार्य 
में परिषद का हस्तक्षेप रहता है। मारतीय वगरपालिका की समितियों को 
कोई प्रशासनिक अधिकार प्राप्त नहीं है। उनको जो कुछ भी सत्ता' हस्ता- 
न्तरित की ज।ती है उत पर इतना नियन्त्रण एवं जवाबदेयता लागू की 
जाती है कि वे वास्तविक शक्तियों का उपयोग स्वेच्छा से नहीं कर पाती ॥ 
इन्हें अपनी बैठकों की प्रक्रि]| भी परिषद या बोर्ड में रखती दोती है। 
मद्रास राज्य में वस्तविक व्यवहार को देखने से प्रतीत होता है कि वहां जो 
समितियां गठित की गई हैं उनकी संख्या बहुत कम है तथा समितियों द्वारा 
वहां जो निर्णय लिए जाते हैं उद पर विचार-विमर्श किया जाता है। इसके 
परिणामस्वरूप समिति का महत्व न के वराबर हो जाता है) वहां नीति 
सम्बन्धी प्रश्त परिषद द्वारा तय किए जाते हैं और उनको समितियों द्वारा 
क्रियान्वित किया जाता है। कुछ-कुछ ऐसी व्यवस्था अन्य राज्यों में भी है। 
भारतीय नगरपालिकाओं के तुलनात्मक दृष्टि से कम महत्व के लिए अनेक 
कारण उत्तरदायी हैं। इसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि यहां 
उसके लिए परम्पराओं का अभाव है| प्रारम्भ में जब नगरपालिका सरकार 
का भारत में जन्म हुआ तो कार्यपालिका कार्यो का निर्वाह स्वयं जिला अधि- 
कारी हारा किया जाता था। बाद में जन-शक्तियां परिषद को हस्तांतरित की 
गई तो उपके गैर-अधिकारी समापति से मी उन्हीं परम्पराओं का निर्वाह किया 
जो कि अधिकारी अध्यक्ष द्वारा विकसित को गई थीं। इसके श्रतिरिक्त 
परिपद की सदस्यता इतनी अधिक नहीं रही कि समिति व्यवस्था को आाव- 
श्यक सम्का जाए औौर यदि कहीं पर इस आवश्यकता को समझा भी गया 
त्तो वहां परिषद के उत्साही सदस्यों ने उन्हें प्राप्त सत्ता को हस्तान्तरित करना 
उचित नहीं समभा । 


जब परिपद द्वारा ही व्यवस्थापिका सम्बन्धी एवं कार्यपालिका संबंबी 
कार्यो का निर्वाह किया गया तो स्थिति सनन्‍्तोपषजनक नहीं रही । साईमन 
कमीशन के प्रतिवेदन में इस तथ्य को स्वीकार किया गया । उसने बताया कि 


इन निकायों के उचित कार्य-संचालन के लिए यह जरूरी है. कि कार्मपालिका 
एवं व्यवस्थापिका शाखाओं को अलग-भ्रलग कर दिया जाए। उस समय 


समितियों को कार्येपालिका सस्वन्धों कार्ये सम्पन्न करने के लिए श्रधिक उपयुक्त 
नहीं समझा गया । साथ हो वे इतनी आकर्षक भी नहीं थीं कि ध्यान हि 
अपनी ओर झ्राकपित कर सके । परिणामस्वरूप उनको कार्यपालिका से 
कार्य नहीं सौंथे गए और इनका निर्दाह करने के लिए उत्तरदायित्व या तो्‌ 
प्रष्यक्ष को सौंपा गया या उसे मुख्य कार्यपालिका बना दिया की सियुक्ल 
यह कार्य करने के लिए एक अलंग से ही कार्यपालिका का अश्विकारी नियुक्त 
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१६० भारत में स्थानीय लोव प्रधासत 


न जन 
हट ला डी कं 5 >क बीत 2 > ऑदातया 


जो क्रि परनुपयुक्त होते थे किन्तु उन्हें खुश करना जछरी था। वाले सर्तीत 
के प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि सम्रिति के इन पद्दों ने दलीय राजनीति 
के सेल मे प्यादा का काम किया | जब कार्यपालिका सम्बन्धी उत्तरदाबिलों 
को विभिन्‍न समितियों मे विभाजित कर दिया गया तो इसके परिणामस्वरूप 
मी अनेक समस्याएं उत्परत हो गई । विभिन्न कार्यपालिका समितियों के 
भ्रस्तित्व ने समन्वय के बाय को श्रसस्मव बना दिये, भौर परिणामस्वरूप 
कार्य के सम्पादन मे देरी हाने लगी । कार्यकर्त्ताप्रो का प्रधिदार!ं समय इस 
निकायों वे कार्य की देखमात में ही ब्यर्थ जाने लगा | ऐसी स्थिति में बाति 
समिति ने यह सुमाया कि समस्त कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य एक ही समिति 
में केच्धित कर देने चाहिए, भौर इस सिफारिश के भधार पर स्वायी 
समित्ति (5800/78 (०फ्क्ता/८०) की नियुक्ति की गई ॥375 
पजाब स्थानीय श्रगासन जाच समिति १६५६ ने भी इस बात का 
विरोध क्यित कि स्वायी सम्रिति को कार्यपालिका सम्दगधी कार्य सौंप दिए 
जाए; वयोकि उसका यह मत था कि इससे वे दफा राशया उत्पन्न हो ज एगी 
जो कि एक वहुलवादी कार्यंप/लिका में रहती हैं समिति एवं परिषद 
दोनो साथ मिल कर एक जैसे कार्य मे सतग्न 'रहंगी) गद्वि समिति 
बनावट में श्रानुपरातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति को प्रपनाया जाएती बनी हुई 
समिति, परिषद का ही दोहराब हो जाएगी श्रौर यदि इस सिद्धान्त की 
अवदेलना बी जाए तो प्रल्पसश्यकी को समिति में कोई हथान नहीं मिल 
पाएगा । इत सत्र कारणों से समिति ने यह सुझाव दिया कि यदे प्रयोग केवल 
उन्हीं मगरप्रात्रिकाओं मे किया जाता भन्‍्दा रहेगा जो कि प्रथम वर्ग की हैँ 
और जिनमे कि मुख्य निकाय प्रमावेशील पर्यवक्षण रखने में सफल नहीं हो 
पावा क्याकि यह प्रबन्ध भम्य स्थानीय निकायों मे उपयुक्त प्रतीत नहीं होता । 
मि० श्रगंल ने त्रिटिश स्थानीय प्रशासन म समितियों के महत्व की भारतीय 
प्रशासन में समितियों के भोगदान से तुलसा करने का श्रणत्त; किया है 
ब्रिटिश नगरपालिकाओं से समिति व्यवस्या के केन्द्रीय स्थान का वर्शत करते 
हुए उन्होंने मि० लास्की को उदूत किया है। लास्की के क्यतानुसमार यह 
परिषद की समिति होती है जिसमे कि मोति यथा मे बताई जाती है। 
समितिया ही उ् नीति की क्ियान्विति का वास्तव मभ॑पर्यवेक्षण करती हैं। 
सी वर्षों के विकास मे स्थानीय परिपदों को उनकी समिति के लिए पजीकरण 
से कुछ अधिक बता दिया है जिसमें कि नि सन्देह नीति के ऊपर मगड़े विए 
जा सकते हैं किन्तु उम्ममे अत्यक्ष एवं निरस्तर पहल मुश्किल से ही मित्र पाती 
है? लास्की के इस कथन के सन्दर्म मे जब हम मारतीय स्थिति का प्रध्ययत 
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स्थानीय एवं राज्य स्तर पर समिति व्यवस्था ३६१ 
करते हैं तो हम पाते हैं कि यहां एक कार्यपालिका भंग के रूप में समिति के 


महत्व को कभी नहीं सनका गया तथा सप्तितियों का कार्य केवल परामशे- 
दाता का ही रहा है । 


देहाती स्थानीय प्रशासन में ससितियां 
[(एफ्ाक्र(र९5 गे रियो 700. &ऐयांंबएवता ] 


शहरी क्षेत्रों की भांति देहाती क्षेत्र भे मी प्रशासन को कुशलतापूर्नक 
संचालित करने के लिए यह जरूरी समभा जाता है कि नीति निर्माता निकायों 
द्वारा समिति व्यवस्था का पूरा-पुरा उपयोग किया जाए तथा उन्ही के माध्यम 
से मीतियों को क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाए । इस प्रकार समितियों 
के माध्यम से कार्य करना स्थानीय संस्थाओं का एक सुमगठित सिद्धांत है । 
इस सिद्धान्त के श्राधार में मुख्य रूप से वही विचार कार्य कर रहे है जो कि 
शहरी क्षेत्र मे करते हैं भ्र्थात्‌ वड़े प्रतिनिधि निकाय स्वयं काये को कुशल रूप 
में संचालित नहीं कर सकते; अतः उनके द्वारा केवल विस्तृत नीतियां ही 
निर्धारित करदी जाती है । जब नीतियों को क्रियान्वित करने का कार्य समि- 
तियों को सौंपा जाता है तो यह व्यवस्था रहती है कि विभिन्न समितियों को 
अलग-अलग क्षेत्र में सत्ता सौपी जाएं।सादिकअली समिति के मतानुसार 
समितियां सस्याओं के कार्य संचालन में निरच्तरता स्थापित करती हैं और 


कार्य विभाजन के श्राघार पर सरल एवं कुशल कार्य को सुविधापूर्ण बनाती 
हैं। समितियों के माध्यम से सदस्यों 


गज के सक्षिय योगदान की व्यवस्था भी की 
जाती है। 


देहाती स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं में समिति व्यवस्था का 
पर्याप्त उपयोग किया गया है। पंचायती रुज की जिसूत्री बनावट में प्रत्येक 
सूत्र पर कुछ समितियों की व्यवस्था की गई है । कानून के अनुसार जिन 
समितियों को गठित किया गया है वे केवल पंचायत समिति स्तर पर ही प्राप्त 
होती हैं । पंचायत एवं जिला परिषद स्तर पर कानूनन समितियों का कोई 
प्रावधान नही है । वैसे इस प्रकार के प्रावधान रखे गए हैं. कि जिला परिषद 
उपसमितियां नियुक्त कर सके। वास्तविक व्यवहार में इस प्रावधान का 
पूरा-पूरा उपयोग किया गया है। कानून में ऐसा भी कोई प्राव- 
घान नहीं है कि प्चायत समितियों की रचना कर सके । किन्तु फिर भी राज्य 
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श्ध्र मारत मे स्थावीय लोक प्रशाप्तत 


सरकार द्वारा ऐमे प्रशापक्रीय निर्देश प्रसारित किए गए हैं जिनके भाषारु पर 
वे भी समितियों की रचना कर सकती हैं इन निर्देशों के अनुसार कई एक 
पचायतों ने उत्पाइन एवं शिक्षा श्रादि विषयों से सबधित समितियां गठित की 
हैं। कुछ पचायतो म॑ रचनात्मक कार्य पर प्रयंवेतणा रखने के विये निर्माण 


समितियाँ मो कार्य कर रहो हैं । 


राजस्थान मं पचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम १६५६ के 
अनुतार प्रत्येक पचायत समिति को कम से कम तीन स्थायी समितिया नियुक्त 
करत का अधिकार सौंपा गया है । ये हैं--उत्पादन, सामाजिक सेवाएं ऐैपा 
प्रमातन और वित्त | पचायत समिति द्वारा बुद्ध भ्न्‍्य दिपयो पर भी एम या 
दो स्थायी समितियां नियुक्त की जा सकती है। भतल में पचायत समितियों 
द्वारा निभित की जाने वाली स्यायी समितियों के लिए कोई भधिक से अधिक 
सौमा निर्धारित मही की गई है। जिला परिषदी को कार्यपातिका क्षेत्र म कोई 
मौलिक प्रधिकार प्राप्त नहीं है। वह केवल एक पर्यवेक्षणत्रत्ता एवं परामशे* 
दाता तिकाय है जो कि जिले मे पचायत समितियों की क्रियाग्रों को समन्वित 
करने के लिए उत्तरदायी रहता है | सादिस्भ्रली समिति के मतानुमार जिला 
वरिषद के पर्यवेक्षण एवं परामर्श भ्रकृति वाले कार्यों की वजह पे ही उसकी 
उपन्समितियाँ वहुत कुछ प्रमावशील रूप से कार्य नही वर रही हैं। 


प्चायत समितियों की स्थायी समितिया क्रश' अधिक महत्वशील 
बनती जा रही है वयोंकि इनका अधिकाश कार्ये स्थायी समितियों द्वाराही 
किया जाता है । सादिकअली समिति का मत था कि इस समितियों में कुल 
मिलाकर सन्तोपजनक रूप से कार्य क्या है। यद्यपि उनकी सम्पन्नता का स्तर 
भ्रह्येक राज्य म॑ एक जैसा नही है । पचायत समितियों वी स्थापना एवं कार्यों 
क बारे मं सादिकअली समिति द्वारा तिकाले गये सामान्य निष्कर्ष तिम्त 
प्रकार हैं-- कु पु 

१ स्थायी समितियों ने सामान्यतः सस्तोषजनक रूप से उत नियर्मी 
एव ब्यवस्थाप्रों के आधीन रह कर ही कार्य किया है जो कि बताई 
गई हैं ॥ यद्यपि कुछ ऐसे भी उदाहरण प्राप्त हुए हैं जहा कि संमिर्ति 
द्वारा लिए गये निएंय राजनेतिक अयवा भन्‍य कारणों से पक्ष 
पातपुर्ण थे ॥ न 

२ समिति ने विकास भअषिकारी एवं सम्बन्धित्‌ प्रसार भधिकारी के 
प्रतिवेदन एवं परामर्श पर पर्याप्त ध्यान देकर तथा विचार करके 
ही निर्णय लिये । 

३ स्थायी समितियों ने उत अधिकारों की सीमा में रह कर ही कार्य 
किया है जो कि पचायत समिति द्वारा उसको हस्तातरित किये गये 
थे। समितियों ने इस सत्ता को पार करने की प्रवृत्ति नहीं 
दिलाई । 

४, एक सामान्य पर्येवेक्षण गा अनुसार समिति गणपूर्ति के अमाव में 
कार्य नही कर णाई । त ब्राप्त करने की खातिर बैठकों को 
स्थग्रित किया यया ॥ 

$ 


स्थानीय एवं राज्य स्तर पर समिति व्यवस्था 


ले 


श्र 


५, कुछ समितियां कार्य क्षेत्र एवं उपयोगिता की दृष्टि से श्रधिक उप- 
योगी थी और इसी कारण ये अधिक नियमित रूप में कार्य करती 
रही | वित्त एवं प्रशासन से सम्बन्धित समितियाँ इस दृष्टि से 
अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । 


६, कुछ पंचायत समितियों में स्थायी समितियों की संख्या इतनी 
अधिक है कि उनमे से अधिकांश के पास करने के लिए कोई 
दाम ही नही रहता । स्थायी समितियों की संख्या के बारे में कोई 
सीमा न होने के कारणा प्रवृत्ति अधिक से अधिक समितियां नियुक्त 
करने की ओर रहती है ताकि श्रधिक से अधिक सदस्यों की उनमें 
व्यस्त रखा जा सके । 

७. स्यायी समितियों में प्रल्पसस्यक समूह को किसी प्रकार या प्रति- 
निधिल प्राप्त नही हो पाता । इसके अतिरिक्त इस समह के लोगों 
को अन्य लाम प्रदान करने से भी वंचित रणा जाता है । 


,.__सादिकग्चली समिति ने पचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद 
संस्थाओं में कार्य करने वाली समितियों के रूप, कार्यकाल, सदस्यता, बैठक, 
निर्णय, समिति का सचिव झादि विभिन्न विपयों मे जो सुझाव प्रस्तुत किये है 
यहां हम उनके ब्रध्ययन करने का प्रयास करेंगे । थे 


पंचायतों को समितियां--पंचायत स्तर पर समिति व्यवस्था का 
महत्व अधिक है वयोकि पचायतें मूल सस्थायें होती है तथा इनका जनता के 
साथ निकट का स्वंध रहता है। पचायतों के कार्य में प्रधिक लोगो का सक्रिय 
880 पा किया जाना चाहिए भर इस प्रकार श्राम जनता में पचायती 
शाप संस्थाओं के बारे में रुचि जागृत करनी चा हिये । यह सव समितियों के 
दारा उुगमताधूवेक किया जा सकता है । सादिकश्नली समिति ने सुकाया कि 
पंचायतों में समिति बताने का कानूनी प्रावधान किया जाता चाहिये । इससे 
५282 अधिक सक्रिय हो सकेंगे शलौर जनदा भी अधिक से अधिक श्राकपित 
।॥ पंचायता का आकार छोटा होता है और उसकी वैठकें समय-समय पर 
शासानी से की जा सकती हैं। इनमें समितियों की व्यवस्था का लक्ष्य काये 
सुगम बनाना नहीं है बरन्‌ इनकी समितियों की उपयोगिता तो इसलिए है 
क्योंकि इनके द्वारा अधिक से अधिक लोगों का योगदान प्राप्त हो पाता है। 
इंसरी ओर जिला परिषद या पचायत्त समिति में इन समितियों की रचना 
इसलिए की जाती है क्योंकि ये संस्थायें पर्याप्त बड़ी होती है तथा इनके कार्य- 
संचालन में बयुविधा रहती है । > 

ग्राम पंचायत एवं नगर पच्चायत दोनों को ही सामयिक (४त॥0०) 
एवं नियमित (ए८टए०/) समितियां (निर्वाचित करने का के अधिकार होना 
चाहिए । सामयिक समितियों में पचों एवं अन्य गाँव के लोग को भी मिलाना 
चाहिये | ये समितियां विशेष कार्य या उद्देश्य के लिए वनायी जा सकती हैं 
भौर उसके पूरा होते ही इनको समाप्त कर दिया जायेगा.। नियमित समि- 
तियों को उतने ही समय के लिए गठित किया जाना चाहिये जितने समय तक 
पचायतें कार्य करती हैं । इनको अति दूसरे वर्ष पुनर्गठित कर लिया जाना 
चाहिये ताकि सदस्यों का हेरफेर होता रहे 


३६४ मारत में स्थारीय सोर प्रवासन 


सादिकप्त्री समिति हे मतानुसार (44% न द्वारा तीत समितियों की 
रचना प्रत्यप पैरवायत को भावशधव बना देती भाहिए-उत्पादत एवं झोतों 
पर गमितिं (00फ9॥॥९6 67 ि०ए७० गा. 90 ए९३$०प7/८८४), विदा 
एवं सामाजिक शिक्षा पर गमिति [एक्लशाए ॥६९ 00 20763007 306 
$0ल॥ 800८०॥७॥), स"माजिक युविधापों एवं कमजोर भागों के! लिए 
ममिति(ए०क्राआवल्‍९ ० 5ज2॥व कैपनतातवठ बत6 एलन रण फैल्यद 
8८८४०9९) । ग्राम पचायत एक और मी समिति नियुक्त कर सरती है तथा 
जस कोई मी जाय सौंप सकती है । 

पचायता की सम्रियियों का का मूल रूप से परामर्शदता का होगा । 
सभी नोति संबंधी निर्णय भनुदान एय ग्जों की स्वीकृति, पचायत सम्पत्ति गे 
बारे म॑ कोई निणय, भ्रादादी भूमि को वित्री हे बारे में निर्णय भादि वार्य 
स्वेप पचायत द्वारा ही जिये जायेंगे । 

पंचायत ममितियों बी सदस्य मख्या पाय होनी घाहिए शिसम तीत 
सदस्य प्ों में से लिए जायें तथा भन्‍्य दो सहस्यों प्रो पंचायती से बाहर 
अर्थात्‌ पचायत होत्र के मतदाताभों में से लिया जाये । पंचायत मुरुप बायलिय 
में हिपत हछूल वे प्रधानाध्यापक को शिक्षा समिति का परेत समापति बनाया 
हे ५ एमिनियो शे सणपपति निर्वानित पचो में से ही ईलये हप्यें ! शिंग्ी भी 
पंच वो दो से भ्रधिक समितियों का सदस्य तथा एक से भधिक सतविति का 
समापति न यनने दिया ज ये । समिति के सदस्यों की नियुक्ति पच्रायत द्वारा 
ही वी जानी चाहिये । हर 

पचायत समिति की समितियाँ--पचायत समिति की सप्रितियाँ विभिन्न 
विपयो पर बनायी जाती है। कानून के घनुसार प्रत्येक पचायत समिति द्वारा 
कम से कम तीन समितियों का गठन किया जायेगा । सम्रितियोँ की भपिकतम 
सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसके परिणामस्वरूप अनेक प्रंचौयत समि> 
तियो ने भावश्यक रूप से नौ समितियों तक का गठनवर रखा है। इस 
प्रवृत्ति की रोकने के लिए पचायत समिति द्वारा गठित की जाने बाली समि- 
तियो की भ्रधिकेतम सख्या भी बता दी जानी चाहिए । प्चायत समितियों को 
जिने तीत समितियों को गठित करने के बारे में कहा गया है वे प्रशासन, 
उत्पादन एवं सामाजिक सेवाभों से सम्बन्धित है ! शिक्षा सम्बन्धी समिति का 
इस सूची म उल्लेख भही किया गया है जवकि शिक्षा एक [प्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
विषय है जिस पर कि पचायत सप्तितियों द्वारा इतना प्रधिक ध्यान दिया 
जाता है भौर उनके कोष का लप्सग चालीस प्रतिशत शिक्षा पर ही व्यय 
किया जाता है। 

सादिक्अली_समिति द्वारा सुझाया गया हि पचायत संमितियों को 
मुख्य रूप से चार समितियां गठित करनी चाहिए ? ये हैं-- 5 

३. प्रशासन, वित्त एवं करारोपण पर समिति-कमजोर मागों एवं 

पिछड़े वर्गों बा कल्याण इस समिति का सुख्य उत्तरद/यित्व द्वोता 
चाहिए ० 
२. उत्पादन पर समिति । 


३ शिक्षा पर समिति (इसमे सामाजिक शिक्षा मी सम्मिलित है) । 
४. सामाजिक एव कल्याग सेवापों फर सपिति 3 


स्थानीय एवं राज्य स्तर पर समिति व्यवस्था 


श्ष्शः 
इन समितियों के प्तिरिक्त पचायत समितियों को कुछ विशेष समिति: 
सौंपने का अधिकार भी हो जिनको कि यह 


अपने अधिकार-द्षेत्र में से कुछ 
शक्तिया सौप सके | नियनित समितियों के अलावा कुछ सामयिक समितियाँ: 
(00॥0९८ ९०गं।६८४) संगठित करने का भी प्रावधान हो जो कि एकः 
विशेष समस्या के सम्बन्ध सें विचारार्थ बनायो जायें तथा इनका अधिक से: 
अधिक समय छ: माह हो । - ४ 


जिला परिषद की समितियां--सादिक अली समिति का कहना ' 
था कि जिला स्तर पर जिला परिषद को कार्यपालिका सम्बन्धी “कार्य करने 
होगे । अतः यह आवश्यक है कि जिला परिपद में भी समितियों के गठन के 
लिए कानूनी भावधान होना चाहिए। प्रत्येक जिला परिपद को कम से कम 
चार समितियां उन्हीं विषयो में गठित करनी चाहिए जो कि पचायत समिति- 
के बारे में बताये गये थे । जिला परिपद एक और भी समिति ग्रठित करः 
सकती है और उसको अपने कार्यों में से 


कुछ कार्य सौंप देगी | पंच/यत समित्ति 
की भांति जिला परिपद को भी सामय्रिक 


के समितियां नियुक्त करने का अधिकार 
होना चाहिए । 

समितियों को सदस्यता एवं रचना--पंचायत समिति एवं जिला 

परिषद की समितियों की सदस्यता के ध 


तेल पांच होनी चाहिए। यदि इसमें 


सख्यकों को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सके। बह चुनाव जिला परिपद या 
उैचायत समिति के सभी सदस्यों द्वारा अयने में से ही किया जाना चाहिए । 
ईन संस्थाओं के जो सहायक या सहवृत सदस्य है उनको भी मत देने तथा चुने 
जाने का अधिकार होना चाहिए । यदि संस्था में अनुसू चित जाति अथवा जन- 
जाति हे कोई सदस्य हो तो उसे सामाजिक एवं कल्याण सेवाओं की 
पमिति में अवश्य लिया जाना चाहिए। इस समित्ति में तथा शिक्षा सम्बंत्ी 
के ड कम से कम एक स्त्री भी होनी चाहिए । किसी भी व्यक्ति को दी 
से अधिक समितियों का सदस्य न वेत्ताया जाये । समिति के विषय से 
सम्बंधित अनुभव रखने वाले दो अन्य व्यक्तियों को समिति के - सदस्यों ह/रा 
सहवृत किया जा सकता है। ये सहवृत सदस्य पांच सदस्यों के अतिरिक्‍त-८ 
हंगे । इस प्रकार लिए 


ए गये सदस्यों को समिति का समभापत्ति नहीं - वनाया मी * 
“फता । समापति का चुनाव सदस्यों हारा अपने में से ही किया जा 
चाहिए। एक 


व्यक्ति केवल एक ही समिति का समापति हो 04008 
अधिक का नहीं। प्रशासन, वित्त एवं करारोपण से सम्बंधित स 
पंचायत सम्मि 


ति के प्रधान एवं जिला परिषद के प्रमुख को पदेन ॥405 0 के 
जाना चाहिए ॥ 


सादिक अली समिति का यह विचार थाकि 0208 
ता मा मा का दि जग “उसमें उनका 
शिक्षा के क्षेत्र मे समिति द्वारा जो पे हल 
; तथा क्षेत्र नता उससे लाभान्वित हो गि। 

लनुमव उपयोगी रहेगा तथा क्षेत्र की जन मर का 
सामिलि के सम्यणा कि जिला परिषद की शिक्षा से सम्बंधित समिति में दो से 


१६६ भारित में स्थानीय लोक प्रशासन 


जैते--मिडित्त स्कूल, हाई स्कूल या हाथर सेरेण्डरो स्कूलों के ग्रेवानिवृत 
प्रधानाध्यापक्, स्वेच्दापूर्ण सस्याओं में सक्रिय रूप से कार्य करते वालो 
ब्यक्ति, शिक्षा दिनाग के सेवानिवृव अधिकारी, कालछेजों के सेवानिवृत्त 
प्रोफेसर या प्रिप्तिपल / पचायत सर्मिति वी छिक्षा समिति में सहवृत ने रूप में 
उन लोगा को लिया जा सकता है जो कि प्रायमिक्या मिदिल स्कूल के 
छेवानिवृत भ्रध्यापत हो अ्यवा स्वेच्दापूर्ण शिक्षण सस्थाओ में जो सक्रिय रुप 
सै कार्य कर रहे हों । 


समितियों रा पुनर्गादन--राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला 
परिषद के भ्रावधानों के अनुसार स्थायी समितियों के कम से बम एक तिहाई 
श्रदस्पों की प्रतिवर्ष सेवा निवृतर होता होता है। समिति के सदस्यों के पइ" 
त्याग से सम्दधित यह प्रावधान झ्रधिक उपयोगी सिद्ध नही हुपा तथा व्यवहार 
में इसके द्वारा उन लक्ष्या की प्राज्जि ले हो सकी जिनको जि छोच कर 
चला गया था । प्राय यह देखा गया हैं कि जो सदत्य प्रद त्याण करठे हैं दे 
दी प्रुत निर्वाचित कर लिए जाते हैं । इसक्के भ्रत्तिरिक्त पचायत समिति स्तर 
पर सवा भिवृत्ति की प्रक्रिया को ग्रधिक नियमित से क्यम में नहीं लाया गया । 
साथ ही इस विध्रि के कुछ लाम तो हैं हो किन्तु कुछ अपने दोप मीहै । 
इसके परिणामस्वरूप समिति के सदस्यों के सन से झतिश्चय मे भाव मर 
जाते है। यह सब झतावश्यक है. अतः सा्दिक झली समिति ने यह सुमाया 
कि समिति के सदस्यों को इस प्रकार से सेवा निदृन ने किया जाये वरत्‌ 
इसके स्थान पर यह ब्यवस्था की जाये कि समितिया हर दो वर्ष बाद 
पुनग'दित होती रह। इस व्यवस्था से पूर्व वश्णित के दोष तो क्ष्म हां ही 
जायेंगे साथ ही उससे जिन लामों की ग्राकाक्षा की गई थी दें भी प्राप्त हों 
जा शर्यात्‌ अधिक सदस्यों को समिति में सेवा करने का अ्रवर प्राप्त हो 
सकगा 4 


समिति को देठक एवं निर्णय--सादिक अली समिति ने यह सुझाया 
कि पत्रायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद को बैठक समय-समप्र पर 
होती रहें, क्यौकि इन सम्याग्रो की बैठकों के बीच पर्याप्त समय लग 
जाता है। अठः इस काल में रहने वाले कार्यो को सम्म्न्न करने के लिए 
समितियों का अधिक से अधिव प्रयोग किया जाये । समिति में जिते व्रिपयों 
पर विचार दिया जाये उतके सम्बंध में निर्णय पचायत, पचायत समितियां 
जिला परिषद की बैठक से पूर्व ही ले लिया जाना चाहिए ताकि दढ़ा मी उत 
निर्झंयों पर दिचार किया जा सके । च्य 


समिद्ि मे जो भी निर्णय लिये जायें उनको मुस्व सस्या की बंठक में 

पद्म जाना चाहिए । जो भी कर्जे या भनुदान दिये जाएं उतकी सूची मी 

सामान्य निकाय के सामने रखी जाये। यदि सामान्य विक्ाय चाहे अ्रववा 
उसका कोई सदस्य कहे तो वह समिति द्वारा लिए गये तिख्व्रों से परिवर्तन 
था परिवर्षंन मी कर सकती है + सादिक भली पतिवेदत मे वकर्या गया है कि 
बापिक नियोजन छव बजद़ को सामान्य तिकाय के प्रविक्तार में ही रखा 
जाता च द्विए भौर उसको समिति के हाथ में नहीं सौँषा जाना चाहिए। 
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थानीय एवं राज्य स्तर पर समिति व्यवस्था 


ड्े६७ 
[घिकारी द्वारा बनवाये जायें और उनको स्वीकृति एवं मान्यता के लिए 
उंस्था के सम्मुख भेजा जाये । ग 


समितियों के सचिव--तीनों ही स्तरों पर कार्य करमे बाली समितियों 
के लिए पर्याप्त सचिवालयी सहायता का-प्रवन्ध किया गया हैं। पंचायतों के 
सचिव इनकी समितियों में भी सचिव का कार्य करेंगे । इसी प्रकार पंचायत 
समिति का विकास ब्रधिकारी उसकी समितियों के लिए वथा जिला परिषद 
का सुख्य अधिकारी उसकी समितियों के लिए सचिव का कार्य सम्पन्त करेगा । 
पंचायत समिति का सम्बंधित प्रसार अधिकारी एवं जिला स्तर पर सम्बंधित 
जिला स्तर का अधिकारी अपन-अपने स्तर की समितियों के लिए अतिरिक्त 
सचिव को कारें करेंगे। उनका यह कार्य होगा कि सम्बंधित समिति की 
बैठकों में माग लें | उसकी -प्रक्रिया एवं कार्यवाही का अभिलेख रखने के लिए 
सचिव की सहायता करे और समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित्त 
करने का प्रयास करे । विकास अधिकारी एवं मुख्य, कार्यपालिका श्रधिकारी 
ह्वार। सचिवालय सम्बन्धी कार्य को अपने तथा प्रसार अधिकारी एवं जिला 


स्तर अ्विकारी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि वह कार्य की 
प्रकृति एवं उनकी योग्यता के उपयुक्त हो । 


राज्य स्तर पर समिति व्यवस्था 
[(०्फमा।९० 8एज०४ था 56 ॥€एश] 


प्रशासन की विभिन्‍न क्रियाओं पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य स्तर 
पर भी समितियों को अपनाया जाता है। ये समितियां कार्यपालिका प्रकृति की 
नही होतीं वरन्‌ इनका प्रमुख कार्य सरकार के वित्तीय एवं प्रशःसनिक कार्यों 
पर नियंत्रण करना होता है। राजस्थान विधान सभा में जिन समितियों का 
गठव किया गया है वे केन्द्रीय स्तर पर भारतीय संसद में भी प|ईई जाती 
हैं। दोनों स्तरों पर प्राप्त समितियों की संख्या एगं सगठन के बीच पर्याप्त 
अन्तर है । संसद में अनेक समितियां ऐसी भी है जो कि राजस्थान 
विघात्त समा में प्रचलित नही हैं ।राजस्थान विधान सभा की समित्तियों को मुख्य 
रुप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम भाग में वे समितियां 
आती है जो कि प्रतिवर्ष मतदान अथवा मनोनयन द्वारा सगठित की जाती हैं । 
इनका एक निश्चित कार्य-क्षेत्र होता है । इतको स्थायी समितियां (5:87008 
(०णण्रं६६४) कहा जाता है। ये समितियाँ अपने लिए सौंपे गये . कार्यो को 
सम्पन्त करने के बाद मी वनी रहती हैं.।? इनका सम्बंध सदन के किसी 
विशेष कार्य से होता है । राज० विधान सभा में इस जकार की नी-समितियां 
हैं। विपयवस्तु की दृष्टि से इस प्रकार की समित्तियों को पाँच शीर्षकी के_ 
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अप आरत में स्थानीय सोर ए्रशावत 


अच्वर्गंत बर्गीरुत डिया जा सकता है ।? ये हैं-- 


१साएयों से धम्यपित [फले#ल्व॑ 40 कफ] गग भी में 
भाते दानी समितियां सइत है साइस्पों के निवाय-प्रादास से धम्दरित विमिन्ल 
समस्याप्रों पर विधार करतो हैं शवा उसको सुसमाते के उपाय सुमातो हैं । 
इसी अविरिक्त इस प्रार की समितियां सइत के सदस्यों के दि 
शच्धियों एक स्ववत्तताधों की रहा करते मे भी सम्दधित रहतो हैं। ईग यंग 
मे आने बासो दो समितियों मृत्य है--मदन समिति (00॥6 0०:06) 
हपा विशेयाधिरार समिवि (200फछशाधितव्ल ण दिकशाव्ट८0) । 


२. तन से सम्दपित [स्‍र९)आ्व ॥0 0० 00१८]--एस ग्ररारतजी 
समितियाँ मदन की कायवाही को सफ़्त एड प्रभावशोत रूपये सम्यारित 
करने से सहायता प्रदान बरती हैं। सदन के कार्य में अवराय पैदाम हों 
हथा उससे होते वाली बहस तथा विषार विधर्ग जित विययों पर जिया जाने 
उतरी प्रापमिष्ता याधनीय रूप में वि्धारित हो इग हष्टि से थे समितियाँ 
भत्पम्व भदत्वपर्ण मानी जा सहतो हैं ॥ 80५70655 ॥45899 (00ए/70॥॥66 
चषा ॥२छ६३ (०/०४८९ को इस थे णी की शमितियों के उदाहरण वहा 
जा सकता है । 


(44) तोरवित्त से ध्ष्बग्दित (प९०/९० १० ?00#९ #78050)-7 
भ्रशातत्रीय परम्पराओं के अनुरूप राजस्थान विधान समा जनता के धर्तें को 
सरक्षक है साथ ही यह दराना उसरा मुस्य उत्तरदायित्व है कि तायेपालिका 
शास/ द्वारा इस घन का जन हित के घतिरिक्त कार्यों म उपयोग नकिया 
छापे । जनता के धघत का सरकार अयवा 70%]८ $0५»॥७ द्वारा भ्रपन्‍्यय 
एवं दुश्पयोग न डिया जाये यह देसने के लिए व्यवस्थापिका द्वारा दो समि- 
तियाँ हक क्त की जाती हैं । इस समितियों को व्यवस्यापन एवं प्रशासन दोनों 
दी दृष्टियों से उल्लखनीय महत्व श्राप्त है । इन समितियों हो प्राय: १शलक्त 
0085 की भी सज्ञा प्रदान की जातो है। राज० विवान समा की वित्तीय 
समितिया हैं-- (०फराणाल्ट ०2 एफणज/९ #८९००७१७ तथा 0007॥॥76 
69 285॥प्ञडाट5, 

(7) सरदार से सम्बन्पित (एछ॥०6 ॥० ८ दणा )--सामा* 
नन्‍्यत: भधिवाश समितियां प्रस्पक्ष प्रघवा भ्रपत्यक्ष रूप से सरकार पर नियंत्रण 
रखने के' लिए ही गठित की जातो हैं तथा उनका मूल लक्ष्य बार्यप्रालिका एव 
अशासन को विभिक्ष क्षेत्रों मे ज्यादतियां एवं ग्रतियमिततायें करने से रोशना 
है । फिर भी विधान समा बी कुछ समितियों का उद्देश्य द्वी भ्रत्यक्ष एव 
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स्थानीय एगे राज्य स्तर पर समिति व्यवस्था ३६६ 


स्पष्ट रूप से सरकार के कार्यो पर नियंत्रण रखना होता है। सरकार जो कुछ 
कहती है भ्रथवा करती है वह इस रूप में होना चाहिए कि उसको उत्तर- 
दायित्वपूर्ण प्रकृति पर आंच न भ्राये । यदि कहीं भी श् दृष्टि से कुछ भ्र देशा 
होता है तो विधान सभा की ये समितियां अपना अस्तित्व साथक कर लेती 
हैं । इस श्रेणी की समितियाँ है---0०काग्रो॥०8 0 5प्र/०/ा॥#8 7,8०ह5- 
[707 तथा 0०शाज्ना66 णा 50४. 888ए780९85 


(९) जनता से सम्बन्धित (रेशेश्वा०्०ते 00 ॥० ?शरा०)--व्यव- 
स्थापिका जनता की प्रतिनिधि है, जनता के प्रति उत्तरदायी है तथा इसका 
प्रमुख लक्ष्य जनता की सेवा करना है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर सदन 
से एक ऐसी समिति नियुक्त की है जिसका मुख्य उदद श्य जनता की कठिनाइयों, 


परेशानियों तथा समस्याश्रों पर विचार करना है। यह समिति (०फ्राप्रै०७ 
0०॥ ए2॥0075 है | 


॥ 


राजस्थान विधान सभा हारा गठित शधावाह 00णाणं।(००५ की 
इस सूची को देखने के वाद यदि हम घुलनात्मक दृष्टि से विचार करें तो ऐसी 
ग्रनेक समितिया बच जाती है जो केद्रीय ससद में कार्य कर रही है किन्तु 
राजस्थान विधान समा में जिनको गठित नहीं किया गया है । ऐसी समितियों 
मे उल्लेखनीय है--]., 0० गा शििएश2ट ग्राध्याएथा$ ०5 धात 
7680[ए075. 2. (0ण्ायो(86 0 208$श06 ० व्रध्याफैश३ 0०7 6 
शापाड़ ए (॥6 ॥0056, 3. [/एााए ९०एश।०७, 4, 3000 (0०९ 
णा. इ$थेंशप68 गाते धीण्प्शारट5 ० फ्राध्पाशा$3 0 एिववता97५7५, 
3 एथशावएश शिप्रए088 (गाए, आदि । राजस्थान विधान सभा मे इन 
समितियों के अमाव के लिए श्रनेक कारणों को उत्तरदायी “ठहराया जा सकता 
हैं। एक आ्राधारभूत कारण यह है कि यहां इन समितियों की आवश्यकता 
ही नही समझी गई । एलंए॥6७ शाध्याशा8 जोड़ 800. 7680४४०॥५ से 
सम्बन्धित केन्द्रीय समिति राजस्थान भे गठित न करने के पीछे एक प्रमुख 
कारण यही दिखाई देता है । विधान समा की कार्यवाहियों के अश्रवलोकन के 
बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि यहां ?7ए४8९ 799०५ द्वारा रखे जाने वाले 
प्रस्ताव एवं विधेयक इतने कम होते हैं कि उनसे सम्बन्धित कोई समिति 
बनाने का महत्व ही प्रतीत नही होता । इस समितियों के श्रभाव के लिए 
उत्तरदायी दूसरा कारण यह है कि केन्द्रीय ससद की ये समितियां जो कार्य 
करती हैं उनको सम्पादित करने का दायित्व राज० विधान समा ने अपनी 
दूसरी समितियों को सौंप रखा है । उदाहरण के लिए उठतंगा (0प्ाग्रत(९6 
0ग7 $वरंश्या०5 00त 40एच्याए९5 णी ग्राध्यक्ततड ते एबांधधथात संसद- 
सदस्यों के वेतन, भत्ते आदि से सम्बन्धित समस्याओं एवं प्रश्नों पर विचार 
करती है । राज० विधान समा ने इन प्रश्वो पर विचार के लिए शलग से 
समिति गठित न करके 00६४ (००४ को ही यह कोरये सौप दिया है । 

इन समितियों का राज० विघान सभा में अमाव होने का एक त्तीसरा कारण 

यह है कि समिति विशेष की श्रावश्यकता रहते हुए भी कुछ व्यक्तिगत कारणों 


से सदस्यों का इन समितियों की स्थापता का विरोध किया जाता है । उदा- 
हरण के लिए (०णणरपट6 09 ३0४०४०८ छ॑ छद्याशड ग0ता (पृ 
॥ 5 5 की अंक की कब जे उन अशकय लक >> अब, अं आम. आह. 9.6, ९ ६६% नस 
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कक इसके द्वारा उत सभी सदस्यों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुचेगी णो कि सदन से 
प्राय प्रनुपस्थितर रहते हैं । ऐसे सदस्यों की सख्या मी पर्याप्त है । 

समितियों का दूसरा त्रकार #व8०८ ए०प्ञाफ्ध/८्ट5 है। इस प्रकार 
की समितियां किसी जिशिय कार्य की सम्पन्नता के लिए नियुक्त की जाती हैं 
तथा इस कार्य के पूरा होते ही ये समित्तिया प्रपता भस्तित्व खो देती हैं। 
इन समितियों को कार्य क्षेत्र एवं कार्यफ्राल भत्यन्त सीमित होते हैं किन्तु 
फिर भी “६ 5 40 छढउढ बती०० - 0008प्रपार्टक दि पढ़ बनाएँ 
एवा[उच्राध्याश | 00507255 45 शा०ा०एडग9 ब्ावाँए३०१त 890 350055८9 कक 
(8 8 ॥०१५) इन समितियों को 59८८3 0०ण्ण्याएव्द$ भी कहा जाता 
है। ये मुख्यत दो मागो मे विभाजित को जा सकती हैं--१८४एं७/ ४09०८ 
(०७७०७॥॥०८5 तपा 6 ॥लंक्ल्ाओ. #क8००.. 0०गराष्पाए८८$ । प्रथम 
प्रकार की समितिया भ्राय* नियमित रूप से नियुक्त की जाती हैं। $भ८ 
(0००४००८/८८ ०५ ४४॥$ को इस प्रकार की ही एक समिति मानों जा सकाए 
है।? दूसरे प्रकार की समितिया केवल तब नियुक्त की जाती हैं जबकि कोई 
नतबीन समस्या व्यवस्थापिक। के सामते झाती है। सदन इस प्रकार की सम* 
स्पाप्नों को ऐसी समिति के सामने रख देता है ।४ 


राजस्थान विधान समा की विभिन्न समितियों को एक 2/०॥०0 के 
आ्राधार पर सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किया जता है, इनमे।से कुठ एक 
के संदस्पो को स्वय प्रध्यक्ष तामजद करते हैं । जिन समितियों के सदस्यो का 
चयन निर्वाचन के आघार पर होता है उनमे उम्मीदवार सदस्य का साम 
प्रस्तावित करने से पूर्व प्रस्तावक को यह निश्चित रूप से सिद्ध करना होता है 
कि प्रस्तावित व्यक्ति स्वय ही उस समिति का सदस्य बनने को इच्चुक है। 
>समिति में होने वाले रिक्त स्थानों की पूति सदन द्वारा की गई 
नियुक्तित या निर्वाचन द्वारा भयवा अध्यक्ष द्वारा की जाने बाली मामजदगी 
से को जातो है। इस प्रकार से निवरचित नियुक्त या मामजद सदस्य उतने 
समय तक ही भपने पद पर कार्य करेगा जितना क़ि पूर्व सदस्य द्वारा शेय 
छोडा गया है 3 अध्यक्ष द्वारा नामजद की गई समिति का कार्यकाल नाम 
जदगी के समय हो उल्लिखित कर दिया जाता है । यह समिति सामास्यत 





बु 

]. 300 हैए8. ।954 को प्रक्रि। की नियमावली बताने के हैतु एक 
छणा९४ (0०00७॥7०९ का गठत क्रिया। गया । यदूँ समिति इलब्ल 
(0०७७०॥४८७ थी ॥ मुख्य मत्री थी जयनारायण व्यास को इसका समा 
अति बनाया गया । इनके पतिरिक्त समिति में 4 सदस्य भौर भी 
ये। [ए 7, & शाण्लवल्वाणए85 ४०- 3, 7२० 64, 8६०0099 
300 #०४५ 3954) | 

2 3फ 0०८ 4955 को श्री बेदपाल हयागी, सदस्य राजस्थान विधान- 
समा ढारा प्रयुरादास माषुर के आधररण की जांच करते के लिए +# 


84७०० (०५०७0/0(८० के गठन का प्रस्ताव किया गया ॥ 
५ 2५ 5 कल कप है क्र छा 


उस समय तक कार्य करती रहेगी जब तक कि नई समिति कार्यभार न 
पम्माल ले | समिति के सदस्यों का कार्यकाल समित्ति के कार्यकाल का 

- €०-०४भाओं९० होता है। यदि कोई सदस्य समय से पूर्व ही अपने पद को 
छोड़ना चाहे तो उसके लिए त्यागपत्र देने का प्रावधान भी है। समिति की 

:. सदस्यता से दिया जाने वाला त्यागपत्र स्वयं सदस्य द्वारा लिखा जाना 
, जाहिए | इसे स्पीकर:के पास भेजा जाता है । | 


विघान सभा की समितियों के समापति समिति के सदस्यों में से ही 

अध्यक्ष द्वारा नियुवत्त किये जाते है । यदि सदन का उपाध्यक्ष किसी समिति 

. का सदस्य है तो वह स्वयं ही उस समिति का पदेन अध्यक्ष' चन जाता है। 
प्रनेक वार शारीरिक एवं मानसिक श्रस्वस्थता अथवा अन्य किसी कारणवश 
जब एक समापत्ति अपने पद के दायित्वों का निर्वाह करने में प्रसमर्थ हो जाता 

है तो ऐसी स्थिति में स्पीकर को यह अधिकार प्राप्त हो जाता हैं" कि वह 

- «उसके स्थान पर श्रन्य व्यक्ति को -. सभापति नियुक्त कर दे। यदि सभापति 


समिति की किसी बैठक में अनुपस्थित हो तो उस 'बेठक का कार्य चलाने के 


का कह अपते मे से ही किसी एक का समापति के रूप में चयन कर 
कई रत । रे । 


* सामान्य रूप से समिति की कार्यवाही का संचालन करने के लिए एक 
निश्चित सदस्य संख्या की उपस्थिति श्रनिवार्य होती है। ऐसी उपस्थिति के 
अमाव में समिति की कार्यवाही को स्थगित किया जा सकता है । एक समित्ति 
का (0४०7 प्र।य: उसकी कुल सख्या का एक्र तिहाई के लगभग होता है । 
यदि (१४०४४ के अ्माव में सभापति समिति , की बैठकों को लगातार दो 
बारे स्थगित कर दे तो उसे इस तथ्य की सूचना सदन को देनी होती है । 


यदि समिति को श्रध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया गया है तो इस प्रकार की सूचना 
» उसको दी जानी चाहिए । री 


«यदि किसी कारणवश समिति का कोई सदस्य उसकी बैठक से अनु- 
पस्थित रहना चाहे तो इसके लिए उसे समापति की पूर्वे-स्वीकृति प्राप्त 
करनी होगी । यदि एक सदस्य समिति के समापति' की पूर्व, स्वीकृति प्राप्त 
किये बिना ही समिति की दो या इससे अधिक बैठकों मे अनुपस्थित रहता है 

, तो उस सदस्क्ष को समिति से हटाने के लिए सदन में एक-एक प्रस्ताव लाया 

“ “जा सकता है | यदि सदस्यों को अध्यय हारा नियुक्त किया गया है तो वही 
“ उनको हटाने की कांयेवांही भी कर सकता है। न 
शो 5 बह के हे ; 


« /६: ? सदन समिति _' हर 
(९ सगाई एण्ग्रशा ०९) 4. [4 


राजस्थान विधान समा द्वारा प्रतिवर्ष एक .समिति की रचना की 
जाती है जो कि.अपने सदस्यो की सुख सुविधा, जैसे निवास-स्थान का प्रबन्ध 
आदि की व्यवस्था से सम्बन्धित रहती है | जब विघान; सभा के सदस्य सत्र के 
दौरान अ्रथवा उसके आगे-पीछे राजधानी में ठंहरतें हैं तो समिति द्वारा उनको 
थे सुविघायें मुहैया की जाती हैं । सदन के सदस्यों" की दैनिक समस्याओं से 
सम्बन्धित होने के कारण ही यह समिति सलए्एतं३० >(०्रगआ५४६४ कही जाती 


क पु 


$ 
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रु 
है । इगदा सर्वश्रयम गठत १३ अप्रेस, १६५२ को रिया गया।? हेहदीय 
मसई में इस समिति का गठन २६ मई, ३६५२ को दिया गया। 


सदव समिति में समापति सहित बधिक से भषिर्र पांच सद्स्थ हो 
सतते हैं ।? ये सदस्य स्पीवर द्वारा नामजद हिय जाते हैं तथा इनका कार्य 
क्यल भधिक से भधिक एवं दर्ष हीता है। एक बार सदस्य के रूप में सेवा 
करने के बाद एक ध्यक्ति को पुत; इस समिति हे लिए मासजद किया गा 
सकता है ।३ समिति का कार्य प्रारम्म करने के लिए सम से कम तो सइस्पों 
की उपस्थिति प्रनिवार्य है यु वि (0००:४००॥ पूरी न होने पर समिति 
की कार्येवाही को कुछ समय के लिए भयवा मविष्य के लिए स्थगित किया 
जा सफता है। हा 


निवास स्थान से सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नों पर विचार करने के प्रति- 
रिक्त यह समिति उन समस्त सुख-सुविधाप्रों का भी परयंवेश्षण करती है जो 
कि भोवत, मैंडीकल देखमाल, श्वास्थ्य, सदस्यों के निवास स्थानों में बढ़ोतरी 
या परिवतेत भ्रादि से सम्बन्ध रखती है। जयपुर के जिन प्ल0/65 एवं 
(०४४८४ में सदस्यों को ये सुवियायें प्रशान की जातो हैं. उतकी समस्‍यायें 
इस समिति के विचार का विषय होती हैं । समिति अपने अधिकार-लेत्र मे 
रह कर जी मी कार्य करती है उनकी प्रकृति केवल परामशदात्री द्वोती है। 
यह किसी भी कदम को उठाने में निर्शाधात्मकः रूप से कार्य नहीं कई सकती 
यहेँ तो सदत को परामर्श मात्र दे सकती है । इस परामर्श कों मानना था मे 
मानना स्पीकर की इच्चा पर मिर्भर रहता है । फिर भी सामाम्य व्यवहार की 
देखकर यह भासाना से कहा जा सकता है कि संदन समिति द्वारा की गई 
स्मी सिफारिश बिना अधिक वाद विवाद के मान सी जाती हैं क्योकि इनका 
लक्ष्य सदस्यों को सुविधा प्रदान करना होता है भोौर कोई मी सदस्य इसका 
विरोध नहीं करना चाहेगा । समिति द्वारा समय-समय पर भपती भोर से 
अ्रथवा स्पीकर द्वारा कहे जाने पर उसे परामश दिये जाते हैं । 
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सदन समिति अपनी सुविधा के लिए एक या एक से अधिक उप- 
समितियां नियुक्त कर सकती हैं। प्रत्येक उप-समिति ($99-.-07777/९6 ) 
को प्रायः वे ही श्रधिकार होंगे जो कि पूर्ण समिति द्वारा प्रयुक्त किये जाते हैं; 
अर्थात्‌ ये उप-समितियां सदस्यों के रहने का स्थान, भोजन का प्रवन्ध, 'मेडि- 
कल सहायता एवं उनके निवास-स्थान की श्रन्य 'सुविधाओं से जी ह०2 
विपयों पर विचार करेंगी । यदि इस प्रकार की उप-ममिति के प्रतिवेदनों को 
पूर्ण समिति की बैठक में स्वीकार कर लिया जाये तो इनका इतना ही प्रमाव 
होता है जितना कि पूरों-समिति के प्रतिवेदन का होता है। जित्त विषय को 
विचार करने के लिए उप-समिति को भेजा जाता है उसकी मुख्य बात अथवा 
बातों का उल्लेख कर दिया जाता है जिन पर कि विचार किया जाता है। 
उप-समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसे सम्पूर्ण समिति द्वारा विचार का 
विपय बनाया जाता है | यदि विधान सभा के किसी भी सदस्य अथवा सदस्यों 


को समिति की सिफारिशों के प्रति शिकायत है तो वे इसके लिए स्पीकर के 
सम्मुख अपील कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में स्पीकर के निर्शाय को मान्य एवं 
प्रन्तिम समभा जायेगा । ' 


स्थानीय एवं राज्य स्तर पर समिति व्यवस्था 


समिति का सभापति--समिति के गठन की परम्पराओों का 
अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि डिप्टी-स्पीकर को प्रायः 
इस समिति का सदस्य बनाया जाता है और इस प्रकार वह इस समिति का 
पद न श्रध्यक्ष बन जाता है । डिप्टी-स्पीकर को सम्तिति का समापतित्व सौंपना 
कई कारणों से विशेष उल्लेखनीय है । प्रथम, स्पीकर या डिप्टी-स्पीकर से यह 
आशा की जाती है कि चाहे वे किसी भी दल के हों और चाहे उत्की कैसी 
भी मान्यताएं रही हों वे निष्पक्षत/पूर्वक विषय का अध्ययन करेंगे और 
न्यायपूण ढंग से अपना निर्णय देंगे । ऐसी स्थिति में यदि डिप्टी-स्पीकर को 
सदन समिति का सभापति बना दिया जाता है तो सदन के सदस्थों को इस 
सम्बन्ध में राहत मिल जाती है कि उनके” हितों एवं सुविधाओं परे किसी 
निष्पक्ष सत्ता द्वारा विचार किया जायेगा और दंलीय अथवा वैयक्तिक 
भेद-माव के आधार पर श्रधिक परेशानियां उत्पन्न नहीं की जावेंगी | दूसरे, 
समिति के भ्रधिकार क्षेत्र में आने वाले विषयों की प्रकृति कुछ इस.प्रकार की 
है कि इनके प्राघार पर या इनको साधन वनाकर सदन के किसी भी सदस्य 
अथवा सदस्यों को परेशान किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में इस , संमावना 
के दृष्परिशामों को रोफने की दृष्टि से यह उपयोगी रहेगा कि समित्ति का 
समापतित्व निष्पक्ष हाथों, में सौंप दिया जावे । तीसरे, सदन समिति के सम्बन्ध 
में स्पीकर को मारी श्रधिकार प्राप्त हैं । कह सदस्यों की नियुक्ति करता है, 
सदस्यों को हटा सकता है तथा प्रतिवेदन इसी को अस्तुत किये जाते हैं । समिति 
की सिफारिशों के विरुद्ध अपीलें मी उसी के सामने रखी जाती हैं स्पीकर की 
इन व्यापक शक्तियों के संदर्म में इस वात की प्रत्येक संमावना रहती है कि 
स्पीकर एवं समिति के सदस्यों के बीच मतभेद पैदा हो जाय और वह गतिरोघ 
की स्थिति त्तक पहुंच जाय । जब डिप्टो-स्पीकर को समिति का. समापतित्व 


सौंप दिया जाता है तो समस्त निर्णय उसकी राय से प्रमावित होकर ही 


अन्तिम रूप लेते है । इन निराँयों के साथ ही स्पीकर की सहमति की संमावना 
हरी 7774 2 उपलकक लकआा अकन कक कनआक कप के" है। तक 


प 


झज४ आरत में दयातीय सोर प्री 


सन समिदि की ईडडई़ उी प्ररपर होती हैं जिस प्ररर हि सात से 
भर्व सवितियां घश्मी बेडड़ करती हैं। हिम्तु दरगरी ईटहंप्राव तरो 
जाती है जब 6 सदृह्यों से सस्बधित कोई समाया सामने आय। भरती गैस 
में समिति द्वारा श्र्य, बारे, गृह एवं जितरण के सत्रियों जो तया श्थि छा 
केसर्दीय जन-हाये श्भाग के मंत्रियों हो बुला सिया जाता है। उनके धार 
शपकवादुसार पृछयाद्ध ही जा रहती है _ तपा उने सर्स्याधत कमी मो 
दिपय में समिति छुयन सुम्मव प्रस्तुत करे. इसमे पूषर उन जिपर्यों से 
इत दिमायो के रिशेयतों झा परापर्म प्राप्त बरसे ॥ सइन गमिति इा 
गमस्यापों पर विधार हिएा डाता है उतका प्र्शक्ष सम्मःप सामास्य मागरिश 
में नदी होएा । यही बारण है [ह जनन्‍्याथारण को इस समिति गी उपर 
एवं महत्यर। माम मो नहीं हातवा।इग समिति की उपयोगिता इस बात में विद 
है हि यह एफ एसा बयुक्त बाताइरण तैयार बरती है जिशमे रहरर भले 
शादर्य दैनिक जीव ही परेशानियों मे उसके दिला सदन से सम्बंधित 
दावित्यों पा कुपउवापुंद तिर्वाह गर साध ॥ इस प्रकार यह समित्रि कहा 
एक घोर सशन को गायहुशसता में डृद्धि बरती है वहां दूसरी प्रो९ उसे 
समय वी शबत करने से मो मद॒त्वपूर्ण योगदान करती है। एम प्रकार मत 
4 सदन का सार्पक बनाने में धप्नत्यक्ष रूप से उपयोगी कार्य दिया 

॥ 


हर्म्दा पा 
रा ते 


विशेषाधिकार समिति 
(व7६ एछत्याधु:छ 0०फ०।१६९) 


+ विशेषाधिकार समिति सदन के सदस्यों से सम्दाषित एक धन्य भहण 

/ पूल समिति है। इसके द्वारा यद्यप्रि उनकी देनिक जोवन की प्राथमिक हल 
इपपताभो री सिद्धि के लिए श्रयास नहीं किये जाते; घौर ने ही मह उत 

+ बाहरी सुविधाए' प्रदान करने से सम्बन्धित रहती है। _किस्तु फिर भी रो 

+ समिति उन्हें सदल घो कार्यवाही मे सत्रिय रूप से मांग लेने में सहायता, करठ। 
है । विधान सभा के सदस्यों को हुद्ध विशप शधिकार सौपे गए है जिते 

*+ प्रयोग करने ये सदन के बाद-विवाद में स्वतस्त्रताधूवक अपने मत प्रवट कई 


+ 7 सकते हैं। इससे पूर्व कि हम 'राजस्थान विधान समा के सदस्यों के 


पिक्ारों पर विचार करत वाली समिति के गठन का प्रध्ययन कर यह 
छपयोगी रहेगा वि विधान समा; के सदस्यों को कोन-कौन से विशेषाधिकी' 
+ एवं स्वतन्त्रता प्राप्त रहती हैं ॥ के का 
सदस्यों के विशेषाधिकार, शक्तियां एव स्वतन्त्रताए [77% छिश्चे 
+ १ हल, 2०९३ 879. ॥गाफाण।९५]-- राजस्थान विधान सभा के सदर 
-« प्राय: उन्ही विशेष अधिकारों का उपमोग करते हैं जिनका प्रयोग ग्रेट शिदेर 
कर पे & ०७» ४ जज ४१ ---> >> जेट्रीय 


नीय एवं राज्य स्तर पर समिति व्यवस्था... «८... ..हैए॥ 
मन्स के हैं | उनमें से कुछ .एक .विशेषांधिकोरों का तो स्पष्ट रूप से .... 
ल्लेख क्रिया गया है और अन्य को यो ही छोड़ दिया गया है। , जिन विशेष 
प्विकारों का उल्लेख कर दिया गया है' उनको तीन श्रेणियों में विभाजित 7 
क्या जा संकता है। प्रंथम, सदन में बोलने की स्वतन्त्रता का विशेषाधिकार; _ 
उसरे, सदन में या उसंकी किसी भी समिति में बुछ भी कहने या कोई मी : 
मत देने के बारें में किप्ती मी न्यायालय में कोर्यवाही होने से 'स्वतस्त्रता और ' 
तीसरे, सदन द्वारा प्रकाशित किसी भी प्रतिवेदत-पेत्र, मत या प्रक्रियों से . 
प्रभावित होने से स्वतन्त्रता] ये विशेष्धिकरार व्यवस्थापिका के सदस्यों को 
उन कत्त॑व्यों का तिर्वाह करने योग्य बनाते हैं जो कि संविधान द्वारा उनको 
सौंपे गए हैं। व्यवस्थापिका के सदस्यों को ' व्यक्तिगत रूप से एवं सामूहिक 
रूप से. पर्याप्त कत्त व्य एवं दायित्व सौंप गए हैं फलस्वरूप उन्हें. व्यक्तिगत 
एवं सामूहिक रूप से उतने ही अधिकार एवं विशेषाधिकार सोना जरूरी 
था । असंकिन में (7  छाशथ7० (४५) ने विशेषाधिकारों को सदन के 
सद॑स्थों द्वारा प्राप्त ऐसे विशिष्ट श्रघिकार (7०८७४ रा8॥) माना है 
जिनके विना वे अपने कार्यो को.सम्पन्न नहीं कर सकते और जो प्रन्य व्यक्तियों 
एबं तिकायों को प्राप्त नहीं होते । में (१8४) के कथनानुस/र इस प्रकार 
विशेषाध्रिका र यद्यपि देश के कानून का भाग “होते हैं किन्तु उन्हें कुछ सीमा 
तक, साधारण कानून से छूट मिली रहती. है ।४ संदन को सदस्यों, के विशेषा- 
घिकारों. के सम्बन्ध में यंह शक्ति प्राप्त हैं कि वह इन्हें परिमापित कंर सकता 
है; किन्तु फिर भी नू तो भारतीय संसद ने श्र न ही राजस्थान विधान 
सभा ने इन विशेषाधिकारों को कभी परिमायित करने का प्रवात किया है।' 
कई एक ऐसे अवसर आए जब कि इन विशेधाधिकारों, शक्तियों एंगे स्वतस्त- 
ताझ्रों को परिमापित करने के लिए विधेयक प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में 
विचार किया गय॑. किन्तु यह अंधिक फलदायक न रहा। भारतीय प्रेस 
आयोग (१६५४) ने अपना मत प्रकट करते हुए बताया कि यदि संसद और 
राज्यों की व्यवस्थांपिकाए व्यवृस्थापन द्वारा शक्तियों, विशेषाधिकारों और 
स्वतन्त्रताम्रों की परिभापित कर लें और उनके मेंग होने तथा उसके विरुद्ध 
कागवाही किए जाने कां-निएचेय कर हे तो अधिक उपयोगी रहेगा । किन्‍्तु 
तत्कालीन लोक सभा के स्पीकर श्री मावलंकर ने इससे विरोधी मत. प्रकट 
किया. व्यवस्थापिका के अध्यक्षों के सम्मेलन में बोलते हुए २३'जनवंरी, 
१६५५ को राजकोट में उन्होंने 'बताया कि 'इस विंपय पर प्रंस आयोग ने 
पूर्णातः प्रेम की दृष्टि से विचार किया है । उसने केवल प्रेस की कठितोडइयों 
मत आन विश 
'तो इस प्रश्न के सम्बन्ध में हमें इसरो रुख अपनोना-पड़े गा. यंदि विशेषा 
'घिंकारों को निर्यमवद्ध (०५५४) कर दियो जाएं तो इससे भ्रस को कोई 
लाभ प्राप्त नहीं होगा. किन्तु  व्येवस्थोपिंकी के सम्मान 
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इससे नुकसान होगा । ग्रेट ब्रिटेव में मो कामन्‍्स समा को नए विशेषाधिकार 
बनाने की शक्ति नहीं है । वह केवल उन्हीं विशेषायिक्रारों को मान्यता दी 
गई है जो कि लम्बे समय से चल्नी भरा रही परम्पराओं के प्राधार पर स्थित 
हैं, भरत: इनको नियमवद्ध करने की जरूरत नही है। 7 
मि० मावलकर की राय को मानते हुए भाज तक व्यवस्थापिका के 
सदस्यों के विशेषाधिकारों को केस्द्रीय स्तर पर झथवा राज्य स्वर पर नियम 
बद्ध नहीं किया गया है। चौये आम चुनाव के बाद बनी कांग्रेस सरकार 
नए कानून मनन्‍्त्री श्री प्री० ग्रोविन्दा मेनन (वह है 00909 6०007, 
ने ससद में बताया कि सरकार ससद के सदस्यों के विशेषाधिकारों की व्य- 
वस्थापन द्वारा: या सारवधातिक संशोधन द्वारा परिमाधित करने के विवाद 
का स्वागत करेगी ।२ मारतीय जतमत इस बात की सांग करता है कि सदस्यों 
के विशेषाधिकारों को नियमवद्ध कर देवा चाहिए । वर्तमान स्थिति ने केवल 
जनता एथ प्रेस वाली के लिए हो अतम्तोपजनक है वरन्‌ यह स्वय व्यवस्था" 
पिका के सदस्यों के लिए मो कष्टदयक है। सविधान के अनुच्छेद १९५ 
एवं १६४ के द्वारा जिस व्यवस्थापन की प्रोर इ गित किया गया है. वह भी 
तक नही किया जे। सका । इसक परिरामल्वरूप जब मी कमी विशेषाधिकारी 
का प्रश्त उठता है तो उत्त पर विचार करने के लिए ब्रिदेत की कामत्स समा 
के व्यवहार की लोजवीन करनी होती है। इसके लिए कामन्‍्स समा की 
प्रक्रिया का गहरा भ्रब्ययत किया जाए और डूब शताब्दियों के सावैधानिक 
४ को देखा जाएं | यह बात प्रूरी तरह सन अ्रवास्तविक एण भबुद्धिवृरश 
गी कि जब भी कमी एक सामान्य व्यक्ति ससद के कार्यों पर अपना मत 
प्रकट करना चाहे तो इस प्रकार के कानूनी काय को सम्पन्न करेजों हि 
प्रशिक्षित न्यायाधीशों के लिए भी धसम्भव है। ऐसे भवसर बहुत कम ऑति 
हैं जवकि ससद द्वारा यह तिरोय किया जाए कि वास्तव में किसी विशेषा- 
धिकार का खण्डन हुआ है, किन्तू विशेषाधिकार भ्स्ताव आय. उठते ही 
रहते हैं । ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को तिश्चित रूप से विशेषाधिकारों 
बी सीमा का ज्ञात कराने के लिए यह जरूरी है कि उन्‍हें नियमबद्ध कर 
दिया जाए ) नियमबद्ध करते के व्यावहारिक महत्व को जातकर ही कॉनूद-े 
मन्त्री ने अपना मत भ्रकंट किया हैं ।_ यदि किसी संदत्य के विशेषाधिकारों 
का ख्ण्डन क्या जतता है या उन्हें छीना जाता है ती सदन को ऐसा करने 
वाले के विदद्ध कार्यव'ही करने का अधिकार है। यदि सदन पपने करतेब्य 
फो सम्पन्न करते मे भसफल हो जाता है तो फिर थद्द_सामले स्थायालय 
सम्मुख रखे जा सकते हैं । हे 
सदन के सदस्यों को सदन के बाद-विवाद में भाग लेने का भ्रधिकार 
है, बोलने की स्वतन्तता सदन का एक साग्रुहिक भणिकार है भौर सइस्यों 
का व्यक्तिगत श्रधिकार भी 4 भारतीय सविधान ने डुछ विषयों को व्यवस्था 
पिकामों के श्रधिकार-क्षेत्र से बद्दधूर रखा है भौर इसलिए वे उत पर वाद" 
विवाद नहीं कर सफती ॥ झपने धधिकार ढोत्र की सीमा में रह कर तथा 
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स्थानीय एवं राज्य स्तर पर समिति व्यवस्था ३७७ 
प्रक्तिए के तियमों का पालन करते हुए ये व्यवस्वापिकाए किसी भी वियय पर 
विचार-विमर्श कर सकती हैं । सदन का एक अन्य सामूहिक विशेषाधिकार यह 
है कि वह अपरिचितों को सदन से बाहर करके बन्द दरवाजों में सदन की बैठक 
कर सके । ऐसा करके वह वाद-विवाद की बेयक्तिकता को चनाए रस सकती 
है । इस सम्बन्ध में प्रध्यक्ष को यह शक्ति दी गई है कि जब भी कभी वह उचित 
समझे सदन के किसी भी भाग सें श्रपरिचितों को हटने की श्राज्षा दे दे । सदन 
का एक अन्य विशेषाधिकार यह है कि वह अपने फिसी भी चाद-चिवाद अ्रथवा 
प्रक्रिया के प्रकाशन पर रोक लगा सके । सदन के वाद-विवाद को गलत रूप 
से या घिगड़े हुए रूप में प्रकाशित करता उत्तके विशेषाधिकार का उल्ऊंघन 
माना जाता है शौर ऐसा करते वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने की उसके पास 
शक्ति होती है। जब भी फभी अ्रध्यक्ष चाहे वह सदन की प्रक्रिया से किसी भी 
शब्द अथव! शब्दों को निकलवा सकता है । सदन को श्रपने श्रान्तरिक मामलों 
का नियमन करने की पूरी शक्ति होती है। सदन टारा अपनी प्रत्रियाओं पर 
इत्तना पूर्ण नियन्त्रण रखा जाता है. कि किसी भी सदस्य अषयवा अधिकारी को 
यह स्वतन्त्रता नहीं दी जाती कि वह बिना सदन की स्वीकृति के संदन की 
प्रक्रिया मा बाद-विवाद के सम्बन्ध में कोई गवाही दे दे । कई अवसरों पर 
न्यायालयों द्वारा व्यवस्थापिका के सदस्यों को गवाही देने के लिए बुलाया जाता 
है। इस सम्बन्ध में लोक सभा की विशेषाधिकार समिति ने यह सुझाया कि 
सदन के किसी भी सदस्य या अ्रधिक्रारी को सदन या सदन की समित्ति की 
किसी प्रक्रिया के बारे में कोई गवाड़ी नहीं देनी चाहिए । यह सुकाव कामन्स 
समा में प्रचलित श्रस्यास के ऊपर आधारित था । भारत में व्यवस्थापिकाओों 
को एक यह भी अधिकार प्राप्त है कि वे किसी भी व्यक्ति को परीक्षण के लिए 
या गवाही के लिए बुला सकती हैं। सदन की समितियों को भी यह श्रधिकार 
है कि वे किसी भी व्यक्ति को भवाही के लिए या झावश्यक कागजात प्रस्तुत 
करने के लिए बुला सकें। मियमानुसार ऐसे व्यक्ति को गवाही देने से पूवे. सच 
बोलने की शपथ खानी होती है। कभी-कभी यह संदेह प्रकट किया जाता है 
कि ये तियम जो कि कानून नहीं हैं, सदन की चाहरदीवारी के वाहर वाले 
लोगों पर किस प्रकार लागू करिए जा सकते है । सदन को एक प्रन्य विशेषा- 
घिकार यह प्राप्त है कि उसकी प्रक्रियाशों से सस्वन्वित कोई अभिव्यक्ति नहीं 
की जा सकती श्रौर त ही ऐसी कोई पुस्तक ही प्रकाशित की जा सकती है. 
जिसमें कि सदन की प्रक्रिया पर दीका--टिपणी की गई हो । द्वितीय लोक सेभा 
की विशेषाधिकार समिति को जब एक पत्र में प्रकाशित लेख पर विचार करते 
के लिए कह गया तो उसने अपना मत' प्रकट करते कक 28 से सदन के 
चरित्र एवं प्रक्रियाओं पर भ्रकाश डालने चाले कथन विशेषाधिकारों का खण्डन 
है । सदन को यह विशेषाधिकार रहता है कि चह उन लोगों को दण्ड दे सके 
जो कि इसके विशेषाधिकारों का खण्डन करते हैं । 
ऊपर ब्णित विशेषाधिकार वे है, जिनका कि सदस्षों हारा सामूहिक 


रूप से उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार बोलने की स्वृतत्त्रता का सदस्य 
कै उपभोग करते हैं उसी प्रकार वे व्यक्तिगत रूप से भी करते -- 


के ढ़ हू 


सूहिक 0 कं 
सामूहिक + ० 

हैं | सदन सें दिया गया ,भाषण एवं किय्मा-गद्या कार्य स्वतन्न होता 'है जिस पर * 
कि किसी के द्वारा भरेन नहीं पूछा जाता । इस विशेषाधिकार के फलस्वरूप 


35 भारत में स्थानीय त्लोक प्रशासत 


सदस्य किसी मी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए भौर किसी भी प्रस्ताव या 
मापण को देने वे लिए अथवा जंसे चाहे जैसे मतदान करने के लिए स्वतस्त्र 
रहत हैं । इस विशेष"धिहयर वी खुछ सीमाए हैं। थह वाद-विवाद में बाते 
गये शब्शों पर लागू नहीं होता वरनू सखद की समी ग्रक्तियाग्ों प्र लागू होता 
है । समद में की गई प्रत्रियाग्रों पर विसी भी न्यायालय में कोई प्रश्न नहीं 
किया जा सकता । दूसरे, यदि सदन के सदस्य, रादन के बाहुर कोई भी शब्द 
कहेँ या बार्य करें तो सामान्यत: उनकी रक्षा नहीं की जाएगी । तीसरे, जो 
बम सदन में बैठ कर नहीं किया गया है किन्तु उसे सदन में ही दिया जान। है 
तो उसकी रक्षा की जाएगी | बाहरी दबाव एवं हस्तक्षेप मे स्वतन्त्रता प्रद्ने 
करने वाते इस विशेषाधिकार या अर्थ यह नहीं है कि सदस्य सदन की चाहर- 
दीवारी म॑ जो मत चाहे बोत सके। खदत द्वारा भपने सदस्यों के कार्य का 
नियन्त्रण विया जाता है भौर सदन को प्रमात्रित करने वाले नियमों एवं 
स्थायी आदेशों के ग्रस्तर्मत रह कर ही बोलने की स्वतम्त्रता के मधिकार का 
प्रयोग दिया जाता है । विशेषाधिकार से सम्बन्धित एक प्रश्त यह है कि सदस्यों 
द्वारा सतत मे दिए गए भाषणों के प्रक्राशन को किस प्रकार नियमित किया 
जाए । जब वाद-विवादो, प्रतिरेदनों, याविका्रों, श्रादि को सइत के द्वारा 
ब्रताशित बिया जाएगा तो उनके भ्राघार पर किसी भी सदस्य के शिश्दध 
दीवाती था फौजदारी कार्यवाही नहीं की जा सकती। यहां विशेषावित्वार 
उम्रका रक्षक वतन जाएगा भौर एक भ्रधिकृत प्रकाशन में प्रकाशित होने के बांद 
भी विभी कही गई बात या किए गए कार्य के लिए उसके ऊपर कोई ६88: 
नही चलाया जाएगा । इसके ग्रतिरिक्त सदन की कार्यवाही, वाद-विवाद, 
प्रतिवेदन, भ्रादि को छापने वाले एवं प्रकाशित करने वाले की भी रक्षा करने 
का प्रावधान है। उन समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं की भी रक्षा का पर वेधात 
किया गया है जो कि सदन की कार्यवाही के प्रतिवेदन को ज्यों के त्यों छाप 
देते है । ऐसे किसी भी समाचार पत्र पर न्यायालय में कोई दीवानी या फीज- 
दारी यायंवाही नही की जा सकती जिसने बिना किसी मनमुटाव के _ या बिता 
किसी गलत मावना से प्र रित हुए प्रतिवेदन को ज्यों के त्यां छाप दिया है । 


उपयुक्त समी विशेषाधिकार, चाहे वे सामूहिक हों या व्यक्तिगत, ऐसी 
विशेषाधित्रार हुँ जिनको कि- संविधान मे स्पष्ट रूप से उल्लेल्लित किया गया 
है । इनके अतिरिक्त भारत मैं ससद एवं व्यवस्थापिकाशों के सदस्य उन सभी 
डी के £- “४-+--- 3. ज्वयान्‍ग बडति 
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हू:). 


सदस्यो को उस समय प्राप्त-रहवा है जछ कि वे सदन की बैठकों में भाग लेने 
के लिए या तो श्रा रहे हों झवता भाग लेकर लौट रहे हो !; ऐसी स्थिति में 
उनके किसी कार्य के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना।मना है? हि मि० एनसत 
(8०३०४) के शब्दों मे यद कहा ज। सकता है कि ससद पी कैसी भी सदस्य 
को सत्र के दौरान और इसके श्रारम्म होने से घालीस इिन पूर्व तथा इसके 
समाप्त होने के चालीस दिन अर तक ड्न्दी नहीं बनाया, जा सकता;।?२ बन्दी. 
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स्थानीय एवं राज्य स्तर पर समिति व्यवस्था ३७६ 
बनाये जाने से स्वतनता का अ्रधिकार प्राप्त हो जाने के बाद सदन के गएस्प 
कुछ भी करने के लिए स्वत्तत् नही हो जाते । इस अधिकार की 'नी कुछ 
सीमायें रखी गई हे ।/ भारत में व्यवस्थापिकाशो के श्रध्यक्षो द्वारा कई बार 
इस बात पर जोर दिया गया है कि सदन का भत्येक सदस्य साधारण कानून 
का विषय है और यदि उसने कोई ऐसा कार्य किया है कि उसे वनन्‍्दी धनाया 
जाना जर्री हे तो उसे वन्दी बचाया जा सकता है श्र यह कार्य उसके 
विशेषाधिकार का उल्लघन नहीं कहा जायेगा ।* व्यवस्थापिका के एक सदस्य 
को निवारक नजरवन्दी कानून के आधघीन गिरफ्तार किया जा सकता है श्रथवा 
नही ?-नयह्‌ प्रश्न बहुत समय तक वाद-विवाद-का विपय रहा | कामन्स समा 
की विशेषाधिकार समिति ने केप्टिन रामजे ((8छ॥7 रिक्वव$89) के मामले 
मे और लोक समा की विशेषाधिकार समिति ने श्री जी० वी० देशपाण्डे के 
मामले में यह निर्णय लिया कि इस प्रकार सदस्थ को बन्दी बनाया जाना सदन 
के विशेषाधिकार का खण्डन दही है। लोक सभा वी समिति ने निरंय लेते 
समय रामजे वाले मामले को उदाहरण के रूप में रता। लोक सभा की 


विशेषाधिकार समिति के कुछ सदस्यों का यह भी मत था कि रामजे का मामला 
भारत की परिस्थितियों पर लागू नहीं होता 3 


व्यवस्थापिका के सदस्यों को जब भी कभी फौजदारी मामलों मे 

गिरफ्तार किया जाये तो उत्त कारणो की सूचना सदन को दी जानी च।हिए 
जिनके लिए उन्हे गिरफ्तार किया गया है तथा सदन की सेवा से वचित 
रखा गया हैं । लोक सभा की विशेषाधिकार समिति ने दशरथदेव 
(0०580॥ 7069) के मामले मे इस प्श्त पर विचार किया कि जब एक 
सदस्य को गिरफ्तार किया जाये श्रौर तुरन्त ही उसको जमानत पर छोड 
दिया जाये तो सदन के विशेषाधिकारों के कानून एवं व्यवहार के अतुसार क्या 
यह श्रावश्यक माना जायेगा कि स्पीकर को सूचता दी जाये ? समिति ने 
कामन्स सभा के स्पीकर की रुलिय तथा मे (१४०५) के ससदीय व्यवहार से 
कथन को उद्‌्घृत करके यह्‌ मृत प्रकट किया कि सदस्य को जमानत पर तुरन्त 
ही छोड़ दिया गया है -अतः सदन को सूचित करने का मजिस्ट्रेट का कोई 
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३८० भारत में स्पानीय सोब प्रगासत 


बस व्य महीं रह जाता ।* याद में इससे सम्दम्पित नियम मी बसा दिया 
ग्रमा । 

दस प्रर/र ड्यवस्थायिद्षा है सदस्यों को जा विशेषापियरार प्राप्त हैं 
उतता। दोत्र भरवरा ब्यापर है। इन समी विगेषापिक्ारों का महत्व इस बात 
पर निमर करता है. हि राइन द्वारा इगठी रक्षा की क्या ट्यवस्थों गी जाती 
ढ॑ और वह हितनी याषेक है। सदत एस उसके सदस्यों का ध्रस्मास इस बात 
पर प्रवसम्वित है वि सदन द्वारा जनता एव प्रेंस की मौत्रिक स्वतस्तताधों 
बी सीमा में रहूहर इन विशेषाधिकारों को जिस प्रकार बसाये रणा जाता है। 
भारत में बंद्रीय एव रासश्प दोनों स्व॒रों पर विशेधाधिकारों से सम्बन्पित 
प्रश्तों वर दियार बरतने के तिए विशेशधिकार झम्िति का गठन जिया जाता 
है । सदन घववा उसके विसी रादस्य गे विशेषाधिवार से सम्दन्धित अस्त को 
सदन द्वादा दस समिति के सम्पुस प्रस्तुत हिया जाता है। यह समिति उस 
प्रश्त से सम्बन्धित सभी प्रश्नों का पूरी तरह, विस्तार मे साथ एप स्पावित 
रूप में भक्‍ध्यपत परती है ताति यह निणंव कर शड़े मिइसे सदर्भित विये 
ये अश्त में किसी विशेषाधिद्ार वा उल्लंपन हुभा है भषता नहीं हुआ है । 


राजस्थात में विशेषाधिकार समिति शा गठत [एकटक्वा॥॥00 ० 
एकत्र 0०क्रणाधल्ट 6. एजुंबडबाधशय 853९9 ] +-राजस्थान में 
सइस्या के विशेषायितारों से सम्बन्धित समिति का गठन स्पीकर द्वारा से 
प्रथम १३ फरवरी, १६५३ को किया गया ।१ प्रथम लोक समा ने मपनी 
विशेषाधिकार समित्रि का गठत २६ मई, १६४२ को शिया था | ३ राजह्थान 
विधान समा की इस समिति में दस सदस्य रखे गये | विधान समा की प्रक्रिया ; 
एव कार्य सचालत वे नियमों के अनुसार स्पीकर द्वारा सदन वा सत्र आरम्म 
होते ही अथवा समय-समय एक विशेषाधिकार समिति नियुक्त की जायेगी 
जिप्तम दस से प्रधिक्त सदस्य नहीं होगे ।* स्पीकर द्वारा सामास्य रूप से इस 
समिति का गठत इस प्रकार रिया जाता है कि न केयल सत्ताधघारी दल को 
ही वरन्‌ भन्‍य दूसरे दलो को भी पर्पाप्त प्रतितिषित्व प्राप्त ही सके ताकि 
किसी भी प्रश्श पर विचार करते समय विभिन्‍त ध्रवार के मत सामने भा 
सकें । प्रधम समिति मे कांग्रेसी सदस्यों की सध्या छः थी, इनके भ्रतिरिकत 
इसमें एक स्वतत्र सदस्य दी सयुक्त दल के सदस्य थे भौर एक कृषक प्रजा 
पार्टी का सदस्थ था । इसमें यद्यपि कांग्रेस दल को बहुमत प्राप्त था किन्तु 
फिर भी इसका समापति मि ग्रोपीलाज् थादेव को बनाथा गया जो कि कृषक 
प्रजापार्टी का था 5 मत्रियों को राज० विधान समा की समितियों की सदस्यता 
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नीय एवं राज्य स्तर पर समिति व्यवस्था इृ८१ 
वचित रखा जाता है। नियमानुसार यदि समिति के किसी सदस्य को 
श्री बना दिया जाये तो उसे उसी दिन से त्याय-पत्र देना होता है ।+ लोक 
प_ की विशेषाधिकार समिति के प्रति यह शिकायत की जाती है कि इसमें 
यः मंत्रियों के नाम भी जोड़ दिये जाते हैं ।? यह व्यवह।र राज, विधान 
भा में प्रचलित नही है। इस व्यवहार की पृष्ठभूमि में नैद्धान्तिक एवं 
प्रावहारिक दोनों ही प्रकार के कारण निहित हैं। इसका व्यावहारिक कारण 
ते यह है कि मत्नालय के दायित्वों के सम्माल लेते के बाद एक सदस्य इतना 
यस्त हो जाता है कि वह समिति की बैठकों मे भाग लेने के लिए भ्रतिरिक्‍त 
पमय नही निकाल पाता । सैद्धान्तिक दृष्टि से यह समझा जाता है कि यदि 
मन्त्री को समिति का सदस्य बना दिया गया तो समिति के निर्णयों की 
निष्पक्षता मारी जायेगी। जहाँ तक विशेषाधिकार समिति का सम्बन्ध है उसके 
कार्ये की न्यायिक प्रकृति इस बात की मांग करती है कि इस पद पर कोई 
निष्पक्ष व्यक्ति ही बिठाया जाना चाहिए। यह निष्पक्षता इसलिए भौर 
भी जरूरी हो जाती है क्योंकि अधिकांश विशेषाधिकार के प्रश्न उच्च सरकारी 
अधिकारियों अथवा प्रमुख मत्रियों के विरुद्ध ही उठाये जाते हैं। किसी भ्रपराधी 
को ही उसके श्रपराघ का निर्णय करते समय न्यायाधीश न बनाया जाये इस- 
38 828 को विशेषाधिकार समिति का सदस्य न बनाने की सिफारिश की 
जाती है । 
समिति के समापति की नियुक्ति स्पीकर द्वारा की जाती है किन्तु यदि 
डिप्टी-स्पीकर समिति का सदस्य हो तो वह स्वत्त: ही इसका पदेन अ्रध्यक्ष वन 
९ 


जाता है । राजस्थान विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के समापत्ति पद 
पर रहने वाले सदस्य निम्न प्रकार थे--- 


कमर संहया वर्ष सभापति फा सास 
१. १६५३ श्री भोपीलाल यादव 
२. १६५४ श्री रामकिशोर यादव॑ 
ड़ १६५५ डॉ० मंगलसिहु. * 
डे, ५६५६ श्री लालसिंह शक्तावत 
5 १६५७ श्री मैरोसिह खेजरला 
६« श्६५६ श्री आविद अली 
७. ;क्‍ १६६० श्री तेजमल वापना * 
पर छा १4 &६६ १ 33 है | 
९. १६६२ री निरंजननाथ आचार्य 
१०५ श्६६३ ह श्री नारायणसिह मसूदा 
१ १ * ह १ ह्द्द्ड ३३ हे 3, 
१२. है) १६६५ - | 8 33. 
१३. १६६६ श्र 
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]. तृतीय विधान सभा के अन्तिम वर्ष में जब जन लेखा समित्ति के सभापति” 
श्री हरिदेव जोशी को मंत्रालय में ले लिया गया तो समिति का समा- 
पतित्व श्री फूलचंद जैन को सौपना पड़ा है 
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जहर आर में स्थानीय लोक प्रशावन 


विशेषाधिकार समिति के समापतियों को उक्त सूची को देखने से हक 
हो जाता है कि इस पद पर गैर-कांग्रे सी तथा कार सो सदस्यों के दीच कोई 
भेद नहीं दिया गया। कई बार गैर-का़ सो सदस्यों को समाप्रति पह पर 
नियुक्त क्या गया 4 १६६३ से १६६६ तक यह पद उपाध्यक्ष को सौंता गया । 


इस समिति द्वारा मुख्य रूप से दो श्रकार के कायें किये जाते है। 
प्रथम, यह उस प्त्वेक प्रश्त का परीक्षण करेगी जो हरि इसके सम्मुख विचारार्प 
प्रस्तुत किया जावेगा । उस घरन से सम्बंधित तथ्यों का मोोगध्ययत करेगी 
ओर इसके दाइ यह विश्वय करेगी कि विशेषायिक्ार का उल्लघव किया गया 
था झयदा नहीं । यदि विशेषाधिकार का उल्चघन हुप्रा है तो उसको प्रह्न्वि 
कया है तया किन परिस्थितियों से प्रेरित होकर यह दिया यया। यह सब्र " 
करने के बाद समिति जैसा उपयुक्त समझे वेसी ही सिफारिश पस्तुत कराये 
है ।! दूसरे, समित्रि को यह भी अधिकार दिया गया है कि दह झपने प्रति 
बेदन मे उस प्रक्रिया का भी उल्लेख कर दे जिसे हि सदन द्वारा इसरी 
सिफारिशों को क्रियान्वित करते समय अपनाया जाना चाहिए। है समिति 
की शक्तियों एर एक महत्वपूर्ण सीमा यह लगाई गई है कि इसके द्वारा फिसी 
मी प्रश्त को स्वय पहल करके विचाराय नहीं लिया जा सहझूया चाहें उसमे । 
स्पष्ट रूप से विशेषाधिकार का खष्डन क्या गया हो। यह भधितवार | 
रूदत के हाथो में हो सौंपा या है। नियमानुसार यह व्यवस्था की गई है हि 
यदि किसी सदस्य के भयवा सदन के विशेषाधिहाारा का खष्डन हृपा 
एक सदस्य स्पीकर को स्वोइ्डति के दाद उत्त प्रश्त को सदन में उठापैया 7 
स्पोफर को यह भ्रधिकार दिया गया है कि वह उत्त प्रश्न पर झपनी 
स्वीकृति दे दे तथा उसे सदन में विचारायें प्रस्तुत करने के उपप्रु्त मात से । 
ऐसा होबे पर ;प्रश्तो का समय (00८5४०४ 0०४७४) समाप्त होने पर झोर 
सामान्य ध्यवहार प्रारम्म होने के प्रृव॑ वह सम्बंधित सदस्य का नाम बोलेगा 
तपा सदस्य के खड़े होने पर उसे विशेषाधिकार का प्रश्त उठाने को कहंगा । 
इस समय वह सदस्य चाहे तो भ्रस्ताव से सम्बंधित कुछ कह मी सकता है 
ऐसा भी हो सकता है हि स्पीकर द्वारा यह निशेय लिया जाये हि उसके 
मवानुसार प्रस्तावित विषय व्यवस्या में (39 ०75८८) नहीं है। ऐसी स्पिति 
में यदि बह भ्रावश्यकू समझे तो विशेषाधिक्तार से सम्बंधित उ्त प्रश्न से 
सम्बंधित सूचना को सदन में पड देगा तया यह मी बता देया कि उसने इस 
पर प्रपती स्वीकृति प्रदान मही की है तथा यह व्यवस्था में नहीं है। यह मी 
व्यवस्था की गई है कि यदि स्पीकर द्वारा विशेषाधिकार के किसी प्रश्न को 
अत्यन्त महत्वपुर्णो समझा छाये तो यह इसे सदन को बैठक में हिसो भी समय 
उठाने को भनुमति दे सकता है । जब विशेषाधिकार से सम्बंधित प्रश्न पर 
खदन में विचार कर सिया जाता है भौर सदन ग्रह तिर्णेय लेता है कि इस: 
प्रश्त को विशेषाधिकार समिति के लिए विचारायें भेजा जाना चाहिए तो वह 
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नीय एवं राज्य स्तर पर समिति व्यवस्था झे८रे 
॒ समिति के पास भेज दिया जाता है। भारतीय संसद में कई बार 
॒ भी होता है कि विशेषाधिकार से सम्बंधित प्रश्त को विशेषाधिकार 
मति के पास न भेज कर किमी भी सामसिक (&0700०) समित्ति के पास 
ज् दिया जाता है। इए प्रकार का व्यवहार उस समय तो उर्चित कहा जा 
ता है जब कि प्रश्न उठाते समय विशेषाधिकार समिति ही न हो । किन्तु 
हु नतो उचित है और न उपयोगी ही कि विशेषाधिकार समिति की अवहेलना 
रके ऐसे प्रश्वों को किसी अन्य समिति में विचारार्थ प्रस्तुत किया-जाये । 
न्‌ १६५१ के मृद्गल केस की प्रक्रिया के सम्बंध में बोलते-हुए श्री एच० बवी० 
ग्रमथ ने इस व्यवहार का प्रतिरोध किया था । मि० कामथ ने स्पीकर से” 
गंग की कि वह सदन को बतायें कि समिति की अवहेलना क्‍यों की गई तथा 
इस विपय में उससे पूछताछ करने को क्यों नहीं -कहा गया । मुदूगल केस को ' 
प्रधान मत्री द्वारा उठाये गये एक मोशन के आधार पर सामयिक समिति 
(8400० 0०ए्रह्मा८०) को विचारार्थ भेज दिया गया था । राजस्थान 
विधान सभा में ऐपा कोई अवसर नहीं श्राया जबकि सदन ने किसी प्रश्त को 
विशेषाधिकार समिति के श्रतिरिक्त किसी समिति में विचारार्थ रखा हो । 
वसे नियमानुसार यह प्राववाल अ्रवश्य रखा गया है कि यदि सदन स्वयं _ ही 
उस प्रइन पर विचार करने के वाद किसी निर्णय पर पहुँच जाता है और 
उसके सम्बंध में. सदस्यों के बीच अधिक मत विरोब नहीं रहता तो प्रश्न को 
समिति के पास भेजना आवश्यक नहीं रह जाता । सदन द्वारा प्रश्त को उस 
समय तय किया जायेगा जब कि प्रश्न को उठाने वाला सदस्य यह प्रस्ताव 
रखे कि इस विपषश्र पर श्रमी विचार किया जाता चाहिए था भविष्य के लिए / 
छोड़ देना चाहिए ।? संसद में बहस के दौरान स्थिति का स्पष्टीकरण करते 
हुए बताया था कि मुदूगल केस को विशेषाधिकार समिति को न सौपने का 
कारण यह-था कि किसी विशेषाधिकार के उल्लंघन की वात स्पष्ठ नहीं की 
अत; भावश्यक जांच के लिए दूसरी समिति नियुक्त की गई'। इस समिति के _ 
प्रतिवेदन से यदि यह स्पष्ट हो जाया हैं कि किसी विशेषाधिक्रार का खण्डन , 
किया गया हे तो प्रश्न को विशेष्वधिकार समिति के सम्युख विचार के लिए . 
भेजा जा सकता-था। विशेषाधिकार समिति के विचार के लिए जो प्रश्न भेजे ' 
जाते है उन पर विचार करते।समर्थय समिति पहले तो सभी सम्बंधित तथ्यों 
का भ्रष्ययन, करती है ; फिर यहू/ विचार करती है कि क्‍या वास्तव में 
विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया था | यदि समिति इस निणुय पर आये 
कि सम्बधित प्रश्त में किसी विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं हुझ्ाा है तो वह ' 
अपनी प्रक्रिया श्रागे नहीं वढ़ाती' और अपने निर्णय से सम्बंधित प्रतिवेदन 
सदन को प्रस्तुत कर देती है। यदि समिति के सदस्य यह निर्णय करें कि--- 
विशेषाधिकार का खण्डन हुम्ना है तो यह देखा जायेगा कि उल्लंघन की, प्रकृति | 
क्या है तथा कित परस्थितियों के परिण,मस्वरूप यह उल्लंघन किया गया। 
इन सब्र के बाद समिति इस बात का निर्णय करती है कि उल्लंघन कर्तता,के 
विरुद्ध क्या कार्यवाही की जानी चाहिए । इस, सम्बंध में अपने , ६0334 की 
यह सदन में पेश” करती है । इस समिति की कार्यवाही के सम्बंध में भी 


3, एछाढ-१6] - 0. 55 डे 


५२25 


हर हे मारत में स्थातीय लोक प्रशानत 


किन को ५भय नजि+ +>+5  +« र३-वजन के बाण तह सन में 


विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन तैयार हो जाने के बाद या तो 
उसके समापति द्वारा ब्रथवा प्रन्य किसो भी सदस्य द्वारा सदत के सामते 
विधार के लिए रखा जाता है, तब स्पोकर उस प्रशत को सदन मे उठते हैं 
प्रश्त को उठाने से धूर्वे स्पीकर उस मोशन पर बहस करने को प्रवुर्माति दे 
सकता है, किन्तु यह बहस आवे घंटे से अधिक समय तक नहीं चलती 
चाहिए । इस बहस में प्रतिवेदन को छोटी-छोटी बातों को नहीं लिया जाता 
चाहिए । इसके थाद जब स्पोकर द्वारा मोशन रख दिया जाता है तो समिति 
का समापति या सदस्य सदन में यह प्रस्ताव रखता है कि प्रतिवेदन 
स्वीकार कर लिया जाये भयवा सशोधन के साथ स्वीकार किया जाये। सदत 
मे अमित की सिफारिशों पर कई बार महत्वपूर्ण वाद-विवाद मी घिह 
जाता है 


विशेषाधिकार समिति के कार्यों की प्रकृति एक सीमा तक स्यायिक 

कही जा सकती है, क्योकि पर्याप्त तथ्यपूर्ण जाव-पडताल एग गवाहियों 

डे तथा भ्रभिमेश्षों को देखने के बाद ही इसके द्वारा कोई निर्राय लिया जाता 
रह । जब यह अपने प्रतिवेदन मे किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार का उल्लेयत 
कर्त्ता बताती है तो एक प्रकार से यह स्थायालय जैसा ही कार्य करती है जो 
कि अपराधियों की जाच करके उनके लिए दण्ड की धोषणा करता हैं। 
राजस्थात विधान समा की विशेषाधिकार समिति ने ग्रव तक दक्ष से कम 
विशेषाधिकारों पर विचार किया है तथा इनके सम्बन्ध में दिये गये प्र। 
में जिस ध्यक्ति को दीदी पाया, उसके दष्ड की व्यवस्था भी कर दी। इसके 
द्वारा मुख्यतः जो सजा बताई गई वह थी बिना शिसी शर्त वे क्षमा साग 
लेता । भ्रपराधो को सदन या सम्बन्धित सदस्य से बिना किसी शर्त के क्षमा 
मागनी होती थी तथा उस प्रकार का व्यवहार पुनः न॑ करने का बचत देशा 
होवा था। समिति की स्पायिक प्रकृति के बारे में विचार प्रह्ट बरते हुए 
लोक समा ने स्टीकर ने बताया था कि सम्रिति को एवं नियमित 
ब्यायालप बे रूप में नहीं बताया जा रहा है॥ ससद की सप्रभु शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए इस समित्रि को सम्मान का स्थायालय बसाया जाता है ने 
कि आवश्यक रूप से कानून का न्यायालय, किन्तु समी व्यावद्वारिक सक्ष्यों के 
लिए इस समिति के प्रास सारी शक्तियां होगी ।? 
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स्थानीय एवं राज्य स्तर पर समिति व्यवस्था शेप५ 


कार्य परामशंदाता समित्ति 


(प्रपज्जा।855 उवेशं5णए७ एण्रयां।९०). | 


एक प्रजातन्त्रात्मक देश की विधान सभा के कार्यो का छोच अत्यन्त 
व्याप » होता है। भारत में लोक कल्याणकारी राज्य एगं समाजवादी समाज 
की रचना के आदशे ने कार्यक्षेत्र की व्यापकता को और भी अधिक बढा दिया 
है । फलस्वरूप राजस्थान विधानसभा में जितने प्रस्ताव रखे जाते हैँ, जितने 
वाद-विवाद होते हैं, जितने कानून बनते है तथा जनहित के विपयो पर 
विचार किया जाता है उन सबके लिए जितने समय की आवश्यकता होती 
है वह सामान्यत: विधान सभा के पास नही होता । ऐसी स्थिति मे यह जरूरी 
हो जाता है कि प्राथमिकताओं के श्राधार पर विषयों को लिया जाये । दूसरे 
शब्दों में विचार-विमर्श के लिए प्राप्त समय में सदन का कार्य किस प्रकार 
सम्पादित किया जाये इसके लिए आवश्यक योजना वनायी जानी चाहिए | 
ऐसा होने पर ही व्यवस्थापन के सीमित समय में सरकार के व्यापक कार्यो को 
पूरा किया जासकता है। कार्य से सम्बन्धित योजना इस प्रकार बनायी जानी 
चाहिए कि उसमे सरकार की सभी उचित मांगें पूरी हो सकें साथ ही श्ल्प- 
संख्यकों के न्यायोचित श्रधिकारों की रक्षा की जा सके । मि० रेडलिक (४7 
१००४०) के कथनानुसार सदन का अश्रधिकतम कार्यक्रम इस सिद्धान्त के 
आधार पर निर्धारित किया जाता है कि दिन का कार्यक्रम सरकार के पक्ष में 
निश्चित क्रिया जाए तथा इसकी सदस्यों की पहल के विरुद्ध रक्षा की 
जाये |? सदन की कार्यवाहियों में सरकार को अधिक समय दिया जाना 
अनुचित श्रथवा अन्यायपूर्णो न होकर श्रावश्यक ही प्रतीत होता है। सरकार 
का नेता सदन का नेता माना जाता है। उसके ऊपर उत्तरदायित्वों का 
जितना भार होता है उसे देखते हुए यह स्वाभाविक है कि व्यवस्थापिका के 
सभय में से अधिकांश समय उसके द्वारा लिया जाये । व्यवस्थापन के तथ्यपूर्ण 
अध्ययन के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि सदन में विधेयक प्रस्तुत करने के 
क्षेत्र मे की जाने वाली पहल सरकार की शोर से ही होती है । दूसरे शब्दों मे 
यह कहा जा सकता है कि संगैधानिक रूप से तथा राजनैतिक रूप से सरकार 
सदन का अ्रभिकरण होती है | वह तमी तक अपने पद पर रह सकती है जब 
तक कि उसे सदन के बहुमत का विश्वास प्राप्त रहे । इसी विश्वास के सहारे 
सदन द्वारा उसे अपने विषयों एवं उनके नियम पर पूरा भ्रमाव रखने की 
अनुमति दे दी जाती है। इस प्रकार सरकार के व्यक्तित्व के कई रूप हैं । 
वहुमत-दल के नेता के रूप में, सदन के नेता के रूप में, कार्यपालिका शक्तियों 
की प्रयोगकर्ता के रूप मे, लोकसेवाओं पर निर्यत्रणकर्ता के रूप में सरकार 
को जिम व्यापक दायित्वों का निर्वाह करना होता है वे सदन में उसकी 
स्थिति को व्यापक बना देते है । इस पृष्ठभूमि में यह जरूरी हो जाता है कि 
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३८5६ मारत मे स्थानीय सोक अशसत 


सदन की कार्यव हो वा वायक्रम इस प्रकार बनाया जाये हिं सरवार इन 
हापपि शे के प्रनुतान में समर प्रन्‍प्त कर सके । जइ यक्न इस प्रहार का कायत्रस 
ने धन या जापगा तब तक अब्यवस्था एशं प्रनिश्दप को स्थिति रहगी। महाँ 
मम था यह उश्च न हो जाती है हि इस बायक्रम का निर्घारण शिसिर्े द्वारा 
किया जाय । थदि यह काय गैर सरकारी सदस्यों को दे दिया गयातों 
सम्मावना है वि सरकार रा यथांचित समय प्राप्त नहीं हो सकेगा जोर यदि 
सरकार बे' हाथो मे यद् काय दे दिया ग्रया तो भय है कि गेर-सरवारी 
सदस्यों मे मारी असतोष रहेगा + 


ग्रेट ब्रिटेन में सदन के समय को नियत्रित बरने का भधिकार एक 
स्थायी प्राटग ($507088 ०7०८४) गे भधीन सरकार को ह॒स्तातरित कर 
दिया जाता है ।? कामन्स समा के इस आद'प | प्रनुमार जब तक सदत द्वारा 
कुछ अन्य निरंग न दिया जाये उस समय ठके सरकार ही सदत की अरत्यक 
बठक के कायत्रम का निश्चय करेगी ॥7 इस व्यवस्था को एहपक्षीयहोत से 
बचाने के लिए गैर सरकारी सइस्यो के लिए सप्ताह म कुछ दित निश्चित कर 
दिये जाते हैं। प्रेट ब्रिटेन मं सदन की कार्यवाही की सूचना पहले स हू। सदस्यों 
वी देन का काय कुछ तो भादेश पुरितका (0:0८7 ७००६) से जिया जाता है 
भौर कुछ इसके लिए भनोपचारिक तरीका अपताया जाता है। जब गेर-सर- 
कारी सदस्यों का दिन होता है तो व अपने कायकम को निणाय मसपत्र के 
सहारे करत हैं मौर जब सरकार का दिन हो तो कायक्रम को सरकार जता 
चाहे निर्धारित कर सती है । इस सम्वध में सरकाए को स्वेच्छा पर ठुछ 
सीमायें मी लगी हैं प्र्थात्‌ बुछ बाय ऐसे की हैं थो मूलत सरकारी नहीं बहे 
जा सकते रिल्तु बितकों कार्यकम में शामिल करता जरूरी होता है । उदाहरण 
के लिए सैन्मर मोशन [0६७७ण७७ 2०४००), भदलीप एवं. भन्तद लीय 
विषय एव वित्ञीयं विषय भ्ादि | यय्प्रि शाथिक विषय निशरम ही सरकार 
का काय होता है किन्तु यह सरकार के कायक्रम का भाग नहों होता।? 
प्रम्परागत रूप से वित्तोय विषयो पर सरकार को बहुत समय खच करना 
होता है । कायक्रम पर सरकारी स्वच्छा के ये भपवाद झतोत की अश्रपाभो के 
परिणाम हैं। 


भारतवव में सदन के कायत्रमों का निणय करने की शक्ति स्वय सदत 
क हाथो मे ही निद्धित रहती हूँ । उसी के द्वारा यह निशय दिया जाता दै कि 
किस कार्ये को पहले लिया जाय ओर किस कार्म मे कितना समय दिया 
जाय ॥ साथ ही यह निणय मी उसो के द्वारा क्रिया जाता है कि किसी विशव 
काय के लिए सदत का क्तिता समय दिया जायगा ॥* संद्धान्तिक रूप से यह 
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स्थानीय एवं राज्य स्तर पर समिति व्यवस्था घ्र्पछ 
व्यवस्था होने के वाद भी, व्यावहारिक दृष्टि से थे भक्तियाँ सरकार द्वारा 
युक्त की जाती है भौर वह सदन के समय पर 8, नियमणश २ पत्ती ट्टे। 
-सन १८५४ से लेकर १६२० तक व्यवस्वापिका परिषदों [7.0हव४ए9८ 
८०एाणथो») का अधिकांश समय गवर्नर जनरल द्वारा नियत्रित किया छाता था 
जो कि उसके सभापति के रुप में कय्ये करता था । सन्‌ १६१६ के अधिनियम 
ने उसे व्यवस्थापिका परिणदों के अध्यक्ष पद से तो हटा दिया निस्‍तु अब भी 
वह सार्वजनिक कार्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गैर-प्रधियारी 
सदस्यों के कार्य के लिए समय निश्चित करता था। पीरे धीरे यह शक्ति 
अध्यक्ष (शल्धतंधाए,०व्थ) के हाथ में श्रा गई मिन्‍्तु भारत की संविधान 
समा ने प्रक्रिया समिति नामक यत्र की स्थापना की व्यवस्था की; जो थि 
सदन के कार्यों के क्रम के सम्बन्ध में सिफारिण करने के लिए तथा सदस्यों को 
यह निर्देश देने के लिए कि वे अपने कार्यो को किस प्रकार सम्पन्न करें; एक 


प्रक्रिया समिति नियुक्त की गई । यह समिति सभा की प्रक्रिया का क्रम निश्चित 
करती थी ।* 


, सविधान सभा के व्यवहार को श्रपनाते हुए, लोकसभा ने भी एक कार्स 
सलाहकार समिति (889055 #6ए/80५ (0/शञा॥66) फी रचना की जो 
कि सरकररी व्यापार के विभिष्न विपयों पर वाद-विवाद करने के लिए समय के 
सम्बन्ध में सिफारिश कर सके | मि० मोरिस जोन्स (७7 ४०775 ॥070५) 
का मत है कि कार्य सलाहकार समिति भारतवर्ष की स्वयं की उपज एवं एक 
नया प्रयोग है ।? किन्तु प्रो० बी० वी० जेना (!१06, छ. 8, उल्लाव) के मतः- 
नुसार जोग्स महाशय का,कथन तथ्य-संगत प्रतीत नहीं होता क्योकि कामन्स 
सभा में भी सदन के कार्य से संबंधित समिति श्रवश्य है किन्तु उसके कार्य कुछ 
भिन्न हैं 3 यहू समिति अ्रपना कार्य सदन में सरकारी एवं गर-सरफारी सभी 
सदस्यों के सहयोग से सम्पन्त करती है। जहां तक सरकारी कार्यक्रम का 
सम्बन्ध है उसकी घोषणा सदन के नेता अ्रथवा उसकी शोर से किसी अन्य 
सदस्य द्वारा शनिवार को कर दी जाती है तथा प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ में 
कर दी जाती है। प्रक्रिय सलाहकार समिति सदन का समय निर्धारित करते 
समय सरकार द्वारा निश्चित की गई प्रथमिकताओं का पूरा-पूरा ध्यान रफ़ती 
है। इस समिति हारा जो निर्णय दिए जाते हैं उनके आधार पर सदन का 
सचिव कार्य सूची तैयार क्ररता है जिसके प्राघार पर कि सरकार हपनी 

. क्रियाश्रों का संचालन कर सके ॥ जिस कार्य का उल्लेग्य इस सूची में नहीं 
. किया गया है उस कार्य को कुछ दिन सम्पन्न नही (किया जा सकृता है जब तक 
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जहर भारत में स्थानीय लोक प्रशातत 


कि सदन के श्रध्यस को स्दीह्ृति नहीं ले लो जाय । कार्य सलाहकार समिति 
द्वारा प्रत्यक कार्ये क लिए समय की जो सीमा लगा दी जातो है उसका भी 
पर्याप्त ध्यान रखा जाता हैं? इस समिति का गठत करते समय विरोधी दल 
के सदस्यो को भी अ्तिविधित्व देने का ध्यात रखा जाता है ? 
यह समिति भ्रपनी झोर से पहल करके, यह सिफारिश कर सकती है 
कि सरकार अमुक विषय को सदन के सम्मुख लाये झौर उस पर बहस करे । 
जहा तक लोकसना का प्रश्त है वहा झवक महत्वपूर्ण मामलों पर विचार 
इस से मति के पहल करने पर ही क्रिया गया । इन विषयों मे भखु शक्ति का 
शांतिपूर्ण प्रयोग, भरकार को आयिक नीति, प्ोस भागोग॑ का प्रतिवदत आदि 
मुख्य हैं। यह समिति सबसे पहल इस बात पर विचार करती है कि सत्र के 
सनय को बढाया जाये या नही बढाया जाये भयवा क्रिस दिन सदन की बैठक 
की जाये । 
राजस्थान विधान समा में नियमानुसार या तो सदन की कार्यवाही 
के प्रथम दिन अथवा समय-समय पर स्पीकर द्वारा कार्य सत्र हृकार समिति 
(8०50०5६ 84५५5०7५ 0०घा००४००) की नियुक्ति की जा सकती है। इस 
समित्ति में स्पीकर सहित सात सदस्य होते हैं । स्पीकर सेव ही इस समिति 
का समापति होता है 7 इस समिति के द्वारा उतत समय की सिफारिश की 
जाती है जो कि किसी सरकारी विधेयक के विभिन्त स्तरों पर विवार करते 
समयप सदत द्वारा दिया जाना चाहिए । ये विन अथवा भत्य कॉय जिस पर 
कि समिति विचार करती है वह हाता है जिसको कि सीकर द्वारा सदन के 
नेता से विचार विमर्य करते के बाइ समिति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है समिति 
द्वारा जो समय सारिणी (77096 3905) ज्रस्तुत की जाती है. उसमे वह ठत 
विभिन्न धर्टो का उल्लेख भी कर सकती है जो कि एक विधेयक या भन्य 
ब्यापार के विभिन्‍न स्तरो को पूछ करने के लिए दिये जाने चाहिए । नियमा 
मुमार जो कार्य इस समिति की सौंपे गये हैं उतके अतिरिक्त भी स्पीकर 
समम-समय समिति को अस्प कार्य सौंए सकता है। इस समिति के प्राय 
समी निर्शोप सब सम्मति से लिये जाते हैं भौर इन निणायों के द्वारा सदन के 
सामूहिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व क्रिया जाता हैं ॥ समिति की सिफारियं 
एंक प्रतिवेदन के रूप मे संदन के सम्मुख प्रस्तुत की जाती हैं। परम्परागत 
झूप से समिति को सिफारिशों को प्राय सई-सम्मति से स्वीकार कर लिया 
जाता है । नियमानुसार यह व्यवस्था की गई है कि जब समिति द्वारा सदन 
में धरतिवेशन प्रस्तुत किया जाय तो उसके बाद किसी मी समय सदन में एक 
मोशन (%(०४०४) उठाया जायेगा कि क्या सदत इस रिपोर्ट से सहमत है 
या सशोघनों के साथ सहमत है या मसहमत है । सशोधन यह भी शियाजा 
सकता है कि प्रतिवेदन की कसी विधय के सम्बंध मे विदार करने के 
लिए भगवा पूरी तरह से ही पुतविचार के लिए समिति कौ बापस लौटा 
दिया जाय | इस प्रकार के मोशत पर विचार के समय धाधां पटे से भ्रषिक्त 
को समय नहीं दिया आयेगा और कोई मी सइस्य इस प्रकार के मोशन पर 
पाँच मिनट से ध्रधिक नहीं बोल सकता है + गि 
कर 
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जब समिति हारा किसी बिल के सम्बन्ध में निर्धारित समय मो था 
झन्य व्यापार के दाईे में निश्चित किये गये मस्य को सदन हारा स्वीकार फर 
मिया जाता है ती उसे सदन इस प्रमार से धियान्य्ित करने भे लगे जाता 
मानो वहू सदन फा हो आदेश था। इसके प्रतिरिक्त समिति की उन स्वीशर 
मिफारिणों को बुलेटिन (छोटा) में भतिमूचित कर दिया जावेगा । जब 
स्पीकर द्वारा किसी विधेवक या अन्य कार्य ऐी एक विशेष स्टरेज फो पूरा 
करने के लिए समय निश्चित करने के सम्बन्ध में समिति की सिफारिश भागी 
जातो है तो स्पीकर हारा एक विशेष घटे की व्यवस्था के लिए भी कहा जा 
सकता है जिसमे कि सदन के सभी विशेष कार्यों को लिया जा सके। या 
प्रावधान रफा गया है कि रपीकर द्वारा मदम का विभार जानने के बाद किसी 
भी व्यापार से सम्बन्धित कार्य की बिना किसी सोशन के रखे अधिक से 
अधिक एक घटे के लिए बढाया जा सफता है ॥ कार्य सलाहार ममिति उसे 
समय तक समय निर्धारण का कार्य नही करती जब तक हि कोई विशेयक 
सदन के सामने नहीं है । समिति में त्या उसके बाहर के नेता भ्रध्िक से 
झधिक समय निर्धारित कर देते है जो कि वे लेता चाहते है । उसके बाद 
समिति अपना मत प्रस्तुत करती हैं कि एक विशेष विधेयक को पास होने में 
में कितना समय लगना चाहिए । उत्त बिल पर सामान्य वाद>विवाद किसमें 


समय में समाप्त हो जाना चाहिए। तीसरे, वाचन को कब प्रारम्म 
करना चाहिए आदि-भ्रादि । 


लोकसभा की समिति द्वारा सरकारी व्यापार के लिए जो “क्रम की 
व्यवस्था की गई है, उसका उल्लेख प्रो० वी० थी० जेना हारा किया गया है 4? 





. समिति द्वारा सरकार के व्यापार को निम्नलिसित क्रम में निश्चित 
किया गया--- 
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झह६० भरत में रघानीय कोर प्शसत 
स्पीदर को इस समिति का शमावति इसलिए बताया जाता है रगेरि गह 
जिसे बाय को सम्पल्त बरतो है उसमें पूरे गइन की रबीहृति रतिया मसझी 
जाती है और र्पीरर एर ऐसा स्यक्ति होता है जिये शाय सम्यूरों सदम का 
विवास प्राप्त होता है। सदन में समिति के प्रतिवेदत को हपरीहर द्वारा 

प्रसशुत किया ज्या है। इस प्रतिरेदन को रप्रशार इरने के सम्दप मे जो 
मोगन (१(०४००) रखा जाता है उसे स्पीपर ढारा तिर्धादित समिति हा 
शोई भी सदस्य रखता है। इस प्रहार के मांगनों को सइत द्वारा मस्‍्वीरार करते 
भा उन पर बाधा उत्पस्त करने मे विरद्ध सोरसमा के स्पीर॒र ने यह सिफा 
रिश की थी हि यहि कार्य को संयातित करना है धौर यहि रामद को इरल 
एवं सही ढंग से कार्य करता है तो बाय सलाहकार समिति में प्रतिशत 
को स्वीरार बरते थे गस्यस्थ मे रसे जाने यार मोशनों को केवल प्रौपकारित 
समझा जाता चाहिए ।! समिति की सिफारिशों को सर्वसस्मति से स्वीगार 
बने घोर उहीं € झनुसार स्यदट्टार दरने हे सम्बन्ध में एह जो तक दिया 
जाता है; बपोहि इस गमिति में समो विरोधी दसो एवं सपों के 
ब्रतिनिषि होते हैं इसलिए इमरे द्वारा मो सिफारिश की जाय दे समी 

द्वारा मास्य एवं ब्यवहृत होनी चादिए । स्पीकर मे तो यह भी जहा पा 4 
गदन को समिति को मिप्रारिशें चोशा घहुत परिवर्तन किये बिता ही 
स्त्रीवार कर सेनी चाहिए । इस समिति के सदस्यों से यह आशा की जाती 
है कि थे समिति में रहपर अपने दलों एवं समूहों गे विचारों को रपप्ट करें 
उन उल्लेख करें ने कि भपने व्यक्तिगत विचारों का। यदि कार्य सराहकार 
समिति द्वारा भस्तुत की गई सिफारिशों में मो सशोघा की प्रावस्यक्ता प१ 
पाती है तो यह कार्य सदन को धॉपने का महत्व ही कया हुमा ? प्रच्छां यह 
रहता हि स्वय सदन ही इस काय॑ को कर लेता। यथ्यपरि समिति के-प्रत्दर 
िम्न-मिन्न भत प्रकट किये जाते हैं भौर भलग-भलग मत थाले राजनैतिक 
दलों के प्रतिनिधियों बे बीच प्राय: विरोध भी पैदा हो जाते हैं फिस्सु प्रयले 
सर्दंव ही यह किया जाता है कि समिति द्वारा जो तिरंय लिये जायें ये सर्द 
सम्मति से लिये जायें ओर इसके लिए पारस्परिक समायोजन कर निया 
जाय । लोक समा मे साम्यवादी नेता थी ए० के० गोपालत के कथनानुसार एक 
अमिसमय के धनुसार समिति की सिफ रिशो को सदन द्वारा ध्यों की त्त्यो 
मर्व सम्मति से स्वीकार स्था जाना चाहिए १ यद्यपि सदन मैं श्रमिति बी 
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सिफारिशों पर प्रत्येक्त सदस्य को अपना मत प्रकद करने का अधिकार होता 
है किन्तु इस अधिकार का प्रयोग करने के तरीके होते हैँ ॥ यदि कोई सदरय 
कार्य सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित समय से श्रर्सतुप्ट है तो उसे चाहिए 
कि वह बजाय कोई संशोधन प्रस्तुत करने के अपने दल के उस सदस्य के 
सम्मुख अपने असतोप. को व्यक्त करे जो कि कार्य सलाहकार समिति में उस 
दल का प्रतिनिधित्व कर रहा हैं ।-वह उस सदस्य को बता सकेगा कि किसी 
कार्य के लिए एक निश्चित समय क्यों तय किया गया था। समिति की 
सिफारिशों को क्रिय्रान्वित करने से पूवे सदन की सहमति ली ,जाती है मौर 


यदि नई परिस्थितियाँ उत्पन्त होने पर सदन का विचार कुछ और हो जाता 
है तो निर्णय को बदला जा सकता है । 


व्यक्तिगत सदस्य की मांति यदि सरकार एक विशेष विधेयक को 
किसी विशेष दिन सदन में विचार के लिये लाना चाहती है शोर यदि उसके 
लिए कार्य सलाहकार समिति ने कोई समय निश्चित नहीं किया है तो समिति 
से विचार-विमर्श किया जा सकता है । कार्य सलाहकार समिति द्वारा किसी 
विपय के लिए जो समय निश्चित किया जाता है उस समय में यद्यपि स्पीकर 
को परिवर्तन करने की शक्तियां प्राप्त है किन्तु वह किसी भी विषय पर विधार 
के समय को केवल इसलिए बढ़ाता है ताकि समिति द्वारा निर्धारित दिन कार्य- 


वाही को पूरा किया जा सके और उसकी व्यवस्था किसी भ्रन्प दिन करने की 
आवश्यकता न हो । 


राजस्थान विधान सभा में इस समिति द्वारा अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य 
किया गया हे । इसके सदस्यों में जिन व्यक्तियों को लिया जाता है वे सदन के 
माने हुए व्यक्ति होते है । सन्‌ १६५७ में जब इस समिति का गठन किया गया 
तो इसमें सर्व श्री बदरीप्रसाद गुन्ता, राजा मानसिह, मेरोंसिह (१४), हरदेव 
जोशी और चन्दनमल वैद्य को सदस्य बनाया गया । सदन के शअ्रध्यक्ष इसके 
पदेन सभापति थे। सन्‌ १६५८ में इस समिति के श्रन्य सदस्य प्राय: ज्यों को 
ज्यों रहे, केवल चन्दनमल उठौद्य के स्थान पर श्री मोहब्बतर्सिह को ले लिया 
गया। सन्‌ १६५६: में समिति के चार सदस्य पूर्गवत_ रहे तथा मोहच्बतर्सिह 
को हटाकर दो नये सदस्य नियुक्त ;किये गये थे--सर्व श्री रधुवीरसिह और 
श्री भानुसिह | सन्‌ १६६२ में जब यह समिति गठित की गई तो श्री हरदेव 
जोशी को छोड़कर श्रन्य सभी चेह - नये थे । ये.थे सव श्री मथुरादास माथुर, 
मानसिह महार, मैरोंसिह, तथा रामानन्द अग्रवाल । द्वितीय राजस्थान-विधात 
सभा की कार्य-सलाहका र समिति ने वीस से अधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये लग 
भंग, इतने ही प्रतिवेदन तृतीय राजस्थान कार्य सलाहकार समिति:द्वारा है प्रस्तुत 
हि गये । ७ मं ५ 3, 
० धत्तिमस समिति ह 
(एपे०५ (ए०ए्रणां (6७) 


ह 


व्यवस्थापिका, की क़ायेवाही को संचालित करने” में केवल समय की 
समस्या ही नदीं आती वरने और भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न. होते हैं, जिनके 
“सम्बन्ध 'में नियम, उपनियम'वनाना' अनिवार्य .हो जाता है । भारतीय संविधान 
के अनुच्छेद ११० (:१) के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन को यह शक्ति प्रदान 


श्ध्र भारत में स्थानीय लोक ्धासव 


की गई है कि वे भपनी अश्िया एवं व्यवहार के सघालन के लिए नियम बता 
सके । 
पर प्रत्येक व्यवस्थापिका के लिए कुछ नियमों का होना भत्यन्त भावशयक 
है जिनके भाघार पर यह निश्चित किया जा सके कि सदत में बोलते समय 
सदस्य गण क्सि भाषा वा प्रयोग करें भौर कैसे करें, सदन में वाद-विवाद पर 
क्या सीमाएँ लगाई जाय, किसी विधेयक को किस तरह से प्रस्तुत क्या जाय 
झौर किस प्रकार उसे पास क्या जाय, वित्तीय विधेयक्रो के सम्बन्ध में वया 
तरीका अपनाया जाय, भादि-आदि | जब इन विपयो के सम्बन्ध में स्पध्ट 
नियम बनाये जाते हैं तो सविधान के उपदधो को पर्याप्त महत्व दिया जाता 
है । उतको तिर्देशक मात १र चला जाता है. । सदन मे किसी भी ऐसे नियम 
को सदन की कार्यवाही का आधार नहीं बनाया जा सकता को कि सविधान 
के प्रावधानों से भिन्न हो । सदन के नियमों का प्रपने झाए में भत्यन्त महत्व 
हैं। मि० एस० एस० भूर ($ 3. १०४८) ने लिखा है कि एक व्यवस्थापिका 
की भ्रक्रिया के नियमों के महत्व की भतिशयोक्ति करना बहुत बम सम्मव है । 
कार्य करने के लिए भाचरण के ये नियम व्यवस्थापिका निकाय के लिए उतने 
हो मूल हैं जिस प्रकार कि कानून के न्यायालय के लिए प्रक्रिया की ध्राचाए- 
सहिता होती है ।! 
व्यदस्यापिका एक बड़े आकार का निर्वाचित निकाम होती है। 
इसकी कार्यवाही मे इस बात को पूरी पूरी सम्मावना रहती है कि सदस्यों के 
श च गम्मीर रंगडा हो जाये था भ्रम पैदा हो जाय । इस समावता को 
मिटाने के लिए तथा व्यवस्थापिका को कुशलतापूर्वके सचालित करने के लिए 
यहे जरूरी है कि इसके सदस्य भ्रपने अधिकार एवं उत्तरदापित्यों के बारे में 
सजग हो । व्यवस्थाविका के नियमों का सेड्धान्तिक एक व्यावहारिक दोनों 
हृष्टियों ये भत्यधिक महत्व है । सर्वश्रथम इनके द्वारा बहुमत के बायों पर 
प्रतिरोध एवं नियत्रण रखा जाता है। वे भधिकाश उदाहरणों में शक्ति के 
दुश्पयोग के विरुद्ध भल्पसख्यकी की रक्षा एवं सहारे का भाधार होते हैं ।* 
प्जातस्त्र मे श्क्ति बहुमत के हाथ मे रहती है भौर इस बात की पत्येक समा> 
बना रहती है कि बहुमत के द्वारा भ्रल्यमत के विरुद्ध शक्ति का दुरुपयोग किया 
जाय | बहुमत को शक्ति के दुस्पयोग के प्रलोभनों से केवल तमी रोका जा 
सकता है जबकि कुछ ऐसे नियम हो जिनका भल्पमत एवं बहुमत दोनों द्वारा 
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स्थानीय एवं राज्य स्तर पर समिति व्यवस्था ३६३ 


सम्मान किया जाय और उनमें से कोई मी उनका उल्लंघन न कर सके | ये 
नियम बहुमत की स्वेच्छा पर आधारित न हों हे नियमों का दूसरा लाभ यह 
है कि इनके पॉलन करने पर विचार-विमश्न में वस्तुगतता (00६८४शं४७) 

झ्राती है तथा वाद-विवाद एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया में निप्पक्षता और 
न्यायपूर्णता का प्रभाव बढ़ जाता है । तीसरे, नियमों के अनुसार व्यवहार को 
एक सम्य समःज का प्रतीक समका जाता है और यदि जनता का प्रतिनिधित्व 
करने वाला एवं सामान्य लोगों के जीवन को नियमित करने वाला निकाय 
ही यदि नियमानुसार कार्य न करे तो “यथा राजा यथा प्रजा” वाली यक्ति के 
प्रनुसार जनता में अव्यवस्था फैलने की प्रत्येक सम्मारवंना रहती है । चौथे, 
नियमों के द्वारा प्रक्रिया के रूप को आवश्यक स्वापित्व प्रदान शिया जाता है 
जिसे कि एक भारतीय स्पीकर द्वारा प्रजातंत्रात्मक माना गया है ।* पांचवें, 
स्थापित से मिलता-जुलता ही एक दूसरा गुण जो नियमानुसार व्यवहार 
मे प्राप्त होता है, यह है एकरूपता एवं नियमितता । मि० हैरसल (प्लक्वाइश ) 
के मतानुसार यह अत्यन्त अनिवार्य है कि व्यवस्था ईमानदारी, नियमितता 
एवं एकरूपता को एक सम्मानपूर्ण सार्वेजनिक निकाय में बनाये रखा जाय ।* 
छूटे, जब एक व्यवस्थापिका कुछ नियमों के अनुसार व्यवहार करने की पद्धति 
को ग्रपनाती है तो व्यवहार में समय की बचत होने लगती है क्योंकि किये 
जाने वाले कार्य के बारे में पहले से ही यह अनुमान लगा लिया जाता है कि 
कार्य किस प्रकार होगा तथा उसके श्रावश्यक नियम क्या है । प्रत्येक सदस्य 
को यह निश्चय रहता कि न तो वह और न अन्य कोई सदस्य ही इन नियमों 
का उल्लंघन कर सकते है । ऐसी स्थिति में वह स्वयं -यह्‌ प्रयास नहीं करेगा 

कि किसी प्रकार नियमों को भंग किया जाये और न ही इस मय से आतकित 
रहेगा कि कोई श्रन्य सदस्य उसके हितों के विरुद्ध इन नियमों को मोड़ लेगा । 

इन सबके परिणामस्वरूप कार्यक्रम में एक व्यवस्था आरती है तथा प्रत्येक 
विषय पर पर्याप्त रूप से विचार किया जा सकता है। सातवें, जब कार्यक्रम 

में एक व्यवस्था, निश्चितता, एकरूपता आदि गुण पाये जाते हैं तो कार्यवाही 

के बारे में किसी सदस्य के किसी प्रकार के श्रम के लिए कोई ,ग्रुन्जाइश नहीं 

रह जाती । कई बार एक कार्य को करने के लिए प्रक्रिया के श्रनेक विकल्प 

होते हैं, इत विकल्पों में किसको अपनाया जाय- यदि इस बात को नियम 


द्वारा निर्धारित कर दिया जाये तो श्रम की सम्मावनाएं पूर्ण रूप से समाप्त 
हो जाती हैं । 
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हट आरत में स्थानीद सोत प्रधामत 


ब्रापेक ब्यवस्थादिंया को यह अधिरार प्राप्त होता है. वि यह प्रपती 
कायवाही के सम्यन्ध मे संविधान के ग्रावधारों के अनुसार नियम बना सके। 
वात मसन (9496 8३९०7 ै के कबनानूसार गंदन की प्रत्रिया वो वियत्रित 
करने के स्वेधानिय' प्रधिकारों को इससे कोई भी ने ठो छीत सहता है पौर 
न ही उन्हें प्रतिवधित कर सऊता है ।? मैसने ने बताया है हि व्यवस्पारिता 
का प्रक्रि मे नियमों वो दिमिब्र खोता मे सम्रहीत जिया जाता है जैंमे 
संविधान, स्वाकृत नियम, स्पीकर बे पिरेंय और धीति-रिवाज तथा भ्रयाएं। 
जब का इन सातों से श्राप्य नियमों वे बीच शधप॑ उत्पन्न होता है तो उस 
नियम को मान्यता दी जाती है जिसके स्लोत का वर्णन पहले जिया गया है। 

व्यवस्थापिका को प्रपती प्रक्रिया के सम्बंध में नियम बनाने वी शर्ति 
निरन्तर रुप से प्राप्त रहती है ॥ ऐसा इगलिए दिया जाता है दयोरि ढ्सिी 
भी दपवस्थापिरा द्वारा जो प्रत्रिया निर्धारित की जाती है वह अन्तिम, प्र 
या सव्ध प्ठ नही होती ।॥ एक मालवीय रचना होने के कारण प्रक्रिया के 
निपपम्तो में निरम्तर सुधार द्वोते रहना जरूरी है । जब प्ररिस्थितिया बदल 
जाती हैं तो उनके प्रमाव मं सदन की प्रक्रिया मे मी परिवतत कर दिया 
जाता हैं। मिं० एस० एम० मूर (5 8 /005) लिखते हैं कि कुछ परि“ 
स्थितियों मं जो चीज बुद्धिपूर्णा एवं श्रद्धाजनक है वह दूसरी प्रवस्थाओं मे 
भ्रवीद्धिक एवं प्रसुविधाजनक बन जाती है ॥? इस प्रत्रार बइली हुई परिस्यि 
तियो भ जब नियमों को बदला घाना जरूरी है तो यह भी भ्रावश्यक है कि 
व्यवस्थापिका को यह शक्ति प्रदाव की जाय कि वह समय-समय पर उर्त 
नियमों मं आवश्यक परिवतंन कर सक्रे । नियम बनाने की एवं उनमे संशोधन 
करने को शक्ति का प्रयोग करते समय व्यवस्थापिका सदेव ही संविधान को 
सीमाग्रों मे रहकर कार्यें करेगी । व्यवस्थापिका का कोई मी ऐसा नियम 
मान्य नहीं हो सकता जो कि सविधान के प्रावधानों के विपरीत हों | ऐता 
होने पर न्यायालयों द्वारा ,उसे भ्रमान्य धोषित किया जां राकता है।इस 
प्रकार सदन को कोई ऐसा अधिकार नहों सौंपा गया है जिसके द्वारा यह सवि- 
धान के प्रावधानों का उल्लू घन कर सके ॥ जहा तक तियमों का सवाल है उनके 
सम्बन्ध में कोई मी बाह्य सत्ता सदन को शक्ति में हस्तद्षोप नहीं कर सकती । 
संविधान के झनुच्छेद १२२ द्वारा न्यायालयों को ससद की कार्यवाही के बारे 
में जाँच करने से रोक दिया गया है । न्यायालय किसी प्रकार की झनिय- 
मितता के माघार पर ससद से प्रश्त नही कर सकक्‍ता। जिन नियमों की 
रचना सदन द्वारा की गई है पदि उनका उल्ल घन किया जाता है. तो न्‍्याया- 
लय उनकी थेघता पर विचार नहीं कर सबते। सदन द्वाया बनाये ' गये 
नियमों को अस्वीकृत किया जा सकता है उन्हें बदला जा सकता है उनको 
छूट दो जा सकती है तथा >उनको कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। 
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स्थानीय एवं राज्य स्तर पर समिति व्यवस्था ३६५ .,- 
जब किसी सदस्य को ऐसा प्रतीत हो विः एक विशेष प्रश्न पर विचार करते 
समय उससे संम्धन्धित नियम को यदि रोक दिया जाय तो अधिक उपयोगी 
रहेगा, क्योंकि वह ऐसा करने के लिए स्पीकर से प्रार्थना करेंगा औरं उसकी 
स्वीकृति के वाद सदन के सम्मुख तत्संम्बन्धी ' एक मोशन ()ै०७०७४) 
लायेगा । यदि यह मोशन स्वीकार कंर लिया जाता है तो वह' नियम कुछ 
समय के लिए रोक लिया जाता है। स्पीकर का समर्थन प्राप्त होने पर सदन 
हारा बनाये गये संभी नियमों को सदस्यों के बहुमत से निलंबित किया जा 
सकता है । इस प्रकार से नियम लोचशील होते- हैं | यह नियमों ' को निलंबन 
सदन में साधारण बहुमत द्वारा किया जाना चाहिए अथवी कूल सदस्यता के 
कम से कम २/३ के बहुमत द्वारा, जैसा कि संयुक्त राज्य अमरीका सें किया 
जाता है। इस सम्बन्ध में ग्रमरीकी पद्धति को अपनाने का एक खतरा यह 
है कि यदि सदन में कोई शक्तिशाली विरोधी दल नहीं हुमा -तो अत्पर्सस्यक 
के हितों के विरुद्ध बहुमत हारा नियमों को मनाने ठग से रखा जायेग। | इस 
नियम को निलंवित करने की सूचतां तीत दिल पूर्ण दिया जाना जरूरी है 
ताकि अल्पसंख्यकों को भो इसकी सूचना समय पर प्राप्त हो सके 


[जस्थान विधान सभा ने अपनी प्रक्रिया के लिए बहुत पहले से हो 
नियमों की रचना कर ली है | इनमें समय-समय पर अनेक परिवर्तन, परि- 
वद्ध न एवं संशोधन होते रहे हैं । श्राजकल सदन द्वारा जिन मियमों के श्राधार 
प्र कार्य किया जाता है वे अत्यन्त समयानुकूल, व्यावहारिक एवं व्यवस्था- 
जनक हैं । इसको उत्तरदायित्व नियम समिति को है! जो कि समय-समय 
पर उनके सम्बन्ध में सलाह देती रहंती है| प्रक्रिया के नियमों के श्रनुसार 
सदन की प्रक्रिया एगं आचरण से सम्बन्धित विषयों पर विचार करने के 
लिए एक नियम. समिति होती है जो कि आवश्यकता के अनुसारे इन नियमों 
'के लिए कोई भी संशोधन या परिवंद्धत की,सिफारिंश करती है ।? नियम 
संभिति (२७४४ (079977/००) की नियुक्ति स्पीकर द्वारा की जाती है इसमें 

.समिति के संभोपति सहित दस सदस्य होते हैं। स्पीकर को समितिं का 
पदेन सदस्य वनाया गया है ।? इस समिति के संगठन की दो ' विशेषताएं 
मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं । प्रथम तो यह है कि इसमें सत्तांघारी दल को 

' पर्याप्त स्थान दिया जाता .है और दूसरे यह कि इस समिति की सदस्यता में 

.निरन्तेरता पाई जातो है।  ' 

» इस समिति की रचना के. आधार पर. प्रो० बी० वी० जेना (8 8 
का) ने इंसे 'स्पीकर-की समिति कहा -है 4. यह्‌.समिंति, जो ,सिफारिशें 
करंती है उनकी सदन की. मेंज पर रखा जाता: है और ..इस दिन.से लेकर 
सात दिन तक के समय, में कोई. मी.संदस्य किसी सिफारिश, में संशोधन करने 

, की सचना दे सकता है । समिति-की किसी मी ,सिफारिश- ,के बारे में जेब 
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ड६६ भारत में स्थानीय लोग प्रगायत 


कोई सशोपन प्रस्तुत क्या जाता है तो उसे समिति के सम्मु्त विधाराप 
रख दिया जाता है| समिति पर्याप्त विचार करने के बाद यह निणय वरती 
है कि बह प्रपती त्िफारिश में कहां भौर विस प्रतरार का संशोधन वरे। 
सगाधनों षो अपना लेने के बाद भन्तिम रूप से प्रतिवेदन को सदन वी मेज 
पर रखा जाता है । इसके बाद जब सदन समिति के सदस्य द्वारा जिये गये 
मोशन ने भाधार पर प्रतिवेदन को स्वोगरार कर लेता है तो भदम द्वारा 
स्वीजत सशोषतों को स्पीरर बुलेटिन (80॥0४४) में स्थान दे देता है । जब 
समिति क्सी सुझाये गए सशोपत पर विचार कर रही होठी है तो वह 
संशोधन करने वाले सदस्य को भपने विद्ार प्रगट बरने वे लिए प्रामस्तित 
कर सकती है | उसके विचारों को सुनने के बाद शमिति प्रस्तावित राशोधन 
के समी पहलुमों पर पर्याप्त रूप से विचार बरती है धौर पपने निशशयों को 
भप्रतिवदत में स्थान देती है। समिति बे' सदस्यों के भतिरिक्त समिति के समा 
व॒ति द्वारा इसकी बैठकों मे सदन के प्रन्य सदस्यों को भी आर्मात्रित वियां 
जा सकता है * प्रायः उन्ही सदस्पो को आमन्जित किया जाता है जो हि 
विधारणीय विषय में भपने विशेष हित रखते हैं ॥ इस प्रकार विभिन्न हिंती 
को स्थान देकर समिति प्रपने प्रतिनिधित्वपूर्णा चरित्र का निर्वाह करती है । 
जब समिति प्रथम बार पपने प्रतिवेदन को सदन के सामने रखती है भौर 
उमके बाद सात दित के अन्दर-प्रन्दर कोई सशोधन प्रस्तावित्र नहीं किया 
जाता तो यह मान लिया जाता है कि सदन ने प्रतिवेदन पर भ्रपती स्वीकृति 
द दी । वोई मी सशोधन उसी समय प्रमावी भावा जाता है जबकि, 
बुलेटिन में भ्रकराशित कर दिया जाय | भारतीय ससद में १६५४ से पूर्व यह 
व्यवस्था थी कि लोकसमा के कार्यवाही एवं प्रक्रिया के नियमों में सशोधन 
करने का भ्रधिकार स्पीकर द्वारा प्रयुक किया जाता था । नियम समित्ति ही 
प्विफारिशों के प्राघार पर स्प्रीकर सदन की श्रत्रिया के नियमों म॑ं सशोधत कर 
देते थे किग्तु इस भ्यवस्था वी वेघता को तथा स्पीकर की शक्तियों को चुनौती 
दी गई झोौर गम्मीर रूप से इसके विरुद्ध ऐतराज क्रिया गया | इसके परिणाम 
स्वरूप नियमों मे सशोधन करने या कुछ जोड़ने का तरीका प्रूरी तरह से 
बदल दिया गया । २० सितम्बर, १६५४ को द्वोने वाली अपनी बैठक से 
लोकसमा की निव्र समिति ने यह निर्णय लिया कि उनकी सिफारिशों को 
पहले सदत द्वारा स्वीकार कर लिय्रा जाना चाहिए। उसके बाद ही प्रक्रिया 
के नियमों म किसी प्रकार का सयोघन करवा चाहिए । १५ अवदूबर, १६४४ 
से नवीन व्यवस्था को अपना लिया गया। इसके प्रनुसार नियमों में सघोध्ों 
एवं परिवतनों का प्रस्ताव, नियम समिति द्वारा क्रिया जाता है और इसे 
स्वीकृति के लिए सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। जब सदन द्वारा 
प्रतिवदन को मान्यता दे दी जाती है तो भ्रस्तावो को क्रियान्वित किया जाता 


] 
हे जनलेखा समिति ध 
[छव्गांर 4९००००७५ (०क्रपमा९० हे 
».. जनलेखा समिति का सम्बन्ध सावजनिक वित्त से होता है। यह सदन 
की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण समिति हैं क्योंकि इसी के + से सदन द्वारा 


कार्वपालिका पर वित्तीय तियत्त्रण स्थापित हिया 


भझमाव मे 
ह०% 


तय एवं राज्य स्तर पर सनिति ज्यवस्था “व 
जनिक घन दा स्वामित्व उसके हाथ से निमालकर एके छोटे निक्रय 
तू कार्यपालका के हाथों में चला जाता है । प्रभातस्पात्मक उपयरवा संग 
एक युरुप सिद्धान्त माना जाता है कि जनता करों द्वारा प्रप्व किए मंगु 
पर जनता के प्रतिनिधियों झा ही मिवस्त्रण रहे । थिनियोग अधितिशम पास 
के ससद सरकार को यह शक्ति प्रदान करती हैं कि बहू संखित सिदि 
णाइजीवश०१ 'घाएं) में से धन निकाल सके तथा उस धन को उसी प्रसार 
; कर सके जैसा कि वजट की गदों भें निर्धारित किया गया है | फरदातापों 
[| यह प्राश्वासन देते के लिए कि उनके घन का दुश्परयोग नदी झिया जायेगा, 
वस्थापिका में जनता के प्रतिनिधियों को यह शक्ति दे दी जत्ती है कि थे 
ए जाने वाले सच्चे पर नियनन्‍्धण रख सझे। व्यवस्थापिका मिरस्तर इस 
त्‌ की जानकारी रखती है कि धन उद्तो प्रऊार तथा उन्हीं कार्यो पर पर्च 
कया जा रहा है जो कि मतदान द्वारा उसमे निश्चित फिए हैं । सदि सरकार 
रा व्यवस्थापिका के वित्तीय श्रघिकारों को चुरौैती दी जाये झववा उसकी 
च्छाओं एवं निणुयों का व्यवहार में उत्लंघन किया जाए तो इसे प्रजातंत्रा- 
पक व्यवस्था के विपरीत व्यवहार माना जाएगा । 


यद्यपि यह शभ्राणा की जाती है कि कार्यपालिका हारा जो मी कार्य 
केया जाएगा वह बचतपूर्ण एवं कुणलत्तापर्वंक जनहित की प्राप्ति के लिए 
केया गया प्रयास होगा; किन्तु दूतरी ओर सत्ता एवं स्वतन्त्रता के दुर्पयोन 
फ्री सम्मावनायें मी कम नहीं हैं। व्यावहारिक परिणामों के प्रति सजग रहते 
हुए व्यवस्थापिका के लिए कुछ ऐसे अभिकरण का संगठन करना जरूरी हैं 
जाता है जो यह देखता रहे कि सरकार द्वारा व्यवस्थापिका की दच्छाप्रों एव 
निर्देशों का विश्वास ईमानदारी एवं स्वामिमक्ति पूर्वक क्रियान्वयन किया जा 
रहा है प्रौर जहां कहीं ऐसा नहीं किया जा रहा हो उसकी तुरन्त द्वी सूचना 
उसे दे दी जाए । व्यावहारिक हष्टि से यह माना जाता है कि प्रत्येक कार्य 
पर नियन्त्रण स्थायित नहीं किया जा सकता और न ही ऐसा करना जरूरी 
है । कई बार यह ज्ञात होने पर भी कि कार्य कुशलतापूर्वक एवं बुद्धिपूर्वेक 
नहीं किया जा रहा है उस कार्य की कमियों का उल्लेख फरना उपयोगी नहीं 
समझा जाता क्योंकि सम्मावना यह रहती है कि भविष्य में उससे सुधार 
होने की श्रवेक्षा नुकसान अधिक होगा । श्रतः उचित यह रहेगा कि दोनों ही 
अतिशयों के दीच का मार्य श्रपनाया जाय श्र्थात्‌ नियन्त्रण एवं पर्यव्रेक्षण रहे 
किन्तु इतना नहीं कि वह सरकार को क्रियाहीन बना दे। जे० एम० मिल 
(. 5. ॥६॥) ने बहुत समय पूर्व ही यह चताया था कि सदन को अपने ही 
अभिकरण द्वारा सरकार पर निगरानी एवं नियन्त्रण ,रख़ना चाहिए ताकि 
उसके कार्यों को प्रचारित किया जा सके । उनमें से उन सभी कार्यों को 
न्यायोचित एवं समर्थित कियः जा सके जिन्हें किसी के द्वारा आपत्तिजनक 
माना जाय श्रौर यदि वे वास्तव में श्रापक्तिजनक है तो उन पर रोक लगा दी 
जाय ।* 
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रह भारत में स्थानीय लोक अशाहत 


वित्त प्रश/मत के लिए एक भत्यन्त महत्वपूर्ण तत्व होता है. रियो 
अमाद में वह उसी प्रद्यार से निष्क्रिय एवं निरप्योग बने जाता है गिसे 
प्रगार कि बिना बाह्य शक्ति के कोई भो यस्त्र छत जाता है। वित्त कान 
केवल प्रशामन के लिए वल्वि सागरिफों के लिए भी पर्याष्त महत्व है क्योकि 
यह उतती स्ववस्त्रता का अतीक होता है। यदि शिसी देश की जतताजा 
उमके भावंजनिक वित्त वर कोई अपिरार नहीं हूँ तो इसको स्वतस्थवताओं रे 
रसा की सम्मावतायें प्रत्यल शिषिल हो जाती है। यदि जनता के प्री 
विधियों से वित्तीय तियर्वण की भक्ति को छोन कर अन्य शक्तियां प्रदाद वी 
जाय तो यद्द सौरेदाजी निश्यय हो झत्यन्त ५ पी पड़ेगी ! एक सोरतिय 
कट्ठाबत के अनुसार जिसके हाद में पैली होती है वही सारे कार्यों का सचासत 
करता है। ध्यवस्थायिका को यह अपिरार होता है कि यह विनियोग के द्वारा 
बार्यपालिका पर वियस्त्रणा रस सके । इस शक्ति के हाथ में रहते से व्यव- 
स्यापिका को यह निर्धारित करने का प्रधिकार मिल जाता है कि धन नों 
विन कार्यों प्र खरे किया जाय और किसी कार्य पर कितना धन खर्च हिया 
जाय । इन दोनो प्रश्तों के सम्बन्ध मे निर्णय लेकर व्यवस्थापिका धसल में 
वित्तीय नीति निर्धारित करती है। वर्तमान काल में वित्तीय नीति के सबंध 
में पटेल की शक्तियां वा्यप्रालिका के यात्त रहने के कारण व्यवस्थ्यपिता के 
विनियोग से सम्बन्धित भधिवार कम महत्वपूर्णा बन जाते हैं ।॥ अब नीति का 
पिर्धारण मूलरूप से ब्यवस्थापिका ही करतो है; किन्तु फ़िर भी इस सम्बन्ध 
में यह ध्यवस्था की भई है कि निर्धारित नोति निश्चित रुप से उल्लिखित 
होती चाहिए गौर साथ ही उसके लिए जो घत की माग भी जावे यह नीति 
के प्रनुरूप होनी चाहिए | विनियोग के द्वारा नोति भी निर्धारित बी जाती 
है पौर यह सरकार वी कारय कुशलता का मी भ्रतीक बन जाता है । विंनियोग 
द्वारा यह निश्चित कर दिया जाता है कि धन को किस तरीके से खर्च किया 
जाय । 
विनियोग वित्तोय नियन्त्रण का एक साधन है किन्तु यह एकमात्र 
साधत नही है क्योंकि केवल यह निश्चित कर देना पर्याप्त नहीं होता कि घी 
को इस रूप में खर्चे विया जाय डिन्‍्तु यह देखता भी जरूदी होता है कि क्यों 
धन को इसी रूप में खर्च किया यया / इसके लिए दो प्रकार से नियन्त्रण की 
ध्यवस्था की जा सकती है । प्रधम तो यह देखा जाए कि क्या विभागों द्वारा 
उतना ही घन लिया गया हैं जितने के लिए कानून द्वारा स्थवस्था की गई थी 
भौर दूसरे आडिट तथा सेलों के माध्यम से यह पता लगाया बाय किश्या 
घन को बाधित लक्ष्यों पर ही खर्च क्या गया । इसके लिए विभागों के 
झाधिक भादान-प्रदान के सेख रखते की व्यवस्था की जानी चाहिए और इस 
अमिलेखो का भाडिट करके इसमे होने वालों गडवंडियोटका पता सगाया 
जाना बाहिएं ॥ घन को भपव्यय एवं अनाथिकार के रूप मे खर्च क्या जाना 
* प्रत्येक सरवार का एक गम्भीर दोय है जिसके घातक प्ररिशामों से जनता को 
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कं हर 


स्थानीय एवं राज्य स्तर पर समिति व्यवस्था - ३६६ 
बचाने के लिए: सर्नितियां-नियुक्त की जाती: हैं जो कि- व्यय के लेखों की जांच 
कर सकें । सरकारी ब्यय का श्राडिट करने के: लिए : व्यवस्था पिका- द्वारा, एक 
कन्‍्ट्रोलर तथा आडिठर जनरल् के कार्यालय की स्थापना की-जातो है । उसकी: . 
“स्थिति को सरकार एवं प्रशासन से स्वतन्त्र रखा जाता है ।-वह अपने पद्‌ पर 
-उस समय तक-कार्य करता है जब तक. कि वह अच्छी प्रकार व्यवहार करता 
रहे । उसकी -जांच के.कार्य में सहायता .पहुंचाने -के: लिए उसे.. यह शक्ति 
प्रदान की गई है-कि वह किसी मी समय किसी भी विमाग से लेखे तथा, अन्य 
आवश्यक कागजात को-मंगवा सके । इस प्रकार- सार्वजनिक वित्त पर श्राव- 
श्यक नियन्त्रण रखने के लिए एक-भोर तो विनियोग की व्यवस्थ-की. गई है 
और दूसरी ओर लेखे रखने का प्रावधान किया गया- है- जिन पर कि आडिट 
नियंत्रण रखा जा सके । ये दोवों व्यवस्थायें नियंत्रण की प्रक्रिया,को उस समय 
तक पूरा नही कर.पातीं जत्र तक कि जनलेखा समिति द्वारा उनके कार्यों में 
सहयोग न- किया जाय । यह कहा जाता है कि माना कि. धत के विनियोग 
ठीक प्रकार से किया गया हैं भौर. उसे कानूनी रूप .से प्रसारित ,किया गया 
है, साथ ही प्रशासकीय विभागों के लेखों का फिसी संप्दीय सत्ता द्वारा भ्राडिट 
किया गया हैं तो भी.जब तक संसद को. यह मालूम न पड़े कि किए गये 
आडिट के परिणाम क्या हुये उस समय तक संसद का तियन्त्रण अर्थहीन एवं 


तिरुषयोगी रहेगा । उसे अ्रथेपू्ं बनाने के लिए जनलेखा.. समिति की नियुक्त 
किया. जाता है । है ; ६ 2 


:संसदों की जननी ग्रट ब्रिटेन की-संसद सें जतलेखा-समिति का संगठन 
४ सर्वेप्रथम-भि० ग्लेडिस्टन के १५६१ में-प्रस्तुत, किए गए-मोशन पर एक प्रवर- 
- 'सनिति-के झृप में- किया «गया । - वाद में ,एक:ः स्थायी . जादेश (8$#974॥8 
* 009 ]५४०..90) के द्वारा इसे व्यय पर . संसदीय, नियन्त्रण की, स्थायी 
- विशेषता-बना- दिया गया ।. इस-समिति को यह कार्य सौंपा, गया कि वह यह 
देखे कि धन को- क्या, उसी; रूप में खचे किया. गया है जिस रूप में संसद 

5 पचाहती थी | दूसरे; यह देखे कि पर्याप्त-बचत से... कार्ये किया जाय । तीसरे, 
सभी वित्तीय मामलों में सावेजनिक नैतिकता का; उच्च-स्तर बनाया जाये ६ 
,गैसे इस समिति का मुख्य कार्य मूल रूप से यह देखना .होता है .कि घन को 

* उसी रूप. में खर्च किया जाय. जिस रूप में. कि .संसद, द्वारा खर्चे, करने की 
- अनुमति दी गई है.। समिति. द्वारा-अनुमातों को. एज. लेखों को! तुलनात्मक 
-« रूप से देखा जाता है औरुउंसकें बाद यदि.कुछ गलतियां हों तो उनके, बारे 
में यह जाँच:करती है.। .स्रमिति के द्वारा. अनियमितताओं, पर रोक, लगाई 

- जाती है । यह इसे.बांत.को: पता लगाती है कि.. घन. को. जिस रूप में खर्च 
. किया गया था क्या वह संसदीय नियमों, एवं ;व्यवहारों के अनुकूल था समिति 
, “यह पता ,लगाने का कार्य किं धन.को संसद हारा. चाहे. गये रूप में ही खर्च 
- किया. गया. है अथंवा नहीं एक अकर.से न्यायिक कार्य है.! जनलेख-समिति 
. के काये का प्रावार. आडिदर जनरल द्वारा प्रस्तुत किया गया. प्रतिवेदन होता 
: है जिसमें कि जनलेखों की. व्यापक रूप, से स्पष्ट. किया जाता, है।: जन- 
: <लेखा-समिति को आवश्यक सूजता जितनी ब्रासानी से..मिल - जाती. है.उतत्ा 


५ 


'ही उसका कार्य सफल होने की आंशायें बढ़े जाती हैं । 


5 भारत में स्थानीय लोक प्रशसत 


जन-नेखा समिति की प्राप्तियों एड जांच का बहुत महत्व होगा दे । 
इसके द्वारा की गई सिफारिशों को सदन में बाद-विवाद के समय उद्धरित रिया 
जाता है माप ही इसमे दिये गये भांकडों को, सार युक्त मतिरे 22 जाता 
है। ग्रेट ब्ििटेन एवं भारतवर्ष मे जत-सेखा-सर्मिति की सिफारिशों को 
के बाद यह कहा नाता है वि इन्हें ध्यागद्वारिक दृष्टि से पर्याप्त महुस्व प्राण है 
और बहुत कम अवसर ऐसे भाते हैं जवकि मत्त्रियों द्वाय इनकी भहैलता 
जाये । जमवेखा-समिति के कार्यो में सदन द्वारा ग्धिन नियखए नहीं रका 
जाना चादिए। अधित हल्ाशीप की स्पिति मे समिवि द्वारा किये जाने वारे 
वार्यों वा महत्व एक क्षेत्र कम हो आता है। अपने स्वखूप, कार्यक्षेत्र एक हित 
मे परिणशामस्त्रूए जन-लेखा-समिति सावजनिक धन के अपव्यय एवं एुस्यय 
पर प्रमाषशासी नियन्‍्मण का कार्य करती है भौर इस प्रवार सार्वजनिक दितत 
पर समसदोय नियन्त्रण को प्रमायशाली बना देती है । 

भारत में णन लेखा-ममित्ति के सम्बन्ध मे १६२० के मारतीय स्यवस्था 
पिका निययों में प्रावधान जिया गया या। जन लेखा-्समिति का बिठिश कान 
में इतना शीघ्र ही घन्‍म होने वा कारण यहू था हि तत्कालीन महादिवर्णाी 
(4०१8० ठात्कधाड) सर क्र डरिक गोनलेट (8॥ हमाध्ता० 090760) 
में इसके लिए बहुत प्रयास दिया । उनका बहुना था हि सर्वधातिक विस 
का स्तर चाहे फुछ भी हो किन्तु सरकार के वित्तीय कार्यों को स्यवस्थातिता 
की समिति की जाच के लिए रखा जाना चाहिए) इस वाल में जन लगा 
समिति पी तरह से एक निर्वाचित निकाय नहीं थी । उत्तमें कुछ सदस्य चुने 
हुए होते थे भौर कुछ को नामजद बिया जाता था। १६३४५ के संविधान 
एक विशेष प्रावधान द्वारा यह व्यवस्था वी गई कि लेखों तपा भाडिट के प्रति 
चेदन को व्यवस्थापिका की मेज पर रखा थाना चाहिए। प्रत्रिया के तियों 
के पनुमार एक जत-लेखा-समरिति की नियुक्ति क्षा प्रबन्ध किया गया जो कवि 
लेखों तथा भाडिट के प्रतिवेदन की जाच करे सके ।_ नये भारतीय संविधान 
में भ्राडिट तथा सेलोँ के प्रतिवेदन को राष्ट्रपति के लिए प्रस्तुत करने 
व्यवस्था की गई है जो कि उसे सदत के सामने रखेगा । इसके भ्रतिरिक्ते सद्त 
हारा एक जन-लेखा समिति की नियुक्ति वी जायेगी जो कि इन लेक्ों एंव 
ग्राडिट से सम्बन्धित प्रतिवेदन की जाच कर सके | 

अन-नेखा-समिति का सयठत अयम वार सन्‌ १९४५१ में किया गभा 
जबकि इसमे लोकसमा से लिए गये पन्द्रह सदस्य ये । इस प्रकार मूल रूप 
यह लोक सभा वी समिति यी। राज्य सभा के सदस्यों ने इस वात पर जो 
दिया कि या तो उनको एक अलग जत-लेला समिति बनाने दी जाय भधवी 
वर्तमान समिति में उसके प्रतिनिधियों को भी लिया जाय, क्योहि ऐसा होते 
पर ही वह बजट से सम्बन्धित वाद-विवाद में अभावशीस रूप में भंग 
सकती है. भौर विनियोग विधेयक पर अपने विचार भ्रगट कर सकती है। 
जनवरी, १६४३ से राज्य समा की नियम समिति ने जन-लेखा समिति 
बी रचना का छुकाव दिया जिसे लोकसभा के पास भेजा गया। इस सुझाव 
में यहे माग की यई थी कि जन-लेखां समिति के सदस्थों की सल्या को पर 
से बढाकर बाईस कर दिया जाय भोर सात सदस्य राज्य समा से लिए जाय 
लोकसमा को जत-लैखा समिति से बताया कि सयुक्त जन-लेखा समिति या 


रे 


स्थानीय एवं राज्य स्तर पर समिति व्यवस्था है. 

राज्य समा को पृथक्र जन-लेखा समिति, संविधान के प्रावधानों से विपरीत है 
झौर इसलिए स्पीकर को लोकसमा एवं उसकी जन-लेखा समिति के विशेष 
ग्रधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। श्रन्त में लोकसभा 
की समिति ने भी इस विपय पर विचार किया श्र जन-लेखा 
समिति के निर्णयों के साथ सहमति प्रकट की । राज्य-सभा लगातार 
अपने प्रस्ताव को दोहराती रही और अन्त में मई १६५३ में प्रघान मन्‍्त्री 
द्वारा एक मोशन उठाकर उसकी मांग को स्वीकार कर लिया गया। लोक- 
सभा के अनेक सदस्यों ने इस व्यवहार के प्रति विरोध प्रकट किया और कहा 
कि भ्राज जन-लेखा-समिति की वात हो रही है, वल प्रावकलन-समिति के 
बारे में यही कहा जायेगा । संविधान द्वारा जिस कार्य को करने के लिए मना 
किया गया है उसी को करने के लिए इस मोशन द्वारा श्रप्नत्यक्ष रूप से अनुमति 
दी गई है। एक सदस्य के पूछने पर स्पीकर ने बताया कि विस्तार हो जाने के 
बाद भी यह समिति लोकसभा की समिति के छप में ही कार्य करेगी 
झौर लोकसभा के स्पीकर के नियंत्रण में रहेगी । जहां तक जन-लेखा समिति 
का सवाल है उसे एक ऐसी संयुक्त समिति नहीं कहा जा सकता जिसमें कि 
दोनों सदनो को समान अधिकार प्राप्त हों । यह भूल रूप से लोकसभा की ही 
समिति है जिसमें कि राज्य समा के कुछ सदस्यों को मिला लिया गया है । 
जहां तक कार्यवाही एव मतदान का प्रश्न है इस सम्बन्ध में समी सदस्यों का 
समान स्तर होगा । यहां तक कि राज्य सभा के सदस्य भी राज्य-परिपद्‌ के 
ल के नियन्त्रण में कार्य करने की अ्रपेक्षा लोकसभा के नियन्त्रण में कार्य 
करगे। 


.. ऊुछ विचारकों के कथनानुसार केन्द्रीय स्तर पर जन-लेखा समिति की 
वर्तमान रचना बहुत कुछ संतोपजनक है क्योंकि सार्वजनिक प्रशासन 
में वचत एवं कार्यकुशलता के प्रश्न से दोनों ही सदनों को समान रूप से 
सम्बन्धित होना चाहिए । इसके अ्रतिरिक्त यह भी मानना गलत है कि राज्य 
सभा कोई प्रतिनिधि निकाय नहीं है। राज्य सभा की तुलना ग्रेट ब्रिटेन की 
लाड-समा से नहीं की जा सकती । वर्तमान व्यवस्था इसलिए भी संतोपजनक 
है क्योंकि दो समितियों का गठन भी श्रापत्तिजनक था । जैसा कि सि० ए० 
आर० मुकर्जी ने बताया है कि यदि दोनों सदनों की दो भलग-मलग जन-लेखा 
समितियाँ घटित करदी जाती तो सरकारी विभागों को बहुत परेशानी हो 
जाती; उन्हें दो समितियों के सम्मुख दो वार मिलना होता।? यह तक॑ बहुत कुछ 
सत्यता रखता है क्योंकि एक ही विषय पर दोनों समितियों द्वारा जांच को 
जा सकती थी और ऐसी स्थित्ति में दोनों ही समितियां सम्बन्धित विभाग से 
पूछ-ताछ करतीं । इस प्रकार की सम्मावनाए प्रायः प्रावकलन समिति के 


अस्तित्व के कारण भी पैदा हो जाती हैं। यह समिति भी एक झाथिक समिति 
होती है और इसे प्रत्येक उस विषय पर जांच करने का अ्रधिकार होता 


व्‌ #व्नटर ज0्णोेंत ॥8ए8 ६० 39ए6थ7 (जाएड छशीणड (6 (४०0 ए०6एाएई- 
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"4 #. 24फ्रफ्शा०९, एथ्ाध्रयशााबिओ ए7००९१७७७ पे 
इघ्093, 958, ?. 230 


2232 भारत में स्थानीय लोक अशापूत 


है जिसे किये चाहे। जन-लेखा समिति के साथ इस समिति हे 
हिंतो का सर्च इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि दोनों के बीच पर्याप्त 
समस्वय की स्थापना कर दी जाती है / इस प्रक्वर दो जन-लेसा समितियों के 
होने से उकके बीच कार्यों का सधर्ष पैदा हो सकता था । इस सधर्प को मिद्धाते 
के लिए कुछ लोगो द्वारा यह मुझाव दिया गया कि दोनों समितियों के समा 
पतियों की नियमित बैठक बुला कर उनके बीच कार्य का विभाजन सही-सही 
किया जा सकता था। विन्तु इस स्थिति से मी एक अय समस्या गैदा होती है 
वहू यह है. कि यदि किसी विशेष विषय पर दोों समितियों का दृष्टिकोए 
अलग-अलग हो तो सरकार को किसका मत स्वीकार करना चाहिए |! दो 
समितियों की रचना के विरुद्ध दिये जाने वाले इन तरकों के बावजूद भी बुछ 
लोग इस आधार पर दो समितियों की व्यवस्था का समर्थत करते है कि इससे 
जन-नेखा समिति को भ्रपता कार्य पूरा करने मे सुविधा रहेगी ! भत्ते वर्तमान 
स्थिति में यह समिति केवल कुछ विभागों वी ही जाच कर पाती है. अत; इसे 
सहयोग के लिए अन्य निकाय की श्रावश्यक्रता है ॥ उप-समितिया नियुक्त करते 
के बाद भी यह भपने कार्य को भली प्रकार से सम्पन्न नहीं कर पाती । इसके 
ग्रतिशिक्त लोक समा एक कार्यरत निकाय है। उसके सदस्यों को राहत देने के 
लिए राज्य सभा की यह सनिति नियु 6३र दी जाये तो अत्यन्त उपयोगी 
रहेगा । कुल मिलाकर यदि राज्य-समभा की अपनी जन-लेस। समिति का 
गठन होने लगे तो अत्यन्त उपयोगी रहेगा । इस प्रबन्ध को सविधान के उपवर्धों 
के विपरीत मानकर अस्वीकृत कर दिया गया । 
रु ू 


४ 
केन्द्रीय स्तर पर जन-लेखा-समिति का सयठन इस प्रकार हैं कि 

इसमे लोकसमा के पन्‍्द्रह संदस्य होते हैं. जितका निर्वाचन प्रतिवर्ष एकल 
सक्रमणीय-पद्धति के आनुप्रातिक सिद्धात के आधार पर होता है। कोई 
मंत्री इस समित्ति मे नहीं चुना जा सकता । यदि ऐस। हो जाय तो उसे प्रपता, 
एक पद छोडना होता हैं। राजस्थन विधानसभा में भी केन्द्रीय संसद की 
भाति एक जतलेखा समिति है ! इस समिति में श्रधिक से भधिक दस सदस्य हो 
सकते हैं जिनको सदन द्वारा भपने में से प्रतिवर्ष एकल सक्रमणीय पद्धति के 
आनुपातिक सिद्धात के झ्राघार पर निर्वाचित किया जाता है / राजस्थान मं 
भी यही प्रावधान है कि कोई मन्‍्त्री समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं 
हो सकता । यदि किसी को समिति में निर्वाचित होते के बाद मस्त्री तियुक्त 
कर दिया जाये तो वह ऐसी नियुक्ति के दिव से ही समिति का सदस्य नहीं 
रहेगा १ इस समिति का कार्येक्राल एक वर्ष से अधिक नहीं होगा ।४7ं समिति 
के निर्वाचित गठन के विदद यह कहा जाता है कि इसमें अनुमवी सदस्य झाते 
4, ४ , .. मी धोह (४०0 (०एफ्रा।८४ 8#6/ ॥9 (घटा८ शाल्श३ 00 हाए 
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में बचित रह पाते हैं वर्ोंकि पुवंदती सदस्यों का चुना जाना मिश्लित नहीं 
होता । प्रतिवर्ष समिति में कई एवं नये चेहरे दिखाई देते हैं । लोसससा की 
जनलेखा समिति के उदाहरण में यह वात स्पप्ड हो जाती है कि लनलेपा- 
समिति के निर्वाचन के वियद्ध दिया गया यह तक राजस्थान विधपानममा की 
जनलेसा-समिति के बारे में इतना सासयुक्त प्रतीत नही होता । यहां यद्यपि 
प्रध्धिर्ष नये सदस्यों को समिति के वार्य में अनुमद प्राप्त झरने का झ्ाबमर 
प्रदान किया जाता है किन्तु फिर भी अनुमवी एवं वरिष्ठ सदस्य पर्याप्त मात्रा 
में स्थान पा जाते है । एस कथन की सत्यता निम्नलिखित टेविल से स्पष्द हो 
जाती है-- 

फ्रद्ण 6 शटाफ्रधा5. रिल्च (.0गाथ$ई मिहलला 
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उक्त टेबिल को देसने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि राजस्थान 
विधानसभा के सद्वस्य निर्वाचन हारा भी अनुमवी एवं वरिष्ठ व्यक्तियों का 
ही भ्रवसर प्रदान करते हैं इसलिए यहां उन सुझावों का कोई महत्व नहीं है 
जो कि कुछ विचारको द्वारा सदस्यों में निरन्तरता स्थापित करने के लिये दिये 
णाते हैं ।7 
जनलेखा-कमिति में समी दलों को सदन में उनकी शक्तित के श्रनुपत्त 
के आ्राघार पर स्थान दिया जाता है अतः यह स्वाभाविक है कि सत्ताघारी 
दल को इसमें बहुमत प्राप्त रहता है । समिति का - समापति प्रायः सत्ताघारी 
दल का सदस्य होता है । जहां तक समिति की कार्यवाही का.प्रश्न है वह दल- 
गत भावना से बिल्कुल प्रभावित नही होती । सत्ताधारी एर् विरोधीपक्ष दोनों 
ही प्रकार के सदस्य समिति के लद्ष्यों को भाप्त करने के लिए प्रायः सह्योग- 
हएं रूप से कार्य करते .हैं । सत्ताघारी दल के... सदस्म-हसेशा इस. वात में रुचि 
छेते हैं कि प्रशासनिक कार्यो को बचत एवं कार्यकुशलता के साथ सम्पन्न किया। 
जाय और यदि अपब्यय एवं भ्रनियमितता के मामलों को खोल दिया जाय तो 





६. सदस्यों की निरन्‍्तरता के लिए मि० वी. बी..जेना ने यह सुझाव, दिय 
है कि सदस्यों को निर्वाचित व रने की अपेक्षा उन्हें होगी करन 
स्पीकर को अधिकार ,दिया जाना चाहिए अयवा नियमों में, ० न्‍ 
करके निर्वाक्ष्िति सदस्यों का कार्यकाल,लोकसभा के प्रमकृक्ष ता के 
जाय [--वी बी जेना, वही पुस्तक, पृष्ठ १८२ ना दिया 
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यद्यत्रि तत्छान्न तो बुराई मित्रती है लेडित भविष्य मं इससे भ्च्छा प्रशासन 
एय बचतपूरा प्रशासन प्राप्त होगा, भौर इस अकार ससवार वो प्रत्िद्ि एव 
स्थ/यिख्व प्राप्त होग । दूसरी भोर विरोधी दल के सदस्य भी करदातामां के 
प्रतिनिधियों के रूप मे यह प्रयास करते हैं कि प्रशामन को कुशलता एश बचत 
के साथ सम्पन्न जिया जाय । इसके भठिरिक्त विरोधी दल के सदस्यों मो 
यह ज्ञात रहता है कि यदि उन्हाने दतीय भाघार पर काय रिया तो तुझुतान 
उादी का होगा क्योहि सत्ताधारी दल के सदस्य प्रपत बहुयत वे! भाषार 
पर अपनी इच्छामों को क्रिप्रावित कर लगे विन्‍्तु दलौय श्यथार पर विरोषी 
दल व सदस्य अपनी एक मी इच्छा को कियान्वित नहीं करा सकते । समिति 
का समापति स्पीकर द्वारा समिति के सदस्यों मे से ही मनोनीत किया बातो 
हैं। यदि उपाध्यक्ष समिति का सदस्य हो तो वह पदेव समाषति दन जाता हैं। 
समिति के समापति का यह मुख्य उत्तरदायित्व है कि सारा काय ईमानदारी 
एंथ मेक भावना से किया जाय, भौषचारिक्ता एय नियमितता अपनाई जाय 
तथा सरकार के भपव्यय भवुंद्धिपूए एगं भकायकुशल व्यवहार फ्े विष्द्ध 
शक्ति के साथ लड़ा जाय । जनलेखा-समिति के निएायों को सफ़तता की 
सीमाप्रा तक पहुचाना भी इसका उत्तरदायित्व होता है । जहाँ तक राजस्थान 
विधान सभा का सवध है समिति का समापति सद्देव सत्ताधारी दल का सदस्य 
होता है । निम्नलिखित टेबिल द्वारा यह कपन स्पष्ट हो जाता है-- 
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राजस्थात विघान सभा की जनलेखा-समिति द्वाश एन लेखों का 
परीक्षण किया जाता है जा कि सदन द्वारा प्रदत्त दवा न का दिग्दशन करते” 
है या राज्य के व्यय का उल्तेख करते हैं। यह राज्य के वाधिक वित्तीय लेखों 
का परीक्षण करती है तथा उत लेखों को देखती है फो कि सदन के सम्मुख 
देश किये जायें ॥ सह समतिति राज्य के वितियोग लेकों तथा उन पर कम्पट्रोलर 
एथ आडीटर जनरल के प्रतिवेदन की गहरी छात्बीव करती है ॥ ऐसा करते 
समय वह सुख्य रुप से जिन बातों का ध्यान रखती है वे...) लेसों दारा 


र्जँ कु 
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जिस घन को खर्च किया हुआ बताया गया है क्‍या वह कानूनी रूप से उन्हीं 
सेवाओं एवं लक्ष्यों के लिए था जिनमें कि उस्ते लगाया गया। (४) जो च्यय 
हुआ, क्‍या वह सही सत्ता द्वारा किया गया । (॥0) क्या भ्रत्येक पुनविनियोग 
को उपयुक्त सत्ता द्वारा बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुरूप ही रखा 
गया ।? समिति का यह नी कर्तव्य होगा कि राज्य-नियमों, व्यापारिक एर्ज 
निर्माण योजनाओं तथा प्रोजेक्टों के आय तथा व्यय का वर्णेंन करने वाले लेखों 
का परीक्षण करे । साथ ही उनके हामि-लासम का भी पुरा अध्ययन करे। 
समिति हारा उन स्वायत्त एवं अर्ध-स्वायत्त निकायों के श्राय-व्यय के लेखों 
का भी परीक्षण किया जाता है जिनका अ्केक्षण ($००) राज्यपाल अबवा 
विधान समा के कानन के निर्देशन के अनुसार भारत के कम्पट्रोलर तथा 
आडीटर-जनरल द्वारा किया जाता है। जब कभी राज्यपाल के कहने पर 
कम्पट्रोलर तथा भाडीटर-जनरल किसी स्टोर या स्टाक की प्राप्तियों का 
अकेक्षण करता है अथवा उनके लेखों की परीक्षा करता है तथा प्रतिवेदन 
प्रस्तुत करता है ती समिति उस प्रतिवेदन पर विचार करती है ।* जब किद्ती 
वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर सदन द्वारा स्वीकृत धन से अधिक घन खर्च कर 
दिया जाता है तो समिति प्रत्येक मामले के तथ्यों का अध्ययन करती है तथा 
उन परिस्थितियों को देखती है जिनके कारण यह अतिरिक्त व्यय किया गया 
और उसके बाद जैसा उपयुक्त समभती है वैसी ही सिफारिशें करती है ।३ 


जन-लेखा समिति के कार्यों का प्रसार देखने के वाद यह स्पष्ट हो” 
जाता है कि यह समिति कितनी महत्वपूर्ण है । इसके रा जनता के धन के- 
अपव्यय, गवन, भ्रनियमितता, गेर-कानूनी व्यवहार »।दि के.दवरा किए जाने, 
वाले दुरुपयोग को रोका जाता है । उत्तर प्रदेश को विधान-परिषद के सभापति.. 
श्री रघुनाथ विनायक घुलेकर के कथनानुसार “जन-लेखा समिति का कार्य एक 

बड़ी भारी बात है क्योंकि प्रजातंत्र में जब तक सही हिसाव रखता और सही- 
हिंसाव रखकर जनता के सामने आना, इस पर जोर नहीं देंगे श्रीर लोग उसके' 
महत्व को नहीं समभेंगे तब तक गणतंत्र नहीं चल सकता ।? रे 
जन-लेखा सम्तिति अपने कार्य को सुचारू रूप से संचालित करनेके लिए 
उप-समितियां नियुक्त करती है । राजस्थान विधानसभा की सन्‌ १६५८ की 
जन-लेखा समिति ने तीन उप-समितियां गठित कीं । इनमें से एक को सहायता 
एवं पुनर्वास विभाग के लेखाशों की जांच करने का कार्य दिया गया । शेष दो 
में से प्रथम उप-समिति गवन के मामले, विभिन्न मामलों में राज्य के विभिन्न 
अधिकारियों के विरुद्ध की जाने वाली विभागीय जांच तथा राज्य के पक्ष या 
विरोध में मुकदमों की जांच के लिए .बनायी गई। दूसरी उप-समित्ति का 
संचध विभिन्न विभागों द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, सरकारी बकायात की 
वसूली और राज्य की ओर से गैर-सरकारी एवं सरकारी आद्योगिक संस्थू थों 
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में क्या गया घनराशि का नियाजन आदि वियमों की जाच करते से या। 
बाद वालो दोनो ही उप-समितिया अगस्त १६५८ में गठित की गई थी ऐे 

सन्‌ १६५६ की राजस्थान विधान सभा की जन-लेखा समितिने बताया 
कि राज्य-मरवार द्वारा राज्य की मिन्त मिन्न निजी सस्थाओ को 
आाधिक सहायता एवं ऋण आदि श्रदान क्या जाता है भत इस साभिके 
उपयोग पर प्रुणा मियत्रण रखना भावश्यक है । समिति ते यह निराय लिया 
कि जिन सस्याओ के! राज्य-सरकार काफी भ्ाषिक सहायता देती है उसके 
लेखाप्रो की जाच जन-छखा समिति कर सकेगी वशर्ते कि ऐसी जाच के लिए 
कानून ग्रयवा सम्बीधित इकरारनामै मे प्रावधान हो | साथ ही यह भी दिखय 
लिया गया कि जिन गर-सरकारी उद्योग संगठनों भावि की सरकार से सहा” 
यता भनुदान (087+ # 2) मिलता हो उनके लेखाभों की प्राडिट दथ 
परीोक्षणात्मक जाँच (7650 809/) आ्रारम्म कराई जाये ।7 

जनलेखा समिति द्वारा विमागो के खर्चे मे पाई जाने वानी प्रशासनिक 
न्रुट्ियों का उल्लेख किया जाता है भनुचित व्यय एवं भपव्यय के मामलों का 
उद्धादन क्या जाता है. लेखा सही रूप मे रखे गये हैं अबदा नही इसी 
जाच की जाती है, सरीद के समय प्रर्याप्त सावधानी एवं बुदिपूरा ढय॑ से काय 
करने को कहा बाता है । यदि समिति पाती है कि किसी विभाग के प्धिवारी 
ट्वारा सावजनिक घन का दुरुपमोग क्या गया है तो वह उसको दण्ड देंगे बी 
सिफारिश मी कर सकती है |? प्रपने इन विभिन्न कार्यो के झ्ाघार पर इस 
पधमिति ने नारतीय ध्यवस्थापिवाप्रों मे एव विशेष स्थान बना लिया है रे 
एस एस मूर (/: 5 5 १४०४८) लिखते हैं कि इसने अनेक गड़वर्डियों एवं 
लपव्ययों का भण्डोफोड किया है ग्रत इस समिति के श्रति धायरिक सवा 
थो भय एवं सम्मान है वह इसकी शकितियों के भमुपात मे भ्रधिक है ।* इस 
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3. राजस्थान क्पिन समा की जनलेख/ समिति ने भपने छरटे प्रतिवेदन में 
विकास एवं श्रोजना विभाग से सम्बघित ट्रैक्टरों की खरीद में होने 

वाली हानि के बारे से विचार करने के बाद सबर्धित विभाग के एस 
कथने का विराध किया कि. उसने या के बिसी भी भषिकारी ते कोई 
श्रूरि नहीं की है. भत विसी के विदद्ध कार्यवाही की भावश्यकता महीं 
है । वस्तुस्चिति के पूछ प्रध्ययन के वाद समिति ने कहां कि उसकी राय 
में विकास विभाग के प्रधिकारियों ढारा इस सरीद में जो गलती की गईं है 
वह क्षाम्य नहीं है ॥ समिति यह चाहती है कि भ्रपराधी धधिकारियों को 
उचित दण्ड दिया जाये ठाकि भदिष्य से इस प्रकार की घटनापों वी 
पुनरावृक्धि मे टो 

(॥०७४ ९? 74) 
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दृष्टि से यह सुकाया गया कि अपव्यय एवं दुष्येय पर बहुत कुछ रोक नगाने के 
लिए निडरवापूर्ण मण्डाफोड़ अत्यन्त उपयोगी एज पर्भाप्त सिद्ध हो सकता 
है ।६ जन-लेखा समिति द्वारा जो नियंत्रण रखा जाता है उत्तकी प्रकृति के 
आधार पर यह छः प्रकार का होता है। प्रोफेसर दी. वो. जेना के कथताबुमार 
ये छः प्रकार के हैं--विशेषज्ञ का नियंत्रण (59०६ (१०770), वित्तीय 
निमत्रण ([प्रशावाणंर्श 0०000), न्यायिक नियंत्रण (उतवीर्णर्शा (०70), 
गेर-दलीय नियन्रण पिणा-?ध्य४ 0076०), प्रतिरोधक नियंत्रण [7920- 
765६ 0०घप0) एवं क्रियातीत नियत्रण. (एउ॥-नेशण/धक (०४४0०) ।# 


भारतीय व्यवस्थापिकाओं मे यद्यपि जनलेखा समिति कुशलतापूर्वेक 
उपयोगी कार्य कर रही है किन्तु फिर भी कुछ ऐसी स्थितियां हैँ जिनके कारण 
इस समिति के हाथ बध जाते हैं भर यह यह कार्य नहीं कर पाती जो कि यह 
कर सकती थी । इस संवन्ध मे प्रथम उल्लेखनीय बात यह है कि इस 
समिति का समस्त परीक्षण सारत के कम्पट्रोलर एवं आडीटर जनरल के प्रति- 
वेदव पर निर्भर करता है और इसलिये जबतक यह प्रतिवेदन सदन के सम्मुख 
नहीं झा जाता उस समय तक समिति क्रियाहीन बनी रहती है । 
क्योकि इसके बिना यह अ्रपना कार्य प्रारम्भ ही नहीं कर सकती । दूसरे, यह 
समिति उन विषयों के सम्बन्ध मे जांच करने की शक्ति नहीं रखती जो कि 
सी० तथा ए० जी० (९०४स्‍/ए0गाढः शाव &ए॥0 006) के प्रतिवेदन 
में नही उठाये गए है । तीसरे, समिति के सदस्य प्रायः विशेषज्ञ नहीं होते दे 
मूल रूप से राजनीतिज्न होते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों में भी उनकी 
रुचियां बंटी रहती हैं । किसी कार्य में विशेषज्ञता प्राप्त करमे के लिए जिस 
श्रम, शक्ति, समय एवं लगन को आवश्यकता रहती है चह प्राय: उनके पास 
अतिरिक्त मात्रा में नही मिल पाता | इस प्रकार समिति के सदस्य अपने 
विषय के गैर-विशेषज्ञ (7897००) होते हैं। कठिनाई उस समय उत्पन्न होती 
है ,जवकि ये गैर-विशेषज्ष सदस्थ उन गवाहियो से प्रश्न पूछते “हैं जो'* 
कि अपने विपय के पूरे जानकार होते हैं। अतः यह स्वरमातिक है कि समस्त 
पूछताछ सामान्य ज्ञान पर ही आधारित होगी । चोये, जनलेखा समिति की 
नियुक्ति का एक बुरा परिणाम बताते हुए कुछ विचारक यह मानत्ते है कि इसके 
कारण व्यवस्थापिका वित्तीय विषयों पर नियत्रण के कार्ये में रुचि लेना छोड 
देती है ।. समिति,की रचना के वाद वह यह सोच लेती है. कि उसने अपनी 
सत्ता का हस्तांतरण कर दिया। ऐसी स्थिति, मे इन विचारकों को यह 
आशऊका रहती है कि जनलेखा समिति जैसा छोटा-सा निक्राय किसके - 
सार्वजनिक व्यय पर प्रसावशाली नियत्रण रख पायेगा । यदि कही गबन था 
अपव्यय का मामला हुआ तो ये चन्द्र सदस्य किस प्रकार सचाधारियों के, 
विरुद्ध आवाज उठा सकेंगे । सरकार द्वारा आासानी से इस समिति की सिफा- 
रिशों को ठकराया या रद्दी की टोकरी में डाला जा सकता है। बह-भी हो - 
सकता है कि सरकार शब्दों में इस प्रतिवेदन को स्वीकार कर ले किन्तु व्यव- 
हार में दसको कोई महत्व ही न दे । असल में यह नियश्रस्ण तमी प्रभावशाली 
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होगा जबकि व्यवस्थापिका इसमें सक्रिय रुचि ले । पाच्मे, नवलेखा 
समिति की उपयोगिता पर एव मुख्य सीमा इसके भ्रधिकार क्षेत्र की प्रवृति के 
परिणामस्वरूप स्वत. ही लग जाती है ॥ थह समिति देखती है कि किया 
गया व्यय वितियोग के प्रमुझूल था भ्रथवा नहीं । इस प्रकार इसका अध्ययन 
उस खर्चे के सम्वन्ध मे होता है जो कि किया जा चुका है । यह कार्यातीत प्रध्य- 
यून (?०अणणा500 धए0५) एक प्रकार से उसी तरह है जिस तरह 
घोडा निकल जाने के बाद घुड़साल के दरवाजे कौ घद करना । 254 प्रति 
रिक्त जिन नीतियों पर विनियोग प्राघारित रहते हैं वे भी इस समिति के 
प्रधिकार-सक्षेत्र से बाहर रहते हैं। इस प्रकार यह समिति प्रशासकीय फी जल 
खर्ची को रोकने मे भ्रत्यत उपयोगी है किन्तु यह व्यवस्पापिका द्वारा 
अपनाई गई पपव्ययरर्ण नीतियों के विरुद्ध कुछ मी कर सकने में समर्थ 
रहती है। 
जनलेखा समिति के सयठन, स्वरूप एग कार्य-प्रणाली की जो विभिन्न 
भ्रालोचनाए की गई हैं उनमे नि स्सदेह्‌ कुछ सत्यवा का भश प्रवश्य है किन्तु 
फिर भी इनको प्रक्षरश सत्य नहीं कहा जा सकता। समिति एक छोदा 
निकाय होते हुए मी पर्याप्त महत्वपूर्ण एथ प्रमावशाली ढय से कार्य कर रही 
है, यह उमके वास्तविक व्यवहार के निरीक्षण से ज्ञात हो जाता है । समिति के 
संदस्थ मद्यपि अ्रपने कर य॑ के पूर्ण विशेषश नहीं होते किन्तु फिर भी झजुमव 
एग व्यवहार से उनमे इतनी योग्यता भ्रा जाती है जितनी कि समिति के 
दापित्वों का निर्वाह करने के लिए जरूरी होती है। व्यवस्थापिकां जनलेसा 
समिति को उत्तरदायित्व सौंप कर वित्तीय मामलो से पूरी तरह उदासीन हो 
जाती हो यह कहना विल्कुल गलत है क्योकि समिति के प्रतिरिक्त मुठ भनन्‍य 
माध्यमों से भी वह प्रशासन पर वित्तीय नियत्रण रखती है। जहा तक कार्या 
दीत भप्रध्ययन की उपयोगिता का प्रश्न है उस सम्बन्ध में सिबडनीवेब (9707९9- 
१४०७) का वह लोकप्रिय कथन पत्यन्त महत्वपूर्ण प्रतीत होता है 5 यह एए 
तथ्य है कि कार्यावीत परीक्षण (70#पगराधय ०फ़या0॥00) से मरीज 
को जिंदा नही रखा जा सकता किन्तु यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि 
कार्यावीत परीक्षरा की व्यवस्था के भस्तित्व से दृत्याभों को न रोका जा सके। 
इसके विपरीत जनलेख” समिति ने एक न्यायिक, गैर राजनैतिक भौर विशेषज्ञ 
निकाय के रूप में सभी के दिलो मे यहू विश्वास पैदा कर दिया है कि यह 
बनी रह सकेगी तथा सार्मजनिक धत पर नियत्रण रखने वाले यत्र के रूप में 
उपयोगी कार्य करेगी। 
जन-लेखा समिति के सगठन में खुधार करने के लिए विभिभ्न प्रकार के 
सुझाव दिये गये हैं । प्रो” बी० बी० जेना ने इस सम्बन्ध में तीन सुझाव प्रस्तुत 
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किये हैं ।? उनका प्रथम सुझाव यह है कि समिति के सभापति को विरोधी 
दल के सदस्यों में से स्पीकर हारा मनोनीत किया जाना चाहिए। दूसरे, 
समिति के सदस्यों की संख्या प्रधिक होनी चाहिए, यह इसलिए त्ताकि समिति 
प्रति वर्ष समी सरकारी विभायों की जांच कर सके | वतेमान ष्यवहार के 
प्रनुसार समिति अपने भ्रध्ययत के लिए केवल कुछ विभागों को ही छांट लेती 
है श्रौर जिस विभाग का जिस वर्ष परीक्षण किया गया है उसका परीक्षण कई 
वर्ष बाद में किया जायगा । इस व्यवस्था से नियंत्रण प्रधिक सफल एवं 
साथेक नही बन पाता । यदि समिति को बीस विमागों का अध्ययन करना है 
तो इसके लिए कम से कम वीस ही उप-समित्तियां नियुक्त करनी होंगी। 
यदि एक उप-समिति में तीन सदस्य भी हुए तो जनलेखा ज्मिति में कम से 
फम साठ सदस्य होने चाहिए । यह सुझाव केवल उपयोगिता एवं व्यवहा- 
रिकता को ध्याव में रखते हुए ही प्रस्तृत किया गया है। इसे प्रस्तुत करते 
समय समिति की मूल प्रकृति को भुला दिया गया है, जिसके अनुसार केवल 
कुछ ही व्यक्तियों का निकाय एक समस्या पर गहनतापर्वक छानबीन कर 
सकता है तथा उसके व्यवहार में अनौपचारिकता वर्ती जा सकती हैं। साठ 
व्यक्तियों की स्रमिति में ये दोनों ही बातें संभव नहीं हो सकती । तीसरे, 
यह सुभाया गया है कि-ब्रिठिश व्यवहार के उदाहरण को अपनाते हुए इस 
समिति की सिफारिशों का एक सक्षिप्त विवरण  [छज़ांठा$) रखा जाये 
जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें संदर्भित किय 


जा सके । 
प्रवकलन समित्ति 
(छडतता्ा।९६. (०६०७) 


प्राककलन समिति वित्तीय समितियों में एक अन्य वित्तीय समिति है 
जो कि सावेजनिक वित्त पर व्यवस्थापिका के नियनन्‍्चरा को क्रियान्चित करने में 
योयदान करती है । जन-लेखा समिति का कारये यद्यपि अत्यन्त महत्वपूर्ण 
रहता है किन्तु यह उस समय कार्य करना प्रारम्भ करती है जबकि धन खर्चे 
किया जा चुका होता है| ऐसी स्थिति में किसी ऐसी समिति की आवश्यकता 
है जो कि उस समय पर्यवेक्षण रख सके'जिस, समय कि घन खर्चे किया जा 
रहा है ॥ प्रावककलन समिति इस आवश्यकता को पूरा करती है। इस प्रक.र 
यह समिति जन लेख समिति की अनुप्रक होती है। व्यवस्थापिकाजों द्वारा 
वित्तीय नियेत्रण को प्रभावशाली रूप से तमी रखा जा सकता है. जबकि अनु- 
सानों एवं लेखों की गहराई से जांच की जाय | सदन श्रपने बड़े आकार एवं 
विस्तृत कार्य भार के कारण यह सब नहीं कर सकता | ऐसा करने के लिए 
ने तो खस्के पास समय है और न ही पर्याप्त योग्यता । प्राककलन समिति 
हारा उन अनुमानों की जाँच की जाती है जिन्हें कि चह उपयुक्त समके और 
इसके बाद वह नीति की उपयुक्त बचत के लिए सुझाव प्रस्तुत करती है | यह 
समिति ध्यवस्थापिका के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है -क्योकि 
इसका सम्बस्घ वित्तीय प्रशासन की महत्वपूर्णों समस्या से रहता है । विन्सटिन 
चचिल (प्श]०5८० (एएणशत।) ने एक बार कहा था कि वित्तीय प्रश्नों के 
तीन रूप होते हैं ये हैं--तीति ([?गां०ए), योग्यता (]४6४८) और अ्केक्षण 
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(/००५॥) । इनमें से प्रयम प्रश्त वे लिए मस्व्रि-मण्डल होता है श्रौर दिवीय 
के लिए अन-लेखा-समिति । इस प्रकार इन दोनो के बीच एक रिक्त स्थान 
रह जाता है और वह है ब्यय की उपयुक्तता का वि्धुरिण । यदि इस अश्त की 
प्रवहेलना कर दी जाय तो वित्तीय नियत्रण को प्रमावशील नहीं कहु/ जा 
पत्ता । यह जरूरी है कि वर्यंप्रालिका वचतपूरां तरीके से कार्य करे और 
भ्रपव्यय ने करे। वी० वी० जेदा लिसते हैं कि सच म॑मितव्ययिता के परि 
| ५ मे 2 काम का 

इससे कायकुगलता अपने आप प्राप्त हो जाती है । प्रशासनिक अ्रक्रियाशों में 
बचत की द्यवस्य। वे लिए प्रयास उसी समय क्यां जा सकता है जबकि 
ध्यय मही किया गया है अर्थात्‌ झनुमानों की स्थिति मे ही ऐसा किया जा 
सकता है। 

भारत म प्राककलन समिति का बठन लोकसमा स्तर पर अप्रल 
१६४५० मे हुप्ना | इससे परद्धिलि केद् मे केवल एक स्थायी वित्त समिति 
(8भ978 937८९ (०ए्या/८०) कार्य कर रही थी जिसमें व्यवस्था* 
पिका के सदस्य होते थे भौर वित्त मन्‍्त्री को इतका समापति बताया जाता 
या। यह समिति सदन के प्रति उत्तरदायी नही थी । इसके कार्य भी सीमित 
थे । स्थायी वित्त-समिति १६५२ मे भ्राम चुनाव होने तक कार्य करती रही। 
इस प्रकार १६५० से लेकर (६५२ तक की प्राविधिक सस्द में तीन वित्तीय 
समितिया कार्य कर रही थीं--जन-सेखा, स्थायी वित्त, एवं प्रावकलत । कई 
सार इनके कत्त ्यो के बीच भ्रम पंदा हो जाता था और प्रत्येक बिना प्रमाव 
शील समन्वय के प्रपने रूप मे कार्य कर रही थी /* ग्रेट ब्रिटेन मं तथा मार- 
तीय॑ ससद म॒ प्राककलन समिति की स्थापना के पोछे मूल मान्यता एक जेसी 
है भौर वह यह है कि ससद की एक प्रतिनिधि समिति को सरकार के ध्यय 
के अनुमानी का विस्तार के साथ परीक्षण करना चाहिए । भारत की संघीय 
व्यवस्था में प्रान्तों के लिए अलग से सविधान नहीं है । उनका प्रशासन केचद्रीय 
सरकार की तरह ही संचालित किया जाता है । राज्यों की समिति व्यवस्था 
का संगठन एवं संचालन केद्रीय व्यवहार से प्रेरित होता है। राजस्थात मे 
अन्य समितियों की माति प्रावकलत श्वमितरि मी बहुत कुछ लोकसमा की 
प्रावकलत समित्ति की माति ही काय करती है । 

राजस्थान विधान समा की प्रावकलन समिति का गठत सर्वप्रथम 
३१ सा्च १६५३ को किया गया भौर इसने झपती अथम प्रारम्मिक बैठक 
२६ अप्रेल १६५३ को की | इस समिति में अधिक से अधिक परख्रह सदस्य 
हो सकते हैं।३१ राजस्थान विधान समा की आकलन समिति के सदस्यों की 
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यह संख्या उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राककलन समिति के सदस्यों की संख्या 
से भिन्न है, जहां कि इस समिति में पच्चीस. सदस्य होते हैं। इस समिति की 
संदस्थता के लिए यह योग्यता- रखी गई है कि प्रत्याशी को राजस्थान विधान- 
सभा का सदस्य- होना चाहिए । ऐसा इसलिए रखा गया है क्योंकि यह समित्ति 
मूलत: विधान समा को समिति है और एक प्रकार से विधान संभा के कार्यों 
को ही सम्पन्न करतो हैं। बाहर वाले लोग सरकार की वित्तीय नीतियों-या 
व्यवहारों की आलोचना करने या निर्देशित करने के लिए न तो योग्य होते हैं 
श्रौर न वांच्छनीय ही । एक दूसरा कारण इसका यह हो सकता है कि यदि 
समिति में बाहर से सदस्यों को लिया जाये तो इसके सुझाव, सिफारिशें एवं 
झ्ालोचनाए' इतनी प्रमावणील.नही होंगी तथा सरकार उन्हें आसानी से भुला 
सकती है । इस समिति के सदस्य प्रति वर्ष सदन द्वारा चुने जाते हैं। इनका 
चुनाव सदन के सदस्यों में से ही एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आनुपातिक 
प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाता है। समिति की सदस्वता के,लिए- एक श्रन्य 
शर्त यह है कि प्रत्याशी को मंत्री मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि 
कोई व्यक्ति समिति में चुने जाने के बाद मंत्री धन जाता है तो उसी दिल से 
उसकी समिति की सदस्यता समाप्त हो जाती है । इस योग्यता का समिति 
के कार्यों की प्रकृति को देखते हुए अपना विशेष महत्व है। समिति सरकारी 
विभागों पर वित्तीय नियंत्रण रखती है तथा इस सम्बन्ध में गहरी छान-वीन 
करती है और एक व्यावहारिक दृष्टि से किसी भी अपराधी को स्वयं के 
मार्मले में न्‍्यायाधीश नहीं वन्नाया जा सकता । समिति का कार्यकाल एक 
वर्ष से अधिक..नहीं, होगा ॥! किन्तु एक सदस्य के दुबारा खुने जाने पर कोई 
रोक नहीं लगाई गई है । इसके विपरीत प्राय: यह ;ध्यात रखा जाता है कि 
एक स्देस्थ 'को कम से कम दो या तींन वर्ष तक समिति में रखा जाय । यह 
विचार कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है--इसका प्रथम कारण यह है कि हमें 
मानकर चलता चाहिए कि कोई मी नया सदस्य संमिति में प्रवेश पाने के बाद 
उसके कार्ये को समझने में आधा या पूरा... वर्ष ले..सकता है; झऔर यदि एक 
वर्ष बाद ही समिति से उसका सम्बन्ध छड़ा दिया जाय तो .पह उसकी योग्यता 
पा सामुर्थ्य, के प्रेति न्‍्याय नहीं मानो जायेगा । उचित यह रहेगा. कि सदस्य 
ने जो इतने समये समिति में रह कर उसकी प्रक्तिया एवं लक्ष्यों का वास्तविक 
ज्ञान प्राप्त किया है उसे वह काम में ला सके । दूसरे, वह अपने अ्रतुभव को 
तभी काम्र में ला सकेगा जब कि उसे पहिले वाले स्थान पर ही: दुवारा- सेवा 
करने का भ्रवसर प्रदान: क्रिया जाय; तीसरे, " समिति. को । सरकारी विभागों 
का अध्ययन करना होता है,-उनःपर पर्याप्त विचार-विमर्श करना होता है: और 
उसके बाद वह: किन्‍्हीं निर्णेयों पर-पहुंचती है ।/कईः एक कारणों सें यह बड़ा 
_कटिन बने जाता हैं कि समिति अपना अधिस अंतिवेदन एक वर्ष के समय में 
हों प्रस्तुत कर दे । ऐसी स्थिति में.एक समिति के शघ्रे कार्य को शाने वाली 
दूपुरी संमिति.ढरा ही पूर्रा किया. जायेगा. - राजस्थान विधान संभां, की 
:प्राककलन समिति द्वारा जो प्रथम - प्रतिवेदन: 3 : किया ग्ेय़ा: .उम्रकी 
शूर्मिका में समिति के समापुति नें इस बाते -का-उल्जेख किया है-कि यह प्रति- 
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अर भारत में स्थानीय सौक प्रशातत 


बेदन पिछने वर्ष की प्राइकतन समिति द्वारा तैयार किया जा चुका या किन्तु 
कुछ तकनीकी कठिनाइयों के फारण इसे पिद्धत वर्ष सदन मे प्रस्तुत नहीं क्या 
जा सता । समिति ने उन सभी तकतोकी मामलों का परीक्षण किया धौर 
प्रतिदेदन में बुछ छोटे मोटे परिवर्तत भी हर दिये। किसी समिति का कार्य 
अधूरा रहना काई अपदाद महीं है। इस तथ्य से सजग रह कर ही भपूर्ण कार्य 
के लिए पर्याप्त प्रादघान किया गया है। नियमानुसार यदि कोई स्कियि अपना 
कार्य-काल समाप्त होने से पहिले या समिति भंग होने से पहिले भपमे कार्य 
के स्मा'त नहीं कर प्रावी तो नयी समिति इस काये को सम्मात 
लेगी और 'वढ़ीं ये प्ररम्म करेगी, जद्दा पर हि पढ़िले वाली समिति 
रुक गई थी ।* इन सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद सदन ने यह 
निरंय लिया कि समिति के कार्यों मे कुशलता लाने के लिए भौर देरी तथा 
दोहराव को रोहझने के लिए यह उचित रहेगा क्लि एक सदस्य समिति में दो या 
तीम धंष बना रहे । 


अनुभात समिति का गठन उसके चुनाव के लिए रखे गए एक मोशन 
(०४०४) के ग्राघार पर किया जाता है। यह मोशन मश्रीमण्डल के किसी 
सदस्य द्वारा भर विशेषकर मुझ्यमन्त्री द्वारा रखा जाता है। प्रथम प्रावकलत 
समिति के गठव के लिए इस प्रकार का मोशन तत्कालीन मुल्यमंज्री 
जयतारायण व्यास द्वारा प्रस्तुत किया यया था २ सन्‌ १६५८ की श्रावकलत 
समिति के गठन के लिए अस्ताब वित्तमन्त्री श्री हृरिमाऊ उपाध्याय द्वारा किया 
गया।* स्पीकर द्वारा इन मोशनों पर संदन की स्वीकृति ली जाती है भ्रौर उसके 
बाद वह उत दिनों की धोयणा करता है जिन पर कि मामजश्णी 
कार्मे लिए जाए गे तथा यदि भ्रावश्यक हो तो चुनाव कराए जाए गे / समिति 
को सदस्यता के लिए मरे गए नामजदगी पत्नों को विधानसभा के सूचता 
कार्यालय (२०४८८ 0007०) में लिया जाता है। इन सबके लिए 
निश्चित समय निर्धारित कर दिया जाता है। कमी-कमी ऐसी भी भवसर 
झा जाते हैं जदकि नामजदगी पत्र इतते लोग सहों मरते जितने कि सदस्य 
निर्वाचित किए जाने हैं। प्रथम प्रावकलन समिति के गठन के समय ही 
प्रध्यक्ष को बेवल तीन नामजदगी फार्म प्राप्त हुए जो कि सर्वश्री ग्रुददयाल 
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2 प्रावकलन समिति के हेतु प्रस्ताव क/ते समय २४ फरवरी, १६४५३ को 
मुस्य मन्त्री श्री जमतारायण व्यास ने कहा # 
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स्थानीय एवं राज्य स्तर पर समिति व्यवस्था ४१३ 
सिंह संघू, मानसिह भहार और एच० के० व्यास द्वारा भरे गए। इस पर 
अध्यक्ष ने सदन से पूछा कि क्‍या इन सभी को निर्वाचित माव लिया जाए और 
रिक्त रथानो की पूति कर ली जाए क्योकि नाम रिक्त स्थानों को संख्या के 
अनुमार नही थे ।? इस प्रश्न पर विरोधी दल के सदस्यों एगे सरकार के बीच 
पर्याप्त बहस हुई | श्रो एच० कै० व्यास का मत था कि जितने मी नामजदगी 
फार्म आए हैं उतको स्वीकार करके समिति की रचना की जाए। कि्सु 
मुख्यमन्ती श्री जयतारायणश व्यास और श्री जशजंतासह का मत था कि 
नामजदगी फामे नए सिर से आझामन्त्रित किए जाएं। अध्यक्ष ने श्रपना 
निणेय देते हुए यह बताया कि जितने मामजदगी फार्म आए है उनसे 
समिति की गणपूर्ति नहीं हो पाती है; इसलिए इनको समिति के 
गठन का आधार नही बनाया जा सकता । परिणामस्वरूप नाम-जदगी 


फाम भरते का समय बढा दिया गया और उन्हें नए सिरे से जआमन्त्रित 
किया गया । 


नामजदगी फार्म भरे जाने के बाद किप्ती निर्धारित दिन उनकी छात्र 
चीन (85एप्ता/) की जाती है। इस अवसर पर वे सदस्य उपस्थित हो 
सकते है जो कि ऐसा करना चाहें। नामजदगी फार्म वापस लेने के लिए 
एक-दो दिन का समय दिया जाता है और यदि चुनाव फराया जाना जरूरी 
हो तो उसके लिए लगभग एक सप्ताह का समय दिया जाता है । 


प्रथम प्रावकलन समिति गठित हुई जिसका महारावल सम्रामसिह को 
संभ,पति बनाया गया | इस समिति के सदस्यों की घोषणा ३१ मार्च १६५३ 
की गई थी किन्तु २२ अप्रेल, १६५३ तक इसने कोई कार्य करके नहीं 
दिखाया । ऐसी स्थिति मे विरोधी दल के 'नेता जशवन्तसिह को यहां तक 
कहना पड़ा कि कुछ दिनों पहले जनलेखा समिति और प्रावकलन समिति का 
चुनाव हुआ था। इन समितियों का चुनाव हो गया है और प्राज' तक 
आफीश्यली सुनने में नेही आया है। क्‍या इन कमेटियों की काम करने की 
इच्छा है ? कब और क्या करेंगी ? इसका चेयरमैन कौन होगा ?४ 
इसके बाद उसी दिन समित्ति के समापति के नाम को घोषणा कर दी गई । 5 
प्रावकलन समिति के सदस्य श्रपनी संदस्यता से त्याग-पर्ज दे सकते है । 

हें त्याग-पत्र स्वय सदस्य द्वारा समिति के समापति को दिया जाता है और 
स्तीकर द्वारा इसकी सूचना सदन को दी जाती है । प्रक्कलन 'समिति से जब 


श्री सम्पत्तराम ने त्याग पत्र दिया तो २ मा, १६५५ को इसकी सूचना 
स्पीकर द्वारा सदन को दी गई ॥* + सर प्र 
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अश्४ आरत में स्थानीय घोड प्रधावत 


.. जिस समय राजस्पात राग्य का युतॉठत रिया गया, शर्त ही 
कार्यवाही के लिए राज्य पुदांडन पधितियम १६५६ की धारा ३२ के पत्ता 
पृषक से भस्पायी नियम बनाए गए । इन तिय्मों से यह पावधान पार्डि 
भध्पक्ष द्वारा प्राकालत समिति (पौर जनतेसा समिति भी) के सदस्यों शी 
मामजद किया जा सरता या । यह ब्पवस्या इससिए की गई क्योंकि एक्लें> 
सकमणीय मव की प्रशासो द्वारा ठिवाचन बराए जाते में शपिरु सम/ वी 
आवश्यसता पी । इस शक्ति का प्रयोग करते हुए सन्‌ ॥६ए५६ की प्राक्‍ता 
समिति ने' सदस्पों को मनानीत किया गया 7 

आसन समिति को तियमानुसार झवेक महत्वपूर्ण कार्य सोते गए 
हैं। शेस इस समिति के कार्यों का राहरी-राही क्षेत्र परिमावित नही गया 
था सकता । सामान्य रूप से कहा जाता है रि यह किन्‍्हीं विशेष प्रस्तावों ९ 
अपना ध्यान केट्द्रित नहीं दरठी है रिम्तु पूरे लोक प्रशासन के सम्पूर्ण क्षेत्र 
दर मितस्पयता के प्रश्त के सम्दर्प मं विचार करती है । यह विमिल्‍्न विभागों 
के अनुमातों का परीक्षण करती है इसलिए नहीं कि वह उतकों पूरी तरह 
से बदल द्‌ पिन्तु इसलिए कि यह सरकार का मसागदर्शन कर सें। 
समिति चाहे तो अपने परीक्षण को जारी रखते हुए मी सदन के सम्मुख 
भ्रपनी प्रगति से सम्बन्धित अ्तिवेदन प्रस्तुत कर सकती है।* समिति एक ही 
समय में समी किमाग्रों के धतुप्रातों पर विक्ञार महीं करती डिन्‍्त प्रत्येक 
वर्ष यह हुघ दिमायो वो छांट सेपो है तपा तीन या घार वर्षों में समी विभागों 
को पूरा कर पाती है। लोक्समा म प्रथम स्पीतर दादा साहिय मावलकर के 
कथनानुसार इस समिति द्वारो को गई खोज-वीन दिस्वूत ते होनी चाहिए ताकि 
यह सरकार के म्यय एवं नीतियों पर प्रमाव रल सके। इसके सध्ययत | 
प्रकृति विस्तृत होने के कारण बविसो विमाय की भवदहेलना कौ धाशका नह 
रहती क्योंकि एक प्रकार से वे समी परस्पर सम्बन्धित रहते हैं इनको एक 
डूसरे से धलग करके उनमे से किसी सी एक का सम्पूर्ण चित्र नहीं देखा जा 
पत्ता । + 
समिति के कार्यों का विस्तृत विवरण राजस्थान विषानप्तमा के 
प्रक्रिया एश कार्य-सवालत के नियमों में दिया गया है। समिति का प्रधम 
कार्य यह है कि यह अनुमानों के पोे जो नीति है उसको ्यान में रखकर 
सिल्हयगलश सशरज से लिकास माधए-कर्यकजलाजत ग्रह प्रक्नाप्णनिक आशरों के 
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स्थानीय एवं राज्य स्तर पर समित्ति व्यवस्था ४१५ 
प्रावककलन समिति के इस कार्य-क्षेत्र को देखने के वाद यह कहा जा 
सकता है कि यह सदन की एक श्रत्यन्त महत्वपूर्ण समिति है। श्री मावलंकर 
ने बताया है कि जब केन्द्रीय स्तर पर इस समिति ने कार्य प्रारम्म किया तो 
इसके दो उद्देश्य थे, प्रथम-देग की सर्वश्रेष्ठ सरकार और दूसरे, सामान्य जन 
का लाभ । राजस्वान विधान सभा की प्राक्कलन समिति द्वारा अब तक किए 
गए कार्य को कई दृष्टिकोणों से देखा जा संकता है। प्रथम, इसने एक प्रहरी 
का कार्य किया है । एक चित्तीप समिति होने के कारण इसके मुख्य कार्यो 
का सम्बन्ध प्राय: सरकारी व्यय से रहता है। यह वैकल्पिक रूप से विभागों को 
देखती रहँती है कि वे एक विशेष वर्ष के लिए किस प्रकार अनुमान तैयार 
कर रहे हैं। यदि श्रनुमान के किसी मद में सरकार एवं सम्बन्धित 
विभाग को विना श्रधिक हानि पहुंचाएं कटौती की जा सके तो समिति उस मद 
के प्रध्ययन पर अपना छ्यान कैख्रित करती है । यदि पर्याप्व विचार के वाद 
समिति उसी निष्कर्ष पर आए जिससे कि उससे प्रारम्म किया है तो वह अपने 
अतिवेदन में इस बात की सिफारिश करेगी कि श्रमुक मंद सार्वजनिक घन 
का श्रपव्यय है और सरकार को उसे रोकना चाहिए । यह मितव्ययता की 
प्रक्रि] है जिसके द्वारा समिति कार्यपालिका पर नियन्त्रण रखती है। 
यह व्यवस्था का, जनता के प्रतिनिधियों का एवं सार्वजनिक घन के स्वामियों 
का नियन्त्रण है । इस प्रकार की फीजूल खजियों के विरुद्ध समिति समय 
समय पर सिफारिश करती रहती है। उदाहरण के लिए सन्‌, १६५३ की 
सर्मिति ने वी० डब्ल्यू० डी० विभाग पर अपने तृतीय प्रतिवेदन के पैरा छः 
में यह सिफारिश की कि दवाइयों के लिए दो सौं रुपये के मूल्य का वजट 
आवधान मुश्किल से ही न्यायपूर्ण कहा जा सकता है क्‍योंकि ये सुविधाएं पहले 
से ही मौजूद है । दूसरे, समिति द्वारा प्रशासकीय कार्यकुशलता के लिए महत्व 
रण प्रयास किया जाता है । समिति का यह मुख्य कार्य है कि वह सरकार के 
उन कार्यो का परीक्षण करती है जिनके द्वारा प्रशासकीय कार्यकुशलता की 
जड़े ढीली होती हैं। इसके बाद समिति उन विषयों का उल्नेख करती है 
जो कि प्रशासन के सहज सचालन के मार्ग की बाधाए' है। एक बार जब 
समिति ने यह देखा कि पी० डब्बत्यू० डी० विभाग के मुख्य अभियन्ताओं 
की वेतन भ्यू खला में असमानता है तो उसे लगा कि यह इन अधिफारियों के 
बीच असहयोगपूरँ सम्बन्धों का 'कारण बन सकती है । समिति ने कहा कि 
कुल आय में असमानता, समान स्तर के अधिकारियों के बीच दिल की जलन 
का क्रारण बत जाती है। इन मुर्ख्य अभियन्ताओं के वेतन स्तर को निश्चित 
न करना उल्लेखनीय बात है और यह सेवाओं की कार्यकुशलता पर घातक 
प्रभाव डालिगी । अतः समिति यह सिफारिश करती है कि वर्तेमान विरोधपूरण 
सम्बन्धों को दूर करने के लिए मुख्य' अ्रभियन्ताओं के पद की वेतन शाखला 
निश्चित की जानी चाहिए । तीसरे, प्रावकलन समिति जन सेवक के रूप में 
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ड१६ आरठ में स्थानीय छोड प्रात 


ढाये करती है। बा्यशुनलता आपने घाप में कोई सहय नहीं होतो वह 
तो जन-क्पाटा के सर को ब्राप्त शरनवे लिए एक साधन मात 
है जिमरसी साथता के लिए म्यवस्यापिदा और जारयप्रातिका सदैव हों 
प्रयलशीन रहतो हैं। यदि हिसो भयमर यरे सिउझ्ययता एड जन" 
मुरिया के दीच सघप्र उत्यन्न हो जाए तो समिति द्वारा बाइ वाले 
प्रायमिकता दो जाती है। समिति ने भयने उद्धरितर प्रतिवेदन में मह बढाया 
ति यदि बीरालेर » बुस़ बसों से सम्दन्धित वग्ीचों में पाती शिवा छादा 
परावश्पक है तो केवल सिलम्पयता के नाम पर इसरी घबदेतत/ नहीं की जाती 
भादिए इस प्रतार क विषयों में सर्च से मित्तस्ययता ढ़ो एक मात्र झापर"्ड 
नहों शनाना चाहिए।! इन मून्यवान भदनों को रक्षा के लिए जल हा गिरण 
सरकारी मुच्य पर हिया जना चाहिए । इसी प्रक्वार जद समिति मरतपुर में 
डपि विभाग बा मुझय कार्यालय रसने के प्ोचित्य पर विचार कर रहा दी 
तो उसने वित्तोद विवेश्ययतरा के स्थाद पर जतता को सुनिषा पर जोर डाला। 
बोये प्राकइलत समिति एक निरेशक' के रूप मे भी व्राये करतों है। इसके 
द्वारा सरकार को वेइर्पिक मोतियां सुनायी जातो हैं ताकि प्रशासन में कार्य 
कुशलता एवं मिव्ययत्ता बनाएं रखो जा सके | यह समिति की सिफारियों 
का एक विपेयरनक पटलू है जिसके पनुसार यह जिमायों के कार्यमार के 
लिए बच रदायी कारणों का उल्लेल करती है। इस प्रकार विधेयात्मक एव 
तिपेषात्मक दोतों ही रूयो मे समिति सरकारी नौति को प्रमावित करने का 
प्रयास करती है ताकि उसे समप्र जनता के लिए उपयोगी एवं ल्ामशंयक 
बताया जा सके भौद प्रजातन्त्रीय सरकार समाजवादी समाज की स्थापना 
करने में सफल बन सके | 

प्रवकलन समिति एक ऐसी समिति है. जिसका मुख्य कार्य सरकारी 
ब्यय की छान>बोन करने एवं उसे नियन्त्रित करने का होता है। ऐसा करते 
समय समिति हुछ मुमाला गों को दाट लेती है. जितका कि एक विशेष वर्ष में 
झध्ययन किया जाना ्ः किन्तु नियमानुसार यद् समिति उन प्रश्तों पर 
विचार नहीं कर सकती जो कि पनुमानों के भाषार हैं। गह प्रतिबस्ध लोक 
समा की प्राककलत समिति के भ्रधिकार क्षेत्र पर भी लगा हुभा है! यहा अश्त 
यह उठ खड़ा होता है कि नोति शब्द दा भर्भ क्या है भौर जित विषयों 
समिति के विचार क्षेत्र से बादर रखा जाए। लोक समा के स्पीकर ने एक 
बार भपने निर्देश ([97८८009) में बताया कि इस शब्द का अर्थ समद 
अथवा व्यवस्यापिका द्वारा स्वीइृत नीति से है । यह कार्यपालिका द्वार! बनाई 
गई मीठियों को झपने फ्लेवर में नहीं रखठो । कार्यपालिका की नीतियों के 
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स्वानीय एवं राज्य स्तर पर समिति व्यवस्था ४१७ 


सम्बन्ध में समिति को विदार-विमर्ग, आलोचना एवं सिफारिशें करने का 


अधिकार है किन्तु जो नीतियां संसद या व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकार करली 
जाती हैं उनके सम्बन्ध में साधारण हुप से समिति को कोई शक्ति या अधि- 
कार क्षेत्र प्राप्त नहीं होता । इस प्रावधान के पीछे यह मान्यता है कि समग्र 
संसद एक सम्प्रमु निकाय है। उसकी यह सम्प्रभुता झेवल चन्द व्यक्तियों के 
हाथ में नहीं सौंपी जा सकती वयोकि ऐसा करना अप्रजणातास्त्रिक माया जाएगा । 
नोति के विपय में श्रपनाए गए इस व्यवहार पर ब्रन्य विचारकों ने मिन्त मत 
प्रकट किया है। उदाहरण के खिए २० नवम्बर, १६५४ को नई दिल्‍ली में 
होने वाले प्रावकलन समित्ति के समापतियों के सग्मेलन में ट्रवलकोर को चीत 
की प्रावकलन समिति के समापति ने कहा कि सदन द्वारा केवल नीति सम्बन्धी 
सतत सिद्धान्त ही निर्धारित किए जा सवते हैं। यह समिति श्रनुमानों 
की विस्तुत छानवीन करती है तथा उतका व्यापक परीक्षण करती है इसलिए 
इसमें यह योग्वता है । अत; इसे यह शक्ति दी जानी चाहिए कि यह वैकल्पिक 
नीतियों के रूप में सुझाव प्रस्तुत कर सके । यह हो सकता है कि समिति हारा 
जो नीति चुकाई जाए उस पर व्यवस्थापिका द्वारा 'यापक रूप से विचार कर 
लिया जाए । यद्यपि यह सच है कि समिति को उन नीतियों पर श्ाधात करने 
को कोई अधिकार नहीं है जो कि संत्द या व्यवस्थापिका द्वारा निर्धारित या 
स्वीकृत की गई हैं किन्तु फिर भी यदि समिति अ्रपने विचार बिमशे के बाद 
इस तिशुंय पर आए कि सदन की अ्रमुक नीति श्रपव्यय एवं कुल खर्च का 
करण बनी है तो वह सदन का ध्यान उसकी ओर झाकपित कर सकती है । 
साथ ही अपनाने के लिए वैकल्पिक नीतियां भी सुका सकती है। लोक सभा 
की प्राककलन समिति को निर्देश (/9/०णांणा) भेजते समय २ दिसम्बर, 
१६५४ को स्पीकर ने बताया कि समित्ति का मूल लक्ष्य यह विश्चित करना 
कि घन को ठीक प्रकार निर्धारित क्रिया गया है । किन्तु यदि गहन परीक्षण 
के वाद यह प्रतीत हो कि घन की एक बहुत बड़ी मात्रा इसलिए वेकार जा 
रही है क्योंकि कुछ एक गलत नीतियां अपनाई जा रही हैं त्तो समिति उन दोपों 
का उल्लेख कर सकती है तथा नीति में परिवर्तन के कारणों को संसद में 
चारा प्रस्तुत कर सकती हैं ।? हि 


; 

प्रावककलन समिति के कार्य का विवरण देखने के बाद यह स्पष्ट हो 
जाता है कि समिति के ,कार्य-संचालन के मार्ग में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो 
सकती हैं। यह समिति अ्रनुमानों का एक विस्तृत परीक्षण करती है । समिति 
कैवल अनुमानों के भ्रध्ययन से ही श्रपने आपको मर्यादित नहीं रखती वरन्‌ 
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बे २४ अंक 
भ१८ भारत में स्थातीय प्रशमित 


यह प्रसगवश टिमागों के सगठन के प्रश्न, सेवी वर्गे की,पर्याप्तता, कार्यों की 
प्रक्रिया भर्ती की व्यवस्था, तकनीकी कायकुशलता झ्लौर इस प्रकार बनुमावों 
से सम्बाशधित प्रत्येक विषय से सम्बन्धित रहती है। ॥ 


वित्तीय समितिया भर्थात्‌ जन-लेखा समिति एवं प्राककलन समिति क्के 
सगठन तथा कार्यों से सम्बन्धित विभिन्न समस्याप्रो को ध्यान में रखते हुए 
इनके कुशल काय सचाल्न वे लिए लोक समा के प्रथम स्पीकर दादा साहिब 
मावलकर न कुछ सुभाव प्रस्तुत किए । इन सुझावों का सम्बंध विभिन्न पदा 
घिक्रारियों से सम्बन्धित श्र/क्कलन समिति के सदस्यों के दृष्टिकाण से था। 
समिति के सदस्य एवं मन्त्रियो के पारस्परिक सम्बन्ध के बारे मे बताते हुए ३ 
दिसम्बर, १६५० का उहोने कहा कि हमे सच्ची प्रजात-त्रात्मक प्रकृति की 
परम्पराएं विकस्तित करना चाहिए जिनके द्वारा समिति के सदस्य मत्रिमो 
को विश्वसनीय श्रतिनिधि एवं मित्र के रूप म देखें। इसके लिए एक भिन्न 
मानसिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है । सविघान में चाहे कुछ भी प्रावधान 
हा इससे कोई फर्क नहीं पडता ! द्दासाहब द्वारा दूसरा सुझाव यहू दिया 
गया कि समिति के सदस्यों को स्थायी नागरिक सेवकों के साथ भी एक विधष 
दृष्टिकोण अपनाना होगा । स्थायी सेवाओं के सदस्य देश के सेवक होते हैं । 
उनका दृष्टिकोण थोडा बहुत नौकरशाही अकृति का हो सकता है (0 बे 
भपने दिलों में देश की भ्रच्छाई भौर कल्याण की भावना रखते हैं! इस 
यह होना चाहिए कि जब कभी हम यह सीचें कि प्रमुक चौज गलत है तो हम 
अपन श्रापको भ्रधिक कठोरता के साथ अभिव्यक्त नी करना चाहिए तथा 
उनको सौक्रशाही भयवा अप्रजातान्त्रिक दृष्टिकोण के लिए भला-बुरा 
कहना डाहिए । हमारा प्रयास यह रहे कि उनके साथ प्रच्छा बातावरश श्रौर 
प्रच्छे सम्बन्ध बने रहें । / जब कमी हम अधिकारियों से पूछ-ताछ कई दे 
ऐसा करते समय हमे यह मान कर नं चलना चाहिए कि व हमारे विरोधी 
हैं भ्रौर हम वकीलो की तरह से उनकी गयाहियां ले रहे हैं ॥ तीम़रे, समिति 
को एक न्यायिक दृष्टिकोए भ्रपनाना चाहिए । इसका भय यह है कि हमकी 
किन्‍्हीं परूव भान्यतामों के भ्राधार पर नहीं चलना चाहिए। हम प्रध्ययन कई 
झौर सह पता लगाए कि सत्य क्‍या है। यह एक मानवीय कमजोरी है कि 
हम केवल भपने एक विशेष दृष्टिकोण को समयित करने के लिए ही प्रावश्वक 
। । न जय समितियों 
त चाहिए जिसे 
० भर रु सदस्यों को 
मानवीय दृष्टिकोण से काम लेना चाहिए | प्रशासत अपने आप में कोई लक्ष्य 
नही होता । यह देश में एक अक्छी सरकार के लिए अ्यास बरता है । समि> 
तियों को तियमों एवं कानूनों बह अत्यधिक्‌ जोर । नहीं डालना चाहिए जिसके 
परिणामस्वरूप “सामात्य जन>दृष्टि से शोफल हो जाए जिसके साम के 
लिए कि पूरे देश की सरकार सचालित की जा रही है ॥ इसंकी प्रक्रिया प्रजा- 
तजीय ढंग से चलाई जानी चाहिए भौर,मानवीय समर तथा मानवीय दृष्टि 


कोण को प्रे रक बनाया जाना चाहिए ला 28234 
4 कर 


गो एवं कानूनों को सचा- 
शलिंत करने का यन्त्र बने रहना उड़ित पांच समिति को प्रदत्त 


समस्या का 'र्याप्त मध्ययत करना चाहिए £ (कार की आतोचता करने से 


-#स्वानीय एवं. राज्य स्तर पर समिति व्यवस्था ४१६ 


; पहले इसे प्रशासन की सम्पूर्ण व्यवस्था, उसकी समस्याप्रों, उसकी गलतियों 
- तथा. अन्य अनेक चीजों की जानकारी कर्रनी चाहिए। छठे, उचित कार्य 
. संचालन के लिए अध्ययन समूह वन।ए जाने चाहिए। यदि हम प्रजातन्त्र का 
. विकाम करना चाहंते हैं तो हमारा उद्देश्य केवेल वे मत नहीं. है जिन्हें हम प्राप्त 
- करते हैँ किन्तु हमारी वास्तविक समस्या उन व्यक्तियों को प्राप्त करना है जो 
कि हमारे सामने को समस्योत्रों को समझ सर्के और रचनात्मक सुक्ताव दे 
सकें। जब भ्रध्यवन संमृह बना करके कठिनाइयों को जान जिया जाता है तो 
- स्वत: ही रचनात्मक विचार उदित होते हैं। इस प्रकार के अध्ययन समूह 
# ऐसे व्यक्तियों को उत्पन्न करेंगे जो. कि बाद में मन्धालय सम्माल सके । सातवें 
. समिति को प्रधिकारियों के, नियन्त्रण से स्वतन्ध रहना चाहिए। असम्बद्ध, 
स्वतन्त्र एवं निःस्वार्थ दृष्टिकोण, रखने परु समिति कार्यपालिका से सम्बन्धित 
 समस्याञ्रों परं मली प्रव+र विचार कर सकृती है । क्रधिकारियों एवं सदस्यों 
- के बीच स्वामी प्रौर सेवक का सम्बन्ध नहीं होना चाहिए क्योंकि श्रव दोनों 
. ही प्रशासन में मितंव्ययता और फार्यकुशलतां लाने के लिए सामान्य राष्ट्रीय 
हित में साथ-साथ काम करते इने सभी सुझावों को स्वीकार करने के 
« लिए भारत में नवीन परम्पराओं एवं प्रयाश्रों की आवश्यकता है जिनके बिना 


, समिति उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगी जिनके लिए कि उसका गठन 
किया गया है । ः 


प्रधीनस्थ, विधान पर समिति 
[प४ (०ग्राणा९९० 0 509-०76॥॥7(९ ३,0ट्रांहशा०॥ ] 


यह समिति भी भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न करती है । इस समिति 
« के महत्व एवं उपयोगिता का सही-सही मूल्यांकन उस समय किया जा सकता 
है जबकि हम हंस्तान्तरित व्यंवस्थापंन की, प्रकृति, जन्म ऐवं' विकास का 
पर्याप्त भ्रष्ययन करें | अधीनस्य व्यवस्थापन” को ' कई बार एक' आवश्यक 
' बुराई कहा जांता है वर्तमान युग में व्यवस्थापिका द्वारा कोर्यपालिका को 
: शक्तियां हस्तान्तरित करने की जो प्रवृत्ति बढ़ती ' चंली ' जा “रही ' है, 'उससे 
« कमी-कभी यह खतरा होने लंगता है कि कहीं व्यवस्थापिकाओों की “उपयोगिता 
ओर यहां तक॑ कि उनका अस्तित्व भी खतरे में न पड़ (जाय प्रघीनस्थ व्यव- 
स्थापन व्यक्ति-पृथक्की करण के सिद्धान्त के बिलकुल विपरीत्त है । इस:व्यंवस्था 
/ में ऐसी भी परिस्थिति उत्पन्न हो सकंती है जवकि नागरिक स्वतंत्रताएँ समाप्त 
४ हों जायें | यह एक प्रंकार से संसंद की  कार्यपालिका के :ओगें: फ्रुकाना है । 
इससे नौकेरशाही सशक्त बंनतीःहै | यहे प्रेंक्रिया प्रजातंत्र-को :“तान्नाशाही एवं 
स्वेच्छाचारी शासने में बदल -संकंती है। 7प्रोढ एल० डी०“छाइट १॥.5]0 
५४॥॥६४)-के मतानुँसार अधीनस्थ व्यवस्थांपन की: प्रेक्रिया ' में “कानूत . जिस 
“गति से बनोयें एवं संशोधिंते किये जाते हैं उससे 5नागरिक “जीवन, स्वतंत्रता, 
»“आंवं सम्पत्ति खतरे में पड़े जाती है। अनेक नियमों एवंःसंशोधनों के ।परिणाम- 
+:,स्वरूपः स्थिति इंतनी श्रस्पष्ट हो सर्केती हैः कि उसे /समभता भी +मुश्किल पड़ 
जाय।। इंसंकी 'अनेंके चुंराइया- होते हुए भी यह! व्यवस्था आजकल :: इतनी 
गहरी: ज़म्‌ चुकी है.कि. इसे;समाप्त, नहीं, किया. जाः सकता ॥.... , [ते 
. ८: * ; ५४ अैद्धान्तिक रूप से राज्य में व्यवस्थापिका को ही नियम बनाने की 


+ ०३3 +ई ८! पर हक 
हद न 


४२० ) आरत में स्थावाय प्रणोयन 


अन्तिम शक्ति होनी चादिए। यदि उसती शक्ति पर कोई प्रतिवन्‍्ध क्याया 
जाय अथवा इसे विभाजित किया गया सो व्यवश्याधिरा की ४३६22 नही 
यती रह सती । कार्यद्रालिवा वा कार्य थो केवल इन बानूनों को 
कश्ना है। भरम्ग मे प्रेट ड्रिटेत की बामस्य सुमा ने व्यवस्थापन की शक्ति 
पर एकापिकार मे लिए एस बड़ा सपर्ष किया । हिल्यु उप्तोमवीं शताब्दी के 
प्रारम्म मे कानून बनात की धक्ति के हस्तान्तरण पर जोर दिया जाते लगा । 
इस प्रवार के हस्तास्तरण का मसुस्य समर्थक ऐेड्विस शेडविक (£0%74 
(24७८६) था । उसने इस प्रकार के हस्तान्तरण के लिए दो कारण 
प्रस्तुत फिये । प्रथम यह हि समइ का कार्यमार बड़ता णा रहा है शौर 
इसलिए वह तकनीकी प्रहति के विषयों पर परयष्ति ध्यान मही दे पाती। 
डूगरे, यह हस्तास्तरण इसलिए मी सुविधाजनक था क्योकि प्रयोगों के प्रशाश 
में इसमें नियमों को शीघ्र परिवर्तित करने की व्यवत्या बी। हस्तान्तरित 
व्यवस्यापन के बुछ नुकसान मी हैं भौर घुछ लाभ भी। एम० एस० भोए 
($ 8 2/०/०) का यह कहना सही है हि इसके मित्र भौर शत दोतों हैं !? 
इस व्यवस्था के विरोधियों ने इसको बुरा मला कहते मे कोई शब्द बाकी नह्ठीं 
छोड़ा है । जोधुद। टी० स्मिथ (3०50७७ य. 57700) ने सन्‌ १६५१ में इस 
व्यवस्था का इसलिए विरोध किया क्योकि इससे कई भवगुण पैदा होते हैं । 
के इस व्यवस्था के द्वोने पर यद्यपि प्रतिनिधि सस्याएँ बनी रहती हैं किन्तु 
।चारी एवं भमुत्तरदायी शक्ति असल में कुछ लोगो के द्वाथों में केन्द्रित 
कर दी जाती है। यह हस्तान्तरण एक प्रकार से मात्र चेक देने की शक्ति 
है । यह व्यवस्थापिका विहोन व्यवस्वापन ([ब8्ांडण क्याका०ए०ँ 8 
6878907०) है । लाई हीवर्ट (,०70 स्क्रब!) ने भ्धीनस्थ व्यवस्थापत 
को नयो तानाशादी (प्र७४ [0८$705) कहा है, जिसके सहारे नागरिक 
सेवा स्वेच्छाचारी बत जाती है । 
चाडविक (003/97८४) के भतिरिक्त ढायसी भादि विचारकों ने 
भी हस्तान्तरित व्यवस्थापत का समर्थत किया है। श्रो० लास्की ([.9४८४) 
ने भी भ्रघीतस्थ व्यवस्थापन क्या है। मि० मोरिसन के मतोौनुस्रार लार्ड 
हीवर्ट की भालोचना अतिशय एवं अवास्ताविक (<8900भए6 6: 
घय-6३750०) है ॥7 + 
अधीनस्ष व्यवस्थापन को एक झावश्यक्र बुराई मानने वाले सोग 
इस वस्तु स्थिति का वर्णान करते हैं कि कोई माने था न माने किन्तु अधीनस्य 
स्थवस्थापन की व्यवस्था इतनी जड जमा चुकी है कि उसे भव समाप्त नहीं 
किया जा सकता । इस व्यवस्था के विरोधी भी यह मानने लगे “हैं कि इसके 
बिना व्यवस्था पिकाए श्रपता कार्य नहीं कर सकती / फिर भी ० उतका कहना 
है कि इसको जितना भी हो सके कमर से कम प्रयुक्त किया जाना चाहिए झौर 
जितना इसका प्रयोग किया जाय बह नियत्रित रूप मे होता चाहिए। प्रधीतस्थ 
व्यवस्थापन पर व्यवस्थापिका का निम्त्रण रखो के लिए पर्याप्त, सजगता 
एवं जायरूकता अतिवाये है | इसके बिना इस शक्ति का , दुसुपयोग , किया जा 


पृ नन्र सलाह वव्डांगेबछ०७ है55 9० क# दिदपैत बएव॑ है टड', 
कै गन 


$ै-+... ॥ “5. 6 ४० ०१-०१ , ए, 58 


के ८ 
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सकता है। यह नियंत्रण क्रियान्वित करने के लिए व्यवस्थापिका को विशेष 
समिति निभुक्त करनी चाहिए । भारत में अधीनस्थ व्यवस्थापन की .व्यवस्था 
बहुत पहिले ही प्रारम्भ हो गई थी किन्तु उस वर संसदीय नियंत्रण का अभ्यास 
नया ही प्रयोग है । यह नियंत्रण सबे प्रथम उस समय प्रारम्भ हुप्रा जबकि 
कानून द्वारा यह व्यवस्था की गई कि सरकार अपने द्वारा बनाये गये नियमों 
को ग़जट में प्रकाशित करे और उन्हें सदन के सम्मुख प्रस्तुत करे। कार्य- 
पालिका द्वारा किये जाने वाले व्यवस्थापन का क्षेत्र भी निरन्तर बढ़ता जा 
रहा है और साथ ही इस शक्ति के दुरुपयोग की सम्माववाएं भी 'बढ़ गई 
हैं। भ्रतः उपयुक्त नियत्रण लागू करने की दृष्टि से एक संसदीय समिति की 
रचना को परम/वश्यक समझा जाता है। भारतीय ससद में अधीनस्थ व्यवे- 
स्थापन पर प्रथम समिति दिसम्वर, १६५३ में स्थापित की गई । यह समिति 
डा० बी० आर० श्रम्वेडकर के शब्दों में हस्तान्तरित व्यवस्थापन की परीक्षा 
करती है श्रौर संसद को इस वात की सूचना देती हे कि इस व्यवस्थापन ने 
सेसद की मौलिक भावनाओं के बाहर तो कोई कार्य नहीं किया हैं भ्ववा किसी 
मौलिक सिद्धान्त को तो प्रमावित नही किया है । केन्द्रीय स्तर पर जी यह 
समिति गठित की गईं उसमें दस सदस्य थे । नियमों में एक संशोधन द्वारा 
समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई । श्रव इसके लिए पाँच सदस्य 
स्तरीकर द्वारा नियुक्त किये जा सकते थे। संसदीय समिति के कूल पंद्रह 
सदस्यों की नियुक्ति स्पीकर द्वारा होती है। राजस्थान विधान सभा की 
अवीनस्थ विधान पर-नसमिति में श्रधिक से अधिक दस सदस्य हो सकते है 
नकी कि अ्रध्यक्ष द्वारा नामजद किया जाता है ।* नियमानुसार “इस बात 
की विशेष व्यवस्था करदी गई है कि किसी मंत्री को समिति के सदस्य के 
रूप में मनोनीत नहीं किया जायेगा और यदि कोई सदस्य मिति में मनोनीत 
होने के बाद मंत्री पद पर नियुक्त हो जाता है ती उसी समय वह समिति की 
सदस्यता से हट जाता है ।2 यह समिति एक बर्ष तक कार्य करती है। 
केन्द्रीय संसद में यह परम्परा स्थापित हो गई हैं कि जो स्पीकर 'समिति * के 
सदस्यों की अपनी नामजदगी को श्रतिम रूप देता है तो उससे “पहिले बह 
” विभिन्न दलों के नेताओं से वार्ता कर लेता है। इस स्वस्थ परम्परा के द्वारा 
समिति एक प्रकार से सदन का छोटा रूप बन जाती है | समिति का समापति 
समिति के सदस्यों में से श्रध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। स्पीकर की 
इस शक्ति के प्रयोग द्वारा समिति की सदस्यता में कुछ निरन्तरता रहने की 
व्यवस्था हो जाती है । हैं ॥ं हु 


अन्य दूसरी समितियों की भांति इस सनितिका कार्य भी कुछ विशेषीक्ृत 
प्रकृति का है । इस समिति के विशेष 2 कक पालन करने के लिए 
व्यक्ति में कानूनी योग्यताओं का होना जरूरी है ; क्योंकि अवीनस्य व्यवस्थापन 
की भाषा कानूनी होती है अतः यह जूरूरी है कि समिति “के'सदस्यों को कानूनी 
प्रशिक्षण प्राप्त हो । यह समिति कार्यवालिका के कार्यो की छाव-बीन करती 
है, इसलिए इसका समापति विरोबी दल का सदस्य हाना चाहिए । ग्रेट ब्रिटेन 


5., 7१०७ 239 (0). लक मे हर न 
2. ?70शां50 ६0 रिए्रा8--239. ह पे 


पे भारत में हृयानोग प्रधाता 


बीजामर्स समा में इस भम्यास को चयताया जाग है। सई शारत में मी 
वांधनीप है । किर मी वास्तविक व्यवहार को देखते से यह स्पष्ट हो गम है 
ह विरोधी देन है सदस्य को समापति के पद पर प्राय बहुत दस बिठनाया 
जाता है। बैद्धीय स्वर पर भ्रव तक गैवन एक ही प्रवसर ऐसा आया पु 0 
हि विरोधी दल मे शादस्य एन० सो० चटर्जी को समापति के पद परत 
विया गया । अय सभी समायतियों को सत्ताधादी दल से विया गया। 
राजस्थान विधातममा वी धधीनसस्‍्थ विधान पर समरिट्रि के समापति के रूप में 
जिन सदस्यों को डिठाया यया वे सत्ताघारी दल के काप्रेसी सदस्य पे 7 


अधीनस्थ विधान समिति को जो काय सौंधे गय हैं उनमे मुख्य रह है हिं 

यह इस बाठ की जांच करे किः व्यवस्यापिका द्वारा कामून के प्रनुस्नार कार्य 
पालिवा की जो शक्ति सौंपा गई है उसवा सही रूप में प्रयोग रिया णा रहीं 
है । यह समिति सदत का प्रत्तिवदन प्रस्तुत करती है सौर उन वार्यों का परा” 
मे देती है लिन्‍्हें यह भावश्यक सम । यहां एक बात ध्यान में रखने योग्य 
है, बह यह कि जिस समय समिति प्रपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर रही 
है उसवे सदस्य कोई विरोषी दुष्टिकोश प्रपता वर के कार्स करें । इसका मुल्य 
उहू श्य तिमम बनाने की प्रक्रिया में एकरूपता लाता है। इसके कार्य >ममुपृरक 
होने चहिए ॥ बेस सामान्य रूप से यह आशा नी जाती है कि कार्य' 
व्यवस्पापिका की इच्छाओं के अनुसार कार्य करेगी और आता के हि 

शक्तियों ूत बनायेगी। किन 
गई धतियोँ का वह री हई विषय एव सात वी न के 
न ड़ ॥ ७ १ कक 

जे 8 फ है] भर 8; 


+ है । समिति डाडा कार्गपासिका को जतता की मलाई के लिए उसके कतब्यो का 
सचालन करूने का निर्देशन दिया जाता हैं। प्रत्यायोजित विघान का एक खतरा 
यह बताया जाता है कि जो नियम उपनियम, भादेश झादि बनाए जाते 
सचिवालय के भ्रधिकारी द्वारा; उनके कमरों में बैठकर वगाये जाते |हैं। 
थे जनता के साथ बहुत कम सम्पर्क रखते हैं, और इस बात की बहुत-कम छीने> 
कारी रखते हैं कि किसी विशेष व्यवस्थाप्त का उत होगों पर अया प्रभाव 

। पढ़ेंगा जिनके लिए कि वह किया ना रहः है । ऐसी स्थिति: में समिति हर 

+ इस सम्बन्ध में प्रामश एर्स निर्देशन दिया जाता ग्रत्यत +भ्रतिवार्य हो जाता 
क्योकि यह व्यवस्थापिका के अभिप्राय से परिचित होती है भौर बनता की 
इच्छाओं को ,मल्ती प्रकार से जानती है । | 

« जैसा कि एक बार लोकसमा के स्पीकर ने ! ब्वतायां था कि धघीनस्थ 
विधान: पर--समिर्ति को कार्यपालिका या शासन के विरोधी के रूप में कार्य 
नही करना भाहिए किन्तु इसे व्यूवस्थापिका, द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के एक 

जे. # # एक्कव, गे था. 5८ ५ 

2 इस समिति के सम'पति के रूप मे सर्ल श्री धन्दतमल थैद (१६६१) 
ड्जसुन्दर शर्मा (१६६२-६३), तथा फूलचन्द घेन (१६६४) दि ने 
कार्य किया । व््द--भ पर) कक 
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उत्तरदायी निकाय के रूप में कार्य करना चाहिए तथा प्रधीनस्थ व्यवस्यापन 
के व्यापक क्षेत्र पर निर्देलीय, मावना तथा स्वतन्न्र, एवं स्पष्ट दृष्टिकोण 
से कार्य करना चाहिए ।7 इस समिति के सदस्यों को जनहितों की रक्षा करनी, 
होती है तथा इसे सत्ता की वुराइयों को तया संसदीय संप्रमुता पर प्राघांतों 
को उतना कम करना होता है जितना कि यह कर सके ।2 जब कार्यपालिरा 
द्वारा नियम, उपनियम झ्रादि सदन के सम्मुख, प्रस्तुत किए जाय॑ तो भ्रधीनस्य- 
विधान-पर-समिति का यह कतंव्य होगा कि वह उसंकी गहरी छान-दीन 
करे भ्रौर सदन के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करे कि, संविधान द्वार सौंपी गई 
प्रयवा व्यवस्थापिका द्वारा हस्तान्तरित शक्तियों को उचित रुप से प्रयुक्त 
किया गया है । राजस्थान विधानसभा की यह समिति जो कार्य करेंगी उनका 
उल्लेख प्रक्रिया की मियमावली एवं प्राचरण संहिता में किया गया है ।3 
जब प्रत्येक नियम को सदन के सम्मुख रख दिया जायेगा तो समिति विशेष 
रूप से यह विचार करेगी कि क्‍या यह संविधान के सामान्य उद्देष्यों के प्रनु- 
रेप है या उस अधिनियम के अनुसार है जिसके प्रनुसार इसे बनाया गया 
है। दूसरे, क्या इसमें कोई ऐसा विषय है जो समिति के मतानुसार व्यवस्था- 
पिका के कानून में अच्छी प्रकार से विचार का विषय वन सकता था । तीसरे, 
क्या इसमें कोई कर लगाया गया है ? चोथे, यह प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष रूप से 
न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करंती है ? पांचवें, क्या यह ऐसे 
किसी प्रावधान का उल्लंघन करती है जिसे करने की शक्ति इसे सविधान या 
अधिनियम द्वारा नहीं सॉपी गई है ? छठे, क्या इसे राज्य की संचित निधि या 
सार्वेज़निक राजस्व में से खर्च करने की वात कही गई है ? सातवें, क्या इसके 
हारा उन असाधारण एवं अप्रत्यक्ष शक्तियों का प्रयोग किया गया है जो कि 

संविधान द्वारा या उस भ्रधिनियम द्वारा' जिसके तहत यह बँंनाया गया 

है, नहीं सौंपी गई. है ? आठवें, क्या इसके प्रकाशन (?पंशा८थ०४) अथवा 

व्यवस्थापिका के सम्मुख इसे रखने में कोई श्रेनुचित देरी हुई 


ई है ? नें, क्या 
किसी कारण वश-इसंकी प्रस्तुत करना जंखूरी है ?, आदि भ्रादि। ४3 
इस समिति के,कार्यों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता..है. कि इसक़ो 
प्रायः वे सभी कार्य सौंपे गए हैं जिन्हें प्रेट-ब्रिटेन की कामन्स-संमा की एक 
समिति (7॥७ (०४०७ 0 शशि ए 7्रोद्याएद्रा०5) द्वारा सम्पन्न 
किये जाते हैं । यदि. समिति यह श्रनुभवं करे कि किसी नियंम का पूरी तरह से 
या श्रांशिक रूंप से: विरोध किया गया -है तो वह उसकी सूचना सदन को 
दे'सकती है । यह - समिति व्यवस्थापनः के क्षोत्र -में ससद के अधिकारों एव 
सत्ता की रक्षा करती 'है । वह 'इस चात की जांच : करंती है कि सरकोर द्वारा 
कोई कर तो नहीं लंगाया गयी है क्योकि कर लंगाने-की शक्ति केवर्ला संसद के 
हाथ में है। संविधान के प्रावधान:के “अनुसार किसी मी व्यक्ति को केवल' 
० 8 2 + ५ पर पर हैः ३ 8 जा 
"६ 8007९55 76०९:४००., 4954क, उ0फपठं ० एव्नांब्रणला-- 
गा या ०. प, 7१२०-०२ ९..40-: नल, पु ३०१४ 
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चर४ *गारत में घादोप प्गानते 


बानूत हे साध्यम से ही उसकी स्यटिंयत रम्पहिं से बंबित जिया झा साजा 
है। जब हर दे रुप में जियी स्यक्ति जी ससपरति का झोई भाग तिया जाए 
तो ऐसा करते के पिए काजूल को शक्ति का सहारा लेना होगा। यहीकारग 
है हि वर सगाने की शरद को हस्वान्तरिंत नही मियां था धाठा । ध्रयीताए 
विधान से सम्बन्धित छह समिति यह भी देगाती है हिसरकार हे प्रारेवों 
द्वारा गणित निधि में से कोई धन से विधा जाय क्योंति हैगा तमी गिना जा 
सरया है जबीी इस अम्दन्ध मे स्यपस्थातिता द्वारा विधेयां पारित दिया 
शाय । इस प्ररार हिसी मी दोव में सरदार घरती शसति बा इस प्रहार अयोग 
में बरे हि उससे विधान के ब्रायपात टूटले हो, पदि ऐसा डिया णा रहा 
हो तो समिति इसको सूचना गश्त को देती है। 

धधीतस्य विधान से सम्बन्धित समिति की अ्रड्िया के हर में भी 
चोही जापरारी प्राप्त करना उपयोगी रहेगा । सोफ्सओ भी इस समिति ने 
११ दिशख्र १६५३ को अपनी प्रथम बेह₹ में यह निएोर दिया कि जज गहूँ 
समिति तिय्मों, विनियमों धादि की जान करे तो गहि हें यह अवुभव हो 
हि कार्पपरलिरा के झपिरारी उनऊ़ी शक्ति गौ सीमाधों को पार वर रहे हैं 
तो समिति के संइस्य एक प्रश्तावती बना साते हैं । दूसरी प्रश्वाइली सगीय 
सविदालप द्वारा भो बन'ई जा सवती है ।? जद समिति अपनी वौीमेवाही 
सम्पर्त करती है तो इस दौरान यदि यह भावशयर समझे तो सम्बन्धित प्रषि- 
कारियों की जाँच कर सरती है. उनसे मत रपप्टीरुरण एवं व्यास्था माय सकती 
है । सम्पूर्णा विषय पर पर्याप्त विचार मरने ने बाद समिति जिन निष्कर्षों पर 
पहु चती है उनका प्रतिवेशत सदन के सम्मुश प्रस्तुत करती है। एस प्रतिवेश्न 
में णो मुख्य बाते होती हैं वे हैं- परिचय, परिच्धित नियम ये उनसे सम्बन्धित 
मठ, भेज पर भारेशों को रसने में हुई देरी, समिति की विभिन्‍न सिफरिणों 
पर सरकार द्वारा की गई भयवा अ्रस्तावित कार्यवाही, सिफारिशों का सार 
परिशिष्ट एवं सक्षिप्त गार्यवाही । स्पीकर द्वारा दिये गये निर्देश के भ्रगुसार 
इस प्रतिवेदन के साथ कोई ,विरोधी मत नहीं प्रकट दिया जाता यधप्रि इसके 
निर्णय उपस्थित लोगो के बहुमत द्वारा लिये जाते हैं ।! समिति का प्रतिवेदर्न 
समिति की ओर से इसके समापति द्वारा सदन में प्रस्तुत विया जाता है। 


फ् अधीनस्थ विधान पर यह समिति महत्वपूर्ण कार्य करती है । इसके 
द्वारा सिफारिश प्रस्तुत की जाती हैं जिनको सरकार एक सदन द्वारा प्रर्याप्त 
सम्मान भ्राप्त हांता है । सरकार इसकी सिफारिणों की अवद्देलता नहीं कर 
सकती । यदि यह ऐसा करने का श्रयास॒ करे तो इसके कई गरम्मोर परिणाम 
हो सकते हैं यहां तक कि उसके विदद्ध भविश्वास का प्रस्ताव भी प्रा सकता है । 
इस समिति को यह प्रधिकार है कि किसी को भी बुला से तथा किसी विषय 
पर उनसे क्रितनी ही बार पूछ-ताख कर ले। यह विभागों से स्पष्टोकरण 
के लिए ध्रधिकारियों को प्रामन्त्रित करके सौकेरशाही पर एक प्रमावशाली 
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स्थानीय एवं राज्य स्तर पर समिति व्यवस्था है 


प्रतिबंध लगा सकती है । लोकसभा की इस समिति के कार्यों के बारे में ले 
सभा के-स्पीकर ने पर्याप्त संतोष व्यक्त किया है । बी० बी० जेना के कथन 
नुसार असल में समिति ने उन विभागों के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को यु 
भेजा जिनके नियमों पर इससे समय-समय पर विचार किया था और क+ 
कभी उनको अपनी सिफारिशें मनवाने के लिए वाध्य भी किया ६ इस संमि 
ने भ्रनेक विधायकों तथा कानूनी आदेशों पर विचार किया और यह बंता 
कि व्यवस्थापन कहां अपनी नियम बनाने की सत्ता की सीमा के बाहर 

रहा है। यह समिति मंत्रियों के नियंत्रण से पूर्णतया स्वतन्त्र रहकर क 
करती है। विरोधी दल के सदस्यों को इसमें उपयुक्त स्थान दिया जाता | 
इस समिति के सदस्य दलीय राजनीति के आधार पर कार्य नहीं करते । 

समिति सदंव इस बात का प्रयास करती है कि कार्यपालिका के आदेशों ' 


नियमों को शीघ्र ही सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया जाय और सदन के निर्दे 
का शीघ्र ही पालन किया जाय । 


सरकारो श्राश्वासनों पर प्मिति 
((०मामां९९ ता 60शएगाशा। 8 55प79९65 ) 


कार्यपालिका पर संसदीय नियत्रण रखने के लिए एक अन्य समि 
सरकारी आश्वासनों पर गठित की गई है जिसका मुख्य कार्य मंत्रियों & 
समय समय पर सदन में दिये जाने वाले आश्वासनों, बायदों, उद्यमों, आदि 
बारे में छानवीन करके इस बात का प्रतिवेदन प्रस्तृत करना है कि इन श्रा 
वासनों, वायदों एवं उद्यमों को क्रियान्वित किया गया है तथा यदि २ 
क्रियान्वित किया गया तो क्या उतने कम से कम समय में जो कि उनके * 
अनिवार्य था ।१ इस समिति का भारतीय चरित्र को देखते हुए अत्यन्त मा 
है क्योंकि यहां बड़े-बड़े वायदे किये जाते हैं, ऊचे-ऊचे आश्वासन | 
जाते हैं किन्तु उनको क्रियान्वित करने के लिए कभी प्रयास नहीं किया जार 
मोरिस जोन्स (]/०या$ 907०5) ने तो यहां तक कहां कि यह समिति मभ। 
की ही नवीन प्रति है। प्रश्व काल में श्रथवा किसी विधेयक पर बहस के दौ 
मंत्री प्रायः यह कह देते हैं कि मैं इस पर विचार करूंगा मैं इस विषय 
जांच करूगा, मैं इसके सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करूगा, मैं इस वर विई 
कर रहा हु आदि-आदि । इन कथनों से लगता है कि मंत्रियों द्वारा * 
आश्वासन दिया जा रहा है, कोई वायदा किया जा रहा है, इन आश्वार 
के सहारे सम्बन्धित मत्नी अपने आपको आलोचनाओं से बचाने में सफल 
जाता है। ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि कोई मंत्री इन आाश्वासनों 
गम्भीरतापूर्वक दे या दिये गये श्राश्वासनों को पूरा करे | सामान्यतः ये बातें १ 
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॥ सु जय नर कल 


ध 
मारत में स्थातीय प्रशासन 
डर कर 


अल कर भुलादी जाती हैं। जिस सदस्य को जिस विषय में रुचि हो वह झागे भी 
उस प्रश्न को उठा सकता है किन्तु ऐसी स्थिति मे मो सतोपजनक कायेवाही 
की सम्मावनाए कम ही रहती हैं । फ 
इसके भतिरिक्त इस विवल्प में पनेत्ष वठिताइयाँ मो हैं। प्रथम यह 
कि इसके लिए उसे नया प्रश्त उठाने वी सूचना देनी हांगी, या बहू श्मे 
बजट पर बहस के समय उठायगा, दोनों स्थातयों मं सम4 प्धिक लगते की 
सम्मावनाएं हैं। दुसरे, ये आश्वासत अ्तक होते हैं इसलिए हिसो भी सदस्य 
के लिए यह सम्भव नहीं है कि यह इनके मनदाने के लिए पीछे लंगा रहे | 
इसके अतिरिक्त य समी भाश्वासन लिखित रूप मे मी प्राप्त नहीं होते | मारत 
में एक विशेष स्थिति यह है कि किसी मी समस्या को सुलमाने के लिए कोई भी 
अपन आपको जिभ्मवार नहीं मानता। सभौ यह झनुमव करते हैं कि 
अपने उत्तरदायित्वों को पूरा कर चुके तथा उन्होने कागज को प्रधोतदा 
अधिकारी तक पहुँचा दिया । ऐसी स्थिति मे ब्यवस्यापिका का कोई भी सदस्य 
मंत्री से प्राप्त किसी सी ध्राश्यासत को किस प्रकार ज़ियाम्वित करा सकता 
है ? कमी-कमी ऐसा मी हो जाता है कि मत्री इस बात का दम भरते हैं कि 
उन्होंने दिये हुए भारवासन को पूरा कर दिया क्न्तू वास्तविकता यह है कि 
उम्हान उसे पूरा करने को हृष्टि से कुछ भी नही किया है। कुछ | 
भ्राश्वासनों को केवल द्राशिक रूप से पूरा किया जाता है या व: व समय 
बाद पूरा किया जाता है। ये दोनों ही स्थितियां चिन्तनोय हैं। य। किसी 
पअ्रसश्वासन को बहुत देर से क्रियावित किया गया तो जनहित की दृष्टि 
उसका महत्व एवं उपयोगिता ही स्रमाप्त हो जाती है। सदम में दिय गये 
आश्वासनों की क्रियान्विति स सम्बन्धित इन विभिन्न समस्याभा के परिणाम 
स्वरूप ही व्यवस्थापिका द्वारा परूथक से एक समिति का ग्ठत कर दिया जाती 
है। बेद्ीय स्तर पर इस प्मिति का' गठत १ शितम्बर, (ैश३ को कन्या 
गया | उस समय इसमे क्वल छ सदस्य थे किन्तु १३ मई, १६५४ को इसके 
सदस्यों की सख्या पर्द्रह हो गई। राजस्थान विधान समा की झाश्वासन समिर्ति 
का सवप्रथम गठन अध्यक्ष द्वारा १३ दिसस्वर, १६५५ को किया गया। 
राजस्थान विधानसभा का सर्वप्रथम भधिवेशन २६ मार्च, १६५२ से 

शुरू हुआ या । उस समय से हीं मत्रियों द्वारा सदन में समय समय पर प्रनेक 
आर्गसन दिये जाते रहे हैं ।॥ इत भाश्वासनो को कार्यान्वित करने के सम्व 
में कुछ सदस्यों द्वारा सदन में यह प्रश्त उठाया गया कि सरकार द्वारा इत 
आाशवास्रतों को कियान्वित क्रिया,जतता है अथवा नहीं ? इसकी जाच के लिए 
कोई प्रचस्ध किया गया है झ्यवा नहीं २ इस सम्बंध से २६ मार्च, १६५४५ को 
मुल्यमत्री ने यह स्पष्टीकरण दिया कि झाश्वासनों का रिकाड [ए०८०४) 
सरकार तथा विधावतसमा सचिवालय द्वारा रखा जायेगा। अप्रोल, १६५४ में 
अध्यक्ष ने विधानसभा सचिवालय को यह ग्रादेश दिया कि सरकार ने १६४२ 
से सेकर १६५४ सक सदत मे जो भाश्वासन दिय हूँ उसको सूची बनाये 
और सम्बन्धित सरकारी विमागो तथा मतियों को उ्े भेज कर यह जात 


करे कि बे क्रियाल्वित किये गये हैं भयवा नदी । दर -अ्रप॑य « बारे. 
नियुक्त की यई अाश्यासन समिति ने प्रश्न से, हे * किया'क 
काल म इस समिति की. बैठकें हुई 8 की 253: 


स्दायाय एवं राज्य स्तर पर समिति ध्यवस्था ४डर७ 


जन समन पल अल 


शब्दों एवं पदों की सूची तैयार की जिन्हें आश्वासन मानाजाये । १ मई, १६५६ 
को विधातसभा की-प्रक्रिया एवं कार्य-संचालत की नियमावली के श्रनुसार 
नयी श्राश्वासन समिति का गठन किया; शया,। यह समिति ३१-अवक्‍्टूबर, 
१६५६ तक काये करती रहो। आश्वासनों की राजस्थान विधानसभा की 
द्वितीय समिति ने अपनी सोलह बैठकें की । आएवासनों के सम्बन्ध में 


अपष्टीकररण के लिए समिति द्वारा कुछ अधिकारियों को भी बुलाया 
गया । 


राजस्थान विधानसभा की आश्वासन समित्ति में श्रधिक से अधिक 
पाँच सदस्य होते है, इनको स्पीकर द्वारा मनोनीत किया जाता है। अन्य 
कई एक समितियों की तरह से मंत्री इस समिति के भी सदस्य नहीं हो 
सकते । यदि नियुक्त होने के वाद समिति के सदस्य को मंत्रालय में ले लिया 
जाता है तो उसी दिन से वह समिति का सदस्य नहीं रहेगा । इस समिति के 
सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष से अधिक नही हो सकता । 


समिति हारा निश्ित वे शब्द एवं पद श्रनेक हैं जिनके प्रयोग को 
भाएवासन माना जायेगा। इनमें से मुख्य-मुख्य ये हैँ--यह्‌ विषय विचाराधीवय 
हैं, मैं ॥सकी जाँच करूगा, जांच पड़ताल हो रही है मैं माननीय सदस्य को 
सूचित करू गा, मैं स्ारत सरकार को लिखू गा,- मैं सदन को विश्वास दिलाता 
हैँ कि माननीय सदस्य के समस्त सुझावों पर ध्यानपूर्वक विज्वार किया जायेगा, 
में दौरे में मोके की जांच,करू गा, -मैं इसः विपय पर विचार करू गा, 
में इस विषय में मारत सरकार को सुभाव दू गा, हम इस विषय को एक 
संकल्प के रूप में रखेंगे, मैं देखू गा कि इस विपय में क्या किया जा सकता है, 
सुकाव पर विचार किया जायेगा, इस मामले मे भारत सरकार से ,पूछ-ताछ 
को जायेगी, मेरे पास,कोई सूचना नही लेकिन मैं इसकी जाँव करने को तैयार 
है, श्रावश्यक आकडे इकट्ठे करने का प्रयत्त-किया जा रहा - है; नियम; बनाते 
समय इत्त सुझावों को ध्यान मे रखा “ जायेगा, मैं इसे माननीय सदस्य - के प्रास 
। भेज दू गा, आदि आदि ।, राजस्थान की आश्वासन समिति ,ने-अ्रपने प्रतिवेदन 
में कई एक महत्वपूर्ण सुमाव दिये---उसका पहिला सुझाव यह था कि सरकार 
भविष्य में आश्वासनों को ध्यान में रखते. हुए कारण, जल्दी करेगी और मत्रीगण 
दिये हुए आराश्वासनो, से परिचित रहें । दूसरे, दियेःगये श्राश्वासनो-को साधा- 
रणत़या तीन भहीने की प्रवधि में पूरा-क्रिया जाय और इसकी सूचना समिति 
- को जल्दी से जल्दी दी जाय । जिन आश्वासनो को निर्देशित समय में पूंरा 
नहीं किया जा सकता है उनके उचित कारणो से समितिः को श्रवगत कराया 
जाय | तीसरे, आए्वासनों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में विभागों द्वारा 
- समिति को/जो,सूचना भेजी जाये।यह-विशिष्ट एवं पूर्ण 'होनीचाहिए,। चौथे, 
भव्रिष्य में झ्राश्वासनों को कार्यान्वित करने का. दिनाड्डू सी: निश्चित तौर-पर 
निर्दिष्ट किया जाये । पांचवें, सरकार को,चाहिए कि बंह - विभिन्न- सरकारी 
विभागो को सचेत कर दे ताकि भविष्य,में समिति द्वारा।चाही गई १सूचना 
स्पष्टतया, कम से कम-समय में>भेजी जा सके । छटे, सरकार का उत्तरदायित्व 
केवल यही नहीं है कि वह भ्राश्वासन की क्रियान्विति के बारे में आादेश.जारी 
करदे वल्कि,उसे यह- भी देखना चाहिए “कि ब्रादेश का पालन “किया गया है 
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रेल भारत में स्यातीय प्रशागठ 


धयदा नहीं । शम्दर्पित प्रपिष्ारियों ते इस सम्सस्थ में पूरा विवरण माता 
ग्रे समिति को भेजा जाना भाहिए ।? 


यह समिति सद्रियों शो झदत में हु भी प्रश्शास़त देकर 

बषो और दुघ मी जे जर उसे पूरा ने करने की प्रवृत्ति 
पुर कहा प्रतिरत्प सगाती है। दस समिति हायबाहीं को एफ 
निहिचत तरीका है। यह सर्वश्थम सास्त ही आापव्राद़ी में से उतवयतों 
को छाटनी है जो हि प्राहशास्तन के जा साले हैं। समितिं को शह्यता, 
यवध्यापिदा सपिवालय की प्रात शाखा द्वारा की जाती है। केद्वीप षसर पर 
मसदीय मामलों वर मंत्रालय भी सरडार द्वारा दिय गये प्राश्शासर्तों, बायदों 
एड उध्तमों की एक सूची तैयार बरता है। पदहिते यह सूची को सत्र समाण 
होते के बाद विभिन्न मंत्रालमों को भेजता था, टिस्तु धब यह समय समय पर 
भोर यहां तक वि सत्र के दौरान भी यह सूबी तैयार बरता है प्रौर इनमे से 
एश लोफसमसा सक्विलय को कया एक धन्य सम्बश्पित सरकारी विभागों को 
भेजता है। जब किसी भाएदसत को क्रियारिवित बरने सै सम्बाधित प्रतिवेदन 
सदन के सम्मुख स्रुत [ते किया जाता है तो समिति उम्र विषय में जांच करता 
छोड देती है। समिति द्वारा यह देला जाता है कि जो आश्वासन पूटा किया 
गया जया वह पूर्णा रूप से किया गया भौर यदि ऐसा नहीं किया यया हो तो 
बह उसके सम्बन्धमें सिफारिय कर सकती है । किस भाशासत को किपन्वित 
माता जाये, इस सम्बन्ध में ससदीय मामलों से सम्बन्धित मंत्रालय में यह 
840 दिया कि एक प्रशशसनों को उध्त समय सतोपजनक रूप से 
क्रमान्तित माता जाये जब कि हसे कियान्वित करने की सूचता 
इस सीमा तक देदी जाये वि उन्हें किसी प्रश्न का उत्तर देते समय 
महू भाश्वासन में देना पड़े । लोकसमा बी आश्दासन सर्मिति ने इस सुझाव 
को मानते हुए यह रताया कि प्रत्येक मामले पर उसकी योग्यता के भतुार 
विदार किया जाना चाहिए । समिति यह भी धनुमव कटती है कि यदि किसी 
आश्वासन को क्रियान्वित करने में अत्यधिक देरी कर दी जाये तो उसका 
महत्व ही समाप्त हो जाता है । इसलिए लौफ़समा की समिति मे भाश्पातत 
को दो महीने की भवदि में पुरा करते को ब्रात कही । बूथ विषय ऐसे होते हैं 
है ४ ६7 »0 «». ४७») ”?” « १" ॥ बिक समय लग सकता 
5 है. हु “हर: * * ब्राता चाहिए समिति 
हक थे: कु 3५७: 2: $ सचिवों को इहे 

उनसे पूछ-ताछ कर सकती है। यह प्रक्रित अच्त प्रमावशाली सिद्ध होती है 
बर्योंकि इससे सम्बन्धित भ्रधिकारी को क्रियान्वितति में होते वालो देशी का 


आना बताता पोफर क « अरिनी दुनवननन जोर बी मिलनी कानदी अल्य ओवर सेचे 
ढ़ बी « * हक ज 
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स्थानीय एवं राज्य स्तर पर समिति व्यवस्था ४२६ 
अथवा असंतोष से पूर्ण आश्वासनों के प्रति समिति गम्भीर नोट लगा 
देती है, और देखा गया है कि समिति द्वारा लगाये गये इन नोष्टों का पर्याप्त 
प्रभाव होता है । * 
॥॒ याचिका सभित्ति 
(९€प्ंगा$ एणरणां((९९) 


भारतीय व्यवस्थापिकाग्रों में एक अन्य समिति याचिका समिति होती 
है | याचिका प्रस्तुत करने की परम्परा को संसदीम जीवन की एक पुरानी 
परम्परा कहा जाता है। याचिक्रार्ये विशेष रूप से उन दु:खों को दूर करने 
के लिए प्रस्तुत की जाती है जो कि सामान्य कानून के न्यायालयों के अधिकार 
क्षेत्र से बाहर होते हैं । याचिक्रायें व्यक्तिगत दुःखों से सम्बन्धित भी हो 
सकती हैं शोर सामूहिक दु:खों से सम्बन्धित भी । किन्तु श्राजकल की संस- 
दोय परम्पराओं के अनुसार व्यक्तिगत याचिकायें समाप्तप्राय: हो गई हैं तथा 
जो याचिकायें प्रस्तुत की जाती हैं वे साव॑ंजनिक नीति के सामान्य व्यवहार 
से सम्बन्ध रखती हैं । न्यायालयों का प्रचलन अधिक हो जाने के कारण तथा 
प्रस्‌॒ (065५) एवं जनमत की अभिव्यक्ति के अन्य साथनों के विकसित हो 
जाने के कारण व्यवस्थापिका में याचिकायें प्रस्तुत करते श्रौर इस प्रकार 
अपने दु:खों का निराकरण करने की परम्परा का महत्व अ्रव. कम रह गया 
है । याचिकाओं को प्रस्तुत करने का मुख्य उहद श्य कुछ सामान्य कष्टों को 
दूर करना अथवा संसद के विचाराधीन मामलों पर जनता के मत को प्रकट 
करना होता है । श्राज के प्रजातन्त्रात्मक युग में जनता का यह निहित अधि- 
कार समझा जाता है कि वह अपने दुःखों को दूर करते, सार्वजनिक महत्व के 
मामलों पर रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत करने की दृष्टि से याचिकायें अस्तुत कर 
सकती है। जनता भी इसके महत्व से परिचित हो चुकी है। इस व्यवहार से 
उनमें इस भावना का विकास होता है कि समद उनकी अपनी है और उनके 
हारा प्रस्तुत किए गए प्रत्येक दृष्टिकोण पर विचार करना और प्रत्येक समस्या 
का निराकरण करना उसका कतेव्य है । याचिकाओं की संख्या अधिक होने 
के कारण सदन को यह असम्भव प्रतीत होगा कि वह उन पर व्यापक रूप से 
वेचार नहीं कर पाएगा । फलस्वरूप एक याचिका समिति की नियुक्ति की 
गई । याचिका को प्रस्तुत करना एक विशेष कार्य होता है। इसके लिए.नियम 
यह है कि प्रत्येक याचिका प्रस्तुतकर्ता इसे प्रार्थना के रूप में. रखेगा और 
संक्षिप्त रूप में इस बात का उल्लेख करेगा कि बह क्‍या चाहता है। कोई 
भी याचिका छपी हुईं नहीं होनी चाहिए तथा उस पर कम से कम एक व्यक्ति 
के हस्त।क्षर होने चाहिए। याचिका तैयार करने से सम्बन्धित किसी प्रकार 
की गलती या धोखा-घड़ी को विशेष अधिकारों का उल्लंघन समक्का जाएगा। 
याचिका की भाषा सम्माननीय होनी चाहिए ।॥? रेडलिक (३८०४४०७) के 
मतानुसार क्राउन, ससद, धर्म, न्यायालय, या अन्य किसी सग्रठित सत्ता के 
प्रति असम्मानजनक अभिव्यक्तियों से युक्त याचिका को अससदात्मक साना 
जाएगा और उसे स्वीकार नही किया जायेया ।॥* कोई भी याचिका ऐसी नहीं 


. (6एएांए॥, ००- था , ?. 344 
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की न नह कक तक पक पलट । 


५; 
होनी चाहिए जिसमे कि याचिका अस्तुत करने वादे के लिए कुछ घत पदान 
करने की मांग की गई हो । कोई भी याचिका समा मे सदत के सदस्य द्वार 
ही अ्स्तुत वी जा सकती है । जो सदस्य यातिका को अस्तुत करता है यह 
उसी का उत्तरदायित्व बन जाता है कि वह यह देखे कि याचिका सदत के 
नियमों एवं झादेशा के झनुकूल है अषवा नही । बह भपना नाम मो साविका 
पर लिखेगा। यातिकायें, श्ोपचारिक एवं धनौपचारिक दोनों हीं ख्पो मे 
प्रस्तुत की जाती हैं । मारत म॑ याचिकाय्ों का रूप, अ्रकृृति, व्यवहार, उ्दशय 
एव भ्रस्तुत करने का तरीका ग्रेट ब्रिटेन की कामन्स-समा से मिलता ह। 
केस्द्रीय स्तर पर याचिका समम्रिति की स्थापना सन्‌ १६२४ मे ही की जा चुकी 
थौ। उस समय इसका नाम जन-याचिका समिति (॥॥2 0०काश८९ 07 
7०७॥6 एच।79055) था । स्व॒तन्त्रता के बाद लोकसभा की प्रथम याविका 
कीकिनी ने नकिबट न नो नाम जी 7+ इस समिति के सदस्यांकी 
१६५४ मे इसे बढ़ाकर पदह 
प्रतितिधित्व दिया जा सके। 
राजस्थान विधान सभा में याचिका समिति के सदस्यों की सब्या पार से कम 
नहीं हो सबती ।? वास्तविक व्यवहार' मे थह देखा गया है दि इस समिति 
में भ्राय दस सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। यह समिति सदन के प्रारम्भ 
में भयवा समय समय पर स्पीकर द्वारा तियुक्त वी जा सकती है। 8020 
इस समिति का सदस्य नहीं बनाया जा सकता ! इसका कारण जैसा कि मिए 
बी० थी० जेना दिखते हैं, यह है कि यह समिति जाच क ते के लिए होती 
है भौर सामान्य रूप से जहा जतता छुछ मुमीवतें_रफती है उत कुछ मामलों 
में यह सरकार पर अ्रतिबाध का काय करती है !7 समिति में श्राय विरोधी 
दल के सदस्थो का बहुमत रहता है भौर जहा तक... सम्मद ह्वो 
समान सदस्य को ही चुन लिया जाता है। समिति का समापत्रित्त सदन 
के एक मान्य सदस्य को सौप। जाता है | राजस्थान विधानसभा की याचिका 
समिति का समापतित्व सन्‌ १६६३ में उपाध्यक्ष श्रो नारायणतिह मसूझ की 
सौंपा गया जबकि १६६५, १€ (६ मे समापतित्व का पद जनसघ के नैता 
श्री सत्तीभचद्ग अग्रवाल को सौंपा गया । इस समिति कार्य काल एक वर्ष 
तक के लिए सीमित नहीं है । स्पीकर इसका समय नि कर साता है! 
इस समिति के सदस्यों को जब बार-बार इसी समिति में तियूक्त क्रिया जाता 
है तो वे भनुमवो का पर्याप्त लाभ उठा सत्ते हैं। 
याचिका समिति का मुख्य काय यह है कि इसे जा भी याचिका 
प्रस्तुत की जाये, यह उसकी परीक्षण करे । यदि समिति यह देखे कि अस्तुत 
>की गई याचिका नियमो के भनुकल है तो वह याचिका को प्रधारित करने का 
निर्देशन दे सकती है / यदि समिति द्वारा ऐसा न क्या जाय तो स्वयं स्पीकर 
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यह निर्देश दे सकता हैं| वांदी गई याचिका मूल याचिका का वह संक्षिप्त 
रूप होगा जो कि याचिका समितिन्ञ्रयवा स्पीकर द्वारा तय किया जाय । 
समिति का यह भी कतंव्य होगा कि एक याचिका में जो शिकायतें की गई हैं, 
उनके सम्बन्ध में आवश्यक गवाहियां हों और सम्बन्धित मामले में उपचार के 
लिए कुछ सुकाव प्रस्तुत करे अथवा मविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न 
होने देने के लिए कुछ कदम उठाने के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करे । 
याचिकायें जो कि सदन में प्रस्तुत की जा सकती हैं श्रौर प्राय: की 
जाती हैं उनको कई भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है--जैसे विधेयकों या 
व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयों पर याचिकायें जनता के दुःखों या प्रशामक्रीय 
मामलों प्र याचिकायें, मतों एवं सुझावों से सम्बन्धित याचिकरायें, वित्तीय 
मामलों पर याचिकायें एवं व्यक्तिगत दु:खों पर याचनायें । 
याचिका समिति द्वारा जो कार्य सम्पन्न किया जाता है वह अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। यह जनता को प्रजातन्त्रात्मक रूप से प्रशिक्षित करके उसे 
उपके भ्रधिकारों के प्रति पूर्णतया जागरुक वनाती है। यदि समिति के कार्यो 
को प्रकाशित कर दिया जाय तो तिश्चय ही वे जनता में श्रधिक उत्साह पैदा 
करेगे। सरकार का ध्यान भी इस समिति की श्रोर पर्याप्त श्राकपित 
रहता है भ्रत: सरकार इसकी सिफारिशों को यथा सम्भव क्रियान्वित करने 
का प्रयास करती है । समिति द्वारा अपनी सिफारिशों को उस समय तक 
दोहराया जाता है जब तक कि वे पूर्ण रूप से क्रियान्चित न हो जाय । यह 
सम्रिति अपनी सिफारिशों को प्राय: कम करती है । इसके परिणामध्वरूप 
इसकी उपयोगिता घट जाती है और जनता में बांछनीय उत्साह उत्पन्न.नहीं 
होने पाता । इसकी उपयोगिता एवं मारतीय परिस्थितियों में- इसके महत्व 
का वर्णन करते हुए प्रो० बी० वी० जेना लिखते है''कि यदि शक्तिशाली 
विरोधी दल के श्रमाव में हम यदि कार्यपांलिका पर ससदीय नियन्त्रण को 
प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो याचिका की संस्था एवं उससे सम्बन्धित 
प्रमिति को अधिक प्रभावशील तथा मजबूत बनाना होगा ॥? 
सामयिक समितियां 
[800०० (60ए्ञा (६६६ ] 
सामयिक समितियां पूर्व वणित सभी स्थायी समितियों से,मिन्न प्रकृति 
की होती हैं क्योंकि ये नियमित रूप से प्रति वर्ष नियुक्त नहीं की जाती । 
इसके विपरीत इनकी नियुक्ति का आघार वह विशेष कार्य होता है जिसे 
सम्पन्न करने के लिए स्पीकर या सदन इस प्रकार की समितियों का गठन 
करते हैं । इनमें प्रथम उन प्रवर-समितियों को लिया जा सकता है जो कि 
विशेष विधेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त की जाती हैं । किसी विशेष 
विधेषक पर संगठित होने वाली प्रवर-समिति को उस समय नियुक्त क्रिया 
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जाता हैं जबकि सदन में यह मोशन दिया जाये हि अमुझू बिल प्रवर समिति 
को भ्रेजा जाय ।7 इस समिति की का्यवाहियों में वे सदस्य भी मांग से 
सकते हैं जो कि इसके सदस्य नहीं हैं डिन्तु ये सदस्य समिति में बोल नहों 
सकते भौर न ही उसके घेर में बेठ सकते है । सम्पत्ति की स्वीकृति से एक 
मंत्री भी यदि चाहे तो समिति में बोत सकता है। प्रवर समिति को यह 
अधिकार है कि वह जिस विषय प्र विचार कर रही है उससे सम्बन्धित 
विश्ेषजों के विचार युन सके तथा प्रमावित विशेष हितों के प्रतिनिधियों की 
ग्रदाहिया ले सके । यदि किसी विधेदक को समिति के सम्मुस्र प्रस्तुत करने के 
बाद उसमें संशोधन का मोई प्रस्ताव रखा जाय तो कोई भा सदस्य इस पर 
ऐवराज बर सकता है ओर यह ऐतराज उत्त समय तक मान्य रहेगा जब तक 
कि समरापति उस सशोधन को रखने की झनुनति न दे दे । प्रवर समिति की 
प्रक्तिया जहा तक व्यावहारिक हो बड़ी रहेगी जो हि सदन के व्यवहार की 
है। यदि समित्ति के विचाराधोन विधेयक पर कोई संशोधन प्रस्तुत करता हो 
तो केवल समिति के सदस्य के माध्यम से हो ऐसा किया जा सकता है । 


समिति को ज्योही एक विधेयक प्रस्तुत क्या जाये, बह समय- 
समय पर उस पर विचार करने के लिए तैयार रही तथा सदन द्वारा निश्चित 
समय में उम्र पर भपना प्रतिवेदन देगी । यदि सदन समय निश्चित मे करे तो 
प्रवर समिति को तीन माह के ध्न्दर-भन्दर प्रतिवेदन अस्तुत करना होगा | 
सदन एक भोशन के द्वारा प्रवर-समिति के प्रतिवेदत प्रस्तुत करते के समय 
को बढ़ा भी सकता है । प्रवर-समिति के सदस्यों को यह भ्रपिकार है कि 
वे विचाराधी” विधेयक के सम्बन्ध मे भपना विरोधी मत भकट कर सके। 
किन्तु यह भत ऐसी भाषा में प्रकट किया जाता चादिए जो कि गैर ससदीय 
न हो । अ्रवर-समिति का अतिदेदन उसके समाप्ति अ्रधवा समाप्ति को 
3४ पस्थिति मे किसी भी सदस्य द्वारा सदन मे प्रस्तुत किया जायेगा । प्रवर- 

के भ्रत्येक प्रतिवेदन को प्रकाशित क्या जायेगा तथा उस प्रतिवेदन की 
एक कापी सदन के प्रत्येक सदस्य के वास भेजी जाएयी विधेयक के साथ इत 
समिति के अतिवेदन को राज-पत्र में प्रकाशित किया ज्येगा । सामयिक 
समितियों का दूमरा प्रकार वे समितियां होती हैं जो कि सदन द्वारा शिसी 
भी सभस्या पर विचार करने के लिए लियुक्त की जा सकक्‍ती हैं। सदन की 
कार्यवाही के वृत्तान्त का प्रध्यवन करने के बाद ऐसी अनेक” समितियों के 
उदाहरण देखे जा सकते हैं । 
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स्थानों सरकार की समस्याएं 
कर भविष्य 
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रा प्रत्येक मानयीय सस्या में मनुष्यों की प्रकृति, उपलब्ध साधनों करो 
स्थति, बाहर से मिलने वाला सहयोग भ्रादि बातो के झाधार पर अझमग्रेक राम- 
स्याए' उत्पन्न हो जाती है। इन समस्याशझ्रों के द्वारा उस सस्या के कारये संचा* 
लेन एवं उद्देश्य पूत्ति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण ूूप से प्रमावशील वाधाए' उत्पन्न 
की जाती हैं। जब तक इन बाधाओं का तिराकरण न किया जाए धघथवा चाधाशों 
के कारणों को विधेयात्मक उपायों द्वारा प्रभायहीन न बनाया जाए उस समय 
तक इन मंरथाओं की सफलता का भविष्य एक प्रश्ववाचक चिन्ह बना रहता 
हैं। भारत में जो स्थानीय सरयाए' कार्य कर रही है वे उद्देश्य एवं परिणाम 
की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी तथा सार्थक हैं किन्तु इन्हें जिन समस्यांत्रों का 
सामना करना होता है वे इतनी व्यापक तथा गहरी है कि उनका समाधान 
करने के लिए कोई सरल उपाय नही सुझाया जा सकता । 


, भारत में स्थानीय संस्थाओ्रों की समस्याओं फा संबंध उनके क्षेत्र, कार्य, 
संगठन, सेवीवर्ग, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण, वित्तीय प्रबन्ध, जनत्ता का सहयोग 
ग्रादि बातों से रहता है । जब कमी कोई स्थानीय सरुया अश्रपना कार्य करना 
बँद कर देती है भ्रथवा गलत करती है श्रथवा जनता के लिए श्रनुपयोगी सिद्ध 
हो जाती है तो इन विभिन्न पहलुओं की दृष्टि से कोई समिति अथवा आयोग 
नियुक्त किया जाता है । वह जांच आयोग या समिति श्रपने भ्रधिकार क्षेत्र के 
झ्न्त्गंत स्थानीय प्रशासन से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करती है भौर 
इसके सम्बन्ध में अपने सुझाव प्रस्तुत करती है । स्थानीय सरकार की सम- 
स्याएं अनेक प्रकार की होती हैं । इनमें कुछ समस्याएं मूलभूत होती है भश्रन्‍्य 
का संबंध समय से होता है | दूसरी समस्याएं यांतिक अुटि से सम्बन्ध रखती 
हैं और कुछ एक समस्याएं इसलिए पैदा हो जाती हैं कि कार्यकर्ता वर्ग श्रपने 
कत्तं व्यों की श्लोर यथोचित ध्यान नही दे पाता । मूलभूत समस्याओं में हम 
उन समस्याश्रों को समाहित कर सकते हैं जो कि स्थानीय सरकार के मार्ग में 
आ्राय: शभ्राती ही हैं। इन समस्याश्रों को स्वाभाविक श्रथवा श्रन्तनिहित 
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समस्याएं भी कहा जा सहता है । इनके पीछे एर ऐसी पृष्ठभूमि कार्य करती 
दे जा वि जनता के चरित्र भो विशेयातरों से मिल गर दन्ती है। समय रो 
प्रम' बित समस्याएं परिस्थितियों एवं बादावरण के एक विशेष रूप से उत्पन्न 
होती है गौर इनहा प्रमाव उन परिस्थितियों एवं अवस्याप्रों वे रहने तव बता 
रहता है । इस प्रवार बी समस्याएं सामथरित्र होगी हैं जो कि समय के साथ 
उल्मप्र होती हैं तथा समय ने साथ ही प्माप्त हो जाती हैं । मारत में स्थातीष 
सस्थाओरो द्वारा प्रधिक उपयोगो कार्य नहीं ढिए जा रहे तथा उतमे जता की 
अ्रभिद्वति प्रषिक नहीं है । इस समस्या का सम्राघात भारतीय स्थातीय प्रशा* 
सन वी एक महती समस्पा है । 

यह समस्या यहां इसलिये उत्पभ्न हुई ब्योतरि' स्थानीय प्रशासन बी 
परम्पदराए यहाँ अधिक व्यापत्र एवं गहरी नहीं थी। परम्पराभो के भ्रमाव मरे 
काई भी सस्यागत प्रदन्‍्ध जनता को स्थानीय प्रशासत के प्रति भमिरचि पैदा 
करने में सफ्त नहीं हो सकता । ये परम्पराएं क्रिम्री टॉनिक की तरह से 
जमता के मानस मे नही उतारी जा सक्ती + थे समपर के साथ-साथ धीरे धीरे 
ही विकसित होती हैं। विकास की गति मे बहुत सी समस्याएं सुलक जाती 
हैं किन्तु भनेक नई समस्याएं पैदा भी हो जाती हैं । इस प्रकार की अनेक 
समस्याओं को समय द्वारा बिना किसी पूर्व प्रयास एवं पस्‍्रध्यवसाय के सुलभा 
लिया जाता है । इन समस्याओं के मतिरिक्त दुछ एक समस्याएं इसलिए भी 
उत्पन्न हो जाती हैं कि जित स्थानीय सह्वाओं द्वारा प्रशासन को सच्ालित 
किया णा रहा है वे त्ुटिपूर्ण रूप से सगठित होते हैं भौर उनके पभषिकारी 
एथ कर्मचारी इच्छा एम उत्साह रखते हुए मी जने उपयोगी कारये बरने से 
कक्‍तराते हैं। यदि एक सस्था का सगठन भी उचित रूप से किया _गया है तो 
उसमे समस्याभों वा जम्म इसलिए मी हो सकता है कि उसके कार्यर्त्ता भपने 
उत्तरदायित्वो के निर्वाह में सक्रिय रुचि नही ले रहे हैं । इस सामान्य प्व्यूि 
को घ्याव में रखते हुए हम मारत में स्थानीय सरकार की समस्थाप्रों के सबंध 
में बुछ भषिक व्यापक रूप से विचार करता भधिक उपयुक्त समझेंगे । 


क्षेत्रीय समस्याएं 

[6व्म छा०करालण३] 
स्थानीय सरकार एवं श्रशासन के सम्बन्ध में सब प्रथम समस्या यह 
उठती है कि उसकी सस्थाओं के धधिकार क्षेत्र को वितना बडा रखा जाए। 
जहरी एव देहाती क्षेत्रो मे कार्य कर रहे विभिन्न स्थानीय निकायों को कितने 
बड़े क्षेत्र पर अधिकार प्रदान क्या जाए तथा उनके द्वारा सेवित ब्यक्तियों की 
अधि रतम एवं फेम से कम सहृप्रा क्या रखी जाएं । स्थानीय सस्याप्रों के क्षेत्र 
के बारे मे भ्रमी तक कोई सर्वमान्य मत सामने नही भा पाया है। ऐसा होता 
सम्भव भी नहीं है क्योकि श्रनुभव झौर व्यवद्वार के सदर्मे में इन संस्याभों का 

केत्र बदलता रहता भधिक उपयोगी समझा जाता है । कई बार क्षेत्र के प्रसार 

* हि कि धर - * और दूसरे भवसरों 


देखते हुए उनके 
* ड़ हनन गन प्राघार पर नगर- 
(निगम, नगरपा रषद, वग सपतायका! स्ामात, छोटा पर्चा + कैस्बा 
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क्षेत्रीय समितियां, सूचित क्षेत्र समितियाँ (#०४6० 27९9 00ग्राप्ता।6०७) 
भादि संस्थाओश्रों को संगठित किया गया है । इनमें सूचित क्षेत्र समितियां तथा 
छोटी कस्वा समितियां श्रपनी स्थिति के कारण सोमित शक्तियां तथा सीमित 
साधन रखती हैं । दूमरी ओर नगर निगम के पास शक्तियां एगं साथन स्रोत 
दोनो ही अपेक्षाकृत अधिक होते है क्योंकि उनको एक व्यापक क्षेत्र में कार्य 
करना होता है। स्थानीय सस्‍्थाओं का जब गठन किया जाता है तो उनके 
लिए एक निश्चित क्षोत्र का होता आ्रावश्यक समझा जाता है किन्तु यह निश्चित 
क्षेत्र कितना बड़ा होना चाहिये इसके सदंध में कोई एक विचार नहीं बन पाया 

तथा विभिन्न राज्यों में इस संबंध में श्रलग-पलग परम्पराएं अपनाई जा 
रही है । उदाहरण के लिए वगाल एवं विहार में कानून द्वारा यह निर्धारित 
कर दिया गया है कि राज्य सरकार केवल तभी भ्रौर वही नगरपालिका 
को स्थापना कर सकती है जबकि उसे यह सन्‍्तोष हो जाए कि किसी कस्चा 
क्षेत्र की तीन-चौथाई वयस्क पुरुष जनसख्या क्रपि स्तर कार्यों में सलग्न है 
तथा कस्बे मे तीन हजार से कम निवासी नहीं हैं भौर एक वर्गमील में एक 
हजार से कम लोग नहीं रह रहे हैं। राजस्थान में नगरपालिका की स्थापना 


उस समय तक नहीं की जा सकती जब तक कि उस दोत्र की जनसंख्या पति 
हजार या इससे अधिक न हो । 


अन्य राज्यों में कोई ऐसा कानूनी प्रावधान या कोई निश्चित प्रक्रिया 
नही है जिसके आधार पर यह निश्चित किया जाए कि श्रमुक स्थान पर नगर 
पालिका की स्थापना कर दें । उत्तरप्रदेश में एक अ्रतिरिक्त कानून के अनुसार 
किसी भी कस्बे को उस समय तक नगरपालिका में नही वदला जा सकता जब 
तक कि उसकी जनसंख्या आठ हजार से लेकर दस हज,र तक न हो और 
उसकी वापिक झाय २५ हजार या इससे श्रधिक न हो । इस प्रकार से भारत 
की विभिन्न नगरपालिकाओं की जनसंख्या एवं क्षेत्र मे श्रनेक विभिन्नताए 
वतमान है । यही कारण है कि उनके संगठव एवं प्रशासन के बारे में कोई 
एकरूपता नहीं अपनाई जा सकती । उनके कार्य सचालन से सम्बन्धित सुझाव 
भी सामान्‍य रूप मे नहीं दिए जा सकते । विकेन्द्रीकरण आयोग के प्रतिवेदन 
में यह कहा गया था कि जो शक्तियां बड़े कस्बों को प्रदान की जा सकती है 
वे नगरपालिकाओों को नही दी जा सकतीं जो कि गावों का संयोग मात्र है ।* 
यदि हम नग्ररपालिकाओं के विभिन्न रूपों का भ्रध्ययत करे तो ज्ञात होगा कि 
भारत के राज्यों में अनेक प्रकार की नगरपालिकाए' काम कर रही .हैं । बबई 
में महत्वपूर्ण कस्बो के लिए बारों नगरपालिंकाए तथा भ्रन्य के लिए जिला 
नगरपालिकाएं बनाई गई है । यदि किसी जिला नगरपालिका की जनसख्या 
१५ हजार हो तो उसे राज्य सरकार द्वारा शहर नगरपालिफा (९०९? 
(ए००००॥9) कह दिया जाता है । उत्तर प्रदेश में यह नाम उन सगर- 
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प्रालिकाड्रो को दिया जाता है जो कि एक लाख या इससे प्घिक्त जनप्स्या 
वाली हाती हैं । प्रजाद मे नगरपराव्निक्ाम्रो के तोन रूप श्राप्त हवोते हैं। मैपूर 
में तीन ग्लौर २५ हजार की जतत्रूपा वाले कल्ो में कम्बा नगरपालिकाए 
जो कि बड़ी जनसर्य। वाले स्थानों मे सगरप्लिकाए हैं। कुछ राज्यों में 
नगर रपालिकाओं का विभाजन राजत्व के ग्राधार पर किया रया है । राजस्थात 
में तगरपालिकाओं को केवल दो मागो में विमाजित फ्रिया गया है, ये हैं- 
नगरपालिका भौर कस्बे की नगरपालिका । कस्बे की नगरपालिका कौ तीत वर्ष 
के राजल्व के अनुपात के भ्राघार पर सात भागों में विमाजित किया गया है। 
मध्यप्रदेश आदि कुछ क्षेत्रों में जनसरूया एवं राजस्व दोनों ही चीजो को मगर" 
पालिका के विभाजन का भ्राधार माता गया है । इस यर्योौक्रण का मुल्य 
श्राघार यह होता है फि कस्ब्री एश नगरो में कार्यों की प्रकृति अलग-प्रलग 
होती है । बडी जवसह्या वाले सगरों, था व्यापारिक केस्द्री के निवासी भषिक 
अच्छी नागरिक युत्तियाओं की आशा करते हैं, _ वे भ्रषिक स्तर की साय करते 
हैं तथा आवश्यक घन एकत्रित करने को सामथ्यं मो रखते हैं । 


वस्तु स्थिति को देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि शहरी 
क्षेत्रों में स्थानीय निकायों का क्षेत्र निर्धारित करते में कोई एक सिद्धान्त नहीं 
अपनाया गया है। कही इसका आधार जतसस्या है, कही भूपि प्रदेश है, कही 
राजस्व की मात्रा और कही श्रदेश के लोगी का स्तर। एसी स्थिति में यह 
स्पष्ट रूप से समझ में मही प्राता कि किस भ्राधघार को मुख्य मात कर उसके 
भ्रनुमार व्यवहार किया जाए । 

कषत्र सम्बन्धी समस्या देहाती क्षेत्र के स्थानीय निकायों के बारे में भी 
उत्पन्न होती है । णह निश्चित करना देद्वाती स्थावीय सरकार की एक अ्रमुख 
समस्या है कि वहा पक्तायत, पचायत सम्रिति एम जिलापरिषद का प्राकार 
क्या रखा जाए। राजस्थान मे सन्‌ १६६० से पूर्व तीन हजार से लेकर भाठ 
हजार तक जनसल्या पर एक पैचायत का गठन किया जाता था। सन्‌ (६६० 
के घाद प्रायत के क्षेत्र को अत्यन्त सीमित करके डेढ हजार से लेकर दो 
हजार जनमर्प्रा तक कर लिया गया । पंचायत क्षेत्रों के प्राकार को तिश्विते 
करते समय जिन बावी को ध्यान में रखा जाता बे पूर्ण रूप से वे नहीं 
होतीं जो कि नगरपालिका के क्षेत्र का निश्चय करते समय हुमा करती हैं। 
नगरों में नगरपालिकामो के क्षेत्र के विश्वय का भाभार सेवित व्यक्तियों की 
आवश्यकताए एवं आर्काक्षाएं हुआ। करती हैं जबकि ग्रावों से स्थानीय सरकार 
की सस्या एवं जनता के बीच निकटस्थ सम्बन्ध को भषिक महत्वपूर्ण माता 
जाता है। जब पचायत क्षेत्र का निर्धारण करते हैं तो मुख्य रूप से यह बात 
ध्यान मे रखो जाती है कि उस क्षेत्र के धारों कोनों पर रहने वाली जनता 
प्रचायत का्यलिय तक पहुच सके, झपनी समस्याओं को वहां रख सके भौर 
उसके कार्यों मे वाच्छित योगदान देती रहे । इसी कारणा यह प्रयास क्रिया 
जाता है कि पंचायत क्षेत्र का कोई भी गांव पचायत के मुख्य कार्यालय से 
साधारणत: पाच मील से भ्रषिक ट्र न हो । ऐसा होने पर ही पच!यत द्वारा 
लोगों के दुख दूर वरने एवं उन्हे गुविधा भ्रदात करने के जो श्रयास किए जाते 
हैं वे समी सफल हो सकते हैं | प्रतिनिधि दिकाय एव गाँवों की जनता के बीच 
सम्वन्ध जितना सम्मव हो सके उतवा घतिष्ट बनाया जाना चाहिए । पचायतों 
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ड्र्फ 
के क्षेत्र का निर्धारण करते समय एक अन्य वात का ध्यान रखा जाता है कि ये 
सस्थाएं आधिक दृष्टि से स्वावलम्बी वन सके । पंचायत स्तर पर क्षेत्र कितना 
पड़ा रखा ज,.ए इस सम्बन्ध में भ्रलग-अ्रलग मत हैं--कोई छोटे क्षेत्र का 
समथन करता है और कोई बड़े क्षेत्र का । छोटे क्षेत्र के समर्थक अपने पक्ष में 
उन तर्कों को देते हैं जो कि ऊपर वर्णित किए गए हैं। दूसरी शोर जो लोग- 
नई क्षेत्र का समर्थत करते हैं वे अपने पक्ष के समर्थन में यह बताते हैं कि 
ऐसा क्षेत्र आधिक दृष्टि से स्वावलम्ब होगा, उसमें अधिक अच्छी नेतृत्व पनप 


सकेगा। इसके श्रतिरिक्त प्रशासनिक व्यय में जो खर्चा किया जाएगा उसकी 
मात्रा भी कम होगी। 


पंचायतों की भांति पंचायत समिति एवं जिला परिषद के आकार के 
सम्बन्ध में भी पर्याप्त लाभ और हानियों का वर्णंव किया जाता है । राजस्थान 
में पंचायत समितियों को खण्ड स्तर पर गठित किया गया है। एक पंचायत 
समिति के क्षेत्र में ग्राने बालो जनसस्या चालीस हजार से एक लाख २५ हजार 
तक रहती है। श्रौसतन पचायत समितियों की जनसख्या ६८५०० है। पंचा- 
यत समितियों को तहसील के सहवृत बनाया जाए अथवा नहीं और यदि 
बनाया भी जाए तो किस प्रकार--ग्रे कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में समय- 
समय पर भिन्न-भिन्न विचार प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। जिला परिषद को 
जिलास्तर पर संगठित किया जाता है। उसे जो कार्य सौंपे गए हैं उन्हें देखते 
हुए यह आकार एवं क्षेत्र कुछ सीमा तक सन्तोपषजनक कहा जा सकता है किन्तु 
फर भी समय की बदलती हुई परिस्थितियों में इन संस्थाओं के क्षेत्र की 


उपयोगिता भी घटती या बढ़ती रहती है और उसमें पर्याप्त परिवर्तन किया 
जाना अत्यन्त अनिवाये बन जाता है 


पुनाव सम्बन्धी समस्याएं 
(छाश्टाणा5 ए7-शा5) 


भारतीय स्थानीय संस्थाग्रों को यथा सम्मव प्रजातन्त्रात्मक रूप में 
संगठित करने का प्रयास किया गया है । इसके गधिकांश पदाधिकारी निर्वाचित 
होते हैं। प्रशासन में उच्च स्तर इन निर्वाचित पदाधिकारियों को दिया जाता 
है और अधिकारी कार्यकर्त्ताओं को मुख्य रूप से इनके परामर्श, सहयोग आदि 
की दृष्टि से रखा जाता है। स्थानीय सस्थाओं के विभिन्न स्तर के विभिन्न 
पदाधिकारियों का निर्वाचन कैसे किया जाए, थह समस्या अपने प्रभाव एवं 
प्रकृति की दृष्टि से व्यापक महत्व रखती है । स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचित 
से सम्बन्धित समस्याएं मुख्य रूप से ये हैं--किसको मताधिकार दिया जाए, 
उम्मीदवारों की क्या-क्या योग्यताएं रखी जाए, मतदान किस प्रकार हो, क्या 
गुप्त मत पत्मों का प्रयोग किया जाए झथवा हाथ उठा कर के मत मालूम किया 
जाए, निर्वाचन की व्यवस्था किस प्रकार को जाए अर्थात्‌ क्या क्षेत्र को अनेक 
वार्डो में विभाजित किया जाए, यदि किया जाए तो इन वार्डो की सख्या किस 
प्रकार निर्धारित की जाए, मतदाताओं की सूची किस प्रकार तैयार की जाए 
तथा चुनाव में होने वाली श्रनियमितताओं एवं ग्रड़बड़ियों के लिए यदि किसी 
भी पक्ष को याचिका प्रस्तुत करनी हो तो उसका क्या तरीका रखा जाए, 
आदि-आदि । 


>मशककन- 


कर आरत में स्थानीय प्रशासन 


ु 
मपरपातिका स्तर पर खुनाव दी समस्याए--नगरपातिका ह्तर पर 
चुनाव बी समस्याएं उनसे मिन्नता रखती है जो कि पच'यत्ती राज सस्वाओं 
के निर्वाचन में वाई जाती हैं। बौसे भरत में स्वायत्त सरकार का विवास 
क्रेवल निर्वाचन व्यवस्था कया ऋमिक प्रसार ही है! यह वहा जाता है कि यहां 
दगरप,निकाश्ों ते एक शताब्दी के दौरान जो विकास जिया उसके परिणाम" 
स्वरूप पूर्णत्पेण सामजद परिषदो के स्थान पर प्रराखूपेणा निर्वाचित परिपरं 
बनाई जाने लगो ।_आजऊल स्थानीय निकायों के निवरचन में प्रायः ब्यरक 
मताधित।/र रा उपयोग उिया जाता है। इसके ग्रनुसार मतदाता वो कम से 
यम २१ वर्ष की उम्र वाला, सस्वस्थित स्थानीय दोत्र का निवासी एवं भारत 
की राष्ट्रीयता प्राप्त होनी चाहिए । स्थानीय दोत का निवासी का अर्थ कया 
होता है यह एक समस्या है जिसका समाधान विभिन्न राज्यों में पलग-्मलग 
प्रकार से किया गया है । बम्वई में क्षेत्रीय निवासी उस व्यक्ति को मात्रा 
जाधा है जो कि सम्बन्धित बारो में भ्रयवा उसके सात मील के दो में कम ते 
कम छः माह से रह रहा हो ! वगाल में केवल वही व्यक्ति मत देनेका 
भरधिकार रखता हैं जो हि नयरपालिका द्षोत्र मे कम से कम बाएह महीने से 
रद्द रहा हो या ब्यवसाय कर रहा हो । मध्य प्रदेश, राजस्थान, मैधूर, करत, 
उत्तर प्रदेश प्रादि राज्यो मे मतदाता का नगरपालिका क्षेत्र मे एक निश्विती 
समय तक रहना भ्रावश्यक माना गया है। नगरप/लिकाप्रों के चुनाव में उस 
व्यक्ति को मत देने का प्रथिक्रार नहीं दिया जाता जिसकी मातेसिक स्थिति 
सुदृढ़ से हो या जिसने नगरपालिका के करो का प्ररी तरहन चुकाया हो 
झथवा एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक वर्ष से अधिक समय तक जैव मे रहा हो । 
ह48 की पा से नगरपालिकाझो को राज्य सरवार द्वारा कई एक 

वा्डी मे विभाजित जिया जाता है। वह प्रत्येक वार्ड से चुने जाने बाले सदस्यों 
की सष्या भी निर्धारित कर देती है । वास्तविक व्यवहार में शहर का वाड। 
में विभाजन नथर॒परिषद द्वारा ही किया जाता है जो कि जिल'-अधिकारी 
पर्यवेक्षण में कार्ण करती है। यदि वार्डों मे विभाजन ठीक अकार नही शिया 
गया है तो इसके विरोध मे जिला भधिकारी से अपीले की जा सकती हैं । जिता 
अधिकारी शहर के नक्शे को राज्य सरकार के पास भेजता है शिसकी स्वी्ति 
उस प्रन्तिम रूप देने का कार्य बरती है । चुनाव वी दूष्टि से झधि हा नेगर- 
परालिकाओं मे णो विभाजन किया जाता है वह “एक वा एक सदस्य वे भाधार 
पर होता है किन्तु कुछ एसे भी उदाहरण हैं जहा बहुमदस्यीय व्यवस्था 
अपनाई जाती है । 

मतदाताओं की माति उन उम्मीदवारों के लिए भी कुछ योग्यत'ए 
निर्धारित की जाती हैं जो कि चुनाव मे खड होते हैं झौर नगर परिपद की 
सदस्यता के लिए थश्रत्याशी होते हैं । किसी भी ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार होने 
का अवसर नही प्रदान किया जाता जिसका भाम मतदाता सूची मे न हो, वह 
लगरपालिका के किसी कार्य के ठेके पर न हो अथवा उसे नगरपालिका के 
प्रशासन में अन्य रुचि न हो, वह नगर परिषद को दो गई किसी सेवा के 
बदले उससे कोई झाय भ्राप्त न करे, वह सरकारी सेवक न हो, वह नंतिक 
अष्टता के कारण छ- महीने या इससे अधिक की जेल मुगता हुमा न हो, वहँ 
सरकारी या स्थानीय सेवा से निलम्दित किया हुआ न हो, अत्येक व्यक्ति जो 


# «६. 


स्थानीय सरकार फी समस्याएं और भविष्य इ्े६ 


क्ि निर्वाचन का, प्रत्याशी है बहु एक मनोसबन पत्र भर कर नियमानुसार 
उम्मीदवार बनेगा। यह पत्र दो व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित एम समधित किया 
जाता है। इम प्रकार का नामजद्रगी पत्र प्रस्तावित दियाक को या उससे पूर्स 
रिटिनिंग सधिकारी को दिया जाता है। छानबीन के लिए निश्चित दिनाक 
की इस अधिकारी हारा उस पत्र की छोध्ानिकता की जांच की जाती है श्र 
प्रपयुक्तितों के नाम प्रवाशित कर दिए जाते हैं । 
... यदि आने वाले नामजदगी पत्रों की संख्या रिक्त स्थानों से श्रधिक हो 
ता चुनाव कराए जाते हैं। चुनाव अभिदागरी द्वारा उम्मीदवारों के अलग-प्रतग 
रंग एज अतीक बांटे जाते है. तथा उसके द्वारा उतनी अधिक मत-ोटियाँ दे 
जाती हैँ जितने कि उम्मीदवार होते हैं । प्रत्येक पेटी पर उम्मीदचार की दिया 
गया रुग या प्रतीक होता है । चुनाव अधिकारी हारा पोलिग स्टेणनों के नाम 
बता दिए जाते हैं और प्रत्यक्ष पोतिय स्टेशन पर एक पौलिंग श्रधिकारी 
तथा एक पोलिग' महायवा नियुक्त कर दिया जाता है । मतदाताओं को पोलिंग- 
बूथ में एक-एक करके प्रस्दर लिया जाता है और पोलिय हहायक द्वारा सतपन्न 
प्रदान किये जाते हैं । जहां रंगीन पेटियों की व्यवस्था होडी है वहां मतदाता 
अपने उम्मीदवार बी पेटी में मतदान करता है। दूसरे राज्यों मे जहां पर 
रंगीन व्यवस्था लागू नहीं है उम्मीदवारों के नाम एवं प्रतीक को मतपन्न 
पर भ्रकित किया जाता है श्रोर मतदाता को श्रपने उम्मीदवार के सामने एक 
कास का निशान लगाना होता है। मतदान हो जाने के बाद मतों तर गिना 
जाता है शोर जो उम्पीदवार सबसे अधिक मत प्राप्त करता है उसे निर्वाचित 
ते क्रिया जाता है। नगरप विकाझों का निर्वाचन कर ते समय श्रनेक 
प्रकार की समस्याए' सामने आती हैं और झधिकारियों को यह सोचने के लिए 
मजबूर होना पड़ता है कि चुनाव व्यवस्था क रूप किस प्रकार का रखा जाए 
ताकि वे अधिक सुविधाजनक, उपयुक्त फलदायक एवं सार्थक वन सकें । इन 
भिन्न समस्याओं पर समय-समय पर सम्बन्धित रात्ताश्ों हारा विचार किए 
जते रहे हैं। चुनावों से सम्बन्धित ये समस्याएं मूलतः निम्नलिखित हैं--- 
(१) शअ्रल्वसंस्यकों का प्रतिनिधित्व (शारणाए४ रिलाए0४शा- 
(ता) --चुनाव व्यवस्था में उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं में से एक 
समस्या यह है कि अल्प-सख्यकों को किस प्रकार प्रतिनिधित्व दिया जाए । 
हा इस समस्या को सुलकाने के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र हुआ करते थे 
कन्तू भारत में इस व्यवस्था से बड़ा नुकसान हुआ तथा यह प्रणाली श्रत्यन्त 
महंगी पड़ी । अतः प्रान्तीय स्वायत्तता के दिनों में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था 
समाप्त कर दिया गया और पद एक समुदाय के श्रनुपात में बांटे जाने 
लगे । किसी भी उम्मीदवार को उस क्षेत्र में रहने वाली जनता मत देती थी । 
अ्ल्प-संख्यकों के लिए सीटों को आरक्षित कर देना भी परिषद में उनकी 
सदस्यता को निश्चित बनाने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण तरीका है। बम्बई, 
मद्रास, बंगाल, उत्तरप्रदेश, श्रादि राज्यों में इस तरीके को प्रयुक्त किया गया 
है। यह प्रवन्ध बहुसदस्थीय निर्वाचन क्षेत्र को मान कर .चलता है:। शब्रतः 
इन राज्यों में सरकार द्वारा यह.निश्चित कर दिया जाता:है कि एक वार्ड से: 
एक ही सदस्य लिया जाएगा भ्रंथवा एअधिक । स्वतन्त्रता के; बाद भारतीय 
संविधान में जिन मूल्यों को स्थ्रान दिया गया उसके अनुप्तार केवल पिछड़ी 


>न्‍कशनन-- 


300 भारत में हदलीए प्रायमत 


शातियाँ को द्ोड़ कर अन्य हिौ हे विए घुताव होते बाधित नहीं दिया 
अंडा | मास में प्रतयक सगरप लिह्ा को इतीे बाड़ों में विभाजित हल 
प्रदात रिया लाता है हि परत्पे ड़ शाह से आरदह विर्वात्रित सदइर्य विएगा 
गझे । प्रतझ शहरों में तो कैश्त बार ही बाई पाए बप्ते हैं। डर प्रो 
सपिनिदम | धयुपार बारे बाई मे लिए जे बाते सदस्यों वो मरी 
अधिक गे धपिर सात और कम में कम तोत ही / बस्क, बंगाल, रिहार 
चाई में सझपों के निए कोई विशिद्रए गंहदा निर्धारित नहीं को गई है। 
बस्यई, बदाग्स, मदाग, उत्तर प्रदेश घारि रयातों में ग्रोफ मंशा उतते 
ही मद देते का ध्धिहार है जितने हि. कहो उस्मोशवार घुते जाते है। व 
पुक उस्सीदपार को एस से घपिह् मत मही दे खरता । शिहाए शा आग 
में प्रत्येक सपदाता दगने उत्मीदबारों को बोट दे सश्ता है शिते कि पे 
दिक्त हुए है । बह जिसने मत देसे का धपिकार रखता है उत सभी हो हिसी 
भी एह उम्पीएदार के लिए मी दे हरा है। इस प्रर्रार विहार तपा उमा 
में मरी परा-मंस्यकों को सकरा शी एड्ीएक मवरात प्रभानी |(छण 
प्रबपरर ४०ाहड़ $)घववा) द्वार! सुतमाने हा प्रषाम डिया हैं। सप्य परे|श 
धौर पजाव मे जिस व्यवस्था को धप गया गया है वह है 'एक स्गक्ति एक मत 
और !हुव व दे एक सदप्य! की प्रचालो है । इन रास्यों में पल्यरारयरों डी 
समस्या को चयत, गदबूलि तथा तामजदगी द्वारा मुघझाया गया है। कई बार 
यहू गद्ठा जाता है हि एक संइस्पीय निबणित हों त्र ध्यवस्था में महान्मह्यव 
मोर शक्ति प्राप्य कर तेते हैं। भमसल में सग/पानिष्ा चुनावों में द्तों जी 
अगेशा व्यक्ति पिंड गिये आते हैं भौर यह समस्या उठती ही महीं कि एति- 
शाती राजरीतिर ध्रण-मस्यतों को स्थान नहीं दिया यया हैं॥ अनेक हवठत 
सदस्य भी दत चुतादों मं सहुसता श्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त 42 
देखा काता हैं कि प्रमावशाती ब्यक्स्ि वाले लोग इन चुटाकों में 
विर्णपारणषर हाथ रसते है। जर एर ही पद के लिए दो या अधिक सदस्य 
चुनाव भड रहे हैं तो यह कहना कठिन होगा हि तिर्दाचित सदस्य मत्प-सरयर्षों 
का प्रतिनिषि है। 

(२) उम्मीण्वार को योग्यता (॥76 0ण्गा(2गात्ा रण (०ण०४- 
4४१८) -- तगरपासिका की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों मे कुछ योग्यताओं 
का हीता भावश्यक समभा जाता है। उनसे से एक यह है वि सम्वन्पित 
अ्यक्ति उस क्षेत्र का विवासी हो, किसी भी मतदाता को एक से घ्रधिक वार्ड 
को मतदाता सूची में सहों रखा जाता, बहू बेवल उसी वाई की मतदाता 
सूची मे रथा जायेगा जिसका कि वह सदस्य है । जो “ स्मोदकार सगरपालिका 
बी सदस्यता के लिए 2७ लड्ट रहा है वह डिसी भी कार्ड से खड़ा हो सकता 
है किन्तु वह एक से भापक वार्डों से खड़ा नहीं होगा । उम्मीदवार के लिए 
यह जरूरी नदी है कि वह निधन वाई से सडा हुभा है उसी का सदस्य हो। 
उत्तर प्रदेश झौर केरल से यह ध्यवल्या हैं कि उम्मीदवार एक या 
वा़्ों से खड्या हो सकता है किन्तु भन्‍य राज्यों मे यह व्यवस्था नहीं है। वहा 
कोई उम्मीदवार अपनी मर्जी के भनुसार केवल एक ही वार्ड से खड़ा हो 
सकता है। इस प्रकार यह एक समस्या है कि क्या एक उम्मीदवार को उसी 
वार्ड से चुदाव सड़या चाहिए जहा का दढ़ रहने वाला है भषवा वह किल्ती 
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भी बाड़े से चुनाव लंड सकता है । इस समस्या को विभिन्न राज्यों ने अलग- 
अलग प्रकार से सुलझाया है। उत्तर प्रदेश नगरपालिका का चुवाव एवं 
केरल नगरपालिका का चुनाव नियमो ,के अनुसार उत्साह एवं कार्यकुशलता 
को भोगीलिक श्राधार पर रही वाटा जा सकेता, और इसलिए परिषद की 
कार्यकुशलता की दृष्टि से सदस्यो की वार्ड की सदस्यता पर्‌ श्रधिक जोर नही 
दिया जाना चाहिए । कुछ विचारको के अनुसार »यह तक प्रतिनिधित्व के 
मौलिक सिद्धान्तो का विरोध करता है । एक उम्मीदवार मुख्य रूप से प्रति- 
निधि होता हैं वह कोई योग्य या कुशल कार्यकर्ता नहीं होता श्रौर यदि वह 
अपने मतदाताओं के साथ व्यक्तियत सम्बन्ध एवं उनकी शझ्रावश्यकताओ का 
ध्यान नही रखता तो इसमे सदेह नही कि वह.अपने क्षेत्र की सेवा कर सकेगा , 
जिसके लिए कि उसने द्वावा किया है । यह ,भी,कहा जाता है कि केवल एक 
वा के हितों को घ्यान मे न रख कर पूरी नगरपालिका क्षेत्र के ही हितों को 
ध्थान मे रखा जाना चाहिए और इस प्रकार एक बस्ती के हितो को शहर के 
हितो पर बलिदान कर देना चाहिए । इस तकं में भी कुछ मूल-भूत तथ्यों को 
भूला दिया जाता है। यह ध्यान नही रखा, जाता कि प्रत्येक वार्ड व्यापारिक, 
भौगोलिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से भ्रपनी भिन्न विशेषताएं रखता है ।.उसके 
निवासी जाति एवं धर्म के बंधनों के श्राधार पर एक दूसरे से बधे रहते है। 
यरो कारण है किः एक वार्ड का नाम सुनते हीं वे विशेष हित ध्यान में आ, 
जाते है जिनका कि उस वार्ड के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा है-। यदि 
नगरप)लिका को पूरे शहर के विभिन्न हितो का प्रतिनिधित्व करना है तो यह 


प्रावधान होना चाहिए कि एक वार्ड से जो उम्मीदवार खड़ा हो वह श्रावश्यक 
सूप से उस वार्ड का सदस्य हो । 


(३) रंगीन पेटी व्यवस्था (टठाण्पालत 8०5 5प्र८०७॥)--इस 
व्यवस्था को अपनाना उस कैत्र मे जरूरी हो जाता।है जहाँ कि अधिकाश 
मतदाता भ्रमपढ श्रौर निरक्षर होते हैं जो कि 3म्मीदवार के प्रतीक को प्पहि- 
चलने क्री सामान्य बुद्धि नही रखते और उम्मीदवार का नोम पढने के योग्य 
उनकी शिक्षा नही हाती । ऐसे मतदाताओं मम गुप्त मतदान” की व्यवस्था के 
लिए रगीच पेटी व्यवस्था को अपनाया जाता है । इस व्यवस्था के अ्रपने कुछ 
निश्चित लाभ हैं. क्योंकि जब एक मतदाना अपने वाच्छित उम्मीदवार का” 
नाम नही पढ़ पता तो उसे इसके लिए वहुत' कुछ पोलिंग अधिकारी पर 
निर्मर रहना होता है । पोलिंग अधिकारी उसे बाच्छित उम्मीदवार के निशान 
या नाम को बताता है भ्ौर उससे मतदःन कराता है । इस व्यवस्था में मतदानुः 
गोपनीय नहीं रह पाता । इसके अतिरिक्त अष्टाचार एवं भअन्य प्रकार के गलत 
व्यवहार के लिए भी, पर्याप्त मु जाइश रहती है | दगीत पेंटी व्यवस्था को' अप्र+ 
नाने से पूर्वे यही होता था कि मतदाता की इच्छानुसार पोलिंग अधिकारी 
मत पत्र पर निशान लगा कर उसे मत पेटी।मे डाल देता था । मिं० बैंकठ राव' 
(५८॥:३(४ २७०) ,ने इस व्यवस्था के तीन दोष ' बतलाये है ।+ उनके मला: 
नुत्तार इससे मतदान को गोपनीयता नष्ट हो जाती है, अशिक्षित और अनर्पढ 
होने के कारण अ्धिकाश मतदाताओं को पोलिग अधिकाई। की' सहायता 
लेनी पडती है और गोउतीयता न रहने के कारण “जबहुत से मतदाताः झ्मना 
मतदान करने के लिए नही आ पाते । जो श्राते भी हैँ वे अपनी इच्छानुसार 


ध्ल 
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उम्मीदवार को वोट नहीं दे पाते । दूसरे, इस व्यवस्था सै बेईमाती और 
रिश्वतस़ोरी पनपती है। जो मतदाता रिश्वत ले सेते हैं ॥ उनसे यह 
बहा जाता है कि ये अपने भाषक़ी भशिक्षिव घोषित कर दें भौर एस 
प्रकार पोलिंग अ्धिवारी भी सहायता प्राप्त करें जिश्से वि उम्मीदवार 
के प्रतिनिधियों को यह ज्ञाव होवा कि व्यक्ति ? किसको मत दिया है। 
यहा तक कि मग्रपालिवाधों के स्कूल भ्रध्यापक भी पपने भाषवीं अधि 
क्षित घोषित कर पोलिंग अधिकारी का सहयोग प्राप्त करते हैं। इस प्रतार 
मतदान केद्ध के बाहर के शिक्षित लोग, मतदान केद्ध के भन्द्रर अशिक्षित बते 
जाते हैं। तीसरे, लिंग अधिकारी भपनी स्विति का गसत फयदा उठा लेते 
हैं। मतदाता चाहे तिसी को भी भपना वोट डालना चाहे वह वो मत पत्र पर 
उसी का निशान लगाते हैं जिसके लिए कि समप्पति द्वारा तिदेशित किया 
गया है । कई एक पोलिंग भधिकारी सो मत पत्र पर निशान लगाते समय 
उम्मीदवार के प्रतिनिधियों को दिखाते मी नहीं । इस प्रकार यहू व्यवस्था 
भ्रत्यन्त दोपपूर्णं थी और झव इसे समाप्त करके पूरी गोपनीयता रखते का 
प्रयास किया गया है । ध 

रगीन पेदो व्यवस्था में भी भपनी शुद्ध श्रुटिपा हैं । इस व्यवस्था में 
जो चुनाव प्रचार क्या जाता है उसमें उम्म।दवार का नाम या उत्तके ग्रुण एव 
योग्यताभों के बारे म कुछ भी नहीं बहा जाता झोर जो कुछ भी कहा जाता 
है बह रग था प्रतीर के बारे में कहा जाता है। प्रगेल महोदय ने शिविश 
शासन के समय का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बताया हि जब एवं 
उम्मीदवार को काली पेटी प्रदान की गई तो उसने प्राम समाप्नी में जतता के 
स्वामते यह कहा कि ब्रिटिश सरकार ने मेरा चेहरा काला क्या है। गश मेटे 
देशवासी भी मेरे चेहरे को काला करेंगे ? उस समय ब्रिंटिश साम्राग्यवादी 
नीति से जो भी व्यक्ति सताया हुआ होता था उसे लोगो की सदुभावता 
प्रासानी से प्राप्त हो जाती थी। स्वतत्रत्ा के बाद मी उम्मीदवार रग पर 
भ्र्रिक जोर देने सगे । वे गेछए अथवा हरे रग को श्रघिक पत्दद करने लगे 
क्योकि गेदए रग से हिद्नू मतदाता को और हरे रग से मुसलमान मतदाता 
को प्रच्छी प्रकार प्रमावित क्रिया जा सकता है । इसी प्रकार प्रतीक को भी 
प्रचार का साघव बता जिया जाता है और उम्मीदवार का महत्व गौण बन 
जाता है | साम्प्रदायिक विरोधों के ममय में घनाव निशान के रूर मे शेर को 
बहुत पसद करते ये क्योंकि हिन्दुभो क लिए गैर दुर्गा माता की सहारी चा 
और वह शैतानों प्रर्थात स्लेच्छो का माश हर सकता था। इसी प्रकार 
मुसलमानों के लिए शेर भली का प्रतीक था जो कि शेरों का देवता है । इस 
प्रकार वह उम्मीदवार इस्लाम का रक्षक समभा जाता था श्ौर मुमलमातों 
तथा हिन्दु्षों दोढों की सहानुभूति उसे प्र ध्व हो जाती श्री। इन तरीकों स 
कुई बार उम्मीदवार सफलता तो प्राप्त कर लेता था किल्त इस प्रक्रिया दो 
प्रजावत्रात्मक नहीं कहा जा सकता। श्रसत्र में मंतदान से सम्बीीघत वे 
ली उत्त समय वैदा होगी हैं जवर्कि मतदाता निराक्षर या प्रशिक्षित 
होते हैं । मे 

(४ भ्रष्ट व्यवहार(८७8४णफर क्ीडटरथड (-तयरवा/लिका के चुनावों 
में अनेक प्रकार के देसे व्यवद्वार झपनाये जाते हैं जो कि >. ता सकते 

॥ हम 
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हैं । इन भ्रप्ट व्यवहारों में रिश्वत को लिया जा सकता है। कई एक उम्मीद- 
वार अपने मतदाताओं में पैसा बांटते हैं ग्रौर उस पैसे के श्राधार पर उनके 
ईमान को खरीदना चाहते है । इस प्रकार के व्यवहार द्वारा विजयी उम्मीद- 
वार का प्रत्येक प्रयास यह होगा कि वह अपने पद से यथासम्भव लाभ उठाये 
और इस प्रकार जनता के घन का खुलकर दुरुपयोग करे । दूसरे चुनाव प्रचार 
के दौरान घटिया दर्ज की चापलूमसियां भी की जाती हैं श्रोर उनके लिए मत 
दाताओं को दावतें देता, शराब पिलाना उनका मनोएंजन करना, भ्रादि व्यव- 
हार प्रमुख बन जाते हैं। तीसरे उम्मीदवार द्वारा मतदाताओं पर अनुचित 
प्रभाव डालने की प्रथा अत्यंत लोकप्रिय एवं सामान्य है । इस दृष्टि से मत- 
दाताओं की श्रेणियां बना ली जाती हैं और उप्तके बाद यह तय किया जता 
है कि किस व्यक्ति को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैँ । चौथे, चुनाव 
प्रचार में गैयक्तिकरण या कुनद्वा-परस्ती का 'मी पूरा जोर रहता है । जो लोग 
प्न्‍्य किसी प्रकार से या अपनी योग्यताओं के सहारे मत प्राप्त नहीं कर पाते 
वे लोग दूर का था नजदीक का नाता, रिश्ता, या सम्बन्ध निकाल कर मत- 
दाता को भ्रपनी, भोर खीचने की फिराक में रहते हैं। पांचवें, चुनाव प्रचार की 
एक भश्राम वात यदद बन चुकी है कि विरोधी उम्मीदवार के विरुद्ध जितता 
अधिक गलत या;सही प्रचार किया जा सके उतना ही किया जाय । इस प्रकार 
का प्रचार सही की अपेक्षा गलत ही अधिक होता है । कछूठे और निराध।र तर्क 
दिये जत्ते है तथा जनता को भुनावे में रखा जाता है । छठे, उम्मीदवार द्वारा 
अपने चुनाव अभियान में बहुत्त श्रधिक धन खर्चे किया जाता है किन्तु इसे 
वताबा नही जाता; जो कुछ बताया जाता है श्रौर जो वास्तव में खर्च किया 
जाता है उसके बीच जमीन श्रासमान का अन्तर रहता है। सातवें, कई बार 
एक उम्मीदवार मतदाणा को यह कह कर भी प्रमावित करना चाहते हैं कि 
यदि-उसने किसी प्रन्य उम्मीदवार का समर्थन किया तो इससे श्रमुख देवता 
नाराज हो जायेगा । आठवें चुनाव अभियान की यह भी एक सामान्य विशे- 
पता घन गई है कि उम्मीदवार अपने मतदाता को जाति, समुदाय, धर्में, 
सामाजिक बहिष्कार शब्रादि के आधार पर प्रमावित करना चाहते हैं। इस 
प्रकार के व्यवहारों तथा ऐसे ही कुछ अन्य व्यवहारों को विभिन्‍न राज्यों के 
नगरपालिका अ्रधिनियमों ने भ्रष्ट व्यवहार माना हे और इनके विरुद्ध कदम 
उठाते का प्रावधान रखा है । बम्गई राज्य में यदि कोई उम्मीदवार या मतदात' 
इस प्रकार का व्यवहार करने का दोषी पाया जाय ती उसे सात वर्ष के लिए 
“नगरप लिका की सदस्यता से वंचित किया जा सकता है। बंगाल में इस प्रका: 
के श्रपराधों पर छः महीने तक की सजा या जुर्माना भ्रथवा दोनो ही किये ज॑ 
सकते हैं । उत्तरप्रदेश में मतदाता सूची में कुछ गड़बड़ करने, श्रन्य चुना 
सम्बन्धी अभिलेखों में हेर॒फेर करने, किसी मतदाता को जाने बिना ही उसक 
परिचय डहेने, चुनाव स्टाफ को उनके करत व्यपालन में बाघा ' पहुँचाने आर 
कार्यों के लिए ५०० रु० तक जुर्माना किया जा सकता है। | छ 
नगरपालिका चुनावों में शजनेतिक दल, (रिणाप्तत्वो फश्राध॑ं८्ड | 
शामली लश्टाणा5)--तगरपालिकाओं क़े.. चुनाव्‌ में, राजनैतिक दल 
“ का स्थान होना चाहिए अ्रथवा. नहीं, इस सम्बन्ध में अलग-अलग अकार के म 
प्रकट किये जाते रहे हैं । कुछ व्रिचारकों का मत है कि मतदाताओं की अशिष्ष 


४4 रत मैं हयावीय अगारत 


मे उधने ध्रीर दोषों को £%४ राजने विन दर्तों की ब्यवस्पा दारा दूर रिया 
जा मा है। पं० डी० पी० मिचा गादि तेसहों वा कहता है कि नगर" 
पालिताओं बे घुनाव में स्पक्ति के पर से मत ने दिया आय बल्कि एर पूरे 
अकाशित निरिषित कार्यकस में युक राजनैतिक दलो को हिया जाव। ग्र्यक 
दल के तिए जितने मत आप्त हो उतके अधघार पर उते झाइस्‍्यों शी सरया 
विश्दित की करारी चाहिए जो हि इए नगरपरानिरापों में लिये आये । शिलु 
ब० मरिथा भी पह योजना हितनी सफल हो पायेगो इस सम्बन्ध में ठिरिबित रूप 
मै जुघ भो नहीं कहा जा सबता । स्पानीय होत्र मे राजनैतिक दलों जी साधा 
एक स्रफ़तवा के मांगे शी एक सबसे बड़ी कापा यह है हि इत लिंदाणों का 
कोई निश्चित कार्यत्रम नहीं होता । के० वी० पूनिया (8 ४ एएगण०0) 
का बढ़ता है ति स्थातीय सरकार मी प्रशुति एवं उसके गायों थी गहछया 
संधा प्रास्तीय मा राष्ट्रीय सरकार द्वारा उगती क्रियार्मा पर रखा जने वाता 
नियत, दोनों की दृष्टि से इतका क्षेत्र प्रत्यत प्रतीदधित होता है। उसकी 
सम्बंध नीति शी प्रपक्षा प्रशासन से प्रधित्र रहता है। स्थातीय निकायों द्वार 
किये जाने वाले प्रधिकीश कार्यों की प्रशति पूणात॒स्थानौय नदी होती, किन्‍्दुँ 
यह पर्द राष्ट्रीय होती है । इसरे कुछ हब रो मे सम्पूर्ण राष्ट्र रचि लेता है। 
इस वियमों में नीति का सासास्य रूप प्रान्तीय सरक्तार द्वारा शिश्वित कर दिया 
लाता है भोर स्थानीय निकाय उस नीति को पेपल करियामित वरते हैं।' 
ऐसी स्थिति में स्थानीय स्तर पर राजनैतिक दलों का होना ध्षिक अपपूर्ण 
अतोत नहीं होता क्योंकि प्रगासत के क्षेत्र में रजनैतित दलों के होते से लाभ 
की प्रपेशो हानि की प्रधिक समावता रहती है + 


प्रशासन प्रादेश की एकता एवं उूं' इशय के प्रति पूरी लगन चाहता 
है , इसके भमाव मे वह के विमाा, ण के ग्रुण से वचित रह जायगा। 
राजनैतिक दलों द्वारा स्थातीम निक्तायों मे जो विशेष माव पैदा किये जायेंगे 
उससे कुल मिलाकर प्रशासनिक कायकुशलता को नुकसान रहेगा। ग्रेट 
ब्रिटेन तथा संयुक्तराज्य भमरीका में स्थानीय निर्वाचत दलीय प्राधार पर 
द्वोते हैं , किन्तु फिर मी वहा सपानीय स्तर पर राजनैतिक दल कोई तिश्चित 
कार्यक्रम भहीं रखते । एक दार दलीय सदस्य के रूप मे चने जान के बाद 
दरिपद के सदस्य स्वत उम्मोदवारों के रूप मे व्यवहार करते हैं। उनके 
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बीच जिन दिययों वर शिल्ाई-विमरश कोना है ये दसीए शेदभाग के -आाधार 

तिय विसपितों से सजिय रंग 
इसी को जिनकी विश्ियत हिई 
चिमदी देवी ओर सम्मायना 


% 5३३ 
4 कक ्ाफ फट 3 ल्‍० डर 
पर नहीं बत्त हागे ॥ घवने थे शाष्दीय एस स्था- 
में आपस परे अभी ; रह रे ० 
3 भाग गम से कखाले । भारभ मे शाप 
6 हर | र > ः 
पयक्ष सीतियां है, मे भी स्शानवीद सानलो मे दे 


पड हैं नि निकट भविद्द में उनके दारा शशमीय राजनोनि में 
सक्रिय मप्र में माय मही लिया जाएगाव राजवीजिंक इस रथानीय घुगाएों 


मझभाग लत को बात सोगते है विश्य प्रयंग प्रयास में थी झूंवे छू 
(१३ २४१४ छाल 


गत होता है कि रचालीय इतर वर किसी सवाल के अभाव के शन्‍रगा ये 
बान्छित परिणाम प्राप्त नही कर पार सी थे घपने शप्टुल्‍ड्यापी चित्त को 


फ्म्यु वित्त ऋरा के हें, पिम भ्दा खड़ा । 


“5९५०६ 
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सफानीय प्रमावशीय सोगे, बने रघासीय राजनीति पर शिसा असर 
गीता है इसका बगान करती हुए मि० अंत से पुरी की संगरपरियद का 
उंदाएसण प्रस्तुत दिया है। सन (६४७ में पुरी नगस्परिषद के पूरे पच्योस 
पार्पद सतत व रूप से लिर्वाणित हुए थे । सर्प थे सभी विभिन्ष देसों से 
सम्बन्धित थे किस्तु चुनाय झसहोंने दसीय ध्धधार पर नहीं खष्टा । दस परच्मोग 
मेपरओों में मे १६ हांयोंगी, ३ समाजदादी घोर २ साम्यवादी थे। मयंग्रेसी 
सदस्य बटुमत में होते हुए भी परम्भर मिल नहीं सके । थे भपने व्यक्तिगत 
मतभेद के फारण दो गुटों में देंट गए । परिषद वा समाप्ति कांग्रेस पार्टी 
मी सदस्य नहीं था बरन्‌ बह समाजयादी पार्टो का ब्यक्ति था प्रौर उसे सात 
को मियों का समर्थन प्राप्य था । रवासीस रुतर पर जो दल फार्य फरेते हुए 
ने जे है उनकी दल न काह कर स्थानीय गुट फहा जाए तो ,ज्यादा भ्रष्ट 

रहेगा । क्योंकि उनमें ने केवल एक निधियत सासान्य कार्यक्रम का चमाव 
होता है बरन उनके पारस पार्टी फण्ड भी नहीं होते भौर से कोई दर्लाप सनेतक 


2८ 
ही 


भी नहीं रखते । उनको दल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन मुख्य 
सिद्धान्त लेने और देने की मीक्षि रहती है तथा ये प्रभावशाली स्थानीय 
व्यक्तियों पर आधारित रहते हैं। समूह द्वारा जो धन सर्च किया जाता है 
वह उसके व्यक्तियों का अपना व्यक्तिगत घन होता है तथा समूद्ठ का जो 
प्ंगठन द्दीता है चह सम्बन्धित नेता का व्यक्तिगत संगठन होता | । 

में कोई यद्यपि वस्तु स्थिति के प्रनुसार राजनीतिक दल स्थानीय राजनीति 
में कोई स्थान नहीं रखते किन्तु कई बार विचारफों द्वारा यह मत प्रकट किया 
जाता है कि उनको स्थानीय राजनीति से इस तरह उदासीन नहीं रहना 
चाहिए । इसका कारण यह है कि नगरपालिका प्रशासन का भुरुय उदय 
शहर का विकास करना होता है श्रौर ये इस उद्देश्य की प्राप्ति उस समय 
तक नहीं फर सकतीं जब तक कि उनमें राजनीतिक दलों का, सक्रिय सहयोग 
न रहे । जब नगरपालिका के चुनावों को फेवल बार्टों की दृष्टि से देखा जाता 
है तो उनमें राष्ट्रीय दलों के लिए कीई स्थान नहीं रहता किन्तु जब हर नगर- 
पालिका के चुनावों प्र एक व्यापक दुष्ठि से तबा पूरे जहर की धान में का 
कर विचार करते हैं तो वहां राजनैतिक दलों का हस्तक्षेत्र सम्भव एंवं, उपयोगी: 
बन सकता है। इस सम्बन्ध में कमी- हमी यह कहा जांता: है फि नगरपालिक़ा: 
के सदस्यों का चुनाव किशीं, विशेष दल द्वारा त् किया जा कर पूरे शहर हारा 
किया जाना चाहिए । इस व्यवस्था में न कैवेल श्र्च्छे एवं योग्य, सदस्य प्राप्त: 
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हो भर्ंगे वस्तु वे सदस्य शक्तिशाली राष्ट्रीय एवं स्थानीय द्लो द्वारा श्माव- 
शाली हंप से नियल्वित भी हो सगे । यह सुझाव दो कारणों से दुकृरा शिया 
जाता है। प्रथम, यह कहा जाता है कि इस व्यवस्था द्वारा निर्वाचित अतितिकि 
वार्डों के प्रतिनिधि नही होंगे। वे वार्ड को जनता के साय व्यक्तिगत सम्पक 
नहीं बना पाएंगे भौर इसलिए उनके दुख दई में तथा समस्यामों को सुलकाते 
दे इतना योगदान नही कर पाएगे जितनी कि उनसे प्ाशा की जाती है। 
दूसरे, इस ध्यवस्था के भराधीत हिया गया परिषद के सदस्यों का चुनाव घत्वत्त 
महगा रहेगा । यह हो सकता है कि जिस प्रकेर थ्राम्य स्तर पर सरपच का 
चुनाव पूरे गाव की जनता द्वारा क्या जाता है इसो तरह से नगरपालिका 
के समाप्ति का चुनाव मी पूरे शहर की जनता द्वारा किया जाए। देगी 
स्थिति में राष्ट्रीय दल समबपत्रि के चुनाव में माग ले गडेंगे । 


चुनाव याचिकाएं' [फ्ात्योण्य ९ल॑ धं०५]--नगरपरिषद है लिए 
सदस्यों का चुनाव कया जता है तो कई बार ऐसी स्थिति उत्न्न 
जाती हैं जब कि चुनाव मे भ्रष्ट प्राचरणा का उपयोग किया जाएं या मत* 
गणना के समय मतो को झनावश्यक रूप से रह जिया जाएं भ्रपवा रह हे 
किया जाए भयवा जो व्यक्ति तिवाचित हो जाए वह मामजरगी पत्र मरने की 
यौग्यतो ही नदी रखता था ग्रयवा किसी नामजदगी पत्र को गलत रूप से 
रह किया गया हो । इन श्रमी स्थितियों में किसी भी व्यक्ति के चुनाव पर 
आपत्ि की जा सकती है मौर इस झ पत्ति के प्राघार पर चुनाव यातरिकाएँ 
प्रस्तुत की जा सकती हैं । कोई मी चुनाव माचिका ऐसी गलती के लिए 
अस्तुत नहीं की जा सकती जो कि तकनोकी दृष्टि से अतियमितता या गलती 
के कारण हई हो । मद्रांस वश्बई, बयाल भादि राज्यों मे चुनाव याचिका 
जिले के एस स्यायाघोश के सम्मुख प्रस्तुत वी ज'ती है जो कि राज्य द्वारा 
नियुक्त दो और सहायक न्यायाधीश से कम स्तर ना न हो । उत्तरप्रदेश में 
मे याचिकाए घुताव पंचालय के सम्मुख प्रस्तुत की जाती हैं जिसमे कि एक 
या एक से अधिक नष्गरिक रय थिक अधिकारों होते हैं भौर उतको राज्य 
सरकार द्वारा नियुक्ते क्या जात, है । पजाब और कैरल में चुनाव सम्दंधीं 
मगड़ों को एक आयोग द्वारा सुना जाता है जिसम एक व्यक्ति हर 
व्यक्ति होते हैं भौर जो र'ज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं । 
द्वारा जो प्राप्तिया की जाती हैं या घध्ययत किया जाता है उसे राज्य सरकार 
के सम्मुख पस्तुत क्या ज ता है । जय राज्य सरकार को महू प्रतिवेदन ध्यप्त 
होता है तो वह एक सदस्य को व्यवस्थित रूप से निर्वाचित या अनिर्वाजित 
घोषित कर देती है । 

चुनाव यात्रिकाओों से सम्बोधित समस्याप्रों को शुलभाते के लिए 
शक्ति एक ऐसे निकाय को सौंगि जानी शाहिए जिसके हाय में सत्ता हो। 
याच्रिकाम्ों से सम्बन्धित मामलों मे निष्पक्ष दृष्टिकोश प्राप्त करने की दृष्टि 
से यह उचित समझा जाता है कि याचिका प्रस्युत करने का प्रधिकार किसी 
स्यायिक निकाय को हो सौंपा जाये / जब तक रा्जन॑तिक दस हैं तब तक 
गाचिकाप्ों से सम्बन्धित सरहार के तिएंय तिष्पक्ष रूप से नहीं सिए जा 
सकते; उनका प्रभाव सिसी के डिसी रूपए में धवश्य रहेया। आओुताव सम्यन्पी 
याव्रिका्ों को कितते दिन में प्रस्तुत किया जाना सम्बन्ध में भी 
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स्थान-स्थान पर अलग-अलग व्यवस्थायें की गई हैं । मद्रास -ओऔर बम्बई में 
ये याचिकायें सात दिन तक प्रस्तुत की जा सकती है व उत्तर प्रदेश में इन 
तीस दिन तक प्रस्तुत किया जा सकता है । यदि चुनाव न्यायालय यह अनुमव 
करे कि किसी व्यक्ति का चुनाव अनुचित रूप से हुआ है तो वह उस चुनाव 
की रह करके हारे हुए सदस्यों में से किसी को निर्वाचित घोषित कर देगा या 
दुवारा से चुनाव करायेगा । यदि न्यायालय द्वारा यह पाया जाए कि किसी 
चुनाव में व्यापक रूप से भ्रष्ट तरीके अअनाए गए थे तो वह दुबारा से चुनाव 
करने के लिए कह सकता है । 


पेहाती स्तर पर चुनाव समस्‍यायें [426०0ण ?7कराट्वाड भा रिया 
60९ |--पचायनी राज संस्थाप्ों मे किए जाने वाले चुनावों की समस्‍यायें 
कुछ भिन्न प्रकार की होती हैं । पंचायत स्तर पर पचों का जो चुनाव किया 
जाता है उसमें भी पूरे क्षेत्र को कई वार्डो म विभाजित किया जाता है । उसके 
वाद वयस्क मताधिकार के श्राधार पर सदस्थों का चुनाव 'किया जाता है। 
सदस्यों की योग्यतायें, चुनाव का तरीका अदि बहुत कुछ वंसा ही हैं,जेसा कि 
शहरी क्षेत्र में पाया जाता है । पंचायत क्षेत्रों में सरपंच का चुनाव बड़े रोचक 
ढंग से होता है। प्रत्यक्ष होने के कारण उसके चुनाव में कई एक उल्लेखनीय 
बाते रहती हैं। मारत के कई एक राज्यो में सरपंच के चुनाव को श्प्रत्यक्ष 
रखा गया है जैसे श्रांध प्रदेश, गुजरात, केरल. मध्यप्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, 
मैसूर भोर उड़ीसा श्रादि | इन राज्यों में सरपंच को पंचों के द्वारा चुना 
जाता है | राजस्थान, विहार," श्रासाम, उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि 
राज्यों में सरपंच के चुनाव में. श्रप्रत्यक्ष विधि को अपनाया ग्रया है। दोनों 
ही व्यवस्थाओं के लाभ तथा हानि है। इसलिए यह निश्चित करना बड़ा 
कठिन बन जाता है कि सरपच के चुनाव को प्रत्यक्ष रूप किया जाए श्रथवा 
अप्रत्यक्ष रूप से । यदि सरपच 'को श्रप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए तो इसका एक 
महत्वपूर्ण लाभ यह होता है कि उसे पंचायत के सभी पंचों का पूरा-पूरा 
विध्वास भ्राप्त होगा और वह पंचायत के कार्य को कुशलतापूर्वक चला 
सकेगा। सरपंच के चुनाव में माम्र लेने के कारण पंच्र लोग श्रधिक प्रोत्साहित 
होते हैं भौर यह प्रयास करते हैं कि पंचायत का कार्य श्रधिक से श्रधिक सफ- 
लता प्राप्त करे श्रप्रत्यक्ष रूप. से सरपंच का चुनाव किया जाना कम खर्चीला 
होता है और उससे परेशानी भी कम होती है । अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया 
सरपंच पचाथत के भ्रन्य सदस्यों के प्रति झ्ाभारी रहता है और उसके 
व्यवहार एवं प्राचार में समय-समय पर आभार की ये प्रवृत्तियां स्पष्ट होती 
रहती हैं। ऐसा सरपंच अपने आपको अत्यन्त महत्व प्रदान करके स्वयं शक्ति- 
शाली नहीं बनना चाहेगा-। अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सरपंच की व्यवस्था के 
कुछ श्पने दुष्परिणाम मी हैं जो कि वदल कर भ्रत्यक्ष रूप से चुने गये सरपच ' 
के लाम बन जांते है । यह कहा.जाता है कि ग्राम पंचायत -पंचायती राज * 
सस्थाओं की एक आधारभूत निकाय होती हे और इस निकाय के शीर्ष पर 
एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि क्षेत्रीय जतवाः का लोकप्रिय नेत। एवं 
उसी के द्वारा खुना गया -व्यक्ति हो, तनमी उसे .जनता' का पूर्ण समर्थन 
प्राप्त हो पाएगा और वह पंचायत की विभिन्न - नीतियों एवं कार्यक्रमों को 
आसानी से क्रियान्वित कर पाएगा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सेरपच के द्वारा 
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जनता मजा विश्वास को भावना पैदा की जा सकती है वह भ्रशत्यक्ष रूप से 
निर्वाचित सरपच द्वारा नहीं की जा सकती ! ग्रपच दे प्रत्यक्ष चुतावम 
जब निर्वाचकों को रुस्या थोड़ी सी हाटी है सो भ्रष्टांचार, दुराचार एवं 
अनाचार के लिए भ्रवसर बढ जात हैं बयोकि उठ थोढे से पचो को व्यक्तिगत 
प्रमाव धन के लोभ, पद की लालसा, प्ादि के सहारे कमी भी सरीदा जा 
सकता हैं तथा मनचाहे उम्मीददार के लिए उनसे मत मांगा जा सकता है। 
ये सारे खतरे प्रत्यक्ष चुनाव व्यवस्था के प्रदर समाप्त हो जाते हैं क्योकि 
इतने बडे निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताप्रों को भ्रष्ट करना अधिक कठिन काम 
। प्रत्यक्ष निवाचिन व्यवस्था के विरुद्ध प्राय यह तर्क दिया जाता है हि यह 
सर्चीनी भधिक होती है । इस तर्क के दिखने म॑ जितनी भराक्‍षक्ता हैं 
वास्तव मे उतना ही निकम्मापन मी है। श्रससल मे प्रत्यक्ष एव अप्रत्यक्ष चुनाव 
के बीच खर्चे म कोई फक नही पड़ता श्योवि' उस समय पचो के चुनाव ती हो 
रहे होते हैं। पूरे पंचायत क्षेत्र मं चुनाव से सम्बाधित सारी व्यवस्था की 
ही जाती है । ऐसी स्थिति म॑ यदि पचो के साथ सरपच का भी चुनाव प्रत्यक्ष 
रूप से हीं,.कराया जाये तो केवल एक ही भवतिरिक्त बीज की आवश्यकता 
पडेगी और वह है भतिरिक्त मत पेटियां एव पृथक मत-पशन्र | एक प्राम पचायत 
का सरपच सर्देक ही जनता हे प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित रहता है. उसका चुनाव 
यदि श्रप्रत्यक्ष रूप से क्या गया तो मतदाताभों से उसकी दूरी प्रथिक हो 
जाएगी तप वह पूरे गाय के केवल बुध लोगों का ही श्रतितिधित्व करेगा। 
इस स्थिति का कुल मिलाकर अच्छा परिणाम नहीं गिकलेगा । प्रत्यक्ष रूप से 
निर्वाचित सरपच के पक्ष में तक त्रस्तुत करते हुए एक श्यत यह कही जाती है 
कि, देहाती क्षेत्र मे भ्रजातज की जडो को गहरी जमाने के लिए “ग्राम समाभों 
को भधिक सक्रिय बताया जाना चाहिए । सरपच को ग्राम-समा के समापतिं 
के रूप भे काय फरना होता है और इसलिए उसका प्रत्यक्ष रूप मे चुना जाता 
जरूरी है ! ऐसा न होने पर बह ग्राम-सभा के लोगों का विश्वास प्राप्त नहीं 
कर सकता । + 
प्रत्यक्ष रूप से सरपच को निर्वाचित करने ' की प्रणाली के विदद्ध जो 
तर अ्स्नुत किये जाते है उनम सबसे अधिक प्रमेशील तक यही प्रवीत दोता 
है कि प्रत्यक्ष रूप मै निर्वाचित सरपच तथा भय पचौ के बीच _यदि म्तदय 
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स्थानीय सरकार की समस्याएं श्रौर भविष्य डडह 


हानियों का तुलनात्मक अध्ययन करने के वाद यह कहा जा सकता है कि 
प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था अधिक उपयोगी एवं उचित है । 
पचायत समिति एवं जिला परिपदों में निर्वाचित सदस्थ नहीं होते । 
पंचायतों द्वारा पंचायत समित्तियों का गठन किया जात; है और पंचायत समि- 
तियां जिला परिषद का गठन करती है । कई घार यह सुमाया जाता है कि 
जिला परिपद एज पंचायत समितियों में निर्वाचित सदस्यों को ही लिया 
जाना चाहिए जो कि निर्मायक इकाश्यों की विरोधपूर्स मांगों के बीच सतुलन 
स्थापित कर सकें। निर्वाचित सदस्यों को लेने पर इन निकायों के वाद-विवाद 
एवं कार्येप्रणाली का स्तर ऊंचा हो जाएगा; इससे स्वत्तन्् नेतृत्व का विकास 
होगा । जो सदस्य निर्वाचित रूप में लिए जायें उनका चुनाव प्रत्यक्ष विधि से 
कराना उचित नहीं है । इन सदस्यों को पंचायत समिति के लिए पंचायतों 
हारा और जिला परिपद के लिए पंचायत समितियों द्वारा चुना जाना 
चाहिए । इस दृष्टि से पचायत समिति को कई निर्वाचन खण्डों में विभाजित 
कर दिया जाए। प्रत्येक खण्ड एक न्याय-क्षेत्र हो अर्थात्‌ जितनी पंचायतों को 
मिला कर एक न्याय पंचायत बनाई गई है उत्तनी ही पंचायतों को इस खण्ड 
में सम्मिलित किया जाए | प्रत्येक न्याय पचायत क्षेत्र का एक सदस्य निर्वाचित 
किया जाए। मतदान का श्रधिकार उस क्षेत्र के सभी पंचों को दिया जाए। 
उम्मीदवार के रूप में खड़े होने वाले व्यक्ति का नाम उस क्षेत्र की मतदाता 
सूची में होना चाहिए । इसी प्रकार से जिला परिपद को भी निर्धारित निर्वा- 
चन खण्डों में विभाजित कर देना चाहिए । अत्येक खण्ड में दो या त्तीन आस- 
पास की पचायत समितियों को मिला देना चाहिए। प्रत्येक खण्ड से एक 
सदस्य को चुना जाए, उसके मतदाता उस खण्ड की पंचायत समितियों के सभी 
सरपंच हों । चुने जाने वाले सदस्य अपने क्षेत्र की मतदाता सूची में नामांकित 
हों । - 
पंचायत्त समिति के प्रधान एवं जिला परिषद के प्रमुख का निर्वाचन 
किस प्रकार किया जाए यह भी एक समस्या है । प्रधान का चुनाव करते समय 
पंचायत समिति के श्ौर प्रमुख का चुनाव करते समय जिला परिषद के सभी 
सदस्य भाग लेते हैं जिनमें कि सहतृत सदस्य भी शामिल होते हैं । कई एक 
लोगों का कहना है कि पंचायत समिति एवं जिला परिषद के सुखियाश्रों का 
चुनाव करते समय सहयृत सदस्यों को मताधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। 
इन दोनों ही चुनावों में निम्न दर्जे के भ्रष्टाचारपूर्ण व्यवहार किए जाते हैं । 
इसक्का कारण यह है कि इन चुनावों में मतदाताशओ्रों की संख्या तीस से लेकर 
प्र तक होती है और इसलिए इनके ऊपर हर प्रकार का प्रमाव डालने की 
चेष्टां की जाती है । इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि इन थोड़े से 
मतदाताओं द्वारा चुना गया प्रधान या प्रमुख अपनी कार्यवाहियों तथा अधिकारों 
के प्रयोग में स्वेच्छा का प्रयोग नहीं कर पाएगा । उसे उन लोगों की इच्छाओं 
से प्रमावित होना पड़ेगा जो कि उसे निर्वाचन में सफलता दिलाने में सहायक 
वने थे । इस वस्तु स्थिति का अध्ययन करने के बाद सादिक अली समिति ने 
यह सुझाया कि पंचायत समिति एवं जिला परिषंद के प्रधान तथा प्रमुख का 
विवद्धिक मण्डल बड़ा होना चाहिए ताकि निवचिन में कम से कम « अष्टाचार 
हो और चिर्तचित प्रमुख या प्रधान द्वारा उसकी शक्तियों कां स्वेच्छापूर्णक 
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अयोग किठा जा सके । प्चायत समिति है प्रात का निर्वाचित बरतें समय 
मतदाताप्ों मे प्रबारत खमित्रि के समी सदस्यों को शामिल किया जाएं। 
हुगफ सहायक सदस्यों एस उपसम्मागीय भ्रधिकारियों को छोड़ दिया जा 
इतह भतिरिक्त होत्र की समो ग्राय प्रब"्यों एव नयर पयायों के सभी प्र 
को मी निशावक मण्दर में लिया जाएएा इनसे से जो भी सद्वायर सइस्य हों 
उनके! तिबरास दिया जाएं। इसी प्रकार रे जिला परिषद के प्रमुख के 
विर्शवद्ध मर्टल ये सहायक सदस्यों एम मतदान से करने दाले परेंन सहत्यों 
का छोड़ कर निला पात्पि: के सभी मदहय होगे था जिसे वी सभी परच'यर्शो 
एण नगर थयायतरों हे सभी सरप्रव मी लिए जाए गे 


इस प्रवार पचायती राज सस्दाधों के चुनाव में भिन्न-मिन्न तरीकों तया 
सकुतीरों की ध्रयनाश जाएगा । मतझताप्रों द्वारा प्रत्यश चुनाव केउल पंचायत 
स्वर पर होगे भौर वे पचो तया सरपनों के चुनाव करेंगे । पन्‍्य उच्च निर्ायों 
की रचता अप्रत्यक्ष निर्वाचित द्वारा की जा|एगी । इन दोतों ही प्रशार के चुनावों 
के बीच रम से कम समय का ग्रल्लर रखा जाता चड़िए ताकि इसमे सक्रिय 
राजनीति न उत्तर सके झौर चुनाव से अनुचित तरीकों ढोन प्रपताया जा 
सके । जद्ां तक हो सते दो मा इससे धषिक चुनावी को एप साय कटाता 
चाहिए । 

सेवी यर्ग से सम्बन्धित समस्याएं 
[76 एएम्शार्फफ इचुआध्व क्ांध। एट३उण्वण्थे| 


स्थानीय सरकार के सचालत के लिए जित सेवी वर्ग की रसा जाता है 
उसकी नियुत्ित, प्रतियोगिता, प्रशिशणा, पदोन्नति, सेवा निवृति, झनुशासता मत 
मियम, आदि से सम्बन्धित अनेक समस्याएं पैदा हो जाती हैं भौर वे रपानीय 
संरक्षार के कार्य सचालत पर पर्याप्त प्रभाव डालती हैं । यह बहा जाता है 
४ 6 2 अप ली 8; “नं +०२० ४ अतक 
हे हज सदी 
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अन्य समस्याएं भी होती हैं जा कि उतके बाह्य वातावरण से सम्बन्ध रखती हैं 
और इस प्रकार उनके प्रमावशील कार्य सचालत को प्रमावित्र करती हैं ॥,ऐसी 
समस्याओं में एक सुरूर समस्या का सम्बन्ध इस सेवाओं म किए जाने वाले 
राजनैतिक हस्तक्षेप से है॥ स्थानीय सरकार जिस रूप में कार्य करती डै० तया 
उनके खेवी वर्ग को जिस प्रकार निर्णाय लेने होते हैं उसम पक्षगात एक-दलीय 
राजनीति के हस्तक्षेप की ग्रुजाइश काफ़ी बढ जाती है। जहा- कही भी 
नागरिक सेवाग्रो मे इस प्रकार का हस्तक्षेप एवं भाई-मतीजावाद, पतपता है 
बहा स्टाफ के मन में असुरक्षा वी मावता पनप जाती है/सेवी वर्ग से धम्बन्धित 
अन्य समस्याएं ये हैं कि उतको- प्रशिक्षण स प्रकार का «दिया जाए, 
प्रशिक्षक कौन होते, चाहिए तथा उनको क्‍या विशेषताएं होती चाहिए,-पश्चि- 
क्षणाविर्यों को किन विषयों में योग्यता प्रयाव की जानो चादिए भौर (कितने 
उसमय त्तक तथा कब उनको प्रशिन्‍्षरा रिया जानता चाहिए। मारत प्ले स्थानीय 
- सस्यथाप्रों के प्रधिकारी एवं गैर भविकारी सदस्यों को श्रश्रि्चित करने.के लिए 
ग्रशिक्षण केन्द्रों को कमी है जितने मी अशिक्षण केंद्र हैं उतमे पर्याप्त सुवि- 
जे 


स्थानीय सरकार की सम साएं घोर सविष्य ४४ 


धघाए मही उठाई गा व, जिसके हारा कि प्रशिक्षयार्थी मी आवश्यक जान प्रास्य 
मरने मोग्य साया शा मि । कई पक प्रशिणत मेस्डों में पुस्तायाशय, वाच- 
साल, सेल के मैदान सचा एसी प्रशार के धन्य बावड्यक साज-यासान की 
भी पर्याप्स कमी दिखाई देतों है। जब तक इस कमी को पूरा नहीं किया 
पाता सम समय सका हमारे स्थामीय लिकायों को बोख कायकया प्राण ने हा 
सकेंगे गौर छब सका योग्य झायवार्तीं प्रात्त नहीं होते झस समय तंगा सुपासंग्य 


निकायों था सफ़्लता पे)! आशा नहीं की जा सकती । 


ही 


सदी यम से सम्वनस्यित एक सन्‍्ध समस्या यथाही का कया इसका 
प्रास्तीयकारण भी पर दिया जाएं। कही सार यह सुझाव दिया गया है कि 
प्रच्चतर स्वामी य सेयाप्रों को प्रत्तीयदरण मे द्वारा मागरिए गेया नियमों दे। 
आदधीन ते लिया जाए। प्राल्ीमकरणा के पीछे एस सेल विचार यह है. कि 
घब्यत्तर स्वामीए एार्मसारियों की अंगग-प्रलंग' रवानीय सत्ताओं पंत सवतरस 
वाओझों के अधीम ने रस छझर राज्य स्तर की नेवाप्री के प्रधीन रुतसा जाए 
तथा धन दो राज्य के किसी जनिकर्सख द्वारा नियता लिया जाए । 
झसको पररोश्नत्ति एवं उससे सम्बन्धित भनुशाममात्मक कोर्यसाह़ी राज्य सत्ता 
द्वारा ही की जाए तथा एन नेवरयों को रुक स्थानीय तिकाय से दूसरे स्थानीय 
मिकाय में स्वानान्त रण किया जा सकँ । प्राद्यीयकरणा फी ध्यवस्था का मरय 
जाम यह है कि इससे कमबारियों के स्वानानलरण भें संगमला हो जाती है वीर 
पदाक्षत्ति के लिए श्रवेसर यद जाते हैं। प्रान्‍्नीयकरण के भाव में जो स्पाना- 
न्तरण मिगे जाते है उनया फलस्वरूप सेवा टट जाती है तथा पदोन्नति के लिए 
पर्गप्न अवसर भी नहीं रह पाते । उत्तर प्रदेण की स्थानीय स्वायत्त सरकार 
समिति ने प्रान्तीयकरण की ग्रोजना को सकाया । इस समिति के अ्रभयार 
स्थानीय निकायों की सर्वोच्च सेवादों की दो वर्गों विभाजित करने का प्रस्याव 
रखा गया है । दोनों का ही प्रान्तीय स्तर होना लाहिए | इन पदों पर 
नियुक्ति के लिए एक स्थानीय स्वायत्त सरकार, लोक सेवा श्रायोग बनाया 
जाए जिसमें कि तीन सदस्य हों--एक तो स्थानीय स्वायत्त सरकार बोर का 
श्रध्यक्ष और भ्रन्‍्य दो स्थानीस स्वायत्त सरकार से सम्बन्धित सरकारी अ्रधि- 
कारी | कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थानान्तरण, नियन्त्रण एवं सजा झ्ादि विपय 
वोड के हाथों में रहेंगे जो कि श्रधिकारियों के सहयोग से कार्य करेगी | इसके 
निणंयों के विरुद्ध श्रपील सरका- के सम्मस्त की जा सकती है। श्रधीनस्थ 
सेवकों की नियुक्ति अध्यक्ष श्रथवा कार्यपालिका अश्रधिकारी द्वारा की जाएगी 
श्र ये इस 7 र अन्तिम रूप से नियन्त्रण रखेंगे । 
प्रान्तीयकर णा की प्रक्रिया द्वारा सेवी वर्ग से सम्बन्धित विभिन्न सम- 
स्थाओं को सूलभाने का प्रयास किया गया किन्तु प्रान्तीयकरण का 'सुझाव 
पूर्ण रूप रो दोपमक्त नहीं था। इसके विरुद्ध, सवसे मह॒त्वपर्ण बात जो 
कही गई वह यह थी कि इसके द्वारा स्थानीव निकायों का उनका सेवाओं पर 
नियन्त्रण गम्भीर रूप से कम कर दिया गया । प्रान्तीयश्रण के द्वारा 


सेवी वर्ग के कुछ वर्तमान दोषों को दूर किया जा - संता है .किन्‍्तु इसके द्वारा 
अनेक कई उलभरनें उत्नन्त कर-दी ज़ाती हैं. . 


. सेवी वर्ग से सम्वत्वित एक भ्रन्य विचारणीय समस्या यह है कि क्या 
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जाए। कर्मचारियों की सस्याए कराये के स्‍तर वो तथा सेवा की दशापी को 
सुधारने में निश्चय ही महत्वपूर्ण कार्य करती हैं किन्तु कुछ विचारयों के मता- 
नुमार बे स्थानीय प्रशासन में राजनीति वे गढ़ भी बत जाती हैं। कर्मचारियों 
के सो द्वारा सरकार एव स्थानीय निकाय दोनों को धरावश्यक सूचनाए एवं 
विशेषशतापूर्ण परामर्श प्रदान शिए जते हैं । ये स्तथ भ्रनेक प्रकार के होते हैं । 
कूछ सस्थाएं सवा के भाधार पर बनाई जाती हैं जैसे स्यानीय डाश्टरों, 
अ्रध्यापककों मा लेख पालो वी सस्वाए , श्रादि । ये सस्‍्याएं प्रपते सदस्यों के 
व्यक्तिगत सलामो या दु्तों को कम ध्यान में रक्षती हैं फिन्‍्तु वे सेवामों वी 
कार्यवुशलत! को सुधारने में श्रेष्िक रुचि रखती हैं? इतते द्वारा स्थानीय 
श्रधिकारियों के लिए प्रशिक्षण बेन्द्र खोने जाते हैं. प्रौर जनता को भी भाषणों, 
वार्ताओं एवं प्रकाशनो द्वारा प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जाता है । 

जनहित की दृष्टि सी तथा अन्य सेवा्रो के निर्त्राध सयालन की दृष्टि 
से स्थानीय सघो के सगठन एवं कार्य ऊे तरीकों पर हर जगह शुद्थत कुंध 
अतिबन्ध लगाए जाते हैं। 

समन्धय को समस्या 
[विब 7 रकादक ण॑ 2०-०ावाधन्रा09] 


समस्वय की समस्या प्रत्येक सयठत मे झ्रान्तरिक दृष्टि में भी उतना 
ही महत्व रखती है जितता कि बाह्य दृष्टि से रखती हैं। विसी भी संगठल 
को सफल कार्य सचालन एवं कुशल रूप से उसके कर्तव्यों क' निर्वाह इस बाते 
पर निर्मर करता है कि उसके विमिन्त भगो भौर उन अ गो की कर्मचारियों 
के बीच क्तिता समन्वय स्थित है। इस भान्तरिक समस्वय के प्रतिरिक्त वह 
विशेष सस्षा अपने आम्रपास की श्रन्य ब्रस्थाभों मे भी उसी प्रकार का सहयोग 
बना कर चले ओर समन्वय के आधार पर कार्य करे। समत्वव को एक ऐसी 
प्रशासवीय प्रत्रिया माना गया है जो कि सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 
उद्देश्य में एकता छाने का प्रयास करती है ॥ इन उद्देश्यों को उस समय तक 
सरकार नहीं बताया जा सकता जत्र तक कि एक ही संगठन की विभिरत 
इकाहयों वे ओच भौर सामान्य लक्ष्य के लिए कार्य करने वाले विभित्त ध्रमि- 
करणों के वीच समस्वय क्थापरित न॑ क्रिया जाए। भप्रशासत को जनता द्वारा 
एंक पूर्ण के रूप में देखा जाता है श्ौर उसकी विभिन्‍न इकाइयों एवं विभागों 
के क था को परस्पर सम्बन्धित रूप मे किया जाता है | सादिक अली समिति 
के शब्दों मे समस्वय का उद्देश्य सुगम एवं कुशल कार्य प्राप्त करना हैं, बुरा» 
इयों को दूर करना है तथा दोहराव एवं अतिराव के कारण भ्रपव्यय को 
रोकता है। समस्वय के द्वारा विमिन्त कार्यकर्ताओं एद सस्थाओं के बीच अच्छे 
सम्बन्ध भी बनाए जाते हैं ।* 
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पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय सरकार की इकाई के रूप में कार्य 
करती है । उनको राज्य सरकार के श्रभिकरण के रूप में काम करना होता है 
क्योंकि राज्य सरकार अनेक कार्यक्रमों एवं क्रियाओं को इन्हें हस्तांतरित कर 
देती है। सामुदायिक विकास से सम्बन्धित क्रियाएं जो कि गावों के आथिक 
जीवन में क्रान्ति लाने वाले प्रमुख निकाय हैं, पंचायती राज सस्थाओं के 
सहयोग की आकांक्षा करती हैं । इन सव के अतिरिक्त कुछ भ्रन्य सामाजिक, 
शैक्षणिक एवं आर्थिक सगठन भी होते हैं जो कि स्वेच्छा के झ्लाधार पर संग- 
ठित होकर जनता के विकास की दिशा में अग्रसर होते है। पचायती राज 
सश्थाओं को पुलिस, राजस्व, जगलात आदि विभिन्न सरकारी विभागों से भी 
सग्वन्ध रखना होता है । यद्यपि सरकारी विभागों द्वारा कुछ कार्य पंचायती 
राज संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं किन्तु उनके कुल प्रशासन के 
हे वे ही उत्तरदायी होते हैं ॥ इन सभी संस्थाओं एवं विभागों के वीच एक 


ट का एवं घनिष्ट समन्वय रहना परम आवश्यक है, तमी वाद्धित परि- 
खाम प्राप्त हो सकेंगे । 


पंचायती राज सस्थाओ्रों की बनावट कुछ इस प्रकार की होती है कि 
उसके निम्न स्तर के निकायों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और 
उच्च स्तर के निकाब अप्रत्यक्ष चुनाव के श्राधार पर गठित होते हैं, श्र्थात्‌ 
निम्न स्तर वाली संस्थाग्रों के शीर्पेस्थ सदस्य ही अगली उच्च संस्थाओं के 
सदस्य होते हैं । ऐसी स्थिति में इन संस्थाओं के वीच समन्वय होना परमा- 
वश्यक है ताकि ये संस्थाएं विरोधी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अथवा एक 
ही उद्दं श्य की साधना के लिए प्रयत्तशील न हों बरन्‌ परस्पर श्रनुप्रक के 
रूप में कार्य करें | संस्था का निर्वाचित अ्रध्यक्ष एवं कार्यपालिका श्रधिकारी 
दोनों यह देखने का प्रयास करेंगे कि इन संस्थाओं के बीच पर्याप्त समन्वय 
रखा जाए। पचायत समिति का प्रधान ओर विकास भ्रधिकारी एक ओर तो 
पंचायतों क्रो सरपचों तथा सचिवों से सम्बन्ध रखेंगे और दूसरी ओर प्रमुख 
तथा मुख्य कार्यपालिका अधिकारी से निकट सम्बन्ध बढ़ाएंगे । एक निकाय में 
ही पर्याप्त समन्‍्वय रखने की दृष्टि से निर्वाचित श्रध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालिका 
अधिकारी को विशेष प्रयास करने होंगे। विकास अधिकारी एवं मुख्य कार्ये- 
पालिका अधिकारी को उनके अधिकारियों की टीम तथा स्टाफ के साथ 
व्यक्तिगत सम्पर्क बढ़ाने चाहिए | पर्याप्त समन्वय स्थापित करने की दुष्टि से 
सादिक अली समिति का यह सुकाव था क्रि प्रधान एवं जिला प्रमुख को सामू- 
हिक रूप से समितियों के प्रधानों की बैठक करते रहना चाहिए ताकि विस्तृत 
नीतियों एवं निरणयों से सम्बन्धित दृष्टिकोण पर विचार-विमर्श किया जा 
से, उसकी प्रगति को देखा जा सके, तथा क्रियान्विति के बारे में जावकारी 
प्राप्त की जा सके । इस प्रकार की बैठकों के हारा कार्यों के बीच स्पष्ट 
सीमा रेखा भी खींची जा सकती है और इससे समितियों के बीच एकीकृत दृष्टि- 
कोण जागृत होगा तथा दोहराब एवं विरोध दूर होगा ।. सादिक श्रली समिति 
से पंचायती राज संस्थाओं एवं सहकारी संस्थाओं, स्वेच्छापूर्ण अभिकरणों, 
सरकारी विमागों, श्रादि के बीच समन्वय पर पर्याप्त विचार किया है । .इन 
सब, से सम्बन्धित समिति के विचारों को देखने के.बाद देहाती स्वर पर 
स्थानीय सरकार में समन्वय की समस्या सुलभती हुई सी प्रतीत होती है । 


हल लक 
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जहा त# पचायगी राज सस्थाओं एवं सहकारी समस्याओं का प्रश्त है 
ये दोनो एक ही उद्देश्य के लिए कार्य बरती हैं, वह है उस क्षेत्र का विकास । 
पहली द्वारा विकास के लिए कार्यया/लिका श्रसिकरण अदान किया जाता ड्ै 
तो दूसरी द्वारा झ्राथिक क्रियाशो के समठन के लिए एक माध्यम की रचता 
की जाती है । इप दोनो के वीच एसवय स्थापित करने वे! लिए प्रन्तर्म सवा 
रत प्रतिनिधित्व वी सिफारिश की गई है। इसका श्रय यह है कि एक मोर 
तो पचायतो, परचायत समितियों एवं जिया परिषदों मे सहुकारी संस्थाओं के 
सदस्य होने चाहिए। दुसरी ओर राहआारी सस्थाओ मे मो इन तिवायों बे 
सदम्य होने चाहिए । जब एक अ्क्ार के निकाय के सइस्या को दूसरे विवाय 
में लिया जाय तो इहें मते देने का कोई प्रधिकार मही होना चाहिए! पा 
यत वे सचिव को महक्रारी समाज वा सचिव बनाया जा सकता है। ऐमा 
उसी स्थिति मे किया जाटगा जब हि कार्यमार ऋपदाइत कम हों और एक 
व्यक्ति उसे सम्माल सकता हो । इसके परिणामस्वरूप दोतों निकायों वे बोच 
श्रावश्यक समस्वय रहेगा । सादिक अली समिति न सुकाया कि दोतों ह्ली 
निकायों का भ्राडिट एक हो सरधा द्वारा क्या जाय । जिला स्तर पर जो 
आआ्राडिट सगठन कार्य करता है उसे विकेदीकृत किया जाये तेंथा उसे अधिक 
शक्तिशाली बकाया जाय । 
प्रचायती राज मस्था्रों एव श्रन्य स्वेच्छापूर्ण सगठतों के बीच भी 
समस्वय स्थापित करना इत्यन्व जरूरी बन जाता है। ये संगठन आ्ररीण 
जीवन के विभिन क्षेत्रा म विकास के लिए अत्यस्त उल्लेखनीय वाये करते 
यदि सामाजिक कार्यकर्ता स्त्रयसेवकों की सब॒ए प्रयायती राज सस्थाग्र! 
द्वारा उपयोग में लायी जा भक्कें । राज्य स्तर पर जो पंचायती राज की परा* 
मशंदाता समिति है उसम इन सगठना के कम से कम सात प्रतिनिधि लिए 
जाने धाहिए। एसा ब्रतिनिधित्तव होने पर ही तिकाया को इस संगठनों क्के 
सदस्यों वी सेवाओं का पूरा लाभ प्राप्त हो सकेगा | इन संदत्यो को निकायों 
के उन श्र गो म सनाबिष्ट किया लाय जहां कि ये सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो 
सकते हैं । शिश्षण सस्थाए तथा विकास से सम्बधित ग्रन्य संस्थाएं इन 
स्वेच्छापूर्णा सस्थाओ का पचामती राज्य के कार्यवर्त्ताप्रों को प्रशिक्षित करने में 
मी उपयोग क्या जा सकता है । राजस्थान मे लगसग तीत पर्चायती राज 
प्रशिक्षण केस्द्र काय कर रहे हैं जो वि इसी प्रकार के स्वेच्छाचारी सगठतों 
द्वारा चलाय जा रह हैं। 
४ पचायती राज सस्थाओं एवं सरकारी विभागों के बीच समवंध 
् $ $ ? विभागों की क्रियाएं पचायती 
* 3ने विमायो एवं पचायती राज 
ह उपयोगी समझा जाता है तावि 
ढक और दोनों क बीच किसी 
अकार का गतिरोध पैदा न हो | इस समस्व॒थ के साध्यम से विभागोंद्वारां 
पचायतो राज संस्यामों को निरशित क्रिया जा सकता है। जिला स्तर के 
अधिकारी को जो कार्य सौपे जाते, हैं वह उनसे सम्बीधत अतिवेदन हर तीसरे 
महीने जिला परिषद के सम्मुख प्रस्तुत करता है । इसकी एक प्रति सम्बोधित 
विश्शय के क्षेत्रीय सत्र के भ्रधिकारी के प्रस्ा भी मेजी.._। विमागौय 
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प्रध्यक्ष को विकास आयुक्त के सम्मुग एक श्र -बापिक पुनरीक्षा प्रस्तुत की 
जाती है। जिला परिषद को लिला छ्तर के प्रधिकारी द्वारा अस्तुत अेन्‍मासिक 
प्रतिवेदनों पर विचार करना होता है। पंचायती राज संस्वाओं झा उन विश्यगों 
के साथ भी समन्वय किया जाना चाद्धिए जिनवे कार्य पचायती राज सस्थाश्रों 
को ह॒स्तान्तरित नहीं किये गये हैं चूँकि समढ् कार्य जिया स्तर पर जिला- 
धोश्च द्वारा किया जयेया । कई बार बह नी सुकाव दिया जाता है फि यदि 
राजस्व एकल्रित करने का कार्य पंचायती राय संस्थाओं को सौप दिया जाय 
तो यह समन्‍्यय अधिक प्रभावशाली रूप से हो सकेगा और साथ ही पचायती 
राज संस्थाएं भ्रधिक प्रभावशाली एवं श्र.दरणीय बन यायेंगी । 
पचायती राज नस्यावों में समन्वय की पूर्णता केबल तभी आ सकती 
हैं जबकि उच्च स्तर पर समन्चय को प्रभाव्णीत बनाया जाय । राज्य स्तर 
पर विभिन्न विभागों की क्रियादरों मे समन्वय करने के लिए मुग्य सचिव 
के समपपतित्व में जो समन्‍्नतय समिति कार्य करती है उम्त पचायती राज को 
प्रगति को सामयिक रूप से देसते रहना चाहिए । राज्य मरकार द्वारा कृषि, 
परणुपालन और सहकारी विभागों को विकास अधयुक्त के श्रधीन रखा गया हैं 
जो कि इन विभागों का पेन सरकारी सलिय होता हैं । इस प्रकार के प्रयास 
सें अन्य विभागों एवं उस बिसाग के बीच अ्रच्छा समन्वय स्थापित हो पाता 
है । इस सम्बन्ध में एक बात उल्लेसनीय यह है कि याद निस्व स्तरों, पर 
समन्वय किया जाये तो उच्च स्तरों पर समन्वय स्वत: ही हो जायेगा; और 
यदि उच्च स्तर पर विभागों में घनिप्ट समन्वय है तो निम्न स्तर पर भी सम- 
स्वेय एवं सहयोग सुविधाजनक रहेगा । इस प्रकार पंचायती राज संस्थाओ्री का 
अन्दर से एवं बाहरी रूप से समन्वय उनके कार्यो की सफलता एवं प्रमाव- 
शीलता के लिए परमावश्यक बन जाता है और इस श्राावश्यकता का नि्वाहि 
तभी हो पाता है जबकि नियोजित एवं सुव्यवस्थित रूप में कार्य किया 
जाता है । 
जनता के योगदान की समस्या [70० कुणशए्ता एण॑ [9९०[|०१६ 
एक्स आऑण्श-स्थानीय प्रशासन रथानीय जनता के सहयोग एवं सद्‌ 
भावता के आधार पर ही संचालित हो सकता है गौर तभी उसके लक्ष्यों 
को साकार किया जा सकता है। यह जनता के सहयोग. की 
प्रापेक्ष करता है जिसके बिना किसी भी विकास कार्यक्रम को सफल एवं 
सार्थक नहीं बनाया जा सकता । जनता के सहयोग की धारणा कोई, नयी 
घारणा नहीं है ॥ सभ्यता के श्रनादिकाल से ही लोक-ऊल्य'ण एवं समाज के 
हित की भावना से लोग एक दूसरे को सहयोग देते श्र.ये हैं। मारत में धामिक 
दृष्टि से भी इस प्रकार के प्रयासों को अच्छा माना गया है। सम्पूर्ण भारतीय 
संस्कृति इस विचार से प्रे रित है । दान, धघम्में, दया, आदि के कारण, हो यहां 
के लोग बड़े २ तालाब और बाँध बनवाते थे, धमंशालाएँ खलवाते थे 
और प्याऊगों की रचना करवाते थे । इसके अतिरिक्त सार्वजनिक-वाग-बंगीचे 
पार्क अ।दि भी लगवाते थे । इन सब के परिणामस्वरूप सभ्यता के: विकास में 
सहायता मिलती थी इसके साथ ही लोगों. का-जनजीवत +मी श्रधिक 
सुखी बनता था-। दान ओर, धर्म की भावना से प्रेरित .होक्र' समर्थ लोगों 
द्वारा कई एक अस्पतालों तथा सार्वजनिक उंपयोग की अ्रन्यें ईमारतों का 


मो के: 


हि भारत में स्थानीय प्रशासन 


निर्माण कराया नाता या। स्यवश्नता जे बाद देश की सरफार पो राष्ट्रीय 
स्थिति वा हक नपशा मित्र यह भगन्‍ोपजनक होने है साथ-साथ विरागायर्ं 
भी था। निराशापूर्श इसलिए वि उमर बदप [जी शक्ति विझी भी ससतार 
म न थी घाहे उसका रूप मुछठ मी हा भौर घ'दे वह वितना ही सच्ची लगन 
से बाम बयो मे बरे । देश की दियदो हुई हखत को सुधारत मे लिए यह 
परमावश्यश था हि इस प्रात र दे प्रयामों में जाता मय पूरा पूरा योगदान 
मिले । देश वी मारी यरोबी अम दशस्तता एवं झाय जदिय समस्यों 
यहा की जलता ने मयुक्त प्रमास द्वारा ही सुपभाया जा सकता था। साय 
दायिक जिक से गष्येक्रम और पंचायती राज दोनो का गठत एवं 2 
प्रशार का बनाया गया है कि वे स्थानोय जनता के अधिक सै प्रधिष सदपोए 
को झपने सध्यों की सिद्धि बे समय प्राप्त कर सके । प्रथम पचयर्दीय मजता 
में महू कष्टा गया कि पन या श्रम मै रुप में लोगों के स्वेच्छ चारी योगदान 
मी व्यवस्था होती चाहिए । यह योगदान, गुर दामित्र' विकास कार्येत्रमा द्वारा 
किये जाने वाने प्रय,मों की एक प्रादश्यक पूर्व शर्व होनी चाहिए। रिल 
प्चायती शज सस्यापों प्रथत्रा सामुदायिक विकास कार्यत्रमों के सदमे में यह 
स्वेच्छापूर्ण पोगदात विस प्रकार प्र थ। किया जाये यह एक समस्या बने गई 
जिसके समाधान में ही इन सभी कार्यत्रमो की सफ्जवा निहित थी। 

प्रारम्म में जब सामुदायिक विकास पार्यश्रमों को पूरा वरने के लिए 
लोगी के सहयोग की मांग की गई तो थो अ्रतिश्रिया हुई बह भत्यन्त उत्साह 
बद्धक थी । भनेक लोग श्रम, धन एवं वस्तुओं के द्वाशा इन कायत्रमों की सिद्धि 
के लिए हाथ बटाने को धागे साय । श्रमदान सप्ताहों का प्ायोजन 
जाने सगा झौर इसके द्वारा शोभीय स्तर पर घनेक महत्वपूर्ण जन-उपयों 
एवं रधतात्मक काय किये ययें । न केवल गावो एवं प्नायता के बीच ही एक 
स्वस्थ प्रतियोगिता का विकाम हु, बरन्‌ जिलो पार यहा तक कि राज्यों 
भी इस प्रवार की प्रतियोगिता के बीज अवुरित हुए । स्थानीय जनता दादा 
बपने कार्यत्रमों के बुद्ध लक्ष्य निर्धारित कर लिये गय. भौर उन लक्ष्यों को 
न॑ केवल साकार क्रिया गया बरन आगे बढाने के भी प्रमास किये गये । 

पच'यती र'ज की स्थापना बे वाद से भव तक उसके कार्यों में जता 
के योगदान की मात्रा बदलती रही है--यह कमो भषिक हुई भौर कमी 
कम । योगइन के त्म होने तया उसकी मात्रा दे बढन के पीछे क्या 
कारण होते हैं भौर उतका किस श्रकार से साम उठाया जा सकता है--पह 
बाद्च जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही कठिन भी है। जनता के योगदान बी 
माक्त घटने का उत्तरद/यित्द न तो जनता पर रखा जा सकता है न॑ नेताओं 
पर और न ही सरकार पर । इसमें से कोई भी पूरी तरह से दोपी नहीं है। 
असल में जनता का सहयोग प्राप्त करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके भनेक 
कारण होते हैं और ये कारण बहुत गहरे होते हैं! यह हो सकता है कि 
लोग भपने लाभ की योजनाओं मे उत्साह दिखायें भौर यह मी हो सकता 
कि दे ऐसी योजनाझो से भपने भाषको विभुख करलें । जनता का सहयोग 
प्राप्त करने के लिए अधिकारी एवं गैर-भषिकारी दोतों ही स्तरों पर नतृत्व 
द्वारा पर्याप्त प्रयास किये जाने चाहिए । इस प्रकार के योगदान के लिए यदि 
देहाती ध्मर प्रद लोगो की मावनामों को उम्राडा जा सके तो झधिक उपयोगी 


स्थानीय सरकार को समस्याएं श्रार भविष्य है 242 


रहेगा । भारतीय जनता, विशेषकर » देहाती इलाकों में रहने वाले लोग 
वौड्धिक तरको से इतने प्रम/वित नहीं होते जितने कि वे मावनाओं से होते है । 
उदाहरण के लिए जब देश पर विदेशी आक्रमण हुए तो गांव के लोगों ने 
राष्ट्रीय सुरक्षा कोप में उदारतापूर्वक दान दिया । इससे प्रकट होता है कि 
यदि सरकार एवं प्रशासन द्वारा लोगों के दिल में यह भावना भरदी जाये कि 
उनके योगदान का कोई महत्व है श्र वे जो कुछ भी दे रहे है उससे एक 
बड़े राष्ट्रीय हित का साधन होने वाला है तो वे लोग शभ्रासानी से श्रपना 
योगदान देने के लिए तत्पर हो जायेंगे । 


जब विकास कार्यत्रमों में एवं देहाती प्रशासन के क्षेत्र में जनता के 
पर्याप्त योगदान को प्राप्त करने की दृष्टि से योजनाएँ बनायी गई झौर 
प्रयास किये गये उनसे सतोपजनक परिणाम प्राप्त नहीं हो सके । इस 
वस्त॒स्थिति के लिए उत्तरदायी कई कारण थे । प्रथम, जब प्रारम्म में श्रमदान 
कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया गया तो यह एक नयी चीज थी जिसने कि जनता 
के ध्यान को अपनी ओर आकर्पित किया श्रौर उन्हें इनमें माग लेने के लिए 
अ्रधिक से अ्रधिक ग्रामन्नित किया । किन्‍्त ज्यों-ज्यों समय ग्रुजरा, जनता का 
उत्साह कम होता चला गया । इसके अतिरिक्त क'यंक्रमों के लिए सौंपे गये 
घन की मात्रा कम होने के कारण भी लोगों के उत्साह में कमी आ गई + 
ज्यों-ज्यों सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को बढ़ाया गया त्यों-त्यों एक विकास- 
खण्ड के श्रधिका र क्षेत्र मे अधिक से अधिक कार्य झाने लगे प्रौर जनता के सहयोग 
की मांग भी लगातार बढ़ने लगी। दूसरे, सामृदायिक विक'स कार्य्रमों के द्वारा 
जो योजनाएं प्रसारित की गई' उनमें जनता के कुछ श्रावश्यक योगदान का 
प्रावधान था । यह आवश्यक योगदान भ्राप्त कश्ना कई बार बड़ा मुश्किल 
पड़ जाता है और ऐसी स्थिति में राज्य को सहायता प्राप्त करने के लिए 
लेखों में इधर से उधर करना पड़ता है ! 


इन सबके परिणामस्वरूप लोगों का उत्साह विपरीत रूप में प्रमावित 
होता है श्लोर श्रमदान' श्रांदोलन में जो एक पवित्र भावना कार्य करती है वह 
जोड़ बाकी के हिसाब क्तिाब में उलभरों के बाद समाप्त हो जाती है। तीसरे 
जनता द्वारा स्थानीय संस्थाओं के कार्यों में जो सहयोग प्रदान .किया गया वह 
मुख्य रूप से ऐसे वर्ग द्वारा किया गया जो कि श्रपेक्षाकत साधनहीन एवं 
सामथ्यंहीन था । समाज का जो धनिक वर्ग था वह इन कार्येक्रमों को सफल 
बेंनाने के लिए श्लागे नहीं भ्राया | यदि श्रमदान कार्यक्रम में गांव वालों को 
ब्राकपित करना है तो इनमें गांव के संभमी लोगो को भाग लेने के लिए सम- 
भाया जाना चाहिए । ऐसा करने में गरीव शोर अमीर के वीच किसी प्रकार 
का भेदभाव न किया जाय । यदि व्यवहार में ऐसा नहीं किया गया तो इससे 
कार्यक्रम को हानि होती है । चौथे, अधिक से अधिक जनता श्रागे न मं सकी 
तथा श्रमदान में माग न ले सकी इसका उत्तरदायित्व अधिकारी एवं गर- 
अ्रधिकारी दोनों ही प्रकार के नेतृत्व पर आता है। विंकास , श्रधिकारी एवं 
प्रसार-अधिकारी, विकास एवं प्रसार के कार्यो को सम्पन्न करने की श्रपेंक्षा 
क्वेवल डेस्क पर बैठ कर किये जाने वाले कार्यो में ही उलमे रहे, जबकि गैर- 
अधिकारी नेतागण शक्ति-राजनीति की ' उखाड़-पछाड़ में संलग्न रहे । अंतर 
इन दोनों में से कोई भी उपयुक्त लोगों को श्रम॒द्ान कार्यक्रमों की ओर श्राक-- 


६2%] आरत में स्पानीय प्रशाउद 


पिठ नहीं वर सरे घौर न ही उन्हें हिखसी रचनात्मर दा में साया से । 
वापवें पंचायती राज सम्यधधों में मतभेद, विरोध एं गुटबाजी भी पतपले 
सरगगी प्रौर पूरा गांव बहुमत पर पत्यमत में विम जित हो गया । ऐसी स्थिठि में 
यह प्रमम्भय द्वो गया हि अमदात ही हिसी माय पर गांउ डे समी लोगों को 
ए+बित विया जा सो । छा, सरकार ड्रारा रखे गए प्रायपात मे 
उमरा योगदान विकास वार्यों से केक्‍्च तभो पिल पाता है जबति सस्बस्धि 
गाव के लोप एक निर्धारित अश देश के सिए तैयार हों। यह प्रावधान उन 
क्षेत्र के लिए परत्यम्त सम्स्थाप्रद है जद्ो के लोग बुरो तरह से यरीज हैं। 
इस प्रकार के क्षत्रों में कसने वाले लोगों को सरहारी सहयोग की 
सबसे अधिक आवश्यकता होती है ओर उनको यह सहयोग मिल्र नहीं 
वाला । सांतवें, प्रत्र श्राजकल गांश के लोगों से खेतना विकसित हो गई है साथ 
ही सवीतीवरण की प्रक्रिया के कारण वे शहरों से अधिक्त सम्पक रखने लगे 
हैं। जब कमी गाव रब निवासी शहरों मे जाते हैं भौर मद देखते हैं कि वहां 
ब लोगो को सड़क, सफाई, प्रकाश, पर, शिक्षा आदि सारी सुविधाएं प्राप्त हैं 
तो उनने शिल में एक हर्ष्य वी मावना जश्यूत होती है। वे यह सोचने लगते 
हैं कि शहर के लोग इन समस्त सुविधाप्रो को प्राप्त करते के लिए कमी का 
श्रम शक्ति एवं धंद का दान सहीं करते तो फिर उनसे ही ऐसा बरते के लिए 
क्यों कहा जाता है । आठवें, कई बार लोग श्रमदान देने के लिए तैपार भी हो 
जाते हैं किन्तु जब ये बह देखते हैं हि विका-कार्य को भागे चलाने के लिए 
सरकार द्वारा पर्याप्त योगदान मही रिया जा रहा है तो वे बहुत विराश हो 
जात हैं प्रौर उनका उत्साह मद पड जाता है। नवें, जो पचायतें जनता के 
सर्वाधिक नजदोक रहती हैं वे भी उनमे पर्याव्त उत्साह पैदा गहो कर पाती 
उन्हें घाहिए कि जनता से अधिकाधिक सहयोग एवं पहल को प्राप्त करने के 
लिए उन्हें प्र रित करे । दसवें, कई एक क्षेत्रो की जनता भपना योगदान देने 
के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है किन्तु इसके लिए उपयुक्त दशाए 
बनाना जरूरी होता है । यह योगदान किन शर्तों पर किया जायेगा यह भी 
स्पष्ट होता चाहिये | जतता को यह विश्वास होना चाहिये कवि सावेबतिक 
५५४ के समी स्तरों प्र ईमानदारी, सज्जनता भौर घिष्टता से काम हो 
रद्दा है | 
यह कहा जाता है कि यद्यपि जनता के योगदान फी देश के तीव्रग्ति 
से किये जाने वाले भाधिक विक्लास के लिए भ्रत्यन्त म्रावश्यकता है किस्तु इसका 
भ्र्थ यह नही कि जनता के सहयोग को बनावटो रूप में प्राप्त किया जाय। यदि 
ऐसा किया गया तो इससे एक भोर वो शोषण होगा भौर द्रूसरी झोर भ्रष्ट 
आर पतपेगा । जववा के योगदान के सिद्धान्त और व्यवद्गर के बीच कई बार 
एक बड़ा घन्तर उपस्थित हो जाता है भौर यह भ््तर इस योगदान को वस्तु 
विकता की भपेक्षा क्‍भ्रौपयारिक भधिक बना देता है। सादिक्ग्नसी समिति ने 
अनता के सहयोग से सम्बन्धित प्रश्त पर पर्याप्त विचार किया भौर उसके 
पश्चात उसने कुछ सुकाव श्रस्तुत किये। सर्वश्रयम समिति ने यह बताया कि 
लोगों के योगदान का सिद्धान्त भर्यात्‌ सामान्य ह्वित के कार्यों में जतता से 
सहयोग एक भत्यन्त ही सारपुर्स सिद्धान्त है किन्चु फिर भी वर्तमान में 
इसऊी जो स्थिति है वह प्रभावशाली नहीं है । मच्छा येह रहे कि जनता का 


हम 
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जो सहयोग मांगा जाये वह धन या वस्तु के रूप में मांगा जाना चाहिए | श्रम 
के रूप में योगदान मांगने की प्रवृत्ति को कम किया जाना चाहिये । दूसरे, 
पंचायत एवं पंचायत समितियों को कर-साधनों एवं गैर-कर वाले तरीकों से 
श्रपनी भ्राय को बढ़ाना चाहिए। ऐसे प्रयास किये जाने चाहिए कि इनसे 
संस्थाओं के पास कोई स्थायी आमदनी का साधन त्रा जाय | पंचायत समिति 
के कार्यो मे योगदान क। रूप व्यक्तिगत नही होना चाहिये वरन्‌ ऐसी व्यवस्था 
होनी चाहिये कि वहां पचायत समिति के घन को एकत्रित करने में लोग अपना 
योगदान किया करें । त्तीस्ते, किसी भी कार्यकमम को प्रारम्भ करने के लिये 
जनता के योगदान की जो एक जावश्यक शर्त रखी गई है उसे हटा देना 
चाहिए । 


जिला परिषद को यह चाहिए कि वह उस पंचायत समिति या पचायत 
से योगदान मांगे जिसके लिए कि उसने अपना योगदान देना निश्चित किया 
है । इसके लिए जिला परिषद पचायत समिति या पचायत को चाहिये कि वह 
या तो अपने साधनो का विकास करे अथवा विकास कार्यक्रमों को सीमित 
करके उनको अपने घन की मात्रा के अनुरूप बन। ले । यदि इन सस्याओं को 
प्रनुदान एवं सहायता कम दी गई त्तो ये अपने स्रोत बढ़ाने मे त्थ, अपना 
योगदान करने में आगे आयेंगे । पाचवे, कार्यो से लगाये गये मजदूरों को उतना 
वेतन दिया जाना चाहिए जितना कि उस पंचायत क्षेत्र के लोगो को दिया 
जाता है | पचायत समिति को चाहिये कि वह कार्यपालिका अधिकारी से 
विचार कर: मजदूरो का वेतन नियत करदे ताकि देहाती क्षेत्रों में कमजोर 
वर्गों का शोषण न किया जाय । इन सभी उपायो को श्रपनाने के बाद जनता 
का सहयोग श्रधिक प्राप्त किया जा सकेगा । 


नगरपालिका प्रशासन की समस्याएं 
[7.%४ शकाशाड ७ ऐॉएचॉलंफुओ 40ा्िं508009 ] 


नगरपालिकाओं के प्रशासन मे जो विज्निन्न समस्याएं सामने श्राती हैं 
उन्हे देखकर ऐसा लगता है कि प्रशासन की, इस व्यवस्था को समाप्त करके 
यदि केवल केन्द्रीय शासन द्वारा स्थानीय सेवाएं जुटाई जाय॑ तो अधिक उप- 
योगी रहेगो । जब कमी जनता को अधिक अ्रषिकार दिये जाते हैं तो कार्यों 
के कुशल सम्पादन से मार्गे मे बाघाए उत्पन्न हो जाती है और इसके परि- 
णामस्वरूप यह सुराया जाता है कि स्थानीय निकायों की-शक्तियों को कम 
किया जाय और राज्य सरकार के नियन्त्रण को .बढ़ाया जाय | भारत मे नगर- 
पालिका प्रशासन मे ज्ञण्टाचार, कार्य में देरी, पक्षपात्-पूर्ण व्यवहार, अनावश्यक 
फगई़ आदि बढ़ जाते हैं। कई एक लेंखकों ने -तो इस वस्तु स्थिति का 
अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्प,तिकाला हैं |कि विकेन्द्रीकरएण भ्ौर अकुशल 
प्रशासन दोनो साथ-साथ चलते हैं.। यह दृष्टिकोण देखने में चाहे कितना भी 
अस्वीकाये .एवं अ्रटपटा[ अतीत क्‍यों न हो किन्तु , इसमे कुछ ,सत्यतता अवश्य है 
इस मर्त से जो लोग बहुत अधिक प्रमावित होते हैं. वे, यहां तक निष्कर्ष 
निकालते.हैं कि विकेन्द्रीक्त अजातन्त्र की भ्रपेक्षा तो तानाशाही एवं स्वेच्छा- 
चारी शासन के अघीन रहने वाली पूर्णतावादी शासनृ-व्यवस्या श्रधिक अच्छी 
है क्योंकि इससे भ्रधिक कार्य-कुशलता प्राप्त की जा संकती.है। “यदि हम 


| आकई 
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विक्रेख्दीडृत व्यवस्था में भी कार्य-कुशनता बनाये रखना चाहते हैं_तो इसके 
लिए यह अविवायं होगा कि प्रार्रम्भक काल में प्रशासनिक ध्कायें-वुशतता 
को सहन के लिए तैयार रहे भौर दूसरे, स्थानीय जनता मे पहल तथा भ्रान्तरिक 
जायरूकता की मावना को विकत्तित करें। ० 
स्थानीय प्रशासन में जनता के सहयोग वी अधवश्यकता नगरपालिका 
स्वर पर भी उतनी ही महत्वपूर्ण एवं उपयोपी हु जितनी कि यह देहाती छोर 
में होती हे । अ्रगातन्व्रात्मक व्यवस्था का अपनाने के कारण एम राष्ट्रीय विकास 
कायक्रमो मे स्थानीय हितों एम मतो को पर्याप्त अतिनिषित्व देने के कारण यह 
जरूर। हा जाता है कि स्थानीय प्रशासत में अधिकाधिक जन-सहयोग अ्राप्त 
किया जाय । विकास कार्यों के क्षेत्र मे स्थानीय पहल एब स्थानीय द्वितो को 
समी जाशत कया जा सकता है जबकि हम एक ऐसी प्रतिनिधि एव प्रजा- 
तन्त्रात्मक सस्था की स्थापना करें जो कि स्थानीय जनता की इच्छाप्रों एवं 
आवश्यकता के झनुरूप स्थानीय लक्ष्यों पर घन खर्च करने के लिए आवेश्यक 
स्थानीय हित पर्यवेक्षण एग्रें सावधानी बरते। बलग्रतराय मेहता समिति मे 
प्रजात+त्रीय विकेन्द्रीकरण के ऊपर पर्याप्त विचार करने के बाद यह बताया 
कि स्थानीय निकाय को कानून एग्र व्यवस्था, न्याय का प्रशासन और राजस्व 
प्रशासन से सम्बन्धित कुछ कार्य करने के भ्तिरिक्त क्षेत्र के सम्पूर्ण सामास्य 
प्रशासत एग विकास से सम्बन्धित कार्य भी करने चाहिए । इन विस्तृत कार्यों 
को करने के लिए स्थानीय सस्थाझों को पर्याप्त व्यापक शक्तिया सॉपी जाय 
तथा भावश्यक बायें-पालिका यन्त्र एग वाच्छित साधन प्रदान किये जाय + 
इन सस्थाप्रो के ऊपर सरकार या सरकारी भ्रभिकरणों का भतिशर्य निय- 
श्रण नही होता चाहिए । उन्हे भूल करने और भूल करने के वाद सीखने के 
प्रवसर भ्रदात किये जाने चाहिए, किन्तु इसका अर्थ यह महीं कि उनको 
पर्याप्त निर्देशन ,मी न प्रदात किया जाय। निर्देशन न मिलने प्र वे म्धिक 
गलतिया करेंगे । भसल मे स्त्रानीय सस्थामों को स्थानीय विकास के सम्बन्ध 
में स्थानीय जनता की अभिव्यक्ति का साधन होना चाहिए।_ग्सलबंवराय 
मेहता समिति के सुकावों को देहाती स्तर पर स्थानीय सस्वाझों के सम्बन्ध मे 
लागू किया गया भ्ौर उनको प्रमावशील एब भक्तिशाली बनाने के लिए भ्रघ्रास 
किए गए । शहरी स्थानीय सस्थाप्रो को भो इन सुझावों के प्रकाश में विकसित 
करना चाहिए ताकिवये भपने बढ़ते हुए उत्तरद'पित्वों एगे कार्यों के साथ 
स्थानीय नेतृत्व एथं पहल को भाकषित कर सके । 


स्थानीय निकायो को पर्याप्त सत्त। हस्तान्तरित कर दी जाए केवल 
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के साथ मिला देना चाहिए श्र उन छोटी नगरपालिकाश्रों को जो कि करों 
से या सरकारी उच्चमों से पर्याप्त घन इकट्ठा नहीं कर पातीं उनकी राज्य 
सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुदान दिए जाने चाहिए। जहां तक प्रशासकीय यंत्र 
का प्रश्त है नगर परिषद के कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका कार्यो के बीच 
विभाजन किया जाना चाहिए तथा यह उपयोगी रहेगा कि एक राज्य स्तर के 
कार्यपालिका श्रधिकारी की नियुक्ति की जाएं। इन पदों पर राजस्व श्रधिकारी 
की सेवाएं लेना श्रधिक उपयोगी प्रतीत नही होता क्योंकि ये अधिकारी स्था- 
नीय प्रशासन में इतने प्रशिक्षित नही होते तया नए वातावरण में काम भी 
नही कर पाते । इसलिए यह सुझाव रिया जाता है कि स्थानीय सरकार के 
स्तर पर उसकी अपनी सेवाएं श्रारम्म की जाएं | इस दृष्टि से कार्यपालिका 
अ्रभियन्ताओं एज स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए एक जैसी सेवाश्रों की झ्ाव- 
श्यकताएं होंगी | विभिन्न अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करने के कार्य 
कार्यपालिका अधिकारी द्वारा किए जाने चाहिए। उसे एक सामान्य प्रवन्धक 
के रूप में वरिष्ट एवं अन्य कार्यपालिका श्रधिकारियों पर नियन्त्रण रखना 
चाहिए। इस अधिकारी को नगरपालिका प्रशासन से सम्बन्धित अपने सभी 
कार्यो के लिए नगरपरिषद के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। प्रजातन्त्रात्मक 
विकेन्द्रीकरण की योजना में राज्य सरकार का योगदान भी काफी रहता है । 
राज्य सरकार को एक रक्षक के रूप में केवल आडिट करके तथा सोमेयिक 
परीक्षाएं करके नगर परिषदों को शक्ति के दुरुपयोग से रोकने मात्र से 
सम्बन्धित नहीं रहता चाहिए। इसे स्थानीय निकायों के प्रोत्साहन एंग॑ 
विकास में सक्तिय रूप से भाग लेना चाहिए। दूसरी श्रोर सरकार के ऐसे 
नियन्त्रण को रोकने का हर सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए जो कि स्थानीय 
स्तर पर पहल को समाप्त कर ले तथा उसकी स्वायत्तता एवं आत्म-निर्मरता को 
छीन ले । राज्य का नियन्त्रण कुल मिलाकर ऐसा न हो जो कि सरुथानीय 
निकायों के उत्साह को समाप्त कर दे और उन्हे नीति निर्माण एवं क्रिपान्विति 
के कार्य में अयोग्य बना दे ह , ग 


फमजोर वर्ग की समस्याएं 
(९ ?फाशाडऊ ए श८्ब्राप्श/ 5९९०४०५ 


समाज में हर तरह के लोग होते हैं । मार्क्स की भाषा में उत्कों पू जी- 
पति और मजदूर के रूप में समूहीकृत किया.जा सकता है। प्रचलित भाषा में 
इन्हें घनवान और गरीब या, समर्थ और असमर्थ या कमजोर और. ताकतवर 
के रूप में विमाजित_किया जा सकता है । इन दोनों प्रकार के वर्गों के बीच 
कई एक बातों में विरोध रहता है तथा- पर्याप्त संघर्प रहता है । इस संघर्ष का 
परिणाम एक वेगे द्वारा दूसरे के शोषण के रूप में सामने-आता है 4 यदि इस 
प्रकार के व्यवहार को चलने दिया जाए तो कुछ समय वाद समाज समःप्त होने 
लगता है । स्थानीय निकायों को इस तरह व्यवहार करना चाहिए कि यह वर्गीय 
भेद-मोव समाज की समाप्ति का कारण न बन जाए ॥_ इसके लिए उसके व्यव- 
हार को दोनों हो वर्गों के न समात्त रूप_ से लामदायक होता . चाहिए । 
फेमजोर एवं शेक्तिहीन लोगों के लिए विशेष प्रावधान किए , जाने, चाहिए। 
समाज में कमजोर भाग' उसे माना जाता है जिसमें कि ये विशेषताएं हों-प्रयम, 


छा 


शहर भारत में स्पातीम अशश्त 


(ध ठ 
ये परिवार जिसने पास ऐसी भूमि है. जिसका कोई प्राधिक लाम नहीं है। 
दूसरे, कृषि वार्य वे मजदूर या भन्‍य मजदूर जो कि भूमि नहीं रखते। बी 
गाँवों के वे मजदूर और कलाकार जो कि छोटी बम बुंटीर-उद्योर्ों मे 
बतेन बताने के कार्यों मे, डलिया बनाने के कार्यो में तथा ऐसे ही भन्य कार्यों में 
संलग्न रहते हैं । चौथे, वे समूह जिन्हे ऐतिहासिक या भन्‍्य डिंसी वार्य त 
पिच्ड़े दोग्रों म॒ रहने के लिए बाध्य जिया गया दे प्रौर जो प्राधुतिक 
वित्तीय जीवन के साथ समायोजित नही हो पाते । पराचआ्ों, ग्रामीण हमाड वी 
यह भाग जो कि विशेष परिस्मितियों के कारण प्रपने वश परम्परागत ब्यववाय 
में उला हुमा है । 

इन व्यवसायों में अधिक भाय नहीं द्ोती किन्तु फिर भी स्वास्प्य ख 
सफाई की दृष्टि से जोखिमपूर्णा हाते हैं ॥ इन लोगो का सामाजिक स्वर मे 
भत्यस्त नीचा होता है। छठे, समाज के ये भाग जो कि सामाजिक स्तर ऊर्चा 
होते हुए भी प्राधिक दृष्टि से भच्छी स्थिति में नहीं होते । ४000%0% एव 
भमागे लोग जैसे विधव।ए, अताथ, बूढ़े भौर, बेरोजगार लोग जितने प्रात 
जीविका का कोई साथत नहीं है भझौर शारीरिक दृष्टि से जो असम हैं, 
भादि । इस प्रकार समाज व शक्तिहवीत माय म झनेक प्रकार के लोग आज त॑ 
हैं। यह असम्मव है कि इतती जनसख्या के लिए कोई ऐसा सामान्य विवश 
कार्यक्रम भ्रपताया जा सक्रे जा छि सभी की प्रगति का झाघार बन ण)ये । गही 
कारण है कि सादिक अली समिति न शक्तिहीन सम्मायों की परिमाषाको 
सीमित किया है | उसके मतानुसार इसमे जिन लोगी को समाहित कक 
सकता है वे हैं भनुमूचित जाति एव जत-जाति के लोग, वे परिवार जिनके 
पास एक एक्ड से कम भूमि है श्रौर जो कोई स्थायी व्यवसाय मही रखते, 
भूमिद्दीन कृषक मजदूर, गाद के कलाकार भौर मजदूर जो कि छोटे उद्योगों गो 
सलम्न, हैं, तथा वे अमागे, घनाथ, बेरोजयार, अपाहिज लोग जितका कोई 
अन्य सहारा नही है । गाबों के शक्तिहीत वर्य-को निर्धारित करता एक 
समस्या है किन्तु इससे भी ध्िक गम्मीर समर्या उत्त वर्ग का विकास करना 
है। सभाज के इन शक्तिहीन वर्गों के विकास के लिए राज्य एवं केख्द्रीय स्तर 
पर पनेक प्रयास किये जा रहे हैं कि शहफ ये प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। 
पंचायती राज सस्थां को भी इस वर्ग के की सहायता के लिए 
प्रयास करन। होगा । जँसा कि सादिक झली समिति का मत था पंचायती 
“राज सत्याओं ने इन वर्गों के लाभ के लिए भ्रधिक महत्वपूरा कार्य नही किये । 
यद्यपि पचायती राज सस्याओ की इस दृष्टिसे प्पनी कुछ सीमाए भी है 
उतके पास साधन और घत बहुत कम रहता है । इसलिए बमजोर वर्गों के 
कल्याण के लिए वे बहुत कम हल करने की क्षमता रखते हैं ॥ इन सस्याओं 
को जो काये हस्तान्तरित किए गये हैं वे इस प्रकार के हैं जिनसे केवल वे हो 
लोग लाभ उठा पाते हैं जो कि समर्थ हैं भौर भ्रच्छे वैरिवार के लोग हैं । यह 
बांत उत्पादन कारेत्रमों के बारे मे विशेष रूप से लागू होती है । ४ 

कमजोर वर्गों के ऋल्यारा के क्षेत्र मे पचायती राज सस्थाओं के सीमित 
एवं कम मदृत्वपूर्णां श्रयाक्तों कों देख कर सादिक भली समिति, को मारी 
निराशा हुई। उसने इस सम्बन्ध में कई उपयोगी सुराव अस्तुत किये | समिति 
ने बताया कि राज्य सरकार के कृषि उत्पादन से सम्बन्धित आय: सभी कार्य 


स्थानीय सरकार की समस्याएं श्रौर भविष्य ४६३ 
पंचायतों राज संस्थाओं को सौंप दिये हैं । उसे चाहिए कि जिला स्तर पर 
जिला परिषद को कुछ कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियां प्रदान की जाए। 
शिक्षा के क्षेत्र में ये संस्थाएं मिडिल तक को शिक्षा का प्रबन्ध करती हैं । 
समिति ने रूमाज कल्याण विभाग की क्रियाएं भी इसे हृस्तान्तरित करने का 
सुझाव दिया । जब ये सब काये पंचायत्ती राज संम्याप्रों को सौंप दिए जति 
है तो उनकी शक्ति अधिक हो जाती है और यह आशा बंध जाती है कि वे 
कमजोर वर्गों की सेवा के लिए प्रधिक कराये कर सकोंगी। इसके अतिरिक्त 
राज्य एवं केन्द्र सरकारों फो भी इस दृष्टि से कदम उठाने होंगे। पंचायती 
राज संस्थाएं कमजोर वर्गों की समस्या की तात्कालिक श्रावश्यकता को 
देखते हुए जो कदम उठा सफती हैं वे श्रनेक हैं । 


सादिक अली समिति के पझनुततार एन्हें कई भागों में विभाजित 
किया जा सकता है। प्रथम, कमजोर वर्गों के लाम की योजनाए' इस 
प्रकार बताई जानी चाहिए कि इस वर्ग द्वारा उनका भ्रधिक से श्रधिक 
लाम उठाया जा सके । जो कर्ज एवं सहायताएं दी जाएं उनके नियम 
एव प्रक्रिया उदार होनी चाहिए। इन्हें व्यक्ति देख कर नहीं बल्कि का्ये 
का उद्देश्य देख कर दिया जाना चाहिए | दूसरे, ग्रामीण ग्रह निर्माण के 
लिए जो सहायता दो जाए उसे कमजोर वर्ग फी सहायता करने के लिए 
प्रयुक्त किया जाना चाहिए। इस वर्ग के लोग ऐसी जगह रहते है जहां 
के स्थान का अत्यन्त भश्रभाव रहता है | उन्हें रहने की पर्याप्त सुविधा देने 
के लिए जगह प्रदान की जानी चाहिए। तीसरे, जब अश्रनुदान एवं कजे के 
झूप में शक्तिहोन वर्ग के लोगों को सहायता दी जाए तो यह सहायता 
उनकी आ्िक स्थिति को देख कर दी जानी चाहिए भर्थात्‌ जिसकी कम 
प्रामदनो है उसे पहले अवसर दिया जाए। चौथे, मुर्गी, मछली झौर सूअर 
पालने पर भ्रधिक जोर दिया जाए। साथ ही कला एवं उन व्यापारों के 
विकास के लिए भी प्रयास किया जाए जिन्हें कि समाज का कमजोर वर्ग 
अपना सके । पांचवें, इस वर्ग के लोगों को मवेशी, भेड़ और वकरी खरीदेंने में 
सहायता दी जानी चाहिए ये सब इन क्योंकि लोगों की श्राय के स्थायी साधत 
बन सकते है । छठे, इस वर्ग के लोगों द्वारा संगठित सहकारी समाजों को 
विकास के लिए अधिक कर्ज एवं सहायता दी जानी चाहिये। इनके द्वारा 
उत्पादित वस्तुओं को विक्री से सम्बन्धित लाम भी मिलना चाहिये । सातवें, 
जंगलों एवं मजदूर सहकारिताओं को संगठित करने के व्यापक कार्यक्रम अ्र्े- 
नाने चाहिए और ठेकेदारों की प्रथा को कम करना चाहिए । श्राठवें, कृपि के 
क्षेत्र में इस वर्ग के लोगों को सहकारी समाजों के द्वारा सामान्य सुविधा 
सेवाएं दी जानी चाहिए। नवें, सहकारी श्राघार पर कृषि उत्पादन फो सुधारने 
की इकाइयां संगठित होनी चाहिए । दसवें, जिला परिपद को पर्याप्त विशेष 
घन दिया जाये ताकि वह इस वर्ग के - लोगों के कार्यक्रमों में उसे खर्चे कर 
सके । ग्यारहेवें, समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कोई अलग समिति 
च बनाई जाए वल्कि जिला परिप्रद, और पंचायत समिति-में प्रशासन और 
बिच पर समिति. को ही यह ,कार्ये सॉप देना.चोहिए ।- बारहवें,.- इस - बर्ग- के 
लीगों को राज्य सरकार के ढारा सहकारी -समाजों-में-मागीदार बनने के लिए 
तकांवी ऋण दिए जाने चाहिए । तेरहवें, शिक्षा प्रसार के लिए इस वे के 


० हल मारत में सदानोय प्रात 


बच्चों को मुफ्त पुस्तप्े भौर स्तेट दो जाए । रहने प्रौर साते के इबाघ सहिद 
शोडिय जी स्यग्था की जे ए । उच्च कझाप्रो मे पड़ते एवं इतेज होस्टस गे 
रहने हे विए उपयुक्त शिषाधियों को बडोझा प्रशन हिया जदे। चौझरं, 
पैस दर के लोगों को भूमि देते के भविषिक्त रस धरोइने के लिए, सिंचाई है 
लिए हुं बनवाने एद जमीन को उपजाऊ डवताने के लिए, १४ की ब्यवस्पा 
बी जानी घाहिए । यड तह दे मुक्धाए नहीं दी जमेंगी उह प्रमर तह 
सौंटी दई भृषमि दिया उपयोग रिये ही पड़ी रहैंगो  पडहवे, इस वर्ष के सोर्यो 
हे शेत्रो को प्रधार ध्पिरारियों द्वारा प्रदर्शनिदा के लिए छोटा जाता चाहिए । 
शोपरओे, सहरारी समाजों गा प्रबंध करने के लिये इस लोगो को विगेद 
पशिशञन श्री मुविषाएं दी जानी चाहिए । सत्रदृववें, १ स्पाणहारो क्यों का इस 
बे के सोगों पर कया प्रमाद पडा, इसर। सामश्कि मूच्यॉक्न दिया जाता 
चाहिए धोर इस भृत्याकन के अकाश में समी योमनाधी एवं ब'संत्रमों को 
बदला णाता चाहिये 3 भटारहवें, इस ये के सोगों के भाग्य को सरघारने के 
लिए डिसा परिषदों शो विशेष उत्तरदाशित्व सौपा जाता चाहिये । उप्नीभर्य, 
दिन “येत्षमों मे जन सहयोग को जरूरत होतो है उतमे कमजोर बर्यों के 
झोगो को मुक्त रर देगा छादिए। इस सभी प्रयामों के द्वारा एक क्षेत्र के 
शततिद्वीन ये बाले सोगों को विशाय की गति में समाभ बे. सत्य सोरों हे 
साथ तर साथा जा सकेगा $ 
वित्तीय समस्याए' 
[व0व कष्ण्ण्द्श 2:०8॥९७$ ]| 


हु विक्त प्रशासन के लिए जितना घावायक एवं महत्वपूर्ण है उसके मार्ग 
आलम उत्पन्न करने की दृष्टि से भी यह उठना ही. प्रमावशील एवं उस्ले- 
खनी4 है । भारत में शहरी एव देह'ठो दोनों हो क्षेत्रों है ह्थानौय निकाय 
वित्त की भपरयाष्तता से प्रमावित हैं। वित्त को अपर्याप्तता स्थानीय निकायों 
के मार्ग में सामान्यतः भवरोधक बनी रहती है । मारत के सविधान में यह 
स्पध्ट रूप से उ-लेख नहीं विया गया है वि राज्य सरकार एवं स्थानीय सर- 
कार के राजस्व क्या होगे। यही कारर है प्राय" ऐसी शिकायतें घुनने में 
भाती हैं कि राज्य सरकार ने धोरे-घोरे राजस्व के स्थानीय स्रोतों को भ्रपत 
हाथ में से लिया | समय-समय पर जो कोमतें बड़तो रहती हैं, भध्य'पको वी 
बेतन श्र खला में बृद्धि होतो है फम से कम रोजनदारी बाले तियम को काम 
में लाया जाता है तो इन स्थानीय निकायो पर वित्तीय बोझ ओर धषिक 
बड़ जाता है। वित्तीय सेत मे उठने बासी समस्याओं एवं प्रश्तों की जाच 
करने के लिए समय समय पर विभिन्न राज्पो म वित्तेप जाच समितिया या 
प्रायोग गठित किये जते हैं । 

स्थानीय सम्धाधों में विच्चौय साधपतो मय कमी एक सामाःन्‍्य विशे" 
पता रहती है किन्त इसके प्रतिरिक्त स्थानीय सस्वामों के भाषिक प्रशासन 
में जो विभिन्न उलभनें उठती हैं वे मी कम महत्वपूर्यो नहो हैं । इन सस्झाभो 
का बजठ क्सि तरह तेयार होता है व क्सि तरह से स्वीकार होता है, नये कर 
किस तरह सगतें हैं पर पुन राने कर किस तरह समाप्त होते हैं, लेके किस 
तरह रखे जाते हैं भौर करों को किस सरह इकट्ठा क्या जाता है.पाडिद का 


हु 
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रूप पया है, क्रादि प्रश्न अत्यन्त महत्व रखते हैं । सगरपालिका स्तर पर बजट 
कार्यपातिका द्वारा बनाया जता है घौर वित्त समिति द्वारा उस पर चिन्नार 
किया जाता है । परियद के सामते इस दिचार एवं वाद-विवाद के लिये रसा 
जाये, इससे पूर्व ही इस पर परयप्ति विचार कर लिया जाता हैं । बजट को 
राज्य मनरझार द्वारा प्रस्तावित रूप में तंबार किया जाता है । यह भाव और 
व्यय के झनुमान का दिग्शणन कराता है. इसके दो भाग होते हैं--प्रवम भाग 
में बजट की अपूर्त बातें बत,ई जाती है. झौर दूसरे भाग में मुख्य गीण एवं 
विल्तृत शी को फे अन्तर्गत विस्तारपूर्वक अनुमान दिये जाते हैं। अलग-अलग 
राज्यों में बमट निर्माण की प्रसग- अलग व्यवस्था है । बम्बई में बजट प्रवस्धक 
या रवायी समित्ति के निर्देशन में तैयार किया जाता है और सामान्य बोई 
द्वारा प्रत्ेवा वर्ष की पहली मर्च की स्वीकार फिया जाता है । पश्चिमी बंगाल 

में नगरपालिका परिवद विक्तोय वर्ष समाप्त होने के कम से कम दो माह पूर्व 

अपने वजट को बनाती है । यदि मगरपालिका कर्जणदार है तो किसी उच्च 
सता की स्वीकृति लेना भी जरूरी रहता है। मद्रास में कार्यपालिका श्रघि- 
कारी प्रत्यक वर्ष दिसम्वर से पूर्व वजट तैयार करता है भर उसे श्रध्यक्ष को 

वा स्थायी वित्त समिति को प्रस्तुत करता है। मध्य प्रदेश, में बजट वित्त 

समिति द्वारा तैयार किया जाता है श्रौर उसे पन्द्रह जनवरी से पूर्व परिषद के 


सम्मुस प्रस्तुत किया जाता है जो कि परिवर्तन सहित या रहित उसे पास 
करने की शक्ति रखती है । 


यदि तथ्य का श्रध्ययन करें त्तो हम पाएंगे कि बजट पर राज्य सरकार 
द्वारा जो नियन्त्रण अपनाया जाता है उसकी मात्रा प्रत्येक राज्य में अलग- 
अलग होती है । नगरपालिकाशोों की वित्तीय व्यवस्था की इस श्राधघार पर 
पर्याप्त मालोचना की जाती है कि उन्हें उनके वजठ एवं व्यय के क्षेत्र में कोई 
स्वेच्छा या स्वायत्तता प्राप्त नहीं है । इसे परिषद की वित्तीय स्थिति पर एक 
बहुत बड़ा प्रतिवन्‍्ध साना जाता है । यदि एक निर्दाचित स्थानीय निकाय को 
जनता की इच्छा के भ्रनुस।र ' बजट बनाने की शक्ति नहीं दी जाय तो इससे 
: प्रजातन्त्रात्मक संस्थाओ्रों का विकास रुक जाएगा । तक के लिये कहा जा सकता 
है कि शिक्षा, मेडीकल राहत और सफाई शभ्रादि विषयों में राज्य /सरकारु की 
भी पर्याप्त रुचि रहती है; अतः दोनों के वीच नीति सम्बन्धी समन्वय 
अनिव ये है । तगरपालिकाशओों का वित्तीय प्रशासन उसके वित्त विभाग द्वारा 
संचाल्ति किया जाता है । केवल कर लग। देने से परिषद की वित्तीय स्थिति 
नहीं सुधर सकती जब तक कि उन करों को एकत्रित न किया. जाए, उचित 
रूप से लिखे न रखे जाए, संग्रह एवं व्यय पर पर्याप्त नियन्त्रण एवं पये- 
वेक्षण न रखा जाए और स्टाक के अभिलेख को “उचित रूप से न रखा 
जाए | लेखा कार्यालय के उचित कार्य संचालन के लिये और लेंखाओों को रखने 
के लिये राज्य सरकार द्वारा नगरपालिकाशओं के.: विस्तृत लेखा नियम तैयार 
किए जते हैं । इनके अन्तर्गत कर संग्रहकर्त्ता, खजान्ची,, लेखापाल आदि के 
कर्तव्यों एवं परिषद के वित्तीय कार्यों का वर्णन “होता है।। इसमें यह बताया 
जाता है कि पत्रिकाए' किस प्रकार रखी जाए, रिक्तस्थानों की पूर्ति, किस तरह 
से की जाए और वरिष्ठ-अधिकारियों द्वारा उनको किस तरह जांचा.जाए । 
तगरपालिकश्नों के लेखों का सामयिक- श्राडिद किया जाती हैं। यह 
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कहा जाता है कि वित्तीय दोत्र मे भ्राडिट यही कार्य सम्पत्त वश्वा है जो हि 
कानून भोर व्यवस्था बनाएं रखने में पुलिस करती है । इसका मुख्य वाय यह 
देखना है कि वित्तीय व्यवसाय उचित रूप मे सचालित किया जा रहा है दया 
जो घन इकट्ठा किया जाता है, कया वह किया जा रहा हैं। जय वाविक लेखे 
पूर्ण हो जाते हैं भौर उन्हें भाडिद के लिए तैयार घोषित कर डिया जाता है 
तो उन्हें र्थानीय कोष लेखों के परीक्षक द्वारा परीक्षितर किया, जता है। यह 
केवल जाच आडिट (7८६ ४०७०:४) होता है। इसमें ,वर्ष के एक भाग के 
वित्तीय कार्यों की छानवीत की जादो है । यदि जाच प्राडिद द्वारा गम्मीर 
झतियमिततापो एवं यवत के मामलो की शित्रायत की जाए तो सरकार द्वारा 
विशेष भाडिट लेखो की भाज्ञा दी जा सकती है । ह 
यह कहा जाता है जि बाद में किया जाये वाला आडिट उसी प्रकार 
से निर्थंक एवं महत्वह्ीन है जिस तरह से साप मे निक्त जाने के बाद 
उसकी लकीर को पीटते रहता । इसके द्वारा घन का दुश्पयोग किये जाने के 
मामलों की खोज की जा सकती है किन्‍्तु उनको रोका नहीं घा सकता क्योकि बे 
गुजरे समय की वात बन चुकी । इन ऐतराजो को दर - करने के लिये स्थानीय 
वित्त जाच समित्रि मे सुकाया कि बढ़ी सगरपालिकाओं में एक प्रान्तरिक 
आडिट स्टाफ होता चाहिए जो कि प्राप्ति एव भुगतान की सभी तियाप्रों का 
प्रार्स्मिव'ः झाडिट करे । इसके झतिरिक्त छोटी नगरपालिकाओ में जहा पर कि 
ऐसे आन्तरिक प्राडिट के लिए पूरा काम नही होता, वहाँ जिले की दृष्टिसे 
व्यापक प्रबन्ध किया जाना चाहिये। यद्यपि झान्तरिक प्ाडिट से सम्बन्धित 
सुझाव उपयोगी प्रतीत होता है किन्तु फिर मी इससे अनेक वित्तीय एच 
प्रशासवीय बढिनाइयः उत्पन्न हो जाती है । मगरपालिका के नियम सप्रह 
प्रशासनिक प्राड़िट का प्रावधान रखा गया है भौर यदि पारपद एस कार्य 
पाक्षिका द्वारा इसका पूरों तरह से अनुगमत किया जाए तो आन्तरिक प्लाडिट 
के लिये कोई भावश्यकता नहीं रहेगी । 
भाडिट वित्तीय भशासत का अस्तिम चरण माना जाता है प्रौर मद 

वित्तीय भनियमितताशो का उल्लेख करने मे ही महृत्वपूर्णा कार्य नहीं करता 
परन्तु पूरी ध्यवस्था की कार्य प्रशाली का एक प्नन्‍्दसनी चित्र अ्रस्तुत करता 
है। राज्यों की वित्तीय व्यवस्था के असतोषजनक होने के कई कारण 
उत्तरदायी है। इसका प्रथम कारण दोषपूर्प बजट है । कमी-क्रमी श्जद को 
समग्र पर तैयार नहीं क्रिया जाता और वर्ष के एक माय में बिता किसी ध्राथिक 
कार्यक्रम के ही प्रशासन को चलाया जात है ! जहां बजट को समय पर तैयार 
मी कर दिया जाता है वहा बढ भनेऊ दोचो मे ग्रस्तित रहता है; जैसे या तो 
आय को अधिक भांक लिया जाता है मा ब्यय को कम आका जाता है झथवा 
दोनों ही क्ये जाते हैं । इसके परिणामस्वरूप राजस्व झाशाः ॥22 4 इकट्ठा 
+नही हो पाता भौर व्यय भाशा से भधिक बढ़ जाता है| ऐसी स्थिति में ब्ययं 
को कम करना एक समस्या बन जाती है | यह भो हो सकता है कि बजट में 
कार्य पर होने वाले खर्च के लिए निश्चित कार्यक्रम न रखा जाए, कयर्या को 
कमी-कमी बिता विस्तृत अनुमान बनाए शुरू कर दिया जाता है । भ्राचश्यकता 
के भनुस्तार समय समय पर सामान की खरीद करली जाती है भौर बजट में 
उनके लिए कोई प्रावधान ही नही द्वोता ॥ इसके परिणामस्वरूप हमशा एति- 
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रिक्त व्यय होता रहता है। ये सारे दोष वजट के मूल सिद्धान्तों को न समभने 
प्रयथवा उनकी अवहेलना करने से पंदा होते हैं। इनको चाहने पर दूर किया 
जा सकता है । एक दूसरा दोष लेखा रखने के नियमों की श्रवहेलना करने से 
पैदा होता है । लेखा सम्बन्धी नियमों की प्रायः भ्रवहेलना की जाती है और 
इसके परिणामस्वरूप उसके संग्रह एवं बकाया को चुकाने में अनेक गवन किये 
जाते हैं और घोखे दिये जाते हैं । जिन लेखा संबंधी नियमों की प्रायः श्रवहेलना 
की जाती है उनमें मुख्य ये हैं--मौलिक प्राप्तियों की वांच्छित प्रतिशत को 
चेक न करता मुख्य कार्यपालिका द्वारा खजान्ची की कैश थुक में से पूर्तियों को 
चेक न करना, संग्रहों को समय पर जमा न करना, सबसे नीचे टेण्डरों को 
कभी-कभी स्वीकार न करना और सामान्य रूप से स्टोरों की चेक न करना । 
इस संबंध में एक तीसरा दोष यह है कि जो संग्रह किये जाते हैं उनकी मात्रा 
सामान्यतः बहुत कम होती है । केवल मद्रास ही ऐसा राज्य है जहां ६७% 
करों को संग्रहित “किया जाता है । दूसरे राज्यों में वह संग्रह ६०% से लेकर 
८०% तक होता है । 
अ्रधिकांर्श राज्यों की नगरपालिकोए वित्तीय संकट के आधीन कार्य 
करती है, ऐसए क्यों होतए है इसके लिए मुख्य रूप से तीन वंगरण बताये जए्ते 
हैं। प्रथम यह है 'कि नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्य सामान्यतः नये कर 
लगाने में मनिच्छा दिखाते है और स्थित करों का पूरा प्रयोग नहीं करते । 
यह कहा जाता हैं कि नगरपालिकाश्रों की गरीबी के कारण उसके साधनों का 
दिवाला नही निकलता बल्कि वह उसके 'निर्वाचित सदस्यों की स्थानीय कर 
लगाने के प्रति अनिच्छा से उत्पन्न होता है। अनेक महत्वपुर्ण सेवाओं जैसे 
' नालियां, प्रकाश आदि पर कोई कर ही नहीं लगाया जाता श्रौर इन सेवाम्ों 
का पूरा-पुरा लाभ नहीं उठाया जाता यदि करों को पूरी तरह से उग्राया 
नहीं जा सकता तो फिर उनको लगा करके नगरपालिका फोप की पवित्रता को 
कलकित क्‍यों किया जाता है। स्थानीय वित्त जांच समिति ने सुकाया था कि 
जहां स्थानीय निकाय पर्याप्त दर से लगाने में अनिच्छुक रहता है वहां राज्य 
सरकार को यह:अधिकार होना चाहिये - कि वह पहले मित्रतापूर्ण परामर्श 
प्रदान करे श्नौर यदि फिर भी स्थानीय निकाय उसे सम्पन्न करने में श्रसफल 
हो जाए तो राज्य सरकार को अन्तिम हथियार के रूप में यह शक्ति होनी 
चाहिये कि वह उस कर की स्वयं लगी या इकट्ठा कर सके ।* मद्रास गौर 
उत्तरप्रदेश की सरकारों ने इस प्रकार की शक्तियों को मान लिया है । 
नगरपालिकाओं की असन्तोपजनक वित्तीय व्यवस्था का एक दूसरा 
कारण प्रशासकीय श्रसंगठन ( 975६8 #ए९४ 79507227728007 ) है | यह 
कहा जाता है कि करों से प्राप्त राजस्व की मात्रा इस बात पर निर्मर नहीं 
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ब्रती रि़र विस दर से सगाए जाते हैं दरत्‌ इस दात्र पर निर्मर करती है 
हि नगरपालिक्षा के मून्याउनर्शर्ता गौर कर संप्रहरर्शा कितने गग्यहुणन हैं। 
डायः यह देखा जाता है कि ्पिकान नयरपालिसामों गा कर सपहझूतों परत 
सतोपजनक नहीं है । सद्रहर््ता स्टाफ के ऊपर पर्षरेजघ नहीं रखा जाता भौर 
कार्यप्रालिका करों को चुरान के निए कर कार्यदारी सहीं जरती। होगे 
परिएामस्दरूप प्नेझ बए बकाया रह जाते है। भमल मे डित्तोप छददन के रुपान 
पर वित्तीय विषटन है । नगरपरिदर द्वारा हर वर्ष सेसो में झनियमिउताएं 
बरती जानी हैं। वित्त के प्रस्यवग्यित्र प्रबस्ध के परिणशारस्वरूयर सारजलिर 
ढंग का अवब्यय होता है घोर परिषरें उस धत का धच्छो अकार उपयोग नहीं 
कर पाती शिसे हि ये इबट्ठा ररठी हैं। न 
दित्तोय प्रशासन के दोद का एक तीसरा कारण यह है कि परिषयों 
के पास साधनों की कमी रहतो है। सुयातीय तिकायों को लोक बल्याएंके 
होत मे जो अधिकार दिए गए हैं उनको जिमाने के लिए पर्याथा विछीर रगेतो 
का प्रबन्ध नहीं किया गया है। पश्चिमी देशों मे मो स्थानीय निकायो की पह 
गिक्ायत रहती है कि उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। परल्तु उनकी कठि- 
नाई जनवा दो सुविधाएं देने और भाराम प्रद ने करन से सम्बन्धित रहती 
हैं। दूसरों भोर मारतोय परिस्थितियों के सम्बन्ध में वित्तीय स्रोतों की झर््या- 
प्तता जोबन की मूसभूत भावश्यरताघों को मस्ट में डास देख॑ः है, जेंसे सडरें, 
स्वच्ध पानी का वितरण, सफाई और मेडीकत राहत भादि। झारत में 
नगरपालिकाओं का वित्त करों से प्राप्त राजस्व, राज्य सएकार के करो में से 
प्राप्त हिस्से, राज्य सरकार द्वारा दिए गए सदहाय- पनुदात भौर मगर परिष३ 
के नियम्तरण में स्थित गेर कर स्रोतों से प्राप्त राजस्व प्र तिर्मर करता है। 
हिन्तु जँसा कि कर जाब समिति में सुकया था की स्वानीय वित्त एक स्वस्थ 
हैक की 0 7, 3१7 : स्वस्प नीव पर तिर्मर रहता 
हु "्न्ग्ढ हे # * .; किया जाता चाहिए भौर भति- 


] मनन 
झधिकारोी एवं गे्‌र-प्रधिकारी सदस्यों के बोच 
सम्दन्धों को समस्या ' 
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स्पानोय सस्था्ों मे निर्वाचित एस झनिर्दाचित दोनो ही प्रकार के सदस्य 


होते हैं ॥ इन सदस्यो को भषधिक री एस भौर गे र-प्रधिषःरी सदस्य भी कहा! जाता 
क + पव-दुपिस्शाजी झह्सटी लिलसी लिये मोकज दृश्तऊे बेन कक जफाओर कान प्रेजिफिसिसंत 
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यदि ऐसा कर भी दिया जाए तो वह व्यवहार में सार्थक सिद्ध नही हो पाता । 
सदस्यों की इन दोनों ही श्रेणियों के बीच प्राय: अधिकार का के सम्बन्ध में 
भगड़ा और मन-मुटाव बना रहता है । यह शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा देहाती 
क्षेत्र में ग्रधिक रहता है। इसके दो कारण हैं--अथन पह कि देहाती क्षोत्रीं 
में शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत नीचा होता है । पचायती राज संस्थाग्रों के गर- 
अ्रंघिकारी सदस्य प्रायः अशिक्षित एगं निरक्षर होते है। उनमें अपने अधि- 
कारों के प्रति अनावश्यक रूप से फंगडने की प्रकृति श्रधिक पाई जाती का 
हरी श्रोर नगरपालिकाश्रों के निर्वाचित सदस्य अपने अधिकारों के प्रति 
श्रपेक्षाइत अधिक सूचित रहते है । वे यदि अधिकारियों से इस श्राधार पर 
संघ भी करेंगे तो उसका कारण वुद्धिपूर्ण ही होगा । इसका दूसरा कारण 
यह है कि गाँवों में पचायती राज'॑ संस्थाओं क्रो जो विकास कार्य सौपे गए 
है उनके परिणामस्वरूप इन सस्थाओं के हाथ मे णक्तियाँ श्रौर इस प्रकार शक्ति 
का दुरुपयोग के अवसर अ्रधिक श्रा गए है। यही कारण है कि श्रणिफारी 
एवं गेर-अधिकारी सदस्य शक्तियों को व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रयुक्त करने में 
प्रयंत्नशील रहते है । 
पचायती राज संस्थाएं यहू मान कर चलती हैं कि-इसमें संस्थाश्रों के 
निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी निर्वाचित प्रतिनिधि और उन निर्णायों को 
क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी कार्य करने वाले श्रधिकारी होते है। इन 
दोनों के वीच घनिष्ट एकरूपता भौर उचित सम्बन्ध वनाए रखना प्रमुख 
रूप से महत्वपूर्ण है। इन दोनों के बीच विश्वास, पारस्परिक आदर एवं धह- 
योग की भावना रहने पर ही भ्रच्छे परिणाम प्राप्त किए ज* सकते हैं। ये दोनों 
ही प्रकार के सदस्य जनकल्यारा के स.मान्य लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं । 
उनके बीच वैसे सामान्यत: हितों का कोई संघर्ष नही रहता अर्थात्‌ उनका 
सम्बन्ध नियुक्तिकर्ता एव कर्मचारी का सम्बन्ध नहीं है । ये दोनों ही एक स्वामी 
के सेवक है श्रौर इनका स्वामी है सामान्य जनता । 
जन निर्वाचित सदस्यों एगं श्रधिकारी सदस्यों को पंचायती रज की 
संस्थाओं में एक साथ काये करने का भ्रवसर प्रदान किग्रा गया तो वे एक नए 
परिवेश में आए । राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर नागरिक सेवक पूरी तरह से 
अनाम रह कर कारये करते हैं । श्रधिक्रांश नीतिया मन्त्रियों द्वारा बनादी जाती 
हैं और उनको क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व नागरिक- सेवकों को सौंप 
दिया जाता है जो कि एक सुब्यवस्थित पदसोपान पूर्ण संगठन में कार्य करते 
है जिम्नके अनेक स्तर होते हैं। क्रियान्विति की स्थिति में निर्वाचित प्रति- 
निधियों का कोई-हाथ नही रहता । दूसरी ओर कोई यह भी नही जात्न पाता 
कि मन्त्रियों द्वारा नीति बनाई जा रही थी.तो उत्तकों किस प्रकार का परामर्श 
दिया गया श्रथवा, निर्शय कैसे लिए गए। कमभी-कमी जब दोनों के बीच 
संघर्ष उत्पन्न हो जाता है तो उसे वाद-विवाद द्वारा दूर-कर लिया जाता है। 
परम्पराओं एव प्रथाओं द्वारा निरंय.लेने को अक्रिया में सहायता की जाती 
है इस स्तर पर लोक सेवक को यह सनन्‍्तोष रहता है कि उसके द्वारा सही 
परामश दिया गया और मस््यी को यंह| जानकर प्रसन्नता होती है कि निर्णयों 
को सांकार रूप, मिला। इंस.परक्रिया में दोनों के मन में पर्णेतरा के भाव उभरते 
«.. ह,। राष्ट्रीय एज र'ज्य स्तर की यह वस्तुस्थिति पचाथती राज सस्यथाओं में 


“न मारत म्‌ स्थानीय प्रशासन 


नहीं पाई जाती बहा बात बुछ श्रौर ही है ॥ लोफ़ मवक जब पच यत समिति 
था शिवा परिषद में परामश देय हे तो वह पूरी परिपट के सामने खुल जाता 
है। निर्वाचित प्रतिनिधि मी जनता की निग ह में खुल जाते हैं । एसी स्थिति 
में छोटी छोटी भिन्नताए भी बड़ विरोधों का रूप घारण करके सम्माव के 
प्रश्न वन जाते है। क्रियाीरिति क श्रयमर पर भो निर्वाचित प्रतिनिधि जैवल 
नीति निर्धारित करने वाला मरी होत। वरत वह क्रिवावविति की प्रत्रिया में भी 
भागीदार बनता है । 

पचायती राज सस्थाओ से निर्वाचित प्रति थि एॉ लोक सेवक दोनों 
ही प्रजातवामर्क सरकार के व्यवहार: कि परम्पराग्मा स परिचित नहीं हैं 
क्योकि य सस्थाएं श्रभी नई हैं। इन सत्र तवो से मिलवर प्रप बती राज 
सस्थाप्रा का संचातत कठित वन जाता है। पचायती रज सस्वाप्ों 
निर्वाचित सटस्पों को अनकः व्यक्तियों से सम्बंध बनाए रखना पडता 
है । पच यत स्तर पर सरपन्र कोन वेंवल पचयते सचिव से ही बरन्‌ 
ग्राम सवक पटवारी जगलात रक्षक पुलिस के सिपादो भादि अ्रवेक काय॑ 
कर्त्ताओं स्त सम्बंध रखना ह ता है। इसी प्रकार पचायत समिति स्तर पर 
प्रघान को भी मैं केवल विकास अधिकारी से धरन प्रसार अधिकारियों से भी 
सम्बंध रखना हहोता है । काय के दौरान वृह जिला स्तर के श्रव्वितारियों एप 
विमागाध्यक्षों के सम्पक मे भा आता है । दी ही वात जिला परिधद स्तर पर 
भी लागू हाती'है। इस प्रकार की बनावट ड् लोक संव्कों एु। निर्वाचित 
प्रतिनिधियों दोनो की स्थिति भ्रयस्त कठिन बन जाती है। पचायती राज में 
इन दोनों प्रकार वे सदस्यों के बीच के सम्बन्ध को एक भिन्न दप्टिकोण से 
देखा जान चाहिए और इस एक नई विधि से सुलक या जाता घ हिएं। दोगी 
प्रकार के गर४रस्यो ब' वीच सम्ब"्प की समस्या एक प्रसिद्ध समस्या है ! ५' धि 
स्रमितियों मे काय करन वाल विभिन्न निर्वाचित प्रतिनिधि प्रापस्त भें अ्रभित 
प्रदे सम्बंध नहीं रसते । इसी प्रकार विभिन्न भ्रथिकारियों के बीच भी 
सम्बघो से सर्म्वा धत कटिनाइया पाई जाता हैं । 

अ्रधिकारी एवं गर भधिकारी सदस्यों के थौख्ध सघव का कारश-“ 
ऐसे ्रनक कारण हैं जिनरो इन दोनों प्रकार के रादस्यों के बीच मतभरटीं 
को प्रो टत करने वाल तथा सम्बन्यों को कटु बताने वाले माना जा सबता 
है। विरोयपूरा सम्बंध अधिक्दर वचायत समितियों के प्रघात एवं विव्ास 
भ्रधिकारी के बीच पाए जत्ते हैं ॥ यह समस्या पंचायत समितियों में 
पदा हुई धौर इसने स्‍झ्ासप से की भ्रय पचायत समितियों को भी प्रभावित 
किया । इस विरोधपूरा रसग्बंध के परिणामम्वरूप सस्था के काय पर विप 
रीत प्रभाव पडता है और विकास कायक्रमों बी प्रगति भी प्रमावित होती 
है। उच्च स्तर पर प्रप्रसनतापूरा सम्ब घ निम्न स्तर के सम्बधों को बट बना 
कर सारे वातावरण की बलुधित कर देवे हैं सा”क धली समिति ने भषिवारी 
एवं गैर प्रधिकारी सटस्यों व भाषती सम्वस्धों के बार में पर्यान्त भ्रध्ययन ३ रने 
के बाल यई बत या कि से सम्वघ इतने श्रधित्त खराब नहीं हैं जितना कि 
इनको कभी कुभो बताया जाता है । दूसरे सम्दर्धों की इस सह्थिति का 
कारण यह है कि न तो सेवाए भौरनस ही निर्वाचित सेधि हथानीय 
सरबार वे कार्यों के बारे में कोई भतीत पघनुमव स्थापित 
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प्रम्परात्नों एवं व्यवहारों से भी परिचित नहीं होते । प्रजातंत्रात्मक प्रक्रियाओं 
में ज्यों-ज्यो उनका अनुभव बढ़ता जायेगा त्यों-त्यों स्थिति अधिक श्रच्छी 
होती घली जायेगी । तीसरे, दोनों प्रकार के सदस्पों के बीच कटु सम्बन्धों का 
एक कारण यह है कि ये दोनों कार्य करते समय अपनी शक्तियों पर अधिक 
जोर देते हैं । खराब सम्बन्धों के लिए किसी भी एक पक्ष को दोषी वततलाना 
यलत होगा इससे दोनों ही पक्षों की ओर से गलतफहमियाँ बढ़ती हे । अधिक- 
तर मनमुटाव प्रायः गलतफहमियों एवं अ्ज्ञ,न से पँदा होते है न कि जान बूक 
करके की जाने वाली गलतियों से | चौथे, जय किमी व्यक्तिगत मामले में 
प्रशासकीय स्वेच्छा का प्रयोग किया जात' है तो इसके परिणामस्वरूप 
प्रधान और विकाम अ्रधिकारियों में विरोधवू्ण सम्बन्ध पैदा हो जाते है । 
कई बार स्टाफ के तबादले एज नियुक्तियों में मो गलतफहमियां हो जाती हैं। 
पांचवे, प्रशासकीय नियत्रण के बारे में जो वतं मान प्रावधान है वे भी गलत- 
फहमी बढ़ाने मे मदद करते है । कानून के अनुवार प्रधान को स्टाफ पर 
प्रशासकीय नियनण रखना चाहिए; और इसलिए प्रधान पचायत समिति के 
अधिकारियों के साथ प्रत्यक्ष कड़ी रखना चाहता है। इसका विकास 
भ्रधिकारी हारा सामान्यतः: विरोध किया जाता है। विकास अधिकारी 
यह आशा करता हे कि प्रधान को निम्नतर अधिकारियों पर उसके साध्यम से 
ही नियंत्रण रखना चाहिए । छठे, विकास अधिकारी को अपने स्टाफ के ऊपर 
अनुशासतात्मक नियनण रखने की पर्याप्त शक्तियां नही होतीं, जिससे कि उसे 
काम लेना होता हैं । विकास अधिकारी द्वारा दी गई अर्नुशसिनात्मक शआाज्ञाश्रों 
के विफद्ध पत्रायत समिति की स्थायी समिति को भ्रपील की जा सकती है। 
इस प्रावधान के द्वारा ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि पचायत समिति के 
कर्मचारी ग्रुटवदी कर लेते हैं और विऊक,स अधिकारी के श्रादेशों की परवाह 
नही करते । सातवें, कमी -कझी विकास अधिकारी अपने अधिकारी स्तर के 
प्रति श्रविक सजग हों जाते हैं और प्रधान अपनी राजनैतिक शक्ति एवं सत्ता 
के प्रति अधिक जागरूक हो जाते है । इस प्रवृत्ति से समायोजन की समस्या 
जटिल वन जाती हू । सम्मान और शक्ति की दीवार दोनों ही कार्यकर्तारों 
के बीच खड़ी हो जाती है । आठवें, जब इनके सम्तनन्धों में तथा संस्था के प्रति- 
दिन के कार्यो में बाहरी हस्तक्षेप किया जाता है तो इनके मतभेद बढ़ते हे । 
सम्बन्ध सुधारने के उपाय--दोनों प्रकार के सदस्यों के बीच श्रच्छे 
सम्बन्धों की स्थापना करने के लिए कोई स्पष्ट एवं सरल उपाय नहीं 
बताया जा सकता ॥ केवल यह किया जा सकता है कि यथासम्मव भगडे के 
कारणों को कम कर दिया जाये और सही वातावरण बनाने को दृष्टि से 
कुछ प्रयास किये जाएं। इस सम्बन्ध में सादिक अनी समिति ने कुछ सुझाव 
प्रस्तुत किये हे । सर्वेप्रथम उसने बताया कि दोनों के सम्बन्ध को सबः्रने के 
लिए एक मह-बपूर्णा कदम यह उठाया जा सकता है कि स्थानीय सरकार की 
प्रकृति एव इन सस्थाओं के कायें में स्वस्थ परम्पराओं के" विक्रास से सेवाओं 
को जागरूफ किया ज ये । यद्यपि यह एक घीमी प्रक्रिया है किन्तु फिर भी 
इस प्रकार की सजगता के विक्तास के िए कदम उठाग्रे.जाने चाहिए । दूसरे 
तागरिक सेवकों एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने कार्यो के सम 


ढ बन्ध में 
मुल सिद्धान्तों से परिचित होना चाहिए | ये सिद्धल्व कई हो सकते  आ 
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जैमे-- (7) निर्वाचित प्रतिनिपियो का मुख्य काय प्रीति निर्धारित करता 
और उसे क्रियान्दित करने के लिए निर्देश प्सारित करना है। उसे किया दित 
करने का कप्य लोकसेदरो पर छोड देता चाहिए।. (7) लोक्सेवकी को 
बिवा डर एवं पश्षप्तात के सही परामर्ज देत के लिए प्रोत्लाहित जिया जाना 
चाहिए। ये परामर्श झनुभव द्वारा समथित झौर कानून तथा नियमों 
अनुकूल होने चाहिए । (१४) जब एक वार निर्णय ले तिया जाय तो लोक 
सेवकों को उस कियान्वित करने मे स्वच्छा का पयोग करन का कोई 

नहीं होया । वह निशाय को स्वामीमक्ति एवं विश्वास के साथ 

करेगा। (77) कानूत द्वारा जो शक्ति लोक सेवको को सौंपी गईं है उममे 
केवल कानून के प्रनुभार ही हस्तक्षप क्या जाना चाहिए! (४) इन दोनी 
ही कार्यकर्ताओं को भ्रग्ती >्यित्रि का ग्रघिक ध्यान रखे विता साथियों के 
रूप में काय करना द्ाहिए। उनको सेदां की भावना से भरित होती 
चाहिए । (७४) एक दूसरे के दृष्टिकोण के श्रति पारस्परिक विश्वास होता 
आाहिए । 


दोनो प्रकार के कार्यकर्तामों के बोच भ्रच्छे सम्बधो की स्थापता के 
लिए एक तोसरा उपाय यह बताया गया है कि इनको सौपे ये विभिन्न कार्य 
के सम्ब'घ में अधिक भस्पप्टता नहीं होनी चाहिए। वे विशेष एवं स्पष्ट 
होव चाहिए / शक्तिणें एव कार्यों में भ्रस्पष्टवाए श्राया को 
उत्पन्न करती हैं। चौथ, ज्योंडी ऋगड़ या मतमटाव की सूचना मिले ौएऐपोही 
उनको प्रमावशील रूप म मिटाने का प्रयास करना चाहिए । यह कार्ये उच्च 
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न «” सरपच मे वीष 
के लिए प्रधान 
बह ७ ”ि ».. उनके बीच सम 
कौपा करा सकते हैं। इसी प्रकार यदि प्रधन भौर विकास अ्रभिकारी मै 
मभगड़ा हो जाय तो मुख्य कायप'लिका अधिकारी और प्रमुख को हसे दुर 
करने का प्रयास करवा च'हिए। झतौपच रिक बैठक एप समजिक मेलजो ले 
नो पच्छ सम्व'घो की स्थ पता करगा। छठ व्यक्तियों को शक्ति कम दे 
जामी चाहिए भ्धिक्तर शर्तिया मूल सैस्था म होनी चाहिए । सारे, पार 
स्परिक ज्ञान एव सम्मान झ थे सम्न्‍न्धो का दिक'मस करने के लिए बहुएं 
चरूरी है / पचायती राज व्यवस्था मे गेर झधिकारियों एसे झषिवारियों का 
अनुपूरक काय समझा जना चाहिए। इस सम्बध सें स्वर्गोय,प्रधानमंत्रों 
नेहरु ने छह था कि भषिकारियों को सेवा के प्रश्कषिरि प्रौर प्रमुशासत हा 
अनुभव होना चाहिए १ गेर प्रधिकारियों को उस लोकृथिप भावता एवं उसाह 
का प्रतिनिधिचद करना चाहिए जो कि एक स्‍झान्दोलन को जीवन प्रदान करत 
है । दोनों को एक करियाशोस तरोक से सोचता श्रौर कार्य करना है तथा पहल 
का विक्ास्त रूना है ॥ भधिकारियों को लोकप्रिय मेता के ग्रश विकसित 
करने छाहिए श्रोर ऋतता के प्रतिनिधियों को प्थिक्ारियों अंसर अनुशासन 
एवं प्रशिक्षए' विकरित करना आहिए। ताकि ये शोनों एक -वूसरे के नमदोष 
था सके घोर एक क्रामाय सक्य के लिए झनुशाहित फ़ेबा के झादशे से निई 
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शिक्त हो से ॥7 घाठयें, निर्यासित प्रतिनिधियों बो यह समझे लेगा चाहिए 
कि अधिकारियों की परामर्श देसे का प्धितार है और उनसे ऐसा करने को 
झाशा की जाती है। इसके साथ ही अधिकारियों यो नो मह मान लेना चाहिए 
कि निर्यासित प्रतिनिधियों को उनका दिया हुध्ला परामर्थ भ्रवीक्षत करने का 
मपियार है । नये, प्यायत समिति श्लोर जिसा-परिषद मे स्टाफ पर प्रणास- 
सफीय निमंभ्रग्ण रख कर विकास झपिकारी एवं मस्य फार्पपालिका अधिकारी 
पर निश्चित तथा प्रभावशीस नियंभण रया जा सकेगा झौर इस प्रकार भ्रच्छे 
सम्बन्धों के धिकास की प्रकिया में सहायता मिलेगी । प्रशासकीय नियंत्रण गये 
शसला में एकता रइनी चाहिए अर्घात्‌ प्रधान थो विकास अधिकारों पर 
नियंत्रण रुसना बाहि! शौर विकास प्रधिकारी से स्ट.फ मे अन्य कर्मचारियों 
पर नियंत्रण रखता चाहिए । इसी प्रकार जिसा परिषद्‌ स्तर पर प्रमूख फो 
मुस्य फार्मपालिका श्रधिय्ारी पर तथा मुख्य कार्यपालिका ध्रधिकारी को स्टाफ 
पर नियनण रखना चाहिए । दसवे, विकास शिकारी वो पचायत समित्ति में 
लगाने की नीति निश्चित होनी चाहिए। निश्चिन नीति के होने पर गलत- 
फहमियां कम रहने की सम्भावना हो जाती है। इस सम्बन्ध में एक निश्चित 
नीति होने से समायोजन की प्रप्रिया में सहायता मिलती है । 


सादिक भ्ली समिति द्वारा सूझाये गये ये समी उपय पचायती राज 
संस्थाप्रों के श्रपिकारी एवं गैर-अझ्धिक्रादी सदस्यो के श्रापसी सम्बन्धों को 
सुधारने की दृष्टि थे भ्त्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते है किन्तु इसके प्रमाव रे 
सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ मी नहीं कहा जा सकता । इन सभी सुमाव॑ 
- की सफलता अवसर और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। बसे मानवीय 
, सम्बन्धों की समस्याग्रों को बाहरी प्रयासों एवं यांत्रिक उपायों से नहीं सुल- 
माया जा सकता । इसके लिए एक मूल सुझाव तो यही है कि लोक सेवक झोर 
निर्वाचित सदस्य दोनों ही अपने कार्यो के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी रखें। 
लोक सेवकों में विश्वास रखने के बाद ही निर्वाचित प्रतिनिधि उनसे वांच्छित 
सहायता भाप्त कर सकते है । यह समस्या प्रणासन की एक मूलभूत समस्या 
हैं । मि० लास्की ने एक वार कहा था कि कार्यक्रुशल एवं अकार्यकुशल प्रशा- 
सन के बीच अंतर -केवल इसी भ्राधार पर रहता है कि निर्वाचित व्यक्ति 
अधिकारियों का -रचनात्मक प्रयोग किस प्रकार करते हैं ।2 श्रसल में दोनों 
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डज४ आरत में हपातीय प्रधान 


प्रदार मा साइस्य) वे धपिकार क्षेत्र को परिमाधित इरना ढेश्य कठिन है हिन्‍्ते 
प्र भी इस दृष्टि सर श्रधास किया जाता भी आवश्यर है! 
स्थानाप संस्याप्रों वी झुछ अन्य समस्याएँ 
(596 गोरा. ०छला* ० .०८थीं ]$8/0/899) 

स्वानीय संस्थाओं की विभिन्न समस्याप्रो गाय भ्रध्ययन करने के बाद 

दम इम भिष्पर्ष पर भाते हैं दि इन संस्थाओं से झतक दोष एव जमियां वर्त 
मात्र हैं और जब तक इनको दूर ने क्या जाये, उत समप्र तक कोई उपयोगी 
वायय इसर द्वारा नहीं दिया जा सकता । ऐसी बहुत शम स्थानीय सक््याएं हैं 
औ हि एक प्रजातस्त्रात्मक राजउतिश शक््या के रूप में सोगा के घ्याद एवं 
प्रादर गो दे स्व हा । बहुत कम सस्थाएँ ऐसी हैं जो कि कार्य-इुशल ओोर 
ईमानदार हों सौर जिनह प्रगासन को उपयुक्त कद्ठा जा सफे । वित्तीय स्थिति 
प्राय इन सभी को दयतीय रहती है। स्पातीय निरायों के समापतिं एवं 
सदस्य सामान्य रूप में अनुतरदायी घौर घतसमम होते हैं, इनका प्रशासक्रीय 
स्टाफ पूरी तरह से अशेग्य भौर पनेविक' होता है । इतरी बेठहों में उपस्यित 
होने वाले सदस्यो का प्रतिशत बहुत कम होता है । ये झपिततर सरकार द्वारा 
विममित एवं लगातार रूप से श्यि जाने वाले | धलुदानो दानों पर तिमर रहती हैं। 
जो सरवारी भनुदान प्राप्त होता है उसे उन पर खब नहीं किया जाता 
जितके लिए वह प्राप्त हुप्ता है। इल निकायों द्वारा ऊ चौ-ऊ घी दरों वाले 
टैपहरों की स्वीकार कर लियाणात्रा है. पौर नौची दर्रों वाले टैण्डरों को 
भ्रस्वीकार कर लिया जाता है।। स्टाफ ने कर्मचारियों को 'भवियामित 
रूप में पदोष्नतिया प्रदान कर दी जाती हैँ। स्थानीय तिकायों को समय समय पर 
निरीक्षित करते रहने का णो प्रावेधान रखा गया है उसे भी प्राय: पूरा नहीं 

किया जाता । राज्य सरकार यह घाहती है कि वह स्पार्तीप तिवायों #े! 
विवास कार्यों के लिए अधिक से सधिक धन दे किन्तु इस धत का इस तिकार्यो 
के द्वारा प्रनुचित लाम उठाया जाता है। वह भपते लिए निर्धारित करों को 
उगड़ाते में उदामीनता दिखलाती है भौर राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सहायता 
अनुदान से उन कार्यों को सम्पत्त करतो है जो कि फरों से प्राप्त धन द्वारा 
किये थाने चाहिए थे। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि स्थानीय 
निकाय एक भनुत्तरदायी ढग से व्यवहार करते हैं। स्वतश्न_मारत में उनके 
अनुत्तरदायित्व पूर्ण व्यवहार की सात्रा भोर भी भ्रधिक हो गई है। राज्य 
सरकार के अधिकारियों द्वारा इनका निरीक्षण करने के बाद जो श्रतिबेदन 
प्रस्तुत किया जाता है उसकी शोर ये घ्यात ही नही देतीं । इन पद नियत्रण के 
कीलराल कजीके प्रसशतशीर बन चुके कै + स्थानीय सरकार की सस्थाएं इतनी 
पा ध १. “जण के 'सामान्य 
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स्थानीय सरकार की समस्याएं और मविष्य ४७५ 


लगाने की स्वतंत्रता और झपना बजट पास करने की शक्ति भी नहीं दी गई हि 
इन्हें कोई उत्तरदायित्व नहीं सौंपा गया इसलिए इनको श्रनुत्तरदायी बनने 
की प्रेरणा मिली ४ 
स्थानीय सरकार की संस्थाओ्रो में कार्य करने वाले लोग ऐसी प्रक्ृति के 
हैं जो कि दलीय आधार पर किये जाने वाले समस्त राजनतिक दाव-पेचों में 
कुशल होते हैँ श्रौर जो अपने झ्ापको शक्ति से बनाये रखने के लिए अपनी 
सभी योग्यताओं का प्रयोग करते हैं | व्यत्ति गत स्वार्थ जातिवाद एवं अन्य दोषों 
से युक्त ये कार्यकर्ता स्थानीय संस्थाग्रों को भ्रष्ट बनाने मे महत्वपूर्ण माग लेते 
है । केवल कार्यकर्ता ही नहीं वरन्‌ स्थानीय जनता भी इन सभी दोपों से युक्त 
होती है । राजरनतिक दली के सदस्य इसलिए शअनुत्तरदायी एवं अ्रष्ट बने रह 
सकते है क्योंकि सामान्य जनता ही अश्रनुत्तरदायी होती हैं। लोग प्रशासन की 
श्रोर प्रायः:इस तरह से देखते हैं जैसे उसमें उनका अपना वुछ भी नहीं है । 
वे उसमें कल्पना पर श्राघधारित गलतियां-दूढते हैं और किसी सदभावनापूर्ण 
कार्य में भी उसके निहित स्वार्थो की तलाश करते है। कई बार काननों को 
तोड़ना एक बड़े साहस और गवे का काम समझभा जाता है. बिना टिकिठ के 
यात्रा करने वाले लोग और करों की चोरी करने वाले, लोग श्रपने साहसिक 
प्रयासों को बढा-चढ़ा कर सुनाते. हुए पाये जाते है। इसके परिणामस्वरूप 
'सगठितः साम।/जिक:जीवन विखर जाताः है ।' ी 
- ऐसी स्थिति में यह “अत्यंत भ्रावश्यक हो जाता है कि स्थानीय सर- 
'कार की समस्याओं के प्रतिकल दृष्टिकोण को बदला जाय। इसके दोपों को 
टूर'करने के लिए श्रावश्यक कदम उठाये जाये तथा _ इन संस्थाओं क्रो अधिक 
सेशअधिक ' प्रजातंत्रोत्मक बनाया जाय । आज की परिस्थितियों में यह आाव- 
धयक समझा जाता है कि स्थानीय निकायों के सदस्यों 'को निर्वाच्ितों के प्रति 
उत्तरदायी 'बनाया जाय । यदि: वे अनुत्तरदायित्व पूर्ण ढज्ग से व्यवहार करते है 
तो उनको घूल भें मिलाने के लिए निर्वाचकों को एक अवसर और दिया जाना 
चाहिए | स्थांनीय निकायों को भंगे किया जा सकता है-श्रौर जनता ,को यह 
कहा जा सकता- है कि यह इसलिए हुआ क्योंकि उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों 
ने अपने कतंब्यों की श्रवहेलना की / इन संस्थाशों पर -नियंत्रण रखने के उपाय 
बिना किसी डर या पक्षपात' के किये जाने चोहिए | नगरपालिका स्तर पर 
स्थिति को सुधारने के लिए अनेक सुझाव भ्रस्तुत किये जाते हैं। प्रथम, यह 
'कहा जाता हैं: किनगर।'परिपद्द पूर्ण; रूप से , एक, निर्वाचित निकाय होनी 
“चाहिए ।, सहवृत्त की -द्यवस्था को ; रखा; जा सकता है - किन्तु यह ध्यान रखत्ता 
चाहिए कि इसका'लाभ बहुमत वाले राजन तिक दलएऊको न मिले ।<दुसरे,-परिषद 
>का आंशिक रूप से प्लापिक्त निर्वाचन होना :-चाहिए।।;३ इस :सम्वन्त्त में, क्िटिश 
“व्यवस्था को अपनाया ज़ाय ।* प्रत्येक वार्ड से-तीन प्रतिज्नोिघि लिए जाने ज्व हिए 
नश्रीर इस प्रकार'प्रतिव्े:, प्रत्मेकाश्वार्ड: से एक , प्रतिनिधि लिया जाय- इससे 
“लोगों की रुचि ज़ागत 7रहती है । हर 
 इंसके अतिरिक्त इस व्यवस्था से"लोकमत में होने वाले; प्रिवर्तनों -की 
सूचना भी प्राप्त होती हैःल्लौर इस परिवर्तन के: संदर्भामें राजनैतिक/दिल अपनी 
'नीतियों'को समायोजित “कर सकते हैं। इस अकार , परिपंद्‌ के - सदस्यों::क 
केयेंकाल * मी पाँच वर्ष ने रखकेर तीन-्वर्ष :रखा.जाय ॥« यंद्यपि इस प्रस्ताव 


ह३६ हापरत मैं धवाजीर इंटचत 
हो जितहिरत बने में धर धविह होडा दिख्दु हिए भी हते शेशाहप्र डे 
हित में माला वाताी है? दि चुदाव ४१३ ब हतठी महद्शा रु इतने 
के होते बाद शर्ष हुप विश्श शुय हो रे उद्ा । चाको, भरत रू रबाविर 
लिदायों थे जिए शरीर पदच्श्या को अववावा दा है झये ध्रोर भदचक बतारा 
काता पाटिए । उड़ी 2लिशुीीद अतिशर होती अिए दिएए धरविविसक 
में इतड़े गतिधणओ हो प्रतशारद सदी अप्ता चाहिए । परिपिहु होंगरो 
शरकियों एर कार्यों पर सस्दयित सविति का परदे ागासत रहता बर्षवए। 
पर्दा ध्रपरय विय हो पटियर दाह ही जिया झत्व टिखु इस पूर्र गमिकि 
के गुफणरों एवं मंत्रों डो नाव सता झब्यी ढ्ववा व ह_िए । एुतत परिषद को 
केपत था !गद्ठार्श वर ही (िक्वात>वेराएं शरना चादिर वितहू दारा 
प्रहागहीर जिरश॑ए व प्र हिरे शायर क । भौव, सुभ्य ढ़ पगाविशा इपिाए 
पो राजप सरदार की (रीहू से पत्चिर दशा विदुड था परडिपुख डरने 
ही स्पषरधा होती चहुए ॥ उस या। शो राज्य सोड गेशा पारोत की दियशीण 
पर वियु है हिया जाए धवरा हारव सरहाद दरर। ररी ह4 सरमी हो पीवच म॑ 
मे जिया जाव। पम्प बधिदारिएों की विपुरक भी इगी आापार पर शो बाती 
काटिए। इतहों दशेत्राति धौर दशा बंगे दिवरों को एफ शरनिति डे हा में 
शौत देता चाहिए जिसमे हि परिषद्‌ घोर हटाई क प्रतिनिि हों । दुगरे शर्सों 
में एड शीषित हुए में विष्यवबार को प्राराम कर रिया माप । दाँष३७ं, पि> 
शुई पर धरव माप्तलों में यार सरकार का तिपरवत कम कद दिंपा जाता 
चाहिए बोई भो गया टैरस सदान में पूर्स परिषरह्‌ को शास्स सरहार की प्राशा 
सेत हो धाषश्यणशा मे ह)। रदालीय िड़ाय यदि राग्य रारकार का क रेशर 
है तो भो पह बढ़री त हो डि बह उधड़े + 6 गो प्रष्मा इजट पजुठ करे; 
हिल्सु सरकारी पतुशनां के उपमोध पर पूरा तियरत्रणभ रखा जाता चाहिए। 
में रजानूती शय से यदि कोई हार्पा हियया शाय तो उसे उत्तरदायों सइस्दा सै 
बगूस (या जाना चाहिए। सरहार को धपना नियम्पण मुस्पतः घाडिड एसे 
सहापता धनुशत द्वारा रखना चाहिए । जिन कार्यों के लिए झतुदान दिया 
गया है उतक भविरिक्त रिसी धस्प पर शर्घ करते को ये र-काजूती राता जाता 
चाहिए धौर उनसे वसूल दिया जाता भादहिए था हि शर्द के निए उत्तरशवी 
है । 
भारत में स्थानीय विशायों शी विधोय समस्याएं मुश्प रूप से दो 
प्रकार गी हैं--प्रथम, ये भ्रपने वर्तसान स्रोतों का पूरा प्रा साम नहीं पठा पाते 
और दूसरे, यहि वे पूरा पूरा शाम उठाये तद भो उससे प्राप्त होते बाला 
राजस्व इतना नहीं होता हि स्थानीय प्रशासन की ध्रावायरूताप्रों को पूरा कर 
सके । प्रषम समस्या बुध भषिक गम्मोर एस सामान्य है। स्थानीय निकायों 
दो उतके वतंसमात राजस्व के सोतो का पूरा पूरा साम॑ उठाने के लिए श्रयुक्त 
रिया जाता चाहिएं। एक सामास्य अतुमव के झनुसार मूस्योत 20398 8 
के तरीके सठोपजनक नहीं हैं। करों को सम्रद्धित करने का गाये कार्य 
अधिकारी को सोंपा धाय जोर उसे डर स्वतत्र शक्तियां मी दी जाय । जो 
जोग कर नहीं देते वे प्राय” दो प्रकार के होते हैं । प्रथम दे जिनका कि भष्िक 
मूल्यांकन कर लिया जाता है झौर इस प्रकार ये कर को नियमित रूप से अदा 
करने में कठिनाई भनुभव करते हैं भोर दूसरे ऐसे घनवान धोग होते 7 कि 


स्थानीय सरकार की समस्याएं और भविष्य डछ७ 


अपने प्रभाव द्वारा करों की अदायगी से बच जाते हैं। जहां तक प्रथम प्रकार के 
लोगों का सम्बन्ध हैं उनसे कर वसूल करने के लिए एक योग्य मल्यांकन- 
कर्त्ता को नियुक्त किया जा सकता है किन्तु घनवान व प्रमावशाली व्यक्तियों से 
कर लेना एक मुश्किल समस्या है, यहां तक कि मुख्य कार्यपालिका अधिकारी 
मी ऐसे लोगों से कर लेने में कठिनाई का अनुभव करेगा । वह दण्ड देने के 
तरीकों का प्रयोग नहीं करना चाहेगा । ऐसे लोगों से निपटने का एक प्रभाव- 
शाली साधन यह है कि जनता के सामने इनका नाम खोल दिया जाय तथा ऐसे 
लोगों को स्थानीय चुनावों में मत देने के लिए अ्योग्य सिद्ध कर दिया जाय *। 
इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे लोग समझ 
सके कि उनके द्वारा जो घन दिया जा रहा है उसका सद्गपयोग किया ,जायगा, 
इससे उनमें कर देने की प्रवृत्ति बढ़ेगी । शभ्रसल में इस समस्या का सम्बन्ध 

लोगों में स्थानीय प्रशासत की कार्यकुशलता एवं ईमानदारी के प्रति विश्वास 
पदा करना है। जनता एवं परिषद्‌ के सदस्यों को यह वता दिया जाना 


चाहिए कि जब तक कोई कर वसूल नहीं करेंगे तब तक उन्हें सरकारी अनु- 
दान नहीं दिया जायेगा । 
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